9060/थ8 $0॥2 


छ0०पा. <णष््व४, ॥उ्ररा 
॥१0%9 (8० ) 
जछाफ्एशाएड ट॥/हॉवत ॥छाठाए 000/5 0॥/ 0 ५/० 
४एछ६ए७ ता. 8 प्रा0डा 





एएटट एाऋआए $6फरापाह 





मारतींय संघिघान तथा नागरिकता 


(माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, यू० पी० छारा स्वीकृत) 


अप्टम्‌ संशोधित संस्करण 


लेसऊ 
अम्बादच पंत एम्‌० ए० 
राजनीति विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय । 


श्च्थ्ः 
मूल्य ४. ४० रुपया 


अकाशक 
सेन्ट्रल बुक डिपो 
इल्नाह्बाद 


प्रकाशक 
सैन्द्रक बुक डिपो, 
इलाहाबाद । 


प्रथम सल्करण 
द्वितीय ससकरण 
तृतीय सस्करण 
चतुर्थ सस्करण 
पचम सस्करण 
बष्ठ सस्करण 
सप्तम सस्करण 
अस्टस्‌ सस्करण 


श्ष्ष्र 
१९५३ 
१९५४ 
१९५५ 
१९५६ 
१९५७ 
१९५८ 
१९५९ 


सुद्रक 
वैनगाड प्रेस; 
इलाहाबाद । 


अष्य्म संस्करण की भूमिका 


इस पुस्तक में अनेक स्थछो पर परिवर्त्तन तथा सुधार कर दिये गये हूँ । 
महापालिका अधिनियम (१९५९) के झनुसार उत्तर प्रदेश में जिन महा 
पालिकाओं की स्थापना होगी उतके सगठन आदि का वर्णन विस्तारपूर्वक 
कर दिया गया है। राजनैतिक क्षेत्र में भी जो महत्वपर्ण परिवत्तन हुए हैं उनका 
समावेश कर दिया गया हैं। ब्राशा है अध्यापक तथा विद्यार्णी पूर्व की ही 
भाति पुस्तक का स्वागत करेंगे। 


३० जून १९५९ भम्बादत्त पंत 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


पुस्तक मुख्यत. इन्टरमीडिएट वोर्ड के पाद्यक्रम को ध्यान में रखते हुए 
लिखी गई है, परन्तु यह प्राशाहँ कि जन साधारण के लिए भी सविधान 
विपयक मुख्य-मुख्य बातो की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगी सिद्ध 


होगी । 


सविधान में जुलाई १९५१ तक जो कुछ परिवर्तन तथा सशोधन हुए है 
भौर निर्वाचन सम्बन्धी जिन तियमो बी रचना हुई हैँ उनका पुस्तक में सभावेश 
किया गया है । इसके पश्चात्‌ जो कुछ नये नियम बनेगे, विद्यार्थियों के लाभ के 
लिए उनको भी यथाय्क्ति तथा यथाश्यीघ्र परिशिप्ट रूप मे झलग प्रकाशित 
करने का विचार है। राष्ट्रपति के अधिकारों की विवेचना करते हुये उनके 
अस्थायी अधिकारों का वर्णन इस कारण कर दिया गया हे जिससे यह ज्ञात हो 


जाय कि सविधान आरम्भ होते समय सधीय कार्यकारिणी को वेयाजया 
अधिकार दिये गये थे । 


( *४ ) 


सविधान के अतिरिक्त भारतीय नागरिक जीवन की मुरय समस्याओं का 
न सक्षिप्त बणन किया गया है । 

इस पुस्तक को लिखन में कई प्रामाणिक ग्रन्यो से सहायता ली गई हूँ । 
उन सबके ले खको तथा पकाशको का लेखक अत्यन्त आभारी हैं। मुख्य-मुख्य 
ग्रल्थ जिनके सहायता ली गई हूँ निम्नोक्‍्त हँ--, 7 ज्याहए ॥.870- 
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इस बात का पूरा प्रयत्त क्या गया है कि पुस्तक भक्सिी प्रकार की 
अशुद्धियाँ न रहे, अगर कोई अश्युद्धि रह गई हा तो लेखक पाठको से क्षमा 
प्राधना करता हैं। अगर कोई पाठक किसी दोप अथवा त्रुटि की ओर लेखक 
का ध्यात झ्राकषित करेंगे तो वह उनका अत्यन्त कझृतज्ञ होगा। 


प्रयाग विश्वविद्यालय अम्बादत्त पन्त 
अगस्त, १९५१ 
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जिला-परिषद--गांव पञ्चायत--गाँव समा--पज्चायत के बार्वे-- 
अधिकार--.गाँव कोब--न्याय पण्चायत--सरकारी नियन्तरण-- 
भारतीय स्थानीय सस्थाओं पर एक दृष्टि।. ऐ+ पृष्ठ र४५ 
अध्याय १४ सरकारी नौकरियाँ--मारतीय नौकरिया का अग्रेजो काल में 
विकास--लोक सेवा आयोग--सेका झायोग क क़र्य--अग्रेजी काल 

में सेना का सगठत--वर्तेमान सैनिक सगठन--सेनिक शिक्षा की 
व्यवस्था । पृष्ठ श्८रे 
अध्याय १६ संघ दठथा राज्यों में अधिकार विभाजन तथा सम्बन्ध-- 
+ विघावनी सम्वन्ध--सघ सूची--राज्य मूचो--समवर्ती सूची--सघ 
तथा राज्यो में प्रशासन सम्दन्ध--सघ छा राज्यो में वित्तीय 
सम्बन्ध--सविधान द्वारा स्थापित वित्त-व्यवस्था--राग्य सरकारों 

को सघ की चहायवा--संघ द्वारा राज्यों को अनुदात--वित्त आयोय-- 

सघ तथा राज्यों में कर दितरण आदि कक्‍्य व्मान प्रदन्य--विद्य 

आधोय की सिफारिशे---ल भाग के राज्यो के कुछ वित्तीय विषयो 

में करार--सचित निधि पृष्ठ २९९६ 


(९) 


अध्याय १७ : अनुसूचित क्षेत्रों तथा जन-जातियों के लिये विशेष प्रबन्ध-- 
इनका झासन--जन-जाति मत्रणा परिषदू--प्रासाम के जनजाति 
क्षेत्र--राज्यो के जन जाति क्षेत्रों का झासन--परिपद्‌ के अधि- 
कार--जाँच भायोग--सविधघान में जन जातियो तथा जन'जाति क्षेत्रों 
के बारे में विशेष उपबन्ध--कुछ वर्गों के लिये विशेष उपवन्ध--पिछडे 
वर्गों के छिये कमीशन] पृष्ठ ३१५ 


अध्याय १८ राजभाषा--हिन्दी भाषा के लिये आयोग->प्रादेशिक भापाएँ-- 
उच्चतम न्यायारूय तथा उच्च न्यायालय की भाषा। पृष्ठ ३२ ६ 


अ्रध्याय १६ ; राष्ट्रीय जागृति--अगेजी शिक्षा का प्रमाव--देश में एकता 
की स्थापनता--भ्राधिक करण--समराचार-पत्र--साहित्य-अग्रेजो की 
भारत के प्रति घृणा-लार्डा लिटन का शासन--इलवर्ट बिक--राजन - 
तिक आन्दोलन का विकास--मुसछमानों का संग्रठन--मिन्‍्दो-मार्क 
सुधार तथा प्रथम महायुदद-गाँधी युग तथा जन ब्रान्दोलन-- 
असहयोग झान्दोलन--साम्प्रदायिक दगें--स्वराज्य पार्टी--सुईमन 
कमीशन--नेहरू रिपोर्ट--सबितय प्रवज्ञा ग्रातदोलत--गोलमेज सभ्य 
तथा गाँधी इरविन समझौता--मैकडोनल्ड एवार्ड तथा पूना पैक्ट-- 
तीसरी गोलभेज सभा--पमान्दोलन का अन्त ओर कौंसिक प्रवेश-- 
१९३५ का ऐक्ट--काँग्रेस में मतमेद--द्वितीय महायुद्धझ--आजाद 
हिन्द सेना--नेताओ की रिहाई तथा वैवेल प्रस्ताव--केबिनेट मिशन 
तथा अन्तेंकालीन सरकार की स्थाप्रता--लन्दन कास्फेन्स तथा १९४५ 
का ऐक्ट--परिशिष्ट--देशी राज्यो में राष्ट्रीय जागृति--साम्पवाद 
का जन्मा पृष्ठ ३२९ 


अध्युय २० भारत में राजनेतिक दल-राजनंतिक दलो का महत्व-श्रखिलत 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस--काँग्रेस के उद्देशर--अजा-समाजवादी दक-- 
समाजवादी दछ--दामपक्षी-- समाजवादी--साम्यवादी दरू->अन्य 


( २१० ) 


दामपक्षी दल--लिवरल पार्टो---साम्प्रदयिक दलू--हिन्दू महासमा-- 
सिलों के दछ--मुस्लिम लीग तथा अन्य मुस्लिम दर । पृष्ठ रे६१ 


अध्याय: : घममें दया घार्मिक आन्दोलन-घर्मे तथा जीवन में इसका 
महत्व--मारतीय जीवन में घम--हिन्दू घर्म-जैन धर्म--वौद्ध धर्मं- 
इस्लाम घर्मं--सिकक्‍्ख धर्म --ईसाई घरं-पारसी धमं--धार्मिक सुघार 
आनन्‍्दोलन---अ्रह्म समाज---प्राथंना समाज--आययें समाज--थियोसो- 

फिकछ समाज--राम कृष्ण मियन---्रन्य झान्दोलन--मुस्लिम सुघार 
झान्दोछन | पृष्ठ ३७९ 
अज्याय २२ भारतीय समाज की समस्याएँ तथा उनके सुघार-- 
225 वर्णे व्यवस्या--अदूता की समस्या--हरिजन छुघार आत्दोलव-- 
सदुक्त कुदुम्व प्रषाली--सउुक्त कुदुस्व प्रणाली के छाम तथा 
हानि--स्व्रियों की समस्या--बालू-विवाह-बहु-बिवाह--दहेज प्रया- 

विधवा विवाह--वुद्ध विवाह--समाज में नारी का स्थान--खुधघार 
झान्दोलन--स्त्रियो की प्रमुख सस्याएं-स्त्रियो को मॉँगे--हिन्दू कोड 
बिल--अन्य सम्प्रदायों का सामाजिक जीवन । पृष्ठ ४०३ 
शल्य २३ .,भारत की आर्थिक अवस्था--गरीबो--मा रत के प्राकृतिक 
झाघन--मारत की नि्घंनता के का रण---कृषि--कम उपज के कारण 
गाँव का जीवत तथा उनकी समस्याएँ--लुघार के उपाय--सू-दान 
अ्ान्दोलव--उद्योग-्धवे--भारत मर उद्योय-धधो का विकास--गृह- 
उद्योग--कुछ मु रूप गृह-उद्योग--गृह उद्याय्रा के भार्य में कठिवाइया 

ठया उनकी उद्चति के उपाय--द्वितीय योजना तथा यूह उद्योग--बडें 
उद्योग-धपे---औद्योगीकरण से लाम--देश्व में प्रमूख बडे उद्योग घधे-- 
ओऔद्योगिक विकास की योजना---राष्ट्रीयकरण--मभारतीय श्रमिक तथा 

उतकी समस्याएँ--व्यापार---यत्ायात--मभारत में बेकारी--ग्रामीण 

क्षेत्र में वेकारी--नगरो में वेकारो--देकारी दर करने के उपाय-- 
पचवर्षीम योजनाए तथा वेकारी की समस्या को हल--विभाजन का 


(६ है१ ) 


आधथिक परिणाम--प्रथम परचवर्षीय योजना--द्वितीय परचवर्षीय 
योजना--सामूहिक योजनाएं । पृष्ठ ४२८ 
अध्याय २४ शिक्षा: समस्याएँ तथा सुघार--शिक्षा का जीवन में स्थान-- 
५. में शिक्षा का इतिहास--शिक्षा विभाग का सगठन--वतेमान 
शिक्षो व्यवस्था--विश्वविद्यालय--विश्वविद्यालय का समठझन-- प्रन्तर 
विश्वविद्यालय बोर्ड--उच्च द्विक्षा में दोप तथा सुधार के उपाय-- 
विश्वविद्यालय आयोग--टेकनिकल तथा औद्योगिक शिक्षा--अ्रन्य 
सस्थाए-- हमारी शिक्षा समस्यायें-->जन शिक्षा--वर्षा योजना-- 
सार्जेद योजना--स्त्री शिक्षा--सह्‌ शिक्षा। पुष्ठ ४८८ 
अध्याय २४ ; भारत और सयुक्त राष्ट्र संघ--सयुवत राष्ट्र सघ--उद्देश्य-- 
साधारण सभा--सूरक्षा परिषदू-अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालुय-- 

२2४ विवाल्य आशिक तथा सामाजिक परिपदू--सरक्षण परिषद्‌-- 
विश्येप ऐजेन्सियाँ--भारत तथा सदुवत राष्ट्र सप--भारत की 
पर-राष्ट्र नीति के आाघार--भारत का अन्य देशो से सम्बन्ध--योरपीय 
देश--सयुकत राष्ट्र अमेरिका--भारत का एशिया के देशा से 
सम्बन्ध । पृष्ठ ५१२ 


अध्वाय १ 


भारत का सविधानिक विकास 


यह कथन अत्यन्त ही सत्य है कि इतिहास राज्या तथा झासन-तत्रा का 
ख्प्टा हूँ । सविधान का निर्माण भी वास्तव में इनिहास के द्वारा ही होता हैं। इससे 
यह तातय हैं कि प्रत्येक सविधान क्छ विशेष परिस्थितिया का फल होता हैं और 
इन परिस्थितियों का जन्म इतिहास का फल ह। अतएवं यह आवश्यक हूँ कि 
हु अपने देख के दतमान सविधान को उचित रूप से समझने के लिये उस विकास- 
क्रम का अध्ययत कर जिसका कि यह पल है । भारत दे नवीन संविधान का जन्म 
२६ जनवरी, १९५० में हुआ। परन्तु प्रयेव दक्ष का इतिहास एक इकाई होता 
हैं। इसल्यि इस सविवात को पूणर्प्र० समचन के लिये हमें भारत वे 
इतिहास पर प्रारम्भ से ही दृष्टिपात करना चाहिय। यह उचित ही होता कि 
हम प्राचीन काल से ही भारतोय राजनंतिक सगठन के विविध रूपा के ऊपर दृष्टिपाव 
करते और इस प्रकार वर्तेमान का भूत से सम्बन्ध स्थापित करते। परन्तु विस्तार- 
भय से ऐसा करना सम्भव नहीं। हम केवल भय त सक्षप में ग्राधनिक काल में 
भारत क सब्धिनिक विकास का बणन करग। 
आशुनिक काल का प्रारम्भ भारतीय इतिटास म ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
तथा अग्रजी शासन की स्थापना से हाता हूँ । अग्रेज भारत म व्यापार के हतु' झ्राये 
थे और इसी उद्देश्य से सन्‌ १६०० म ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना 
की गई थी। अग्रज व्यापारिया वे सतहवी शतादी में सरत मसलछीपटम, हरिहर- 
पुर, मद्रास तथा वम्बई और कलकत्ता म॑ अपनी फैव्टरिया स्थापित की। अग्रेता 
का भारत में पुतगीज तया डच व्यापारिया क द्वारा विराध क्या गया। 
प्रारम्भ म अग्रेजा का उद्दृश्य केवल व्यापार था। परन्तु सतहवी शतारी 
के ग्रन्तिम वर्षों से उनकी नीति में परिवतन होन लगा। ईस्त इण्डिया कम्पनी 
ने भमि विजय की नीति अपनाई । इसका यह फ्छ हुआ कि कालान्तर में 
कम्पनी एक व्यापारिक्त मबठन न रहकर एक प्रशामसक्ीय झक्तति हा गई। 
ऑगरेजी साम्राज्य का प्रारम्भ --अखारहवा दवादी में अनेक कारणा 
तेअग्नेजी लक के अम्युदय में सहायता पहुँचाई। पुतगाल तथा हालण्ड की 





१. दखिये--5घ६95३०, 7८००टब्७८ (0एछ: क पाठ, ट। ॥ 


२३ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


शक्ति क्षीण हो गई थी, इसलिए भारत मे वे अग्रेजो का सामना नहीं कर सके। 
फ्रास ने भी भारत में व्यापारिक कम्पनी स्थापति कर छी थी तथा अग्रेजो की 
ही भाति फ्रेन्च कम्पती भी साज्ाज्य स्थापना के स्वप्न देश रही थी। परन्तु 
अठारहवी शताब्दी मे फ्रास का राजतत्र अश्क्त हो गया था, इसलिये भारत में 
फ्रासिसी कम्पनी को पूरी सहायता नहीं सिल सको। भारत में मुगल साम्राज्य 
छिन्न-भिन्न ही गया था। देश में जिस-जिस नवाब तथा राजा को अवसर 
मिला वह स्वाधीन होता चछा गया, अराजकता फेलने हुगी तथा इन राज्या 
म्‌ द्वेंध, वे मचस्य तथा छोभ के कारण युद्ध होने छगे। 

इन राज्यो में साघारण जनता की स्थिति शोचनीय थी। अग्रेज व्यापारियों 
में इस अवसर से परा छाभ उठाया। भारतीय नरेशों का सेनिक-सगठन 
तथा यूद्धकूछा पिछडी अवस्था में थी।' उपर्युक्त कारणा से अग्रेजा को साञ्राज्य 
स्थापना में सफलता मिली । 

१७५७ ई० में प्लासी के युद्ध में अग्रेजा नें बयाछ के नवाब के ऊपर सफलता 
प्राप्त की। १७६३ ई० के पश्चात्‌ फ्रास को भारत से साम्राज्य के मधुर- 
स्वान त्याग दने पडे। अग्रेजा ने इस समय तक कई शासकों पर , जैसे तजोर, 
दर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल झ्रादि, अपना _ प्रभाव स्थापित कर लिया था तथा 
कुछ मू-भोाग पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसके दूसरे वर्ष ही अग्नेणो 
ते मुगल-स ख्राट नथा नवाब अवध को बक्सर को लडाई में हराया सथा इस विजय 
के फलस्वरूप बगाल, बिहार व मिदनापुर की दीवानी मिली। इस प्रकार भारत 
में अग्रेजी शासन का झारम्भ हुआ १ 
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भारत का सविधानिक विकास ३ 


पालियामेंट के नियन्त्रण का प्रारम्भ (१७७३-१८४८) --कम्पनी के 
झांसन के प्रारम्मिक वर्षों में जनता का निर्देयतापूर्वक झोषण हुआ जिसके फ्ल- 
स्वरूप वगाल में दुभिक्ष पडा। इन दोपा के कारण इगलैड में यह माँग उठने 
लगी कि पालियामेट कम्पनी के कामो में हस्तक्षेप करे। संप्रथम सन्‌ १७६७ 
में पाल्यामेट ने पाँच कानूत बनाये, परन्तु इनसे कम्पत्ती की स्थिति में कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ अपितु यह विगडती ही चछी गई। सन्‌ १७७३ में कम्पनी 
ने पालियामेंट से ऋण-याचता की। इस झवसर से लाभ उठाकर पालियामेंट 
ने कम्पनी के प्रबन्ध में सघार की दप्टि से ऐ कट पास किये। प्रथम ऐक्ट के द्वारा 
पालियामेट ने कम्पनी को १,४००,००० पौड का ऋण ४% व्याज की दर से 
दिया। दूसरे ऐवट के द्वारा पालियामेंट ने भारत में कम्पनी वे सगठव तथा 
झासन-व्यवस्था में परिवर्तन किये। इस एं ब्ट का नाम र॑ ग्यूलेटिंग ऐक्ट है। इसका 
बहुत बंघानिक महत्व हू ।' 


रेग्यूलेटिंग ऐक्ट का उद्देश्य अच्छा था परन्तु व्यवहार मे यह सफ्ल ने हो 
सका क्योकि इसके द्वारा एक दोहरी झासन-व्यवस्था की स्थापना की गई थी। 
इनके दोपा को दूर करने के लिये सन्‌ १७८१ में ब्रिटिश पालियामेंढ से एक 
संशोधन कानून पास क्या। पिट के भप्रघानमत्रित्व काछ में सन्‌ १७८४ में 
इन्डिया एक्ट पास किया गया। इस विल का उद्देश्य कम्पनी को ब्रिटिश सरकार 
के पर्मतया अधीन करने का था।: 


कम्पनी एक व्यापारिक सस्था के साथ साथ एक प्रशासक्रीय शक्ति भी 
हो गई थी। भारत तथा चीन में कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार था। 
सन १८१३ में भारत तथा सन्‌ १८३३ में चीन में इस एकाधिकार का ब्रिटिश 
पाल्यामेंट हारा अन्त कर दिया गया। इस प्रकार कम्पनी पूर्णत एक शासन 
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४ भारतीय सविधान त्या नागरिकता 


सस्या हो गई। सन्‌ १८३३ में ब्रिटिश पालियामेंट ने यह घोषित किया कि भारत 
में जो कुछ कम्पनी के अधिकार में है उसके वयाथे स्वामी ब्रिटिश सझाठ तया 
उसके उत्तराधिकारी हैँ। सन १८५३ के झाज्ञापत्र में यह कहा गया कि भारत 
की भूमि तया आय तब तक के लिये कम्पनी को प्रदान किये जाते है जब तक 
कि पर्णछयामेंट कोई अन्य आदेश न दे। इससे यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश 
पालियामेंट भारत में कम्पनी के झासन को अन्त करने का सोच रही थी।ः 


«६८५७ का विद्वोह्द --कम्पनी का राज्य भारत में स्थापित हो गया था। 
कई भारतीय नरेशों को पद-विहीत कर दिया गया था। भारतीय जतवा की 
भावनाओं का कोई आदर नहीं था और न यह जानने की कोई चेप्टा की गई 
थी कि भारतीय जनता कम्पनी के राज्य से सन्तुप्ट हैं अ्रथवा असन्तुप्ट। इन सच 
बातो का फल यह हुआ कि असन्तोप वढने लगा और सन्‌ १८५७ में विद्रोह 
फूट पडा। इसने एक समय तो विदेशी आसन की जड हिला दी थी पर अल्प में 
भारतीयों की आपसी फूट के कारण यह अस्तकल रहा। 


गवर्नेमेंट ऑफ इन्डिया ऐक्ट --इस_विद्रोह के परचात्‌ अंग्रेजी सरकार 
ने कम्पती के हाथ से समस्त झक्ति छीन लेने का निश्चय किया और इस प्रकार 
दवंध-यासन का, जिसका प्रारम्भ सने १७७३ में हुआ था, अन्त हुआ। कम्पनी 
ने प्रा पयत्न क्या कि उसकी शक्ति न छीनी जावे और इस उद्देश्य से पालिया- 
मठ के दोना भ्रवना को आवेदन-पत्र भी दिया, परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं 
निकला | सन्‌ १८५८ में पाछियामेट ने गवर्नमैंट आँव इन्डियां ऐक्ट पास क्या। 
इसके द्वारा कम्पनी के राजनीतिक अधिकारा को अन्त हो गया। भारत का 
शासन सीधा सम्राट (('0७/॥) को दे दिया गया। इसके लिए एक राज्य- 
मत्री निमुक्‍त किया गया जो कि भारत-मत्री कहराया। उसके सहायतार्थ एक 
१५ सदस्या को मारत कौन्सिल की नियक्ति की गई। इसमें ८ नो सम्राट्‌ द्वारा 
नियुक्त तय" ७ का कोर्ट ऑँब डायरे कट ढ्वारा निर्वाचेन तय हुग्रा। इस प्रकार 
कोट' आँब डायरेव्टर्स के हाथ से सब दाजित छीन छी गई। भारत-कौन्सिल के 
प्रत्येक सदस्य का १२०० परौड प्रति वर्ष, दे तन निश्चित्त हुआ। इस कौसिल का 
भारत-मत्री अध्यक्ष था। कौन्सिल का कार्य उसको सलाह देना था। वह कौन्सिल 
की शाय के विरुद्ध भी निर्णय क्र सकता था। 

भारत-मती, कौन्सिक के सदस्य तथा उनके कार्याव्य ( 0]4 ०77८७) 
का व्यय भारत को देना पडा) भारत-मत्री को प्रतिवर्ष प्राव्यास्रेट के सम्मुख 
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भारत का सविधानिक विकास ५ 


भारतीय आय-व्यय तथा भारत की उन्नति पर एक वक्तव्य रखने को 
कहा गया। 

भारत मे गवनेर-जनरल अ्रव सम्राट्‌ का प्रतिनिधि हो गया। इस कारण 
बह वाइसराय कहलाने लगा। भारत का शासत गवर्नर-जतरल तथा उसकी 
कौन्सिल को सौपा गया। उसकी तथा गवर्नरो की नियक्ति का अधिकार सम्राट 
को दिया ग्रया। इसके कौन्सिलो के सदस्यों की नियक्ति का अधिकार भारत- 
मत्री तथा कौन्सिल को दिया गया। कम्पनी की सेना तया जहाजी-बेडा भी 
सम्राट के अधीन हो गये। इस प्रकार भारत में कम्पनी के राज्य का अन्त हुआ। 
१ सिततम्वर, १८५८ की कोट आँव डायरेक्टरों की अन्तिम सभा हुई और उसने 
भारतीय सा म्राज्य संम्राट्‌ का भ्रपित कर दिया । 

इस एक्ट के पास होने के पश्चात्‌ महारानी विक्ठोरिया मे एक घोषणा हारा 
भारत के प्रति इगलेड की नीति का वस्ान किया। इस घोषणा में यह कहा 
गया कि देशी नरेशा को अपने अ्रधिकार से च्युत नही किया जावेगा तंथा उनके 
साथ हुई सन्धियों का पालन क्या जावेगा। भारतीय जनता को यह आश्वासन 
दिया गया कि झनेक धर्म में कसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं क्या जावेगा तथा 
सरकारी पदो में शिक्षा तपा याग्यतानसार, विना किसी धर्म-जाति भेद के सवा 
को समान अवसर दिया जावेगा। 


अंगरेजी शासन का द्वितीय काल (१८५८-१६ १८) --इस युग मे 
शानन के विकास में दो मख्य वाते दप्टिगोचर होती हे। भारत में घारा सभाआ 
का विकास होने छूगा तथा इसके अ्रतिरिक्त इस काल में भारतीया को भी 
शासन में कुछ भाग छेने का प्रवमर दिया जाने लूगा। परस्तु यह बहुत कम था। 
इस समय ही भारत म॑ काँग्रेस की नीव पडी तथा भारतीया ने शासन मे सधार 
के लिए आन्दोलन का प्रारम्भ किया। आन्दोलम का प्रारम्भ तो इस माँग से 
हुआ कि भारतीयों को झासन में भाग मिलना चाहिये परन्तु २०वीं शताब्दी 
में बगभग आन्दोलन के बाद स्व॒राज्य की भावना उद्वित हुई। तिलक तथा ऐनी 
वेसेन्ट ने होमरूल लीग की स्थापना की। तिलक ने कहां कि स्वराज्य हमारा 
जन्म-सिद्ध अधिकार हँ”। यह वाक्य सब प्रगतिश्ील भारतीयों का नारा 
हो गया । 

इन ६० वर्षों मे भारत के झासन के लिए अग्रेजी पाछ्यामेट ने तीन नियम 
बनाय जो क्रमश १८६१, १८९२, तया १९०९ में पास हए। इनके अतिरिक्त 


१९१ +4808 मत्री ते भारतीय शासन सम्बन्धी नीति की घोषणा की। 
हम इनमे से प्रत्येक का सक्षिप्त वर्णन करेंगे । 


हा भारतीय'सविधान तथा नागरिकता 


सन्‌ १८६१ का ऐक्ट--यह ऐक्ट एक भारतीय विद्वान्‌ के अनुसार दो 
कारणों से महत्वपूर्ण हैं एक तो इसके द्वारा भारतीयों को झासन में भाग लेने का 
अवसर मिला और दूसरा प्रान्तों की सरकारा को कानून बनाने का अधिकार 
वादिस मिल गया ।। यह अधिकार उससे १८३३ में छीन लिया गया था। 


इस रेक्‍्ट से गवरनेर-जनरल के कौसिल के सदस्यों की सख्या ४ से ५ कर 
दी गई। गवर्नर-जनरल की कौंसिल में कानून बनाने के लिए कुछ सदस्य और 
जोड़े गये , जिनकी सख्या ६ से १२ तक हो सकती थी। इनमें से कम से कमर ्राधे 
गैर-स रकारी सदस्य होने चाहिए भे। इनमें से कुछ भारतीय भी हो सकते थे। 
इसकी नियुवित २ वर्थ के लिए की जाती थी। परतु इस सभा का कानून बनाने 
का अधिकार श्रत्यन्त सकुचित था। बबई तथा मद्रास की सरकारा को एक 
निश्चिचत सीमा के अन्दर कानन बताने का अधिकार मिल्त गया। ग्रवनर- 
जनरल को बगाल के लिए भी एक धारा-सभा बताने का आदेश दिया गया। वह 
अन्य प्रातों में भी ऐसी सभा की स्थापना कर सकता था। इसके फलस्वरूप बंगाल 
में १८६२ ई० तथा उत्तर पश्चिमी प्रान्त मे १८८६ ई० तथा पजाब में 
१८९७ ई० में धारा-सभाओ की स्थापना हुई। इन सभाओ के सदस्य गवर्नर 
ढू।रा मलोनीत होते थे । इनकी सख्या ४से ८ तक हो सकती थी। 


इस एक्ट के द्रारा भारतीया को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। 
केन्द्र तया प्रास्त में जो धारा-समाएँ वनी थी उनकी झक़ित अत्यन्त न्‍्यून थी तथा 
उनका काम यथार्थ में सरकार को झाजाओं को ही व्यक्त करना था। जो 
भारतीय सदस्य मनोनीत होते थे वे या तो कोई राजा, या किसी राज्य के दीवान 
या थर्ड जमीदार ग्रादि होते थे। इसलिए इससे भारतवासियों को सन्तोष नहीं 
हुआ। इस समय धीरे-धीरे देश में एक नया वर्ग पेंदा हो रहा था जो कि अग्रेज 
शिक्षा के फलस्वरूप प्रजातन्त्र तथा उत्तरदायी शासन-यवस्था का पक्षपाती 
था। देश में कई सल्याओ का जन्म होने छमा। सन्‌ १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस का जन्म हुआ। देश मे इस लहर के कारण ब्रिटिश पालियामेट ने १८९२ 
में एक नया नियम पास किया। इसको इण्डियन कौसिल ऐक्ट कहते है। 
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भारत का सविधानिक विकास हि 


श्८य६२ का इश्डियन कौसिल ऐक्ट --इसके द्वारा केन्द्रीय धारान्यमा 
(8णफफाशण€ [.6ह/580ए2 (*0छाल ) के सदस्या की सख्या कम में 
कम १० तथा अधिक से अधिक १६ ऋरर दी गई ॥ प्रातीय कौसिल में नी 
सदस्या की सख्या वटा दी गईं। वम्बई तथा मद्रास में यह कम से कम ८ तया अधिक 
से अधिक २० कर दी गई। वगाल के लिए अ्रधिक स अधिक सख्या २० तया उत्तर- 
पश्चिम प्रान्त और अवध के लिए १५ कर दी गई। इस ऐवट के द्वारा कौन्सिला 
को वारधिक-वित्तीय विवरण पर सीमित बहस करने का अधिकार तथा प्रश्न 
पूछसे का अधिकार मिल गया। इस कौसिल में कछ गेर-सरकारी सदस्या का 
अप्रत्यक्ष निर्वाचन होने लगा। इसमे तात्पर्य यह हैं कि कुछ सस्थाआ, जेंस म्यूनिसि- 
पल तथा डिस्ट्रिकट बोर्ड, जमीदार, विश्वविद्यालय, चेम्वर आऑव वामर्स, को 
सरकार के सम्मुख नाम उपस्थित करने का अ्रवसर मिछा। यद्येषि यह 
आवश्यक नहीं था कि उनेकी सिकारिशि मानी ही जाय परन्तु कार्यरूप में यह 
कभी भी अस्वीक्षत नहीं की गई।' 


१६०६ का इण्डियन कौंखिल ऐक्ट --ईंस नघार से भी जागरुक भारतीयों 
को सन्तोप नहीं हुआ क्याकि यथार्य झक्ति में उतको कोई भी भाग नही दिया 
गया था इ सलिए झसनन्‍तोप बटता ही यया। शिक्षित-वर्ग इनमें संबस झ्रागे था। 
कर्जन के हारा खंग-भय न इस आन्दोलन को भडकाया। सरफार ने शक्तित से 
इस आन्दोलन को दवाने की चेप्टा की। इसके उत्तर में वगाल में श्रातकवाद 
का जन्म हुआ। इस आन्‍्दालन के कारण ब्रिटिश सरकार को नये सुधार करने 
कैसे वाध्य होना पृड्ा। इसके परिणामस्वरूप १९०९ में एक नया नियम पास 
हुआ जिसका मोर्ल-मिण्टी सुधार कहा जाता है। मोर्ले भारत मत्री था तथा 

मिण्टा भारत कया बाइसराय। इस अधिनियम ने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा 
सभाओ में सदस्यों की सख्या वटा दी। उदाहरणार्थ, केन्द्रीय धारा-सभा में 
अधिक से अधिक ६० सदस्य, मद्रास, वम्बई वगाल, सयक्त-प्रान्त बिहार तथा 
उड़ीसा में ५०, और पजाब, वर्मा तथा झसाम में ३० हो सकते थे | इसके अतिरिक्त 
इन सव यारामभाओं मे पदेन (6९-000) सदस्य भी थे। धारा-सभाआ 
में मनोनीत तथा निर्वाचित दोनो प्रकार के सदस्य रखे गये। निर्वाचित प्रणाली 
अप्रत्यक्ष थी। थे सदस्य म्यूनिसिपछ तथा डिस्ट्रिक्ट वोडेंस, विश्वविद्यालय, 

चेम्वर आँव कामसे, व्यापारिक सस्थाएँ, जमीदार दर्म आदि के द्वारा निर्वाचित 
होने थे। मुसल्माना को अलग मताधिकार दिया गया। इस प्रकार साम्प्रदायिक् 
निर्वाचन का आरम्भ हुआ। सभाओ में मनोनीत सदस्य दो प्रकार के थे-- 
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८ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


सरकारी तथा गे रसरकारी। केन्द्रीय धारा सभा में सरकारी सदस्यों का ही 
बहुमत रखा गया। धारा-सभाओ के अधिकारों में कुछ वृद्धि हुई। उनको भ्रस्ताव 
रखने का अधिकार मिला परन्तु ये प्रस्ताव केवछ सिफारिश थे जिनको सरकार 
माने या न मानते | उतको बजट पर बहस करने तथा परक प्रश्न पूछने का भी 
अधिकार मिलता । इस सधार द्वारा भारत मत्री की कौसिल तथा वाइसराय की 
कौसिल में एक-एक भारतीय सदस्य रखा गया। 


इन सु धारो से देश मे बडी निराशा हुई। यद्यपि शुरू में कुछ लोगा ने समझा 
कि ये उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रथम पम्र हैं। परन्तु झीघज्र ही यह स्पष्ट 
हा गया कि इनका ऐसा कोई उद्देग्य नहीं। भारतीया के हाथ में कोई यथार्थे 
अधिकार नहीं ग्राया और न वे शासन की नीति पर ही किसी प्रकार का दबाव 
डाल सकते थे । गोखले ने इन सुधारा से असम्तोष प्रगट किया।! भारत मत्री 
मारे ने ला सभा में कहा था (दिसम्बर १९०८) कि इन सुधारो का उद्देश्य 
भारत में उत्तरदायी झ्ञासन स्थापित करना नही है । इन सधारो का एक दोष 
यह भी था कि पथक निवर्चिन प्रणाली का आरम्भ करके इन्होने देश की एकता 
कय बहुत धक्का पहुँचाया। 


सन १६१७ की घोषणा --भारत म असन्‍्ताप वढता गया। ब्रिटिश 
सरकार की सहयोग नीति भारत में असहयाय की भावना को वढा रही 
थी। भारतीय शासन से यथधाथ अधिकार पान का इच्छछ थे। देश म 
राप्टीयता की भावना बढ रही थी, शिक्षित बर्ग तथा मध्यम दंग अग्रजी 
नीति स्‌ बहुत अ्रधिक ग्रसन्तुए्ट थ । जब यह आार्न्तारिक अवस्था थी, उस समय 
बा प में प्रथम महायुद्ध का आरम्भ हुआ | अग्रेशा की आर स कहा गयातरि 
इम पूछ का उद्श्य प्रजातन्त्र तथा स्वतत्रता की रक्षा हैं । भारतीया ने युद्ध में अग्रेजी 
सरकार की हृदय से सहायता की। इसके बइले यह स्वभाविक था कि भारतीय 
यह माय करे कि युद्ध के पश्चात्‌ उनको भी स्वनन्त्रता पर्वेक अपनी नीति निर्धारित 
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भारत का सवियानिक विकास ह 


करने का अधिकार हा । देय में होमखूल आन्दोलन झारम्भ हुआ । पहले तो 
सरकार न इसको दवान की चेपष्टा वी परन्तु कुछ काल वाद भारतिया को 
आस्वासन दिया ग्रया कि युद्ध के पश्चात्‌ उनकी माणों को ध्यान में रखा जायगा । 
नत्कादीन भारत मत्री ने २० अगस्त १९१७ को ब्रिटिश ससद में यह घोषणा 
की कि “सम्राट की सरकार की नीति, जिससे कि भारत की सरकार पूर्णतया 
सहमत है, यह हूँ कि शासन दे प्रत्येक भाग में भारतीय जनता का सहयोग बटता 
जाय तथा देझ्य में स्वायत्त सस्थाओ का विकास हो, जिससे कि भारत मे, ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्तर्गत क्रमश उत्तरदायित्वपूर्ण शामन स्थापित हो सके।” इस 
उद्देश्य के लिये शीघ्र ही कदम उठाने का भी वचन दिया गया। इसके साथ-साथ 
यह भी कहा गया कि “इस नीति मे क्रमझ प्रगति होगी। ब्रिटिश सरकार तथा 
भारत सरकार ही, जिनके ऊपर भारतीय जनता की उन्नति तथा भलाई का उत्तर- 
दायित्व है, इसका निर्णय करेंगे कि कव तथा कितना आगे बटा जाय।' इस 
घोषणा में ही यह भी कहा गया था कि भारत-मत्री भारत में आकर वाइसराब 
से परामर्ग करेंगे 

सन १९१७ की घोषणा भारत के वैधानिक-विक्रास में एक महत्वपर्ण स्थार्स 
रखती हैं क्याकि इसके द्वारा क्षिटिश सरकार ने प्रथम वार यह स्वीकार क्या 
कि ब्रिटिश नीति का उरृइव भारत म॑ उत्तरदायित्वपूर्ण भ्रासन वी स्थापना है। 
परन्तु कार्यत्प में इस घोषणा का फ्छ श्राझ्माजनक नहीं निकछा। 


मॉनन्‍्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना ---भारत मत्री मि० माण्टेग्यू नवम्बर १९१७ 
में भारत आय तथा यहाँ के वाइसराय लाड' चेन्सफोर्ड के साथ उन्हाने भारतीया 
को आ्राकाक्षाआ संथा राजनैतिक परिस्थिति स॑ भली प्रकार परिचित होने के लिये 
देग का दौरा क्यिा। इस पय्यंवेक्षण के आधार पर उन्हाने भारतीय विधान के 
सुधार के उपर एक योजना प्रस्तुत की, जो कि इसके निर्माणकर्ताओ के नाम 
ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोड योजना या मॉन्टफोड योजना कहछाती है। यह योजना 
जुलाई १९१८ म॑ छपी थी। इनमें निम्नल्खित मुस्य बातें थी --- 


(१) जहाँ तक सम्भव हो, स्थानीय सस्थाओ का जनता के प्रति उत्तरदायी 
बनाता जाय तथा उन्हे स्वतत्रता प्रदान की जाय। 


_ (२) प्रान्तों में स्वप्रथम उत्तरदायित्वपणे झासन के लिए कदम उठाना 
चाहिये । 


(३) भारतीय घारान्सभा के सदस्यो की सख्या बढानी चाहिए तथा इसे 
जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। 


१० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


(४) जंसे-जेसे ऊपर वर्णित सधार होते जावें, भारतीय झासन के ऊपर 
चालियामेंट तथा भारत-मत्री की झक्ति कम होती जावे। 


इसी योजना के ऊपर १९१९ का गवनमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट बना। 
अगरेजी शासन का तृतीय काल (१६१६ से १६३४ के ऐक्ट तक) 


१६३४ का गवर्नमेंट ऑव इण्डिया ऐक्ट --१९१९ के नियम की तिम्न- 
लिखित विशेषताएँ थी --- 


(१) केन्द्र में इस रेक्ट द्वारा एक भवन वाली धारा-सभा (वशाएलातवां 
[.6875]8 धंए8 (१0 फ्शथ) के स्थान पर दो भवनों वाली व्यवस्थापिका 
स्थापित की गई। उच्च भवन को राज्य-परिपद ((?०प्रार्टा 0 58465) 
एवं निचले भवत को विवान-सभा ( [.€झा8४90ए6 2/5507॥79 ) 

कहा गया। राज्य-परिषद में ६० तथा विधान-सभा में १४३ सदस्य अध्यक्ष 
के अतिरिक्त, जो कि प्रथम ४ वर्षों के लिये गवर्नर-जनरल द्वारा नियकत किया 
जाने बाला था, रखे गये। राज्य-परिषद्‌ मे ३४ सदस्य निर्वाचित तथा शेष 
मनोनीत रखे गये । मनोनीत सदस्ययों मे २० से अधिक सरकारी नही हो सकते 
थे। निर्वाचित सदस्यों मे १५ विशेष क्षेत्रों से चने जाते थे। निर्वाचन की प्रथा 
प्रत्यक्ष रखी गई परन्तु यह्‌ अधिकार केवल थोडे से व्यक्तियों को मिला क्योंकि 
बहुत ऊँची सम्पति की योग्यता रखी गयी थी। विधान सभा में २६ सरकारी, 
१४ मनोनीत पर सरकारी, तथा १०३ निर्वाचित सदस्य थे। परिषद्‌ की झायु 
पाँच वध तथा विधान-सभा की त्तीन वर्ष रखी गई। 


केन्द्रीय व्यवस्थापिका के अधिकारों में भी कुछ वृद्धि हुईं। इसको कानून 
बनाने , बजट पर एक निश्चित सीमा के अन्दर मत देने, प्रइन पूछने तथा प्रस्ताव 
रखने का अ्रधिकार मिला। परन्तु इस अधिकार में कई रोक लगा दी गई। 
गवर्नर-जनरलू को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी बिल को जो कि दोनो 
भवनों द्वारा पास हो गया हो पुन उनके विचारार्थ छौटा दे। इस प्रकार 
व्यवस्थापिका को कोई अधिक झक्ति नहीं दी गई थी। 


केन्द्रीय कार्यकारिणी (356०प (५८) भारत-मन्री तथा पालियामेन्ट के 
प्रति हो पूर्णतया उत्तरदायी रखी गयो न कि भारतीय व्यवस्थापिका के प्रति। 
गवर्त र-जनरल के कौसिल के सदस्यो की सख्या ८ कर दी गई। उसको यह 
अधिकार दिया गया था कि वह कुछ विज्ञेप अवसरो पर अपनी कौसिल की 
सम्मति को अस्वीकृत कर दे। 


भारत का सविवानिक विकास ११ 
(२) इस ऐव्ट के द्वारा प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विषयो को झलग्र-्रल्लग 
कर दिया गया। 


प्रान्तो की विधान परिपदा के सदस्था की नख्या में भी वद्धि की गई। बह 
निद्दित हआ्मा कि इनमें कम से कम 3०प्रतिशत निर्वाचित सदस्य हागे, २० 
प्रतिशत से अधिक सदस्य सरकारी नहों हागे। वग्राल में १३९, बम्बई में १११, 
मद्रास में १२७, सयुक्‍त धान्त मे १२३, पजाब में ९३, विहार तथा उडीना में 
१०३, मध्य प्रान्‍्त में ८० तथा द्रासाम में ५३ सदस्य थे। प्रत्यक्ष निर्वाचन 
विधि रखी गई। साम्प्रदायिक निर्वाचन भी रखा गया। इन परिपदा की आयु 
३ बं रखी गई। उनके अधिकार भी कुछ बढ़ा दिये गये थे। 


प्रात्तीय विषया को दो भागा में वाट दिया गया। एक भाग को रक्षित 
(१८5९४ ४८०) तथा दूसरे को हस्तान्तरित (]787)$टि780) कहा गया। 
रक्षित विपय गवर्नर की क्ौसिल के हाथ में थे। इनके लिये वह विधान परिषद्‌ 
के प्रति नाममात को भी उत्त रदपी नहों थी परन्तु उसका उत्तरदायित्व ग्वरनंर 
के प्रति था। इस भाग में कानून राजस्व (२६५९॥०९), शान्ति, कारावास, 
ओऔद्यागिक मामछे, नहर, भमिकर, द्मिक्ष निवारण आदि रखे गये। हंस्तान्त- 
रिल भाग में स्थानीय स्वराज्य, जन-स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि सहकारी समिति, 
उद्योगधन्धा का विकास आदि रखे गये। इस भाग का प्रवन्ध गवनंर अपने 
सन्त्रियों की राय से करता था। ये मत्री विधान परिपद के प्रत्ति उत्तरदायी थे। 
गवरनं र द्वारा निर्वाचित संदस्यों में सं मंत्री मनोनीत किये जाते थे। इस काय्- 
विभाजन को द्व॑ंध्र द्रासन ([2 प/८]9) कहा जाता है? 

(३) इस एक्ट के द्वारा गृह-सरकार में भी परिवर्तन किये गये। भारत- 
कौसिल के सदस्यो की सख्या घटा दी गई। पहटे यह १० और १४ के बीच 
थी। इस एक्ट द्वारा वह ८ और १२ के वीच रखी ग्रयी। इन सदस्यों की नियक्ति 


५ वर्ष के लिये की जाती थी। भारत-मन्त्री तथा उनके उपमत्री का वेतन अग्रेती 
खजाने से देना निश्चय हुआ | 


एक नये कर्मचारी की नियक्ति हुई जिसको कि हाई कमिइ्तर (सरीशा 
(णागगरांइड्लंण्गाश् ) कहा गया। इसका काम इंग्लैंड में भारत सरझार 





7. नुफ्द कष्ाञ्जणा रण फीट हरीशर ण॑ ० ९फ़दा: एटफल्टा 


६४० #पणच्ट5, ठाट गालाक्रीरट ॥0.. एगागाला बाते पाल त्रील 
ए९शु००गष्रतढ७ (० पीर टाएट+0ाबाटड वा हाउएचतवा 25 9) दवा) ? 59076, 
वीजा (9प:"पष्प्पराण बते कतमाप॥फ्बाएणा, 9. - ३27 


भारत का सविधानिक विकास श्३ 


समा बुरूवाई गई। इसमें काग्रेस ने भाग व्िया परन्तु कोई फल न निकला। 
इसके बाद एक सीसरी गोलमेज सभा बुवाई गई। इन सभाओ के फलस्वरूप, 
यह घारणा सर्वेमान्य हो गई कि भारत में एकात्मक सरकार के स्थान में एक 
सघात्मक सरकार होनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्या के ऊपर 
एक यटवेतपत्र प्रकाशित किया। इस झवेतपत्र को ब्रिटिश पालियामेट के दोनों 
भवनों की एक सयुक्‍त-प्रवरसमिति (जता 520[ह९८0 (०0068) क्के 
सम्मुख रखा गया। इस कमेटी के अव्यक्ष छार्ड छिनलिथगो थे। इस कमेटी 
ने जो रिपोर्ट दी उसके ऊपर १९३५ का ऐक्ट आधारित किया गया। 

१६३४ का गबनेमेंट ऑव इण्डिया ऐक्ट -इस ऐक्ट का राष्ट्रीय भारतीयों 
ने स्वागत नही किया क्योकि इसका उद्देश्य भारतीयों को बथार्थ शक्ति देना नहीं 
था। सर० सी० वाई० चिन्तामणि जैसे नरमदल्ली ने इसको “अभारतीय ऐक्ट 
कहा। इसकी मुख्य विज्ञेपताएँ निम्नलिखित थी। 

(१) एक अखिल भारतीय सघ की स्थापना, जिसमे की ब्रिटिश भारत 
के प्रान्त तथा देखी राज्य दोनों सम्मिलित हो । 

(२) प्रान्तों को स्वायत्त ज्ञामनाधिकार। 

(३) प्रान्तों में उत्तरदायित्वपर्ण ज्ञान की स्थापना, परन्तु इसके साथ- 
साथ गवरनरों को कई विपयो में विशेषाधिकार । 

(४) मद्रास, वम्बई, सयुकत-प्रान्त, वगाल, विहार तथा आसाम में विधान 
परिपद्ता (ए77थ (एशथ्या०थ$) की स्वापना। 

(५) वर्मा तथा अदन का भारत से सम्वन्ध-विच्छेद। 

(६) दो नये प्रान्तो-सिन्ध तथा उड़ीसा-का निर्माण तथा पश्चिमोत्तर 
सीमा-प्रान्‍्त॒ को गवर्नर का प्रान्त बनाया जाना। 

(७) केन्द्र में दंथ शासन प्रवन्ध की स्थापना अर्थात्‌ आशिक उत्त रदायि- 
ध्वपूर्ण झासन-प्रवन्ध 

(८) एक सघीय न्यायालय की स्थायना। 

(९) एक रिजत्रे वैंक की स्थापना। 

संघ-निर्माण ---भारत सघ क्य निर्माण सञ्जाट वी एक घोपणा द्वारा होने 

वाला था। परन्तु इसके लिये एक झर्ते आवश्यक थी और वह यह कि उतने देशी 

१ 

ए-. 65. 





9. एे. ३8०, 2 57६८४ ० वाताक्का एफाइप्रोपाक्‍त्कगंफ, 


श्ड भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


राज्य सघ म ग्रान को प्रस्तुत हो जाय जो कि कम से कम राज्य परिषद में ५२ 
सत्य भज तथा जिनकी जनसख्या समस्त देशी राज्यो की जनसख्या की आधी 
हा। भारत म सघ शासत स्था पत न हू। सका क्‍या के दश के सब मुण्य मख्य 
राजनैतिक दर इसके विरुद्ध थ। इसका कारण यह था कि केद्व म गवनर जनरल 
का इतन अधिक अधिकार दिय ग्रय थे कि उत्तरदायी शासन असम्भव था। 
इसके अति/रक्‍्त देशी राज्यों न भी इसम साम्मालत होना स्वीकार नहीं किया। 


अधिकार विभाज़न--इस एक्ट द्वारा अधिकारों का विभाजन सघ सर 
कार तथा भान्त की सरकारो के वीच निम्न प्रकार किया गया था --- 

सघ-्सूची म ५९ विषय य । उदाहरणाथ सेना समुद्री तथा हवाई बडा 
परराष्टनीति धामिक विषय डाक तार टलीफोन रलू सघीय सेवाय आदि 
आदि। 


प्रातीय-्सूची म ५४ विषय थ। उदाहरणाथ पुलिस जल “याय प्रान्तीय 
संवाय स्थानीय-स्वराज्य जन स्वराज्य शिक्षा रास्ते नहर तथा सिचाई 
कृषि जगलात झादि। 

सम्मिलत-सूची सम ३६ विषय थ। जसे विवाह तलाक समाचार पत्र 
मजदूर-सभाएँ आदि। इन वयया पर सध सरकार तथा प्रास्तीय सरकार दोना 
क्यू कानन बनान का अविकार था। 


इनके ग्रतिरिक्त अवशिष्ट चक्तिया (८»०ए४7०ए ए09९27$) संघ 
सरकार को दी गई थी। 


संघ सरकार--केद्र म इस एक्ट के द्वारा हध सरकार स्थापित होन वाली 
थी। इस प्रकार कुछ विषय तो रक्षित थ और इनम गवतर जनरल बिना 
अपन माजत्रियों के काम कर सकता था। य विषय रक्षा परराष्टनीति कबीलछा 
क्षत्रा से सम्बध तथा ईसाई धम थ | इन विपया के लिए वह अधिक से अधिक 
३ कौसिलर नियुक्त कर सकता था ! भ्रय विपया म (हस्तातारत बियय) 
उसको मत्त्रिया की सलाह से काम करना था। परतु उसयो इतन ग्रधिकार 
दिय गय थ कि उतकी वह राय के विरुद्ध काम कर सकता था। कुछ आय विषयो 
भ वह केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। य उसके विशप, उत्तरदायित्व के 
विपय थ--जँसे की शाति अल्पसख्यका के छित देशी राज्यो का हित सरकारी 
सवाओ के उचित हित आदि का रथा। इस प्रकार हम देखते हैँ कि,उसको 
इतन अधिकार दिय गय थ कि वह देग का सर्वेसर्वा था ॥ 
प३००+ं:030 2 -कटव७ 26% 7 हक: 


»  गाचीजी न उसके विषय मे कहा ५६ एलउ०्पबडुट ए०छ&च्ताडु 
प्राशव्बात णी एएफटा5ड 


भारत का सविधातिक विकास प्‌ 


सघ में व्यवस्थापिका के दो भवन होने वाले थे । एक का नाम राज्य-परिपद्‌ 
(('0पाली 0 508865) तथा दूसरी का नाम सघ-ममा (+हत8हां 
2५ ६६८ग09 ) । राज्य-परिपद्‌ में १५६ प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में से तथा 
अधिक से अधिक १०४ देझ्ी राज्यों से होते। देशी राज्य श्रपने प्रतिनिधियों 
को कसी प्रकार चन सकते थे। परन्तु ब्रिटिश भारत के १५० सदस्या का प्रत्यक्ष 
निर्वाचन होता, ६ गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किये जाते, परन्तु मत देने क्य 
अधिकार सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत से केवल १५०,००० व्यवितया का मिलता। 
राज्य परिषद्‌ स्थायी सस्था होती। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष 
अवकाश प्राप्त करते । 


संघ-सभा मे अधिकाधिक ३७५ सदस्य होते। २५० ब्रिटिश भारत से 
तथा १२५ रियासता से। ब्रिटिश भारत वे! २४६ सदस्य विभिन्न प्रान्ता से 
अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते। उनका चुनाव प्रान्तीय विधान सभाओं 
छारा होता। शेप ४ सदस्या में तीन व्यवसायिया व व्यापारियों के तथां एक 
मजदूरी का प्रतिनिधि होता। राज्या के प्रतिनिधियों का निर्वाचन का प्रवन्ध 
देझी-राज्य स्वथ करते। सघ-सभा की अ्रवधि ५ वर्ष रखी गयी थी अगर यह 
उसके पूर्ण ही भग न कर दी गई हो। 


संघीय-बव्यवस्थापिका का सघीय-सूची में वणित सब विपया पर कानून 
बनाने का अधिकार होता। यह सम्मिल्ति सूची में वणित विषयों पर भी तथा 
प्रान्यों की स्वीक्ृति से प्रान्‍्तीय सूची के विपया पर कानून बवा_ सकती। सकट 
करू में यह सम्पूर्ण भारत के लिए कानून वना सक्‍ती। देखने में तो इसका 
बहुत सारे अधिकार थे परन्तु यथार्थ में इसके अधिकार नामपात्र के थे। क्याकि 
कई विषयो पर यह बिना गवर्नर-जनरल की अनमति के न कानून बना सकती 
न कोई सशोधन कर सकती ६ गवनर-जनरल के कई क्यनून सम्बन्धी अधिकार 
होते, जैसे उसको झार्डीनिस्स जारी करने का अधिकार होता।, वह झपनी इच्छा 
से कानून भी बना सकता था। ग्वर्नर-जनरलरू को व्यवस्थापिका द्वारा 
पाल किये गय कानना का अस्वीकार करने का अधिकार होता। यह कहने में 
अत्यक्ति न होगी कि इस एक्ट के अत सार सर्वोच्च कानून बनाने वाली सस्था 
व्यवस्थापिका न होकर ग्रवनेर जनरल ही होता। 


.. व्यवस्थापिका के वित्त-अधिकार भी अत्यन्त न्‍्यून थे। संघीय बजट का 
फरीठन तीन-चौथाई इसके अधिकार के बाहर था। झोप बजट मे भी गवर्नर 
मनरल को कई अधिकार ये) वह अपने विश्ञेप दायित्व को पूरा करने के हेतु 


श्च्द भारतोय सविधान तथा नागरिकता 


व्यवस्थापिका द्वारा किसी भी अस्वीकृत व्यय को अधिक्रत व्यय की सूची में 
डाल सकता था। 


प्रान्वीय सरकार --इस ऐक्ट द्वारा प्रान्ता को स्वराज तथा उत्तरदायित्व 
पूर्ण शासन दिया गया था। ग्न्तो में द्वेघ शासन का झन्‍्त कर दिया गया। 
गवर्नर के हाथ में कोई रक्षित वियय नहीं रसे यये। सभी विषय प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका तथा मन्त्रिमडक के आघीन कर दिये गये। मत्रिमडल व्यवस्था- 
पिका के प्रत्नि उत्तरदायी बनाया गया। परन्तु इतना होते हुए भी प्रान्तीय सर- 
कारो पर गवर्मरजनरल तथा भारतमन्त्री का नियन्नण बना रहा। गवर्नर 
को भी कई विशेषाधिकार दिये गये थे। वह मतन्नियो के कामो मे हस्तक्षेप कर 
सकता था। उनको अवहेलना कर सकता था तथा विधान को स्थगित कर 
सकता था । 


छछ प्रान्तो में दो मवन वाली तथा कुछ में एक भवन वाली व्यवस्थापिका 
स्थापित की गई थी। इन व्यवस्थापिकाओं के भ्रथिकारो पर कई प्रतिबन्ध छूगा 
ये गये थे । इसलिए भ्रान्तो मे उत्तरदायित्वपूर्ण शासन नाममात्र को ही स्थापित 
हुआ क्योकि पृष्ठभूमि में गवर्नर की मूर्ति सर्वेत्र दृष्टिगोचर होती रही । 


झृह-सरकार --इस एऐक्ट द्वारा गृह-सरकार से बदलाव किया गया। 
इंडिया-कौसिल को हटा दिया गया तथा उसके स्थान में एक परामश-दाताओं 
की समिति की स्थापना की गई। भाग्त-मल्न्री को यह अधिकार रहा कि वह 
इनकी राय मारते या न माने । भारत-मन्त्री के परामशंदाताओं की सख्या सध, 
बनने तेक ८ से १२ तक रखी गई तथा संघ बतने के बाद इसमे तीन से छ तक 
सदस्य होना निश्चित किया यया ! इनका वेतन १३५० पौड वापिक तथा भारत 
के निवासी को ६०० पौड वाधिक भत्ता भी मिलता था गृह-सरकार की शक्तियों 
में थद्यवि इस ऐक्ट द्वारा कुछ कमी की गई थी तथापि इसके पश्चात्‌ भी वे काफी 
व्यापक थी । 


ऐक्ट का कार्योन्वित होना --इस चये ऐक्ट के अनुसार प्रान्तो में चुनाव 
हुये। काँग्रेस ने इसमे भाग लिया तथा मद्रास, बम्बई, सयुकत प्रान्त, मध्य प्रान्त, 
विहार और उडीसा में इसका वहुमत रहा) झासाम तथा परश्चिमोत्तर सीमा- 
आन्‍्त में भी व्यवस्थापिका में काग्रस दछ बहुत शक्तिशाली था। जब मस्त्रि- 
मइल वनने का प्रइत उठा तो काँग्रेस में पहले तो झबर्नर के विशेषाधिकार के 
ऋरण मन्विमडल बनाना अस्वीकार कर दिया। परन्तु बुछ काल पश्चात्‌ उनको 
आह आश्वासन मिल्म कि गवनेर अपने विद्येपाधिकारों का प्रयाग साधारणठ- 
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झन्त्रिमडल के कामा में रोडा अटकाने का नहीं क्रेंग। इसके बाद काँग्रेस ने ८ 
प्रास्ता में मस्त्रिमडल बनाया। इस ऐक्ट का संघीय भाग लागू नहीं क्या 
गया। भारतीय राजनीतिक दल ने सघीय व्यवस्था का नितान्त असतापजनक 

कहा और वे इसमें भाग लेने को किसी भी दझ्या में प्रस्तुत नही थे। देशी राज्य 
जी सघध में सम्मिल्ति हाने के ।लए तेयार नहीं हुए । 


१६३४ के ऐक्ष्ट के दोष --इस ऐकट में कई दोप थे। सबसे मस्य निम्न 
लिखित थे -- 


(१) इस एक्ट द्वारा जिस सघ का निर्माण होता उनमें देशी राजाओआ 
के हित सरक्षित रहते आर इस प्रकार देश के एक बडे भाग मे प्रजातन्त्र शासन 
व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती थी। दश्बी राज्या का बहुत अधिक महव दिया 
गया था ६६ 


(२) भारतीय सध न ता परराप्ट्र नीति म और न आन्तरिक नीति म 
ही स्वतत्र हाता। ययाय में ऐक्ट का उदृश्य स्व॒नन्त्र सब बनाना था ही नहीं। 
इस प्रकार सघ स्थापित हाने पर भी भारत अपने भाग्य का निर्माता नहीं हा 
सबता शा। 

(२) केन्द्रीय कायकारिणी का इनन अधिक अधिकार द दिय गय थे कि 
बहू पय स्वरूपण अनियन्त्रित थी। गवनर जनरछ अपने मन्तिया को राय क 
विरुद्ध जो चाह सो कर सकता था। मब्तिमडल क हाथा म एक प्रकार स कुछ 
नी शक्ति नही था और यह केवल झाभाय था। इस ऐक्ट न मन्त्रिमडछ का 
सयकक्‍त उत्तरदायित्व सिद्धान्त पर भी आधारित नहा किया। 


(४) केन्द्रीय व्यवस्थापिका को भी बहुत सी/मत अधिकार दिय गये थ। 
गवनर जनरल इसके जनायें किसी भी कानून को अस्वोकार कर सकता था। 
इसके लिपे जी निर्वाचित प्रया वनाई गई थी वह भी अयन्त दूधित थी। सघ 
समा का अप्रत्यक्ष निवाचन अनहानी वात थी। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 

देश के लिए घातक सिद्ध हुआ। देसी राज्या दी व्यवस्थापिका म करीबन ४० 
“प्रतिशत सइस्य होत जब कि उनकी जनमससर्या देन की जनसर्या की एक 
व्‌ गण इडात्रीष्व॑ पडा फंड 5ञाटाय ठी ए००कतएटएणा ० पीट 
क१&शभाणा णापे€* पशारी प्रोट प्रण्णप्रार् ते बए0लकन्‍्रार स्पोदाड घाट 
(0 फेवर्ट & ए०पदाएएिं ६एा८ट व एप जझठ्फटड णी पार एलक्‍लगापा), 
ग्य णरवेदा (0 ००फटबट वश वेटशठ्टाब०६, 7 वृष्णंट प्रातेडट्छ्तर 
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तिहाई से भी कम थी। इन राज्यों के प्रतिनिधि विदेशी सरकार के पिट्टू होत, 
अतएव प्रगति के छात्र 


(५) प्रान्तीय-स्वराज्य बेवल नाममात्र को था। गवर्नर व्यवस्थापिका 
के प्रति उत्तरदायी नहीं थे । उनका यथार्थ उत्तरदायित्व सम्राट के प्रति था। वे 
अपने मन्त्रिमडल की राय को मानना अस्वोकार कर सकत थे। इसलिए धआान्तीय- 
स्वराज्य द्वारा कोई भी यथार्थ झक्ति भारतवासिथा के हाथ मे नही दी गई।* 


अंगरेजी शासन का अन्तिम काल (१६३७-४०) ---१९३७ मे प्रान्तो मे 
मन्त्रिसमडल बने ! इस प्रकार १९३५ के ऐंक्ट का प्रान्तीय शासन सम्बन्धी 
भाग छाग्‌ हो गया। परन्तु इस ऐकक्‍्ट का सघ शासन वाला भाग केन्द्र मे 
लागू नही हुम्रा । 


इस समय यूरोप मे राष्ट्रा के मध्य वेसनस्य तथा विद्वंप बढता जा रहा था। 
इसका परिणाम यह हुआ कि १९३९ में द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ। इस 
युद्ध में भारत भी सम्मिल्ति कर दिया गया। परन्तु अग्रेजी शासका ने यह कार्य 
बिना भारतीया की इच्छा के किया था। इस पर काम्रेस ने यह मांग की 
कि ब्रिटिश सरकार यह घापणा करे कि यद्धोपरान्त भारत स्वतन्त्न कर द्या 
जावेगा। परल्तु अग्र जी सरकार के यह माँग स्वीकार न करने पर काँग्रेस मन्त्रि- 
मण्डल्छा ने ८ प्रान्तां में विराध स्वरूप त्यागपत्र दे दिया। परन्तु सिन्ध पजाब 
तथा बगाल मे काँग्रेस मत्रिमण्डल काय करत रहे शेष प्रान्द्रो में गवनरों ने अपन 
हाथ में ज्ासन ९३ धारा के अनसार ल लिया । 
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अगस्त १६४० की घोपणा --युद्ध में, इगलेड के सहायक समस्त 
पश्चिमी यराप म॑ परास्त हो गये थे और केवल इगलेड अकेला ही नात्सी सेनाओ 
का मुकाबिला करने को रह गया था। इस समय भारत के गवनर-जनरल ने 
ब्रि्यि सरकार की ओर सएकघोषणा की (अगस्त ८, १९४० ) । इसमें निम्न 
लिखित मुम्य बाते थी 


(६१) गवर्नर जनरल की कार्यक्नारिणी समिति में नये सदस्य नियक्षत क्यि 
जावेंगे, तथा परामर्श देने के लिये एक यद्ध समिति नियक्त की जावेंगी। 

(२) युद्ध के पश्चात्‌ भारतीयों के एक प्रतिनिधि भण्डल द्वारा ही भारत 
का नया विधान बनाया जावेगा । यद्धकाल में ऐसा पग उठाना सम्भव नहीं। 

(३) ब्रिटिश सरकार दस वात की चेप्टा करेगी कि विभिन्न राजनैतिक 
दलों में आपस में समझौता हा जावे। 

इस घाषणा से कोई सन्‍्ताप नहीं हुआ। क्याकि इसके द्वारा जो कुछ भी 
प्रतिज्ञा की गई थी वह यद्धात्तर थी। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं 
क्या गया था कि औपनिबशिक-स्वराज्य स्थापित ही कर दिया जावेगा। 
इसमे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अग्रेज सरकार ने यह वात मान छी थी कि 
भारत का नया विधान भारतीयो द्वारा ही निमित हागा। कसी भी राजनंतिक 
दल ने गवर्तर-जनरल की कार्यकारिणी समिति में अपने प्रतिनिधि नही भेजें। सित- 
म्वर १९४० मे काँग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की नीति के प्रति विरोध प्रकट करने को 
व्यक्तिगत सत्याग्रह झारम्भ क्यिा। गाधीजी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे 
इगलेंड की कठिनाई से छाभ नहीं उठाना चाहने है । इसीलिए इस सत्याग्रह को 
सीमित रखा गया। जुलाई १९४१ में वाइसराय ने अपनी कार्यकारिणी समिति 
में पाँच और सदस्यो की सियुक्षित वर । ये सब भारतीय थे। 

क्रिप्स-योज्नना ---इस समय यृद्ध पर्व में भी पैलने लगा था। दिसम्बर 
१९४१ में जापान ने परले-हावर पर आक्रमण किया। दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
जापान की प्रगति आइचयंजनक गति से हुई। भारत में जापानी आक्रमण का 
भयय बटा। देझ्न में अग्नेज विरोप्री मावना भी प्रतिदिन वंट रही थी। इस 
व्गरण अग्रेजी सरकार न जापान के विरुद्ध भछी प्रकार से युद्ध चलाने के लिए 
भारत का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक समझा। इसी उद्दइ्य कौ दृष्टि में 
रखते ह॒ए ब्रिटन के यूद्धकालीन मत्रिमण्डल ने सर स्टफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा । 
उन्होने भारतीय नेताओं से वार्त्ताल्माप के पश्चात मार्च २९, १९४२ को ब्रिटिश 
सरकार की ओर से एक योजना को घोषणा की, जिसकी मुख्य बाते निम्नलिखित 
हू -+ 


२० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


(१) भारत में स्वराज्य (52-20 एशा॥2०॥() स्थापित करने की 
दृष्टि से, युद्ध के उपरान्त एक नवीन भारतीय संघ की स्थापना की जावेगी, 
जिसका पद उपनिवेश (])0॥भो70॥) का होगा। यह ब्रिटिश-मण्डल का 
सदस्य होगा, परन्तु इसको इस राष्ट्र-मडल से सम्बन्ध विच्छेद करने का पर्ण 
अधिकार होगा। 

(२) युद्ध के समाप्त होते ही एक निवांचित विवान-निर्मात्री सभा बुलाई 
जावेगी, इसके निर्वाचन के लिय सर्वप्रथम , प्रान्तो में ?९३५ के ऐक्ट के अनुसार 
नए चुनाव किये जावेंगे। इन प्रान्तीय विधान मडलो ([,0एटा' लि079८५) 
के सदस्य, झऋानुपातिक प्रतिनिधित्व विधि से सविधात सभा के सदस्य चरनेंगे। 
उनकी सख्या अपने निर्दाचकों की सख्या का -% होगी; 


इनके अ्रतिरिक्त देशी राज्य भो अपनी जनसंख्या के अनुसार इस विधान 
निर्मात्री सभा में प्रतिनिधि भजेगे । 


(३) अगर कोई प्रान्त अथवा राज्य इस रूविधान सभा हारा निर्मित नये 
विधान को स्वीकार न करे तो उसे यह अधिकार होगा कि बह भारतीय सघ से 
अलग हो जाय। ऐसे प्रान्त तथा राज्य भ्रपना स्वतन्त्र सघ बना सकेंगे, जिसको 
यही अधिकार होग जो कि भारतीय सध को। 

(४) ब्रिटिश सरकार तथा विधान-निर्मात्री सभा के मध्य अल्पसस्यको 
के हिंतो के रक्षार्थ तथा शक्ति-परिवतेन से उत्पन्न अन्य बातों के लिये, 
संधि होगी । 

(५) प्रुद्ध काछ में तथा नये सविधान के छागू होने तक भारत की रक्षा 
का उत्तरदायित्व तथा उसके लिए शक्ति तथा अधिकार गवनर-जनरल को होगे 
तथा वह ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। परन्तु से निक, नेतिक तथा 
भौतिक (था ए, गाणाओंं धा0 ग्राक्षॉद्वा&) साधनों को सग- 
ठित करने का उत्तरदायित्व, भारतीय जनता के सहयोग से भारतीय सरकार 
चर होगा । 

इस योजना के दो भाग थे । एक तो युद्धोत्तर, दूसरा युद्धकालीन। युद्ध 
के बाद भारत को उपनिवेश् का पद दिया जाता। इस प्रकार स्वराज्य का 
सिद्धान्त मान लिया गया था। परन्तु इसमें दो दोप थे। पहला यह कि प्रान्त 
अथवा राज्यों को भारत सघ से अलग होने का अधिकार प्रदान किया गया था। 
इससे भारत की एकता भग हो जाती। यह ययाय॑ं में मुस्लिम छीग तथा कुछ 
देशी राज्यो को प्रसन्न करने के लिये क्या ग्रया था। दूसरा दोप यह था कि 


भारत का सविधघानिक विकास र१ 


विधान-निर्मात्री सभा में देश्नी-राज्यो के जो सदस्य होते वे इन राज्यो को ९ करोड 
जनता के प्रतिनिधि न होते अपितु वे राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य होते। इस 
प्रकार वे विधान निर्मात्री सभा के अन्दर एक प्रतिक्रियानवादी झक्ति होते। 


युद्धकालीन भाग मे दोप यह था कि भारतीयों को अपने देश की रक्षा का 
उत्तरदायित्व नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त वाइसराय की कार्यकारिणी 
समिति न तो कैबिनेट के रूप मे काम करने वाली थी और न वाइसराय ही एक 
वँधानिक अध्यक्ष के रुप में। इन्ही कारणों से कांग्रेस ने इस योजना को 
अस्वीकार कर दिया। इस योजना का तत्कालीन फल कुछ नहीं होता। 
केवल यद्धापरान्त ही इससे क्छ फल निकलता। इसी कारण गाँधीजी ने इसको 
जडरर तंशल्त 436] कक कहा था। अन्य भारतीय दछो ने भी इस योजना 
नही किया। 


/८“भारत छोड़ो” आन्दोलन --त्रिप्स-योजना की असफ्लता पर भारत 
में झन्यन्त निराझ्मा हुई, अग्रेजा के प्रति घुणा तथा क्षोम का भाव वढा। यह 
आझा नहीं रहो कि समझौता सम्भव हैं। काँग्रेस ने अग्रेजा के सम्मूल यह 
प्रस्ताव रखा कि वे भारत छोडे । इसमे तात्पर्य यह था कि अग्रेजी राज्य का भारत 
भें अन्त हो। यह भ्रस्ताव काग्रेस की कार्यसमिति ने १४ जलाई १९४२ को पास 
किया था। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए वम्बई में अखिल-भारतीय 
काँग्रेस कमेटी की सभा हुईै। ८ अगस्त को भारत छोडो प्रस्ताव पास हुआ 
ग्ाँघीजी ने कहा ।क यह्‌ उनकी अग्रेजा के विरुद्ध अन्तिम लडाई हैं। ९ अगस्त के 
प्रात काल काँग्रेस के सब बड़े दउ नेता अग्रेजी सरकार ने पकंड लिए। इससे देश 
में और क्षोम्र वटा। १० अगस्त को भारत-मत्री एमरी का एक वकक्‍तब्य प्रकाशित 
हुझा जिसमे बह कहा गया कि कांग्रेस का काम देश में तार काटना, रेले उखाडना 
आदि था। इसके पश्चात कछ समय तक देश में देश-भकतो ने इसी कार्यत्रम को 
अपना कर काम किया। अग्रेजी सरकार ने पाकझ्विक झत्याचार किए। गोली 
धलाता, गाँव जल्त देना, सामहिक जुर्माने तथा अन्य प्रकार के अत्याचार किए गए । 
कुछ समय तक तो जनता ने इसका प्रयत्तर दिया परन्तु करीवन दो मास परचात्‌ 


देश म॑ यद्यपि भ्रसन्‍्तोप बना रहा तथापि आन्दोलन का एक प्रकार से अन्त हो 
बया। 





१० फरवरी १९४३ को गाँवीजी न॑ २१ दिद्व का ब्रत रखा। इसका उद्देस्य 
ब्रिडिय सरकार की नीति में परिवर्तत करना था। मई १९४४ में गाँधी जी 
जैल में वीमार पडे। सरकार ने उन्हे मक्‍्त कर दिया। जेल के बाहर गाँधीजी 
ने फिर स्वतन्त्रता आप्ति के प्रयत्न में छोग के उेता श्री जिन्ना से बातें की ताकि 


श्र भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


हिन्दू-म स्लिम एकता प्राप्त हो जावे। परन्तु इसमें उन्हे कोई सफलता नही 
मिली | श्री जिन्ना का दावा कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है गाँधीजी मानने को 
प्रस्तुत न थे । इससे कम में श्री जिन्ना मानने को तेयार न थे। 


वेबेल-योजना --अगस्त १९४४ में लार्ड वैवेछ भारत के नये बाइसराय 
होकर आये। उन्होने देश में गत्यवरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार 
से मत्रणा कर (१४ब्न १९४५) एक पह्ाव रखा। इसको “बेब सुझाव” 
कहा जाता हूँ । इसमे यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के स्वराज्य 
प्राप्ति में सहायता करना चाहती है । भारत मे विभिन्न सम्प्रदायो के बीच सम- 
झौते के लिए एक सभा बुलाई जावेगी। इस सभा का तत्कालीन उद्देश्य वाईस- 
राय की एक नई का्ये-कारिणी समिति बनाना होगा, जिसमे सवर्णं हिन्दू तथा 
म्‌ सलमानो के बराबर प्रतिनिधि होगे। भारतीयों की पराराष्ट्र विभाग भी दिया 
जावेगा, परन्तु सेनापति अँग्रेज ही रहेगा। यह कार्यकारिगी समिति वाइसराय 
के प्रति उत्तरदायी होगी। भारत मे ब्रिटिश सरकार एक हाई-कमिइ्नर नियुवत 
करेंगी जेसा कि झन्य उपनिवेशो में हैं। 

१५ जून १९४५ को काग्रेस के नेता मुक्त कर दिये गये तथा २५ जून को 
शिमला में सब दल का नेताओं का सम्मेलन बुलाया गया। काग्रेस ने इसमे भाग 
लिया। कोई समझौता न हो सका । क्योकि म्‌ स्लिम लीग ने यह माँग की कि कार्य- 
कारिणी समिति में सदर मसलूमान सदस्य लीग के ही हारा मनोनीत हावे। 
इसका भ्र्थ यह होगा कि काँग्रेस हिन्दआ का सगठन हैं। काँग्रेस ने इसे मानना 
अस्वीकार कर दिया। क्योकि लीय तथा काग्रेस में समझौता न हो सका इसलिए 
वॉइसराय ने इस सम्मेलन को भग कर दिया। 


नये खुनाव --जब इगलेड में १९४५ म चनाव हुए चचिल के अनुदार 
दल की विजय नही हुई। इसके स्थान में मजदूर दल की सरकार बनी तथा 
एटली नये प्रधान मत्री हुए। इस समय पं से जापान से युद्ध समाप्त हो गया 
था। इस समय भारत में आजाद-हित्द-सेनाः के मसले को लेकर एक कोने 
से दूसरे कोने तक हलचल मची हुई थी। इगलेड की नई सरकार ने वाइसराय 
को ब लाया। इगलेण्ड से वापिसी पर १९ सितम्वर १९४५ का लार्ड वंवेल ने 
एक घापणा को। इनमे मुख्य वाते निम्नलिखित थी 

(१) १९४५-४६ के शीतकाल में भारत में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यव- 
स्थाण्किआ के लिए चनताव होगे 7 


। इसका वर्णन राष्ट्रीय आन्दोलन वाले अन्याय में देखिय । 


भारत का सवियानिक विक्रास २३ 


(२) दुनाव के पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकार एक वियान-निर्माती सभा को 
बलाबे गी। इस उद्देश्य से वाइसराय भारतीय ने ताआ से वात कर यह जानमें 
का प्रयत्न करेंगे कि व्रिप्स योजना उन्ह मान्य है अथवा वे उनमें कोई परिवतन 
चाहते है 

(३) देझ्षी-राज्या के प्रतिनिधिया स इस विपय पर वार्तालाप हागा 
कि वे किस प्रकार आयोजित विधान-निर्मात्री सभा में भाग ल सकगे | 


काँग्रेस ने इस भापणा का अपूण तथा अस्पप्ट बताया और यह कहां 
कि उसका उद्देश्य पूर्ण स्वतन्त्रता हूँ । देश में चुनाव का फ्ल यह हुआ्ना कि ग्राठ 
प्रान्ता में काग्रेस मन्त्रिमण्डल बनें! वगाल तथा सिर, में लीगी मन्त्रिमण्टल्ड 
बना। पजाब में वँग्रेग, अकाली तथा यनियनिस्ट दल का मत्रिमण्डल खिज्र 
हयात खा के ने तत्व में वना। 


केविनेट मिशन -7इस समय देश मे एक ब्रिटिश पालियामेन्ट का शिप्ट- 
मण्डल भ्रमण कर रहा था। इसकी नियक्ति ब्रिटिय सरकार ने दिसम्बर १९४५ 
में की थी। फरवरी १९४६ में इसने अपनी रिपाट ब्रिटिश सरकार की दी। 
इसी बीच में भारतीय नौ-सेना की झानदार हडताल तथा सघपं आरम्भ हा गया 
श।। इस घटना का ब्रिटिश सरकार की नीति पर काफ़ी प्रभाव पडा। १९४६ 
में ब्रिटिश प्रधान मम्त्री ने यह घापणा की कि एक तौन सदस्या का वैविनेट मिशन 
भारत भेजा जायगा। इसका काम भारतीय नेताआ से मिल कर झीघ्रतितीन्न 
भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त करवाने का था।! इसके सदस्य छार्ड पैथिक लारन्न 
(भारत मत्री ), सर स्टैफोड क्रिप्स (वाड आँव ट्रेड के अध्यक्ष) तथा एू० बी० 
एलेवजेन्टर (फर्स्ट लार्ड आव एडमिरेल्टी), थे। १५ मार्च १९४६ को ब्रिन्शि 
प्रधान मत्री ने कामन्‍्स सभा में एक घोषणा की। उन्हाने कहा कि (१) ब्रिटिश 
सरकार भारत की स्थतत्रता की माग को स्वीकार करती डै। (२) बिसी भी 
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र४ड भारतीय स विधान तथा नागरिकता 


अल्प-सख्यक जाति का बहुसख्यको की प्रगति रोकने का अधिकार (ए७0) 
नहीं माना जा सकता है ।_( ै& ट्या0६ धी09 8 गगा0र+ए 0 
एॉ40९ ६ ए8(0 णा 6 80 एथया०९ ० 6 गरकयंणा9) 


कैबिनेट मिशन २३ मार्च को कराँची तथा एक़ दिन परचात दिल्‍ली पहुँचा। 
उन्होने वाइसराय तथा प्रान्तों के गवर्नरों से मिलने के पश्चात्‌ भारतीय नेताओं 
से वातचीत की। एक महीने में उन्होने १८२ बैठकों में ४७२ नेताओ से मुलाकात 
की परन्तु फल कुछ न निकलछा। फिर काग्रेंस तथा लीग का सयक्‍त सम्मेलन 
झिमला में बुछाया गया (५ मई) ॥ परन्तु इसमे भी कोई समझौता न हो सका। 


इसके पर्चात १६ मई १९४६ को कंबिनेट मिशन ने एक योजना भारतीय 
ने ताओ के सामने रखी । इसमें यह कहा गया था कि -- 


(१) कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत के राजनंतिक दलों में समझौता 
करके भरत को स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता करना था और इस दृष्ठि 
से मिशन ने भरसक कोझिश की, परन्तु इसमे सफलता प्राप्त न हो सकी। 


(२) मुस्लिम लीग भारत के विभाजन पर दृढ हूँ और इसलिए पाकि- 
स्तान की माँग रखती हूँ । लीग के श्रनसार इसके दो भाग होगे एक तो उत्तर- 
पश्चिम मं, जिसमे पंजाब, सिध, ब्विटिश बलूचिस्तान तथा पश्चिमोत्तर सीमा 
प्रान्त होगे। दूसरा भाग उत्तर-पूर्व में होगा, जिसमे बगाल तथा आसाम होगे। 
परन्ठु इन भागो भे गैर मुसलमानों की सस्या इतनी अधिक है कि उसकी उपेक्षा 
नही की जा सकती। उत्तर-पश्चिमी भाग भों ३८ प्रतिहात तथा उत्तर-्पूर्वी 
भाग में ४८ प्रतिशत से कूछ अधिक गैर मुसलमान होगे। अगर इन दो भागों में 
केवल उन्ही क्षेत्रों को पाकिस्तान में रखा जावे जिनमे कि मुसछमानों का बहुमत 
हूँ तो वह भी ठीक नही होगा। उन प्रान्तो की जनता का एक बडा भांग ऐसे विभा- 
जन के पक्ष मे नहीं हूँ । 

इसके अतिरिक्त कई आवश्यक शासनीय, आधिक तथा सैनिक प्रइन भी 
देश के विभाजन के विरुद्ध हूँ । 

(३) क॑दिनेट मिशन काँग्रेस की योजना से भी सहमत नहीं था। योजना 
थी कि प्रान्तो को पूर्ण स्वायत्त शासन का अधिकार हो और केन्द्र के पास केवछ 
तीन विपय हो--पर राष्ट्रनीति, यातायात तथा रक्षा। इसके अतिरिक्त अगर 
कोई प्रान्त चाहे तो वह कुछ अन्य विषय भी केन्द्र को सौप सकता था। परन्तु 
इसमें कोई बाध्यता नही थी । इस योजना को मिशन ने कई प्रकार की कठिनाइयों 
से पूर्ण कहा। 


भारत का मविधानिक विकास र५्‌ 


(४) देझ्ी राज्यो की समस्या का भी मिशन ने अध्ययन किया था तथा 
इस परिणाम पर पहुँचा कि सर्वोच्चाधिकार ( ?870॥0प77009) नई स्थिति 
मं न तो सम्राद्‌ के पास रह सकता था और न भारत की नई सरकार को परि- 
वत्तित क्या जा सकता था। 

इन कारणो से मिश्न ने नए विधान के लिए निम्नलिखित सुझाव रखे -- 

(अर) एक अखिल भारतीय सघ, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य 
दोनों सम्मिलित हो, होना चाहिए। इनके भ्रधीन पर राष्ट्र-नीति, रक्षा तया 
यातायात विषय रहने चाहिये तथा इसे अपने व्यय के लिए घत उगाहने का अधि- 
कार होना चाहिए। 

(व) सघ में एक कार्यकारिणी तथा ब्यवस्थापक्ति होती चाहिये, जिसमे 
कि ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्या के प्रतिनिधि होने चाहिये। ग्रगर व्यवस्थापिका 
में कोई बडा साम्प्रदायिक प्रद्न प्रस्तुत हो तो उसके निर्णय के लिये दो प्रमुख 
सम्प्रदायो के उपस्थिति प्रतिनिधियों का अलग-अलग तथा समस्त उपस्थित 
सदस्यों का वहुमत होना चाहिए 

(स) सघ विपयो के झ्तिरिक्त अय सव विपय तथा दप अधिकार प्रान्तो 
को होते चाहिये। 

(द) देझ्ञी राज्यो को केन्द्र को दिये गप्रे विययो के अतिरिक्त अन्य सब 
विपयो पर अधिकार होना चाहिये। 

(घ) प्रान्तों को अपने समूह वनाने का अधिकार होना चाहिये। प्रत्येक 
सम्ह की झलग कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका होगी । 

(हु) विधान में यह धारा होनी चाहिए कि प्रत्येक प्रान्‍्त॒ अपनी धारा- 
रुभा के बहुमत होने पर, प्रथम दस वर्ष पश्चात्‌ तथा फिर प्रत्येक दम वर्ष बाद, 
विघान वी घाराओ पर पुनविचार करने को कह सकता हैं । 

फबिवेट मिशन ने विधान-निर्मात्री सभा बनाने के लिये भी सुझाव रखे। 
इस सभा का चुनाव प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा पृथक निर्वाचन सिद्धान्त 

के ऋचुसार मुझाया गया था।* 
__ इस योजना में कई दोप थे। सर्वप्रथम तो यह था कि कैन्द्रीय सरकार को 
केवल त्तीन विषयो पर ही अधिकार दिया गया था। इस प्रकार एक शर्द्ितेहीन 
केन्द्र को व्यवस्था की गई थी। दूसरा दोष यह था कि प्रान्तों को अपने समूह 





7 इसका विस्तृत विवरण दुसरे अध्याय में देखिए। 


२६ भारतीय सविधान तथा नायरिक्ता 


बनाने का अधिकार दिया गया था। इसका उद्देश्य मुस्लिम लीग को खुस करने 
का था। 


इस दीघंकालीन योजना के अतिरिक्त कविनेट मिशन ने एक अन्तकन्टिन 
सरकार बनाने के लिये भी सुझाव रखा था। इसी का कार्यरूप म परिणत करने 
के छिय १६ जूबच १९४६ का एक घोषणा की गई। इसके अनुसार १४ संदस्या 
की एक अन्तकालीन स रकार का प्रस्ताव रखा गया जिसमे ६ काग्रस के , ५ मुस्लिम 
ज्लीग के तथा रे अल्पसख्यका के सदस्य हाते। छीग ने इसको स्वीकार किया, 
परन्तु काग्रेस न॑ अस्वीकार कर दिया, काग्रेस की अस्वोकृति के कारण यह 
चरकार नहीं बनाई गईं। काग्रेस की अस्वीकृति का कारण यह था कि छीग॑ 
इस बात को मानने को तंयार न हुई कि क््यग्रेस अपन सदस्यों में किसी मुसल- 
मान को भी रखे। 


विधाननिर्मात्री सभा का चुनाव तथा अन्तर्कालीन सरकार की 
स्थापना --ज लाई म॑ दिधान निर्मात्री सभा वे लिए चुनाव के फ्लस्वरूप बाग्रेस 
को २०५ मीर्ट मस्लछिम लीग का छह सीटे तथा स्वतन्त्र उम्मीदवारा का 
#८ सीटे प्राप्त हुई। देझी-राज्या के ग्रतिनिधिया का चुनाव नहीं हुआ। 


इसके पश्चात्‌ वाइसराय ने प० नेहरू स अन्तरकलीन-सरकार बनाने को 
कहा। एक १२ सदस्या की सरकार वनी सन्‌ (१९४६) । इसमे ५ हिन्दू, 
मूसलूमान, १ हरिजन, १ पारसी, १ सिख, तथा १ ईसाई थे। लीग ने इसरे 
विरोध स्वरूप देश भर में डाइरेक्ट-एक्शन-डे मनाया। इसके फलस्वरूप स्थान 
स्यात पर साम्प्रदायिक दग हुए ॥ अन्त में , अबट्वर माह में लीग ने भा सरकार 
में प्रबंग किया। अन्तर्कालीन सरवगर के तीन सदस्या को हटना पड़ा और 
उसके स्थान पर छीग के ५ सदस्य नियुक्त हुए। 


“लीग का असहयोग तथा 2६४७ का स्पतन्त्रता कानून --प्न्तेकचीन 
सरकार में लीग काग्रस केःसाथ सहयागपूर्वक काम करने के लिए नही आई थी। 
रूरीए के संदस्या का काँग्रेस के साथ एक कंविनेटठ की तरह काम करना उद्देश्य 

नही था। श्री जिन्ना के लिये अन्तर्काल्लीन-सरकार केवल वाइसराय कौसिल 
थी उससे ग्रधिक कुछ नही । लीग देश में पाकिस्तान पाने दे लिये अपनी क्यय- 
वाही करती रही। छीग ने यह भी कह दिया कि उसके सदस्य विधान निर्मातों 
सभा में आग नही लेंगे। क्याकि लीग के अनुसार एक के स्थान पर दो विपान- 
नर्मात्री सभाआं की नियुवित होनी चाहिये थी। 


४! 


भारत का सविधानिक विकास २3 


ब्रिट्श्न कैबिनेट ने वाइसराय प० नेहरू सरदार पटेल, श्री जिया तवा 
श्री लियाजत अली खा का लन्‍्दन बुल्यया। सरदार पटल न जा सके। प० 
नेहरु के साथ सरदार वल्देव मिह गये । इस कान्फेस का फल यह हुआ कि ब्रिटिंय 
सरकार ने अपने ववक्‍तब्य में यह कहा क्ि प्रान्ता का समहा में सम्मिल्ति हाने 
तथ्य विधान बनाने की स्वतन्तता नही हागी। उनके विधान का निश्चय समूह 
द्वारा ही क्या जावेगा। यह छोग की विजय थी। इसके अतिरिक्त यह भी 
कहा गया कि ग्रगर काई दल विधान निमात्री सभा में भाग नहीं लगा तो उसकी 
आनुपस्थिति में बना विधान उसके ऊपर दाध्य नहीं होगा। यह भी लीग के 
पक्ष में था। 


२० फरवरी १९४७ का ब्रिटिश प्रधान मस्ती ते एक घोषणा की इसमे यह 
कहा गया कि जन १९४८ तक ब्रिटिश सरकार भारत में सत्ता भारतीया क ही 
हाथा में सौप दगी | परन्तु घापणा में यह साफ तौर पर नही कहा गया कि भारत 
एक हो रहगा अथावा इसका विभाजन क्या जावेगा। इसी दिन यह भी ऐलान 
किया गया कि लाड वैवेल के स्थान पर लाड माउन्टबैंटन भारत के नय वाइस- 
राय रिय बत हागे। 


चर्य वाइसर्य न भारत म आकर गावीजी तथा श्री जिन्ना स विवार विनि 
मय क्या। इसस यह तो स्पप्ट हा पया कि मस्लिम लीग बिना पाकिस्तान 
के मानने का तंबार नहीं थी। इसलिए द्न का विभाजन आवश्यक हा गया। 
परन्तु लीग का यह स्वाकार करना पडा कि उत्तर-पश्चिमी प्रदेश म वे क्षत्र जिनम 
ईटेन्दू बहुमत हैँ पाकिस्तान म नहा रहग। इस प्रकार दोनां दला की सम्मति 
प्राप्त कर, माउ टदेंटन ने ब्रिटिश रझरकर की स्वीकृति स ३ जून १९४७ के 
याजना प्रस्तुत की । यह अत्यन्त महत्वपूण हूँ 


सशेप म इस योजना का आश्यय यह था कि भारत के दा भाग कर दिय 
जाये। दसरं झब्दा में लीग वी माग मान रूप गई। व भाग क्रमश भारत तथा 
पाबिस्तात थे । धूर्वों पराक्स्तान म पूरा वार और न पूरा झासाम हा रहा।! 
बंगाल क वे जिल जिनम मु।स्लम वहुमत था अयात्‌ पूर्वो दगाल, तथा झआसाम क 
सिल्टट जिले का अधिकाश भाग पूर्वा पाकिस्तान म रह। पश्चिम में पकिस्तान 
दि 2450 00402: 2000 77225: 0 डक: 
+ मुस्ल्मि बहुमत जिले निम्नलिखित है --चटगाँव, नाआखछी, तियरा, 
बाकरगज, ढाका, फ्रीदपुर मेमनसिह, जैसार, मशिदाबाद, नदिया, वागरा, 
दानाजपुर, माल्दा, पाव्ना, राजझाही, रगपुर। 


२८ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


में पद्िचिमी-पजाबः सिन्‍्थ, बलचिस्तान तथा उत्तरूपश्चिमी सीमा प्रान्त 
रहे। बगाल तथा पञजाब से वहाँ की धारा-सभाओ ने प्रान्त के विभाजन के 
पक्ष में क्र २० जून तथा २३ जून को मत दिया। सिन्‍्ध की घारा-सभा ने 
पाकिस्तान में सम्मिलित होने के पक्ष में २६ जून को मत दिया। झ्ासाम के 
सिलहट जिले म॑ जनता ने पाकिस्तान में रहने के पक्ष में मत दिया। उत्तर-पश्चिमी 
सीमा प्रान्त में भी प्यकिस्तान के पक्ष में ही जनमत रहा। काँग्रेस ने यहाँ इस 
मत का वहिप्कार किया था क्योकि काँग्रेस के अनुसार प्रइन यह होना था कि 
इस प्रान्त की जनता पाकिस्तग्न में रहना चाहती हैँ अथवा स्वतत्र पठानिस्तान 
बनाना चाहती हैं। परन्तु मतदाताआ के सम्मुख यह प्रश्न रखा गया कि वे पाकि- 
स्तान में रहना चाहते है अथवा हिन्दुस्तान मे। बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान में 
ही गहने का निश्चय किया। के है 


इस योजना मे देशी राज्य विषयक नीति में कोई परिवर्तेत नहीं किया 
गया । 


इस योजना को काग्रेस, लीग तथा सिखो ने स्वीकार कर लिया। हैं जुलाई 
१९४७ को ब्रिटिश पालियामेट में माउन्टवेटेन योजना को कार्यरूप में परिणत 
करने के लिए एक बिल पेश किया गया। यह बिल २८ जुलाई को पास हुआ। 
इसमें निम्नलिखित मुख्य बाते थी -- 


(१) १५ अगस्त १९४७ से दो नये उपनिवेश--भारत तथा पाकिस्तान 
का जन्म होगा। 

(२) इन उपनिवेश्ों को यह अधिकार दिया गया कि वे ब्रिटिश राष्ट्र 
मयल में रहे श्रथवा उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर ले। 

| ३) अब तक नया विधान नहीं बन जाता इत उपतनिवशों का शासत 
१९३५ के ऐक्ट के अनुसार होगा। परन्तु इस ऐक्ट में कछ परिवर्तन कर दिए 
गये। गवर्नेर-जनरल तथा प्रान्तीय पवर्नरा के विशेषाधिकारों का अन्त हो गया 
तथा वे वैधाशिक शासक बना दिये गये जिन्‍्ह अपने मन्त्रिया की राय से शासत 
करवा हागा। ये मन्‍्त्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हांगे। 





7 मुस्लिम बहुमत जिले--गुजरानवाला, गुरदासपुर, लाहौर, शेखपुरा 
स्थालकोट, अटक, गुजरात, जेंहहठम मियावल्वी, रावरूपिंडी, डेराग्राजी खा, झग+ 
लछायलपुर, मिट्युमरी, मुल्तान तथा मुजफ्फरगज 3 


भारत का सविधानिक विकाम २९ 


(४) प्रत्येक उपनिवेश से मस्विमडऊ को अपना बवर्नेर-जनरऊूू मनोनीत 
करने का ग्रधिकार दिया गया। भारत में माउन्ट्वेंटेन ही रहे। पाकिस्तान में 
जिन्ना प्रयम गवनर-जनरल हुए। 


(५) देनी राज्यो के सम्बन्ध में यह रहा गया कि सम्राद के सर्वोच्च 


अधिकारों का अन्त हो गया हैं तया वे किसी भी उपनिवेश्व में सम्मिलित होने 
को स्वतन्त्र हैं 


१५ अगस्त १९४७ को भारत तथा पाकिस्तान, इन दो उपनिवेशों का जन्म 
हुआ। भारत की राजधानी दिल्ली रही तथा पाकिस्तान की राजघानी कराँची 
बनाई गई। इस विभाजन के फलस्वरूप सरकार की समस्त सम्पत्ति को जेसे 
रेल, डाक, तार, फौज का सामान, कारखाने, रिजर्व बैक का धन आदि, दो हिस्सा 
में बाद दिया गया। परन्तु इस विभाजन के वाद भी हिन्दू-मुस्लिम वेमनस्य 
के फ्लस्वरुप, लाखो निरपराघ, बालक, वूढें, युवा, स्त्री, तथा पुस्ष मौत के 
चाट उतारे गये। इस साम्प्रदाधिक प्राशविकत्ता को जितना भी कोसा जाय 

उतना कम है । ससार की आँखो में हम ग्रिर गये । इसका फल यह हुआ कि लाखो 
हिन्दू तथा मुसलमाना को अपना घरवार छोडना पडा और सरवार के वास्ते 


शरणाथियो की समस्या उठ खडी हुई, जा अभी तक पूर्ण प्रकार से हल नहीं हो 
सकी 


विधान-निर्माती सभा ने भारत का नया संविधान बनाया तथा वह २६ 
जनवरी १९५० से लागू कर दिया गया। इस तिथि से भारत एक गणतन्वात्मक 
प्रशानत्र हो गया , परन्तु वह ब्रिटिश-राष्ट्र-मण्डल का सदस्य बना रहा। 


प्रश्न 
(१) सन्‌ १८५८ से सन्‌ १९१९ तक भारत से सविधानिक विकास का 
सक्षेप में वर्णन कीजिये । 


(२) सन्‌ १९१९ के ऐक्ट की क्या प्रमुख विद्येपताएँ थी ? 


६३) सव्‌ १९३५ के ऐक्ट के अनुसार भारत में झासन व्यवस्था का क्या 
स्वस्प था २ 


(४) सन्‌ १९३९ से सन्‌ १९४७ तक ब्रिटिश सरकार दास प्रस्तुत विभिन्न 
योजनाओं का सक्षेप में वणेन कीजिए. 


अध्याय २ 


संविधान-निर्मात्री सभा तथा इसका कार्य 


संविधान सभा --सविधाना का कई दृष्टियों से वर्गीकरण क्या गया 
हूँ । कुछ सविधान ऐसे होते हैँ जिनका निर्माण किसी निश्चित तिथि को हुआ 
ह।। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी संविधान है जिनका निर्माण किसी निश्चित 
समय में न होकर तमश विकास द्वारा हुआ हो। झासन-विधान को बनाने में 
कई सदियाँ लगती हैं। उदाहरणार्थ भारत के सविधान का एक निश्चित समय 
में निर्माण हुप्ना हैं। परन्तु इमलैंड का जञासन-विधान कई सदिया के विकास 
का फल है। अमेरिका का सविघान भी एक निश्चित समय में निर्मित हुआ था। 
इस दृष्टि से सविधान निर्मित तथा विकसित कहलाते हैं। साथारणत यह कहा 
ज्य सकता है कि विकसित-विधान अलिखित होता हुँ तथा निर्मित-विधान लिखित 
हाता है। 

निर्भित-सविधान कई प्रकार से बत सकता हूँ। यह जनता क प्रतिनिधियों 
द्वारा बनाया जा सकता हूँ या राजा और उनके परामर्झदाताआ द्वारा। साधा- 
रण्त ब्यवस्थापिका भी विधान का निर्माण कर सकती हैँ। प्रथम महायुद्ध के 
पर्व आस्टेल्था का विधान इसी प्रकार बनाया मया था। विधान का बदाने के 
ल्यि एक विशेष संविधान सभा का आवाहन भी क्या जा सकता हैं। उदा- 
हरणार्थ सयुवत राप्द्र अमरिक्य का विधान या हमारे दश का सविधान इसी 
प्रकार की संविधान सभाओं द्वारा निर्मित हुए है। 

सबिधान सभा से तात्पर्य उस विद्योप सभा से हैं जोकि सविधान के निर्माण 
हेतु बलाई जाती हैं। यह सभा या ता जनता द्वारा निर्वाचित होतो है या यह 
भी हा सकता हैं, कि यह क्सि राजा, तानाशाह अथवा मुस्य कायकारिणी द्वारा 
स्थापित हो। सर्वप्रथम, अमेरिकन स्वतन्त्रता युद्ध के पश्चात्‌ उत्तरी अमेरिका 
के निवासिया नें अपने देश का सविधान बनाने के लिए एक ऐसी सभा बुलाई। 
इसके पञ्चात्‌ फ्रास में राज्यक्रान्ति कक बाद ऐसी सभा _बुलाई गई। उनतोसवी 
झताब्दी में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। वीखदी शताब्दी में रस का सविधान 
रैसी ही सभा दारा बनाया रया। हमारा संविधान भी ऐसे ही बना हूँ। हमारी 
सबिधान-सभा के विषय में अनूठी बात बह हूं कि इसका जन्म विदेशी सरकार 


सविधान-निर्माती सभा तथा इसका कार्य झ्शृ 


द्वारा बनायें हुये कानून के करण हुआ । इसका निर्वाचन कस प्रकार होगा ? 
इसमें कितने सदस्य होगे ? आदि बातें ब्रिटिश सरकार द्वारा ही निश्चत की 
गई थी। 


अठारहवो शताब्दी के उत्तराधे से प्रजातत्रवाद का विकास होने लगा और 
सर्वत्र जनता ने यह माँग रखनी आरम्भ की कि राज्य का कार्य जनना के प्रति- 
निधिया द्वारा ही चलाया जावे । इस कारण यह स्वाभाविक था कि सविधान 
भी जनता के प्रतिनिधियों छ़रा निमित हो। इस पद्धति से यह छाभ हूँ कि जनता 
को विश्वास रहता हैँ कि संविधान में उसके हिता की उपेक्षा नहीं की जावेगी। 
इसी कारण आधुनिर काल में सवत निरकुझ झासन से म॒ुविति पान के पश्चात 
जनता के प्रतिनिधिया द्वारा मवियान का निर्माण हुआ हूँ! इन सब स्विधाना 
में जनता के अधिकारों का ध्यान रखा गया हूँ। अधिकतर सविधानों मे मल 

अधिकारों का वर्णन भी कर दिया गया हूँ । 


भासत में सविधानसभा की माँग --अमरद्यपि कांग्रेस का जन्म उन्नीसवी 
झताब्दी में ही हो गया तथा दीमवी झताू्दी के आरम्मिक वर्षो में विदेशी 
शासन के विरुद्ध भावना तथा झान्दालन वटने लग गए थे और स्वराज्य की माँग 
उठने रूगी थी। तथापि यह नितान्त सत्य हूँ कि गाँधीजी के भारत आगमन 
के पश्चात्‌ ही स्वतन्त्रता आन्दालन जन-आन्दोलन हुआा। गाधी जी ने ही एक 
प्रकार से सर्द प्रथभ सविधान सभा का विचार भी भारत को दिया। उस समय 
यह स्पप्ट नही था, और केवल एक सकेत-मात्र था। सन्‌ १९२२ में ग्राधीजी 
ने #हा था कि भारतीय विधान भारतीयों की इच्छा का फल होगा न कि विदेशी 
सन्‍कार छरा दिया हुआ दान। दस प्रकार हम देखते हैँ कि गाँधी जी का यह 
विचार आरम्भ से ही था भारत का विधान भारतीया द्वारा ही वनाया जायगा। 
परन्तु इस विचार को भाँधीजी ने उस समय इससे अ्रधिक स्पप्ट रूप मे नही रखा। 
सन्‌ १९२४ में प० मोतीलाल नहर ने भी एक सविधान-सभा की माग रखी थी। 
परस्तु,यह कहने में कोई अत्युवित नहो होगी कि कई दर्पों तक इस प्रश्न के ऊपर 
गर्भीरताप्वंक विचार नहीं क्या गया। सन्‌ १९३६ मे काँग्रेस के फंजपर अधि- 
बेन में एक प्रस्ताव पास क्या ग्रया था जिसमे स्वतत्र भारत का विधान 
बनाने के लिये एक भविधान सभा वो माँग रखी गई थी।' सन्‌ १९५३८ में 
जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि स्वतन्त्र भारत के सविधान का निर्माण 
भारत की जनता द्वारा ही होगा। इसके लिये उन्हाने यह सुझाया कि एक सबि- 
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(२) इस प्रकार जो कूल सदस्य सल्या होगी उसको विभिन्न सम्प्रदायो 
के वीच उनकी सस्या के अनुपात में बाँटा जावेगा। 


(३) प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभा में उसी सम्प्रदाय 
के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो, जैसे हिन्दू प्रतिनिधि हिन्दू सदस्यो द्वारा, मुसलमान 
प्रतिनिधि मुसलमान सदस्यों द्वारा, झआादि। 

(४) इस चुनाव के लिये भारत में केवल तीन बडे सम्प्रदाय माने जायें 
साधारण--इसमें हिन्दू, ईसाई, पारसी, दलित-वर्ग आदि रखे जायें, मुस्लिम 
तथा लिख। 

(५) भारत के प्रान्तों को तीन भागों में वाँटा जाय। इसमें से क' भाव 
में वे भ्रान्त होगे जिनमें हिन्दू-बहुमत होगा। 'ख' तथा 'ग! भाग में वे ग्रान्त होगे 
जिनमें मु स्लिम बहुमत होगा। 

इस योजना के अनुसार प्रत्येक भाग के सदस्यो की सख्या निम्नलिखित 
प्रकार से निश्चित की गई थी -- 





“क' साग 
प्रान्त साधारण सदस्य मुस्लिम सदस्य योग 
मद्रास प्‌ ड ४३ 
चम्बई १९ २ श्‌ 
सयुक्‍त-प्रान्त डछ <€ प्‌ 
विहार ३१ धर ३६ 
मध्य प्रान्त १६ 4 १७ 
उडीसा कै ० ९ 
योग ६७ २० श्ट७ 
खि भाग 
प्राच्त साधारण सदस्य मुस्लिम सदस्य सिख योग 
प्रजा द्च श्दद कह. पक 
संघ ५ ] ० डे 
उत्तर-पश्चिम स्रीमा प्रान्त ० डे ० डरे 
योग रु श्र द्र३ 


फ़ा० हे 
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४ भाग 

प्रान्त साधारण सदस्य मुस्लिम सदस्य योग 

बगारू २७ देर ६० 

आसाम ७ ३ १० 
योय झ््ड ३ ७० 


इसके झतिरिक्त इस सुझाव में यह था कि के भाग में कुछ सदस्य और 
जोडे जायेंगे। एक कुर्गे से तथा एक-एक दिल्‍ली और श्रजमेर से। इसी प्रकार 
'ख' भाग में एक सदस्य ब्रिटिश बलूचिस्तात का जोडा जायगा। इससे समस्त 
क्रिटिश-भारब्व के सदस्यो की सख्या २९६ होगी । 

जहाँ तक देशी राज्यो के सदस्यों का प्रइन हूँ उसके लिए यह सुझाव था कि 
उनके प्रतिनिधियों की सख्या;९३ होगी। परन्तु इन सदस्यों का चुनाव किस 
प्रकार होगा यह बाद को निश्चित होगा । 

इस योजना के प्ननुसार सविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने को बाइस- 
राय म॑ सब प्रान्तो से कहा। इस निर्वाचन के फलस्वरूप ब्रिटिश भारत से काँग्रेस 
को २०५, मुस्लिम लीग को ७३, तथा १८ स्थान स्वतत्त्र उम्मीदवारों को प्राप्त 
हुए। इन स्वतन्त्र उम्मीदवारों में ११ हिन्दू, ४ सिख तथा ३ मुसछमान थे। 
देशी राज्यो के प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं हुप्ना। 

इस सविधान-सभा में लीग के सदस्यो ने भाग नहीं छिया। क्योकि छीय 
के अनुसार हिन्दू तथा मुसलमान दो राष्ट्र थे। इन दो राष्ट्रो के लिए यह राव 
श्वक था कि दो सविधान सभाएँ होती चाहिए न कि एक । 


१४ छुलाई १६४७ का ऐक्ट ---इस ऐक्ट द्वारा भारत का विभाजन कर 
दिया गया तथा दो स्वतन्त्र राप्ट्रो का जन्म हुआ--भारत तथा पाकिस्तान । 
इन दो देशों में ग्रछण अलूप संविधान सभाओ का निर्माण हुआ। पाकिस्तान 
के निर्माण से भारत की सविधान सभा के सगठन में कुछ बदलाव हो गये। इसके 
सदस्यों की सस्या ३१० ही रही। इतमें से २३१ ब्रिठिश भारत तथा शेष ७९ 
राज्यो के सदस्य थे। दो सदस्यो की झनुपस्थिति के कारण सविधान सभा के 
कार्य में केवल ३०८ संदस्यो ने ही सक्रिय भाग छिया। 


१५ जुलाई १९४७ के ऐक्ट में यह था कि १५ अगस्त १९४७ को भारत 
तथा पाकिस्तान स्वतत्त्र उपनिवेश हो जावेगे। इसके फलस्वरूप उपयुक्त दिपि 


संविधान निर्मात्री सभा तथा इसका कार्य श्५ 


को भारत की सविधान समा एक स्वतन्त्र सविधान सभा (80 एशशथंड्ा 
(07स्‍5पए८7६ #&55९४77]9) हो गई। यहाँ पर यह बात नही भूलनी 
चाहिए कि के बिने ८ मिशन योजना के झनुसार निर्मित संविधान सभा स्वतन्त्र 
(50पर८एश ९७) चई थी १ वयोएकि इस योजना के आवुरार जो संविधान इस 
समा द्वारा बनाया जाता उसके छागू होने के पहले उसको ब्रिटिश्ञ पालियामेंट 
की स्वीकृति प्राप्त करनी होती। परन्तु १५ अगस्त १९४७ को यह वन्घन 
दूर हो गया। 


सविघान सभा का कार्य -इस सभा वी प्रथम बेठक ९ दिसम्बर १९४६ 
को हुई। इस बंठक में डा० सच्चिदानन्द सिनहा अस्थायी सभापित चुनें गये । 
११ दिसम्बर की डा० राजेन्द्र प्रसाद सविधान-सभा के स्थायी समापित चुनते गये। 
अपने भापण में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भारत में एक ऐसे समाज की स्थापता पर 
जोर दिया जिसमें कि वर्ग न हो। प० नेहरू ने सविधान-सभा में एक प्रस्ताव 
रखा जिसमे कि इसके उद्देश्य स्पष्ट कर दिए गये थे। इस प्रस्ताव में यह कहा 
गया था कि भारत एक स्वतन्त्र राज्य होगा। यह एक सघ होगा। इस सध 
के भ्रदेशों को वो सब अधिकार दिए जायेगे जो कि सघ को नही मिलेंगे ।? इस 
सघ में समस्त शक्ति का स्रोत जनता होगी। यहाँ के नागरिंको को कई झधिकार 
दिये जायेंगे, ज॑ से समता का झधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, आंदि। इसके 
साथ-साथ यह भी कहा गया था कि झल्पसख्यक, पिछडी हुई जातियों तथा 
कबायलडी क्षेत्र के निवासियों के हिती की रक्षा की जावेगौ। यह प्रस्ताव २२ 
जनवरी १९४७ को स्वीकृत हुआ। 


सविधानु सभा ने कई समितियाँ स्थापित की। सरदार पटेल की प्रध्य- 
क्षता में अल्पसख्यको के ऊपर परामझं देने के लिए एक समिति नियुक्ति की 
सई। इस सर्मित्ति के नीचे चार उपसमभितियाँ नियुक्त वी गई। इसका वार्ये 





।. इस प्रस्ताव में कहा गया था कि “'प्रफ्र७ पलार।0त6 आरा! छ08225 
बगते एल्प्वस पाल इंद्वापड ० बए/णरषय्रण८5. परगंछ. ४08९फट. ध्य 
प्टअंतेपवा७ एणएटा5..---- ... परन्तु सविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ सघ को 
दी गई है न कि प्रदेशों को । यह परिवर्तेत देश के विभाजन के कारण झाव- 

। इयक समझा गया। 
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अझल्पसल्यको, आ्रादिवासियों , आदि की समस्या पर परामर्श देता था। इन्ही में 
से एक समिति नाग्रिको के मूल झधिकारो के छिए स्थापित की गई ।7 


सविधान-सभा में एक समिति विधान का मसविदा (आहूए अथवा ८728) 
बनाने के लिए २९ अगस्त १९४७ को बनाई ॥ इसमें ८ सदस्य थे। 


(१) डा० श्रम्वेदकर, समापतति 

(२) श्री गोपाल स्वामी झ्ायगर 

(३) श्री झ्ल्कादी कृष्ण स्वामी झा ययर 
(४) श्री कन्हैया लालू एम० मुन्शी 

(५) श्री एस० एम० साझादुल्‍्ला 

(६) श्री माधवराव 

७) श्री बी० एछ० मित्तर 

(८) श्री डी० पी० खेतान 


इस समिति ने जो मसविदा प्रस्तुत किया उसमें ३१५ धाराएँ और ८ 
अनुसूचियाँ थी। यह मसविदा ५ नवम्बर १९४८ को सविधान-सभा के सम्मुख 
रखा गया। सविधान-सभा ने इस पर विचार करके २६ नवम्बर १९४९ को 
सविधान को पास किया। इस अन्तिम रूप में स्वीकृत सविधान मे ३९५ 
घाराएं तथा ८ अनुसूचियाँ हैं। यह विधान २६ जनवरी १९४९ से छागू हुप्ना। 
परन्तु कुछ घाराएँ २६ नवम्बर १९४५ से छागू हो गई थी। उस दिन भारत-उप- 
निवेश सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोक्तत्रात्मक-गणराज्य हो गया। परन्तु यह ब्रिटिश- 
राष्ट्र-मडल्ू का सदस्य बना रहा। 


की «तक 04722 25:27, 
कुछ मुख्य समितियों के नाम -- 

(7) एकर्व (एणाइपत्पााका ए०फ्रत्या(धट्ट 

(2). एजणा ए०ए<८:४ एक्रगाष्ट्ड 
चशढ ?०सएलर्ँ (07500पएएणा. (एग्रणाजष्टट 

(4). 20ए507५ (४०प्राफाफटट 00 रैशथाएण7प्रटड 
इसके अन्तगेत चार उपसमितियाँ थी-- 
अ--7007765 5फ9-00ऋा(ट्ट 
ब--.#िप्पत59९एतं. एराह्ग७छ 5प०-00फ्रप्रा/ल्‍र 
स-+-ेकापा. 35६ प््रओ ब्यते ड:षंयतल्पे 802० 

(िल्फफ्राएपल्ट, 
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सविधान के निर्माण में २ वर्ष ११ महीने १८ दिन का समय लगा। भमरीोका 
का विधान बनने में ४ मास का समय, कनाडा का २ वर्ष ५ महीने, भास्ट्रेलिया का 
९ वर्ष तथा दक्षिण अफ्रीका का १२ वर्ष का समय छंगा था। भारतीय सविधान 
सभा ने ६,३९६,७२९रपये व्यय किये | 


प्रश्न 
(१) संविधान समा से आप क्या समझते हैं? भारत में सविघात समा 
की माँग क्यो तथा कंसे प्रारम्भ हुई ? 


(२) भारतीय सविधान सभा की उत्पत्ति, सगठन ठंया कार्य पर एक 
छोटा निबन्ध लिखिए। 


अध्याय हे 


भारत के संविधान की विशेषताएँ 


» संविधान के खतरोंत .--प्रत्यक देश के संविधान की कुछ विशेषताएँ होती 
है। वे उस देश के विशेष-परिस्थितियो के कारण उत्पन्न होती है। हमारे सबि- 
घान कै विपय में यह कहा जाता हूं कि ससार के सब मुख्य सविघानों के गुणों 
को यहाँ एकत्रित कर दिया है। इसमे जो कुछ भी सत्यता हो, इतना स्पष्ट है 
कि भारत के सविधान के निर्माण का कार्य जित लोगो को सोपा गया था उन्होंने 
कई देशो के सविधानों से इसके निर्माण में सहायता ली हैं। इस प्रकार हमारे 
सविधान में अन्य देशो के सविधानो का प्रभाव हैं। एक लेखक के अनुसार यह 
एक अनूठा संविधान है जिसके कि कई स्रोत ह'। ? 


इगलेड की तरह, इस सविधात ढारा_ भारत में ससद-पद्धति की सरकार 
(एक्राशमणाएशाए अत्या रण 00एथ:फएापयढव१४) स्थापित की यई 
है तथा केद्ध को शक्तिशाली बनाया गया है। इसके लिये अवशिष्ट अधिकार 
(१०७०7४7५४ ए70फटा$) केन्द्र को दिये है। सयुक्त राष्ट्र प्रमेरिका 
की तरह सविधान में नागरिक के मूछ-अधिकारो का वर्णन है तथा एक स्वतस्त्र 
ल्यायपालिका की स्थापता की गई हें। आयरलंण्ड के सविधान का प्रभाव भी 
स्पप्ट दष्टियोचर होता हैं। वहाँ की तरह हमारे सविधान मे राष्ट्रपति का निर्वा- 
चन अप्रत्यक्ष रखा यया है तथा राज्यपरियद्‌ और विधान परियदो में कुछ सदस्यो 
को मनोनीत करने का प्रवन्‍्ध रखा यया है । 


हमारे सविधान में १९३५ के ऐक्ट का भी बहुत अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है । यह कहने में अ्रत्युक्ति नही होगी कि बहुत सी बातो के लिये १९३५ 
का ऐक्ट ही नये सविधानें को सतत हैं। एक लेखक के अनुसार सविधान में करी- 
बन ७५ प्रतिद्ञत बातें १९३५ के ऐक्ट से छो गई है? उदाहरणाय्य केन्र तथा 
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भारत के सविघान की विद्येपताएँ ३९ 


राज्यो के बीच वैधानिक सम्बन्ध निश्चित करने वाली घाराओ में, अथवा राष्ट्र 
पति को सकटकाल में अ्रसाधारण अधिकार देने वाली घाराओ में, १९३५ के 
ऐक्ट का प्रभावस्पष्ट हँ । इसी प्रकार सघ तथा राज्यों के बीच अधिकार विभाजन 
के छिये जो सघीय, राज्यो की तथा समवर्ती सूचियाँ है वे भी इसी ऐक्ट पर आधा- 
रित हूँ । इसके अतिरिक्त १९३५ के ऐक्ट का उद्देश्य भी मारत में ससद-पद्धति 
की स्थापना करना था न कि अध्यक्षात्मक पद्धति की। कुछ मात्रा तक यह 
स्वाभाविक था कि १९३५ के ऐकक्‍्ट का इतना अधिक प्रभाव हो। वयोकि 
जिन मनुष्यो को सविघान का प्रारूप बनाने का कार्य सौपा गया था उनको इस 
ऐकक्‍्ट का अनुभव था। इसके साथ-साथ प्रशासनीय-सुविघा की दृष्टि से भी १९३५ 
के ऐक्ट से बहुत कुछ लिया गया। क्योकि अगर इससे पूर्णतया भिन्न सविधान 
बनाया जाता तो ब्रिटिश काल से जो प्रशासनीय प्रवध चला झ्रा रहा था उसमें 
बहुत कुछ हेर-फेर करना होता। 


(१) लिखित तथा निर्मित विधान ->हमारा सविघान लिखित तथा निर्मित 
हूँ। हम पहले भ्रध्याय में वतला चुके हैं कि इस प्रकार के सविधान से क्या 
तात्यय है। सक्षेप में छिखित संविधान वह सविधान हूँ जिसके कि अधिकांश 
भाग लिखित हो। निर्मित सविधान वह हैं जिसका कि एक निश्चय समय में निर्माण 
किया गया हो। इस दृष्टि से भारतीय सविधान इगलेण्ड के सविधान से पूर्णतया 
भिन्न हैँ । क्योकि इ्रछूण्ड का सविधान झलिखित तथा विकसित सविधान का 
सर्वत्त्ष्ट उदाहरण कहा जाता हैँ । इगलेण्ड का सविधान इतिहास का फल 
हूँ । इसका क्रमश विकास हुआ हूँ। एक समय यह राजतत्रीय था, परन्तु भव 
यह प्रजातस्त्रीय हूं ॥ 

यथाय॑ में प्रत्येक सविधान कुछ मात्रा तक लिखित तथा कुछ मात्रा तक 
अलिखिद होता हूँ । इसी प्रकार प्रत्येक सविधान कुछ मात्रा तक निमित तथा 
कुछ मात्रा तक विकसित होता हैँ ) इंगलूण्ड के सविधान म कई बातें लिखित 
हैं। उदाहरणार्थ, १८३२एका सुधार-बिल, अथवा १९११ का पालियामेन्ट 
ऐक्ट। सयुकत-राष्ट्र अमेरिका के विधान में जो कि लिखित त्तवा निर्मित हैं कई 
बातें अलिखित हैं तथा विकास के फलस्वरूप हैं। भारत के सविधान में भी काला- 
न्तर में कई बातें ऐसी आ जावेंगी जिनका कि विधान में कही भी उल्लेख नहीं 
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० भारतीय सविधान तचा नागरिकता 


मिलेगा। ऐसा प्रत्येक लिखित विधान में हुआ है। अमेरिका के विधान में केदलः 
४००० शब्द हैँ। इसको झाधे-घटे में पठा जा सकता है। परन्तु केवल इसको 
पढने से ही श्रमेरिका का झासनतन्त्र समझ में नही आ सकता है।* 


(२) विशाल्न लेस्य --भारत का सविधाव एक विद्याल लेख्य (6007- 
772॥0) है। इस सविधान में ३९५ धाराएँ तथा-८ अनुसूचियाँ है। अगर हम 
इसकी ससार के अन्य लिखित सेविधानों से तुलना करें तो हम देखेंगे कि यह 
सुसार के समस्त लिखित सविघानो में सबसे बडा है। सयुकत-राष्ट्र-अमेरिका 
के सविधान में अल 3 बारां है, ग्रास्ट्रेलिया के सविधान में १२० धाराएँ हैं। 
कनाडा के संविधान में १४७ घाराएँ है। परन्तु १९३५ के एक्ट से यह छोटा 
है। उसमे ४५१ घाराएँ (0|87५७७) तथा १५ अनुसूचिया थी। यह कहना 
असत्य नही होगा कि नये विधान की विशालता बहुत कुछ मात्रा तक १९३५ 
के एक्ट के प्रभाव के फलस्वरूप भी है। ऐसा प्रतीत होता हे. 83 विधान निर्मा- 
ताओ ने इस एक्ट को ही मुख्यत ध्यान में रखकर नये का निर्माण 
किया है।;_ 


भारतीय सविधान में बहुत सी ऐसी बाता का समावेश कर दिया गया है 
जो कि यथाथ में शासन-सम्बन्धी (0)रा$॥8 ४९) है तथा जितका 
खविधान में वणन नही होना चाहिए था।* प्रसिद्ध अग्नेज विद्वान डा० जेतिग्ज 
(360॥029) ने भी इसी श्रकार के विचार प्रकट किये है।” श्रगर इस 


प अमेरिका के विधान के विषय मै एक लेखक लिखता है --- 
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भारत के सविधान की विद्यपताएँ डर 


प्रकार की बातो का सविधान में बहुत अधिक समावेश कर दिया जावे तो विधान 
का लचीलापन बहुत मात्रा तक चला जाता है। यह उचित नही क्योकि इसमें 
सविधान को प्रत्येक नयी परिस्थिति के हल करने में असुविधा का सामना करना 
पडेगा। 

स्विधान में केवल सघ सरकार तथा इसके तीन प्रमुख तत्वो--कार्म, 
पालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका--का ही वर्णन नही हैँ, अपितु सघ 
के ग्रन्तगंत विभिन्न राज्यो तथा इनके विधान का भी वर्णन किया गया हैँ। अमे- 
रिका में सघीय-शाज्यों को अपना विघात बनाने तथा बदलने का अधिकार 
हूँ! परन्तु हमारे सविधान द्वारा यह अधिकार राज्यों को नही दिया गया हूँ। 
इसका कारण यह हूँ कि सघ का रूप निश्चित करने में विधान-निर्माताओ ने 
कनेडा के संविधान का अनुसरण किया न कि सयुकत राष्ट्र-अमेरिका के। उतका 
स्द्देश्य एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना करना था, क्योंकि यह देश की एकता 
बनाये रखने के छिये आवश्यक था। 

इसके अतिरिक्त सविधान में नागरिकता तथा नाग्ररिकों के मूल अधिकारों 
का वर्णन हैँ। इन मल मन के पश्चात राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों 
का भी वर्णन है। में सपत्ति, वित्त, व्यापार, निर्वाचन, श्रल्पसल्यकों 
की स्थिति, सरकारी सेवाएँ, आदि का वर्णन किया गया हूँ। इसके साथ-साथ 
प्न्तर्कालीन व्यवस्था के लिये मी जो विशेष उपबन्ध हैं उनको सविधान में स्थान 
दिया गया है। इनमें से बहुत्त सी बातें ऐसी थी जिनका वर्णन सबिधान में ग्राब- 
इयक नही था तथा जिनके लिए भारतीय ससद साधारण विधि बना सकती थी। 

अ्श्न यह हैँ कि इन सब वातों का सविधान में वर्णन क्या किया गया है। 
कुछ लेखकों का कहना हैं कि भारत की परिस्थिति ऐसी थी, तथा यहाँ ऐसी 
समस्याएँ थी कि इन सब बातो का सविधान में समावेश देश के ययार्थ हित में 
हं। अगर नहीं होता तो हमें बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पडती। डा० 
अम्बंदक्र ने, जो कि सविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे इन सब झासन 
>म्वन्धी बातो का सविधान में समावेश उचित बतलाया। उनके अनुसार भारत में 
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डर भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


अजातन्त की जड़े इतनी मजबूत नहीं हुकि व्यवस्थापिका को शासन के रूप 
उपयोग निश्चित करने का अधिकार दिया जाबवे। क्योकि वह इसको उचित 
नमाति से नही करेगी।' 


(३) ल्ोऊतन्त्रात्मक सविधान --भारतीय-सविधान इस सिद्धान्त पर 
आधारित हूँ कि राज्य की शक्ति का स्रोत जनता हूँ। इसको सावजनिक सप्रभुता 
(?09एॉका 80ए22८१7(9) का सिद्धात कहा जाता है। इस सिद्धान्त 
के अनुसार राजा अ्रथवा रकार राज्य की असली सत्ता नही। य तो केवल 
जनता के तौकर अथवा प्रतिनिधि हैं। असली सत्ता जनता हूँ। यह सिद्धान्त 
यूरोप म॒ आाधनिक काल में आरम्भ हुआ। इगलैण्ड में लॉक मे इसका प्राभास 
पमिल्ता हूँ। फ्रास में रूसो तथा फ्रेंच क्रतिकारियो न इस सिद्धान्त का प्रतिपादव 
'किया | अ्रमेरिका का सविधान भी इसी सिद्धान्त पर आधारित है। भारतीय सवि- 
अआान की प्रस्तावना म यह बात स्पप्ट रूप से कही गई है कि जनता ही राज्य की 
शक्ति का स्तोत हैं) सघ मे तथा राज्यो में सारी शक्ति जनता के पास मानी गई 
है! जब प० नेहरू ते सविधान-सभा के प्रथम अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव रखा 
था उसमे भी यही कहा गया था कि समस्त शक्ति का स्रोत जनता है) इसी 
उद्देश्य प्रस्ताव के झाधार पर सविधान की भ्रस्तावना का निर्माण हुप्ला। इस 
अस्तावना में कहा गया है -- जो 

हम, भारत के लोग भारत को एक सम्पूण-प्रभुत्व सम्पन्न-लोक 
सन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिका को -- 

सामाजिक आधथिक और राजनेतिक न्याय 

विचार, अभिव्यक्ति विश्वास घेम 

और उपासना की खतन्‍त्रता 

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिये तथा उन सब में 

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की 

एकता सुनिश्चित करने दाली बन्घुता बढाने के लिए 

दुढ सकल्प होकर अपनी इस सबिधान सभा में आज तारीख २६ नवम्बर 
१९४९ ई० (मिति मागशीर्ष शक्ल सप्तमी सबत दो हजार विक्रमी) को एतदू 
द्वारा इस सविधान को अगीकृत अधिनियमित और आत्मापित करते है। 

व॒ 'फेल्ग्रठ्दाबटए पा पाता 5 गाए 3 ६०ए तए०जडु णा पा 
गुग्रणा9ष 5णों #रादोी 5 टछध़्लाप्रशीए. पयावेध्याण्टाबॉंट.. गत प्रट. साय 
डॉ्त८९३ या 3$ जाइटा शरण (0 एच फिट [टहडोबाफटड 0 ए9765टपरॉ8 णिफराड 


री ब्र्तेकाव्पष्धशःण7. उफस्‍ाड 25. गॉडड_ ॥एिट्वॉएण0 छा. उारएाफृूणनव5 
ईंजाह फिट गा पीट (एकाहञ्मापवणा  --7 #जेस्पे:7 


भारत के सविघान की विशेषताएँ डे 


इस प्रस्तावना में यह व्यक्त किया गया हैं कि सविधान का निर्माण 'भारत 
के लोग! कर रहे हैं तथा इन्ही की इच्छा राज्य की सर्वोपरि इच्छा होगी। 
जनता अगर चाहे तो विधान में परिबर्तत कर सकती है । दूसरे शब्दों में सत्ता का 
स्रोत जनता है। इसी के लिये कहा गया हैं कि मारत 'लछोकतत्रात्मक' राज्य है। 
लोकतन्ब (00॥007809) से तात्पयं हूं कि राज्य का कार्य, जनता के हिंत 
भें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जावेगा तथा जब जनता समझेगी कि 
प्रतिनिधि उचित रूप से काम नही, कर रहे है तो वह इनको हटाकर उनके स्थान 
में नये प्रतिनिधि नियुक्त करेगी। प्रतिनिधि जनता के स्वामी नहीं अपितु सेवक 
है। इससे यह अर्थ लेना चाहिये कि छोकतस्‍्त्रात्मक प्रणाली इस घारणा पर 
आधारित हूँ कि प्रत्येक को अपने हितो को पहचानने की झक्ति है, एतदर्थ उसे 
अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार काम करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। 
हमारे सविधान की प्रस्तावना वहुत कुछ अमेरिकन सविधान की प्रस्तावना से 
मिलती हूँ उसमे भी कहा गया हैं कि “हम, सयकत-राष्ट्र के छोग . - - 
इस सविधान को निर्मित तथा स्थापित करते है।' 
अमेरिकन लेखक मनरो (४/ध॥०) लिखता हूं कि यह सत्य हे कि अ्रमेरिका 
की सविधान सभा के सदस्य न तो जनता द्वारा निर्वाचित हुए थे और न उनके 
द्वारा निरभित विधान जनता के सम्मुख उसबी स्वीकृति प्राप्त करने को रखा गया। 
तथापि विधान भे यह बात घोषित की गई हैँ कि वह जनता की इच्छा का फल 
हूँ तथा इस बात को सब मानते चले आ रह हैं! इसी प्रकार भारतीय सविधान- 
सभा का निर्वाचन भी जनता द्वास प्रत्यक्ष रूप से तथा वयस्क मताधिकार के ऊपर 
नही हुआ । सविधान सभा का निवरचिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रान्तीय विधानमण्डछो 
द्वारा हुआ । इन विधान-मण्डलो का निर्वाचन १९३५ के ऐक्ट के अनुसार 
हुआ था। इस ऐक्ट के अनुसार इन चुनावों में केवल १३ प्रतिशत भारतीयों 
को मत देने का अधिकार था। इस कारण कई आलोचको का कहना है कि सवि- 
धान सभा सम्पूर्ण भारतीय जनता की नही, परन्तु इस १३ प्रतिशत की प्रतिनिधि 
थी। इसलिये इसे समस्त भारतीय जनता के नाम में संविधान बनाने का 
ना भभप्त- 


7.. ९, धाढ एट०ए६ ण घाट _ एमाव्ते 5068, शत 0ाचटए ६0 विप्या 
8 व्रा0ाट फएथाटिट एीग्राएए, €४प४)४59,. उएकां८४ बडा पेल्का०लगपट 
पग्यवण्पााणए, फाण्संपेट णि प९ ०एक्राणा वेटटिएए८, फ़णा0४८_ पल 
इष्पव््ग छएषच्रिट, बाते $८०एाट पाल छीटइअंगछड ० प्रतधताए (० ०पप्रशेट्एट्ड 
ड्यत॑_ 0फ एछठअंल्यए, 60 गपेब बगते व्यशीओं प्ंड एग्राड्ताएंत्त 
हल पा एम्राटत इप्धालड णी 8मआवपंव्ड- 

2... ैईपा0 : छएतएट्पफषट्यां,. जी पीट चमरारते 8प्ाट्ड, ए. 54 


चढ़ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


कोई अधिकार नही था। और इसी कारण यद्यपि सविधात में लोकतन्त्र का नाम 
लिया गया हूं परन्तु यथार्थ मे यह विधान लोकतत्रात्मक नही हैं 


इस आलोचना के विरुद्ध यह तर्क दिया जाता हैँ कि जिस समय संविधान 
सभा का निर्माण हुआ उस समय एसी परिस्थिति नहीं थी कि इसका वयस्क 
मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन हो सकता। एक तो इस प्रकार के 
निर्वाचन के लिए बहुत अधिक समय चाहिए था और उस समय इतना अवकाश 
नही था। दूसरे देश में हिन्दू-मस्लिम समस्या ने इतना गम्भीर रूप घारण कर 
रखा था कि चुवाव करने का अथं देश भर की शान्ति को खतरे में डालना होता। 
तीसरे, देश में काँग्रेस का इतना अधिक प्रभाव था कि अगर वस्यस्क मताधिकार 
के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचत भी होता तव भी सविधान-सभा में काँग्रेस दल 
का ही नितान्‍्त बहुमत होता। 


सविधान की प्रस्तावना में लाकतन्त्रात्मक शासन पद्धति के अतिरिक्त यह 
भी कहा गया हे कि भारत एक सम्पूण-अमुत्व-सम्पन्न (७०ए७८7॥) ग्रण- 
राज्य (२७७ए०॥0) है। सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न होने से यह तात्पर्य हे कि 
भारत पूर्णतया स्वतन्त्र हैँ। राज्य की प्रभुता के दो पहलू है--आन्तरिक तथा 
वाह्म | आन्तरिक रूप में प्रमुता स यह तात्पय॑ हूँ कि राज्य के अन्तगंत राज्य की 
इच्छा ही सर्वोपरि हैँ तथा अपने अन्दर रहने वाले समस्त व्यक्तियो तथा सस्थाओ 
को अपनी इच्छा मानने को बाध्य कर सकता है वाह्य रूप में अभुत्ता से यह 
तात्पर्य ह॑ कि राज्य किसी अन्य दश के अधीन नही है और न किसी रूप में इसकी 
परराष्ट्र नीति किसी भ्रन्य राष्ट्र द्वारा निर्धारित या प्रभावित होती हैं। इस 
प्रकार हम देखते है कि दोनो पहलुओ म प्रभुता का अथ स्वतन्त्रता हैं! संविधान 
में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि भारत अपने आत्दरिक तथा वाह्यम दोनो क्षेत्रों 
में पूर्णदया स्व॒तन्त्र है।' 

भारत गणराज्य हैँ ; गणराज्य का अ्रध है कि भारत, में शासन का रूप 
राजतन्त्र नही होगा | राजतन्त्र स ता पय हूँ कि जब देश का प्रधान वशानुग्रत- 





7 परन्तु यह ध्यान में रखता चाह्यि जैसा कि एक विद्वान न कहा हूँ कि 
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भारत के सविधान की विशद्येपताएँ पु 


क्रम से कोई राजा हो। गणराज्य की परिभाषा करते हुए गार्दर लिखता हू कि 
यह राज्य का वह रूप है जिनमें राज्य की सर्वोपरि-इच्छा एक मनुष्य के हाथ 
में न होकर कई मनप्यो के हाथ में हो। भारत में सविधान द्वारा गणराज्य 
स्थापित किया गया है न कि राजतन्त्र। जनता के प्रतिनिधियों को समस्त 
शव्ति दी गई है। बंसे तो देश का प्रधान एक राष्ट्रपति रखा गया हूँ परन्तु यह 
केवल नाम-मातर को प्रघान हैँ । 
इसके ग्रतिरिक्त भारत को हम यणराज्य एक दूसरे अर्थ में भी कह सकते 
हैं। स्विस लेखक ब्लन्टडली लिखता हूँ कि गणराज्य वह हैं जहाँ शासन 
समस्त जनता के हित में होता है। इस दृष्टि से भी भारत गणराज्य है। क्योकि 
संविधान की प्रस्तावना में यह स्पप्ट रूप से कहा गया हैँ कि संविधान का उह्ेग्य 
समस्त नागरिको का उत्थान घरना है। इसीलिए इसमें न्याय, स्वतन्त्रता तथा 
समता को आधार-भूत सिद्धान्तो के रूप में रखा गया है । इससे यह तात्वय हैं 
कि शासन किसी वग-विशेष के हित में मही होगा। घनी तथा निर्धनो में किसी 
प्रकार का भेद-भाव नही किया जात्रेगा। कानून प्रत्येक को समान दृष्टि से देखेगा । 
प्रत्येक शक्ति को बिना भेद के विकास के लिए समान अवसर दिये जायेंगे। 
सरकारी सेवाएँ प्रयेव व्यक्ति के लिए खुली है। गरीब से गरीब मनृप्य योग्यता 
होने पर ऊँचे पद पर पहुँच सकता हूँ | इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भो कोई 
भेद-माव नही रखा गया है । साम्प्रदायिक्ता, छुझ्ना-छूत आदि के लिए सविवान 
में कोई स्थान नही हूँ । स्त्री तया पुरुषो को समान समझा गया है। इसके साथ 
साथ वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त भी माना गया है । 
.. (४) सघात्मक सरकार तथा शक्तिशाली केन्द्र --सविघान द्वारा भारत 
में एक संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है।! इस सघ की स्थापना कई 
स्वतन्द्र राज्यो के आपस में मिलकर रहने की इच्छा के फलस्वरूप नहो हुई है, 
अपितु एक एफात्मक सरकार सघात्मक सरकार में परिवर्तित कर दी गई है। 
साधारणपत सघ स्वतन्त्र राज्यों के बीच एक समझौते के फलस्वरूप दनते है। 
इस दुष्टि से भारत-सघ अनूठा है 
५... भारत-सघ कई दृष्टियों से अन्य सधो से भिन्न हूँ। सक्षेप में यह कह सकते 
हैं कि इसकी सबसे बडी विशेषता यह है कि केन्द्र को बहुत अधिक शक्तिशाली 
बनाया गया हूँ। इसका कारण यह था कि सविधान के निर्माताओं के सम्मुख 
देश की एकता को अक्षण्ण रखने का प्रइन था। इस एकता को अक्षुग्ण रखने 
लिए उन्होने सोचा कि एक शक्तिशाली केन्द्र आवश्यक हैं। यहाँ पर कंनेडा 
3. विस्तृत वर्णन के लिए चौथा अध्याय देखिये । 


हि. 2. भआरतोय सविधान तथा नागरिकता 


बे ट 


के सविधान का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । यहाँ तक कि सघ ([ग्रा0ा) 
झब्द ही ब्रिटिश नॉर्य अटलछाण्टिक ऐक्ट की प्रस्तावना में से छिया गया है! 
डा० अम्बंदकर ने सविधान सभा में कहा कि सघ ([77॥0॥7) शब्द से यह तात्पर्य 
हूँ कि सध इकाइयो के बीच किसी प्रकार के समझौता का फरू नहीं है 
सथा इत इकाइयों को सघ को त्यागने का अधिकार नही है। यह बात तो प्रस्ता- 
श्ना में ही स्पष्ट हो जाती हैँ कि इकाइयो को सघ त्यागने का अधिकार नहीं हैं। 
क्योकि उसमें यह कहा गया है कि सविधात की रचना समस्त भारत की जनता 
द्वारा की गई हँ। इसलिए किसी राज्य-विशेष के इसको छोडने का भ्रइन उठता 
ही नही हूँ ! 
क्योंकि सविधान द्वारा अत्यन्त शक्तिशाली केन्द्र वाले सघ की स्थापना 
की गई हूँ, इसलिए_ भारत-सघ अन्य सघो से कई बातो में भिन्न हैं। इस पर 
पूरा प्रकश तो आगे के अध्याय में डाला जायगा। यहाँ पर इतना कहना ही 
पर्याप्त होगा कि 
( १ ) स्विधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार सघ को दिए गये हैं नकि 
राज्यों को । 
( २ ) सविधान द्वारा समस्त देश के लिए एक ही नागरिकता रखी गई 
है न किद्वंध। अर्थात्‌ सप और राज्यो की अलूग नागरिकता नही है। 
३) राज्यों को अपना विधान बताने का ग्रथवा उसमे किसी प्रकार के 
परिवर्तत करने का अधिकार नही दिया गया हूँ। 
(४) समस्त देश के लिए एक ही न्यायपालिका की स्थापना की गई है 
अर्थात्‌ सघ और राज्यो की न्यायपालिका अ्र॒लग-भ्रलूम नही है। 
(५) समस्त देश के लिए एक ही विधि (],897) की स्थापना की गई हैं। 
(६) संविधान द्वारा सघ तथा श्रदेशों के अधिकार विभाजनार्थ तीत 
सूचियों का निर्माण किया गया हे--सघ-सूची, राज्य-सूची तथा समवर्ती-सूची $ 
सघ-सूची में दिए गए विषयो में केवल सस॒द ही कातूत बना सकता हूँ। राज्य 
सूची के विषयो पर राज्यों के विधान-मण्डलो को कानून बनाने का अधिकार 
है। समवर्ती-सूची के अन्तर्गत विषयों पर ससद तथा राज्यो के विधान-्मण्डल 
दोनों को कानून बनाने का अधिकार हैं परन्तु यहाँ पर भी सघ ससद्‌ द्वारा 
निभित कानूनों को ध्राथमिक्ता तथा प्रघानता दी गई हूँ। कैनेंडा के विधान 
में भी इसी प्रकार तीन सूचियाँ हैं। सघ तथा इकाइयो के मच्य इस प्रकार विस्तार- 
पूर्वक अधिकार विभाजन का फकू यह हुआ हैं कि सविधान में कानूनीपन 
(6४2थींशा) का अभाव हैँ 


भारत के सविधान की विज्ञपताएँ डछ 
(८८-८८- ८८ 4 --ा* 
.. (७) सकट काल में राष्ट्रपति का असाधारण अधिकार प्रदान किए गए 
हूँ। अगर राष्ट्रपति सकट (आपत्ति) की घोषणा कर दे तो सघ के हाथ में 
इतमे अधिकार आ जात हूँ कि सघ के स्थान में एक एकात्मक सरकार स्थापित 
हो जायगी। क्योकि ऐसे अवसरों पर राज्यो को सविघान द्वारा प्रदत्त अ्धिकारो 
का अन्त हो जायगा। अन्य सघा में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नही हूँ। ये 
उपबन्ध १९३५ के ऐक्ट से ल्यि गये हैं । 
इन सब विशेषता के होने के कारण भारत-सघ को लेखका न ७8७- 
€ित९४] कहा है । 
(४) सांसद पद्धति --यद्यपि भारत का प्रधान एक राष्ट्रपति हैं तथापि 
वहाँ की सरकार अध्यक्षात्मक न होकर सासद-पद्धति की है ।* 
भारतीय सविधान मे, यद्यपि राष्ट्रपति राज्य का प्रधान हैँ तथापि उसे 
प्रपत सन्त्रिया के परामश के अनुसार काम करना पडेगा। मत्रिपरिषद्‌ के सदस्यो 
के लिए ससद का सदस्य होता आवश्यक है। मन्त्रिपरिपद्‌ लोकसभा के प्रति 
सामूहिक रूप से उत्तरदायी हूं । यह तभी तक अपने पद पर रह सकता हूँ जब 
तक इ को छाक-सभा का विश्वास प्राप्त हुँ, अन्यथा इसे पदत्याग करना पडेगा। 
इन सब कारणा से हो यह कहा गया है कि भारतीय सविधान सासदीय-पद्धति 
की सरकार की स्थापता करता है। परन्तु इसके साथ-साथ इसमें कुछ बातें 
एसी है जो कि साँसद-पद्धति में नही होनी चाहिये जैसे-- 
(१) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा दिए हुए किन्ही आदेशो के छिये 
यह आवश्यक नही कि उनम किसी मन्‍्त्री द्वारा हस्ताक्षर किये जावें। 
(२) राष्ट्रपति या राज्यपाल, ससद या विधान-मण्डल द्वारा पास किसी 
बिल को फिर से उनके विचारार्थ वापिस भेज सकते है। साँसदीय विधि का 
्ंख्च्चच्चो 


7. * पृफढ एग्राठ्य 3 ग्रण इप्यल्गए 3 व्विद्यर्न, 7ण09 एप: 8 पुपच्चडा- 
डिपेलड छण/५ ऋांत ६०चरल चा बणपें ऋणएणाविया थे धारा एी घाशान 
ग63-7--6 7 ठकका प्रक्रल 00570स्‍0०प णीजएा_, 9 34 

& ९ एछफ्चच्घाठ 5395, * पफल गल्ण (णाड्धपरपगा €ड४0:फपरड, 
प्रावेछध१, 8 उज़ांटाफ ती इण्एलाग्रप्ादता जऋरगाली ॥ 2६ ग्रा05६ चृणक््र व्तिटाओं,, 
बा्र0५६ तृरएणफधप्तक्ए व लक्षण , 3 परशाध्वाए 5886 छाती पेन 
डताबाए वितलाबोी डिबधाएटड उपीला पीगा 4 टिवटानों विधवा पी इ्ँ- 
भीवाए प्रभाचाए टिवाप्राड ? 


2 सासद्‌ पद्धति तथा अध्यक्षात्मक पद्धति के लिये लेखक की पुस्तक नाग 
रिक शास्त्र के आधार देखिये। 


नल्ड्ट भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


आधारभूत सिद्धान्त वैधानिक प्रधात का उत्तरदायित्वहीन होना हैँ। परन्तु 
भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ऐसी नही है 

मारतीय विधान में साँसदु-पद्धति को इसलिए अपनाया ग्रया है क्योक्ति 
इसमे सरकार जनता के प्रति भली प्रकार उत्तरदायी रहती हैँ। दूसरे, क्योकि 
भारत मे ब्विटिश काल में वैधानिक विकास क्रमश साँसदीय-सरकार की तरफ 
ही हो रहा था। विद्धानो का यह मत हूँ सासद विधि अध्यक्षात्मक पद्धति से अच्छी 
हूँ। इस विषय म॑ प्रो० लास्की का एक उद्धरण दिया जाता है -- 


“साँसदीय-पद्धति से कई लाभ हैँ। कार्यकारिणी तभी तक पदारूढ रह सकती 
हैं जब तक इसको व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त हूं। इस प्रकार इसकी नीति 
मे एक लचीकापन रहता हूँ जिसके कारण कोई गति अवरोध नही होने पाता 
जैसा कि जब कभी राष्ट्रपति तथा काँग्रेस एक दूसरे से सहमत न हो, श्रमेरिका 
में हो जाता है । ब्यवस्यापिका में कार्यकारिणी के सदस्यों की उपस्थिति इसे 
अपनी नीति को उचित प्रकार समझाने का झवसर देती हैँ। यह इस प्रकार 
उन छोगो का ध्यान आकपित करती हूँ तथा आलोचना को सुनती हैं जो कि 
इसके स्थान में पदारूढ़ होना चाहते है। इस प्रकार यह उत्तरदायित्व को स्थापना 
करती है । यह व्यवस्थापिका को मनमाने कानून बनाने से रोकती है क्योकि 
इसका शासत में भी प्रभाव रहता है। और दूसरी तरह यह कार्यकारिणी को 
भी पतित होने से बचाती हूँ जँसा बहुधा होता है जव कि एक मत्रिमण्डल की 
नीति ययाथ में अपनी नही होती है) इस प्रकार यह व्यवस्था उन दो अगो को 
स॒योजित करती हूं जितका आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध अच्छे चासव के लिये आवश्यक 
है ।! 

(६) सशोधत की विधि ---प्रत्येक सघात्मक विधान अपरिवत्तनशील 
होता हुँ +॥ अपरिवत्तनशीलता ने यह तात्पय॑ नही हैँ कि यहू कभी भी बदरछा 
नही जा सकता हूँ । परन्तु इसका यह ग्र्थ है कि विधान में परिवर्तन एक विशेष 
विधि से ही हा सकता है। परिवत्तनश्वील विधान में तो व्यवस्थापिका ही 
विधान एरिकत्तन करती हे। परन्ठु अपरिव्तेतशीछ विधान में साधारण कानूत 
वतथावँघानिक कानूनो में अन्तर रहता है । इस कारण इसमें परिवर्तन के लिये एक 
विश्वेष सभा होती हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि अपरिवत्तंनशील विधान 
भें परिवत्तंत आसानो से नही होते है। परन्तु भारतीय सविधान में सशोघत की 
व्यवस्था सरल हूँ। यह कहा जाता है कि सघात्मक सरकार में अपरिवत्तेन- 
ज्ञीरू विधान का होना आवश्यक हूँ, अन्यथा सदा यह भय लगा रहेगा कि 


॥. देखिये अध्याय ९। 


भारत के सविघान की विश्ेेपताएँ ९ 


प्रघ-सरकार राज्यो की सरकारों के अधिकारों को हडप न कर जाय। दूसरे 
शब्दों में सघात्मक रूप के बने रहने के कारण सविधान में परिवर्त्तनशील्ता 
आवश्यक गुण माना गया हैं। यह कहा जा सकता है कि भारत का सविधान 
“अपरिवत्तनश्नीलता तथा परिवत्तनश्नीलता का मेल हूँ ।” 

सविधान की उन धाराओ में, जो कि सघ तथा राज्यों के मध्य अधिकार का 
दिमाजन करती है किसी भी सशोघन के लिए यह आवश्यक हैँ कि उसको भारतीय 
ससद तथा आधे से अधिक राज्यो के विधान-मण्डलो की स्वीक्ृति प्राप्त हो। 
परल्तु ब्रविधान के श्रन्य भागो मे किसी भो सशोघन के लिये केवल भारतीय ससद 
की स्वीकृति की ही आवश्यकता हूँ । परन्तु यहाँ पर यह कह दिया गया है कि उस 
सशोघन को ससद के प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य सख्या का बहुमत तथा 
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यो का कम से कम दो तिहाई बहुमत प्राप्त 
होना चाहिए। इस॑ प्रकार साधारण विधि रचना तथा सशोघन में केवल यही 
अन्तर रह जाता हूँ कि साघारण विधि के लिए उपस्थित सदस्यो का बहुमत ही 
पर्याप्त हू । परन्तु इन उपबघो की सख्या अधिक नही हैं।! परन्तु भारतीय 
सविधान की कठोरता उसकी सशोघन विधि के कारण न होकर उसके आधार के 
के कारण है।* 

(७) धम्मे-निर्षेक्ष शासन की स्थापना --सविघान धर्म-निर्षक्ष (96०0- 
87) शासन की स्थापना करता हैं। धर्मनिर्षक्ष राज्य से तात्पयं यह है कि 
राज्य का क्षेत्र तथा धर्म का क्षेत्र अलग-अलग हैँ । आधुनिक काल से पूर्व ऐसा 
नहीं होता था। प्रत्येक राज्य का अपना एक विशिष्ट घर्मं होता था। उस धर्म 
के अनुयायियो को राज्य की ओर से कई सुविधाएँ प्रदान की जाती थी। परन्तु 
अन्य घर्मावलम्बियों को वें सब सुविधार्ें नही थी। वहुघा यह भी हुआ है कि 
अन्य घर्मावश॒स्वियों के विरुद्ध कानून बना दिय जाते थे । 


7? बिस्तृत वर्णन के लिये पृष्ठ ६४ देखिये 

2. उुद्माण्णाएड लिखता है--]9_ 8 00फपपएणा. “कल ठ्छुरद 
परडावा(ए १९एलफ्तंड पएुणय ७० विशांगड.. गिर व चंटएटाए0ड 07 6 
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पृ०एलाए5 प७०ए0 पार स्ण्रापट्य ्ण ९ (00ऋप््ातता. जैगनां शाह, ९5 
प6 [छत (3०:०एँाएा 50 ग्रष्ठाएँ 45 ६93४, ३४ बपेताएएण]) 40 38 इणाह> 
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घू० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


यूरोप में कैथोछिक तथा प्रोटेस्टेण्ट देशो में इस प्रकार के कई उदाहरण 
मिल जायेंगे। परन्तु आघुनिक काल में सर्वत्र इसत बात का माना जाने छगा हैं 
कि धम का क्षेत्र तथा राज्य का क्षेत्र स्वेधा अलग-अलग हूँ। यद्यापि हमारे 
सविधान मेँ कही पर लौक्िक (86८०7) झब्द व्यवहृत नहीं हुआ हैँ तथापि 
स्पष्ट हूँ कि सविधान ऐसे राज्य की स्थापना कर रहा है। दूसरे शब्दो में संविधान 
के अनूसार धर्म प्रत्येक मनुष्य का वेयक्तिक प्रश्न है। राज्य इसमें किसी प्रकार 
का भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो मनुष्य चाहे जिस धर्म का मात सकता हैं। 
राज्य प्रत्येक धर्म के लिये बराबर सुविधाये देगा। ऐसा नहीं कि किसी को 
सुविधाये दी जावे तथा अन्य धर्मों को चह न दो जावे। प्रत्वेक धर्म वाले अपने 
धर्म का प्रचार कर सकते हैँ। इनमे कोई बाघा नहीं पहुँचाई जावेंगी। वे अपने 
पूजा पूजागृह, मन्दिर, मस्जिद, गिजें आदि स्थापित कर सकते है। सरकार 
उन्हें ऐसा करने से नही रोकेगी। परन्तु यह भ्रधिकार सीमित नहीं हो सकता 
हूँ । धम को स्वतन्त्रता वही तक दी जा सकती हूँ जहाँ तक वह समाज की शाक्ति, 
स्रक्षा तथा नेतिक-भाववा के विरुद्ध न हो। 


इसी कारण से धर्म के मामले मे सरकार पूर्णतया निर्षेक्ष हैं। सरकारी 
शिक्षा सस्थाओ में क्सी भी प्रकार की घार्मिक शिक्षा नही दी जा सकती हूँ। 
उन संस्थाओं में जिनको सरकारी सहायता प्राप्त हूँ किसीको किंसी विशेष 
अकार के धार्मिक कृत्य में भाग लेने को बाध्य किया जा सकता है। धर्म के 
कारण राज्य कसी सस्था को सहायता आदि नहीं देगा। घं्म के कारण किसी 
व्यक्ति को सरकारी सेवा से वचित नही किया जावेगा सक्षेप सें घर्से से राज्य- 
का कोई प्रयोजन नहीं हैँ। इससे यह तात्पयं नहीं कि सविधाव एक सास्तिक 
राज्य की स्थापना करता हूँ, न यही अर्थ हैं कि नास्तिको को विशेष सुविधाएँ 
प्रदान की जाब्रेगी। परन्तु इससे यह 22888 अवश्य छेना चाहिए कि मनुष्य 
चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, चाहे हिन्दू हो चाहे मुसलमान, वह राज्य के लिये 
समान है । 

इसी छौकिक्ता का एक पहलू यह भी हैं कि सविधान द्वारा अस्पृश्यता 
अदेध धोषित कर दी गई हे। भ्रव सवर्ण हिन्दू हरिजनो को मन्दिरों के अन्दर 
जाने से नहीं रोक सकते है न वे उन्हे कुओ से पानी भरने से रोक सकते हैं। 
अस्पृध्यता वे साथ-साथ साम्प्रदायिक्ता को भी हटो दिया गया हूँ। इसी 
उद्देश्य स पृथक निर्वाचन-प्रणाली का अन्त कर दिया गया हैं । इसके साथ 
साथ अव पहले की तरह अल्पसख्यको के लिये सीटें सुरक्षित नहीं सखी 
जाती है। सयुवत-निर्वाचन प्रणादी मात छी गई हूँ (परन्तु अब भी हरिजन तश 


भारत के सविधान की विशज्ञेपताए प्हु 


आदिम जातियी दे लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखने के लिए संविधान में उपबन्ध 
हैं। परन्तु कुछ काल परचात्‌ य॑ भी हटा दिये जायेंगे। 
धर्म-निर्षक्षता' तथा अस्पृथ्यता एवं साम्प्रदायिकता का अन्त इसलिए आव> 
इयक था कि देश की एकता दुढ की जाय तथा भारत का एक राष्ट्र हो जाबे। इसी 
क्रारण संविधान निर्माताजो ने सोचा कि समस्त देश के लिए एक भाषा का होना 
भी आवश्यक हैं) राष्ट्रीयता के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भिलते है 
जहाँ भाषा का एकता ने राष्ट्रीयता की भावना को सूदृढ करने में बहुत सहा> 
यवा प्रदान को हूँ! इसी कारण भारत में संविधान द्वारा समस्त देश के लिये 
एक ही राष्ट्र-भाषा स्वीकार की गई। यह हिन्दी हैं सविधान व्यूगू होने के १५ वर्ष 
पश्चात्‌ सव काम उसी भाषा में करना हीगा। कुछ विद्वानों की राय में 
हिन्दी को इस प्रकार स्ट्र-भापा बनाना उचित नही हुआ हे। क्योकि भारत में 
कम में कम १४ अन्य एसी भाषाएं हँ जिनका साहित्य हैं तथा जो उचन्चत 
अवस्था में हैँ! उत्तर भारत की भाषाओं में तो कुछ साम्य है। परन्तु दक्षिण 
भारत की भाषाएं उत्तर भारत से सबथा भिन्न है। इन छोगो के मतानुसार 
किसी भाया को इस प्रकार राष्ट्र-भापा नही बनाया जा सकता हूँ। राष्ट्र-भाषा 
बाय तो घीरे-धीर्र विकास होगा। यह सत्य हूँ कि भाषा की एकता राष्ट्रीयता 
के लिए नितान्त आवश्यक नहीं। उदाहरणायं, स्विटजरलूण्ड में तीन भाषाएँ 
हे परन्तु एक भाषा ऐसी होनी ही चाहिये जिसमें कि समस्त देश का बाम 
सके। साथारण शब्दा में भारत में अग्रेजी का स्थान लेने के लिए एक अन्य 
/ भाषा की झावश्यकता अवश्य हूं । 

(८) सूल-अधिकार --भारतीय सविधान द्वारा नागरिको को कई भ्धि- 
कार दिये गये हूँ । इसका सविधान में वर्णन किया गया है। इनकी नागरिको के 
मूल श्रधिकार कहा गया है। इनसे यह्‌ तालपयें हूँ कि राज्य व्यक्तित्व के विकास 
के लिये नागरिकों के कुछ सुविधाओ को प्राप्त करने में कोई अडचन डाले या 
सरकार किसी कानून द्वारा नागरिको को उनका उपयोग करने से रोके तो 
नागरिक इनकी रक्षा न्‍्यायारूय की शरण ले सकते है। आधुनिक काम गम में अधिक- 
त्तर छिखित विधानों में इस प्रकार के अधिकारो का वर्णन रहता है। सविधान 
द्वारा निम्नलिखित अधिकार मूल अधिकार कहे गये हैँ 

(१) समता अधिकार, 

(२) स्वातत्व्य अधिकार, 

(३) झ्लोपण के विरुद्ध अधिकार, 

(४) धर्म स्वातन्त्य अधिकार, 

(५) सस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 


थ्र्‌ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


(६) सम्पत्ति का अधिकार, 
(७) स्विधानिक उपचारो के अधिकार । 


इन मूछ अधिकारो के अतिरिक्त सविधान में इस बात पर भी प्रकाश डालो 
गया है कि राज्य अपनी नीति निर्धारित करने तथा विधि बनाने में कुछ विश्येष 
सत्बो का प्रयोग करेगा। परन्तु इन तत्वो की विशेषता यह है कि इनको किसी 
न्यायालय द्वारा बाघ्यता न दी जा सकेगी। सविधान में यह कहा गया हूँ कि 
ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हूँ १ राज्य का उद्देश्य, एक ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था की स्थापना करना कहा गया हूँ, जिसमें कि सबो को सामाजिक, आर्थिक 
तथा राजन तिक न्याय प्राप्त हो) इसलिए राज्य की नीलि का सब्चालन इसे 
अकार करने को कहा गया हैं जिसमें सभी नागरिको को जीविका के पर्याप्त 
सावन हो, आशिक व्यवस्था सभी के लिए हितकर हो, पुरुषों तथा स्त्रियों को 
समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाय, झादि। इसी उद्देश्य के लिए राज्य 
कई कार्य करेगा। ये कार्य निम्नलिखित बतलाये गये हैं 
१) ग्राम पंचायतों का सगठन, 
_ (२) कुछ अवस्थाओ मे नागरिकों को काम, शिक्षा और छोक सहायता 
पाने का अधिकार । 

(३) श्रमिकों के लिये निर्वाह-मजदूरी, 

(४) नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार-सहिता, 

(५) बालको के लिए निशुल्क और अनिवायें शिक्षा का उपबन्ध, 
आदिम जातियो, अनुसूचित जातियो तथा झ्नन्य दुर्बेड विभागों की शिक्षा और 
अरे सम्बन्धी हिंदों को उत्तति 

(६) जीवन -स्तर को ऊँचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने 
का प्रयत्न, 

(७) कृषि और पशुपालन का सगठन, 

(८) राष्ट्रीय महत्व के स्मारको और चीजो का सरक्षण, 

(९) कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, 

(१०) अन्तर्राष्ट्रीय, शान्ति और सुरक्षा की उनति। 

इन राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में तथा नागरिक के मूछ अधिकारों 
में यह मुख्य भेद हैँ कि इतको किसी भी न्यायारूय द्वारा बाध्यता नही दी जा 

सकती हूं । 

(६) स्वतन्त्र न्यायपालिका --सविधान द्वारा एक स्वतन्त्र न्यायपालिका 

की स्थापना की गई है। प्रत्येक स्व॒तत्त-राज्य में एक ऐसी सत्ता का होवा 


भारत के संविधान की विशेषताएँ प्र 


आवश्यक हूँ जिसका निर्णय अन्तिम होगा तथा जिसके विरुद्ध कोई अपीछ नहीं 
हो सकती हूँ । एकात्मक सरकार जिन देझो में हूँ वहाँ यह सचा व्यवस्थापिका के 
पास होती हैं। उदाहरणार्य, इगलूण्ड में पालियामेंट सर्वोच्च सत्ता हूँ! पाछिया- 
भेष्ट द्वारा बनाये हुये कानूद की कोई अवहेलना नहीं कर सकता है! डायसी के 
अनुसार णह जो कुछ चाहे वह कर सकती है तथा किसी भी कानूनी-बन्धन से नही 
बची हूँ । इसको पालियामेण्ट की सर्वोच्चता (+क्ााश्रयाटाधए 8फा8- 
70809) कहा जाता है। परन्तु सघात्मक सरकार में सर्वोच्च-सत्ता न्याय- 
पालिका हूं। क्योंकि सघ-राज्य, कई राज्यों के आपस में एक समझोता करने से 
बनता है । अथवा , एक एकात्मक-राज्य अपने को सघात्मक राज्य में परिवर्तित 
कर सकता हूँ । दोनो दशाओ में सविधान द्वारा सघ तथा इसकी इकाइयो के 
मध्य अ्रधिकार-विभाजन हो जाता हैँ। कुछ अधिकार सघन्सरकार को दिये 
जाते है तथा कुछ इसकी इकाइयो को) इस अधिकार-विभाजन में कोई परि- 
वत्तेत बिना इन दोनो दछो की स्वीकृति के नहीं हो सकता है। इस कारण यह 
स्वाभाविक हैँ कि अगर केन्द्रीय व्यवस्थापिका को सर्वोच्च सत्ता बना दिया 
जावे तो इकाइयो के अधिकार सुरक्षित नही रहेगे। इसलिए यह सत्ता एक तटस्थ- 
शक्ति के हाथों में होनी चाहिये और यह शवित न्यायपालिका हैं। 


सघन-राज्य में न्यायपालिका सविधात का सरक्षण करती है। इसको संविधान 
का सरक्षक ( 0प्रधातीक्षा णी (6 (णाधइभाप्रा/0 ) कहा जाता 
हाँ । इस प्रकार यह सघ तथा राज्य दोनों को अपने निश्चित क्षेत्र के अन्दर 
रखती हूँ | इसके अतिरिक्त अगर इकाइयो का झापस में कोई झगडा हो ती 
इसका निर्णय भी यही करती है। अन्त में व्यक्ति के अधिकारों की भी यही 
रक्षक हूँ! 

भारतीय सविधान द्वारा भी, इन बातो के लिए एक स्वतन्त्र न्यायपालिका 

स्थापित की गई। इसकी स्वतन्त्रता तथा तटस्थता अक्षुण्ण रखने के लिए कई 
उपबन्ध बनाये गये हें। इनका वर्णन आगे किया गया है । 


(१०) उदार संविधान--भारतीय सचिधान की एक भुख्य विश्येपता 
यह भी हैँ कि मह एक उदार सविधान' हूँ । जैसा पहले छिखा जा चुका हैं इस 
सविधान का उद्देश्य भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतन्त्रता, समानता तथा 
म्रातत्व की प्राप्ति हेँ। ये ही उदारवाद के लक्ष्य है। इसी कारण जेंसा हम 
बतला चुके है कि संविधान द्वारा, नागरिको को मूल अधिकार प्रदान क्ये गये हैं 
जोर यह इसी उदारवादी विचारधारा का परिणाम है कि एक स्वतन्त्र स्यायपालिका 
की स्थापना की गई है जो कि नागरिकों के मूल अधिकारों कौ सरक्षक है। 


पड भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


खदारवादी विचारधारा का मूल सिद्धान्त यह हूँ कि व्यक्ति साधन नहीं है अपितु 
चह साध्य हूँ । यह सत्य हूँ कि यदि इस सिद्धान्त को अतिदूर तक छे जाया जाय 
तो यह समष्टि के छिये घातक होगा। परन्तु यह भी नितान्त सत्य हे कि केवल 
समिष्ट में ही ध्यान केन्द्रित करने से व्यक्तित की सत्ता का पूर्णव छोप हो जाता है । 


(११) भारत तथा राष्ट्ररमण्डल की सदस्यता ---सविधान द्वारा भारत 
एक सम्पूर्ण-प्रभृत्व-सम्पन्न गणराज्य स्थापित हुआ हूँ। हम बतला चुके है कि 
इसका क्‍या भ्र्थ हैं। परन्तु भारत इसके साथ-साथ राष्ट्र-मण्डल ((:एतरव07- 
जआअध्शेता 0 पिश्धांणा5) का भी सदस्य हे। प्रश्न यह है कि क्‍या 
चाष्ट्र-मडलू की सदस्यता से भारत की स्वतन्त्रता में किसी प्रकार की कमी हुई हैं 
सथा क्‍या एक गणराज्य के लिए उचित हैँ कि वह एक ऐसे मंडल का सदस्य हो 
जिसका प्रधाव एक राजा हूँ । 


इन प्रश्तों का उत्तर भद्दी-माति समझने के लिये हमें यह देखना चाहिये 
कि राष्ट्र-मण्डल से कया समझा जाता है। राए्ट्र-्मण्डल का अर्थ उद देशों को 
मडल हूँ जो कि एक समय ब्रिटिश स। म्राज्य के अबीन थे। धीरे धीरे इतमे से 
कई भागो ने इगलेण्ड से कई प्रकार के अधिकार प्राप्व कर लिये और थे ग्रपने 
आन्तरिक भामलों से पूर्णतया स्वतन्त्र हो गये। सन्‌ १९३९ में 5६8६6 
07 ७/९४४गााइट्ा पास हुआ । इसमें यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि 
बिटिश राष्ट्र-मण्डल के सब्‌ सदस्य आपस में बरावर है कोई किसी के अधीत 
नहीं हूँ तथा सबो ने स्वेच्छाँ से सम्राट को अपनी एकता का प्रतीक मान रखा है। 
इस प्रकार झ्रान्तरिक विषयो यें तथा वाह्य विषयों में राष्ट्र-मण्डल के संदस्थो 
को स्वतन्त्रता प्रदान की गई। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी नही भरना चाहिए 
कि राण्ट्र-सण्डल में १९४७ से पूर्व केवल वे ही राष्ट्र थे जहाँ कि गोरों की 
आबादी थी या उतके हाथ मे प्रभुता थी। उदाहरणार्थ कंनेडा, न्यजीलेन्ड, साउथ 
अफ्रीका। इसी कयरण अग्रेज लेखकों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि 
राष्ट्रमण्डल केवल एक राजन तिक या आर्थिक एकता का ही फल नही है, परन्तु 
यह एक सांस्कृतिक एकता भी प्रदर्शित करता हूँ ।८ 
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भारत के सविधान की विशेषताएँ ५५ 


पाकिस्तान ने तो राष्ट्रमडल का सदस्य रहना आरम्भ से ही निश्चित कर 
लिया था। परन्तु भारत म इसके ऊपर दो मत थे। प० नेहरू तथा कांग्रेस के 
अन्य नेतायण तो इसमें ही रहना चाहते थे। परन्तु देझ में कछ अन्य ऐसे लोग 
थे जिनके विचार में उसमें नही रहना चाहिये था। जब प० नेहरू अप्रेल १९४९ 
ब्िठिश गाप्ट्रन्मण्डल के प्रधान मत्रियो के सम्मेलन में गये तो वहाँ यह प्रश्न 
उठा। प० नेहरू मो भारत की ओर से यह निश्चय किया किया भारत इसका 
सदस्य रहेगा। इसलिए ब्रिटिश राष्ट्रमडल के प्नन्य सदस्या ने इसके नाम के 
आर्य से ब्रिटिश हटा दिम्रा। अब यह केवल राष्ट्रम्मडछ कहलाने छगा। 


राष्ट्र-मण्डल की एकता का प्रतीक सम्राट हूँ । परन्तु भारत एक गण 
राज्य है। एक गणराज्य इसका सदस्य कंसे हो गया ? इसके समथका का कहना 
है कि सम्राट ती केवल प्रत्तीक हूँ और मारत सम्राट को केबल प्रतीक मानता है 
इससे अधिक कुछ नहो। भारत इसकी सदस्यता के फलस्वरूप सम्राट के प्रति 
कोई अधीनता नही प्रदर्शित करता हूँ । सर भ्रर्तेस्ट वाकर ने लिखा हैँ कि सम्राट 
(६70९) तथा राष्ट्र मडल के सदस्य सम्रादु के श्रधीत हैं। दूसरी ओर सम्राट 
क्रवल स्वेच्छा से रचित एकता का प्रतीक हैं । परन्तु भारत के साथ एक ही संम्बन्ध 
हैं। भारत सम्राट्‌ को केवछ एकता का प्रतीत म'नता है। भारत सम्राट के 
अश्रघीन नही हूँ । 


सविधान म रास्ट्र मडलू वी सदस्यता के उपर कोई घारा नहा है । यह 
सम्बन्ध राविवान के वाहर का. हूँ । इस सम्बस्य का असली आयार यानून न 
होकर ससार को राजनेतिक स्थिति हैं हमारे देश के शासको ने समझा कि हमारे 
राज्ज॑ तिक अधिकार तथा हिता का सरक्षण राष्ट सडल में रहने से होगा 
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एलातेंद्यों ड्दाघरॉपटए प्रबागएचड बातें 5 उपतोत कि पलवपे ण फिट ए०फ्रा्मणा- 
क्यो 


५६ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


अतएवे उन्होने इसकी सदस्यता स्वीकार की। अगर कोई दूसरा दल कभी सरकार 
बनाने में सफल हुआ जिसको अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इगरलंण्ड के साथ सहानु- 
भूति नही हूँ तो यह सम्भव हूँ कि भारत राष्ट्र-मण्डल में से निकल जावे । 


अश्न 


(१) भारतीय सविधान की प्रभुख विशेषताएँ बताइये । (यू० पी० १९५९ ) 
(२) राष्ट्रमडल” से आप क्या समझते हैँ? भारत सम्पूण प्रभुत्व- 
सम्पन्न राज्य होते हुए भी राष्ट्रगमडछ का सदस्य क्यो है २ 
(३) भारत के नवीन संविधान की क्या विशेषताएं है ? 
न (यू० पी० १९५२) 
(४) धरम तिर्षेक्ष राज्य से क्या झथ है ? हमारे सविधान द्वारा कहाँ तक 
ऐसे राज्य की स्थापता हुई हूँ ? (यू० पी० १९५३) 
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अध्याय ४ 


भारत-संघ तथा इसका राज्व्षेत्र 
व भारत संघ 


सविधान की प्रथम घारा में लिखा हूँ कि “भारत, अर्थात्‌ इण्डिया, राज्यों 
का सघ होगा।” इसलिये हमें इस अध्याय में सर्व-प्रथम यह देखना चाहिये कि 
प्घ-राज्य की कया परिभाषा हें, इसके क्या लक्षण हैं, इसकी क्या आवश्यक दशाएँ 
है १ इसके पदचात हम यह देखेंगे कि भारत सघ में ये लक्षण कहाँ तक वर्तमान 
है, इसके कया विशेष लक्षण है जो अन्य सघ सरकारो मे भिन्न हैं, कया हम इसको 
संघ कह सकते हैँ तथा, क्या भारत के लिये सघात्मक-विधान उपयुक्त हूँ ? 


संघ की परिभाषा --प्रो० स्ट्राग सघात्मक सरकार की परिभाषा करते 
हुए लिखते है, “सध राज्य में कई रियासतें कुछ समान उद्देश्यों के लिए एक हो 
जाती है। केन्द्रीय सरकार को शक्तियाँ रियासतो को दक्तियों के हारा सीमित 
हो जाती है। इसलिए एक ऐसी शक्ति होती हैं जो कि इस अ्रधिकार-विभाजन 
को निश्चित करती“हूँ। विधान ही स्वय यह शक्ति होता हूँ। इस विधान का 
स्वरूप एक सधि की तरह होता हूँ।” 


सघ-राज्य दो प्रकार से बद सकते हैँ एक ढग तो यह हूँ _ कि जब कई 
स्वतन्त्र रियासतें कई कारणों से मिलकर एक राज्य बना लेती हूँ। इस ढग से 
सयुकत-राप्ट्र-अमेरिका का सघ वना था। दूसरा ढंग यह हैं कि जब एक एकात्मक 
सरकार सघात्मक सरकार में परिवर्तित हो जाती हे, उदाहरणा्, १८८५९ में 
ब्राजील का सघ इसी प्रकार बना था। हमारा विधान भी इसी प्रकार बना हूँ। 

संघ सरकार के लक्षण --विद्वानो के अनुसार सघ-सरकार में निम्न- 
लिखित लक्षण होने चाहियें-- 

(१) सघात्मक सरकार में एक लिखित विधान होना चाहिए। ऐसा 
विधान निश्चित तथा स्पष्ट होता है 

(२) यह वियान अपरिवितेनशील (प्रंड्ठॉ0) होना चाहिये। नहीं तो 
रियासतों की सरकारो को सववंदा अपने अधिकारों के छीने जाने का भय 
कगा रहेगा। 


(३) सघ-सरकार मे विधान की ही श्रघानता ($प्ररशरक्रायब०४७ ०६ 
१९ ० (०78४ ६७४०७) रहती है। 


ब्ध्८ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


(४) सघ-सरकार तथा रियासतो की सरकारो के बीच अधिकारों का 
विभाजन होना चाहिये। यह विभाजन सविधान द्वारा ही किया जाता हैं। 

(५) सघन्सरकार में एक स्वतन्त्र न्‍्यायपालिका का होना आवश्यक हूँ! 
यह विधान की सरक्षक हैँ । इसका काम सघ-राज्य तथा रियासतो के बीच 
झगडो का सुलझाना होता है। 

संघ-सरकार के लिए आवश्यक दशाएँ --ये निम्नलिखित है -- 

(१) कई छोटे राज्य हो, अथवा एक बडा राज्य हो जिसके विभिन्न भागों 
“को सघ-इकाइयो में बदछ लिया जावे । 

(२) इन भागो की ससस्‍्कृति सम्यता, धर्म आदि में अधिक अ्समानता 
तथा भेद न हो। 

(३) इन भागो में इतिहास की एकता होनी चाहिये। 

(४) भोगोलिक दृष्टि से विभिन्न भाग मिले होने चाहिये। अगर एक 
रियासत हिन्दऋहासाग्र में तक दूसरी अटल्यटिकमहासाणर में हो तो सब- 
राज्य की स्थापना नही हो सकती है 

(५) इन राज्यों के राजनेतिक तथा आथिक हित प्रस्पर-विरोधी न 

। 


भारत सघ में संघात्मक सरकार के लक्षण --भारत सघ में सघ-राज्य' 
के प्राय सभी छक्षण वत्तमान हैँ -- 
(१) भारत का रुविधान लिखित हँ । इसकी रचना सविधान सभा 
हारा की गई हूँ । ५ 
(२) यह विधान अपरिवत्तेनश्शीछ है। वैधानिक कानून तथा साधारण 
कानून में भ्रन्तर हूं। विधान में सशोधन के लिये विद्येप विधि हूँ । 
(३) भारत में भी सविधान की प्रधानता हूँं। 
(४) सघ तथा राज्यो के बीच इस सविधान द्वारा अधिकारो का विभा- 
जन किया गया हूँ तेथा दोनो के क्षेत्र निश्चित कर दिये गये हैं। 
(५) भारत में एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई हैं। यह 
विधान की सरक्षक हूँ तथा इसका काम नागरिको के ऋषिकारो की रक्षा करना 
और संघ तथा इकाइयों के वीच झगडो का निर्णय करना हूँ । 


। 


भारत सघ तथा इसका राज्य क्षेत्र प्र 


भारत संघ के विशेष लक्षण --उपरोक्‍्त ब्णित लक्षणों के होते हुए भी 
जो कि भारतीय -सविधान तथा अन्य सविधानो में समान रूप से पाये जाते है, 
है, हमार संविधान के कछ विज्ञेप छक्षण है। ये निम्नलिखित है -- 


(१) भारत-सघ, जैसा कि साघारणत अन्य सघ-राज्यो के बनने में हुआ 
है, बहुत से स्व॒तन्त्र राज्यों के आपस में एक समझौता का फल नही हैं। सन्‌ १९३७ 
में जब कि १९३५ का ऐक्ट लागू किया यया था भारत के प्रान्तो को स्वायत्त- 
शासन का अधिकार दे दिया गया था। इस प्रकार ब्रिटिश परालियामेट ने 
एकात्मर सरकार के स्थान में एक सघात्मकन्सरकार की स्थापना की। परन्तु 
इसके द्वारा ये प्रान्त स्वतन्त्र राज्य नही हो गये थे। इसलिये जब हमारे सविधान 
का निर्माण हुआ उस समय भी भारत में कई स्व॒तन्त्र राज्य नही थे, जो 
कि कुछ राष्ट्रीय उहदैश्यों के लिये एक होना चाहते थे। अपितु केन्द्र मे एक 
अर थी जो कि भारत की शान्ति, सुरक्षा तथा व्यवस्था के लिये उत्तर- 
दायी थी। 


इसके अ्रतिरिक्त यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि जब स्विधान-सभा 
नें भारत के लिये नये संविधान का निर्माण क्या, उसमे विविध प्रान्तो का कोई 
आग नहीं था। सविघान भारत वी जनता ने, जिसके प्रतिनिधि मविधान-सभा 
मे एकत्रित थे, बनाया न कि विविध प्रान्नो के प्रतिनिधियों ने । 


(२) साधारणत सघ-नराज्यो में ढंघ नागरिकता होती हं--सध की तथा 
राज्या की। उदाहरणार्थे, सयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में ऐसा है। वहाँ प्रत्येक नाग- 
रिक, सघ का नागरिक हूँ तथो साय ही साथ अपने राज्य का भी। प्रत्येक राज्य 
(इकाई) अपने नागरिकों को कछ विरेप अधिकार देता है, जेसे नौकरी, व्यापार, 
शिक्षा आदि विपयो में कछ स्‌विधाएँ प्रदान करना है। पर भारतीय सविधान 
द्वारा #ैध नागरिकता नही स्थापित की गई हैं। भारत में इंकहरी नागरिकता है 
प्रस्पेक व्यक्ति सघ का नागरिक हूँ। राज्यो की अपनी अछय नागस्किता नहीं 
हुँ। इस कारण कोई भी राज्य अपने नागरिक को कोई ऐसी सुविधा व्यापार, 
शिक्षा, आदि की नही प्रदान_कर सकता हैं जो कि अन्य नागरिको की उपलब्ध 
न हो। कनाडा के सविधान में भी इकहरी नागरिकता है। सत्‌ १९३५ के ऐक्ट 
के द्वारा इकहरी नागरिकता स्थापित हुई थी। 

(३) साधारणत सघ-राज्यो के इकाइयो को यह अधिकार रहता हे कि 
चैसघ के ्न्तगंत अपने सविधान का स्वय ही निर्माण करें। उदाहरणार्थ, सयुक्त- 
राष्ट्र में सविधान सभा ने केवल सघ के संविधान की ही रचनां की थी न कि 
डुकाइयो की भी। उनको यह अधिकार दे दिया गया था कि दें जिस प्रकार का 


६० भारतीय सविधान और नागरिकता 


चाहे छोकतन्‍्त्रात्मक विधान बनायें। आस्ट्रेलिया में भी इकाइयो को इस प्रकार 
का अधिकार है। परन्तु भारत में कनाडा की तरह संविधान हारा राज्यो का 
सावधान का भी निश्चय कर दिया गया हूँ। राज्यो को इत उपबन्धो में किसी 
प्रकार के परिवर्तत का भी अधिकार नही हैं। 


(४) साधारणत सघ राज्यों में सम्पूर्ण सरकार की व्यवस्था ही दोहरी 
होती हँ--सघ की व्यवस्था तथा राज्यो की व्यवस्था। इस कारण सघ राज्यों 
में दोहरी व्यवस्थापिका, दोहरी कार्यपालिका, तथा दोहरी न्यायपालिका होती 
हूँ । परन्तु भारतीय सविधान में कई ऐसे उपबन्ध है जिनके द्वारा यह दोहरापत 
बहुत कम कर दिया गया है। सर्वप्रथम सविधान द्वारा सम्पूर्ण सघ के लिए एक 
ही न्यायपालिका की स्थापना की गई हूँ। अमेरिका में सघीय न्यायपालिका 
तथा राज्यो की न्यायपालिकाएँ अलग-अलग होती है। परन्तु भारतीय सविधान 
में ऐसा नहीं किया गया है । कनाडा के सविधान में भी ऐसा ही हैं। इसके अति- 
रिक्त समस्त देश के लिये एक ही दीवानी व फौजदारी कानून है। इसी कारण 
दीवानी व फौजदारी कानून को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसके साथ- 
साथ ३ की एकता के लिए समस्त देश के लिए अखिल-भारतवर्षीय सेवाओ 
का प्रवन्ध किया गया हूँ। इस सेवा (507७70७) के सदस्य सभी राज्यो में 
उच्च स्थानों में नियुक्त किये जाते हूँ ॥ सघ तथा राज्यो की अपनी-अपनी सेवाएँ 
हैं, परन्तु ये दोनो ही अपने-अपने क्ष न के अन्दर सघ राज्य के कानूनो को कार्यान्वित 
कर सकती हैँ । 


(५) भारत में एक अत्यन्त शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना की गई है। 
साधारण समय में भी केन्द्र के पास कई ऐसी शक्तियाँ है जो साधारणत अन्य 
सघात्मक सविधानों में नही पाई जाती हैु। राष्ट्रपति को राज्यों के रज्यपालो 
की नियुक्ति का अधिकार है! सघ सरकार कछ विषयो में राज्य की सरकारो 
को आदेझ दे सकती हैं और झगर कोई राज्य इन आदेझो का पालम न करे 
तो सघ सरकार स्वल्पकाल के लिये उस राज्य की शक्ति अपने हाथ मे ले सकती हूँ । 
सघ सरकार को राज्य-सूची में दिए हुए किसी भी विषय पर कानून बनाने का 
अधिकार दिया गया हैँ, यदि राज्यपरिपद्‌ (00०ापादां। छत $॥868) दो- 
तिहाई मत से यह पास कर दे कि वह विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। 
सविधान में यह भी कहा गया हूँ कि अगर राज्य के विधानमण्डल हारा बनाया 
हुआ कोई कानून राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर लिया गया 
है, तो वह बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लागू नही हो सकता है 


भारत-सघ तथा इसका राज्य-्तेत्र ६१ 
क 

उपयुक्त उपबन्ध साधारणकालीन हेँ। सकट-काल में तो सघ-सरकार 
के पास इतनी शक्ति आ जाती हुँ कि यह वस्तुत एकात्मक सरकार में परिणत 
हो जाती हुँ। अन्य सविधान में ऐसी कोई विधि नही जिनके द्वारा कि सघात्मक 
सरकार के स्थान में एकात्मक सरकार स्थापित हो जाये। इस विपय में भारत 
का विधान अनूठा है। सकठकाल मे इस प्रकार सघ के, अधिकारों की वद्धि सन्‌ 
१९३५ के ऐक्ट से ली गई हैँ । 

(३) साधारणत सघ राज्यों में यह व्यवस्था हैँ कि सघ ससद्‌ के ऊपरी 
अवन में प्रत्यक इकाई के वराबर सदस्य होते है। दूसरे झब्दा में राज्यों की जत- 
सख्या के आधार पर ऊपरी मवन के लिये सदस्यो का निर्वाचन नही होता हे 
उद्दहरणार्थे, अमेरिका में प्रत्येक राज्य सीनेट में दो सदस्य मेजता है। इस 
अकार के प्रतिनिधित्व का आधार यह सिद्धान्त हैँ कि सच के झन्तर्गत प्रत्येक 
राज्य बरावर है। निचले-भवन के लिये प्रतिनिधि जनसख्या ने झ्राधार पर 
निर्वाचित होते है। भारतीय सविधान में ऐसा नहीं है। ऊपरी-भवन (राज्य- 
परिषद्‌) में प्रतिनिधित्व जनसुख्या के अप्घार पर रखा गया हूँ। कुछ राज्या को 
केबल एक ही प्र तिनिधि भेजने का भ्रधिकार है जब कि उत्तर प्रदेश से ३१ प्रति- 
निधि भेजे जायेंगे। कनाडा में भी राज्यों की वराबरी का सिद्धान्त नहीं माना 
गया है। वहाँ की ऊपरी भवन में इकाइयो के बरावर प्रतिनिधि नही है। अधिक 
से भ्रधिक २४ तथा कम से कम डे हैं । 

(७) भारतीय सविबान मे राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि हैं वह भी 
अन्य सधात्मक संविधानो से भिन्न हैं। उदाहरणाय, सयुक्रत-राष्ट्र अमेरिका के 
राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवहार में जनता द्वारा ही होता हे। आस्ट्रेलिया अथवा 
कैनेंडा के गवर्नेर-जनरल की नियुक्ति कैबिनेट की राय के अनुसार सआद द्वारा 
की जाती हूँ । भारत अगर उपनिवेश्य ही रहता ती यही विधि यहाँ भी छागू होती। 
भारत के स्व॒तन्बता प्राप्ति के बाद यह विधि सम्भव नही थी। संविधान के 
अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव ससद के दोनों भवनों के सदस्य तथा राज्यो 
की विधान-सभाओ के सदस्यो द्वारा एक-परिवर्तनीय-मत विधि (जिा98॥6 
पुशरक्मार्शश ४08४ ४०१४) द्वारा होगा। 

_.. (८) भारतीय सविधान में >कानूनीपन (]082थ7) को बहुत _कप्ठी 
हूँ) साघारणत्र सघात्मक सविधानों मे कानूनीपन भ्रधिक होता है। इसका 
कारण यह होता हूँ कि सघात्मक सविधान का स्वरूप एक सन्वि की तरह होता 
है जिसके द्वारा सघ सरकार तथा राज्यो की सरकारो के भच्य अधिकार विभा- 
जन किया जाता है। इस अधिकार विभाजन के फलस्वरूप इन दो दल्की में 


श्र भारतीय संविधान तथा नागरिकता 
न 

कठिवाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैँ । उस समय फंसले के लिये न्यायालय की शरण 
छेनी पडती हे। परन्तु भारतीय सविधान में ऐसे झगडो के लिये कम स्थान है. 
क्योकि सघ तथा राज्यो को सरकारो के बीच अधिकार-विभाजन अ्रधिक स्पष्ट 
रूप से बिया गया हैँ। इसके लिए तो सूचियाँ बनाई गई है? एक तो सघ-सूची 
हैं। इसमे ९७ विषय है। राज्य-सूची में ६६ विषय रखें गए हैं तथा समवर्ती 
सूची में दिए गए विषयों में भी सघ सरकार को प्राथमिकता तथा प्रधानता दी 
गई हैं। झ्रवशिष्ट अधिकार भी सघ को दिए गए है। 


(९) भारतीय संविधान में यद्यपि सशोधन की व्यवस्था सरक रसी गयी 
हूँ तथापि इसके विस्तार के कारण इसमें सशोधन कठिन होगा। इसलिए विद्वानों 
के अगुसार भारतीय सविधान में अपरिवर्ततशीलता विश्येष रूप से हेँ। 


क्या भारत का सविवान सघात्मक हू ? --भारतीय सविधान के उप« 
यूंक्‍त्र वणित लक्षणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि विधान निर्माताआ का 
उद्देश्य एक शक्तिशाली केन्द्र स्थापना थी। इसी कारण सघ सरकार को कुछ 
ऐसे अधिकार दिए गए हूँ जिनके द्वारा यह राज्यो केक्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती 
हैँ तथा सकटकाल में सब राज्यों के सब अधिकार अ्रपने हाथ में ले सकती हूँ 
सथा इसका कारण यह कहा हू कि यही एक रास्ता था जिसके द्वारा भारत की 
एकता को भ्रक्षण्ण रखा जा सकता था। भूतकाल में भारत की एकता कई 
बार भग हुई है। परन्तु भविष्य मे ऐसा न हो इस कारण शक्तिकाली केन्द्र 
स्थापित क्या गया हे । इसके अझतिरिकत कई समस्‍यायें ऐसी है जो सा्वदेशीय है । 
इस कारण भी सध-सरकार को अ्रधिक शक्तिशाली बताया गया। 


प्रन्तु प्रश्न यह नही हूं कि शक्तिशाली केन्द्र भारत के हित में हूँ या नही ॥ 
प्रइन वैधानिक ( (:0050(पाणावों ) हूं और वह यह हूँ कि वया हम भारत 
को सघ-राज्य कह सकते हूँ ? विद्वानों बे अनुसार भारत सघ-राज्य तो हैं परन्तु 
इसमें एकात्मक सरकार के भी कई छक्षण वर्तमान हैँ।? डा० अम्बेदकर ने 
सविधान-सभा में स्वय इस बात को स्वीकार किया सघात्मक-सरकार के साथ 
साथ एकात्मक सरकार के लक्षण भी मारतीय सविधान में वर्तमान है। छेखको 
के अनुसार भारतीय सविधान में एकात्मक-सरकार के छक्षण मुख्य है 
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(7952 ८०) 


भारत संघ तथा इसका राज्यस्क्षेत्र ह्् 


तथा सधात्मक के लक्षण बौण । एक अन्य लेखक के अनुसार यह एक नवीन प्रकार 
का संघ हैँ ।? 

क्या भारत में सध सरफार की स्थापना उपयुक्षत है ?---इस प्रश्न का 
उत्तर देते समय हमे सघ-सरकार की आवश्यक दश्ाआ का ध्यान रखना चाहिये 
इनका हम पहले वणन कर चक हूँ! 

(१) भारतवर्ध एक विद्ञाल देज्ञ हूँ । इसके अन्तर्गत कई प्रदश हैँ जो 
कि जनसंख्या तथा क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से ससार के कई राष्ट्र से भी बड़े है। 
उदाहरणार्थे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, करीबन इग्रलेड के वरावर हैं। इसकी 
जनसंख्या करीबन ५ करोड ६३ लाख ४६ हजार हैं। इसी प्रकार भ्रन्य प्रदेश 
भी है। सम्पूण भारतवैप की आबादी ३१ करोड ८७ लाख ७६ हजार हूँ। 
इसका क्षेत्रफल १२ लाख १८ हजार ३२७ वगमील हे । यह स्पष्ट हूँ कि इतने बड 
देश का शासन एक केन्द्रीय सरकार द्वारा सचारू रुपसे सम्पन्न नही हो सकता है 


(२) सघात्मक सरकार म ब्राइम ( 37906; के अनुसार केन्द्रीय सरकार 
के ऊपर इतना अधिक काम नही रहता हूँ कि वह काय भार के कारण दव 
जाय। अपितु राज्यों की एक निश्चित-सीमा के अन्दर अपनी समस्‍्याएँ अपने 
श्राप हल करने का अधिकार रहता हूँ। इसका फल यह होता हैँ कि देनिक 
जीवन के मामला में केन्द्रीय सरकार को अपना समय वर्बाद नहीं करवा पडता 
परन्तु वह राष्ट्रीय महत्व के कामा में श्रपना समय लया सकती हूँ। 


(३) भारत में मापा, धम, तथा कुछ मात्रा में सस्क्ृति की विभिनता 
है। इसको स्वीकार न करना केवछ हठघर्मी हीहो सकता हूँ । इसलिए विभित 
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ग्द्द्ड भारतीय सविवान तथा नागठिकता 
हे] 

-भाषा-भाषी प्रान्तो को कुछ मात्रा तक स्वायत्त शासने दँना आवश्यक हैं। इस 

प्रकार वे उत्साहपूर्वक काम करेंगे तथा अपनी समस्याओं को भली भाँति सुल- 

झाने की चेष्टा करेंगे । केन्द्र से यह आशा करना कि वह प्रादेशिक समस्याओ को 

उतनी ही अच्छी प्रकार समझ सकता हूँ तथा, हल कर सकता हैं जितना कि उस 

अदेश की सरकार, उचित नही है। 

(४) सघात्मकर्रंसरकार एकात्मक सरकार से अधिक प्रजातल्त्रात्मक कही 
जाती है। क्योंकि इसमें जनता को शासन-अ्रबन्ध में भाग लेने का अधिक 
अवसर मिलता है। सघात्मक सरकार में सघीय ससद्‌ के द्वारा तथा राज्यों के 
विधाव-मण्डलो द्वारा भी, जवता शासन के काम में नियत्रण रखती हूँ! 

(५) हमारे देश में प्रादेशिक विभिन्नताओं के साथ-साथ इतिहास तथा 
सस्कृति की एक व्यापक अर्थ मे एकता रही हूँ। विभिन्न प्रदेशों के राजनैतिक 
गा पाक हित एक दूसरे के विरुद्ध नही है। इनमें आपस में भौगोलिक एकता 

हं। 


उपर्युक्‍त्त कारणो से यह कहा जा सकता है कि भारत के लिए सघात्मक 
सविधान ही उपयुक्त था। 


गय संविधान मे संशोधन की व्यवस्था 


इस स्थान पर यह अनुचित नही होगा कि सशोधन व्यवस्था का भी वर्णन 
कर दिया जावे। हम पहले लिख चुके है कि यद्यपि भारत का सविधान कठोर 
हैं तथापि इसकी सशोधत व्यवस्था अन्य कठोर सविधानों की तुलना में सरल है। 
सघात्मक विधानों में कठोरता का होना आवश्यक माना गया हूँ, क्योकि अगर 
विधान में सशझोधन की प्रथा तथा साधारण कानून निर्माण करने की प्रथा में 
कोई अन्तर न हो, दूसरे शब्दों में अगर ससद साधारण-विधि से ही सविधात 
में सशोधन कर ले, तो सघ के राज्यों को सदा यह भय लगा रहेया कि उनके 
अधिकार सुरक्षित नही हैं। इस कारण सघात्मक विघान कठोर रखा जाता 
है! 

भारतीय संविधान के सश्योघत के लिये विशेष व्यवस्था है। परन्तु यह 
अत्यन्त सरल रखी गयी है। इसका कारण बतलाते हुए प० नेहरू ने कहा थौ, 
कि, “हम यह चाहते है कि यह सविधान स्थायी हो, परन्तु सविधातों में स्था- 
'पित्व नही होता हैं। उनमें परिवर्ततशीलता होनी चाहिये॥ अगर आप किसी 
वस्तु को कठोर तथा स्थायी बनायें तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोक रहे हैं . 


भारत सध तथा इसका राज्य-क्षेत्र च्र्ष्‌ 


प्रत्येक दक्मा में, हमें इस सविघान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिये 
कि यह बदलती हुईं अवस्थाआ के अनुसार न वदल सके ।? 


(ञ्र) भारतीय सविधात के कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार 
के परिवर्तत का अधिकार भारतीय सस॒द्‌ की द्विया गया है । अर्थात्‌, ससद्‌ साधा- 
रण बहुमत से उनको बदल सकती है। इसका तात्पयं यह हुआ कि इन उपबन्धा 
में कोई बदलाव संविधान का सशांघन नहीं माना मया है । इस प्रकार के उप- 
बन्ध निम्नलिखित हैं -- 


(१) नये राज्यो का निर्माण और वतंमान राज्यो के क्षेत्रा सीमाओ या 
नामा का बदलना, 


(२) राज्यो में विधान परिपद्‌ का उत्सादव (&00॥007) या सृझन 
(एा8४०7), 


(३) केन्द्रीम सरकार दारा दासित भागो का विधान बनाना , 


(४) अनुसूचित क्षेत्रा अथवा अनुसूचित आदिम जातियों का झासन- 
प्रबन्ध , 


५ री इन उपवन्धों के अतिरिक्त सविधान में जो उपबन्ध है उनको वद 
लते को सशोधन कहा जायगा । इन उपवन्धो को भी दो भागा में वाँठा जा 
सकता है -- 


(४) सविधान में कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिनमें सश्ोधत के लिये समद्‌ के 
प्रत्येक सदन में कुछ सदस्य सख्या का वहुमत तथा उपस्थित सदस्या के दो 
तिहाई बहुमन के गतिरिक्त यह भो आवश्यक है कि स्वायत्त राज्या के विधान- 
मडलो, में से कम से कम आये राज्या के विघान-सडलो की स्वीकृति प्राप्त हो । 
केवल इसके परचात्‌ ही राष्ट्रपति के समक्ष उत्को अनुमति के ल्यि रखा जावेगा । 
इस्त कोटि के उपवन्ध निम्नलिखित है -- 
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फा० ०, 


शरद भारतीय सबिधान तथा नागरिकता 


(३) राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाले (धारा ५४); 

(२) राष्ट्रपति के निर्वाचन को विधि (५ ४॥767/ ए ए86९०४०॥) से 
सम्बन्ध रखने वाले (घारा ५५); 

(३) सृधीय कार्यपालिका की शक्ति की सीमा से सम्बन्ध रखने वाले, 
(घारा ७३); 

(४) स्वायत्त राज्यो की कार्यपालिका की शक्ति की सीमा से सम्बन्ध 
रखने वाले (धारा १६२); 

(५) केन्द्रीय शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय से सम्बन्ध रखने वाले 
(घारा २४१); 

(६) संघीय न्यायपालिका से सम्बन्ध रखने वाले (भाग ५ का अध्याय ४) 

(७) स्वायत्त राज्यो के उच्च-न्यायाऊय से सम्बन्ध रखने वाले (भाग ६ 
का अध्याय ५); 

(८) सघ तथा राज्यो के विधानीय सम्बन्धो ([.6258॥76 उ९४- 
(095 ) से सम्बन्ध रखने वाकछे (भाग ११ का अध्याय १); 

(९। संघ तथा राज्यो की विधानीय-सूची ( 4.6?858 096 ॥॥89 ) 
से सम्बन्ध रखने वाले (सातवी अनुसूची ) , 

(१०) सस॒द मे राज्यो के प्रतिनिधित्व से सम्बन्ध रखने वाले , 

(११) सझोधन प्रथा से सभ्बन्ध रखने वाले (घारा ३६८) ॥ 

(०) इन उपयु कत उपबन्धो के अतिरिक्त सविधान के अन्य उपबन्धों में 
संशोधन के लिए ससद के किसी सदन में इस उद्देश्य से एक प्रस्ताव उपस्थित 
किया जायेगा । यदि उस प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में कुल सदस्य सरया का बहु 
मत तथा उपस्थित सदस्यो का दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हो जावे तथा उसे राष्ट्र 
पति की स्वीकृति मिल जावे तो वह संविधान में सश्ोधन हो जावेगा । 

सशोधन के प्रस्ताव के कानून होने के लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति 
आवद्यक हूँ। इसलिए ससद द्वारा ऐसे कसी भी प्रस्ताव के प्रारित होने पर 
उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जायगा। परन्तु सविधान द्वारा राष्ट्र- 
पति को यहें अधिकार नही दिया गया हूँ कि वह किसी ऐसे प्रस्ताव पर अ्रपनी 
अनुमति न दे। 

एक बात सशोधन-व्यवस्था के सम्बन्ध में याद रखनी चाहिये कि सशोधन 
वा प्रस्ताव उपस्थित करमें का अधिकार केवल ससद को दिया गया है । राज्यो 


भारत-सघ तथा इसका राज्य-स्ेत्र ६७ 


को यह अधिकार नही हैं कि वे अपने आन्तरिक विधान से किसी भ्कार का 
सशोघन करें। अमेरिका में राज्यो को यह अधिकार प्रदान किया गया है । 


ग भारत का राज्यज््षेत्र 


संविधान द्वारा भारत को एक संघ बताया गया है । न (30:02 सघ की एक 
प्रमुख विशेषता यह हूँ कि इसकी इकाइयो को इससे निकलने (52608) का 
अधिकार नही है । भारत के अन्तर्गत शज्यो को प्रारम्भ में सौ द्वारा चार 
श्रेणियों में वाट गया था । इनका सविधान की प्रथम अनुसूची में क्रमश क, 
ख, ग॒, तथा ध वर्मों के राज्य कहा गया था इस प्रकार से राज्यों का विभाजन 
इन विभिन्‍न प्रकार की कोटियो में क्या गया था क्योकि भारत के विभिन्‍न 
भाग राजनेतिर तथा श्राथिक दृष्टि से विभिन्‍न स्तरों में थे। उदाहरणार्थ, 
जो पहने ब्रिटिश भारत के प्रान्त थे दे भाग देशी रियाश्षतों वाले भाग से 
अधिक उन्नत थे । इन झल्ग-अछग वर्णों में प्रशासनीय व्यवस्था आदि में अन्तर 
रखा गया था। सक्षेप में इस चार वर्गों का वणनत किया जायगा (४ 


राज्य-पुनर्गठन के पूर्व व्ययस्था 


“कः धर्ग के राज्य--इस वर्ग मे वे राज्य थे जो कि ब्रिटिश काल में प्रान्त 
कहलाते थे । इसकी सख्या १० थी । ये निम्वलिखित थे “--आसाम, उडीसा, 


पंजाब, पश्चिमी वगाल, मद्रास, मध्य प्रदेय, वम्बवई, उत्तर श्रदेश, बिहार तथा 
आप) 


इन राज्यों को स्वायत्त झासन का अधिकार था। इनका मुखिया राज्य- 
पाल (०४270) कहलाता था। इनमें से प्रत्येक में विधान-मडलू था | 


किन्‍्ही में दो सदन तथा किन्‍्हीं मे एक सदन था। इनका शासन प्रवन्ध वही 
था जो वर्तमान स्वायत राज्यों का हूँ | 


ख' बर्ग के राज्य--इस वर्ग के राज्य पहले की देशी रियासतें थे । 
स्वतन्त्रता के पच्चात्‌ देन्नी रियासतों का प्रश्न एक अत्यत्त ही जदिल प्रश्न के 
रूप में उपस्थित हुआ। स्वर्गोय सरदार वल्लम भाई पटल ने अत्यन्त ही योग्यता 


पूंदक इसका सम्राधान किया । यह आवश्यक भप्रत्तीत होता हैं कि गहाँ पर इन 
देज्ञी रियासतो की समस्या का वर्णव किया जाय । 


८ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


अग्रेजो के शासन-काल में भारत दो भागो में बँटा हुआ था यद्यपि इन दोनों 
आगो के ऊपर अग्रेजो का अधिकार पूर्णरूपेण स्थापित था । एक भाग तो ब्रिदिय 
आरत कहछाता था ) इसमें १६ प्रान्त तथा ६ चीफ कमिश्नर के प्रान्त थे। 
दूसरा भाग भारतीय र्थिसतो का था। इनका दासन भारतीय राजाओ था 
भवाबो द्वारा होता था। इतका कुल क्षेत्रफल ७१२,५०८ वर्गमीक था। यह 
समस्त भारत के क्षेत्रफल का ४५ प्रतिशत था । इन सब राज्यो की जनसख्या 
जरूगभग ९३,२००,००० थी। यह भारत की जनतख्या का रग्भग चौथाई 
भाग थी ।सब मिलाकर ५६२ रियासतें थी इनमें से २३५ को राज्य कहा 
जाता था, शेष को रियासत, जागीर, आदि। अगर हम रियासत की परिभाषा 
करें तो यह कहा जायगा कि यह भारत की भूमि का टुकडा था जो कि ब्रिटिश 
आरत के अन्तर्गत नही था, जिसका शासन एक भारतीय नरेश के हाथ में था, 
परन्तु यह स्वतन्त्र नही था, क्योकि सर्वोच्च सत्ता (िक्षा8॥00077 ?0ए८० 
इगलड के सम्राट के हाथ में थी । 


ये रियासतें विभिन्‍न आकार की थी। कुछ रियासतें तो इतनी बड़ी थी 
जितनी कि बिटिया भारत के ग्रात्त जैसे हँदराबाद, काइमीर आदि । कुछ ब्रत्य 
रियासते भी काफी बडी थी, जैसे ट्रावन्कोर कोचीन, बडौदा, मैसूर झ्रादि । दूसरी 
ओर ऐसी भी रियासतें थी जिनका क्षेत्रफल केवछ कुछ एकड था। शिमछा के 
पहाडो में एक रियासत की आबादी केवल २७ थी। इसकी वाषिक आय करीबन 
९०० रुपया थी। गुजरात तथा काठियावाड में कई छोटी रियासतें थी। इनकी 
संख्या करीबन २५ थी । वाधिक आय की दृष्टि से कुछ रियासत ऐसी थी 
जिनकी झाय १करोइ रुपये से अधिक थी जँसे हँदराबाद, मेंसूर आदि। कुछ 
रियासतें ऐसी थी, जिनकी प्राय ५० राख से ७० लाख के बीच में थी । परन्तु 
उनकी संख्या भी बहुत अधिक नही थी। अधिकतर रियासतों की आय बहुत 
कम थी । 
रियासतें तथा सम्नाट --देशी रियासतें ब्रिटिश भारत से अलग थी। उनकी 
प्रजा ब्रिटिश प्रजा नहीं थी परन्तु इन नरेशो की प्रजा थी । बे अग्रेजी पाछिया“ 
मट के कानून से भी बाहर थे। इन देशी रियासतो तथा ब्वलिटिश सरकार के बीच 
सम्बन्ध कानून की दृष्दि से इनके तथा सम्म्राद्‌ के बीच सम्बन्ध था। सम्रादू ही 
सर्वोच्च सत्ता थी। सम्राद्‌ इन रियासतो के प्रति अपने काये भारत-मन्त्री या 
आइसराय के द्वारा करता था । 


प्रश्न यह हूँ कि सावंभोम-सत्ता का इन देशी रियासतो से क्या सम्बन्ध था? 
इस प्रश्व॒ का उत्तर बहुत कठित ह क्योकि इस सम्बन्ध का कभी भी स्पष्ट रूप से 


भारत-सध तथा इसका राज्यसस्षेत्र ६९ 


वर्णन नहीं किया गया । ब्रिटिश सरकार तथा इन रियासतो के बीच जो सधियाँ 
हुई थी वे सब एक प्रकार की न थी, परल्तु उनमें आपस में वहुत मतभेद था। सन्‌ 
१९२७ ई० में जो भारतीय रियासतो के मामले में कमेटी नियुक्ति की गई थी 
वह भी इस बात का सतोषजनक उत्तर नही दे सकी कि इन देशी रियासतों की 
वैधानिक स्थिति वया थी । इस कमेठी ने यह कहा कि “सर्वोच्च-सत्ता सर्वोच्च 
है? (एद7०9090फ0ए 5 ?&:893097$) | इस प्रकार हम देखते है 
कि देशी रियासतो की वैधानिक-स्थिति कभी भी स्पष्ट नही की गई। इसलिये 
इस विषय पर मत-विभिन्नता होना स्वाभाविक हूँ। कुछ लोगो का यह विचार 
था कि ये रियासते स्वतन्त्र राज्य थे तथा इनके और ब्रिटिश सरकार के आपस में 
सम्बन्ध स॒न्धि द्वारा निर्धारित थे । परन्तु यह धारणा ठीक नही है क्योकि वास्तव 
में देशी-रियासतें स्व॒तन्त्र राज्य नही थे । द्रिटिश सरकार न कैवल इनके वाह्य 
मामलों पर ही नियन्त्रण रखती थी अपितु इनके आन्तरिक मामलो में भी झन्त- 
तोगत्वा ब्रिटिश सरकार का दब्द ही कानून था। 


इन देशी रियासतो को यह अधिकार नही था कि वे किसी विदेशी राज्य 
से सम्बन्ध स्थापित कर सकें। उन्हें न केवछ राजनेतिक परन्तु व्यापारिक संबध 
स्थापित करने का भी अधिकार नही था। देशी रियासतो को यह अ्रधिकार 
नही था कि मे किसी भन्य राज्य से यद्ध की घोषणा कर सके भयवा सन्धि कर 
सकें । बिना सर्वोच्च सत्ता की अनुमति के वे अपनी भूमि का कोई भाग न बेच 
सकते थे और न किसी रियासत को दे सकते थे । 


इस प्रकार वाह्य मामलो में इन रियासतो के हाथो में कोई अधिकार नही 
था। अगर हम आन्तरिक मामलो में दृष्टिपात करें तो वहाँ भी वस्तुत वहीं 
स्थिति पायेंगे । अधिकतर देझी राज्यो में नरेशो की इच्छा ही कानून थी । अपने 
अपने क्षेत्र के अन्दर प्रत्येक _रिमासत दीवानी तथा फोजदारी, दोनो मामलछो 
में कानून बनाती थी तथा फंसछा करती थी। राज्य के उच्चतम न्‍्यायारुय 
से निर्णय के विरुद्ध कही अपील नही हो सकती थी । वे अपने शासन-प्रवन्ध के 
खर्च के लिए करो को ऊगाते थे। कुछ रियासुतें जिनके पास समुद्रीतट था 
बाहर जाने वाले तथा भीतर झाने वाले माल पर चु गी छगाती थी। १५ देशी 
रियासतों में अपना डाके-विभाग था और छगभग २० रियासतों में अपने सिक्के 
चलते थे ।१ परन्त्‌ इन सब बातो के होते हुए भी देशी र्यासतें झान्तरिक क्षेत्र 
में भी स्वतन्त्र नहीं थी। ब्रिटिश सरकार इनके आ्तरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर 
सकती थी तथा इसने कई बार हस्तक्षेप किया | कई राजाओ को विभिन्न कारणो 
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० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


गद्दी से उतार दिया ग्रया तथा उनके स्थान में उतके छडके को गद्दी पर बिठलावा 
गया। अगर रियासत की गद्दी के लिये उत्तराधिकार का कोई झगड़ा हो तो 
ब्रिटिश सरकार ही उसको तय करती थी। इसी प्रकार उत्तराधिकार नाबालिग 
(॥77707) होता था तो देशी रियासत का झासन-प्रबन्ध ब्रिटिश-सरकार द्वारा 
ही किया जाता था । अगर उन रियासतो में आपस कोई झगडा उठ खडा होता 
तो ब्रिटिश सरकार ही उसका निपटारा करती थी । इन रियासतो की सेना की 
सख्या निश्चित थी और वह बढाई नही जा सकती थी। इन राजाओ को यहाँ तक 
अधिकार नहीं था कि वे अपनी रियासतों में किल्य बना सकें। पुराने किले की 
मरम्मत भी वे बिना गवनर-जनररू की अनुमति के नहीं कर सकते थे। 


में रियासतें किसी विदेज्ञी को अपनी रियासत में बिना भारत-सरकार की 
अनुमति के नौकर नही रख सकती थी। कोई भारतीय नरेश _अझ्रथवा उनकी 
प्रजा बिना भारत सरकार के पासपोर्ट के विदेश चही जा सकते थे । यद्यपि देशी 
रियासतो में उनके ही कानुन छाग्रू थे तथापि छावनी, रेजीडेसी, रेल की भूमि, 
तथा रियासत के श्रन्द्र ब्रिदिद्ञ-प्रजा पर ब्रिटिश सरकार का ही कानून चलता 
था। इन रियासतों को अग्रेजो का फाँसी देने का अधिकार भी नही था ! 


उपय क्त बणन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि ये रियासतें किसी भी अर्थ 
में स्वतन्त नही थी । किसी भी भारतीय नरेश के लिए अग्रेज सरकार के विरुद्ध 
कोई काम कर अपनी गद्दी में क्षण भर बँठें रहना असम्भव था। ब्रिटिश 
सरकार इन राज्यो के मामलो में तब तक हस्तक्षेप नही करती थी जब तक 
यह देखती थी कि यह नरेश कोई इस प्रकार का काम नही कर रहे है. जिससे 
कि अग्रेजो के हितो को हानि पहुँचे । परन्तु ऐसा अगर कभी हुग्ना तो राजा 
को भ्रद्दी छोडनी पडी। 


रियासतों में शासन-प्रबन्ध ---कुछ थोडी-सी रियासता को छोड कर होष 
में आधुनिक भ्रथें में कोई शासन प्रबन्ध न था । नरेश की इच्छानुसार सब कुछ 
होता था । कानून आए दिन बदलते थे । कुछ भी निश्चित नहा था। छोटी 
रियासतरी में तो दशा और भी खराब थी। कुछ राज्यों में तो एक प्रधान मत्री 
तथा कुछ सहायक मन्त्री होते थे। ये सब विपयो में नरेशों का मुह ताकते 
थे क्योकि वे तभी तक अपने पदो में थे जब तक कि ये इन नरेशो को प्रसन्न 
कर सके । इसलिए यह स्वाभाविक था कि प्रजा की अधिक चिन्ता न कर ये 
नरेशो को प्रसन्न रखने को अधिक चिन्ता रखते थे। शासन में अप्टाचार बहुत 
झधिक था। पदाधिकारी अधिकतर अ्रयोग्य थे। बडे बडे पदो में चापकस 


भरे थे। 


मारत-सघ तथा इसका राज्य क्षेत्र छ१्‌ 


जनता का कानून बनाने में कोई भाग नहोंथा । क्योकि जनता के 
अंतिनिधि कभी मी झासन-प्रवन्ध में झामिल नही किये गये । अधिकतर राज्या 
में निरबुश्ध तथा स्वेच्छाचारी ज्ञासत था । कुछ राज्या में विधान-मण्डल स्था- 
पित हुये थे । परन्तु इननें अधिकतर सदस्य सरकारी होते थे। गेरसरकारी 
सदस्य या तो मनोनीत किये जाते थे या उनका म्यूनित्तिपेलिदी आदि द्वारा 
श्रप्रत्यक्ष चुनाव होता था। इन विघान-मड़लो के पास यथार्थ में कुछ झक्ति 
नही थी। उनको न राज्य के कानून बनाने का अधिकार था और न आाय-ब्यय 
निश्चित करने का । अधिकतर ये विधान-मइछ केवल पराम्ध देने वे छिपे 
थे । नरेश के पास यह अधिकार था कि इनकी वात माने या न माने । 


करीवन ४० रियासतो में हाईकोर्ट थे तथा इनका सगठन ब्रिटिश भारत 
की तरह किया गया था ॥ ३४ रियासतो में न्‍्वाय-विभाग तथा झासन विभाग 
अलग-अलग थे । करीवन ३० रियासतो में विधान मडल थे। जहाँ तक स्था- 
सीय स्व॒राज्य का प्रइन हैं बहुत थोडी-सी रियासतो में इस ओर कदम उठाया 
गया था| कही कहीं म्यूतिसिपेछिटी स्थापित की गई थी, परन्तु सरकारी 
सदस्य अधिक थे । 


इन राज्यो में झाव-ब्यय का प्रवन्ध भी आधुनिक ठग से नही होता था । 
करो के लगाते में आधुनिक कर प्रणाली के क्त्ती भो सिद्धान्त का पालन शायद 
ही कसी रियासत में किया गया हो। ग्रधिकतर रियासता में करों का छगाना, 
घटाना-बढाना नरेश की इच्छा पर निर्भर था। हर सार नए कर रंग जात 
थे । इनसे जो आय होती थी उसका एक बडा भाग तो राजाओं के निजी खर्च 
के लिये चला जाता था । दूसरा वडा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन आदि 
में लग जाता था । केवल एक छोटा-सा भाग शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई के 
ऊपर खर्च होता था। 


अधिकतर राज्या की श्राथिक स्थिति अच्छी तहीं थी । केवल कुछ बडी 
रियासता को छोडकर शेप में उद्योग-घन्धो की ओर घ्यान नही दिया जाता था । 
इस कारण प्रमुख व्यवसाय खेती था । खेती भी पुराने ढग से की जाती थी ! 
इसलिए पैदावार कम थी | लगान बहुत अधिक थे।_ जागीरदार, जमीदार, 
महाजन आदि उपज का एक वडा भाग हथिया लेते थे (इन सब कारणोंसे 
किसानों की दशा अत्यत्त झोचनीय थी । कुछ राज्यो में कऊ-कारखाने खुझ 
ञये अर परूतु इसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ मजूरी वहुत सस्ती थी ॥ 
इसलिये इनके खुलने से जनता को लाभ नही हुआ । मजदूरो की दक्षा भी 
अत्यन्त खराब थी । 


छर भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


सास्क्ृतिक दृष्टि से भी रियासतें अत्यन्त पिछढी थी। अधिकतर रियासतो 
में शिक्षा आदि का कोई भी प्रबन्ध नही था। इन सब रियासतो में सब मिलाकर 
केवल दो विश्वविद्यालय थे। दसवें दर्जे तक के स्कूलो की कुछ सख्या ४०० से 
अधिक न थी । इसके अ्रतिरिक्त पुस्तकालय, मनोविनोदशालूाएँ आदि का भी 
अभाव था । अधिकाश राज्यो में पत्र तथा पत्रिकाओ का भी भ्रभाव था। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि इन रियासतो की जनता प्रत्येक दृष्टि से पिजंडी हुई थी। 

देशी रियासतें तथा भारतीय संघ --सन १८५७ के विद्रोह के समय 
भारतीय रियासतो ने अंग्रेजी रियासतो की बहुत अधिक सहायता की थी । इसके 
कारण १८५८ से ब्रिटिश सरकार से इनके साथ उदार बर्ताव करना शुरू कर 
दिया और यह आइवासन दिया कि उनके क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप नहीं होगा। 
बयाकि ब्रिटिश सरकार ने यह देख लिया था कि भारतीय नरेश सकट-कारू 
में सदा सहायक होगे । 


ब्रिटिश सरकार ने १९१७ के पश्चात्‌ कुछ बडी रियासतो मे रेजीडेन्ट्स 
नियुक्त किये । भ्रन्‍्य कई रियासतो के लिए एक रेजीडेन्ट होता था। छोटी 
रियासतो के छिये रिजीडेन्ट के नीचे पोलिटिकल एजेन्ट्स होते थे । इन सबका 
काम ब्रिटिश-हितों को देखना तथा इन मरेश्ो पर नियन्त्रण रखना था । नरेशों 
का भ्रयत्न रहता था किये इन रेजीडेन्ट्स को प्रसन्न रखें। कहना अनुचित 
नहीं होगा कि थे अधिकारी ही रियासतो में सर्वेर्ा थे। नरेश इनके हाथो 
में केवछ कठपुतली-मान थे । 

जब बीसवी शताब्दी में ज्रिटिश भारत में स्वतन्त्रता की भावना बढने छूगी 
तथा राष्ट्रीय आत्दोदन बढने लगा, तो अग्रेजो में इन रियासतो को सम्पूर्ण 
भारत की राजनतिक व्यवस्था के अन्दर छाने की सोचा । इसका फल यह हुआ 
कि जो कुछ सुधार अग्रेजो को करने पडते उनका असर खतम हो जाता । इसी- 
लिए जब १९१९ के ऐक्ट द्वारा कुछ सुघार किए गए, रियासतो का एक संगठन 
बनाया गया जिसको नरेन्द्र-मडल ((्व॥9७7 0 एा085 ) कहा गया। 
इसकी स्थापना सन्‌ १९२१ में सस्घाट की घोषणा द्वारा हुई। इसमें १२० सदस्य 
थे ॥ १०८ सदस्य तो १०८ बडी रियासतों के थे बाकी १२ सदस्य बाकी १२६ 
रियासतो के थे। बाकी ३२६ रियासतो को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया 
क्योकि वे केवल जागीरें थी । इस नरेद्ध मडल की सदस्यता बुछ बडी रियासतो 
में स्वीकार नही की, जंसे हँदरावाद, मेस्तूर, बढोदा। 

नरेन्द्र-मडलछ स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि सब विषयो पर जो 
कि ब्रिटिश भारत तथा_ देशी रियासतो दोनो से सम्बन्धित थे, वाइसराव 
रियासतो का मत जान सके। 


भारत सघ तथा इसका राज्य क्षेत्र छह 


इस समय भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन जोरो पर था | भारतीय नरेजी 
को यह चिन्ता हुई कि अगर ब्रिटिश भारत में छोकतन्व्रात्मक भावना बढी तो 
वह शीघ्य ही इन रियासतो में भी पहुंचेगी जौर इसका प्ररिणाम यह होगा कि 
उनके स्वेच्छाचारी झासन का अत हो जावेगा । दूसरी तरफ नरेझ्ो ने यह देखा 
लि भारत की सरकार उनके ऊपर अपनी प्रधानता की मार्ग वढाती जा रही 
हैं ५५ इसल्यि इन नरेशा ने यह माँग की कि रियासतो की समस्या पर एक 
कमेटी की स्थापना की जावे | इस क्मेदी को बटलर कमेंटी कहृत हैं। इस कमेटी 
ने यह कहा कि सर्वोच्च शर्क्ति (?द्7&007०७) भारत की सरकार के 
हाथो में न होकर सम्राद्‌ के पास हैं। सम्राट यह झवित किसी भी भारत में 
स्थापित उत्तरदायि वपूर्ण सरकार को बिनः नरेशों की सहमति के नही सौपिगा। 
इसका फल हुआ कि जब १९३५ का ऐक्ट बना उसमें देशी रियासतो की स्थिति 
बहुत अच्छी रही | उतको यह अ्रधिकार रहा कि वे भारतीय सघ में भावे या 
न आवे । परन्तु १९३५ का एक्ट केन्द्र में लागू नही हुआ | 


जब ३ जून १९४७ को भारत की देध्वानिक समस्या पर ब्रिटिक्ष सरकार ने 
सुज्व रखे तो भारतीय रियासतो के बारे में उसमें यह कहा गया हैँ कि वे भारत 
या पाकिस्तान में सम्मिल्ति हो सकती है या स्वतन्त्र हो सकती है। यह उनकी 
इच्छा पर निर्भर हूँ। जहाँ तक सम्राद्‌ की सर्व्रघानता का प्रइन था भारतीयों 
को द्ाक्ति हस्तान्तरित करते समय उसका भ्रन्त हो जावेगा ।* इस प्रकार भारत 
की नई सरकार के सामने समस्या उठ खडी हुई कि किस प्रकार इन रियासतो 
को भारत-सघ में छाया जावे। 


रियासतो में खतत्रन्ता आन्दोलन --यद्यपि रियासतो_में जनता का 
अधिकाय भाग अशिक्षित था वया आधुनिक सामाजिक तथा राजनैतिक शक्तियों 
के प्रति उदासीन था तयापि क्रमश वहाँ भी चेतना का सचार होता प्रारम्भ 
हुआ । देशी रियासतो में भी नरेशो के स्वेच्छाचारी तथा भ्रष्ट झासन का 
झत कर लोकतनन्‍्त्रात्मक प्रणाली दी स्थापना के लिये आन्दोलन आरम्भ हुआ । 
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2 जूलाई १९४७ के भारतोय स्वतस्तता ऐक्ट में यह उपवन्ध था। कि 
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छ्ड भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


परल्तु प्रत्येक रियासत से जहाँ इस प्रकार का आन्दोलन हुआ, सरेशो तया उनकी 
सरकारी ने इसको दबाने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। इन रियासतरो 
की जनता को उसी प्रकार कौ--कभी कभी उससे भी अधिक--बबंरता तथा 
नृश्रसता का सामना करना पडा, जैसा कि ब्रिटिश भारत में रष्ट्रीय झान्दोछन- 
कारियों को । रियासतो की जनता नें स्टेंट्स काग्रेस की स्थापना को । इसको 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की सहानभृति प्राप्त थी परन्तु यह उसका एक भाग 
नही था। रियासतो भें आ्रान्दोलत के विर 5 जो दमन हुआ उसका कारण एक तो 
यहू था कि रियासतो के नरेश, सामन्‍्त तथा अधिकारी वर्ग सभी छोक-तत्रात्मक 
प्रणाली से भयभीत थे, क्योकि ऐसी प्रणाली में उतके लिए कोई स्थान नही था। 
दूसरी बात यह थी कि इन रियासवों में अग्रेजी-्सरकार के प्रतिनिधि सर्वदा 
आन्दोलन को भछी-भाति कुचलने के पक्ष में थे । 


१६४७ के पश्चात रियासतो की स्थिति --हम कह चुके है कि जुछाई 
१९४७ के ऐक्ट के द्वार रियासतो के सामने तीन मार्ग खुले थे : (१) बे भारत 
में सम्मिलित हो; (२) वे पाकिस्तान में सम्मिलित हो; (३) वे स्वतन्त्र हो 
जायें ५ पति तीसरा भार्ण सबसे कठिन था तथापि कुछ थिएतें इसका ही 
अचपलम्वन करता चाहती थी । परन्तु इन रियास्तों की कठिन समस्या यह थी 
कि न इनकी रक्षा के लिये भारत में श्रिटिश-सत्ता ही थी, और न इनको ग्रपनी 
प्रजा का ही सहयोग प्राप्॑ था । इस कारण जिन रियासतों मे इस प्रकार का 
प्रमत्न किया भी उनको सफलता नही मिली । त्रावन्कोर, जूनागढ तथा हैदराबाद 
इन तीनो को अन्त में भारत के ही अन्तगंत झाना पडा । 


_ राज्यों वी समस्था को सुलझाने के छिए ५ जुछाई १९४७ को भारत सरकार 
ने राज्य-विभाग की स्थापता की । इसका कार्य यह था कि यह सब रियासतो 
को भारत में सम्मिलित करे । सर्वप्रथम तो भारत की सरकार ने रियासत से 
केबल यही माँग की कि वे तीन महत्वपूर्ण विषयो को--यातायात, सुरक्षम, तथा 
परराष्ट्र विभाग--भारत को सौप दें। यह कार्य करीबन १५ अगस्त १९४७ तक 
पूरा हो गया । 


यह केवल पहला कदम था। इसके पश्चात्‌ यह झावश्यक था कि वे छोटी- 
छोटी रियासतें जो कि भारत में सर्वत्र बिखरी हुई थी, जिनके पास सुशासन के 
लिए न पैसा था और न कर्मचारी, भ्रपने पडोसी प्रान्तो में विलोन हो जावें। वे 
रियासतें इसके लिए तत्पर हो गई | क्योकि इनमें से कई में इस समय जत-प्ान्दो - 
लन जोरों पर था और ये रियास्तें उसे सभाल सकने में असमर्थ थी। इसलिए 
अपने ही हित में इन नरेशो ने अपनी रियासतो को प्रान्तो में विलीन करना स्वीकार 


भारतन्यथ तथा इसका राज्य-क्षेत् छप्‌ 


कर लिया । इसके फलस्वरूप २१६ रियासतें, जिनका क्षेत्रफल १०८,७३९ 
वर्गमील तथा जनसख्या १,९१,५८,००० थी भ्रान्तो में विलीन हो गई। इस 
प्रकार इतको अलग सत्ता का अन्त हो गया तथा सब विषयों में ये प्ात्तो का 
ही भाग हो गई। 


इनके ग्रतिरिक्त अन्य रियासतें थी जो कि झासन की स्वावल्म्बी इ काइयाँ 
होने के योग्य न थी। उनका क्षेत्र-विस्तार बहुत अ्रधिक नहीं था, उनकी आय 
भी कमर थी । इसलिए उन रियासत्रों को जो कि भौगोलिक दृष्टि स एक थी, 
आपस में सयुक्त कर, उनके सघ बना दिये गए । इसके फलस्वरूप निम्नलिखित 
रियासती सघ बने +- 


(१) सोराप्ट्र सघ, 

२) पटियाक्ला और पूर्वी पजाब रियासती सघ, 
(३) मध्य-भारत सघ, 

(४) ज्रावणकोर-कोचीन सघ, 

(५) मसयुक्‍त राजस्थान सघ। 


इन सघो से “ख” वर्ग के राज्यो का निर्माण हुआ। इनका मुखिया राज- 
प्रमूख कहलाता था। इसके भ्रतिरिक्त उपराजप्रमुख भी नियुक्त हुए। किसी 
सध में सम्मिलित रियासता में से सबसे मुख्य या राजा राजप्रमुख बनाया गया । 
इस वर्ग में पहले विन्ध्यप्रदेश भी था । परन्तु वहाँ शासन प्रवन्ध ठीक न होने 
के कारण बाद को वह 'ग वां के राज्यों की कोटि में रख दिया गया। इन ५ 

रियासती सघा का क्षेत्रफल १,१५,४५० वर्ग मील तथा जनसख्या ३,४६९९,००० 
थी। इन सघा के झ्न्तगत २७५ रियासतें सम्मिल्ति थी । 


शेष रियासतो में से ६१ रियासतें 'ग वर्ग में रखी गई थी । उनकी ७ 
राज्यो में रुगठित किया गया हैँं। ये राज्य निम्नलिखित थे -- 


(१) हिमाचल प्रदेश, 
(२) कच्छ, 

(३ ) बिलासपुर, 
(४) भोपाल, 

(५) त्रिपुरा, 

(६) मनोपुर, 

(७) विन्ध्य-प्रदेश ॥। 


छ्द भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


इनका कुल क्षेत्रफल ६३,७०४ वर्ममीक तथा जनसख्या ६९ छाख थी 
ये राज्य केन्द्र छाया शासित थे । 


तीन स्यिासतें जो कि क्षेत्रफक्त लथा आय दोनो दृष्टियों से काफी बढी 
थी भारत सघ की इकाइयाँ बना ली गई । ये मंसूर, हँदेराबाद तथा काश्मीर 
की रियासत थी । मेसूर के भारत में सम्मिकत होने में कोई विशेष बात नही 
हुई । हैदराबाद में रजाकारो के उपद्रव के कारण तथा वहा के शासन की पड- 
यन्त्री नीति के कारण भारत की सेना वहाँ प्रवेश कर गई और १९४९ के अत 
में यह्‌ भारत का भाग हो गया था। काइमीर नरेश भी अपने राज्य को स्वतत्र 
बनाना चाहता था, परन्तु वह इसलिये भारत में सम्मिछित होने को बाध्य हुमा 
क्योकि पाकिस्तान ने उस क्षेत्र में कबायली इलाके वालो को आक्रमण करने 
भेज दिया। इस प्रकार काइ्सीर भी भारत में सम्मिलित हो गया। (काश्मीर 
की स्थिति पर आगे अधिक विस्तारपुर्वेंक विचार किया गया है |) 


नरेशों का प्रिवी पर --जब तक इन रियासतो का शासन भारत से 
अलग था इसके नरेश रियासतो की आय का एक बडा भाग अपने ऊपर या अपने 
रिश्तेदारो, श्रादि के ऊपर खर्चे कर देते थे। राजाओ के खर्च के विविध मद थे- 
नाच-गाना, विदेश, यात्रा, मोटरकारें, महरू बनवाना, या अन्य भोग विकास की 
वस्तुएं । परन्तु स्वतन्त्र भारत मे सम्मिलित होने के बाद उनका व्यक्तियत व्यय 
निरिचित कर दिया गया 9 प्रत्येक नरेश का प्रिवी-प्स उसके भारत सरकार से 
हुए समझौते में वर्णित कर दिया गया । इसका निश्चय इस प्रकार किया गया । 
प्रत्येक नरेश को अपती रियासत की वाषिक आय के प्रथम १ छाख पर १५ 
प्रतिशत, इसके पश्चात्‌ दूसरे छाख से ५ छाख तक १० प्रतिशत तथा इसके बाद 
की आय पर ७३ प्रतिशत दिया गया । परन्तु किसी भी दशा में यह्‌ १० छाख 
वाषिक से अधिक नही रखा गया । परन्तु कुछ रियासतें ऐसी थी जिनके नरेशो 
को इससे श्रधिक दिया गया । जैसे, हंदराबाद के निजाम को ५० छास्र वाषिक 
या बडौदा को २६ लाख वाषिक देना निश्चित हुआ । इसके अभ्रतिरिक्त जयपुर 
जोधपुर, बीकानेर, पटियाला, त्रावनकोर, इन्दौर, मंसूर के नरेशों को भी ६० 
लाख से अधिक दिया गया। परन्तु यह प्रबन्ध केवल वर्तमान झासकी के साथ 
ही किया गया था। उनके उत्तराधिकारियों को १० छाख की सीमा के अन्दर 
ही दिया जायगा । 


धाए! वर्ग के राज्य--इस वर्ग में १० राज्य थे । इनमें से तीन सविधान के 
प्रारम्भ होने के पूर्व चीफ कमिश्तर के भान्त कहलाते थे। कक अजमेर 
तथा कोड थे । इनके भतिरिक्त इस वर्ग में कुछ देशी रियासतें मी रकखी गई 


आरत-सघ तया इसका राज्य-ल्षेत्र ७७ 


थों। सविधान में यह कहा गया था कि इनका झासन केन्द्र हरा होगा। परन्तु 
सित्तम्बर सन्‌ ११५१ के “ग' राज्य सम्बन्धी विधेयक द्वारा इनमें से छ राज्यो 
को सीमित स्वायत्त शासन का अधिकार दिया गया था। इस वर्ग में निम्नलिखित 
राज्य थे 

अजमेर, कच्छ, कोडग, त्रिपुरा, दिल्‍ली, विासपुर, भोपाल मनीपुर, 
हिमाचल प्रदेश, विव्ध्य प्रदेश 


संविधान की घारा २३९ (सप्तम्‌ सशोधन के पूर्व) के अनुसार ये भाग 
के राज्यो के द्यासन के लिये राष्ट्रपति उत्तरदायी था । उसे इनके शासन के लिये 
चीफ-कमिश्नर या लेफ्टिनेन्ट गवनेर की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। 
ससंद को इन राज्यो के शासन के लिये विधान-मडल बनाने का अधिकार सविघान 
द्वारा दिया गया था। ससद्‌ को इन राज्यो में परामशंदाताओ अथवा मस्त्रियो 
की कौंसिल बनाने का भी अधिकार दिया गया था। 


ससद्‌ ने सितम्बर १९५१ में 'ग' वर्ग के राज्णो के लिये एक ऐक्ट पास 
किया था, जो था (2? 888065 80 95[ कहलाता या। इस एक्ट 
के दवए कुछ राइपो में विदान-मडल तथा कुछ राज्यों में परामणे समिति की 
स्थापना की गई थी। परन्तु यह नहीं सोचना चाहिये कि इस ऐक्ट द्वारा गा 
डरे के राज्यो में पूर्ण स्वायत्त तथा उत्तरदायित्वपूर्ण शासत रूयापित कर दिया 
गया था । यह कहता प्रनुचित नही होगा कि इन राज्यों में उन्ततोगत्वा राष्ट्र- 
पति के हाथो में ही शक्ति थी ॥ इस एक्ट में निम्नलिखित विशेष उपलब्ध थे । 


(१) दिल्ली, श्रजमेर, कोडग, भोपाछ, हिमाचल प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश 
में एक निर्वाचित विधान सभा की स्थापना की गई थी। इनके सदस्यों की सस्या 
इस प्रकार रखी गई थी दिल्ली-४८; अजमेर-३०; कोडग-२४; भोपाल-- 
३०३ हिमाचल प्रदेश-३६ तथा विन्ध्य प्रदेश-६० | इनमें से कुछ स्थान हरिजनो 
के छिये तथा भोपाल, कोडम और विन्ध्य प्रदेश में कुछ स्थान जन-जातियो के 
लिये सुरक्षित रखे गये थे । 

इन विधान-सभाओ का कार्यालय सामान्यत' ५ वर्ष का था परन्तु आयात 
उद्घोषणा काछ में वढाया भी जा सकता था। प्रत्येक विधान सभा में एक 


अध्यक्ष त्या एक उपाध्यक्ष होता था । प्रत्येक सदस्य को स्थान महण करने के 
पूर्व एक शपय छेनी पढती थी। 


इन विधान-मडलो को राज्य सूची तथा समवर्तो 


ली में वणित विषयो 
पर विधि-निर्माथ का अधिकार दिया गया था) परन्तु यदि इनका कोई कानन 


छज््ट भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


ससद्‌ के कातून का विरोधी हो तो ससद्‌ के कानून को हा प्राथमिकता तथा 
प्रधानता दी गई थी । क्योकि दिल्ली सघ की राजधानी हैँ, इसलिये दिल्ली के 
(वधान-सडल के ग्रधिकार अन्य विधान मडलो से अधिक सकुचित रखे गये थे । 
जैसे सुरक्षा ऋम्त, पुलिस तथा रेलवे पुलिस, नगरपालिका तथा अन्य स्थानीय 
शक्तियाँ और अदालत सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार इसको नही था। 
'ग! भाग के राज्यों के विधान मडलू कई विषयो जैसे, राज्य सेवा झायोग, 
जूडिशियल कमिश्तर की ग्रदाढत का बिधान तथा सगठन, आदि, पर चौफ- 
कमिइनर (या लेक्टिनेट गवनेर) की भ्राज्ञा के बिना विधेयक नही पास कर सकते 
थे । इसी प्रकार वित्तीय विधेयक भी कार्यक्रारिणी के ही उत्तरदायित्व पर पेश 
हो सकते थे। अत्येक विधेयक को विधान मडल द्वारा पारित हो जाने पर चीफ 
कमिश्नर या लेफ्टिनेन्ट गवर्नर राष्ट्रपति के विचाराधीन प्रस्तुत करता था। 


(२) इत राज्यों में कीफ कमिश्वर या लेफिटनेन्ट गवर्नर की मन्त्रणा देने 
के लिये एक भन्त्रिमडल होता था। परन्धु चीफ कमिश्तर केवल नाम मात्र 
का ही प्रधान नही था । वह मन्त्रिमडछ की बेठको में सभापत्ति का आसन प्रहण 
करता था । उसकी अत्पस्थिति में मुख्य सन्‍्त्री यह स्थान ग्रहण करता था। 
यदि चीफ कमिइ्नर का किसी विषय में मन्त्रिमडल से मतभेद हो जाय तो यह्‌ 
प्रथन्ध था कि वह राष्ट्रपति के विचाराधथ॑ उसके द्वारा भेजा जाता और राष्ट्र- 
पति का निर्णय अन्तिम निर्णय था। दिल्ली में चीफ कमिश्तर का मन्त्रिमडल 
के ऊपर और भी अधिक अधिकार थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में वह बिता 
मस्तिमडल के राय के ही निर्णय ले सकता था ॥ 

चीफ कमिश्नर (लेफिटनेन्ट गवनेर) तथा उसका मन्त्रिमडछ राष्ट्रपति के 
सामान्य नियल्त्रण में रखे यये थे | 

(३) छुछ “ग' वर्ग के राज्यों म॑ विधान सभा की स्थापना नही की गई 
थी परल्तु इनके स्थान पर परामज्ंदात्री समितिया की नियुक्त का प्रबन्ध किया 
गया था। इस समिति की स्थापना का अधिकार राष्ट्रपति को था ठथा उसके 
सदस्प शध्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पदो में रहते थे। मनीपुर में इस प्रकार की 
समिति की स्थापना को गई था । 


“घ? बे के राज्य --उस वगे में अ्रन्डमान तथा निकोबार द्वीप रखे गये 
थे। इन क्षेत्रो का शासन राष्ट्रपति चीफ कमिइनर या किसी श्रन्य अधिकारी 
द्वारा करवाता था। इन राज्यो के लिये ससद्‌ द्वारा निर्मित किसी भी कानून 
को राष्ट्रपति रह कर सकता था। उसको इनके छिये नियम (रि०2ए]4प४०४५) 
बनाने का भ्रधिकार था। 


भारत-सघ तथा इसका राज्यल्क्षेत्र छ९्‌ 


नये राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना सम्बन्धी उपवन्ध :--सविधान द्वारा 
ससद्‌ को यह शक्ति दी गई हैँ कि वह सघ में नये राज्यों को स्थापना या 
प्रवेश कर सदेगी | ससदु कानून दारा किसी राज्य से उसका प्रदेश अकूम कर 
नये राज्य स्थापित कर सकती हैँ ) यह दो या अधिक राज्या या उनके भागों 
को मिलाकर राज्य अयवा किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नया राज्य बना 
सकती हूँ । 

इसको राज्यो का क्षेत्र घटाने तथा बढाने का भी अधिकार है । यह राज्यों 
की सीमाओ को बदल सकती है। इसी प्रकार इसे राज्यो के नाम बदलने का 
भी अधिकार है । 

परन्तु उपय्‌क्त सब मामला मे, इसके पूर्व कि कोई विधेयक ससद्‌ में प्रस्तुत 
किया जाय, राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करना आवश्यक होगा । यदि किसी 
जिधेयक द्वारा किसी राज्य राज्यो की सीमाओं अथवा नामा में परिवर्तन करना 
सोचा गया हूँ तो राष्ट्रपति उस राज्य या उन राज्यों के विधान भण्डलो की 
राय जाने बिना अपनी सिफारिश नही देगा । 


जम्मू तथा कश्मीर के विपय में सविधान में यहू कहा गया हे कि कोई 
भी विधेयक, जिसका उद्देश्य इस राज्य के क्षेत्रफल में कमी या बढती करना 
हो या इस राज्य के नाम अथवा सीमाओ में परिवर्तन करना हो, ससदु में बिना 
राज्य की व्यवस्थापिका का सहमति के भ्रस्तुत नही क्या जायगा। 


यह पहले लिखा जा चुका है कि इस प्रकार का कोई भी परिवत्तेन ससद्‌ 
के साधारण बहुमत से पारित हो जायग्रा तथा यह सविधान का समशोधन नहीं 
समझा जायगा। 


राज्य-पुनगेठन 

अक्टूबर सन्‌ १९५३ में ससद्‌ द्वारा आन्था के राज्य की स्थापना गई 
थी । मद्रास राज्य में से ११ तेलुगु भाषा-भाषी जिले निकारू कर इस 
नवीन राज्य का निमाण किया गया था। इस नवीन प्रदेश की स्थापना की 
घोषणा के पश्चात्‌ कई अन्य स्थानों से भी भाषा के आधार पर प्रान्तो के 
निर्माण की माँग उठने छगी। अकाछी दल ने पञ्जाबी भायी पघान्त की माँग 
रखी । 02% में यह साँग उठी कि बिहार के बगाली भाषी जिले वग्मारू में 
मिला दिए जाय । इसी प्रचार दक्षिणी भारत में यह माँग उठी कि हेदराबाद 
स्थासत का अन्त कर दिया जाय। देझ्य में अनेक प्रभावशाली व्यक्ति भाषावार 
आ्तों के निर्माण के पक्ष में थे। अनेक राजनीतिक दछ भी इस माँग का समर्थन 


८० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


कर रहे थें। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का भी इस प्रश्व पर सहानुभतिपूर्ण 
दृष्टिकोण था । 


राष्ट्रीय काँसे स तथा पुन॒गेठन का भ्रश्च --राज्यो के पुनर्गठन के प्रश्न 
पर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की नीति बहुत पहले से ही स्पप्ट थी। काँग्रेस 
का यह मत था कि ब्रिटिश झासन में भारत का अनेकों प्रान्तों तथा प्रदेशों 
में विभाजन किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया था | यह एक ऐतिहासिक 
सत्य है कि ब्रिटिश शासन ने इन श्आातो के निर्माण में अपनी सामाज्कि 
राजनैतिक, तथा प्रशासनीय श्रावश्यकताओ तथा सुविधाओं को घ्यान में रखा 
न कि देश के हित को । राज्य पुतगठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में छिखा 
है. कि'पुपनढ ल्टाइध28 8एटॉप्रा8ड ० फट ४(8065 0ी [0 ]ातिका एव 
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काँग्रेस ने भाषा-सिद्धान्त को सन्‌ १९०२ से ही श्रपना सम्थत ग्रदान किया 
हैं जब कि इसने बगाल-विभाजन का विरोध किया । इसी सिद्धान्त के आधार पर 
सन्‌ १९०८ में काग्रेस का बिहार प्रान्त तथा १९१७ में आन्ध तथा सिन्ध के 
कांग्रेस प्रान्तो का निर्माण हुआ । परन्तु यह सत्य है कि १९१७ के काँग्रेस अधि- 
चेक्षन में डा० ऐनो बे सेन्ट के नेतृत्व में कुछ छोगो न इस सिद्धान्त का घोर विरोध 
किया। परतु सन्‌ १९२० में नागपुर अधिवेशन मे कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा 
भाषा के झाधार पर राज्यो के पुनर्गठन के सिद्धान्त को स्वीकार किया। सन्‌ 
१९२७ में काँग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा की कि प्रान्तो का भाषा के 
क्राधार पर निर्माण होना चाहिये । 


प्रान्तो के पुरतंसगठन के प्रइन पर नेहरू कमेटी का भी यही विचार था 
कि यह भाषा के आधार पर होता चाहिये ॥ इसके अनुसार, “यह श्रत्यन्त 


सारत-सध तथा इसका राज्य-क्षेत्र <९१ 


वाञ्छनीय हैं कि प्रान्तो का पुर्ेंलेडन भाषा के आधार पर हो । भाषा 
सामान्यत एक विशिष्ट सस्कृत्ति, परम्परा तथा साहित्य की सूचक ह्‌। एक 
भापषा-क्षेत्र में ये सद कारण प्रान्त की उन्नति में सहयोग देगें। 


काँग्रेस ने सन्‌ १९३७ में कलकत्ता अधिवेशन से तथा सन्‌ १९३८ में चार्घा 
में इसकी कार्यकारिणी समिति ने इस सिद्धाल्तो का समर्थन किया । १९४५- 
४६ में अपने चुताव-धघोषणा में भी काग्रेस ने इस मत को दुहराया कि प्रान्तों 
का निर्माण भाषा के आ्राधार पर होना चाहिये | 


सन्‌ १९४७ में सविधान सभा की स्थापना हुई और इसने इस भ्रइन पर 
दिचार करने के छिय्र एक आयोग को नियुक्ति की जिसे दर झायोग ([2ध7 
(०ए०5900 ) कहा जाता हैं। इस आयोग न दिसम्वर, १९४८ में 
अपनी रिपोर्ट अस्तुत की त्था यह कहा कि केवल भाषा के आधार पर प्रान्ता 
का पुनगेंठत अतृपयुक्‍त हैँ, मुख्यत ध्यान प्रशासनीय सुविधा पर रखना चाहिये । 


इसके पश्चात दिसम्बर १९४८ में कांग्रेस ने एक समिति का निर्माण 
किया, जिसको जे० बी० पी ( ३. 9५. ?. ) समिति कहा जाता हू । इसके 
सदस्य श्री नहरू, सरदार पटेल तथा डा० पट्टामि सीतारम्मैया थ। इस समिति 
के अनुसार प्रान्दो का पुनंसमठन देश की एकता के अहित में नहीं किया जा 
सकता । झतएवं भारत की सुरक्षा, एकत्ता तथा आथिक +4 द्धे को ध्यान में 
रखते हुये ही यह क्या जा सकता हैं । भाषावार प्रान्ता के निर्माण मेँ अत्यन्त 
ही सावघानी की झ्ावश्यक्रता ह। इसलिय इस समिति का यह मत था कि यह 
अइन स्थगित कर दिया जाय परन्तु यह आन्ध् प्रदेश के किर्माण के पक्ष में थी । 

आन्छ का निर्माण जेसा हम देख चक्रे है १ अक्टूबर, १९५३ में क्या 
गया । इसके पश्चात ही राज्य पुर्वेंसयठत आयोग की स्थापना की गई। 

आयोग की रिपोट --राज्य पुर्लसणठन आयोग की रिपोर्ट ३० सितबर 


१९५५ को भारत सरकार को पेश की गई थी और सरकार द्वारा इसका 
प्रकाशन १० अक्टूबर को किया गया ॥ 


भारत सरकार के जिस प्रस्ताव द्वारा राज्य पुनंसगठन आयोग को स्थापना 
की गई थी उसमें यह भी कहा गया था इस समस्या पर विचार करते समय 
आयोग को निम्नलिखित बातो पर ध्यात रबवा चाहिये। 
(१) भारत को एकता तथा सुरक्षा: 
(२) भाषा तथा सस्क्ृति की समानता;!) 
पा ५ 


<२ भारतीय संविधान तथा नागरिकता 


(३) वित्तीय, आथिक तथा प्रशासकीय सुविधा; तथा 
(४) राष्ट्रीय योजना को सफलता | 


'राज्य-पुनंसगटन आयोग इस विपय में एब्मत था कि देश के झन्दर राज्यों 
का लिर्माण एक वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिये। अंग्रेजो ने प्रास्तो का 
निर्माण इस प्रकार नहीं किया था। विदेशी झासका के सम्मुख देश का हिंत 
तथा देश्व की उन्नति गौण विपय थे । उतके लिये तो प्रमुख विषय यह था कि 
उनके प्रशासन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। जहाँ तक भारत वा 
ब्रिटिश भरान्तों तथा देशी राज्यों में विभाजन था वह भी केवछ घटनावश्ञात्‌ हो 
गया था ॥ यह विभाजन देश के हित में नही था। इसके फलस्वरूप देश वा 
छूगभग ग्राधा भाग (४५८ क्षेत्र) उन्नति नहीं कर सका और यहाँ की जनता 
अत्यन्त ही पिछडी स्थिति मे रह गई। यद्यपि स्वतत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ इस 
दिल्ला में सुधार हुआ परन्तु मृलस्थिति में विशेष परिवत्तंन नही हुआ। 

आयोग के अनुसार पुनंसमठन की किसी भी योजना को निम्नलिखित 
तत्वा पर पूरा ध्यान देना चाहिये -- 


(१) पुंसगठन की किसी भी योजना को यह सदा ध्यान में रखना चाहिये 
कि इसका उद्देश्य भारत की एकता तथा सुरक्षा हैँ | यदि देश वी एकता की 
किसी भी प्रकार धबवका पहुँचता हैं तो यह योजना देश की जनता के हित में 
नही हो सक्ती। यह नही भूछना चाहिये कि देश के विभिन्न भागा वा हित 
इसी में हैं कि भारत की एकता अक्षुण्ण रहे । विभिन्‍न भाषा-भाषी प्रदेशों को 
भारत के अन्दर अ्रपना विकास करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। परन्तु 
देश की एकता देश की सुरक्षा के छिये आवश्यक हूँ । 


(२) केवल भाषा अथवा सस्कृति के आधार पर ही राज्यो का प्‌ व॑सगठन 
न सम्भव हैँ और न वाच्छनीय ही हू । इस समस्या को उचित प्रकार सुलझाने 
के छिये एक सतृछित दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि देश की एकता को 
भय न उत्पन्न हो। इस श्रकार के सतुलित दृष्टिकोण के लिये निम्नोकत बातें 
आवश्यक है। -- 


(ञ्र) यह मानना चाहिये कि भाषा की एकता एक महत्वपूर्ण बात है 
जिससे प्रशासकीय सुविधा तथा कुझछता में वृद्धि होगी, परन्तु केवल इस 
सिद्धान्त को इतना अधिक अनिवार्य नहीं माना जा सकता कि प्रशासकीय, 
वित्तीय तथा राजनेतिक बाता पर ध्यान ही न दिया जाय । 





ऐ 3. $ र ९ ८००४६ 9. 46, एभ2छ 63 


भारत-सघ तथा इसका राज्य-षेत्र न्टरे 


(ब) इस बात का ध्यान रखता हागा कि विभिन्‍न भाषा-माषी समूहो की 
सचार, शिक्षा तथा सस्क्ृति सम्बन्धी आवश्यकताओं की उचित प्रकार पूर्ति हो, 
चाहे वे एक भाषा-भाषो राज्य में हो अयवा मिश्चित राज्य में! 


(स) जहाँ सन्‍्तोषजनक परिस्थितियाँ हो तथा आर्थिक, राजनैतिक और 
प्रयासकोय, सुविधाएँ वत्तेमान हो वहाँ मिश्रित ((०7॥70&78) राज्य दने 
रहने चाहिये, परन्तु इस बात की व्यवध्धा होनी चाहिये कि इनमे सभी वर्गों 
को समान अधिहझार तथा अवसर प्राप्त हो । 
(द) निवास-स्थान सिद्धान्त [नए क्रात॑ ००7029(0) को स्वीकार 
नहीं क्या जा सकता ब्योकि यह भारतीय सदिधान के इस आवार भूत सिद्धात 
के प्रतिकूछ है कि सघ के अन्तर्गत समस्त नागरिकों को समान अवसर तथा 
अधिकार प्राप्त हूँ । 


(य) 'एक भाषा एक राज्य' का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जा सकता 
- । मह भ।यषा की समानता के श्राधार पर उचित नही है क्योक्ति बिता भाषा- 
सिद्ज्त का दल्लघन झ्यि एक ही भाषा बोलते वालो के एक से अधिक राज्य 
हो सकते है । यह सिद्धान्त व्यावहारिक भी नही हूँ क्योकि यह सर्देद सम्भव नहीं 
ह कि एक हो भाषा बोलने बालो को, जैसे देश की हिन्दी मापी विशाल जनसख्या 
को, एक-भाषी राज्य में ही समठित क्या जा सके । 


(२) अन्त में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि एक भाषा-भाषी राज्यो 
के निर्माण से जो पृथकता तथा प्रान्तीयता की भावना जायृत होगी उसके 
निराकरण के लिये बह आवेश्यक हूँ कि भारतीय राष्ट्रवाद को अनेक प्रकार से 
अधिक गहन तथा गश्भीर बताया जाय 


) राज्यो के पुनगेठन में झ्रार्थिक तथा वित्तीय बातो पर भी घ्यान देना 
चाहिये । राज्यो को आर्थिक दृष्टि से इतना सम्पन्न ती होना चाहिये कि 
साधारणत. वे अपना व्यय-भार स्वय बटन कर सर्के । यह सत्य है कि केन्द्रीय 
सहायता आवश्यक हो जाती है परन्तु इसका उपयोग विक्रास-कार्यों के लिये हो 
होना चाहिये । 


(४) यद्यपि यह रुत्य हूँ कि राज्यो का इस प्रकार पुनर्गठन नही हो सकता 
हैं कि वे भ्रार्थिक क्षेत्रों के झनुरूप हो। न आशिक निर्मरता का सिद्धान्त ही स्पष्ट 
प्रमाण हूँ । परन्तु यह अवस्य ध्यान में रखना चाहिये कि विक्यस कार्य के छिये 
जो साधन आवश्यक है उनका कुछ भाग वे झ्रवइ्य ही जूटा सकें। यह दाँछनीय 
ही होगा कि राज्यों के सध्य मथासम्भव आर्थिक साथनो में अधिक भेद नहीं हो 


ड़ भारतीय सविधान तथा नामरिकता 


(४) राज्य इतने बडे हो कि उतमे भ्रशासकीय कुझल्ता हो तथा श्राथिक 
विकास और लोक-कल्याण कार्यवाहियो के मध्य सयोजन हो सकें। 

(६) पुनर्गठन के प्रश्न पर अन्य बातो के साथ जनता की इच्छा कोमी 
महत्त्व देना चाहिये । 

(७) बरेमात स्थिति के तथ्यों को आर्थिक महत्त्व देना चाहिये नकि 
ऐतिहासिक तकों को । 

(८) प्रशासकीय सुधिधा की दृष्टि से केबल भौगोलिक समीपता पर 
ध्यान देना चाहिये। 

(९) पुनर्गठन के प्रस्ताव केवल किसी एक ही बात पर निर्भर नहीं हो 
सकते | किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व उपयु कत सभी बातो पर ध्यान देना 
आवश्यक हैं । 

इकाइयों का सूल रूप :--पुनगेंठन आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यो 
का विभिन्न वर्मों में वर्तेमान विभाजन उचित नहीं ह । 'ख्त वर्ग तथा 'क' 
गे के मध्य भेद मिटाने के लिये राजप्रमुख के पद को समाप्त कर देना चाहिये 
और राज्यपाछो की मियुक्ति होनी चाहिये। “ग' वर्य के राज्यो को अपने 
समीपस्य बडे राज्यो में यथासम्भव विलीन कर देना चाहिये । केवल हिमाचल 
भ्रदेश, कच्छ तथा त्रिपुरा के ऊपर केन्द्रीय सरकार के कुछ निरीक्षण के 
अधिकार रहेगे । वे 'ग' वर्गीय राज्य जिनका किन्‍्ही कारणों से विकृयन नहीं 
हो सकता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित होगे । इस प्रकार भारत संघ में 
केबल दो प्रकार की इकाइयाँ होगी । संघ की प्राथमिक इकाइयाँ तथा केन्द्रीय 
शासित क्षेत्र । 


आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सोलह प्राथमिक इकाइयाँ तथा 
त्तीन केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र होगे। ये निम्नलिखित है -- 


संघ की प्राथमिक इकाइहयाँ 


राज्यों के नाम क्षेत्रफल जन-सख्या 
मद्रास ५०,१७० वर्ग मील है करोड 
केरल १४,९८० » १ करोड ३६ लाख 
कर्नाटक उश्छरे०. + १ करोड ९० लाख 
हुँदराबाद डेपारे०्० के १ करोड १३ छाख 


आधे इं४ड,२५० . + २ करोड ९ छाख 


भारत-सघ तथा इसका राज्य-क्षेत्र घर 


राज्यों के नाम क्षेत्रफल जनसंख्या 

बम्बई १५१,२६० वर्ग मील ४ करोड २ छाख 
विदर्भ ३६,८८०. # ७६ छाल 
मध्य प्रदेश १७१,२०० गन २ करीड ६१ लाख 
राजस्थान १३२,३०० के १ करोड ६ लाख 
पजाब श्टरडरि १ करोड ७२ छाख 
उत्तर प्रदेश ११३,४१० हि ६ करोड ३२ छाख 

बिहार ६६,५२० ध ३ करोड ८५ लाख 
परिचमी बगाल. ३४,५९० ड़ २ करोड ६५ छात्व 
आसाम ८९,०४० हिल ९७ राख 
उडीसा ६०,१४० रण १ करोड ४६ लाख 
जम्मू तथा काइमीर ९२,७८० क्‍ डंडे लाख 

क्रेन्द्रीय शासित क्षेत्र 

्षेत्र क्षेत्रफल जनसंख्या 
दिल्ली ५७८ वर्ग मीऊू १,छडी४,०७२ 
मणिपुर ८,६२८ , ५७७,६०५ 
अण्डमत तथा निकोबार ३,२१५ ,, ३०,९७१ 


राज्यपुनगेठन ऐक्ट ---अयोग की इसी रिपोर्ट पर आधारित कर भारत 
सरकार ने ससद्‌ में एक विधेयक प्रस्तुत किया और यह विधेयक सप्तद द्वारा 
पारित होकर राज्य पुतगेंठन ऐक्ट कहछाया। ३१ अग्रस्त १९५६ को इसे 
राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई | इसे प्रभावी करने के छिए सविधान में 
सशोघन को झावश्यकता हुई। यह सविधान का सप्तम्‌ सशोधन अधिनियम 
कहलाता हे । 


इस राज्य पुनर्गठन ऐक्ट की निम्नलिखित विज्वपताए है -- 


(१) इस अधिनियम द्वारा स्वायत्त राज्यों का 'कौ तथा 'ख वर्ग में बिभा- 
जन समाप्त कर दिया गया। सम्पूर्ण भारत क्षेत्र को दो प्रकार की इकाइयों 
में बाँटा गया हूँ । इनको क्रमश राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र कहा यया हूँ “खा वर्य 
के राज्या के ल॒प्त हो जाने के कारण राजप्रमुख के पद का भी छोप हो गया है। 
इन नवीन स्वायत्त राज्यो की, जिनका शासन उत्तरदायित्वपूर्ण हैँ, सलया १४ 
है । ये निम्नलिखित हैं :--- 


८ भारतीय सविवान तथा नागरिकता 


राज्यों के नाम ज्ञेत्रफल जनसंख्या 
(१) आशय १०५,९६२ ३१,२६०,१३३ 
(२) आसाम ८१०१२ 5,०४३,७०७ 
(३) बिहार ६७, १४६ ३८,७७९, १६२ 
(४) बम्बई १९०,९१९ ४८,२६५,२२१ 
(५) केरल ५०३२५ १३,५४९, ११८ 
(६) मध्य भारत १७१,२०१ २६,० ७१,६३७ 
(७) मद्रास ५०,११० २९,९७४,९३६ 
(८) मैसूर 3४,३४७ १९,४०१, १९३ 
(९) उडोसा ६०,१३६ १४,६४५,९४६ 
(१०) पंजाब डे ४५६ १६,१३२४,८९० 
(११) राजस्थान १३२,०७८ १५,९३०,७७४ 
(१२) उत्तर-प्रदेश ११३४०९ ६३,२१५,७४२ 
(१३) पश्चिमी बगाल ३३,९५८ २६,३०६, ६० २ 
(१४) जम्मू तथा काइमीर ९२,७८० ड,४००,००० 


उपयुक्त राज्यो के प्रवान, जम्म तथा काइमीर के अतिरिक्त, राज्यपाल 
कहलाते है तथा इनकी नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जातो हैं। काश्मीर राज्य 
का प्रधान सदर-ई-रियासत कहलाता हैँ । इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति वहाँ की 
व्यवस्थापिका की सिफारिश पर करता हैं। परन्तु इन सब राज्यो की सावधान 
के अन्तर्गत एक ही स्थिति है। ये सब स्वायत्त राज्य हूँ | परन्तु काश्मीर की 
स्थिति, अभी भी कुछ मात्रा तक विशेष हूँ । 


चार राश्यो में इस अधिनियम द्वारा कोई क्षेत्रीय तथा सीमा-सम्बन्धी परि- 
बतंन नही हुए। ये राज्य जम्मू तथा काइमी र, उत्तर प्रदेश, आसाम तथा उडीसा 
है। बिहार के दो छोटे दुकड पश्चिमी वयाछ में मिला दिये गये है । आध्य प्रदेश 
में हैदराबाद रियासत का तैलयाना क्षेत्र सिल्य दिया यया है । बम्बई राज्य में 
पुरानी हँदराबाद रियासत का मरथवाड़ा क्षेत्र, राजस्थान का एक छोटा दुकडा 
तथा पुराने मध्य प्रदेश का विदभ क्षेत्र मिला दिये गये हैं | चदीन मप्तूर राज्य 
में करनाटक क्षेत्र, कोडग, मद्रास का दक्षिणी कन्नड जिला तथा कोलेगन तालुक 
मिला दिये हूँ । मद्रास का मलावार प्रदेश केरल में मिला दिया गया हैं | भच्य 
प्रदेश में पुराद्ा मध्य भारत भोपाल विध्य प्रदेश तथा राजस्थान का एक छोटा 
सा भाग मिला दिए गये है । पेप्सू दो पजाव में विलीन कर दिया गया हैं। 


भारतन्सघ तथा इसका राज्यजक्षेत्र ८3 


इन नवीन राज्यों का आधार भाषा हैँ। इसी कारण दक्षिण भारत में 
विशेषत राज्य-पुनगठन की माग बहुत वरूवती थी । परल्तु दो राज्या के निर्माण 
में यह सिद्धान्त लागू नहीं हो सका हँ--वम्बई तया पजाव । इस कारण वम्बई 
में काफी असन्तोष हूँ । 


इन स्वायत्त, राज्यो के अतिरिक्त ६ सघोय क्षेत्रा का निर्माण किया गया 
हैँ । गा! तथा “वा वर्ग के मध्य मेंद समाप्त हो गया 


'संघीयज्षेत्र क्षेत्रफल सनसरया 
हिमाचल प्रदेश २०,९०४ १,१०९, ४६६ 
मनीपुर < इस ५७७,६३५ 
जिपुरा स्ण्ब्८ट इ३० ०२९ 
दिल्ली २८ उडं४ड,० २ 
अन्डमान तथा निकोवार ३,२१५ ३०, 3१ 
लक्षद्वीप समृह ० २२,०३५ 


इन सपीय क्षेत्रा में स्वायत्त झासन नहों हें । राष्ट्रपति इनका द्यासन एक 
प्रयासक के हारा करेगा । 


(२) राज्य का पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पाँच मण्डाय परियः 
(2079७ (!0परार्)$) दी स्थापना की गई हैं । निम्नलिखित प्रत्येक मडल 
में एक ऐसी परियद्‌ होगी -- 


(१) उत्तरी सण्डदल--इसमें पुजाव, राजस्थान जम्मू त्तया काइभीर, 
दिल्‍ली तथा हिमाचल प्रदेश रखे गये हे 


(२) केन्द्रीय मएडल--इसमें उत्तर प्रदेश तया मध्य प्रदेश है । 


(३) पूर्वी मण्डक््--इनमें विहार, परिचमी बगारू, उडीसा, आसाम, 
मनीपुर तथा तियुरा रखें गये हैँ । 


(०) परश्चिमो मसडल--बम्बई तथा मैसूर राज्य इसके अन्तर्गत है । 


_ (/) दक्षिणी मण्डल--आपष्य, मद्रास तथा केरर के राज्य इनमें आते हैँ । 
प्रत्येक मदल की मडछठीय परियद्‌ में निम्नछिखित सदस्य होगे /-- 


<ट भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


(१) राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक सघ मत्री; 

(२) इसके अन्तमंत प्रत्येक राज्य का मुख्य मन्‍्त्री तथा प्रत्येक ऐसे राज्य 
से दो अन्य मन्‍्त्री जो कि काझइमीर में सदर-इ-रियासत द्वारा तथा 
अन्य राज्यों म राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जायेंगे । परन्तु यदि 
किसी राज्य में मन्त्रिपरियद्‌ न हो तो उस राज्य से तीत सदस्य 
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जायेगे । 

(३) यदि किसी मण्डल में कोई सघ द्वारा शासित क्षेत्र सम्मिलित है 
तो ऐसे प्रत्येक क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा दो सदस्य मनोनीत किये 
जायेगे । 

(४) अनसूचित क्षेत्र के लिये आसाम के राज्यपाल का परामशंदाता भी 
पूर्वी मडल की परिषद्‌ का एक सदस्य होगा । 

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सघीय मन्‍्त्री मडछीय परिषद्‌ का सभापति होगा। 

राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय गृह मन्‍्त्री प० गोविन्दवल्लभ पन्‍त को पाँचो मडलीय 
परिषदों का सभापति नियुक्त किया गया ह्‌ । भ्रत्यक मडल में सम्मिलित राज्यों 
के मुख्य मन्‍्त्री क्रमानुसार इसकी परिषद्‌ के उपसभाषति होगे प्रत्येक का कार्य- 
काल एक वर्ष होगा। परन्तु यदि इस समय किसी राज्य म मन्त्रिमडल न हो 
तो राष्ट्रपति वहाँ के किसी सदस्य को मण्डलीय परिषद्‌ का उपसभाषति मनो- 
नोत कर सकता है । 

प्रत्येक सण्डलीय परिषद्‌ में निम्नलिखित व्यक्ति परिषद्‌ को इसके कार्य में 

सहायता देने के लिये परामशंदाताओ के रूप में नियुक्त किये जायेंगे । 
(प्र) एक व्यक्ति योजना आयोग द्वारा नियुक्त किया जायगा ; 
(ब) उस मण्डल के अन्तर्गत प्रत्येक सम्मिलित राज्य की सरकार का मुख्य 
सचिव (€.र-86टा&ाआा ५) ; 
(स) उस मडल के अन्तर्गत प्रत्येक सम्मिलित राज्य का विकास श्रायुक्त 
अथवा राज्यपाल द्वारा मनोनीत कोई अन्य पदाधिकारी । 
उपयु'वत प्रत्येक परामझंदाता को परिषद्‌ के वादाविवाद अथवा किसी 
कमेटी के, जिसका वह सदस्य बनाया गया हो, वादाविवाद में भाग लेने का 
अधिकार होगा परलन्‍्तु उसे परिषद्‌ ग्रथवा कमेटी में मतदान का अधिकार नही 
होगा । 

मंडलीय परिषद की बेंठक कब हो इसकी तिथि इसके सभापति द्वारा निश्चित 
की जावेगी | इसकी बैठको में ऐसे प्रक्िया सग्बन्धी नियमों का पालन किया 


) 


भारत-सघ तथा इसका राज्य-दक्षेत्र <८टर्‌ 


जायगा जो कि सभापति केन्द्रीय सरकार से भनन्‍त्रणा कर समय समय पर 
निश्चित करे। 

परिषद्‌ क्री बेंठके उस मडल के अन्तर्गत राज्यो में क्रमानतार होगी। यदि 
सभापति अनुपस्थित हो तो उपसभापत्ति और उनकी भी अनुपस्थित में परिपद्‌ 
के उपस्थित सदस्यो द्वारा निर्वाचित कोई झन्य सदस्य इसका सभापतित्व करेंगा। 
इन बैठकों में प्रत्मेक प्रइत का निर्णय वहुमत द्वारा होगा । परन्तु यदि किसी 
प्रश्न में मत बराबर हो तो सभापति को एक मत और प्रदान करने का अधि- 
कार होगा । परिषद्‌ की प्रत्येक वैठक की कार्यवाही का विवरण केन्द्रीय सरकार 
तथा सदस्य राज्य सरकारो को भेजा जायगरा। 

मण्डलीय परिपद्‌ समय समय पर प्रस्ताव पारित कर अपने सदस्यों तथा 
परामर्शदाताओं की कमेटियाँ नियत कर सकती हैं। ये कमेटियाँ ऐसे काय 
स्म्पादन करेंगी जँसा करने का श्रधिकार इन्हें मण्डलीय परिपदो द्वारा प्रदान 
क्या जायगा । 


प्रत्येक मण्डलीय परिषद्‌ का एक सचिवालय कमंचारीवर्ग (3९छ८(शाथा 
$(४) होगा | इसमें एक सचिव, एक हे नसचिव तथा ऐसे अन्य पदा- 
घिकारी और कर्मचारी हागे जिनकी नियुविति सभापति करना आवश्यक 
समझे। प्रत्येक परिषद्‌ के अन्तर्गत सम्मिलित प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव 
बारी-बारी से उस परिषद्‌ का एक एक वष के लिये सचिव नियुक्ति किया 
जायगा। सयुकक्‍त-सचिव की नियुक्तित ऐसे पदाधिकारियों में से की जावेगी जा 
कि उस मण्डलीय परिपद्‌ के सदस्य राज्यो की सेवा में नही हैं । 


___ प्रत्येक मण्डलीय परिषद्‌ का दफ्तर उस मण्डल के अन्दर किस स्थान पर 
हो इसका नितचय उस परिपद्‌ द्वारा क्या जायग्रा। इस प्रसग में जो भी व्यय 
होगा उसको केन्द्रीय सरकार देगी । 

इन परिषदों के कार्य 
(अ) प्रत्येक मण्डलीय परिपद एक परामझंदात्री परिषद हैं। यह ऐसे 
विधयो पर विचार-विमर्श करेगी जिनमे उस भण्डल के सब या कुछ 


राज्यो का अथवा सघ तथा उस मण्डल के क्सी सदस्य राज्य का 
समान हित हो 3१ 


० प० ग्रोविन्द वल्लमभ पन्त ने केन्द्रीय मण्डल परिषद्‌ की अध्यक्षता 
करते हुये (मई, १९५७) कहा कि इन मण्डलीय परिपदा का काय केवल परा- 
मर्धदात्री हैं। यदि ये इस कार्य को ठीक प्रकार से कर सके तो इन्हें अपने 
उद्देश्य प्राप्ति में सफलता समझनी चाहिये । 


]२० भारतीय सविधान तथा चागरिकता 


(ब) विद्येपतः ये परिषदें निम्नलिखित विषयों पर विचार बरेंगी : 


(१) सीमान्त सम्बन्धी विवाद: 

(२) अल्पभाषी समूहों से सम्बन्धित प्रश्न, 

(३) अन्तर राज्य परिवहन, 

(४) आशिक योजना से सम्बन्धित प्रस्‍्न; 

(५) सामाजिक योजता क्षेत्र क अन्तर्गत विभिन्न प्रश्न । 


इन मण्डठीय परिपदो की सथुकत वेठके भी हो सकती है । यदि किसी 
एक भण्डल क राज्य तथा दूसरे मण्डल के किसी राज्य अ्रथवा राज्यों के मध्य 
फंसे विपय हा जिन पर उनका समान हिल हो तो ऐसे भ्वसरा पर सयुक्‍त 
चैठक हो सकती है । 


अभी तक केवल दा उत्तरी परियद तथा केन्द्रीय-परिपद्‌ की वैठकें हू हैँ । 
इस बैठक में सभापति--प० ग्रोविन्द वल्लभ पन्त--ने इन परिषदों के काये 
और महत्त्व पर प्रकाश डाला । यदि ये परिपदे ठीक प्रकार से काम कर सकी 
तो इसमे सन्देह नही हूँ किये देश की उन्नति तथा एकता में अत्यन्त ही सहा- 
यक सिद्ध हागी । 


गुज्य पुनर्गठन-एक समीक्षा :--राज्य पनर्गंठन यद्यपि अरब समाप्त हो 
चुका हें तथा इसके आधार पर नये _राज्या का निर्माण और व्यवस्थापिका का 
खगठन हो चक्ता हें तथापि अभी भी देझ में इस प्रश्न का महत्त्व बना हैँ । इसका 
कारण यह है कि राज्यों के पुनर्गठन के समय देय में यह दृष्टिगोचर हुआ कि 
प्रान्तीयता की भावना बहुत प्रवक हूँ । गुजरात तथा बम्बई में जो काण्ड हुये 
उससे देश में सभी विचारशील व्यक्तियों की भा्े खोल दी और यह स्पष्ट 
हो गया कि देक्ष की एकता को, यदि इस प्रकार की प्रवत्तियो को अनियन्तित 
बढने दिया जाय तो, कभी भी भय उत्पन्न हो सकता हैँ! इसलिये यद्यपि राज्यो 
का पुनर्गठन देश की सास्कृतिक उज्ति के लिये आवश्यक था तथापि इसे इतना 
अधिव आगे नही ले जाना चाहिये कि हम देश को अझवत कर दें। 


भारत संघ के राज्यों तथा ज्ञेत्रो का सन्नषिप्त परिचय 
(9?) आन्ध प्रदेश :--इसका क्षेत्रफल १०५,९६२ वर्ममील तथा जन- 
मध्या २१,२६०,१३३ है । इसके ब्रन्तगंत २० जिछे हैँ। माया यहाँ वी तेलयू 
है। जाश्ष प्रदेश में खेती योग्य उपजाऊ भूमि तथा कपास की खेती के लिय काली 
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मिट्टी हैं। यहाँ की पैदावार में तम्बाकू, गता, अरारोट, कपास, जूट आदि मुख्य 
है। यहाँ १२ कपड़े वी मिले हूँ । इसके अतिरिक्त चीनी तया कागज को मिले 
भी है। यहाँ की राजघानी हैदराबाद हूँ । 


(२) आमसाम --यह भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 
८५,०१२ वर्गे मीछू तथा जनसस्या ९,०४२,७०७ हैं। इसके अन्तगत १२ जिले 
हू। इसकी राजधानी शिलाग हूँ । यहाँ का सबसे मुल्य उद्योग चाय है । इसमें 
लगभग ५ लाख व्यक्ति लगे हैँ । आमाम मे जूट वी पंदावार मुस्य हूँ ' भारत में 
यही सबसे मुस्य स्थान हूँ जहाँ मिट्टी का तेल पाया जाता है । 


(३) पश्चिमी बंगाल --इसका निर्माण १९४७ में विभाजन के फल- 
स्वरुप हुआ । पूर्वों वाल, जहा कि मुस्लिम बहुमत था पाकिस्तान में चछा 
गया। पश्चिमी दगज़्ल भारत म रहा। जनवरी १, १०५० में कूच बिहार 
रिवासत तथा अक्टरुवर “, १ ५/ का चन्द्रनगर पश्चिमी वगाल म विछीन कर 
दिये गये । राज्य पुनयठन के फलस्वरूप विहार से कुछ भाग वगाल में मिला दिये 
ग्ये। भ्रव इसका क्षेत्रफल ?३,२५८ वर्गमील तथा इसकी जनसंख्या २६,३०६, 
६०२ हैं। इसकी राजघानी कलकत्ता हैं । वयार्ू भारत सघ का एक अत्यन्त 
घना बसा हुआ भाग है । यहाँ प्रलि वसमील ८०- जनसरया हैँ। उ्रयाल वी 
मंब्य पैदावार चावल गता, चाय हैं। इतके अतिरिक्त चना, जौ, सरसा, कपास 
सम्बाबू आदि भी यहाँ पैदा होते है। बगार में कई उद्याग भी हैं। भारत में 
परीइत उद्योगों का २३५८ यहाँ है। यहाँ की जूट मिला में छयभग ३१०,०७० 
छोगय काम करते है। कपड़े की वगाल में २२ मिल है । उत्तरपाडा में विडला का 
मोटर बनाने का कारखानः हैं । दयारू भारत के मुख्य प्रदेशा से एक हैं। 
स्पनन्तता संग्राम तथा साहित्यिक और सास्क्ृतिक ग्रान्दोलना में इस प्रदेश का 

महत्वपूर्ण दान रहा है । 


(४) दविद्वार --इमका क्षेनक्ल ६३ १६४ वर्ग मांठल तथा जनसख्या 
३८,७३ ७९,५६० हैं राज्य पुनमठन के द्वारा बिहार से ३ १६५ वयमील भूमि 
तथा १,४४९,०८७ जनसख्या बंगाल को हस्तान्तरित कर दिये गये । पहले 

विहार लेपिटनेल्ट गवर्नर के अपीन था । सन्‌ १९१९ के ऐक्ट द्वारा गवनेर के 
आधीन किया ग्रया। सन्‌ १९३७ म यहाँ स्वायत्त झासन की स्थापना हुई। 
राज्य पुनर्गेठन के पूर्व यह 'क' वर्ग का राज्य था। 


विहार मुख्यत्त एक कृषि प्रधान प्रदेश हैं। इसकी जनसख्या का <२£ 
भाग पूर्णव हृषि पर निर्भर हूँ । केवछ ७-८५ भाग खदान कार्य तथा उद्योगा 
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में लगे है। बिहार को मुख्य पैदावार घान, गन्ना, गेहूँ, जो, जूट, तम्बाकू तिल- 
हन, मटर आदि हूँ । उत्तरी विहार दक्षिणी बिहार से अधिक उपजाऊ हूं । 


(४) बम्बई --नवीन बम्बई राज्य का निर्माण पुराने वम्बई प्रदेश में 
कच्छ सौराष्ट्र, हंदराबाद का मराठी भाषी क्षेत, तथा मध्य प्रदेश का विदर्भ 
क्षेत्र मिलाने से हुभ्रा है। परन्तु पुराने बम्बई से कुछ क्षेत्र वर्तमान मेंसर तथा 
एक छोटा भाग वत्तंमान राजस्थान को चले गये हूँ । वत्तमान बम्बई राज्य ढि- 
भाषीय हैँं। यहाँ लगभग २ करोड ६० छाख मराठी भाषी, १ करोड ६० लाख 
गजराती भाषी तथा १५ लाख भारत की अन्य भाषा बोलने वाले हूँ। बम्बई 
का क्षेत्रफल १९०,९१९ वर्ग मील तथा जनसरया ४5८,२६५,२०२ १ है । यद्यपि 
बम्बई वाणिज्य व्यापार तथा उद्योगो की दृष्टि से बहुत महस्वपूर्ण हे तथापि 
कृषि यहाँ की जनसख्या के बहुसख्यक भाग का पेश है । यहाँ की मुस्य पैदावार 
ज्वार, बाजरा, कपास, तम्वाक्‌, अरारोट, चावछ, गेहू, जौ, चना, भ्ादि हैं । 


(६) मध्य प्रदेश --यह राज्य भोगोलिक दृष्टि से भारत बा केच्धीय 
राज्य हैं। इसका क्षेत्रक्षक १७१,२०१ वर्गमील तथा जनसख्या २६,०७१ ६३७ 
हू। बतंमान मध्य प्रदेश का निमाण पहले के मध्य भारत, विध्य प्रदेश, भोपाल 
पुराने मध्य प्रदेश के १७ जिले तथा कोटा रियासत का एक छोटा माग मिलने 
से हुआ है । 

इस राज्य की अ्रय-व्यवस्था मुख्यत कृपि प्रधान हूँ । इसबी जनसख्या का 
७८४६ भाग कृषि पर निभर है । यहाँ की मुल्य प्रदावार चावल, ग्रह, ज्वार, 
मक्का, बाजरा, दाल, तिछहन कपास हे) खनिज पदार्थों की दृष्टि से यह राज्य 
सम्पन्न है। इस राज्य की मुख्य भाषा हिन्दी हू। परन्तु इसके अतिरिक्त अनेक 
स्थानीय तथा क्षेत्रीय वाल्यि यहाँ हैँ । 


(७) मद्रास --यहाँ का क्षेत्रफल ५०,११० दर्ग भील तथा जनसख्या २६ 
११४,९३६ है। यहाँ की भाषा तामित्र है। भाषा की दृष्टि से यह एक-भाषीय 
राज्य हूँ । यहाँ की भुस्य पेदावार मूगफली, कपास, गन्ना, नारियछ, धाम, दाल, 
आलू, प्याज, केल्मा आदि है। मद्रास में खनिज पदार्थ भी पाये जाते है । यहाँ के 
मुख्य उद्योग कपडा, चीनी, तम्बाकू, दियासलाई, तेल, सिमेन्ट आदि है। इसके 
श्रतिरिक्‍्त यहाँ रेशम, लोहा, इस्पात, चाय, काफी आदि के भी कारखान हैँ । 


(८) पडीसा --यहा की जनरख्या १४६४०,३४६ तथा द्वोत्रफ्ल 


६०,१३६ वर्ग मील है । उडीसा की जनसख्या में स्त्रियो की सत्या लगभग पुष्पो 
से २ लाख अधिक है । उडीसा मुख्यत गाँवो का बना है। यहाँ नसह्या का केवल 
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४०६ भाग नगरो म॑ रहता हैं। उद्योग घधो की दृष्टि से यह पिछडा हुआ हे । 
यहाँ घरेलू उद्योग काफी बढे हुए है 


(६) पज्ञाव :--यह भारत का सबसे पश्चिमी प्रदेश हूँ तथा पाक्स्तिान 
से इसकी सोमा मिली हुई हूँ | यहाँ को जनसख्या छममग १६ ४३०,५९० तथा 
लेवफल १७,९५७ वर्ग मील है । राज्य पुनर्गठन द्वारा पुराने पजाब तथा पेप्सू के 
मिलने से वत्तेमान्‌ पजाब राज्य का निर्माण हुआ है । पजाव में १९४ शहर तथा 
२१,५१६ गाव हैं । पजाव भी एक द्विभापीय राज्य है । झतएव यहाँ हिन्दी और 
पजाबी दोना राज्य-भाषाएँ मानी गई हैं। जदसख्या का ६६ ५५ भाग कृषि 
पर निर्मेर हे । यहाँ की मुख्य फसल गेहूँ चना, जौ मवका, बाजारा, गन्‍्ता, 
ज्वार, कपास, सरसो हैं। इसके अतिरिक्त यहा थाडी बहुत मात्रा में चाय, 
तम्बाकू, मूंगफलो तया अलसी भी पैदा होती हूं । यहाँ के मुख्य उद्योग कपड़ा 
कऊनी कपड़ा, तथा खेंलकद का सामान हैं । 


(१०५) उत्तर-प्रदेश --इसका क्षेत्रफल ११३, ४०९ वर्यमीरू तथा जनसख्या 
६२,२११, ७४२ हूँ । राज्यपुनगंठन का इस प्रदेश पर काई प्रभाव नहीं पडा | 
इस प्रदेश को सबसे पहले उत्तर पश्चिमी सूबा कहा जाता था। सन १९०२ में 
इसका नाम झागरा तथा अवध का सयुकत प्रान्त कर दिया यया । जब यहाँ १९३५ 
के ऐक्ट के अनुसार स्वायत्त शासन की स्थापना हुई तव १ अप्रैल १९३७ से इसका 
नाम केवल सयुक्त प्रान्त रखा गया। नये सविधान के प्रारम्भ से दो दिन पूर्व 
२४ जनवरी १९५० से इसका नाम बदल कर उत्तर-प्रदेश रख दिया गया । उत्तर 
प्रदेश कृपि तथा उद्योग दोनो ही दृष्टियो से भारत के उन्नतिशील भागों में से 
हैँ। यहां गेहें, चावल, जौ, दाल, चाय तम्बाकू, कपास पैदा होती हैँ । यहाँ 
के उद्योगों में कपडा तथा चीनी म॒ख्य है । 


_ (११) राजस्थान --राजपूताना की अनेक रियासतो के मिलने से इस 
प्रदेश का निर्माण हुआ हूँ । इसका क्षेत्रफल १३२,० ७ शवर्म मीछ तथा जनसब्या 
१५,९७०, ३७४ “। यह राज्य अधिक उन्नत नही हें। यहाँ की मुख्य फसलें 
ज्वार, चाजरा, गेहूं, मक्का, जौ तथा चना है। यहाँ थोडी बहुत कपास भी पैदा 
होती हूँ । शिक्षा की दृष्टि से यह अत्यन्त ही पिछड़ा प्रदेश हूँ । 


( १२) मेसूर --तवीत मैसूर राज्य का क्षेत्रफल 3४,३४७ तथा जन- 
सल्या १,९४,००,००० हूँ । यहाँ की मुख्य भाषा कत्नड हैँ जो कि लगभग 
६६५७ जनसस्या की भाषा हैं | परन्तु इसके अतिरिक्त ६४ और भाषाएँ यहाँ 
बोलो जाती हैं| मैछूर भारत में केवल ऐसा प्रदेश हैँ जहाँ सोना निकाछा जाता 
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है तथा चदन का तेल बनवा है । इसके अतिरिक्त यहाँ स्पात साबुन के उद्याय 
भीहँ। 

(१३) केरल --यह राज्य ससार का प्रथम राज्य हैँ जह्य प्रबातस्तात्मक 
रोति स साम्यवादी दल ने शासन हस्तगत किया है । यहाँ का क्षेत्रसकछ १५ ०३१ 
वर्ग मीरू तथा जनसख्या १३,५४९,११- है । शिक्षा दृष्टि से भारत का सावंधिक 
उन्नत प्रदेश हैं । यहाँ की मुख्य पैदावार चावल नारियल यन्‍ना रबर, चाय, 
काफी इत्यादि है । उद्योग धंधा की दप्टि से भी यह उन्‍तत हैँ ! 

(१४) जम्मू तथा क्राश्मीर राइ4 --राज्य प्‌नर्गंठन के पश्चात यह 
अकेला “ख' वर्ग का रा 5 है जिममे किसी प्रकार का परिवत्तंव नहीं हुआ। 
२६ जनवरी सन्‌ १९४५७ से काश्मीर में एक नया सविधान छागू हा गया हूं 
जिसके द्वारा यह्‌ भारत का एक झविभाज्य अंग घोषित किया गया हूँ । भारत 
सघ के अन्तगत काश्मीर कः स्थिति विश्ञेप हैं । यहा का राज्य-प्रधान सदर इ. 
रियासत कहलाता है। इसका अपना झडा हैँ परन्तु भारत का झडा यहाँ का भी 
राष्ट्राय यडा हैं । 

सघ तथा काइमीर राज्य के मध्य सम्बन्ध १९५० के सविधान आदेश तथा 
राष्ट्रपति द्वारा घोषित अन्य आदेशों और १९५२ के काश्मीर तथा भारतीय 
सरकार के मध्य समयौते पर आधारित थे । इनके अनुसार केवल तीन विपयो 
में ही काश्मीर ने भारत सघ में प्रवेश किया था। ये विपय निम्नोक्‍त थे--रक्षा, 
यातायात तथा बंदेशिक सम्बन्ध। भारत सघ की प्रशासकीय तथा न्यायिक्र 
शवितिया भी काश्मीर में सीमित थी ॥ १९५२ के समझौते के अनुसार काइमीर 
द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया था कि राष्ट्रपति के सकट कालीन अधिकार 
काश्मीर पर छागू होगे। परन्तु आत्तरिक सकट के विषय में कायवाही राज्य 
की विधान-सभा को सहमति बिना नहीं की जासगी । इसी प्रकार नागरिको क 
मूल झथधिकारों को भी काश्मीर ने कुछ सशोवन के साथ स्वीकार किया ॥ 
काश्मीर ने बिना भ्रतिकार दिये ही जमीदार उत्मूछन कर दिया । 

जम्मू-काश्मीर राज्य का क्षेत्रफक ९२,३८० तथा जनसख्या ४,४१०,००० 

है । यह राज्य मुख्यत पहाडी हेँ। अपने प्राकृतिक सौन्दय्यं के छिये काश्मीर 
ससार प्रसिद्ध हैँ । प्रतिवर्ष हजारो यात्री इसकौ प्राकृतिक सुपमा का पान करने 
के लिये दूर दूर से श्राते हैं। काइमीर में मुख्य उद्योग ऊनी कपडा, रेशम, तथा 
लकडी का काम हूँ। काश्मीर में कई खनिज पदार्थ भी पाये जाते है। परन्तु 
आशिक दृष्टि से यह पिछडा हुआ हूँ जनसख्या का अधिक भाग निर्धन हैं । 
जनसख्या की दृष्टि से काइमीर मुल्यत एक मुस्लिम प्रदेश हूँ । जनसख्या का 
७५९ भाग मुस्लिम हूँ । 


आरत-यव तथा इसका राज्य क्षतर हज 


जम्मू-काश्मीर राज्य वा 3 भाग पाविस्तान के अधीन हैं । काइमीर प्रश्न 
पर भारत तथा पराक्स्तान के मध्य कोई समज्नौता अभी तक सम्भव नहों हो 
सका हैं। संयुक्त राष्ट्र सघ के सम्मुख यह प्रइन है । परन्त्र इसके द्वारा भी इसको 
सुलझाया नहीं जा सका हूँ । हमारी सरकार का यह कहना है और यही शाम्मीर 
सरकार का भी मत है कि काउ्मीर भारत का अ्विच्छित अप हा गया ह. स- 
लिए ऋएमीर का प्रइन छेवल यह है कि पाकिस्तान आपनी, सन्ाझाइग दा न; 
हटा ल । परन्तु पाकिस्तानी सरकार इसके छिय प्रस्ठुत नहीं हूँ । 


केशद्रीय क्षत्रों का सन्तिप्त वन 


(१) दिल्‍ली --यर्ट भारत की राजधानी हैं । वहा वा लवफह «- 
वर्गमील हैं तथा जनसल्या १,७४४,०७२ हैं। भारत के इतिहास मे झिल्ली 
का बडा ही महत्व है । राज्य-पनर्गठन के पश्चात दिल्‍ली के लिये राष्टपति 
ने एक परामशंदात्री समिति का निर्मा८ क्या हैँ । यह कमेटी केन्द्रीय गहमत्री 
के अघीन कार्य करेगी । इसके सदस्य निम्नाक्त हँ--दिल्दी से सथद बा सथ्ष 
सदस्य, चीफ कमिश्नर थिंवर्तिद्यालय का उप-बुलपति दिल्‍ली नगरपालिका 
का अध्यक्ष तथा नई दिल्‍ली नयरपालिका का उपाध्यक्ष । यहाँ एक नमर-नियश 
की स्थापना कर दी गई हैं । 

(२) हिमाचल प्रदेश --राज्य पुनगठन के पूव यह ग वर्ग का राज्य था। 
इसका क्षेत्रफल १०,९०४ वर्ण सील तया जनसख्या ११,०९,४६६ है | यरा 
की जनसख्या का ९४% भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कूपि पर निर्भर हूँ। यहा 
की भुरुय फसल गेहूँ, म्वका, जी, चावछ, चता, गन्ना आलू आदि हैँ । 


हिमाचल प्रदेश हिमाचल की तलहटी में स्थित हैं । छोटे-छोटे राज्यों ओर 
विस्यसपुर राज्य के मिलने से बना है । इस समय यहाँ का प्रधान एक लैपिटनेन्ट 
झदर्चर है ) यह स्वायंत राज्यो थी क्र में नह। हैं ५ 


(३) मनीपुर --आसाम के दक्षिण-पूर्वी कोने में स्थित है। इस क्षेत्र का 
क्षेत्रफल ८,६२८ बग मील तथा जनसल्या ५७७,६३५ हैँ । क्यांकि चतुदिक 
जन-जाति क्षेत्रो से घिदय हेशा हैँ इसी कारण इसे 48398 में रखा ग्रया 
है। मनीपूर की मुख्य फसल घान हूँ । यहा चाय की भी खेती होती हूँ ! करघा- 
उद्योग यहा का मुख्य उद्यौग हैं । 

राज्य-घुतगंठन अधिनियम छारा राष्ट्रपति ने यहाँके लिये एक परामर्ते- 
दात्री समिति का निर्माण किया हैँ । इनमें ५ सदस्य हैँ तथा चीफ कमिश्नर 
इसका सभापति हैं। 


बढ 


९६ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


(४) त्रिपुरा --इसका क्षेत्रफल ४,०३२ वर्गमील तथा जनसख्या ६३९, 
०२९ हैं । यह खनिज पदार्थों तथा जगल में सम्पन्न हूँ । यहाँ की मुख्य फसल 
जूट, चाय, गन्ना, कपास तथा तिलहन है। यह राज्य पुनर्गठन के पूर्व एक 'ग' 
नये का राज्य था तथा यहाँ की परामशंदान्नी समिति १९५१ में स्थापित हुई 
थी। उद्योग-धधो में यह राज्य बहुत पिछडा हैं । 
(५) लक्कादीच, मीनीकाय तथा अमीनदिव हीप :--इनका क्षेत्र 
१० वर्गमीलू तथा जनसल्या २१,०३५ हे । राज्य पुनर्गठन के पूर्व यह प्रशासन 
के लिये मद्रास राज्य में सम्मिलित थे परन्तु अब इनका शासन केन्द्र द्वारा ले 
लिया गया हैं। इस द्वीप समूह में कुल १९ द्वीप है जिनमें से १० में जनसस्या 
'मिवास करती हूँ । यहाँ का शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा होता 
हूँ । इन दीप समूहो के सब निवासी म्‌ सलमान हूँ । 
(६) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप --यह द्वीप समूह बगाल की खाडी 
में हैें। इनवा क्षेत्रफल ३,२१५ तथा जनसख्या ३०,९७१॥ इस समूह में २०४ 
द्वीप हैं। राज्य पुनर्गठन के पूर्व यह “घ' वर्ग का राज्य था। अब इसका शासन 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के अधीन हैं। 
प्रश्न 
(१) “भारतीय सविधान सघात्मक भी हैँ और एकात्मक भी।” इस 
कथन की व्याख्या कीजिये । (यू० पी० १९५३) 
(२) भारतीय सविधान के सघात्मक रक्षणो का वर्णन कीजिये। 
(यू* पी० १९५०) 
(३) भारतीय सविधान मे केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के लिये किन 
हकिन तियमो का प्रयोग किया गया हूँ ? भारत के लिये सशक्त केन्द्रीय सरकार 
की क्यो आवश्यकता हूँ ? (यू० पी० १९५४०) 
(४) "भारतीय सविधान देखने से सघात्मक है, पर वास्तव में एकात्मक 
नह ।” इस कथन की व्याल्या कीजिये। (यू० पी० १९५८) 


अध्याय € 
भारतीय-नागरिकता 


नागरिक्रता का अथ ---ताग्रिकता का अथे किसी देश के नागरिक होने 
से है । इसलिए नागरिकता उस दशा को कहगे जिसमें कि किसी व्यक्ति को 
राज्य की ओर से सामाजिक तथा राजनेतिक अधिकार प्राप्त हो। इन अधिकारों 
के बदले नागरिक को गज्य के प्रति कई कर्तव्य निवाहने पडते है। इसका पालन 
आवश्यक हु 

नागरिक दो प्रकार के होते हैं--स्वाभादिवः नागरिक तथा राज्यकृत नाग- 
रिक। स्वाभाविक नागरिकता के सम्बन्ध में तीत सिद्धान्त है पहला तो वश्च सिद्धात 
हैँ । किसी मनुष्य की नागरिकता का निर्णय उसके पिता की नागरिकता से किया 
जाता हूँ। दूसरा जन्मस्थानस किया जाता हूँ। तीसरा सिद्धान्त, इन दोना 
लिद्धए्ला के मल सदनए है 

राज्यकृत-नागरिका से तात्पर्य उनसे हैं जो जन्म से तो किसी अ्रन्य राज्य 
के नागरिक थे परन्तु जिन्हाने अब इस राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। 
प्रत्येक राज्य को अधिकार हूँ कि वह विदेशिया की कुछ दार्तें पूरी करने पर अपनी 
नागरिकता प्रदान कर दे । 

भारतीय नागरिकता - हम पहले कह चुके है कि भारत में सघात्मक 
राज्य होते हये भी द्वघ नागरिकता नही स्थापित की गई हैं। भारत में बेवछ 
भारत सघ की ही नागरिकता हू, राज्या की नहों। क्योकि भारत राष्ट्र मण्डल 
का सदस्य हूँ, इस कारण भारत का नागरिक टाष्ट्र-मण्डछ की नागरिकता का 
भी उपभोग करता हैं। 

_... भारतीय सविधान में केवल यह बदाया गया हैं कि इस सविधान क लागू 
हीते समय, अर्यान २६ जनवरी १९५० को, कौन-कौन भारत के नागरिक थे। 
परन्तु सविवान में यह नहीं बताया गया हूँ कि भारत की नागरिकता किस 
प्रकार प्राप्त की जा सकती हूँ तथा किस प्रकार उसकी समाप्ति हो सच्ची हैँ। 
इस विपय में पविधान यह कहता है कि सखद को उपवन्ध बनाने का अधिकार 
हूँ। इस प्रकार भविध्य में नागरिकर्ता[सम्वन्धी नियमो की रचता का अधिकार 
संखद का दिया गया है। इस वियय में ससद्‌ का अधिकार सविधान में दिये हुये 

फा० ३ 


श्ट भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


उपबन्चों से सीमित नही है । इसका अर्थ यह हुआ कि अगर ससद्‌ चाहे तो वह 
किसी भी व्यक्ति को नागरिकता की (जिसको सविधान के लागू होने पर, 
उसमें वणित उपबन्धों के अनुसार नागरिकता मिली हो) समाप्ति कर सकती 
हूँ तया उसको कसी अन्य प्रकार से सकुचित कर सकती है । 

सागरिक कौन ६ --सविधान के अनुसार भारतीय नागरिकता तीन श्रेणी 
के छोगा को दो गई हूं 

(१) वे जो कि सवियान के लागू होते समय भारत के निवासी थे। 

(२) वें व्यक्त जो कि पाक्स्तान से भारत को प्रवजन (पर्ठा86) 
कर आये हैँ, अर्थत्‌ पाकिस्तान से आये शरणार्थी । 

(३) भारत के बाहर रहने वाले भारतीय, अर्थात्‌ वे भारतीय जो कि 

विदेशो म॑ रह रहे हे । 

इनमे से प्रत्येक श्रेणी को हम क्रमश लगे । 

(१) वें लोग जो कि सविधान के लागू होते समय भारत के निवासी थे, 
यहाँ के नागरिक समस्त जादेंगे, अगर वे नीच लिखी तीन शर्तों को पूरा करते 
हो। 

(अर) उनका जन्म भारत-राज्य क्षेत्र में हुआ हो, 

(व) या, उनके माता-पिता में से कोई भारत-राज्य में जन्मा हो, 

(स) या, जो कि सविधघान के प्रारम्भ के ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष 
मे भारत राज्य-क्षेत्र में साधारणत रहे हा । 

(२) पाबिस्तान से झाये शरणार्थी भारत के नागरिक समझे जाएेंगे अ्रगर 
वे नीच लिखी शर्तों को प्रा करते हो 

(्ञ्र ) वे झरणार्थी जो कि १९ जुलाई १९४८ के पूर्व भारत में आ गये 
आओ, भारत के तायरिक समझे जायेंगे, यदि दे, उनके माता-पिता था महाजनकी 
में से कोई, अविभाजिन भारत में (अर्थात्‌ जेसा कि पराक्स्तान वनने के पूर्व था) 
जन्मा हो | इसके अतिरिक्त यह डार्त भी थी कि भारत में आने की तारीखसे 

सामान्यत. भारत के निवासी रहे हा। 

(व) वे झरणार्थी जो कि १९ जुलाई १९४८ के वाद में आये, भारत 
के नागरिक समझे जायेंगे, यदि वे, उनके माता-पिला या महाजनकों में से कोई 
अविभाजित भारत में जन्मा हो। इसके अतिरिक्त यह झर्तें भीयी कि देंमभारत- 
सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए पदाधिकारी को आवेदन-पत्र देकर अपना नाम 


भारतीय-नागरिक्ता ९९, 


सविधान लागू होने की तिथि (२६ जनवरी १९५० ) सपूव पजीबद (22756) 
करा छें। परन्तु उनका नाम पजीबद्ध तभी होगा जब वे आवेदन-पत्र देने की 
तिथि से कम से कम ६ मास पूर्वे से भारत मे रह रहे हा। इसका तात्पर्य यह हुआ्ना 
कि केवल वे ही शरणार्थी इस प्रकार से नागरिक हो सम्ते थे जो कि भारत में 
२५ जुलाई १९४९ के बाद न आये हा। 


(स) संविधान में यह कहा गया हूँ कि वे व्यक्ति जो १ माच सन्‌ १९४७ 
के पश्चात्‌ भारत-राज्य क्षेत्र से उस राज्य को चले गये थे जो अब पाकिस्तान 
लाता है, भारत के नागरिक नहीं होगे। परन्तु यह प्रतिबन्ध उन छागा पर 
ल्गगू नही होगा जा कि भारत को फिर से लौट आए है तया जिन्ह फिर स भारत 
भे निवास करने के लिए भारत सरकार वी झनुमति मिल गई हो। ऐसे मद 
'क्तियो पर वे ही उपवन्ध रूगगू होगे जा कि १९ जलाई १९४८ के बाद आए 
रणाथियों पर छांग होते हूँ । भ्र्यात्‌ यह समझा जायगा कि ये सब व्यक्ति १९ 
जुरझाई १९४८ के वाद भारत आये । यह उपवन्ध उन मसलमाना की सुविधा 
के लिए बनाया गया जो कि भारत में ही रहता चाहते थे, जैसे राष्ट्रीय मुसल- 
मान, या सरकारी नौकर, परन्तु जो साम्प्रदायिक स्थिति के कारण अपने परिवार 
को पाकिस्तान पहुंचा आए थे परन्तु स्थिति सुधर जाने पर फिर स भारत में 
आना चाहते थे। ऐसे छोना की सख्या वहुत कम थी। प० नेहरू ने सवियान 
सभा पे कहा कि (अगस्त १२ १९४२) इनकी सर्या दो या त्तीन हजार से अधिक 
नही होगी । 


३) भारत से वाहर विदेशों में रहने वाले भारतीय जिनका या जिनके 
माता-पिता का या महाजनको मे से किसी का अविभाजित भारत में जन्म हुआ 
हो, भारत के नागरिक समझे जायेंगे अगर उन्हाने भारत के राजनीतिक (तछ9- 
07780) या वाणिज्यिक ( ०0॥9५॥]47 ) प्रतिनिधि की, इस सविधान 
के लागू होने से पहले या वाद, झ्रावेदन-पत्र देकर अपने को पजीबद्ध करा लिया 
हे 

नागरिकता पर प्रतिवन्ध --सविधान में यह कहा गया हूँ कि अगर किसी 
व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अजित कर छी हूँ तो 
वह भारत का नागरिक नही समझा जायग्रा 


नागरिकता सम्बन्धी उपरोक्त उषवन्धों को देखने से ज्ञात होता हैँ कि 
भारतीय सविधान दारा बह्च-सिद्धान्त तथा जन्म-स्थान-सिद्धान्त दोनों नाग- 
रिकता निर्धोरित करने के लिए मान लिए गए हूँ। इसके अतिरिक्त भारत में 


श्ण्० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


कुछ काल का निवास भी भारत की नागरिकता निर्धारित करने के लिये काफी 
माना गया हूं । 

यह स्पष्ट हैँ कि नागरिकता सम्बन्धी उपबन्ध अपूर्ण हँ। उदाहरणार्थ 
अगर कोई विदेशी अभारतीय भारत का नागरिक होना चाहे तो किस प्रकार 
होगा, इस विषय में सविधान में कूछ नहीं है। इसका कारण यह हूँ कि 
आरतीय ससद को नागरिकता सम्बन्धी उपबन्ध बनाने का पर्ण अधिकार दिया 
गया हू । इसलिए इस प्रकार की जो बाते सविधान में छूट गई है वे सब समद्‌ 
साधारण विधि (]99) द्वारा पूरी कर देगी । 


भारतीय नागरिकता अधिनियम 


जंसा ऊपर लिखा जा चुका हूँ भारतीय संविधान संसद्‌ को नागरिकता 
सम्बन्धी उपबन्ध बनाने का पूर्ण अधिकार देता है। संविधान में नागरिकता 
के विषय मे जो उपबन्ध हैँ वे पूर्ण नही थे क्योकि उनमें केब्रक यही बताया गया 
था कि २६ जनवरी १९५० को भारत के नागरिक कौन थे परन्तु इस तिथि के 
पश्चात्‌ भारतीय नागरिकता का निर्णय कंसे किया जायया इस विषय में विधि- 
निर्माण आवेश्यक था। इसीलिए गृह-मत्री प० गोविन्द बललभ पत॑ ने ससदू 
मे एक विध॑ यक प्रस्तुत किया जो पारित होने पर “भारतीय नायरिकता अधिनियम” 
६ तिताता (वरांग्ट08॥79 26 णीं 7955 ) कहलाया।.. इस 
अधिनियम के मुख्य उपबन्ध निम्नोक्‍त है 

नागरिकता प्राप्ति 

(१) जन्मजात नागरिक --भारत में २६ जनवरी १९५० फो या इस 
तिथि के परचात्‌ उत्पन्न प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात भारतीय नागरिक होगा 
यदि वह विदेशी दूत अथवा विदेशी शत्रु की सन्‍्तान न हो। 

(२) वंशाधिकार से नागरिकता की श्राप्ति --कोई भी व्यक्ति जिसका 
जन्म २६ जनवरी १९५० या इस तिथि के पश्चात्‌ भारत के बाहर हुआ हो 
भारत का वशाधिकार के आघार पर (99 025८८॥६) नागरिक माना जाबगा 
यदि उसका पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक था। 

(३) रजिस्ट्री के छारा नागरिकता --कोई व्यक्ति जो कि सविधात 
के उपबन्धों द्वारा या इस अधिनियम के झन्य उपबन्धों द्वारा भारतीय नागरिक 
नहीं है, प्रार्थनापत्र देने पर इस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता हैं, यदि 
बह निम्नलिखित वर्गों (02(८8०723) में से किसी एक वर्ण में हो - 


भआरतीय-नागरिकता १०१ 


(भर) वे भारतीय (ए675075 0 ॥0ी4/ 07ए8॥7) जो साधारणत 
भारत में ही निवास करते हैं तथा रजिस्ट्री के प्रार्येनापत देने से ६ महीने पूर्व से 
भारत में ही निवास कर रहे हो , 

(ब) दे भारतीय (?९ए5095 07 7त्तता4व3 0709जा) जो साघारणव 
अविभाजित भारत से बाहर किस्ती स्थान में निवास करते हो, 

(स) वे स्त्रियाँ जिनका विवाह भारत के नागरिको से हुआ हो, 

(द) भारतीय नायरिका के अवयस्क (एशा05) बच्चे ,) 

(ध) निम्नलिखित देशा के नागरिक--श्रयुक्त राज्य (766 ]6 72- 
0077), कैनेंडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिणी श्रफ्रीका सघ, पाकिस्तान, 
सीलोन, रहोड़े सिया तथा न्यासालण्ड सघ, तथा झयेलेण्ड का गणतत्र। 

किसी वयस्क को रजिस्ट्री के द्वारा नागरिकता प्राप्ति तभी ही सकती है यदि 
वह नागरिकता की क्षपथ ग्रहण करे । 

केन्द्रीय सरकार विश्येप परिस्थितिया में किसी भ्रवेयस्क को भी भारतीय 

नागरिक रजिस्टर (7८?257८7) कर सकती हैं। 

ऊपर बे' उपबन्धों में भारतीय (६7509 ॥7080 ० ठष्ठात) से 
यह त्तात्पयं हँ कि वह व्यवित अथवा उसके मात्ता पिता में से एक या दादा-दादी 
में से एक, अविभाजित भारत में जन्मा हो । 

(४) नागरिकक्रण द्वारा नागरिकता प्राप्त होना --कीई विदेशी (राष्ट्र 
मण्डल के सदस्य देशो अथवा आयलेण्ड-मणतत्र के नागरिक्रों के अतिरिक्‍त ) 
प्रार्थना पत्र देने पर केम्द्रीय सरकार द्वारा नागरिककरण (वि2प्राक्षा- 
६8700] द्वारा भारत का नागरिक दनाया जा सकता हूँ, यदि वह्‌ निम्नीक्त 
शर्तों को पूरा करता हो 

(१) वह क्सी ऐसे देश का नागरिक न हो जहाँ कि भारत के नागरिकों 
के नागरिक्करण पर विधि या व्यवहार द्वारा रोक हो, 

(२) उसने अपनी पहली नागरिकता का परित्याग कर दिया हो तथा 
केन्रीय सरकार को इसको सूचना दे दी हो। 





ए यह झषयथ हूँ *गु, &8 . ७७ इणस्फ्याए ब्रीयया. (० इलवाओ 
प्रा5९ 9 छग| 5८छच (एएट किए उच्चत ढ]९ए:३४८९ (9 छा (6पफ्रन्‍तए०फ 
शत 35४ 9५ 20४ ल्डा्रजिक्रटवत, बच्चे पा । जग थििणिं) उष्टप्ट 
प्री |4७४5 ण॑ [तब ग्यापे कण माए तणारटड बढ व लापरटए जी वजताव 7! 


श्०२्‌ भारतीय संविधान तथा नागरिकता 


(३) वह प्रार्थना-पत्र देते के पूर्व भारत में लगातार १२ माह रहा हो वा 
सरकार की नौकरी में भारत में १२ माह लगातार रहा हो, 

(४) इस १२ मास की ग्रवधि से पूर्व ७ वर्षों के समय में वह कम से कम 
४ बर्ष तक कूल मिलाकर (छा 6 32९7229[6) भारत में रहा हो, 

(५) वह रूच्चरित्र हो, 

(६) भारतीय सविधान भें आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भारतीय 
भाषा का उसे पर्याप्त ज्ञान हो, 

(७) नागरिककरण प्राप्त हो जाने पर उसका विचार भारत में निवास 
करने का हो या भारत सरकार की नौकरी या किसी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सगठन की 
नौकरी करने का हो जिसका भारत सदस्य हो । 

इन उपर्यूवत शर्तों को भारत सरकार किसी ऐ से व्यक्ति-विद्येप के सम्बन्ध में 
जिसने विज्ञान, कछा , साहित्य, दर्शन, विदव-शान्ति अथवा मानव-उन्नति वी 
दिशा म॑ महत्वपूर्ण काय किया हो, हटा भी सकती हूँ। 

(४) क्षेत्र-विस्तार ढारा >-यदि कोई भू-माथ ((&प्र/09) भारत 
राज्य में सम्मिलित होता हूँ तो भारत-सरकार उसके निवासियों को भारतीय 
नागरिकता प्रदान कर सकती हूं। 


नागरिकता का लोप 

(१) कोई भारतीय वयस्क नागरिक, जो कि किसी अन्य देश का भी 
नागरिक है, एक घोषणा द्वारा भारत की नागरिकता त्याग सकता हूँ 

(२) यदि कोई पुरुष भारत का नागरिक नही रह जाता तो उसके अवयस्क 
बच्चे भी भारतीय नागरिकता से सचित हो जायेगे । 

(३) यदि भारत का कोई नागरिक, किसी प्रकार स्वेच्छतया, २६ जनवरी 
१९५० तथा इस नागरिकता अधिनियम के छागू होने के मध्य काल में अन्य 
किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता ह तो उसकी भारतीय नागरिकता 
का छोप हो जायगा। 

(४) भारत-सरकार किसी ऐ से व्यक्त की नागरिकता का अन्त कर सकती 
हूँ जिसने तायरिककरण या रजिस्ट्रेशन स्रटिफिकेट प्राप्त करने में किसी प्रकार 
को बेइमानी की हो। 

(५) यदि कोई ऐसा नागरिक भारतीय सविधान के प्रति विश्वासधातक 
हो तो सरकार उसकी नागरिकता का झन्त कर देगी। 


भारतीय-नागरिकता १०३ 


(६) यदि युद्धकालल, में उसने अवैध रूप से किसी झजत्देश के साथ 
सम्बन्ध रखा हो या व्यापार क्या हो तो उसवी नागरिकता छित जायगी। 

(७) यदि नागरिकक्रण अथवा रजिस्ट्रीकरण के < दप व भीतर उस किसी 
देश में कमर स कम २ वर्ष का वाराबास दण्ड मिला हो तः उसकी नागरिकता 
का अन्त हो जायगा। 

(८) यदि ऐसा नागरिक ७ वर्ष तक लगातार भारत के बाहर निवास 
करता रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जायगी। 

परूतु उपर्युक्त सभी दशाआ में भारत सरकार तभी नागरिकता का अन्त 
करेंगो यदि उसे ऐसा विश्वास हा कि ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक रखना 
सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार दिया 
जायगा कि वह सरकार के सम्मुख अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व करे । 

इस अधिनियम द्वारा नागरिकता प्राप्ति तथा छीप के नियमा को जा कि 
संविधान में पूरे नही थे पूरा कर दिया गया है। इस झधिनियम के द्वारा नाग- 
रिकक्‍्ता प्राप्ति के सभी सिद्धान्ता को रान्यता प्रदान वी गई है। 


प्रश्न 


६ (१) भारतीय संविधान में नागरिकता सम्बन्धी उपयन्धा का बणन 
चीजिये। 


अध्याय ६ 
नागरिकों के मूल-अधिकार 


मूर अधिकारों का अथ तथा प्रयोजन --आधुनिक काल सें कई लिखित 
विधानो में नामरिको के कुछ अधिकारो का वर्णन कर दिया गया हूँ। इन अधि- 
कारो को मूल-अधिकार कहते है, अर्थात्‌ वे अधिकार जो कि स्वय सविधान द्वारा 
प्रदान किए गये है । प्रत्येक राज्य दारा अपने नागरिको को कछ सुविधाएँ प्रदान 
की जाती हैँ, क्याकि इन सुविधाआ के बिना व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं 
है ॥ लोकतन्त्ात्मक शासन-प्रणाली का आधार ही व्यक्ति का विकास ह। परन्तु 
लोक्तन्त्रात्मक प्रणाली में बहुमत की सरकार होती हैँ। भय हे कि बहुसख्यक्र 
अल्प-सख्यको के हितो का घ्यान ही न रखे तथा इस प्रकार उन्हे वे सुविधाएँ न 
प्रदान करें जो कि व्यक्तित्व के विकास की आवल्यक दशाएँ हँ। इसलिए इन 
सुबिधाआ का भर्थात्‌ अधिकारो का विधान में समावेश कर दिया जाता है और 
इस प्रकार भ्रल्पमत-दछ उनके उपभोग से वचित रहता है। 


संविधान में कुछ अधिकारो का इस प्रकार वर्णन करने का परिणाम यह 
होता हैँ कि सरकार नागरिको की इन सुविधाओं को आसानी से हटा नही सकती 
है। ये श्रधिकार चाहे कोई भी दल शासनारूढ क्यों न हो बने रहते है।! 
बहुमतीय दल इनको अपनी इच्छानुसार आसानी से बदल नहीं सकता 
क्याकि सविधान में उनका वर्णन होने के कारण वे श्रद्धा की दष्टि से देखे जाते 
हूं। परन्तु अगर बहुमत दल चाहे तो इनमें परिवर्तत कर ही सकता हे ॥ उदाहर- 
णाथ हमारें देश मे, मूल-अधिकारा में अभी कुछ सशोघन किया गया हैं। देश में 
संगठित जनमत का एक बडा भाग इन सशझोघना के विरुद्ध था परन्तु तब भी ये 
सशो०न ससद द्वारा पास कर दिए गये क्योकि ससंद में सरकार का ही बहुम' 
था। 


7 अमेरिकन उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य-न्यायाधिपति ने इन 
अधिकारों वी निम्नलिखित परिभाषा की हूँ “थफ्रल लक फुएएए5४ 
गी एिठेबरयाटाबों गाडां 5३5 ६0 कछाफितकावज | सल्ापिया इपजुट्टाड एटा 
पर ब्रारए0३ णी एगापटडु ०ण्राप्रणएटा३ए, 97<57०79: घह कटबढ) ण॑ फ्रशुंगिईन 
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नागरिका के मूल-अधिकार श्ण०्५्‌ 


५. एक बात नहीं भूलनी चाहिये कि मूल-अधिकार भी असीमित नही हा सकत 
हूँ । कोई भी अधिकार अगर समाज वे हिता के विए्द्ध हें तो अधिकार नही रह 
सकता हूँ । इसलिए प्रत्येक अधिकार की एक निश्चित सीमा हूँ । वह यह है कि 
चह समाज का अहित न करें) इसलिए, उदाहरणार्थ स्वतन्तता का अधिकार 
मुझे हिंसा करने था कसी की हानि करने का अधिकार नही दता हू। धर्म की 
स्वतन्नता का अश्रधिकार मुझे दूसरे धर्मों के विर्द छागा का भडकाने का 
अधिकार या कुछ ऐसे काम करने का अधिकार जा कि हमारे नंतिक भावना के 
डिग्ड हो नही दता। इसी प्रकार प्रत्येक अधिकार सीमित है। 
.. फ्रेंच ऋतिकारिया से सन्‌ १७८९ में “मनुष्य के अधिकारा की धापणा” 
में कछ मौलिक अधिकारों का वर्णन किया। अमेरिकन संविधान में भी एक 
अधिकार-पत्र ( 90] ० ॥२875) का समावेश किया)गया है। आजकल तो 
कई विधान हूँ जिनमें कि नागरिका के मूल अ्रधिकारा का वर्णन हेँ। उदाहरणार्थ 
आयरलंण्ड, रस, आदि के । परन्तु कुछ विधान ऐसे भी है जहाँ कि विधान में मूल- 
अधिकारा का वर्णन नहीं हूँ , उदाहरणार्थ इगलंण्ड का । वहाँ तो सविधान 
अलिखित है । इससे मूल-अधिकारो के सविधान में वर्णन का प्रश्न उठता ही नहीं 
परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि वहाँ नागरिकों के अधिकार अरक्षित्त 
है, वहां उनकी रक्षा साघारण विधि द्वारा होती है । परन्तु वहाँ क्याकि पालिया- 
मेष्ट की सर्वप्रधानता हूँ, इसलिए अगर पालियामेण्ट कसी विधि द्वारा किसी 
अधिकार का थ्रन्त कर दे तो न्यायालय इसके विरुद्ध कुछ नही कर सकते है। 
परन्तु उन देझ्षो मे जहाँ कि न्यायपालिका की सर्वप्रघानता हूँ वहाँ नागरिक 
किसी भी कानून को जो कि उसके मूछ-अधिकार में क्ठाराघात करते है न्यायालय 
के सामने ला सकता हूँ तथा न्यायाऊुय अगर यह समझे कि वह कानून नागरिक 
के मूल अपरिकारों का अतिक्रमण करता हैँ तो वह श्रवैंध घोषित कर दिया 
जावेगा। इसलिये यह बहा जाता हूँ कि मूछ अधिकारो की रक्षा के लिये स्याय- 
पालिका बी सर्वप्रधानता (700॥08 5प्र7थआ१8८9५) श्रावश्यक है । क्योवि 
अगर इन अधिकारों को मनवाने (८0070९८) वा कोई साधन न हो तो बे 
व्यय हूँ तथा उनसे कोई छाभ नहीं। 
भारतीय सविधान्‌ में मूल अधिकार --सविधान में, _ निम्नलिसित 

अधिकारों का वणन हू समता अधिकार, रवातस्त्रय-प्रधिवार, शोपण ये विस्द्ध 
अधिकार, चैंमे-स्वातस्द्य का श्रधितार, सरफति और शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवार, 
"भ्रम्पति का ग्रधिकार, तथा सविधानिव' उपचारों में श्रधिकार। इन श्रधिकारों 
को दो वर्गों मे बरॉदा जा सरता है। इनमे से बुछ अधिवार सो ऐसे है जो कि 
केवछ नागरिकों को ही प्रदान किये गये है। उदाहरणार्थ र्वतस्त्रता वा भ्रथिवार 


१०६ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


केबल नागरिका को डी प्रदान किये गये हूँ । परन्तु जीवन- सम्पत्ति, रक्षा आदि, 
अधिकार सबो को प्रदान किये गये है । 


इन अधिकारो को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हूँ। एक तो वे 
हूँ जो कि राज्य की शक्ति के ऊपर एक सविधानिक नियन्‍्नण जण स्थापित करते हें! 
दूसरे वे है जो कि व्यक्ति की स्वतम्ब्रताआ की रक्षा करते हूँ । पहले प्रकार के 
अधिकारो पर व्यवस्थापिका किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नही कर सकती हूँ। 
यदि यह एं सा करेगी तो न्यायपालिका ऐसे किसी भी व्धिन को अवैध घोषित 
कर देगी | परन्तु दूसरी श्रेणी के अधिकारों का राज्य कुछ सीमा तक नियमन कर 
सकता हूँ 7? 

सविधान में यह कहा गया हू कि वे सब कानून जो कि नये सविधान के प्रारम्भ 
होने से ठीक पहले भारत मे लागू थे उस मात्रा तक झून्य होगे जिस तक वे मूल- 
अधिकारो से भ्रसगत हूँ । इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार नहीं दिया 
गया हूँ कि वह कोई ऐसा कानून बनावे जो कि इन अधिकारो को छीनता हो या 
कम करता हो। राज्य शब्द से यहाँ पर तात्पय , सघीय सरकार, राज्यो की सरकारे 
तथा भारत के श्रन्दर या बाहर-भारत-सरकार के अधीन सब अधिकारियों से हूँ। 
इस प्रकार यह कहा जा सकता हूँ कि मूछ अधिकार इन सब अधिकारियों को 
नियन्त्रित करते है । 

समता का अधिकार --पअ्रत्येक नायरिक राज्य की दृष्टि में समान हूँ। 
राज्य ऊँच-नीच , गरीब-अ्रमीर, आदि का भेद नहीं करेगा। सबो को राज्य की 
ओर से सम्तान अवसर दिए जायेंगे। यह अधिकार छोक-तन्त्ात्मक प्रणाली में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। बिना इसके हम लोक-तन्‍्त्रात्मक सरकार की केल्पना 
20 कर सकते हूँ। सविधान द्वारा इसके अन्तर्गत निम्नलिखि बातें रखी 
गई है -- 

#ैै) विधि के समक्ष समता--इसका अर्थ यह हूँ कि भारत-राज्य-क्षेत्र 
के अन्तगंत कानून के सामने सब बराबर हैँ तथा सब को समान रूप से कानूना 


का सरक्षण प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का भी भेद-भाव नहीं किया 
जावेंगा। 


(२) धर्म, मूलबश, जाति, लिग, या जन्म-स्थान के आधार पर या इनमें 
से किसी एक के आधार पर राज्य क्सी नागरिक के विरुद्ध कोई विभेद नही 
करेगा। इससे यह ततपय हैँ कि ऊपर वर्णित बातो के आधार पर राज्य द्वारा 
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नागरिका म॒ क्सी प्रकार का भद भाव नहा क्या जावगा। राज्य द्वारा प्रत्यक 
नागरिक का यह अविकार प्रदान किया गया हूँ कि यह दुकाना सावजनिक 
साजनालया होटला तथा सावजनिक मनारजन के स्थाना म जेस प्राक सिनमा 
आदि में बिना किसी वाघा के प्रव्च कर सकता हैं। इसक अतिरिक्त संविधान 
में यह भी कहा गया हँ कि उन सब कुआ तालावा स्नान घाटा सड़क तथा 
सावजनिक समामम के स्थाना ([७०)।० 7९5070$) के जिनको कि राज्य 
में किसी प्रकार की सहायता मिली हे या जा साधारण जनसा क उपयाग क लिए 
सर्मापत किए गए है उपयोग का बिना किमी भदभाव के सव नागरिका को भ्रपि 

कार होगा। 


(३) राज्य म सब नौकरिया या पदा पर नियक्ति के ल्यि सव नागरिका 
का थराबर अवसर दिया जावगा। धम जाति लिग झादि के आधार पर 
नौकरिया मे काई भद भाव नही क्या जावगा। सनी तथा पुरुषा में भी इस 
बात म कोइ फ्क् नहीं किया जावगा। दाना का समान अवसर प्रदान क्या 
जावेगा। 


(४) संविधान द्वार अस्पत्यता का अन्त कर दिया थया हैं। इस धारा 
द्वारा हिन्दू सम जम जो बडा भार करूफ था उसका दूर करन की चप्ठा की गई 
है। छुप्नाछत क कोट का जिसन हमार समाज की दुदशा कर दी थी इस 
प्रकार हटान का प्रयत्न क्या है। राज्य की दृष्टि म सब व्यक्ति समान हैं। 
अगर कोई मनुष्य क्सी दूसरे पर अस्पश्यता के आधार पर कोई रोक-टोक रूगाव 
लो वह राज्य द्वारा दण्डित हाया । 

(५) राज्य द्वारा सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधिया के अतिरिक्त और 
किसी प्रकार का खिताव प्रदान नही किया जावगा। इस प्रकार सामाजिक 
समानता स्थापित करने की च प्टा की गई हूँ। यह भी सविघान में कहा गया 
हैँ कि भारतीया का विदेशी सरकार से भी कोई खिताव स्वीकार करन का अधि 
कार नहा हू । परन्तु अगर काई विदेशी भारत-सरकार की सेवा में है ती वह 
राष्टपति की सम्मति स किसी राष्ट से खिताव स्वीकार कर सकता हूँ । 

संविधान म उपरोक्त उपबन्धा के साथ-साथ यह भी स्पप्ट रुप से कह 
दिया गया हूँ कि समता का अधिकार राज्य का निम्नलिखित कायम करन में नही 
रोक सकेगा। 


(१) सावजनिक स्थाना में हर एक को प्रवद्च करने का वरावर अधिकार 


हैं, परन्त राज्य को यह अधिकार होगा कि वह स्त्रिया तथा बच्चा की सविधा 
के छिए विच्र प उपबध बनाव । 


श्ण्८ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


(२) राज्य को यह भी अधिकार हूँ कि वह सामाजिक दृष्टि से तथा शिक्षा 
की दुष्टि से पिछडे हुए कसी वर्ग के लिये या अनसूचित-जातियो अथवा जन- 
जातियो के लिये कोई विश्येष उपवन्ध बनावे 7? 


(३) यद्यपि नौकरियों में सवको समान अवसर दिया जावेगा परन्तु राज्य 
को यह अधिकार हँ कि वह पिछडे हुये किसी नागरिक वर्ग के पक्ष मे, जिनका 
राज्य की नौकरियों में प्रतिनिधित्व कम हैँ, कुछ स्थान सुरक्षित कर सकता है। 

(४) राज्य को यह अधिकार हूँ कि वह किसी नौकरी के लिये श्रगर चाहे 
तो निवास सम्बन्धी योग्यता निर्धारित कर सकता हूँ । 


(५) अगर किसी कानून के द्वारा यह प्रवन्ध हे कि किसी धामिक या साम्प्र> 
दायिक सस्था के पदाधिकारी किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय के हो तो ऐसा 
समता के ग्रधिकार का विरोधी नहीं माना जावेगा। 


स्वातन्त्य अधिकार --स्वतत्रता ही जीवन है।” यह आधुनिक काल 
में प्रत्येक लोकतन्‍्त्रात्मफ दखछ का नारा रहा हूँ। व्यक्ति का विकास बिता 
स्वतन्त्रता के असम्भव हैं। बिना स्वतन्त्रता के हम आपने अधिकारों का उपयोग 
नही कर सकते है। यथार्थ में जो राष्ट्र परतन्त्र रहे हैं उनका सास्क्ृतिक , नैतिक 
तथा वौद्धिक हास हुआ हे। किसी प्रकार की भी उन्नति बिना स्वतन्बता के 
सम्भव नही है। आधुनिक काल मे सभी सम्य देझो में नागरिको को यह अधिकार 
दिया गया हूँ। भारतीय-सविधान में स्वतत्रता का अधिकार मूल-अधिकारों 
की कोटि में रखा गया हैं। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकार नांगरिको की 
दिये गये है । --+ 

(१) भाषण तथा लेखन की स्वतत्रता इसके अन्तगगंत प्रेस वी स्वत- 
स्त्रता भी सम्मिलित हूँ । 

यह अधिकार असीमित नही हैँ। सविधान-सझोधक बिल (१९५१) द्वारा 
यह पास किया ग्रया कि यह अधिकार राज्य को कोई ऐसा कानून पास करने 
से नही रोक सक्गा जो राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यो से मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध, 
शिप्टाचार था सदाचार वे हित में भाषण तथा लेखन यी स्वतन्त्रता पर रोक 
लगाते हा। इस मशोघन का बहुत विरोध किया गया था। परन्तु प० नेहरू 
नें इसे अत्यन्त आवश्यक बताया तथा यह ससद द्वारा पास हो गया। 





$ ससद द्वारा जो प्रथम सशोधक-बिल पास हुआ है उसके द्वारा यह उप- 
बन्ध वढां दिया गया हुं । 


नागरिकों के मूल अधिकार १०९ 


(२) ज्ञान्तिपूवंक तथा बिना हथियार सभा करने को स्वतन्त्रता। परन्तु 
इस प्रकार की स्वतन्त्रता पर भी राज्य सावजनिक व्यवस्था के हित में यक्ति-युक्‍्त 
रोक लगा सकेगा। 

(३) ससस्‍्था या सघ बनान की स्वतन्त्रता । यहाँ भी राज्या की सावजनिक 
व्यवस्था के हित में युक्तियक्त रोक लगाने का अधिकार हैं। 

(४) भारत के राज्य क्षेत्र मे सब जगह बे रोक-्टोक घूमने (ग्रबाध 
सचारण) की स्वतन्त्रता। 

(५) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस 
जाने की स्वतन्त्रता । 

(६) सम्पति के अर्जन, धारण तथा व्यय करने की स्वतन्त्रता । 

परन्तु राज्य को साधारण जनता के हितों में या किसी कानून-ढारा ४,५, 
६ में वणित स्वतन्त्रता में युक्तियुक्त रोक लगाने का अ्रधिकार हैँ । 

(७) किसी भी प्रकार वृत्ति, उपजीविका, व्यापार कारवार करने की 
स्वतन्त्रता । 

परन्तु यह्‌ अधिकार भी असीमित नही हूँ। राज्य जनहित में इस प्रवार 
की स्वतन्त्रता पर भी रोक लगा सकता हूँ। 

(८) बिना अपराध किसी मनुष्य को दण्ड नहीं दिया जायगा और कोई 
ब्यक्ति एक्ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दण्डित नही किया जावेगा। 
कसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नही किया जावेगा । 

(९) ब्रिना कानून के किसी व्यक्ति को अपने प्राण या शारीरिक स्वतन्त्रता 
से बचित नही किया जावेगा । परन्तु इस सम्बन्ध में ससद्‌ को यह अधिकार 
हूँ कि अगर बह प्राण या झारीरिक-स्वतन्त्रता से वचित करने को कोई कानून 
बनावे तो न्यायालय उसकी अवहेलना नही कर हकते है। न्यायालय यह नहीं 
कह सकते हूँ कि यह कानून अवध हूँ । इस प्रकार इस विषय में ज्यवस्थापिका 
के हाथ में शक्ति है न कि न्यायपालिका के । 

इस अधिकार से यह अर्थ हे कि सरकार मनमानी न करे और बिना कसी 
अपराध के कोई मनुष्य अपराधी न करार दिया जावे तया जेछ में न ठूस दिया 
जावे। इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक हूँ । अन्यथा सरकार अपने विरोधियों 
से मनमाना व्यवहार कर सकती है । 

(१०) वन्दीकरण ओर निरोद से मरक्षण --इसके अन्तगत सविधान 

यह कहा गया हूं कि कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया हैँ, बिना बन्दीकरण 


$ नागरिकों के मूल अझ्रिकार श्श्श्‌ 


सबसे अधिक भय इस वात का रहता है कि अगर सरकार चाह ता बह इन्ह 
अपने विरोधिय्य की कार्यवाही को रोकने के लिए प्रयुक्त कर सकती हूँ । 

- शोपण के विरुद्ध-अधिकार --सविधान द्वारा इस अधिकार के प्रदान 
करने से भारत राज्य-क्षेत्र मे मतुप्या का पण्य अर्थात्‌ खरीदना और वेचन 
वंगार, तथा कसी भअ्रन्य प्रकार का जबरदस्ती लिया हुआ श्रम अपराध बनादिया 
गया हूँ। श्रगर कोई व्यक्ति इसका उल्लधन करग्रा तो उसका राज्य ढारा 
दण्ड दिया जावेग,। हमारे गावा में तथा पहिले की देशी रियासता म वेयार 
की प्रथा थो। जमोदार तथा ताल्लकेदार अपने खेंता में अछूत जातियां था 
गँद में बसने वाले अन्य छाग्रा से बेगार करवात थे। वगार का श्रर्थ उस श्रम 
से ह जिसका मेहनताना नहीं दिया जाता ह। यह बहुत अनुचित प्रथा थी। 

सविधान ने इसे बन्द बर बहुत अ्रच्छा क्या है। आवश्यकता इस बात वी है कि 
इसब्त पूर्णतया पाछन करवाया जाय | 
ऊपर दिये हुए अधिकार से राज्य के इस अधिकार में कोई कमी नही झाती 
कि बहू किसी स्॒वजनिक प्रयोजन के लिए वाघ्य सेवा छाभू करे। उदाहरणार्थ, 
राज्य देश की रक्षा के लिये सब ग्राय्य व्यवितिया को खेला में अलिवार्य-भर्तो 
सकता है । 
संविधान मे यह भी कहा गया है कि १४ वर्ष स कम झाय वाले बाबत 
का कररबाने, खान अथवा कसी अन्य सक्टमय तौकरी म नहीं छूग्राया 
जायगा। इस उपबन्ध का उद्देश्य यह है कि भारत के भावी नागरिकों का स्वा- 
स्थ्य न विगड जावे। परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक था 
के १४ वर्ष के बजाय १६ वर्ष रखा जाता तथा बालका के साथ-साथ स्विया 
का भी खान आदि में काम करना बन्द कर दिया जाता। क्याकि खान आदि 
ये काम करना स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक हू । विज्ञेपकर हमारे ज॑से 
देश में जहाँ कि पू जीपतिया ने मजदूरों की दशा सुधारने का वहुत ही कम प्रयास 
क्याहँ। 
घम-स्वातल्य का अधिकार --इसके अन्‍्तर्गत सविधान द्वारा प्रत्येक 
व्यक्ति को अन्त करण की स्वतन्त्रता तथा अपने घर्मं को विना किसी रुकावट 
के मानने, प्रचार करने तथा आचरण करने का प्रधिकार दिया गया है। परन्तु 
इस प्रकार का अधिकार असीमित नही हूँ । इसलिये यह अधिकार सार्वजनिक 
व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के विरुद्ध नही हो सकता हूँ । 
घामिक स्व॒वन्त्रदा का अधिकार इसलिए आवश्यक हैँ क्योकि अन्यथा जो 
दल श्षक्तित में होता हू. वह झपने धा्मिक्टविचारों को और सवो से मनवाने की 


श्श्र मारतीय सविधान तथा वायरिकता 


भी चेष्टा करता हूँ । यह उचित नही हैँ। ऐसे उदाहरण इतिहास में मिलते 
है।! सभी सम्य राज्य आजकल घामिक स्वतस्त्रता प्रदान करते है। भारत 
मी धर्म के विषय में निष्पक्ष है| अर्थात्‌ राज्य स्वय किमी धमं-चित्मंष की ऐसी 
सुविधाएँ प्रदान नहीं करेगा जोकि अन्य धर्मावलम्बियो को न दी गई हो । 

सिलो को कृपाण घारण करने का अधिकार दिया गया हूँ। प्रत्येक धार्मिक 
सम्प्रदाय को धामिक सस्थाओ की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार दिया 
गया हू । उसको धा्मिक-कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता दी गई हूँ। वह इस 
उद्देश्य से जयम तथा स्थावर सम्पत्ति खरीद तथा रख सकता हूँ। 


राज्य ने अपने हाथ में यह अधिकार रखा हूँ कि किसी धर्म से सम्बन्धित 
“किसी प्रकार की आथिक या राजन तिक क्रियाआ के लिए नियम बता सके था 
उन्हे रोक सके। राज्य को समाज-सुवार के उद्देश्य से या हिन्दूसमाण के सब 
बर्गों के छिए हिन्दू सार्वजनिक चस्थाओ को खोलते के लिए, कावन बनाने का 
भी अधिकार हैं। हिन्दुओ में सिख, बौद्ध तथा जैन भी शामिल है। 


किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए करो को देने की 
स्वतन्त्रता दो गई है। उसको इतके छिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। 
राज्य की शिक्षा-सस्थाओ में किसी श्रकार की धार्मिक-शिक्षा नहीं दी जावेगी। 
जन शिक्षा-सस्थाओ में जिनको इस उद्देश्य से ही स्थापित किया गया हैं ये उप 
अन्ध लागू नहीं होगे। परन्तु उन शिक्षा-सस्थाआ में भी घामिक शिक्षा के लिए 
"किसी को बाध्य नही किया जावेगा।*₹ 


संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार --भारत एक विज्ञाल देश हैं। 
इसमे विभिन्न भाषा-भाषी लोग हूँ। यद्यपि यह सत्य हूँ कि व्यापक भ्रर्थ में 
मारत में सस्कृति की एकता हूँ तथापि यह भी सच है कि प्रत्येक भाग की श्रपती- 
अपनी भाषा तथा सस्क्ृत्ति है। भारत में १४ उन्नत भाषाएँ हैँ जिनका अपना 
साहित्य तथा इतिहास है) इसलिए स/स्क्ृतिक-स्वतन्त्रता ऐसे देश में श्रावश्यक 
है। झूस में भो जहाँ कि कई विभिन्न सस्कृतियाँ पाई जाती है सास्कृतिक 
स्वतन्त्रता प्रदान को गई है । हु 

भारतीय सविवान में इस विषय [पर निम्नलिखित उपबेन्धों की रचना की 
गईहूँ -- 

2. 9 पर, ०४, 7596, 9 85 

2 इस विषय में भारतीय-सध की विश्वेषताएँ वाला अध्याय देखिये । 


नागरिकों के मूठ अधिकार ११३ 


(१) प्रत्येक अल्प-्सल्यक वर्ग को जिसकी अपना भाषा, छिप या सस्कृति 
है उसको बताने रखने का अधिकार हूँ। 


(२) ऐसी शिक्षा-सस्थाओ में, जो राज्य द्वारा चलाई जाती हूँ, या जिनको 
राज्य श्रा्धिक सहायता देता है, प्रत्येक नागरिक की प्रवेश करने का अधिकार 
है। अर्थात्‌ घर्म, भाषा , जाति या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक 
एसी सस्थाओं मे प्रवेश पाने से वचित तही किया जावेगा। परन्तु प्रथम सशोधन' 
बिल (१९५१) द्वारा राज्य को यह अधिकार है कि वह पिछडी हुई जातियों के 
लिए इनमें कुछ स्थान सुरक्षित कर दे। ५ 


(३) धर्म या भाषा पर झाधारित सब अल्प-सल्यक वर्गों को अपनी रुचि 
की शिक्षा-सस्थाओ की स्थापना तथा उनके प्रवन्ध का अधिकार है। 

(४) राज्य द्वास शिक्षा-सक्ष्याओ को झ्राथिक सहायता देने में इस आधार 
पर कोई भेद नही किया जावेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी ग्रल्प- 
सल्यक वगं के प्रबन्ध में है । 


सम्पत्ति का अधिकार --सत्रहदी शताब्दी में अग्रेज दार्शनिक लॉक ने 
कहा था कि जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति प्राकृतिक भ्रधिकार है! तब से 
बह सिद्धान्त लोकतन्त्रात्मक सरकारो ने (साम्यवादी-छोकतन्त्र को छोड़कर) 
माता हूँ कि ताग्ररिको की सम्पत्ति में उनकी आज्ञा के बिना हस्तक्षेप नहीं किसा 
जायगा। नागरिकों की श्राज्ञा व्यवस्थापिका में उनके प्रतिनिधियों दी 
जाती हूँ। यह वहीं सिद्धान्त है कि बिता प्रतिनिधित्व के कर लागू नही होगे । 


भारतीय संविधान में भी इस प्रकार के उपबन्ध है। कहा गया हैं कि 
कोई भी मनृप्य वानून के अधिकार के बिता अपनी सम्पत्ति से व्चित नहीं क्या 
जावेगा। परन्तु राज्य को व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक कार्य के लिये हस्त- 
अत करने का ऋषिकार हू और इसके लिए यह ब्यवर॒था की गई हूँ कि झगर इस 
प्रकार कोई कमी की सम्पत्ति लेगा वो उसको प्रतिकार (मुआवजा) देगा ।? 
अगर राज्यों के विधान-मण्डल कोई इस प्रकार का कानून बनावे तो उसके प्रभावी 
होने के छिये राष्ट्रपति की अनुमति झ्रावश्यक है। 





3... “[ववद्य ४5 (छाएएफडाएओ णि 2णएछ७27३20०च). रद फत्माओि 
खांटा९5४६ वा वएपं७ छा 96. ए97एरल्‍टाटल.. रचैणरणएल, 05८एटा ड्ाट्वा 
गा3५ ०६४८ चाहला०ए कतत 5०००) "णश्यणे 6 शट्ञजलते फ्ाटाटञआ5. टब्रा- 
गए इटाएटागीए फट तडरापफेल्प,! $ ऋ, $ल्‍7-$ग्रांटा विट्बतफटड 
० 0ए ट७ (१0फऋराशपंता, ए 9- 
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शरद भारतीय संविधान तथा नागरिकता 

न्यायालया द्वारा जमीदारी-उन्मूलन-कान्‌न को अवध घोषित कर उसे लागू 
होने से रोका न जाय इसलिए प्रथम सश्ञावक बिल (१९५१) में एक विश्ञेष 
उपबन्ध की रचना की थई जो सम्पत्ति अधिकार को पहले से भ्रधिक सीमित 
कर देता हूँ। इस सशोवन की आवश्यकता इसलिए हुई क्याकि बिहार के 
हाईकोट द्वारा जमीदारी उन्मूलन कानून व्यक्तियां के मौलिक अधिकारों के 
विरुद्ध कहकर अर्वध करार दे दिया गया था। 


सविधान के चतुर्थ सशोधन अधिनियम (अप्रैल, १९५५) द्वारा प्रतिकार 
निश्चित करने में न्यायालयों की शक्ति और अधिक सकुचित कर दी गई हूं। 


सविधानिक उपचारो के अधिकार --इससे तात्पर्य उन अधिकारी से हूँ 
जो कि नागरिकों को अपने मूल अधिकारो के रक्षार्थ दिये गये है। क्योकि केवल 
मूल-अधिकारों के वर्णत मात्र से ही उनका नागरिक उपयोग नहीं कर सकते 
है। इसके साथ-माथ यह भी आवश्यक हूँ कि अगर कोई नागरिक या स्वय राज्य 
ही किसी नागरिक के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करे तो उसके अधिकारों की 
रक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। 

सविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार हैँ कि वह अपने मूल 
अधिकारा के रक्षार्थ उच्चतम न्यायालय (5पागाश्ा86 (0प्रा४) की शरथ 
के सकता हू। यह न्यायाव्य इन मूल अधिकारों को भ्रवरतित करने के 
हेतु निवेश (0॥7९0॥075) , झ्रादेश [ एातषा& ) या लेख (५775) 
निकाल सकता हैं ।१ इसी प्रकार राज्या के उच्च-न्यायालया (उ्रीशी 
(०एा१5$) को भी अपने क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार के निदेश, आदेश तथा 
लेख निकालने का अधिकार दिया गया हूँ। परन्तु नागरिक सीधा उच्चतम- 


॥ उच्चतम स्यायारूय ने एक मकदमे मे निर्णय देते हुए कहा कि उच्चतम 
स्यायारूय सविधान द्वारा नागरिका के मूल अधिकारा का सरक्षक बनाया 
ग्रया हैं! 

2 सविधान द्वारा न्यायालयों को मूछ अधिकारों के रक्षार्थ विभिन्व 
प्रकार के लेख निकालने की शक्ति दी गई है) सक्षेप मे उन लेखों का वर्णन 
किया गया हैं । 

(अ) बन्दी प्रत्यन्षीकरण ((39028५(:०77905)-यह रेख कई प्रवार 
का होता है; परन्तु सबसे मुख्य वह हूँ जिसके द्वारा न्यायालय का यह अधिकार 
हूँ कि दह कसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने सम्मुख उपस्थित करवाते 


नागरिका के मूल अधिकार ११५ 


न्यायालय के पास आवेदन ले जा सकता हूँ। इसके भ्रतिरिक्त ससद किसी अन्य 
न्यायालय को भी कानून द्वारा इस प्रकार का अधिकार प्रदान कर सकती हूँ। 

क्या मूत्त अधिकार निल्लम्बित अथवा सकुचित (5प्रक्रश्ात॒6व द्ात॑ 
7९5(0०(66) (किये जा सकते हैं --इम प्रइन का उत्तर है कि वे अधिकार 
राज्य द्वारा निलम्बित तथा सकु चित क्ये जा सकते हैं -- 

(१) विधान में सशोधन द्वारा इन मल अधिकारा को सकूचित क्या 
जा सकता हैं! प्रथम विधात-सशोधन विल (१९५१) द्वारा इन मूल-अ्रधिकारा 
में कुछ परिव्रतन किया गया हैँ । इसका हमे सथास्थान वणन कर चुक॑ हैं । 





का भादेश दे सकता हूँ। इस प्रकार न्यायालय इम बात की जाँच कर सकता हे 
कि वह व्यक्ति कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया हूँ या नहा। यह लेख 
नागरिक की स्वतत्रता के लिए अत्यत महत्वपूर्ण है! इसके द्वारा काय-पालिका 
से नागरिका की स्वतत्रता की रक्षा हाती है। इसका सवप्रथम आरम्भ (१६६१) 
में इस्लेण्ड में हुआ था । 

(व) परमादेश ()४४॥6 47705) --यह लेख एक आ्रादेश हैँ जिसके 
द्वारा एक उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति सस्था या निचले न्यायालय का एसा 
काम करने का आदश देता है जिसका करना उसका कत्तव्य हैं। यह साधारणत 
सार्वजनिक दृत्य तथा सावजनिक सस्थाआ के लिए प्रयक्‍त क्या जाता है । इसका 
प्रयोग वहाँ होता हूँ जहाँ कि भ्धिकार तो हो परन्तु उसके प्रवत्त न क छिपे उपचार 
नहा 

(स) प्रतिपेध (970879000) -यह लेख उच्च न्यायारूय द्वारा 
अपन से निम्न न्यायालय के लिये निकाला जाता हूँ और इसका उद्देश्य निम्न 
स्पायोलय को अपने अधिकार-क्षत्र से बाहर जाने से रोकना हूँ। 


(द्‌) अधिझार पृच्छा ((९ए७० एशा&ए(0) --इस लेख द्वारा 
न्यायालय क्सी भी व्यक्ति को जिसने गर-काननी तरीके से किसी पद, अधि- 
कार आदि का प्राप्त क्या हो उस पद पर या अधिकार का उपयोग करने से रोक 
सकता हूँ । 

(न) उल्येत्तरा ((प०ाधाएए) --इस लेख द्वारा एक उच्च न्याया- 
लय अपने अधीनस्थ निम्न न्‍्यायारूय से किसी मकदसे के कागजात आदि यह 
देखने की माँग सकता हूँ कि कही वह्‌ अपने निश्चित क्षेत्र से बाहर तो नही जा 
रहा हैँ। 


श्श्द्‌ भारतीय संविधान तथा नागरिकता 

(२) ससद्‌ को यह दवित हूँ कि वह यह निर्धारित करे कि सेना में या 
सार्वजनिक द्ञान्ति की रक्षावाले सेनाओ में ये मूल-अधिकार किस' अवस्था तक 
कम या समाप्त किये जा सकते है, ताकि उनमें अनुशासन बनाये रखने तथा उनसे 
कर्तध्य पालन करवाने में कठिनाई न हो। 

(३) ससद्‌ को शक्ति हेँ कि वह सेना-विधि ( ((0०एा वाक्षाएरश ) 
लगे हुए क्षेत्र मे काम को मान्य कर सकती हूँ। कार्य रूप से इसका अर्थ 
यह हुआ कि सेना-विधि छगे हुये क्षेत्र में मूह अधिकार निरूम्बित रहेगे। 

(४) अगर राष्ट्रपति सकट-काछू की घोषणा कर दे तो भमाषण-लेखन 
की स्वतन्वता, सघ तथा सभा की स्वतन्त्रता, आदि अधिकार उस काल के 
लिये निलम्बित हो जायेंगे। इसके साथ-साथ अन्य मूल-्प्रधिकार भी अगर 
राष्ट्रपति भ्रादेश दे दे तो सकट-कांछ की घोषणा जब तक लागू रहेगी तब तक 
के लिये निलम्बित हो जायेंगे। 


मूल अधिकारों पर एक्र आल्नोचनात्मक दृष्टि --कुछ लेखको के अनुसार 
भारतीय सविधान द्वारा जितने श्रधिकार प्रदान किये गये है उतने किसी 
भी अन्य देश के सविधान में उपलब्ध्‌ नही हैं। इसलिए इनके विचार मे भारत+ 
वर्षो का सविधात लोक-तन्वात्मक गणराज्य का आदर्श उपस्थित करता है। 

यह सत्य है कि संविधान में कई मूल-अ्रधिकारों का वर्णन है दया इस प्रकार 
नागरिक वो सुविधाएँ प्रदान की गई हैँ जो उसके व्यक्तित्व के विकासमें 
सहायक होगी। समता तथा स्वृतत्त्रवा के अधिकार भी प्रदान किये गये है। 
परन्तु इसमे कमी यह है कि विधान में इन अधिकारों को निलम्बित तथा 
सकूचित करने के छिये इतते उपबन्ध दिये गये है जिदसे यह भय होता है कि ये 
अधिकार कार्ये-छूप में अधिक काम नही करेगे। सविधान के मूल श्रधिकारो 
से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्धों में सशोधन किया जा सकता है । इसलिए यह 
भय है कि सरकार किसी भी समय सशोधन द्वारा इनको सकुचित कर सकती हैं । 
इसके अतिरिकत इन अधिकारो का उद्देश्य राजनतिक प्रजातत्र स्थापित करना 
तो हैँ परन्तु आ्िक प्रजातन्त्र का इस भाग में कोई वर्णन नही। यह सच है कि 
राज्य की नीदि के निर्देशक तत्व वाले भाग में कुछ इस प्रकार के उपबन्ध हैं। 
वे ण्थार्थ में व्यर्थ से हुँ क्योकि न्यायालय द्वारा उनका प्रवर्तन नही कराया जा 
सकता हैं । हमारे विचार में इन अधिकारों में इस प्रकार के अ्रधिकार अवश्य 
सम्मिलित होते चाहिए थे जिसे देंश में झ्ाथिक प्रजातन्त्र स्थापित करने की ओर 
कदम उठाया जा सकता हूँ । सविघान द्वारा राष्ट्रपति को यह झक्ति दी गई हूँ 
कि यह सकट काछ की घोषणा द्वारा इन अधिकारो को निलम्बित कर सकधा 


नागरिको के मूल अधिकार ११७ 


हूँ । दष्ट्रपति का आदेश ससद्‌ के सम्मुख उपस्थित किया जावेगा। परन्तु 
सविघान में यह कही पर नही दिया हुआ हू कि सकट जारी होने के क्तिने दिन 
के भीतर, राष्ट्रपति का इन मूल-अधिकारो को निरूम्बित करने वाला आदेश 
सम्तद्‌ के सम्भुख रखा जाय और न ससद्‌ की आज्ञा ऐसे आदेश के जारी रहने के' 
लिये आवश्यक की गई है। यह उचित नही हैँ। यह कार्य-पालिका को बहुत 
अधिक शक्ति देती हूँ । इस प्रकार के उपबन्ध भय-पूर्ण है क्योकि कार्यपालिका 
सकट के नाम में नागरिकों के अधिकारो का अपहरण कर सकती हैं! एक लेखक 
के अनुसार इन उपवन्धों में नागरिक की स्वतन्त्रता के हित में, शीक्रातिशीक 
सशोधन होना चाहिये ।' 


प्रश्न 


(१) म्‌छ अधिकारी से क्‍या तात्पर्य हैं? भास्तीय सविधान हारा नागर- 
रिको को क्या-क्या मूल-अधिकार प्रदात किये गये है? (यू० पी० १९५२) 


(२) मूछ अधिकारो का नागरिका के जीवन पर क्या महत्व हैं ? भारतीय 


संविधान को ध्यान में रखते हुए लिखिये। 
(३) भारतीय सविधान में नागरिक के मूल श्रधिकार क्या है? इनकी 
रक्षा क्सि प्रकार हो सकती हूँ ? (यू० पी० १९५६) 
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अध्याबव ७ 


राज्ज को नीति के निदेशक तत्व 


पिछले अध्याय में हमने नागरिक के मूल अधिकारो का वर्णन किया था । 
इन अधिकारों की विश्लेपता यह है कि न्यायालय को उन्हे प्रबरतित करने की शक्ति 
सविधान द्वारा प्रदान की गई है । इसलिये अगर राज्य उनकी अवहेलना करे 
तो न्यायालय नागरिक की रक्षा कर सवते है। इन श्रधिकारो के प्रतिरिकत 
सबिधान के चतुर्थ भाग में कछ उपबन्ध दिये जाते हैं। ये उपबन्ध भी कुछ ऐसी 
सुविधाओं का वर्णन करते है जिनकी प्राप्ति स्रे नागरिकों का जीवन अच्छा हो 
सकता है । इनको राज्य की नीति के निदेशक तत्व कहा गया है। इन निदे- 
आक तत्वों को विधान में क्यो स्थान दिया गया है इसका केवल यही उत्तर हों 
सकता हूँ कि भारत सरकार इन तत्वों की ग्राप्ति का स्वदा ध्यान रखे अर्थात्‌ 
कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों का यह कतंव्य हे कि वे इन तत्वो की 
प्राप्ति की चेष्टा करे। परन्तु कायकपालिका तथा व्यवस्थापिका अगर इन 
तत्णे पर ध्यान ने रखे तो क्या होगा ? इसका उत्तर यह हैं कि उनको कोई 
बाध्य नही कर सकता हूँ कि वे इन तत्वो का ध्यान रखे ही। क्योकि इन तत्वो 
को किसी न्यायालय द्वारा बाघ्यता न दी जा सकेगी । इस प्रकार ये न्यायारूय 
के सरक्षण में नही हैं। कोई नागरिक अथवा संस्था न्यायालय को यह आवेदन 
नही दे सकती हैं कि राज्य इन तत्वो की अवहेलता कर रहा है और इसको बाध्य 
किया जादे कि यह ऐसा न करे । सक्षेप में यह राज्य का न॑तिक कर्त्तव्य कहा जा सकता 
है कि वह इन तत्वों का अपनी नींद निर्धारित करने में ध्यान रखे। परन्तु नैतिक 
कत्तेंव्य के पीछे केवल एक ही शक्ति हैँ जो कि उसका पालन करवा सकती 
और वह जनसत हूँ। इसलिए देदा में जागरूक जनमत होगा जो कि प्रत्येक पग 
में सरकार के कार्यों का भलछी-भाति निरीक्षण कर रहा हैं तथा जब सरकार 
ने गछूत कदस उठाया उसकी आलोचना कर रहा है, तब तो कछ मात्रा तक यह 
आज्ञा की जा सकती है कि इन निदेशक तत्वा का राज्य की नीति के बनाने में 
ध्यान रखा जायगा, अन्यथा ये केवल झोसार्थ रह जायेंगे ।इतिहास यह बतलाता 
है कि सरकार तभी तक ठीक काम करती हैँ जब तक उसको यह भय रहता है कि 


श्र० भारतीय संविधान तथा नाग्ररिकता 


* हमारे विचार में इनबय सदिधान मे चणन तभी उचित था अगर इनके,पीछे कानून 
की झवित होती झन्यथा इसका वर्णन बेकार है ।? 

सबिधए्ल में कहा गया हूँ कि ये तत्व दश के शासन में मलभूत हैं तथा कानून 
बनाने में इनका प्रयोग करना राज्य का क्तंव्य होगा,। वयाक्ति ये तत्व देश के 
शासन में मूलभूत हैँ इसलिए सरकार के प्रत्येक अग्र का कतवन्‍्य इनका प्रयोग 
करना होगा। 

ये तत्व निम्नलिखित हूँ । इनका क्रमश वर्णन किया जावेंगा। 

(१) राज्य लोक-कल्याण की उन्नति के लिये ऐसी सामाजिक व्यवस्था 
की स्थापना तथा रक्षा करेगा जिसमें कि सो को सामाजिक आर्थिक तथों 
राजनंतिक न्याय प्राप्त हो सके। इस उपबन्ध में प्रयुवत सामाजिक श्राथिक 
तथा राजनतिक न्याय शब्द सविधान की प्रस्तावना में भी पाये जाते है। जब 
कि प्रस्तावना में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सविधान को बताने का उद्देश्य 
ही समाज में न्याय को स्थापना हूँ, तो फिर से उसको लिखने से प्रधिक लाभ| 
नही प्रतीव होता हूँ । इसके अतिरिक्त प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक, 
आशथिक तथा राजनेतिक,न्याय की प्राप्ति कँसे होगी ? जबतक यह न बतलाया 
जावे कि इस' आ्रादर्श को प्राप्त करने का माग क्‍या है, केवल झआदश को लिख 
देने से अ्रधिक लाभ नही हो सकता हैं । सविधान मे यह कही पर नही कहा गया है 
कि इस उद्देश्य के लिए उत्पत्ति के साधना का राप्ट्रीयकरण किया जावेगा। जब तक 
कि इन साधनों का राष्ट्रीकरण नहीं होता है तब तक देश से प्राथिक प्रजातस्त्र के 
स्थापित होने की झाशा करना केवल कल्पना हैं। इसलिए हम इस परिणाम पर 
पहुँचत है कि यह उपबन्ध अस्पप्ट है। 

(२) राज्य की नीति का उदृश्य निम्नलिखित बातो का श्राप्त करना 
बतलाया गया ह. +-- 

(क) भारत के सब नागरिका को--नतर तथा नारी--समान रूप से 
जीविका के पर्याप्त +।बन प्राप्त करत का अधिकार। इसका अ्रथ यह हुआ कि 
भारत में बेकारी उठ जावया। आ्राज तो देश में एक बहुत बडी सख्या बेक्यरों 
की हूँ। प्रदन यह है कि क्सि प्रकार राज्य बेकारी को दूर करेगा ? इसका उत्तर 
हमे कही नही मिलता हूँ ॥ कछ अन्य विधाना म भी यह वहा गया हूँ कि बेकारी 
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राज्य की नीति के निदेशक तत्व श्र्ृृ 


को नष्ट क्या जायगा। परूतु इसके छिए उनमे यह उपवन्ध हे कि प्रत्येक नाग- 
रिक को उसकी योग्यता अनुसार काम करने का अधिकार (7780/ [0 छणा८) 
दिया गया हूँ । जद तक ऐसा नही होगा देकारी नही हट सवती हूँ । 


(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियत्रण इस प्रकार 
बंटा हो जिससे समस्त समाज का हित हो + 


(ग) आशथिक व्यवस्था; इस प्रकार चले जिससे कि घन तश्ग उत्पादन के 
साधन थोडे से लोगो के हाथों में ही न केन्द्रित हो जार्थे और इम प्रवार 
सर्वसाघाण्ण का अहित हो । 

(घ) पुरुषों और स्थियो दोलो को समाल कार्ये के लिए समान बेसन 
मिले। 


(झ) सुकुभार बालकों की अवस्था का तथा श्रमिक पुर्पों त्तथा स्त्रिया के 
स्वास्थ्य तथा शवित का दुस्पयोग न हो। इसके झतिरिवत ऐसा न हो कि 
आशिक आवश्यक्ता से विवद्य होकर लोग ऐसे काम करें जो कि उनको ःप्यू या 
शबित के अनूसार न हो। 


(च) शंझ्षव तथा क्शोर अवस्था का झोपण और झ्राथिक तथा नैतिक 
परित्याग (80470077र९॥॥) से बचाव हो। 

इस भाग में वर्णित उपबन्धों का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता हैँ जब कि 
उत्पादन साधनों पर थोडे से व्यक्तियों का अधिकार न हो कर सम्पूर्ण समान 
का हो। बिना ऐसा किए हुए न तो बेकारी दूर की जा सकती हूँ और न धन और 
उत्पादन के साधनो का सर्वसाधारण के हित में केन्द्रीयकरण । 


(३) ग्राम पचायत का सगठन --महात्मा गाँधी का यह विचार था 
कि स्वत॒न्त्र भारत की प्रशासनीय दकाई ग्राम ही हो। भारत से जनन्मख्या का 
बडा भाग गाँवों में ही रहता हूँ तथा खेती ही हमारे आथिक जीवन का श्राधार 
हैं। इन्ही कारणों से गाँधी जी के रचनात्मक कार्य-क्रम में ग्राम-सुधार बहुत 
महत्वपूर्ण था। इसी के प्रभाव स्वर्प संविधान में भी यह कहा गया हैं कि 
राज्य ग्राम-पचायतों का सगठन करेंगा। इन पचायतो को ऐसी शक्तियाँ तथा 
अधिकार दिये जायेगे ताकि वे स्वायत्त-झासन ($७00ए८गगगा०१) की 
इकाइयो के रूप में कयम कर सके ! 


क्छ राज्यो में, जैसे उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, आदि में इस प्रकार के सगठन 
स्थापित क्ये गये है। इन्हे सफलता तभी प्राप्त हो सकती हूँ जब कि ये स्वार्थी 


# हरर भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


मनुष्यों के हाथा में न पहुँच जावे | इनके अधिकारों का विस्तृत वर्णन आगे 
किया गया है । 


(४) राज्य अपनी आथिक सामथ्य के अनुसार इस बात का प्रयत्न करेगा 

कि सब मनुष्य काम पा सके तथा शिक्षा पा सके। इसके अतिरिक्त राज्य इस 
बात का भी प्रयत्त करेगा कि बेकारी बढावा, अगहानि तथा अन्य अनहअ्रभाव 
(प्राा0९5०7४८० ज्रध्या) की दशाओ में सार्वजनिक सहायता पा सके। 
आजकल कई सम्य राज्या मे इन उद्देश्यों के लिये कानून बनाये गये है। १९वीं 
शताब्दी तक यह राज्य का काम नही समझा जाता था कि वह इस प्रकार के काम 
करे। परन्तु २०वी शताब्दी मे सभी विच्ञारक इस बात को मानने लगे है कि 
राज्य को इस प्रकार के काम करने चाहिये। 


(५) राज्य इस बात का उपबन्ध करेगा कि काम करने की दशाएँ उचित 
हो। बे एसी हो जो कि मनष्यो के लायक हो, इससे यह तात्पर्य है कि काम 
की दक्षाएँ ऐसी न हो जहाँ कि जीवन को खतरा हो, अथवा किसी अन्य प्रकार 
से शरीर को हानि पहुँचावे या आदमी के मान के प्रतिकूल हो। इसके साथ 
साथ राज्य इस बात का भी प्रयत्न करेंग्रा कि प्रसूति अवस्था में स्त्रियों को 
सहायता मिले। प्रत्येक सम्य देश मे इस उद्देश्य के लिये कुछ कानून बने 
हुए है । 

(६) राज्य कानूनो के द्वारा (या आथिक-सग्रठन द्वारा) या अन्य किसी 
नरकार से इस बात का प्रयत्न करेगा कि सब श्रमिका चाहे वे कृषि के हो या 
उद्योग के या अन्य किसी प्रकार के काम, निर्वाह मज्रीआदि मिले। श्रमिक 
अआपत। जीवन ठीक प्रकार से यापत कर से इसलिये उनके जीवन-स्तर को 
ऊँचा करने का प्रयत्न किया जावेगा। वे अपने अवकाश का उचित रीति से 
उपभोग कर तथा उनको सामाजिक और सास्क्रतिक अवसर मिले, इसका भी 
राज्य प्रयत्त करेगा। इनके साथ साथ गावो में अवस्था सुधारने के छिए राज्य 
कुटीर-उदोगा की स्थापना करेगा। 


(७) भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान 
व्यवहार-सहिता (शा! (008) प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इसका 
यह उद्देश्य हैं कि समस्त भारत में एक ही वंयक्तिक कानून (एश507वा 
]800) हो। इसका अथ यह हुआ कि वैयक्तिक-कानूद का आधार धर्म नही होना 
चाहिये। भारत में आज भी हिन्दू-कानून तथा मुस्लिम कानून है। इस उपबन्ध 
'का उद्देश्य इस प्रकार के विभिन्न कानू नो को हटाने का प्रयत्न करना हूँ । 


राज्य की नीति के निदेशक तत्व श्म्३ 


(८) राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सविधान के प्रारम्भ में दस 
बे के अन्दर सद वालको का १४ वर्ष की समाप्ति तक नि झलक तथा झमिवाय 
शिक्षा दी जावे। हमारे विचार मे यह उपवन्ध मूल-अधिकार वाले भाग में 
होना चाहिये चा। हमारे देव मे इतनी अनिक्षा है कि विना अनिवार्य तथा 
नि.शुल्‍्क शिक्षा के उसवो दूर नहों किया जा सवता है। यह राज्य का कर्तव्य 
हैं कि वह अशिक्षा को समूछ नप्ट करे। 

(९) यदूषि राज्य अपने झ्लेत्र के ग्रन्तगेत सभी वी चिक्षा तथा अर्य॑ 
सम्बन्धी हितों की उन्नति का प्रयत्व करेगा तथापि विशेपतया जनता के पिछड़े 
हुए भागो--आ्रदिम जातियो तथा हरिजना-के शिक्षा तथा श्रर्थ सम्बन्जी 
हितो का विशेप सावधानी से उन्नति करेंगा तथा सामाजिक अन्याय और आथिक 
शोपण से उनकी रक्षा करेगा। यह उचित ही है कि राज्य जनता के पिछडे 
भागा की उन्नति की और अ्रधिक ध्यान द। आयरलूण्ड के सविधान मे भी इस 
प्रकार का उपबन्ध हूँ । 

६१०) राज्य इस बात का प्रमाद्ध करे तया इसको अपने मुख्य कत्तेव्यो 
में माने की लोगों का स्वास्थ्य सूघारा जाय तथा उनके आहार _ पुध्टितल 

(7.8४९ 07007) और जीवन स्तर को ऊँचा किया जावें। हमारे 
देशवासियों को स्वास्थ्य सबारने, तथा आहार प्रुष्टितल और जीवन-स्तर को 
ऊँचा करने के लिये यह आवश्यक हे कि देश से गरीबी तथा बेकारी को दूर 
किया जावे। जब तक राज्य इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाता है तब तक 
रह उपबन्ध व्यथं हैँ। हमारे देन में प्रति ब्यक्ति पीछे औसतन आमदनी इतनी 
कम हूँ कि पूरा पेट भोजन ही सम्भव नही है, अच्छे भोजन का तो प्रश्न ही नही 
उठता ई 

राज्य अपने लोगों का स्वास्थ्य सधारन के लिए हानिकर मादक-पेयो तथा 
ओऔपधियों के उपभोग पर सिवाय दवा के लिये, प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास 
करेंगा। भर्थात्‌ राज्य शराब तथा नशीली पीने की चीजों पर रोक लगावेगा। 
यह बहुत अच्छा हूँ कि राज्य मादक वस्तुओं पर प्रतिवन्‍्ध लगावेगा। यह 
अमाज के गरीब वर्गों के हिताय॑ क्या जायगा। परन्तु प्रइन यह हैं कि लोग 
नह्चीली-बस्तुओ का व्यवहार क्यो करते है? इसक्ता उत्तर यह हे कि निम्न वर्गों 
का जीवन इतना नीरस तथा शुष्क हूँ कि दिन भर के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ 
मनोरजन का कोई अन्य साधन न होने के कारण वे अपनी झारीरिक थकान 
को नशे से मिटाना चाहते है। यद्यपि यह सत्य हैं कि इन वस्तुओं का सेवन 
स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हूँ तथा उनक्ीआथिक अवस्था को और भी खराव 
कर-देताह तयापि यह भी सत्य हैँ कि यह उनके मनोरजन का मुख्य साधन भी 


श्र्ड भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


हूँ। इसलिए केवल 'शराब मत पिओ' कहने से न तो शराब पीना बन्द हो जावेगा 
और न सरकार का कत्तंब्य ही पूरा होगा। सरकार को चाहिये कि वह इन 
निम्न वर्गों के लिये कोई मनोरजन के साधन प्रस्तुत करे, उनके जीवन की दशाओ 
को सुधारने की कोशिद्य करे तथा उनके शिक्षा का प्रचार करे। तब तो इस ओर 
सफलता मिल सकती हूँ नही तो पहले छोग खुलकर पीते थे अब छिपकर पियेगे । 

(११) राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि कृषि तथा पशु-पालन आधु- 
मिक व॑ ज्ञानिक ढग के हो। यह गरायो, बछडो तथा अन्य दुधारु और वाहक ढोरो 
की नस्ल को बचाने तथा सुधारने की चेष्टा करेगा। भारत जंसे कृषिप्रधान 
देश में यह भ्रावश्यक हूँ कि हमारे खेती के ढग को सुधारा जाय। आज भी भारत 
में अधिकतर क्सिन बाबाआदम के जमाने से चल आये तरीको से खेती करते 
हुँ । इसका फल यह हूँ कि प्रति एकड उपज हमारे यहाँ ग्रन्य सभ्य देशो की तुलना 
में अत्यन्त कम हैं । हम दूसरे देशो का खाने के लिए मुह ताकते हैँ। ढोरा की 
नस्ल सुधारना भी अत्यन्त आवश्यक है। 

(१२) राज्य का यह कतंव्य होगा कि वह ऐतिहासिक या कलात्मक 
महत्व के प्रत्येक स्मारक या वस्तु को नष्ट होने से बचावे। इसके लिये ससद 
द्वारा कानून बनाया जावेगा। भारत में इस प्रकार के कई स्थान है। उतकी 
रक्षा कार्यपालिका को करनी चाहिये क्योकि वे हमारी महानता के चिन्ह हूँ । 

(१३) राज्य अपनी लोक सेवाओ को न्यायपालिका से पृथक करने के लिये 
अग्रसर होगा। भारत में इसकी वहुत आवश्यकता है कि इन दोनो का पूर्ण 
पृथक्करण कर दिया जावे । इनका इस प्रकार पृथक्करण निष्पक्ष न्याय के लिये 
वोछनीय है । इस दिद्या में थोडा-सा कदम उठाया गया हूँ | परन्तु यह आवश्यक 
ह कि शीघ्र ही यह पृूण रूप से कर दिया जावे । 

(१४) ब्रन्त मे अस्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य कुछ आद्शों को लेकर चलने 
का भ्रयत्न करेगा। ये निम्नलिखित हैं -- 

(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, तथा सुरक्षा की उन्नति, 

(ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धो को स्थापित करना, 

(ग) राष्ट्रों के आपस के ध्यवहारो में अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा सन्धिया 
के प्रति आदर-भाव बनाना, 

(घ) अच्तर्राप्ट्रीय-विवादा को मध्यस्थता (छार्जिंटिथध0तया ) हारा 
मिबटारं के लिए प्रोत्साहित करना। अर्थात्‌ अन्तर्राप्ट्रीय विवाद झाश्तिपूर्ण 
उपाय से हल क्ये जायें। 


राज्य की नीति के निदेशक तत्व श्र्प्‌ 


उपर्युक्त नीति निदेशकन्त॒त्वो में उन सब बातो का वर्णन किया गया हैं-- 
यथ्रपि उनको वाघ्यता नहीं दी गई हँ---जो कि एक सम्य राज्य की आन्तरिक 
तथा वाह्म नीति को निर्धारित करते हूँ 


प्रश्न 


(१) राज्य के निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिये। संविधान म इन 
का क्‍या महत्व हैँ ? (यू० पी० १९५२) 


(२) राज्य की नीति के भारतीय सविघान के अनुसार क्या निदेशक 
तत्व हू 


(३) सविधान में दिये गये नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख कीजिये। 
इतका क्या महत्व हूँ ? पिछले दस वर्षों मे इन तत्वों की कहाँ तक पूर्ति हुई हैं ? 
(यू० पी० १९५७) 


अध्याय ८ 
सघोय कार्यपालिका ; राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति 


सविधान के द्वारा हमार देश में सासद्‌ पद्धति के शासन की स्थापना की 
गई है । इस प्रकार के शासन की मुख्य विशेषता यह होती हूँ कि इसमे एक नाम 
मात्र का प्रधान होता हँ जिसके नाम से शासन-कार्य चलाया जाता हैँ । परन्तु 
शासन की यथार्थे-शक्ति मत्रिमण्डल के हाथ में होती है । यह युथ्यर्थ:कार्यपालिका 
स॒सद्‌ के प्रति उत्तरदायी होती हूं । भारत मे राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति कहा 
जाता हूँ । सविधान की ५२वीं तथा ५३वी घाराओ में कहा गया हैं कि “भारत 
का एक राष्ट्रपति होोगा। सघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे निहित होगी 
तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वय था अपने अ्रधीनस्थ 
पदाधिकारियों द्वारा करेगा।” राष्ट्रपति वास्तव में केवछ कार्यपालिका 
का ही प्रधान नही हैँ वह राज्य का प्रधान (3१ ० (6 58 6) हैं। 
भारत का राष्ट्रपति सविधान द्वारा कुछ ऐसे अधिकारो से विभूषित किया 
गया हूँ कि नाभमात्र का प्रधान होते हुए भी उसकी शक्तिया यथार्थ है । 


राष्ट्रपति का निर्वाचस --भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ससार 
के समस्त ग्रन्य देशो से भिन्न हैं। उदाहरणार्थ फ्रास का राष्ट्रपति ससद 
द्वारा निर्वाचित होता हैं। अ्रमेरिका का राष्ट्रपति एक निर्वाचकः मण्डल 
(९(९०८८०थों ८0[[086) द्वारा चना जाता हूं जिसके संदस्य प्रत्येक राज्य 
से जनता द्वारा चुने जाते है । परन्तु भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति 
इससे भिन्न हैँ। साम्यता केवल यही है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता हारा 
प्रत्यक्ष नही किया जायगा परन्तु अप्रत्यक्ष होगा। फ्रास तथा अमेरिका में भी 


ऐसा ही है । 
भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 323 लिवाचिक-गुण स्थापना 

की जावेगी। भारतीय-ससद के दोनो सदनो के चत सदस्य तथा राज्यों 
की विधान-सभाओ के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन-गण के सदस्य होगे। 
सदस्यों को स्थान नही दिया गया हूं। इस कक 


अर्थात्‌, इसमें मनोनीत सदः गन _ 
गण के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करेगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्के 


डघीव कार्ययालिका राष्ट्रपति तया उपराष्ट्रपति श्र 


ज़िर्वांचित सदस्था की मवसख्या तथा राज्यो को विधान-सभ्ध्य के निर्वाचित 


सदस्या की जनसंख्या वरावर होगी। 


प्रथम प्रश्न यह हू कि इस निर्वाचक-गण के सदस्या की मत-्सख्या किस प्रकार 
निश्चित की जावेगी ? इसके लिए निम्नलिखित आयाजन हैं 


(६) राज्यों को विधान-सभाओ के निर्वाचित सदस्यों से से प्र्येक 
निर्वाचित सदस्य की मतमख्या >-किसी राज्य क्षी जनसख्या का उस राज्य 
की विधान-समा के निर्वाचित सदस्यों की सख्या से भाग दिया जावेगा जा नाग- 
फल आवदेगा उसको फिर से १००० द्वारा भाग दिया जावेगा। इस प्रक/र जा 
भागफल झावेगा उमर राज्य के विधान मभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को उनने 
ही मत देने का अधिकार होगा + इसको इस प्रकार रखा जा सकता हूँ ।? 


राज्या वी कुल सख्या 





जारि०ग०० 


राज्य की विधान-सभा के बुर निर्वाचित मदस्यों की सल्या 


१००० स भाग देने के बाद जो शेप वचेगा, अगर वहे ५०० से कम हुमा 
तो वह छोड़ दिया जावेगा, परन्तु अगर वह “०० से अधिक हुआ तो प्रत्पेक 
सदस्य के मत में एक और जोड दिया जावेगा। उदाहरणार्य, मान लीजिये भारत 
में किसी राज्य की जनसंख्या ५,१२,१२,६०० है। वहाँ का विधान-सभा में 
५०० निर्वाचित सदस्य हूँ प्रत्येक्ष निर्वाचित सदस्य की मत-सख्या उपराक्त 
विधि से निश्चित करनी हूँ । यह इस प्रकार होगा। 


प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के _ ५,१२,१२,६०० 


मनों वी सख्या मफ्य का आकर 


> १०२, तथा शेप ४२३ बचा। परन्तु यह्‌ ५०० से कम हैँ, इसलिये इसको 
छोड दिया जावेंगा। इसी प्रक्रार प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वा 
चित-सदस्यथ की मत-सख्या निश्चित की जावेगी। 





व वा कब छट्टा पेण्चड (वा गद्य 0 साहराएड हा5$ तृफ्गे #८शुए०आचर- 
एफ 35 4 'हितेदाबों गिवट्टोों (0 पीर 5६2८ 2 56घ७7ऐो2ड क्कते. 5 9 
+परदाणाने णीच्कों 0 पाढ एगाका फ़गीग्टा. ग्रब्ाव्य॒ुल्ल, कि 
रे --ल्छ 0णगात्रापाणा 0 707, ए 72 


2 छः +. ए 50479, फ्रिप, ए उ०्क्‌ 


२८ आरतीय संविधान तथा वागरिकता 


>>. इस विधि में यह स्पष्ट है कि जिद राज्यों की जनसंख्या अधिक होगी 
खनकी वचिभान-सभाओ, के सवस्थी को कम जन-सख्या वाले सज्यो-के सदस्यों 
से, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अधिक मत देने डा अधिकार होगा। इसी प्रकार 
अधिक जनसख्या वाले राज्यों के कम जनसख्या वाले राज्यों से अधिक मत होगे 
अर्थात्‌, दाष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों को बराबर मत नहीं दिए गए हैं 
क्योकि मत निश्चित करने का आधार जनसख्या को रखा गया हैं। इस प्रकार 
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक से मापमान 
से किया गया है । 


+ (२) ससद्‌ के दोनों सदनो के भश्रत्यक निर्वाचित सदस्य की मत- 
“रिया ---सविधान में यह कहा गया है कि ससद्‌ के दोनो सदनों के निर्वाचित 
सदस्यों की मतन-सख्या का योग सब राज्यों के विधान-सभाओ के निर्वाचित 
सदस्यो के मत-सख्या के योग के बराबर होगा उदाहरणार्थ, अगर सब राज्य 
के विधान-सभाओ के निर्वाचित सदस्यो की मतसख्या का योग तीन लाख है 
तो ससद्‌ के दोनों सदनो के निर्वाचित सदस्यों की मत-सख्या का योग भी इतना 
ही होगा। 
इससे यह स्वाभाविक हूँ कि श्रत्येक ससद्‌ की निर्वाचित सदस्य की मत> 
सख्या निश्चित करने के लिए भारत के सब राज्यों की विधान सभाओ वे 
निर्वाचित सदस्यों के मतो के योग को, ससदू के निर्वाचित सदस्यों की सख्या 
से भाग दे दिया जाचें। जो भागफल आवेगा उसमें आधे से अधिक भिन्न को एक 
गिना जादेंगा सथा अन्य भिन्नो की उपेक्षा की जावेगी। 
उदाहरणार्थ, मान लीजिये सब राज्यों के विधान-सभाओ के निर्वाचित 


सदस्यों की मत-सख्या का योग ३००,००० (तीन छाख हूँ)। भारतीय ससद्‌ 
के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्यो की सल्मा ७०० है? प्रत्येक ससद्‌ के 





३००,००० अपीत ड देने 
निर्वाचित सदस्य को-एुदद्गसत प्‌ र्८3 देने का अधिकार होगा। 


यहाँ पर $ आधी भिन्न से अधिक हूं, इसलिए प्रत्येक ससद्‌ का निर्वाचित-सदस्य 
४२९ मत देगा । 





+ यह प्रत्येक सख्या यथार्थ सल्या नही हैँ, केवछ समझाने के छिए मान 
की गई हूँ! 


सधीय-कार्यपालिका राष्ट्रपति तथा उपरासप्ट्रपति श्२९ 


इस निर्वाचक-गण के सदस्वा के मता द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित होगा + 
यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धत्ति (श0एणएाप079] ॥6छा85९- 
42[707) के अनुसार एक-परिवतेनीय-मत विधि (0806 [[प्रद्चा5छि496 
५०6) द्वारा होगा, अर्थात्‌ मत इस विधि से गिन जायेंगे *! इस निर्वाचन में 
मतदान गरृप्त ($९छ०६ ०४॥0) होगा । 

विद्वानी के अनुसार एक-परिवर्ततीय मतविधि को यह आवश्यक दक्षा हें 
कि ब्रहुनिवाचन मडल हो अर्थात एक स अविक प्रतिनिधि एक मडल मे से चुने 
जाये । परन्‍्तु-राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो केवछ एक ही उम्मीदवार को चुनना 
है 4 अतएव, इस विधि का प्रयोग कैसे होगा यह स्प्प्ट नही हैं ।* 

राष्ट्रपति के छिये निर्वाचन पद्धति में तीन विश्वष बातें दृष्टिगोचर होती हैं । 


(१) अप्रत्यक्ष निर्दाचन--राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष-प्रगाल्ली से 
चयस्क मताधिकार द्वारा नही रखा गया है । सबिवान सभा में कुछ सदस्या का 
मत था कि प्रत्यक्ष प्रणाली से दिर्वांचन हो । परन्तु इसके विरुद्ध निम्नलिखित 
तक दिये गए। 

(अ) प्रत्यक्ष-प्रणाली का व्यवहार करने में बहुत अधिक समय सथा 
अक्ति की हानि होगी। 

(व) मतदाताओ की सख्या करीबन अठारह करोड़ ५० लाख हागी। 


इतनी बडी संख्या के लिये उचित प्रकार की निवर्चिन व्यवस्था करना अत्यन्त 
कठिन हैं। 


(स) संविधान द्वारा यथाथ शक्ति मन्त्रिमडल तथा व्यवस्थापिका का रो 
गई हूँ न की राष्ट्रपति को । इसख्ये यह अ्रतावश्यक हैँ कि राष्ट्रपति का “उस्क 
मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से निवर्चित हो 3 


(द) भारत के अधिवाज्ष व्यवित अशिक्षित हैं। अतएवं अपन उत्तर- 
दायित्व को ठोक प्रकार नही पुरा कर सकरेसे $ 





] संविधान में इसके लिये एक सक्तसणीय मत' शब्द प्रयुक्त टुय हैं । 
इनका झर्थ समझने के लिए लेखक की “नागरिक शास्त्र के ग्राधार' पुस्तक देखिय । 

2 एक के ठेखक अनुसार “70७फी५ एबं पार. एग्राइधाँपाएा 
क्याध्यपैड 48 ट॒ल्टागा रे फीट. छिल्डाएत्ता! ए फद बॉट्फाशराएड णी ।6 
एलिटट्याडे एण९. [ता जाक्ययाव, 7छात, ए_ 705. 

3, पडित नेहरू ने सविघान निर्मात्री सभा में कहा था, “राई ४८ शबते 
सछ९ शिट्आपेलाा हँल्टॉट्चे गप्न बतेएी: द्िदमरपफ़्ट बण्पे दे. प्रण इॉ6 प्रा 
5959 ए0७ल१, 7६ पाजुग( एट20502८ 3 "[ँ06९ 5जछ०छात्॑एएड ? 


काछ ५ 


श्३े० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


(२) ससद के सदस्या कौ मत सख्या का योग सब राज्या के विधान-सभा 
के सदस्यों की मत-सख्या के वरावर रखा गया हूँ | इसका कारण यह हैँ कि 
ससद्‌ के सदस्य भी सम्पूर्ण भारत की जनसख्या का प्रतिनिधित्व करते हैँ। तथा 
विधान सभाओ के सदस्य भी सम्पूर्ण भारत को जनसस्या का प्रतिमिधित्व 
करते हैं । इसलिए दोनो को राष्ट्रपति के नित्राचिन में समान होना चाहिए । 


(३) _राज्यो की वियान सभाओ के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपत्ति के 
निर्वाचन में भाग लेंगे । इसका कारण यह वतलाया गया हैं कि ससद में साया 
रणतः एक ही दल का बहुमत होगा तथा वही दल मन्त्रिमडल का भी निर्माण 
करेंगा । इसलिए अगर केवल ससद्‌ को ही राष्ट्रपति के निर्वाचन का ऋधिकार 
होता तो यहूं भय था कि बहुमत दल किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनता जो 
कि उतवा ही समर्थक होता । परन्तु यह उचित नही होता । इसलिए विधान- 
निर्माताआ ने राज्यो को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार 
दिया हूँ । 

राष्ट्रपति के लिए योग्यताएँ --राष्ट्रपति होने के लिए निम्नलिखित 
योग्यताएँ होती चाहिये । 

(अर) भारत्र का नार्गारिक हो । 

(व) पैतीस की आय पूरी कर चुका हो | 

(स) लोक सना के लिए सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो । 


(द) भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के ग्रधीन या 
इन सरकारों से नियन्त्रित किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी के अधीन कोई 
ल्पभ का पदन धारण किय हुए हो । परन्तु लाभ के पद के अन्तर्गत राष्ट्रपति 
उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ग्रथवा मघ या राज्या के मन्त्रियों का पद नहीं समझा 
जावेगा । इससे यह बालन हैं किये छोग सरकारी नौकरी में होते हुए भी 
राप्ट्रपति-पद ७ लिए उम्मीदवार हा सक्ते है । 


(घ) जो व्यक्त राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण कर रहा है अथवा कर 
चुका हूँ वह पुन अगर उसमें उपरोजत याग्यवाएँ वत्तमान है राष्ट्रपति पद के 
छिए उम्मेदवार हा सकता हूं । अमेरिका में पहले एक अधिसमय बन गया था 
कि कोई भी व्यक्त दाप्ट्रपि पद के लिए दो वार से अधिक नही चुवा 
जावेगा । परन्तु रूजवेल्ट ( एफ० डी० ) ने चार वार निर्वाचित होकर इस 
अधिसमय को भय कर दिया । परत्तु अब्र अमेरिका में सविधान में हो यह 


सघीय-कार्यपालिका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति १३१ 


रुशोधन हो गया है कि कोई व्यक्ति दो वार से अधिद इस पद के लिग्रे निर्वा- 
चित नही होगा। 


अन्य शर्तें --(श्र) राष्ट्रपति न तो ससद के किसी सदव का ओर न 
कियी राज्य के विधान-मण्डल के सदन का सदस्य होगा। अगर ससद के किसी 
सदन का, अथवा किसी राज्य के विधान-मण्डल के सदन का सदस्य राष्ट्रपति 
निर्वाचित हो जावे, तो राष्ट्रपति के रुप में पद-प्रहण की तारीख से उसकी उस 
सदन की सदस्यता का अपने आप अ्रन्त हो जावेगा । 


(ब) राष्ट्रपति अन्य कोई छाम का पद घारण न करेंगा। यह उपबन्ध 
इसलिये रखा गया है ताकि राष्ट्रपति अपना सम्पूर्ण ममय अपने पद के कर्त्ततव्या 
र निवाहने में ही छगावे तया वह अन्य किसी उद्देश्य से प्रभावित न होगा । जो 
समुष्य कोई श्रन्य झथिक लाभ का पद घारण किये होगा बहू स्वभावत ही अपनी 
रध्ट्रपति पद की झक्तिया को उस सस्था भयवा व्यक्ति के हितार्थ उपयोग करने 
की चेप्टा करेगा जिसके नीचे वह झ्राथिक-छाभ का पद ग्रहण किये हुये है । 


दाबधि --राष्ट्रपदवि अपने पद ग्रहण की तारीख स ५ वर्ष को झवधि 
तक पद घारण करेंगा। परन्तु यह अवधि कुछ दशाओ में कम हो सकती हैं -- 


(क) अमर राष्ट्रपति ५ वर्ष से पूर्व ही त्यागपत्र दे दे । इसमें उसक 
हस्ताक्षर होने चाहिये। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सम्बोधित किया जावेगा । 
उपराष्ट्रपति इसकी सूचना एकदम छोक-सभा के अध्यक्ष को देगा । 


(ख) अगर राष्ट्रपत्ति सविधान का अतिक्रमण, करे तो वह ससद द्वारा 
सहाभियोग से अपने पद से हटाया जा सकेगा $ 


रिक्त-स्थान पूर्ति --नये राष्ट्रपति का निर्वाचन पहले राष्ट्रपति की पदा- 
वधि पूरी होने से पूर्व ही कर दिया जावेगा। राष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति 
हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद-धारण क्यें 
रहेगा ! यदि कियी राष्ट्रपति का पद पूरी अवधि से पहिले ही रिक्त हो जावे, 
जंसे उप्तकी मृत्यु हो जावे या वह पद त्याग दे, या वह महाभियोग द्वारा हटाया 
जावे, ती उस दया में पद रिक्त होने के ६ मास बीतने के पहिले ही नये राष्ट्रपति 
क्य निर्वादन क्या जादेगा। नया राष्ट्रपति पद-प्रहण की तारीख से ५ दर्प 
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तक अपने पद पर रहेगा। ऐसे अवसरो पर नये राष्ट्रपति के चुनाव तक उपराष्ट्र- 
पति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 


राष्ट्रपति का वेतन आदि --राष्ट्रपति के लिये, संविधान द्वारा १०,००० 
रु० मासिक वेतन निश्चित किया गया ह। इसके अतिरिक्त उसको रहने के 
लिये एक निवास-स्थान दिया जायगा | उसको इसका किराया नही देना होगा 
राष्ट्रपति को अन्य भत्ते आदि भी दिये जावेगे। जब तक इनका निरचय ससदू 
नही करेगी तब तक राष्ट्रपति प्रति वर्ष लगभग १५,२६,००० रुपये यात्रा, 
सत्कार भत्ते, अनुदात, आदि पर व्यय कर सकता है। उसके कार्यकाल में 
उसके भत्ते, आदि नही घटाये जायेंगे । यद्यपि पहले के ग्रवर्नर-जमरलों की 
तुलना में राष्ट्रपति का वेतन भत्ते आदि बहुत कम है, तथापि यह भी सत्य है 
कि हमारी आर्थिक-अवस्था को देखते हुये यह काफी ऊँचे रखे गये हूँ । 


महा भियोग -राष्ट्रपति अपने पद से ५ वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व 
भी हठाया जा सकता हूँ। उसके लिये सविधान में महाभियोग का उपबन्ध हूँ। 
अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो ससद्‌ का कोई 
भी सदन उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रख॑ सकता है! ए से प्रस्ताव को 
उस सदन के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त होने चाहिये । 
यह दिखलायेगा कि इन सदस्यो का समर्थ उसे प्राप्त हैँ । इस प्रस्ताव की 
सूचना कम से कम १४ दिल पूर्व देनी चाहिये। अ्रगर यह प्रस्ताव उस सदन में 
कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पास हो गया तो यह दूसरे सदन को भेजा 
जावगा। यह दूसरा सदप राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण का अनुसधान करेगा 
या करायेगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार हूँ कि वह इस अनुसधात में उपस्थित 
हो सकता है, या अपना प्रतिनिधि भेज सकता हूँ । अगर ग्रनसधान के फल 
स्वरूप दूसरा भवन दो तिहाई बहुमत से दोषोरोप्रणो को मान ले तो अस्ताव 
प्रास हो जावेगा। इसका फल होगा कि राष्ट्रपति को उस तारीख से पद-त्याग 
करना होगा | राष्ट्रपति इसके विरुद्ध कोई झ्पीछ नही कर सकता है । 


इस महाभियोग की व्यवस्था सविधान में इस कारण की गई हू जिससे 
राष्ट्रपति अपनी शक्तियों तथा अधिकारों का दुरुपयोग न करे | वक्‍्यो्कि 
सब्वान से वही पर ऐसा उपबन्ध नही हैं कि राष्ट्रपति अपने सन्विमण्डल की 
राय मान ही । 

अमेरिका वे सविधान में भी राष्ट्रपति के विस्द्ध महाभियोग की व्यवस्था 
हैं परन्तु अन्चर यह है कि भारत में सखद्‌ वा कोई भी भवन दोपारोपण 
धर विचार तथा निर्णय कर सवता है जबकि दूसरे सदन ने दोपारापण छमाया 
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हो परन्तु अमेरिका में केवल सीनेट ही इसका निर्णय करती है । व्यवस्थापिका 
(कँग्रेस) के निचले भवन को इसके निर्णय का अधिकार नहीं हूँ । 


राष्ट्रपति द्वारा शपथ --पअत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्र- 
पति के रूप में काम कर रहा हैं, अपने पद-ग्रहण से पूर्व भारत के मुख्य न्याया 
घिपति के समक्ष निभ्न-ठप में शपथ करेगा तथा उसमे हस्ताक्षर करेंगा -+ 


“में *अमुक, ईइवर की झपथ लेना हू । सत्पनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हू 
कि मै श्रद्धापू्दक भारत के राष्ट्रपति पद वा कार्य पालन (प्रथवा राष्ट्रपति दे 
कृत्या का निर्वटन) करूगा तथा अपनी पूरी योग्यता से सविद्यान और विधि 
का परिरक्षण, मरक्षण और प्रतिरण करूगा और में भारत की जनता की सेवा 
और कल्याण में विरत रहूंगा । 


<>न्तंकालोन व्यवस्धा --ऊपर राष्टपति के निर्वाचन की विधि तथा 
अन्य उससे सम्बन्धित वाता का वर्णन क्थ गया हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति की 
निर्वाचन सर्वप्रथम मई १९५२ में जब कि सघ तथा राज्या में आम-निर्वाचना 
के पश्चात्‌ नई व्यवस्थापिका का निर्माण हो गया था तब हुआ । परन्तु भार- 
त्तीय सविधान २६ जनवरी १९५० स लागू हो गया था। अन्तंवाल के ल्यि 
राष्ट्रपति चाहिये था । इसल्यि संविधान सभा को ही सविधान के 52 यह 
अधिकार दे दिया गया था कि वह एक अन्तंकाछीन राष्ट्रपति का लिवाचिन कर 
दे। उस समय डा० राजेंद्र प्रसाद भारत कै प्रथम राष्ट्रपति सर्वसम्मतति से चुने 
गये थे। (२५ जनवरी, १९५०) 


मई १६४२ का राष्ट्रपति का चुनाव --राष्ट्रपति के लिये ससद्‌ के निर्चा 
चित सदस्य तथा राज्या की विधान सभाओ के निर्वाचित सदस्यो की कुल सख्या 
४,०५७ थी । इसमे ४९५ छोक सभा के २०४ राज्य परिषद के तथा ३,३५८ 
के ख तथा ग बग के राय्यो की विधान सभाओ के निर्वाचित सदस्य थे ।इ नर्मे 
काश्मीर की सविधान-सभा के ८५ सदस्य भी झामिल है । कास्मीर के ससदु 
के १० सदस्यों का भी निर्वाचन में मत प्रदान का अधिकार मिला । काइमीर के 
सदम्या को इस अधिकार को प्रदान करने के ल्यि राष्ट्रपति न ॥96 (१09$- 
तज्रपाणा (७एज्ञास्थ्का६४ ॥40. उध्णाषधघ शात एब्चच्ाया) 
(#8ए6000 69) (:60७, 952' वी घोषणा वी | 


राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यो की विधान सभाओ के सदस्यों को 
निम्न स स्या में मताधिकार प्राप्त हुआ 
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श्शेड 
फ स्‍क्न्फ़ +- 
प्र द्शि ४5 हि 
रु नि तर क्ू के प्फडि ट्रि फ्रि 
0 मै एड कहर ए 
है. #हंह् है 8. #ह है: 
त् हिडिक हक 5 व हक पड़ 
आसाम १०८ ७९ मैसूर ९९ <र 
बिहार ३१० ११९ पटियाला तथा पूर्वी ६० ५५ 

बम्बई ३१५ श०्ड राज्य 

मध्य प्रदेश र्श्र ९०. राजस्थान १६० 5२ 
मद्रास ३७५ १०५ सौराष्ट्र ९० ६६ 
उडीसा १४० १०३ त्रिवाकुर-कोचीन श्ण्ट छ९ 
पजाथ १२६ १०० अजमेर ३० र४ 
उत्तर-प्रदेश ४३० १४३. भोपाल ३३० र्८ 
पश्चिमी वगाल २३८ १०२ कोडग र्४ ७ 
५ हैदराबाद श्छ्५ १०१ दिल्ली द्८ इ्र 
काइमीर ५ ५९ विध्य प्रदेश ६० ३५ 
मध्य भारत ९९ 3९ हिमाचल प्रदेश ३६ ३० 


विधान सभाओ के कुल निर्वाचित सदस्यो की सख्या ३,३५८ थी तथा उनके 
मतो का योग ३,४५,२९१ था । इसलिये ससद्‌ के दोनो भवनों के निर्वाचित 
सदस्यों की भी कल मत सख्या ३,४५,२५१ ही हुई और प्रत्येक सदस्य की मत- 


सल्या 2 0२५९ जन डर हुई ॥। 

४९५+ २०४ 

इस निवर्चिन मैं डा० राजेन्द्र ग्साद के अतिरिक्त श्री के० टी० दाह, 
श्री एल० जी थट्‌टे, श्री हरी राम तथा श्री के० के० चटर्जी भी उम्मीदवार थे, 
परन्तु डा० राजेन्द्र प्रसाद को ८४ प्रतिशत, श्री साह को १५ प्रतिशत तथा घोष 
उम्मीदवारों को १ प्रतिशत मत मिल्ले ! अतएवं डा० राजेन्द्र प्रसाद निर्वाचित 
हुए और २३ मई सन्‌ १९५२ को उन्हाने अपने पद की शपथ लो । 

मई १६४७ का राष्ट्रपति का निर्यचन --क््योकि राष्ट्रपति वी पदाविधि 


५ वर्ष हैँ इसलिए १० मई १९५७ का पुन इस पद के लिए निर्वाचन हुमा । 
डा० राजेंन्र प्रसाद पुन मारी बहुमत से निर्राचित हुए । उनके उपलब्ध मतो 
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का मुल्य ४,५९,६९८ रहा जबकि उनके विशेधी श्री साग्ेन्दर नारायण दास को 
प्राप्त मतो का मूहय केवल २०००, तथा एक अन्य प्रतिद्न्दी श्री हरीराम को 
प्राप्त मती का मल्य १४९८ रहा। सफल निर्वाचन के लिये मतो का मल्य भ्र्थात्‌ 
कोटा ((१००१७) २३१,५९९ निर्धारित क्या गया था। १३ मई को हा० 
राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पद की दापय ग्रहण की गई हूँ । 


७ शप्ट्रपति के अधिकार --सविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनेक अधिकार 
दिये गये है । इनमें एक सरसरी दृध्टि डालने से ऐसा प्र तीत होता है कि सब 
क्षेत्रों में उसके पास श्रत्यन्त विस्तत अधिकार है। बह इस प्रकार ससार के 
अत्यन्त शक्तिशाली प्रधानो में से एक छबता है । इन साधारण अधिकारो के 
अतिरिक्त उनकी सहृटवालीन शक्तियाँ भी है। इनके द्वारा सकट की घोषणा 
करने मात्र से वह क्षेत्र भी उसके अधिकार में आ जाता हैं जो कि संविधान हारा 
साधारण काछ में राज़्यो के धिकारा के अन्तगेंत है । परन्तु भारत का राष्ट्र- 
पति केवल वैधानिक प्रधान हूं । सेविधान में “सको स्पप्ट रूप मे तो नहीं कहा 
गया हूँ. परन्तु सविधान तिर्माताओ का प्रयोजन यही था। इसके सम्बन्ध में 
संविधान में यह तो कही पर नहीं कहा गया हूँ कि राष्ट्रपति प्पने मन्त्रिमछइलछ 
की राय मानने को वाध्य होगा ही परन्तु साधघारणत वह ऐसा करंगा यह झ्ाद्या 
की जानी है तथा कुछ काछ में ऐसे अधिसमया वी स्यापता हो जावेगी । परस्नु 
यह भी नही समस्ना चाहिये कि भारत के राष्ट्रपति के हाथ में यथार्थे झ्क्ति 
कुछ भी नहीं हैं ४ 

उसके अधिकारों पर दृष्टिपात करने से पूर्व हमें उन उपबन्धा पर एक 
दप्टि डालनी चाहिये जिनके द्वारा राष्ट्रपति को सरक्षणप्राप्त हुआ हैं। ये 
निम्नलिखित है! -राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कत्तं॑व्यो के 
पालन के लिये अथवा उनके लिये किये गये किसी कार्य के लिये किसी न्‍्यावा- 
लय के सम्मुख उत्तरदायी नही होगा। परन्तु महाभियोग के समय जो न्यायालय या 
समिति समसद द्वारा उसके दोपो का अनुस घान करने के छिये नियत वी जावेगी 

शा्ट्रपत्ति के आचरण का पुनविछ्ोफ़न ( 70५०७ ) कर सक्षेगी । 

साथ-साथ गसप्ट्रपति के इस विशेषाध्किपर द्वारा कसी व्यक्ति के भारत सरकार 
गा बिसी की राज्य सरकार के खिलाफ समुचित कार्यवाही चलाने के अधिक्ार 
में कोई कमी नहीं आती है। 

राष्ट्रपति की पदावधि में उसके विरुद्ध कसी भी प्रकार की दण्ड कार्यवाही 
((परएशा2 [॥0०४४०॥॥२५) कसी न्‍्यायाल्‍ूय में नहीं की जा सकेगी। 


7. इनको राष्ट्रपति के विशेषाधिकार भी कहा जा सकता है । 


१३६ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


उसकी पदावधि में उसके विरुछउसे बन्दी बनाने के लिये कोई आइशिका 
(वारन्ट) नही निकाली जा सवेग्ी। राष्ट्रपति वे विरुद्ध, अपन वेयक्तिक रूप 
में किये गये कसी व्यय के बारे में चाहे वह पदग्नहण करने के पूर्व या बाद में 
क्या गया हो, कोई दीवानी कायवाही तब तक नहीं की जा सकेगी, जब तक 
कि उसे दो सास पूर्व छिसित सूचना न दी गई हो। इस-सूचरना में कार्यवाहियों 
का स्वस्प, वाद का वारण ((७05६४ ० 8९007), तथा ऐसी कार्यवाहिया 
का सस्थित करने वाले पक्षकार का नाम विवरण, निवास-स्थान, आदि दिया 
हाना चाहिये । 

. ,इस प्रकार के उपबन्ध अन्य दा के सविघाना में भी हे। उदाहरणायें, 
अम रिका का राष्ट्रपति भी अपने पद के कामों के लिए कसी न्यायालय के 
सम्मख उत्तरदायी नहा । 

राष्टपति के अधिकानो को दो श्रणिया म॒ वाटा जा सकता है 
(१) साधारण कालीन अधिकार .--इनका प्रयोग वह देश की प्रतिदिन 
की समस्याओो तथा शासन म॒ करेगा । 

_ (२) सकटकालीन अधिकार -इनका प्रयोग वह संक्टकाल दी घोषणा 
होने पर करंगा तथा सकट का अन्त हाते ही इनका प्रयोग भी बन्द हो जावेगा। 

(१) साधारण कालीन अधिकार :--इसके अन्तर्गत निम्नलिखित अधि- 
कार है काय्यंपालिका सम्बन्धी अधिकार, विधायिनी-शबित सम्बन्धी अधिकार 
तथा “याय सम्बन्धी अधिकार ! इनका क्रमश: वणन किया जादेगा। 

कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार (75९८ए॥ए९ 20फ९४७) --बह 
व्ययपालिका का ससिया हुँ | दे सब विषय जिनके विषय में ससंद्‌ वो कातत 
बनाने का अधिकार हे कायपालिवा के क्षेत्र के अन्तगंत है । इनके प्रतिरिबत 
वे अधिकार जो कि भारत सरकार को किसी सनन्धि द्वारा प्राप्त हागे इसी के 
क्षेत्र के अन्दर होगे। राष्ट्रपति के नाम मे ही समस्त त द्रेश्न का प्रश्चासन होता हैँ । 
भारत सरकार का काय अधिक सुविधापुवक क्ये जाने के लिये तथा मन्तियों 
में उक्त कार्य के बटदारे के लिये राष्ट्रपति का नियम बनाने का अ्रधिकार हैं । 
बहू देश की रक्षा-दलो (0९शि/06 0ि०८5) का प्रधान है। उसे युद्ध तथा 
सधि करने का ग्रधिकार हूँ । उसे अन्य देशा का राजदूत भेजने का अधिकार हू । 
बाहर के राजदत उसी को अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे । 

राष्ट्रपति को मुस्य-मुरय ससक्यरी कमचारी, जँसे श्रधान मन्त्री तथा उसकी 
राम से अन्य मन्‍्दी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्टो के न्यायाधीश, राज्य- 
पाल, निर्व/चन आयकक्‍तों (९०0० (णगगगशांडंणाटय5), सघीव सेवा 


संघीय-कार्यपालिका उप्दपति तथा उपराप्ट्रपति श्३्७छ 


आयोग के सदस्य, ऑडीटर जनरल, ऐटनी जनरल, दित्त-आयोग तथा भाषा 
झ्रायोग के सदस्य, आदि वी नियुक्ति का अधिवार हूं । वह सुप्रीम-कोर्ट तथा 
हाईकोर्ट के न्यायाधीदों, सघीय तथा राज्या के सवा आयोगा के संदस्या को 
निश्चित प्रक्रिया द्वारा हटा भी सकता हैं । 


राष्ट्रपति को यह अधिकार हे कि राज्या की सरकारा का कुछ निश्चित 
विषयो में आदेश दे सकता है । कंन्द्रीय क्षेत्रा के शासन का उत्तरदायिव उसी 
पर हैं। 
विघ यनी शक्ति सम्बन्धी अधिकार --क्सी भी श्न्य दश में 
निर्वाचित अब्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति की तरह विधायिनी झक्ित नम्वन्धी 
अधिकार नहीं है । वह राज्य परिषद्‌ में १२ सदस्य मनोनीत करेगा तथा लाक 
सभा में ऐग्ला-इंडियन सम्प्रदाय क॑ दो प्रतिनिि मनोनीत कर सकता हैँ । उस 
समसद, के अधिवेशन बुलाने का, तथा स्थगित करने और भग करने का अधि 
कार है । राष्ट्रपति का सनद्‌ के कसी एक सदन अथवा इकटठा दोना सदता 
का संबोधित करने का अधिकार हूँ । वह ससद_ के कसी भी सदन को सदक्ष भी 
भेत्र सकता है। उस सर्देश पर वह सदन जीक्रता से विचार वरेंगा। काई भी विल 
बिना उसकी स्वीकृति के कानून नहीं हो सकता हे । वह सिसी भी सलद द्वारा 
पाम विछ को, सिवाय वन-विधेयका (70089 ७॥]]$ ) के स्वीकृति दना मना 
कर सकता हूँ और उन्हें फिर से ससद की विचारार्थ लोटा सकता हूँ । परन्त 
अगर ससद उसे फिर पास कर दे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीवति देनी होगी | 
कुछ विशेष बिछा को विना उसकी सिफारिश के ससद्‌ में पेश नहीं क्या जा 
सकता है, जैसे धदविधेयक, या कोई विछ जो किसी राज्य की सीसा, नाम आदि 
बदलना चाहता हो । 


उसको राज्या के क्षेत्र में भी कुछ विधायिनी शक्तियाँ हे । यह सकेटकाल 
की घोषणा से राज्या के विधान-मडला के अधिकार ससद का सौप सकता है । 
राज्यों में कई विपम्रा पर वि बिना उसकी पूरं स्वीकृति वे विधान मडल में 
प्रस्तुत नही हो सकते है, जैसे कि राज्य के अन्दर या ग्रन्य राज्यों के साथ सावें- 
जनिक हित में व्यापार आदि पर निर्बन्ध रूमराने वाले बिल । कुछ वियय ऐसे है 
जिन पर राज्यो के विधान मडल् द्वारा स्वीकृति विल विना राष्ट्रपति की स्वीकूति 
के ल्‍्थय नही हो सकते हूँ । जैसे, नागरिका के जीवन के लिये आवच्यक वस्तुआ 
के क्रय-विक्र्य पर कर लगाने वाले बिल, या सम्पत्ति की प्रा त के छिये बनाये 
हुए बिल या समवर्ती सूची में वर्णित विपयो पर दनरते हुए विल यदि वे समस॒द 
द्वारा निर्मित कानूनो के विरुद्ध हो। 


श्इ्ट भारतीय सविधान और नागरिकता 

राष्ट्रपति को अन्दमान तया छक्ष द्वीप के लिये नियम बनाने का अधिकार 
है । उन सब विपयो पर जिन पर ससद्‌ को कानून बनाने का भ्रधिकार हैँ। 
आप्ट्रपति अगर ससद्‌ अधिवेश्वन में न हो तो ग्रध्यादेश ((070॥74802$) जारी 
कर सकता है। इन अध्यादेया का प्रभाव वैसे ही होगा ज॑सा कि ससद्‌ द्वारा 
पारित अधिनियमो का होता हैं । ये अध्यादेश ससद्‌ के फिर आरम्भ होने पर 
उसके सामने रखे जायेंगे तथा इस आरम्भ होने की तारीख से केवल ६ सप्ताह 
तक जारी रहेगे । परन्तु समद्‌ इस अवधि के पूर्व भी उनको रद्द कर सकती हैं । 


बित्त-सम्बन्धी अधिकार --राष्ट्रपति के वित्त-सम्बन्धी अधिकार भी 
कम भहत्वपूण नही है । ससद में कोई भी धन-विधेयक बिना उसकी सिफारिश 
के नही रखा जा सकता है । प्रत्येक वित्तीय-वर्ष के प्रारम्भ में वह सस॒द्‌ के सम्मुख 
एक वित्तीय-विवरण ( निशक्याटा॥) $(8शा०7 ) रखता है । इसमें 
सघ के उस वर्ष के अ्नमानित आय व्यय का विवरण होता है । उसके हाथ में, 
भारत की आकस्मिकता निधि हु और इसमें से वह ससद की आज्ञा से पूर्व 
आकस्मिक ब्यय के लिये धन दे सकता हूँ । आय-कर से जो रकम प्राप्त होगी 
उसका सब तथा राज्यों के बीच विभाजन का अधिकार भी राष्ट्रपति को है । 
जूट के निर्यात कर से हुई आय के हिस्से के बदले में, राष्ट्रपति को झामाम, 
पश्चिमी 7गाल बिहार तथा उडीसा को सहायक अनुदानों ( 0॥47/5 7- 
870) को देने का अधिकार हैं । उसको सविधान छाग्र होने के दो बर्ष के झन्दर 
एक वित्त आयोग (थिंए 806 (?०ग7755707) की नियक्ति का भ्रधिकार 
हैं । यह आयोग इस वात का निर्णय करेगा कि सध तथा राज्यो के बीच करो 
से आई हुई आय का बँटवारा किस प्रकार हो तथा राज्यो की आथिक सहायता 
के लिए सुझाव रखेगा | इसके पह्चात्‌ प्रति पाचवे वर्ष या उससे पहिले राष्ट्र- 
पति इसी प्रकार के आयोग की स्थापना करेगा । आयोग की स्थापना चुकी हैँ । 


न्याय सम्बन्धी अधिकार --सविधान की ७२ वी धारा द्वारा राष्ट्रपति 
को यह अधिकार है कि वह दण्ड पाये हुये व्यक्तित को क्षमा कर दे | वह दण्ड 
को कम कर सकता है, कुछ काल के किए हुकवा सकता हैँ या दडित-व्यक्ति 
को पूर्णतया क्षमा कर सकता है । वह मृत्यु-दड को भी स्थगित कर सकता हूँ । 
वह म्‌ृ यु-दड को क्षमा कर सकता हूँ या झाजन्म करावास में परिणित कर 
सकता हैं । 

उन सब अवस्थाओं में भी जहाँ की दड सेनिक न्यायालय द्वारा दिया गया 
हो उसको यह अधिकार हे । परन्तु इसका प्रभाव किसी सेनिक अ्रधिकारी के 
सेनिक न्यायालय ढारा दियें गए दड को कम करने या छोडने या स्थाग्रित करनें 
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के कानून ढारा प्राप्त अधिकार पर नहीं पड़ेगा $ इसी प्रकार राष्ट्रपति के क्षमा 
आदि अधिकार का प्रभाकआच्यशको के भी इसी प्रकार के अधिकार पर 
नही परेया। 

राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों क न्यायावीशा की 
नियुक्ति का अधिकार है । 


सक्षेप में ये साधारण कालीन अधिकार है । 


(२) सकट कालीन अधिकार --इससे तात्पयं उन अ्रधिकारा से हैं जा कि 
संविधान हारा राष्ट्रपति का सकट काल म्र॒ उत्पन्न कठिनाइयों का मकाबिला 
करने के लिए दिए गए हैं । ये श्रधिकार प्रत्यन्त विस्तृत हूँ । राष्ट्रपति को 
अधिकार हैँ कि वह निम्नलिखित तीन स्थितिया में सक्टकाछ की घापणा कर 
भत्ता है । इस घोषणा का फऊ यह हागा कि राष्ट्रपति के हाथा में बहुत से 
अधिकार भ्रा जायेंगे जो कि साघारण बाल में उसके हारा प्रयृक्त नहीं किए जा 
सकते हूँ। इनमें से प्रत्येक का वर्णन क्या जाता है। 

(१) युद्ध, बाहरी झ्राकष्मण, अन्देल्नी अश्ञान्ति या इनकी सम्भावना से 
उपन्न होने वाला सर :--अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हा जावे कि देश 
की अथवा देश के किसी भाग को सुरक्षा तथा झान्ति यद्ध, बाहरी ग्राक्रमण 
था अन्दहनी अश्ञान्ति के कारण सकट हू, तो वह इस आशय की घोषणा कर 
भक्ता हैं। राष्ट्रपति इस आदय की घोषणा उस दमा में भी कर सकता ह जब 

केवल इसका समाधान हो जावे कि ऐसा सकट उपरोक्त कारणा से निकट 
भविष्य में पंदा हो सकता हू। अर्थात्‌ केवल सम्भावता-मान से ही वह सकटकाठ 
की घोषणा कर सकता हूँ । 

न कटकेल की घोषणा को सत्तद के प्रत्येक सदन क सम्मुख रखा जायगा 
यह घोषणा दो महीने तक छागू रहेगी परन्तु अगर इस समय से पहिले ही वह 
संसद हारा स्वीकार कर लछी गई तो वह दो महीने वाद भी लागू रहेगी । 

पर्तु इस प्रकार की घोषणा उस समय की गई हो जब कि छोक सभा भग 
होया टेक सभा बिना इस घोषणा को स्वीकार क्ये हो इसके झुल हाने स दो 
पार दर भग हो गई हो तब उस अवस्था में अगर इस घोषणा को राज्य- 
परिषद्‌ की स्वीकृति मिल जाय तो यह छोक-सभा के नये अधिवेशन हाने की 
बाय मे ३० दिन तक ल्थगू रहेगी । ग्रगर इन ३० दिनो के दीच इसे छोक 
0 जावेगी. मिल गई तो यह लागू ही रहेगी अन्यथा ३० दिन के बाद रह 


सकता है।..... अति सकट-काछ को घोषणा को दसरी घोषणा हारा रह कर 
ता हुं । 


श्ध्र भारतीय सविधान तथा चागरिकता 


प्रकार सघ सरकार के नौकरी तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों के वेतन में मो कमी की जा सकेगी। राज्यों को उतके विधान- 
मडलो के द्वारा पास किसी भी धन सम्बन्धी बिल या अर्थ बिल को राष्ट्रपति को 
स्वीकृति के लिए पेश करने का आदेश किया जा सकेगा । 


वित्तीय सकट की घोषणा दो साख तक छागू रहेगी। अगर ससद के दोना 
सदनों की स्वीकृति इसे प्राप्त हो जाय तो यह दो माह के बाद भी छागू रहेगी 
अगर ऐसी घोषणा उस समय की जावे जब कि लोक-सभा भग हो अथवा बिता 
इसको स्वीकार किए दो माह के अन्दर भग हो जावे तो ऐसी अवस्या में रूज्य 
परिषद्‌ की स्वीकृति से यह घोषणा छागू रहेगी । परन्तु नई लोक सभा के 
मिलने के ३० दिन के पग्रन्दर इसे उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिए, 
अन्यथा यह ३० दिन के बाद लागू नही रहेगी । राष्ट्रपति सकट की घोषणा 
दूसरी घोपणा द्वारा रह भी कर सकता है । 


सकटकालीन अधिकारों की आलोचना --इन अधिकारी का क्षेत्र ग्रत्यत 
व्यापक तथा विस्तृत है । इनके द्वारा सधात्मक सरकार एकात्मक हो जाती है! 
संघ की कार्यपालिका के हाथ मे अत्यन्त विस्तृत अधिकार आ जाते हूँ। इन 
अधिकारो की कई राजनीतिज्ञो ने तथा विद्वानों ने आलोचना की है । 


कै १) साष्ट्रपति का सूल अधिकार को निलम्बित करने तथा न्यायालय को 
उन्हें श्रवत्तित करने से रोकने का अधिकार नागरिकों की स्वतन्त्रता का घातक 
हैं। इससे देश में निरकुश शासन की स्थापना का भय हूँ । 


(२) सविधान में यह कही पर वर्णित नही हूँ कि राष्ट्रपति अपने सकट* 
कालीन अधिकारा का प्रयोग मन्त्रिमडल की राय से करेगा | इस प्रकार एक 
व्यक्ति के हाथ मे इतनी अधिक झक्ित देना सर्वथा अनुचित हूँ । उसके लिये 
अपने अधिकारो के दुरुपयाग करने का छोभ रोकना बहुत कठिन होगा । 

इसके उत्तर में यह कहा ग्रया है कि+- 

(१) मूल अधिकारा को केवल उसी समय निलूम्बित क्या जावेगा जब 
कि देश के लिये महान्‌ सकट उपस्थित होगा | यद्यवि यह सत्य हैं कि नागरिक 
के मूल अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथापि यह नही भूलना चाहिए कि राज्य 
की सुरक्षा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। अ्रगर राज्य ही नहीं रहेगा तो 
नागरिकों के मूल ग्रविकारा का क्या मूल्य रहेगा ? विना राज्य के इनकी कौन 

रक्षा करेगा ? 


सघीय-कार्यपालिका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति श्ड३ 


(२) सद्यपि सवियान में यह नड्डी कहा गया हैं कि राष्ट्रपति इन अधिकारी 
का प्रयोग मन्त्रियो की राय से करेगा परन्तु यह स्वभावत झाजश्ञा की जाती हैं 
कि वह एसा करेगा क््याकि मत्रिमडल का छोक-सभा में सर्जदा बहमतर रहेगा 
और राष्ट्रपति इस कारण मन्त्रिमडल को अप्रसन्‍न नही करंगा। इस स्थिति 
का फल यह होगा कि कुछ काल में इगलेन्ड को तरह भारत म॑ भी यह झपि- 
समय स्थापित हो जावेगा कि मन्त्रिमडलू की राय के बिना कार्यपालिका का 
प्रधान कुछ नहीं करेगा । 


(३) ससार के ग्रन्य दशा में ही सकटकाल के लिय भ्रधिकारा का निल- 
म्बित करने के उपवन्ध है । उदाहरणार्थ अमेरिका तथा इंगलेन्ड में ससद का 
बन्दी प्र त्यक्षोकरण ([&08७७$ (0700७) को स्थगित करने का अधिकार 
हैँं। परन्तु यहाँ पर नहा भूलना चाहिये कि यह अधिकार ससद को है न कि 
कार्यपालिका को । अमेरिका मे राष्ट्रपति केवल मुख्य_सेनापति की हूँ सियत से 
कुछ दशाओ में इस अधिकार को स्थमित्‌ कर सकता है। भारत भें यह अधि- 
कार ससद के हाथ म॑ न होकर कार्यपालिका के हाथ में है! 


(४) राष्ट्रपति का ऐसा आदश जिसके द्वारा नागरिक, न्यायालया का 
अपन अधिकारों को भ्रवत्तित करने की प्रार्थना नहा कर सकते हूँ ससद के सम्मुख 
रखा जायगा । परल्तु इसमे भारी कमी यह है कि सविधान में यह कही पर 
नही कहा गया है कि कितने दिन दे अन्दर ऐसा आदेश सखद के सम्मुख रखा 
जायगा तथा ससदु की आज्ञा (6प्रा0728007) इसके जारी रहने के 
लिए श्रावश्यक हैं । 


सविधानिक-तन्त्र को विफलता पर राज्यो के शासन म हस्तक्षप का अधिकार 

भी झगर वार-बार प्रयुक्त किया गया तो इसमें राज्या के अधिकारा का बिल्कुल 
अन्त हो जावेगा । इसके अतिरिक्त यह राज्य के नागरिको को शासन के प्रति 
उत्तरदायित्व की भावना से विहीन कर देगा क्योकि वे सोचेग कि कोई गडबेड 
होने पर सघ सरकार सब ठीक कर दंगी। सविधान सभा मे इस झ्रालोचना 
के विरुद्ध यह कहा गया था ऊि राष्ट्रपति इस प्रक्तर हस्तक्षेप केवल तभी करेगा 
जब कि वह देखेगा कि अन्य प्रकार से राज्य का शासन ठीक नहीं हो सकता है 
यह आशा प्रकट की गई हैँ कि पहले राष्ट्रपति उस राज्य को ए5, चेतावनी देगा 
इसका कोई फल न होने पर वहा नए निर्वाचत करवायेगए । इसके पश्चात भी 
अगर वहाँ झासन ठीक नही हुआ तब सविघानिक सक्‍ट की घोषणा करेगा। 
इसमें कोई सन्देह नही कि राष्ट्रपति के सकट-कालोन अधिकार बहुत व्यापक 
तथा विस्तृत हूँ । इनका आधार १९३५ का ऐक्ट है । हम यह सन्तोए दूर सकते 


श्ड्ड भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


है कि तब भारत पराधीन था, अब्र स्वाधीत हूँ इसलिये इन अधिकारों का 
प्रयोग राष्ट्रपति देश की भछाई को ही दप्टि में रखते हुये करेगा ! गवनेर 
जनरल ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था परन्तु राष्ट्रपति भारत की जनता 
के प्रति उत्तरदायी हैँ । परन्तु आलोचको के इस तक से क्यझ्ी तथ्य है कि श्रगर 
कोई श्रधिकार लोलप तथा सिद्धान्तहीन व्यक्ति अगर इस पद पर झारूढ हो 
जावे तो वह इन उपबन्धो के द्वारा तानाज्ञाही स्थापित करने का प्रयास वर 
सकता हूँ । 
- भारतीय राष्ट्रपति की कुछ अन्य देशों के प्रधानों से तुलना 


(१) भारत का राष्ट्रपति तथा इंगलेण्ड का सम्राट --इन दोनो में समा- 
नता यह हूँ कि यह दोनो केवल नाम-मात्र के प्रधान हैँ । केवल ऊपर से देखने 
से ऐसा लगता हूं कि जैसे इगलेण्ड के सम्राट के हाथ में सब अधिकार है और वह 
जिस प्रकार घाहे उनका प्रयोग कर सकता है। परन्तु यथा में इगलण्ड में 
१७वी शत्ताब्दी से धीरे-धीरे ऐसे अधिसमयो की स्थापना हो गई है कि वहाँ का 
सम्राट केवक मम्त्रिमडल के हाथ की कठपुतली हैँ! भारत में भी राष्ट्रपति को 
वैधानिक प्रधान ही बनाया गया है--कम से कम ऐसी झाशा की जाती है। 

इगलेड में सम्राद्‌ छोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधान मन्नी के पद 
के लिए बुछाता है । शेष मन्त्रिगण यथार्थ में प्रधान मन्त्री द्वारा ही छाटे जाते 
हूँ और स म्राद्‌ सदा अपनी स्वीकृति दे देता है। ऐसा ही भारत में भी होगा। 
साधारणत' राष्ट्रपति मन्त्रिमडल में प्रधात मन्‍्त्री जिनको रखे उनको स्वीकार 
कर लेगा। सासदीय-पद्धति वाले देझो में प्रधान मन्त्री चुनने में केवछ उस समय 
वेधानिक-प्रधान को कुछ स्वतन्त्रता रहती हे जब कि छोकसभा में किसी दक का 
बहुमत न हो । ऐसे अवसर पर वह निर्णय करता है कि कौन से दल मन्तिमडल 
बनाते में सफल होगा। परन्तु ऐसा झ्वसर बहुत कम भाता हँ। साधारणत 
कुछ दल मन्त्रिमडछ निर्माण हेतु सयुकत हो जाते है। || 

सम्राद तथा राष्ट्रपति मे अन्तर यह हे कि उसका पद पंतृक हू परल्तु राष्ट्र 
पति का प्रत्येक ५ वे वर्ष निर्वाचन होगा । 

(२) भारत का राष्ट्रपति तथा अमेरिका राष्ट्रपति --दोनो में साधा- 
रण बातो में कई समानताएँ है । दोनो का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता हैं! दीना 
राष्ट्र के प्रधान है । दोनो कार्य पालिका के मुखिया हैं। दोनो को संविधान द्वारा 

श्रत्यन्त विस्तृत अधिकार दिए गए है । परन्तु यह सब समानता उतती महत्व" 
* पूर्ण नहीं जितना कि दोनों में अन्तर महत्दपूर्ण हें। इस अन्तर का कारण यह 


संघीय-कार्यपालिका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति श्थ्प्‌ 


है कि भारत में सासदीय पद्धति की स्थापना हुई जब क्रि अमेरिका में अ्रध्यक्षा- 
स्मक पद्धति हैं। भारत का राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान हैं । अमेरिका का राष्ट्रपति 
यथार्थ में कार्यपालिक्ा का प्रधान हैँ। वह मन्विमडल का स्वामी हूँ । उसके 
मन्‍्त्री उसी के द्वारा नियुक्त होते हैं और वह उनको जब चाहें तब निकाछ सकता 
है। वह उनकी राय माने या न मानें ।? उसको अधिकार हू कि वहू उनकी 
राय किसी महत्वपूर्ण विषय में भी न ले। परन्तु भारत के राष्ट्रपति की स्थिति 
यह नहीं हैँ । 

(३) भारत का राफ्रूपति तथा आर्यलेंड का राष्ट्रपति --सविघात सभा 
में यह कहा गया था कि भारत का राष्ट्रपति आयरलेड के राष्ट्रपति की भाति 
ही होगा। दोना ही वैधानिक प्रधान हैं। परन्तु दोनो में अन्तर भी हूँ | आयर- 
छोड का राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हूँ । यद्यपि वह वैधा- 
निक प्रधानहूँ परन्तु दो विषया में उसका विशेष अधिकार हैं। एक तो, 
मन्विमडल की प्रार्थना पर वह छाक-सभा (72&) को भग करना नामजूर कर 
सकता हैं । दूसरा, वह कुछ विशेष परिस्थितियों में ससद्‌ द्वारा स्वोकृत्ति बिलों 
क्यो जनता के मत (रिशाटाआआ0प्रा72) के लिए रख सकता है । मारत वे राष्ट्र 
पति को यह अधिकार हूँ कि उत्को मन्विमडल द्वारा लिए गए निर्णयों से सूचित 
क्या जाय दा और जो सूचना झासन-सम्बन्ध में वह माँगे उसे दी जाय, परतु 
आयरल्ड के राए््पति को कोई अधिकार नही दिया गया है । 


(४) भारत का राष्ट्रपति तथा फ्राल का राष्ट्रपति --दोना ही वैधानिक 
प्रधान हैँ क्याकि दानो दण्य में संसदीय पद्धति की सरकार ह ( फाँस के राष्ट्र- 
पति के विषय में सर हनरी मेंच न कहा था, “ 706 ?९ए25080६ 0 (॥6 
छाए ए९०एए७॥० एश(एला एइलं2/05 707 एत68 7 परन्तु वह 
सर्वथा प्रभावहीत नही हैं । क्योकि वह सब्तविमडल की चैंठकों में सभापति का 
आसन ग्रहण करता हे । उसका निर्वाचन फ़ाँस की ससद द्वारा होता हू। उसको 
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२. फ़ास के नवीन सविघान में (पचम्‌ गणतस्त्र में) राष्ट्रपति को 
झक्तियों तथा अधिकार बहुत बढ गए है 


फ्रा० १० 


श्४ड६ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


बिल को अस्वीकार करने का अधिकार नहों हैं। उसके कोई सकटकालीन 
अधिकार नही है | उसका लोकसभा भग करने का झ्धिकार भी सीमित हूँ। 


ट 

४ संविधान मे राष्ट्रपति की स्थिति --सविवान सभा में डा० अम्बेदकर 
ने कहा था कि “भारत का राष्ट्रपति कार्यंपालिका का प्रधान नही परन्तु राज्य 
का प्रधात होगा । ” इससे यह निष्कर्ष निकलता हूँ कि भारतीय राष्ट्रपति केवल 
एक बैवानिक प्रधान हैँ।। उसके नाम से सब काम क्या जावेगा, परन्तु यथार्थ 
में उसके अ्रधिकार, मुल्त्रिमण्डक-के अधिकार हूँ । परन्तु सविधान में केवल इतना 
ही कहा गया है कि साष्ट्रएति को सहायता और मन्त्रणा देने के लिये एक मत्रि- 
परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधान-मन्त्री होगा। यह मन्त्रि-परियद छोक सभा 
के प्रति सामूहिक रुप से उत्तरदायी होगा । इन उपबन्धा से यह कैसे कहा जा 
सकता है कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल की राय मानते को बाध्य है प्रगर 
वह राय को वे माने तो वह सविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा। इस 
कारण विद्वानों के अनुसार राष्ट्रपति सब था प्रधिकार-शून्य नही होगा । सर्वोच्च 
न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्‍्यायाधिपति श्री पतजली शास्त्री के मतानुसार 
राष्ट्रपति की शक्ति का व्यवहार वेवल उसी मात्रा तक सीमित हो सकता हूँ 
जितता कि सविधान मे स्पष्ट उल्लेख हैँ। इससे अधिक, दूसरे सविधातो के 
पूर्व दृष्टान्तो (97८020675) के आघार पर, इसे सीमित नही किया जा 
सकता हूँ । 


परन्तु इसुके साथ-साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत का राष्दू 
प्रति अमेरिकन राष्ट्रपति भी नही हँ । मन्तिमडल की राय राष्ट्रपति को दैनिक 
शासन हे सम्बन्ध रखने वाली सभी बातो में माननी ही पडेगी क्योकि मल्त्रि- 
मण्डल का लोक सभा में बहुमत होगा | अग्रर राष्ट्रपति इसकी राय के विहद्ध 
जाबे ओर यह इस्तीफा दे दे तो राष्ट्रपति को इसके स्थान मे दुसरे मत्रि-मण्डर्ल 
की नियुक्तित करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पडेगा। अगर वह नया 





7? संविधान सभा में उन कारणो का भी उल्लेख किया गया था जिवकें 
कारण भारत में सासदीय पद्धति स्थापित को गई है | वे निम्नलिखित है “7 

(अर) अध्यक्षात्मक_ सरकार का सिद्धान्त स्थायित्व है_ तथा सासदेय 
सरकार उत्तरदायिव सिद्धान्त पर आधारित हूँ । विधान निर्माताओं ने उत्तरः 
दायित्व को अधिक महत्त्व दियाहे । हे 

(ब) अधिकार पृथक्करण के कारण अध्यक्षात्मक पद्धति में सरकार 
तीत अगो के बीच पूरा सहयोग नही रहता हैं । 


सघीय-कार्यपालिका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति १४ 


मन्त्रिमप्डल चनाता हूँ तो उसको लोकसभा में बहुमत नहीं होगा, अतएवं बह 
कुछ भी काम नही कर सकेगा। अगर राष्ट्रपति छोकसभा को भग कर नये 
चुनाव करे तो उसमें भी यह सम्भव हूँ कि फिर से उसी दल का बहुमत हो जिसने 
मन्विमण्डल से पदत्याग किया था । इसलिये इस कठिताई से बचने के लिये 
राष्ट्रपति दैनिक-शासन में मन्त्रिमण्डल के परामझ्य के अनुसार ही काम करेगा। 


परूतु असाधारण स्थिति से यह सम्भव हैं कि राष्ट्रपति उन मम्त्रिमण्डल के 
अनुसार काम न करें जब कि वह समझता हूँ कि उसके परामर्श के अनुसार 
काम करने से वह जवता के हितो के विरुद्ध जा रहा हे | बहुधा यह्‌ उदाहरण 
दिया जाता हूँ कि बह मन्त्रिमडल की इच्छा के विरुद्ध छोक-सभा को भग करने 
को प्रस्तुत न ही । परन्तु कुछ विद्वाना के अनुसार राष्ट्रपति को इस श्रवसर पर 
भी मन्त्रिमटऊ की राय माननी पडेंगी।१ 


हम इस निप्कर्प पर पहुंचते है कि यद्यपि रविधान में यह स्पष्ट नहीं है, 

तथापि सविधान-निर्माताओं का यह विचार था कि राष्ट्रपति प्रत्येक अवसर 

पर केवल वेधानिक प्रधान के रुप में काम करेगा तथा कालान्तर भे इस प्रकार 

के भ्धिसमय भी स्थापित हो जावेंगे। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरूपयोग 

करने का साहस नहीं करेगा क्योकि संसद उसके विरुद्ध महामियोग की कार्य- 
ही कर सकती हूँ 


इसलिये इगलड के सम्राट की तरह भारत के राष्ट्रपति के केवल तीन 
अधिकार रह जाते है? और बुद्धिमान राष्ट्रपति इससे अधिक की माँग भी नही 
करेगा। मन्त्रिमडल उससे महत्त्वपूर्ण विययो में परामर्श करें (78 ६0 
७6 ९०४$७६४७ ), मन्त्रिभडल को उत्साहित करने का भ्रधिकार तथा 
चेतावनी देने का अधिकार (78/ [0 शाए0प/886 800 78६॥0 
एव) उसे है । राष्ट्रपति कार्य-रूप से झासत के ऊपर कितना प्रमाव डालेगा 
बन ननतज 


(से) कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में सीधा सम्बन्ध ने होने के कोरण 
अध्यक्षात्तक सरकार सासदीय सरकार की अपेक्षा अशक्त होती हे । 

(द) भारत में स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये यह झावश्यक था कि 
ऐंसी सरकार स्थापित हो जिसमें आपस में सहयोग की कमी न हो । 

3... छड7, वघरत9, छ- शा&- 

2. अंग्रेज छेजक 898०॥0६ ने वहाँ के सम्राट के यही तीन अधिकार 
बतलाय है। 


श्ड्ट भारतीय सविघान तथा नागरिकता 
यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करेंगा। अगर वह दुढचरित्र, बुद्धिमान, अनुभवी 
तथा लोक-प्रिय होगा तो मत्रिमडलू प्रत्येक विषय में उसके मत को आदरपूर्वक 
सुनेगा तंथा उसके द्वारा स्वाभावत ही प्रभावित होगा।( इगलड मे महारानी 
विकटोरिया तथा ऐडवर्ड सप्तम ने कई बार अपने देश की नीति में महत्वपूण 

डाला था। परन्तु अगर राष्ट्रपति कोई साधारण व्यक्ति होगा तो उसका 
नगण्य होगा । 

ट _बैघानिक: प्रधान की आवश्यकता --यद्यपि राष्ट्रपति केवल वैधानिक 
प्रधान है तथापि उसका पद कई दृष्टियो से_महत्वपूर्ण है । इसलिये यह नहीं 
समझना चाहिए कि राष्ट्रपति का_ सविधान में कोई महत्वपूर्ण स्थान नही है। 
इगलड में वहाँ का सम्राट केवछ वँैधानिक-प्रधान हैँ, परन्तु उसके पद का महत्व 
है इसी कारण उसको हटाया नही गया है । इसी प्रकार फ्रास में एक वैघानिक- 
प्रधान होता हैं। वहाँ के राष्ट्रपति के विषय में सर हेनरी मेन ने कहा था “वह 
न राज्य करता है न शासन । परन्तु फिर भी सविधान में उसके लिए स्थान 
है । यह कहा जाता है कि सासदीय-पद्धति की सरकार में एक वेघानिक प्रधात 
का होना ग्रानश्यक हूँ। उसी के नाम में सब झासन का काम किया जाता हूं, 
यद्यपि यथार्थ में उसके हाथ में कोई शवित नहीं है। इसका कारण यह है कि? 
मन्त्रिमडल तो बनते तथा बिग्राडत्ते रहते है ) वें शासन में स्थायित्व कंसे 
रुख सकते है ॥ फिर एक मल्त्रिमडल में कई व्यक्ति ते है । साधारण मनुष्य 
यह नहीं समझ सकता कि किस प्रकार एक मन्त्रिमडल देश का भ्रधान हो सकता 
हैं । वह तो एक ऐसे «यक्ति को समस्त झासस-तन्त्र के पीछे खोजता है जिसको 
वह राष्ट्र का प्रतीक समझे । सासदीय पद्धति में वेधानिक प्रधान ही राष्ट्र 
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सघोय-कायपालिका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति श्ड्र्‌ 


का प्रतीक है । उसी को साधारण व्यक्ति राष्ट्र तथा राज्य का मुखिया मानते 
हैं। इस कारंण वह राष्ट्र का नेता है । अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रपति राष्ट्र का 
प्रतिनिधि है । उसी के नाम में सब कूछ होता है। उत्ती के नाम में दूसरे देशो को 
राजदूत भेजे जाते है । उसी के नाम में युद्ध तथा सधि को घोषणा होती है । 


यद्यपि गणतन्त्र में राष्ट्र का मुखिया भी किसी न किसी राजनंतिक दल का 
ही उम्मीदवार होता हे तथापि चुनाव के पश्चात्‌ यह सोचा जाता है कि वह 
राजनैतिक-दलवन्दी से परे हैं । उसका कत्तव्य निष्पक्ष रूप से समस्त देश के 
हितो को सामने रखते हुये काम करना हूँ । इसल्यि वह किसी राजनतिक दल के 
लाभ की दृष्टि से काम नहीं करेगा । मान लीजिए कि मन्व्रिमडल अपनी नीति 
के कारण देझ में अ्रप्रिय हो गया हैँ, परन्तु लोक सभा में उसका वहुमत हूँ, उत्त 
समय राष्ट्रपत्ति लोक सभा को भग कर मन्त्रिमडल को पदत्याग करने के लिये 
बाध्य कर सकता हैं। या, भ्रगर मन्त्रिमडल लोक समा में हार जाने पर यह 
इच्छा करे कि लोक सभा भग क्रदी जावे तथा नये निर्वाचन हा, तो राष्ट्रपति 
इस माँग को स्वीकार करने से मना कर सकता है, अगर वह यह देखता हे कि 
छोक सभा का भग करना देश के हित में नही है। 

जिम्त समय एक मन्सत्रिमडलू पद त्याय करता है, यह हो सकता हूँ कि दूसरे 
सन्त्रिमण्डल बनाने में कुछ समय छगे। इस काल में जब कि कोई मन्व्रिमडल 
नहीं है राष्ट्रपति ही देश का झासन चलावेगा । इस प्रकार वह देश में भ्रशान्ति 
या गृह-युद्ध की सम्भावना को नहीं उपजने देगा । लोक-लन्त्रात्मक पद्धति में 
ऐसे अ्रवसर बहुधा हो सकते हें जब कि मन्वत्रिमडल पद-त्याग करे तथा उसके 
स्थान में दूसरे के बनाने में कूछ समय लगे | 


उपराध्ट्रपति 


राष्ट्रपति के अतिरिक्त भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा । साधारणत 
बह राज्यपरिषद का सभापति होगा। वह कोई अन्य छाभ का पद नहीं घारण 
करेगा परन्तु जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब वह उस काल के लिये 
032] गि सभापति नही रहेगा । 


राष्ट्रपति का स्थान मत्यु, पदत्याग, प्रथवा पद से हटाये जाने या किसी 
अन्य कारणों से खाली होगा तब उपराप्ट्रपति उस स्थान में राष्ट्रपति के रूप में 
तब तक काम करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनाव के पश्चात अपने पद को 


ग्रहण न कर छे। सविधान के अनुमार ६ महीने के अन्दर ही नये राष्ट्रपति का 
चुनाव हो जाना चाहिय १ 


श्‌एू० मारतीय नवियान तथा नाकरिस्ता 


जब राष्ट्रपति बीमारी या अन्य किसी कारण से अपना काम करने में असमर्थ 
हो तब भी उपरा्ट्रपति उसके स्थान में उस तारीख तक काम करेगा जब तक 
राष्ट्रपति अपने काम को न समाल ले । 


जिस कालावधि में उपराध्ट्रपति राष्ट्रपति के पद में काम करेगा उसको 
राष्ट्रपति पद का ही वेतन, भत्ता त्तथा अन्य सुविधाएं मिलेंगी । परन्तु उस काल 
में वह साज्यपरिपद्‌ के सभापति पद का वेदह्न आदि पाने का अधिकारी नहीं 
होगा। 
उपराष्ट्रपति छा निर्वाचन संसद के दानो सदना के द्वारा क्या जामगा। 
इस अवसर पर नी अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक परिवर्ततीय 
मतविधि द्वारा निर्वाचच होगा | मतदान गोपनीय होगा। इस पद के लिए 
निम्नलिखित योब्यताएँ होनी चाहिये -- 
(१) मारत का नागरिक हो तथा ३५ वय को आयु पूरी कर चुका हो। 
(२) राज्यन्परिपद के लिये सदस्य निर्वाचित होने की योगखता 
रखता है । कप 
(३) भारत सरकार या राज्य सरकारों के अधीन या इनमें से किसी के 
द्वारा नियन्त्रित कली स्थानीय या अन्य अधिकारी के अघीन कोई छाभ का पद 
न घारण किये हो । परन्तु राष्ट्रपति, सघ के मन्त्री राज्यपाल, राजप्रमूख तथा 
राज्यो के मन्‍्त्री छाम का पद घारण क्यिे हुये न समझ जायेंगे। 3 
उपराप्ट्रपति न तो ससद्‌ के किसी सदन का और न राज्यों के विधान-मउलों 
क्या सदस्य होगा । अगर वह किसी का सदस्थ हो तो निर्वाचित होने की तिथि 
से उसकी सदस्यता का अन्त हो जावेगा । 
उपराष्ट्रपति को परदावधि पाँच वर्ष रखी गई। परन्तु वह इसके पूर्व अपने 
हस्वाक्षर किए हुए त्याग-पत्र द्वारा जो कि राष्ट्रपति को सम्बोधित होगा पई- 
त्याग कर सकता हूँ $ वह राज्य पद्निपद के सदस्यों द्वारा बहुमत से स्वीहृत 
प्रस्ताव से, जिसको छोकसभा ने मान ल्यिा हो हटाया जा सकता हूँ | परन्चु 
एमे प्रस्ताव की सूचना कम से कम १४ दिन यहिले देनी होगी। 
नए उपराष्ट्रपति का चुनाव पहिले उपराप्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने 
के पहले ही कर लिया जावेगा। पदावधि के अन्दर ही उपराष्ट्रपति का पद रित 
होने पर झीघ्रता से नए उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या जावेगा तथा वह पर 
ग्रहण की ठारीख से ५ वर्ष के लिए पद घारण करेंगा। पद-ग्रहण से प्वूर्व उप 


सघीय-कार्मपालिका राष्ट्रपति ब्रथा उपराष्ट्रपति श्ष्र्‌ 


राष्ट्रपति को एक शपथ राष्द्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्त के स।म्ने 
लेनी पडेंगी। 


आम चुनाव के पश्चात्‌ नई ससद्‌ ह्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या 
गया । डा» राघाह'णनन्‌ इस पद के लिए निर्वाचित हुए । 


भारतवपप के उपराप्ट्रपति तथा अमेरिका के उपराष्ट्रपति में यह समानता 
हूँ कि दोनो ऊपरी सदन के सभापति के पद पर हैँ | पर इसके अतिरिक्त श्रन्तर 
भी हूँ। वह यह हैं कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वहाँ की ससदु 
ऊपरी सदन (5९08(6) द्वारा होता है। राष्ट्रपति के कारणवश पदत्याग 
करने पर वह पद की शेष ग्रवधि तक राष्ट्रपति रहता है । परन्तु भारत में 
झधिकाधिक ६ महोने राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है । वहा के उपराष्ट्रपति 
का कार्यकाल केवल ४ वध हूँ । 


राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विषय --उप- 
राष्ट्रपति के चनावा से सम्बन्धित लव झगड़ा का फंसला उच्चतम न्यायालय 
द्वारा किया जावेगा । अगर किसी व्यक्त का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के 
स्ये निर्वाचन धून्य ( ४070 ) कर दिया जावे तो वह उस निणय के विरुद्ध 
कही पर अपीक नहीं कर सकता हूँ और उसे तत्काऊ प्द-त्याग करना होगा | 
परन्तु इस निणय के पूर्व उसने अपने पद से जो कार्य किये है बे अमान्य नहीं 
माने जायेंगे । 


राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सम्बन्ध में, इन उपरोक्त वर्णित उपबन्धा के 
अधीन ससद्‌ को नियम बनाने का अ्रधिकार है । 


प्रश्न 


जो ) भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा क्‍या अधिकार दिये गये 
है (यू० पी० १९५२) 
(2) क्या यह कहना उचित हूँ कि भारत का राष्ट्रपति केवल वैधानिक 
प्रधान हूँ 
(३) वेधानिक प्रधान की क्या आवश्यकता है। भारत का रशरप्ट्रपति इन 
झावर्यवताओ की किस मात्रा तक पृत्ति करता है ? 


(४) सक्षेप में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रथा का वर्णन कीजिए। 


दपर 


) 

5) 
प्रयाय किन्च 
(+) 
ओर एनका 


भारत 
अआारत 
अकार 


मारतोय सवियाव तथा नायरिकता 


के राष्ट्रपति पर सन्निप्त नोट लिलिए। (यूश पी० १९५३) 





के राष्ट्रबति को सक्षदब्गलोन शक््तियाँ क्या है * उनका 
किया जता है । (यू प्रो० १९५५) 
के राष्ट्रपति के सट्क्ालोन 


कालीन अधिकारों की व्याल्या कोजिए 
बतलाइये । (य० पो० १९५९) 


अध्याय ६ 


संघीय कार्यपालिका--मस्प्रिपरिपद्‌ 


भारतीय सविधान सासदीय होने के कारण भारत में यथार्थ कायपालिका 
मस्नि-परिपद्‌ ही हे। इस कारण संविधान में इसका अत्यन्त महत्वपूण स्थान 
हूँ क्योक्ति वे सब अधिकार जो कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिए, गए हूँ 
यथाय॑ में मन्त्रिपरिषद्‌ के ही अधिकार है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया हागा 
कि मन्तिर्परियद्‌ के हाथ में साधारण काल में ही श्रसाघारण अधिकार हैँ । फिर 
सकदट-कालछ का तो कहना हीं क्या है। 


सन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण --सविघाल की ७४ तया ७५ वी घाराओ में 
मम्निपरिपद सम्बन्धी उपवन्ध दिये गये है। इनके झनुसार मन्विपरिपदु का 
कार्ये राष्ट्रपति को उसके कामा के सम्पादन में सहायता तथा मन्बणा देने का 
है। किसी न्यायालय में इस प्रश्न की जाँच न की जा सक्षेमी कि मन्त्रिया ने 
राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नही, तथा क्या सलाह दी । 


प्रधान मन्‍्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य _मत्रिया की नियुक्ति 
राष्ट्रपति प्रधात मत्री की सल्गह से करेगा। मत्रीगण अपने पदा पर, राष्ट्रपत्ति 
की जब तक इच्छा हो, तव तक रहगे। मनिपरिपद्‌ छोक्सभा के प्रति सामूहिक 
रूप मे उत्तरदायी हैं। (सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ पिछले अ्रध्यायों में 
स्पष्द कर दिया गया है ।) 


इस वर्णन से यह छगता हे क्ि राष्ट्रपति जिसको चाहे प्रवान मत्री बना दे, 
अन्य मत्रिपों की नियक्तति में भी उसका काफी हाथ होगा तथा जब वह चाहे इन 
मस्त्रियों को अपने पद से हटा दे। परल्तु ययाय में स्थित्ति पूर्णतया इससे मिन्न 
हें क्याकि मन्रिमण्डल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हूँ,इसलिए 
सन्वरिमेण्डल केवल वही दल निमाण कर सकता हे जिसका कि छोकसभा में 
बहुमत होगा । अतएव, प्रघात-मन्त्री निश्वय ही बहुमत दछ का होगा ) इसलिए, 
प्रयान-मन्‍्त्री की नियक्षित में राष्ट्रपति के हाथ बचे हैँ । वह बहुमत दल के नेता 
के अतिरिक्त अगर किसी अन्य व्यक्ति को प्रघान-मन्त्री बनावे तो उसका मत्रि- 
मण्डल लोकसभा में एक दिन भी नहीं टिकेगा। इसलिये प्रधान मन्त्री सर्वेदा हीः 
बहुमत दछ का नेता होता हूँ 


श्प्ड भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


परन्तु अगर देश में कई राजनेतिक दक हो और इनमें से किसी का भी 
लोक सभा में अजय बहुमत न हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को प्रधान मत्रौ 
छादने में कुछ स्वतन्त्रता को वह यह्‌ निश्चय करेगा कि किस दक्त का नेता 
अन्य दलों की सहायता से स्थायी मन्त्रिमण्डल बना सकेगा। परन्तु ऐसे 
अवसरो की उन देझो में जहाँ कि छोटे-छोटे राजनतिक दल नही होते है कोई 


आरज्षा नही । 


मन्त्रिपरियद्‌ में भ्रन्य मन्त्रियो की नियुक्ति वस्तुत प्रधान मन्त्री करता 
हूँ। राष्ट्रपति ग्रगर किसी व्यक्षित को अ्रयोग्य समझता है तो वह ऐसी राय 
दे सकता हैं। परन्तु वह प्रधान मन्‍्त्री को बाध्य नहीं कर सकता कि वह 
किसी विश्ञेप व्यक्ति को मन्त्रिपरिपद्‌ भें रखे यान रखे। प्रधान मन्तरी अपने 
मन्त्रिमण्डल को बताते समय कई बातों का ध्यान रखेंगा। सर्वप्रथम, वह 
अपने दल के विशिष्ट नेताओ को अपने मन्त्रिमण्डल में स्थान देगा । यहू दल 
की एकता बनाये रखने के लिए ग्रावश्यक हूँ । इसके अभ्रतिरिक्त वह यह देखेगा 
कि देश के विभिन्न भागो का मन्त्रिमण्डल मे प्रतिनिधित्व है । भारत में विभिन्न 
सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व भी आवश्यक है। हम ऐसे मन्त्रिमण्डल की कल्पना 
नही कर सकते कि जिसमें केवल एक ही सम्प्रदाय के सदस्य हो | मन्त्रिमण्डल 
बनाने में प्रधान मन्त्री को स्वाभावत ही कठिनाई का सामना करना पडता है 
क्योकि स्थात इसमें निश्चित है, परन्तु उम्मीदवार अधिक हो जात है । प्रत्येक 
सदम्य की यह इच्छा रहती हे कि वह कभी न कभी मन्‍्त्री हो ही आवबे। 
इगलेण् में भी इस प्रकार की कठिनाई होती हूँ। प्रधान मन्त्री प्रगर चाहे 
सा बह अपने दल्ठ के बाहर के व्यकितियो को भी मन्त्रिमण्डल में ले सकता हूँ, 
परन्तु ऐसा कम किया जाता है। इस ध्रकार नामों की एक सूची बनाकर प्रधान 
अन्ती राष्ट्रपति को देगा और यष्ट्रपति उसको मान लेगा क्योकि राष्ट्रपति यह 
जानता हैं कि बहुमत दक्त के नेता के अतिरिक्त झन्य कोई भी मत्रिमडरू नहीं 


बना सकता हैँ । । 


सविधान में कहा गया हूँ कि भन्त्रियो में भारत-सरकार के कार्य के 
बंटवारे के लिये राष्ट्रपति नियम बनायेगा। इसका अर्थ यह नही हे कि बह 
मअन्तियो के बीच विभिन्न विभागों का वितरण करेगा । यह कार्य प्रधान मन्त्री 
ही करता हैं। इसमें प्रधान_मन्‍्त्री को यह ध्यान रखना पडता हूँ कि इस 
आकार विभागो का वितरण करें कि उसके साथी सन्तुष्ट रहें। इसके अतिरिक्त 
ज्ठसे उनकी रूचि, झनुभव आदि का मी ध्यान रखना पडता हैँ। परन्तु यह 
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न समज्ञना चाहिये कि जिस मन्त्री को जो विभाग मिलता हैँ, उसका उसे पूरा 
ज्ञान होता हैं, या प्रत्येक मन्‍्त्री अपने विषय में पारगत होता हैं । इग्रलेड में कई 
ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ कि मन्‍त्री को पद-ग्रहण करते समय अपने विपय 
का विल्कूछ भी ज्ञान नहीं था। उदाहरणार्थ, एक वित्त-मन्त्री को यह नहीं 
मालूम था कि दशमलब-विन्दु क्या हाता हैँ । उसने अपने सेक्रेटरी से, जब राज्य 
का आयन-व्यय-पत्र ( झि7028६) उसके सामने आया, पूछा कि ये विन्दु क्‍या हैं, 
(५/७४६ था8 (0९56 700009 0085 १) । एक उपनिवश्ञ मन्‍्त्री ने 
अपने सेक्रेटरी से कहा कि वह उसे नक्शे में बतला दे कि इगलेंड के उपनिवेश 
(५००0765) कहाँ वहाँ हैं। 


अगर हम मन्तियो की पदावधि को दखें ता विधान में कुछ नहीं हैँ । 
परन्तु क्योकि छोक-सभा का कायकाल ५ वष हूँ इसलिये मन्व्रिमण्डल भी 
साधारणत ५ वर्ष तक पद भें रहेगा। ग्रयर इसके पूर्व कसी कारण से यह 
छोक-सभा का विश्वास खो न दे या इस बीच लछाक-सभा भग होकर नये 
चुनाव में इसका दल बहुमत में नही। परन्तु क्या राष्ट्रपति मन्त्रिमडल या 
कसी विशेष मस्त्रो को हटा सकता हूँ । क्या राष्ट्रपति प्रधान मस्ती को हटा 
सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक होगा। क्योकि अगर राष्ट्रवति 
एुक मन्त्रिमण्यछ को अपदस्थ कर उसके स्थान में दूसरे को नियत्रत करे तो 
यह लोक-समभा में बहुमत न होने के कारण एक दिन भी नहीं टिक सकेगा। 
केवल यही दुरू मन्त्रिमररू बना सकता हैं जिसका लोक-सभा मे बहुमत हो । 
अगर राष्ट्रपति छोक-सभा को भग कर दे तो यह सम्भव हूँ कि नये निर्वाचन 
फलस्वरूप फिर वही दल बहुमत में झा जाब जिसके मन्तिमडल को राप्ट्र- 
पति ने अपदस्थ किया था । कोई भी समझदार राष्ट्रपति अपने लिए इस प्रकार 
की कठिनाई नही पैदा करेगा। सव सासदीय-यद्धति वाले देशों में यह 
झधिसमय हू कि मस्त्रिमडल तब तक पदस्थ रहता हैं जब तक इसका लोकसभा 
मे वेहुमत रहता है । वैधानिक प्रधान इसको अपदस्थ करने की चेष्टा नहीं 
करता। परन्तु यह सम्भव हैँ कि मन्त्रिमण्डल देझ्य में तो प्रग्रिय हो 
गया हूँ परन्तु छोकसभा में उसका बहुमत बना हूँ, तथा राष्ट्रपति को यह 
पूर्ण विश्वास हो कि नये निर्वाचन के फलस्वरूप वह दलछ फिर बहुमत में नहीं 
आवेगा ता बह देश के हित के लछिये लोकसभा का भग कर नये चुनाव कर 
सकता हू । 


प्रत्येक मन्‍्त्री के लिये _सस॒द्‌ का सदस्य होना झआावस्यक् है। अगर कोई 
मन्‍्त्री ६ माह तक ससद्‌ के क्सी सदन क्य सदस्य न रहे तो उसे उस काल 
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सविधान के छामू होने के पहले के मन्‍त्री सविधान के छागू होने पर राष्ट्रपति 
के मन्त्रिमडल के रूप में काम करेंगे । 

आम चुनावों के पश्चात १३ मई १९५२ को मुन्त्रिमडल का पुनंसगठन 
हुआ । पुराने मन्त्रिमडल ने अपने पद से त्याग्रसत्र दिया । परन्तु नये भवन 
(लोक सभा) में काँग्रेस का हो बहुमत था। झतएव राष्ट्रपति ने पुन कांग्रेस 
दल के नेता को भच्त्रिमटलऊ बनाने के छिए आमन्त्रित किया। १३ मई, १९५२ 
को प० भेहरू के नये मन्त्रिमडल ने अपने पद की क्षपथ ली « 

इस समय झन्त्रिपरिषद्‌ में प्रधान मनन्‍्त्री सहित १५ मन्त्री हैं । इनके 
अतिरिक्‍त कुछ राज्य उपमन्त्री तथा सासदीय सेक्टरीज है। इन सबो के 
मिलने से मन्त्रिमडल बनता है । इस प्रकार हम देखते है कि मन्त्रिपरिपद्‌ तथा 
मन्न्रिमटल में मेंद हैं। मन्निपरिषद मच्त्रिमडल से छोटा हूँ परन्तु देश की 
नीति का निर्धारण मन्निपरिषद करता हूँ न कि सन्त्रिमडल। मसम्व्रिपरिषद से 
अर (४08६ से है ।मन्त्रिमडछ से तात्पर्य ॥शीं509 से हैँ । इत दोनो 
में अन्तर हैं । इस अन्तर को सर्वदा ध्यान मे रखना चाहिये। 

भन्त्रिपरिषद्‌ का काम --मन्त्रिपरिषद का काम, सविधात के अनुसार 
राष्ट्रपति को मत्रणा तथा सहायता देना हूँ । सविधान में यह नहीं कहा गया 
हूँ कि राष्ट्रपति इस मत्रणा को मानने को बाध्य हूँ। परन्तु यथाय॑ में स्थिति 
पूर्णतया इससे भिन्न है । जैसा हम कह चुके है मन्त्रिपरिषद ही ययाथ कार्य- 
पालिका हूँ | इसलिए इसका ही काम देश का झारून चलाना है। 


अग्रेज लेखक राभजे म्यूर ने इगलैड के मन्जिपरिषद्‌ ((४७॥768) के 
विषय में लिखा हैँ कि वह्‌ देश का पूर्णरूपेण स्वामी ()7008/07) हो गया 
हूँ । इसका कारण यह हूँ कि मत्रिपर्पिद्‌ के हाथ में इतनी दकिति हैँ कि वह 
राष्ट्र का वस्तुत. स्वामी हो गया हैं। भारत में मत्रिपरिषद्‌ के निम्नलिखित 
काम है [० 
( १ ) यह राष्ट्र की नीति का चिर्धारण करता हैँ। यह इस बात का 
निश्चय करता हैँ कि आन्तरिक तथा वैदेशिक क्षेत्र में सरकार किस नीति का 
अवलम्बन करेगी हु 


( २ ) मत्रिपरिपद्‌ देश के झासन के लिए उत्तरदायी हैँ । इसके लिए 
झासन कार्य को कई विमागो में वाट दिया जाता हैं तथा प्रत्येक विभाग का 
एक भत्री होता हूँ । परन्तु जी रूछ प्र॒त्ये क मनी द्वारा किया जाता हैं उसके लिए 
सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्‌ उत्तरदायी हूँ । 


श्प्ट भातीय संविधान तथा नागरिकता 


(३ ) मत्रिपरिषद्‌ विधाबिती-कार्यों (8275&67४8 8८४68 )के 
लिए भी उत्तरदायी हैं । सखद में सत॒ महत्वपूर्ण विल सरकार की ओर से ही 
पेश होते है । किसी गेरसरकारी बिल के पास होने की आया बहुत कम होती 
हैं क्योकि मत्रिपरिषद का छोक-सभा में वहुमत होने के कारण ऐसा बिल अवश्य 
ही अस्वीकृत हो जावेगा। 

( ४) मन्रिपरिषद्‌ ही राज्य के वित्त सम्बन्धी मामला के लिए उत्तरदाप्री 
है । वापिक झाय-न्यय-पत्र ( 8४0 8९8) इसी के द्वारा बनाया जाता हैं और 
यही उसको ससद मे पेश्ञ करता है । इसके अझतिरिक्त ग्रन्य सब झ्रथिक तथा 
घन सम्बन्धी विछ भी इसी के द्वारा ससद में प्रस्तुत किये जात हैं । इस प्रकार 
राज्य के वित्त के ऊपर मत्रिपरिपद्‌ का पूरा अधिकार हूँ । यही इस वात का 
निश्चय करेगा कि क्‍या क्या कर छग्राये जाँय तथा किन क्नि विषयो पर खर्च 
क्या जाजबे । 

(५) मजिपरिपद की ही राय से कई महत्वगृूण पदो पर राष्ट्रपति द्वार 
नियुक्तित की जावेगी, जैसे राज्यपाछ, उच्चतम न्यायारूय, तथा उच्च न्यायारूय 

के न्यायाघोश, रा जदूत आदि । 

(६ ) मतिपरिषद बहुत अधिक मात्रा तक इस वात्र का भी निश्चय 
करता हैं कि ससद में क्या-क्या मामले पश्ष किये जावेगे तथा उनको कितना 
समय दिया जावेगा । 

( ७ ) सकट-काल में मत्रिपरिषद राज्यो के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर 
सकता हूँ। 

इस सूची को देखने से ज्ञान हो गया होगा कि मत्रिपरिषद्‌ के हाथ में 
कितनी शक्ति हँ तथा यह कितना महत्वपूण है ।* 

मत्रिपरिषद्‌ की बठकें --साधारणत मत्िपरिषद की प्रत्ति सप्ताह एक 
बैठक होती है। इसमें प्रधान मत्री समापति का आसन ग्रहण करता हैँ । अगर 
कोई विद्येष वात हो जादे तो एक से अधिक वेठकें हो सकती है। प्रधान मंत्री 
जब चाहे तव॒ वंठक बुला सकता हैँ । इन वेठकों में दिन प्रति-दिन के कामा 





+ वणा०£ ने जो इगलेड के मत्रिपरिषद के विषय में कहा हैँ, वह हम 
आरत के वारे में भी कह सकते हैं--*६ 5 फूट ीफ़एण सठ्पावे ऋपफला प्री 
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की आलोचना नही होती हूँ । परन्तु इसमे सरकार की नीति निर्धारित हाती 
है तया महत्वपूर्ण मामछो पर निर्णय लिया जाता हैँ । जो कुछ इस बेठक में 
तथ हो वह प्र येक मन्‍तो को मानना पडे गा। अगर काई मन्‍्त्री इसके निर्णय से 
सहमत नहीं हूँ तो उसके लिये केवल एक ही मार्ग हैँ कि वह मन्त्रिपरिषद्‌ से 
पदत्याग कर दे। परन्तु जब तक वह मन्त्रिपतिपद का सदस्य हैँ उसे इसदे 
निर्णय को मानना पडेया | 


साधारणत मन्त्रिपरिपद्‌ में किसी विषय पर मत नहीं लिये जाते है तथा 
जहाँ तक सभव हो सक्रे संत्रो की राम से हो कोई नीति निश्चय की जाती 
हूँ। परन्तु श्रगर एसा सम्भव न हो सके तो उस स्थिति मे वहमत से निर्णय 
हीता हूँ । प्रधान मन्‍्त्री अपने साथिया को किसो विषय पर कोई नीति मानने 
को प्रभावित कर सकता हूँ परन्तु वह उनको बाध्य नहीं कर सकता | अगर 
मन्त्रिपरिषद में बहुमत उसकी नीति के विरुद्ध हो तो वह्‌ उसकी उपेक्षा नहीं 


कर सकता है. जँसा कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने मन्वरिपरिषद्‌ की कर 
सकता हूँ।' 


मन्त्रिपरिधदों की बंठको की सब बाते तथा विवाद गुप्त रखे जाते हैं और 
जन-साधारण को केवल अन्तिम निर्णय ही मालूम हो सकता है ! प्रत्येक मन्‍नी 
का यह्‌ कर्त्तव्य हैँ कि वह मन्त्रिपरियद्‌ की वारत्ताओं को मप्त रखे। 


मन्त्रिपरिषद्‌ में काफी सदस्य होते है । भारत में इस समय १४ है । इतती 
बडी सभा के द्वारा सव मामले ठीक से नहीं सुलझाये जा सकते है | इसलिए 
प्रत्येक मस्व्रिपरिधद के झन्दर एक छोटी सभा बत जाती हैं। कानून की दृष्टि 
में इसका कोई स्थान नहीं है, परन्तु यह सत्य है कि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय 
प्रधान मन्‍्त्री तथा उसके एक-दी साथी ही तय कर लेते है तया मन्तिपरिषद 
उसके निर्णय को भान छेता हूँ । इयलेंड में इसको छाल (बाण. 
कहते हूँ । 

कंवितेट का एक सेक्रेटे रिएट भी होता हैं । इसमें एक सेक्रेटरी तथा उसके 
नीचे ज्वाइल्ट सेकेंटरी, डिप्टी सेक्रेटरी आदि होते हैं । इसका काम मत्तरिपरिषद्‌ 
के निर्णयों की रिपोर्ट रखना, उनके विभिन्न मामछो में सूचता देता आदि हे! 





7. श्रमेरिकत-राष्ट्रपति अव्नाहम लिकन ने एक समय कहा था,रींय ७ 
(५90९६ खल्दापप8 पीलरट 327९ - फवाए एटा बाप णुआआणा$ फपप 
शाए 69प्रट ए०७९--३एपे ऐद्धा 5 पिट २०६४ ०७ पीट एटडावेदगा. 


३६० भारतीय सविघान तथा नागरिकता 


प्रधान मन्त्रो के काम तथा उसऊझा महत्व --मारत में भो सासदीय- 
पद्धति होने के कारण यहाँ के प्रधान मन्त्री के दिपय में यह कहा जा सकता 
हैं कि उसका वहीं स्थान है जो कि इयछड के ग्रधान मन्त्रों का । दूसरे झब्दो 
में, प्रधान मन्‍्त्री अत्यन्त चकतिशाली व्यक्त हूँ । उनके विपय में हम लिख 
चुके हैं कि उत्तकी नियुक्त राष्ट्रपति करेगा परत्तु ययाथे में इस मामले में 
साधारणत राष्ट्रपति को कोई स्वतन्त्रता नही है । उठे बहुमत दल के नेता का 
ही इस पद के लिये निमन्त्रिद करना होगा । 


ब्रधान मन्त्री के पद का महत्व समलने के लिये हमें सर्वश्रथम उसके कामा 
को देखना चाहिये। सविधान के झनुसार तो प्रधान मन्त्री के अधिकार यह हैं 
कि वह राष्ट्रपति का सब्त्रिपरिषद्‌ के शासन सम्वन्धी तथा कानून निर्माण 
सम्बन्धी सब निर्णया की सूचना दे । अगर राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में या 
कानून वनाने क सम्बन्ध में कोई और सूचना जानना चाहे तो वह भी प्रधान 
मन्त्री उसक्टो देगा । अगर राष्ट्रपति कसी विषय का, जिस पर किसी मन्‍्त्री 
ने निर्षय कर दिया हो परन्तु मन्त्रिपरिषद्‌ ने नही, प्रुना मम्त्रिपरिषद वें 
सामने विचार के लिये रखने को कहे, तो प्रधान मन्त्री वँसा करेगा ॥ परन्छु 
यथार्थ में प्रधान मन्‍्त्री के अधिकार इससे कही अधिक हैं। वे निम्नलिखित हैं “टन 


(१) वह सत्र में वहुमत दल का नेता हैँ । इसलिए यह स्वाभाविक 
है कि ससद्‌ के बाहर मी उस दल में उसक्ती स्थिति बहुत ऊँची हा ओर वही 
उसका नेता हो | जेनिग्ज ने इगलेंड के प्रधान मन्‍्त्री के विषय में ल्खितें हुए 

कहा हैँ कि एक नया चुदाव यथाय॑ में प्रधान मन्त्री का ही चुनाव हूँ। क्याकि 
अधिक्ताश्व मददाता किसी दछ को नही परन्तु किसी नेता के नाम से मत देते 
हैं | ऐसा ही खवंत्र होता हे । 

(२) वह मन्त्रियो को चुनता हूँ तथा उनके बीच काये का बेंटवार करता 
है । इसमें उसके हाय पूर्णतया स्वतन्त्र नही हैं ॥ तथापि उत्धको काफी 
स्वतन्त्रता रहती हूँ । इसके साथ-साथ अगर वह अपन कसी सहयोगी से झसन्तुष्ट 
है तो वह उसको पद-स्याय करने को कह सकता हूं । साधारणता जिससे वहा ; 
जायभा वह पद त्याग कर देगा परन्तु अगर वह ऐसा न करेंतो प्रधान मन्तरी 
मब्निपरियद को ही मगर कर देगा ओर जब नयो परिषद्‌ बनायेगा तव उसमें 
उस विज्ञेप व्यक्ति को स्थान नहों देगा। 

(३) वह मम्विपरिषद की वेठका में समापति का आसन ग्रहण 


करता हैं । 


रुघीय कार्यपालिका मन्त्रिपरिपद १६१ 


(४) विभिन्‍न विभागा में जो मतभेद हो जावा ह उसको वही ठीक 
करता हैँ ता गृहयाता हूेँ। इसमे यह स्पष्ट हैँ कि वह मन्जिपरिपद का 
नेता हैँ । 

(५) राष्ट्र की नोनि निर्धारित करने में उसका बहुत बडा हाथ रहता 
हैं। वह मन्तविपरिपद्‌ के अन्य रदस्था को अपती बात मानने को बहुत अधिक 
मात्रा त्क प्रभावित कर सकता हैं । 


(६) वह "पद्भपति को मन्त्रिपरिषद के निर्णयो की सूचना देता है। उसके 
अतिरिक्त क्सिरे अन्य मस्त्री को यह अधिकार नही है कि वह राष्ट्रपति को 
इस प्रकार की सूचना द। अगर कोइ मन्त्री ऐसा करता हू तो उसका कत्तंब्य 
हैं कि वह प्रधान मन्‍्त्री को इस बात की सूचना दे । 


(७) राज्य में बहुत से ऊंचे पदो में नियुक्ति राष्ट्रपति उसी के परामर्श 

अनुसार करेंगा। उदाहरणार्थ, राज्यपाल, राजदूत, पब्लिक सर्विस 
क्मीद्न के सदस्य, इत्यादि | इस वियय में अगर प्रधान मन्‍्त्री चाहे तो वह 
बिना झपने सब सहयोगियो को सूचना दिए राष्ट्रपति को किसी वित्न प व्यक्ति 
का नाम बता सकता है । 


(८) वह समद में सब महत्वपूर्ण विपयो पर सरकार की नीति रखता हे 
इस अ्रकार बह मन्त्रिपरिषद का वक्‍ता हैं । 


(९) क्याकि वह मल्त्रिपरिपद का नेता है, इसलिए सम्पूण देश के शासन 
के ऊपर उसके व्यापक अधिकार ह। वह किसी भी सन्‍्त्री से किसी भी वियय 
पर सूचना माँग सकता है वह देझ की वैदेशिक-नीति में भी मख्य भाग लेगा। 
भजकछ तो विदेश-विभाग प्रधान मन्‍्त्री के ही पास हैं । 


अधान मजी के अधिकारा की इस सूची का देखने से ज्ञात हो गया होगा 
कि वह अत्यन्त महत्वशाल्ी व्यवित है । इम्रलेंड के प्रधान मन्त्री के विजय में 
हु ने कहा हैं कि “वह सूर्य हँ जिसकी ग्रह परिक्रमा करते हैं ।” वास्तव में 
अवान-मन्‍्त्री को ऐसी ही स्थिति है। अन्य मन्‍्त्री उसकी बराबरी नहीं कर 
सकते हूँ। इसलिये यह नही कह सकते कि प्रधान मन्‍्त्री केवल समानो में 
पहला हूँ (॥॥50 ॥0०॥2 ८५४४5) , वह इससे अधिक है। परन्तु प्रथान 
मन्‍्त्रों की वास्तविक स्थिति क्या हैं, देश को आन्तरिक तया वँदेशिक-नीति 
तल में उसका कितना हाथ हैं, इव सब अइना का ठीक उत्तर इस वात पर 
निर्भर करेगा क्रि प्रधान मन्‍्त्री का व्यक्तित्व कंसा हैं । अगर कोई साधारण 
फार ११ 





श्र भारतीय संविधान तथा नायरिकता 
प्रतिभा का व्यवित प्रघान-मन्‍्त्री हो जावे तो स्वभावत हो उसका प्रभाव कम 
होगा। परन्तु अमर कोई असाधारण प्रतिना का व्यक्ति इस पद पर हो तो 
उसका प्रभाव अधिक होगा। सफल प्रघान-मन्त्री के छिए कई गृूण आवेध्यर 
हुैं--अतिमा, नेतृत्व वी योग्यता, निष्पक्षता, चारितिक्दूटता । वह अपने तह- 
योगियों से अलग न रहने भी दूर हा अन्यवा उनकी आँखा में वह गिर जावेगा । 
उसे प्रत्येक विभाय की थोड़ी बहुत जानक्षारी हानी चाहिए | उसके दछ के सद- 
स्पो की मक्ति उप्के प्रति होनी चाहिए। इगरलप्ट के एक प्रवान मन्त्री ने कहा 
या कि “त॥6 ००७ ०0 8 शिाफ8 "फाकइाह 75 एयया हा 
20967 ४४8775 79 7098॥2 77 ”_ बहरे ब्ाव भारत के प्रघान मस्ती के 
सम्बन्ध में भी कही जा सकती हूँ । 

सम्त्रिपरिपद्‌ तथा लोकसभा --राविधात में कहा गया हैं कि सि- 
परिपद्‌ लछोक्नसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हूँ | इसका अर्थ यह 

हुआ कि मन्त्रिपरिपद्‌ तभी तक अपने पद में रह सकता हैं जब तक छोक़समा 

में उसका बहुत बना हुआ हैँ । दूसरे दब्दा में जब तक उसे लोकसभा को 
विश्वास धाप्त हँ। जिस रोज मन्त्रिपरियद यह विब्वास सो देगा उसे पदत्याग 
करना पडेंगा । 

मामहिक उत्तरदायित्व का अर्थ हम पहले समझा चुक्रे हैं। सक्ेप में इसते 
तात्पर्य यह हैँ कि अगर छोकसभा क्सिी एक मन्‍्त्री के विरुद्ध अविश्वास वा 
प्रस्ताव पास कर दे तो समस्त मन्त्रिभप्डछ-को त्याग-पत्र देना परेगा। अर्थात्‌ 
एक का उत्तरदायित्व सवोी का उत्तरदायित्व हैं। इसलिए समस्त मन्न्रिपरिपद्‌ 
एक इकाई को तरह काम करता है। इस नियम को कोई नी भग नहीं कर सकता 
हूँ । इसको भय करने के पश्चात्‌ उसके छिये मत्रिपरिपद्‌ में कोई स्थान नहीं 
रह जाता हूं । 

यहाँ पर यह दखना चाहिये कि छोकसभा किस प्रवार मन्त्रिमण्डल को 

पद॒त्यान करने के लिये बाध्य कर सकती ह। यह कई प्रकार से क्यिाजा 

सकता हैं 
(१) छोकसना सम्पूर्ण मम्नरिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पाह 
बर दे यद्दि बह इसकी नीति से सहमत नहीं हैं! 

(२) वह कसी एक विद्ेप मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का अस्ताव पा 

डे 





कर दे 


ब> 


>(३) वह, जब कि बजट पेश किया जाता हैं, यह प्रस्ताव पास कर दे कि 
किसी मन्‍्त्री का वेतद कम कर दिया जादे । 


संघीय कार्येपालिका : मन्त्रिपरियद्‌ १६३ 


४) वह सविपरियद द्वारा पेश किए हुए किसी महत्वपूर्ण बिछू को पास 
नकरे। 


( ५ ) लोकसभा किसी गेर सरकारी सदस्य द्वारा पेच्च किए हुए विछ 
को मंत्रिपरिषद के विरोध करने पर भी पास कर दे। ऐसी अवस्था में मत्रि- 
परिषद को पद-त्याय करता पडया अगर यह इसे विदवास का प्रधन बना दे । 


साधारणत जब तक मत्रिपरियद का लछोक़ सभा में बहुमत रहता हूँ ऐसी 
अ्रवस्या उत्ज्ञ होने की बहुत कम सम्भावना रहती हैँ । परन्तु अविश्वास के 
प्रस्ताव का डर सरकार को सर्वदा सतर्क रखता हुँ और यह छोक-सभा को 
अप्रसन्न नहीं करती हूँ । 


क्योकि मजिपरियद लछोकसमा के प्रति उत्तरदायी हैँ. इसलछिए छोकसभा 
स्वामिनी हैँ तथा सन्िपरिषद उसका सेवक और जब स्वामिती चाहे तब सेवक 
को उसके पद से हटा सकती हूँ । 


परल्तु कार्यरूप में स्थिति इससे सर्वथा भिन्न हूं । यह स्थिति स॒व देशो में 
पाई जायेगी जहाँ कि सासदीय-पद्धत्ति हुँ तया जहाँ अनेक छोटे-छोटे दल न 
होकर बडे बडे सगठित दल हैं। इगलेण्ड कौ (>७076 के बारे में कहा जाता 
हूँ कि वह लोकसभा की 20804: 20 हूँ और लोकसभा उसकी प्रत्येक झराज्ा का 
पालन करती हूँ! जब तक मत्रिपरिषद का छोकसमा में बहुमत हूँ वहे छोक 
समा का स्वामी है । उसे लोकसभा से कोई डर नही क्योकि प्रत्येक विपय से 
उसके दल वे सदस्य उसका समयेन करेंगे । परन्तु मनिपरिषद कोई भी ऐसा 
काम नहीं करेगा जिससे कि उसके दल के सदस्य ही उसके विरुद्ध हो जावे। 
प्रश्न यह उठता हैँ कि क्‍या कारण हूँ कि मंत्रिपरिषद सर्वत्र सेदक के स्थान पर 
स्वामी हो गया हैं ) इसका उत्तर यह हैं -- 


(१) दलवन्दी की प्रथा---इस प्रथा के कारण प्रत्येक सदस्य का यह 
कत्तेव्य हो जाता हूँ कि वह अपने दे का ही समर्थन करे । उसका सिद्धान्त 
यह हूँ कि गलत या सही, में अपने दल के पक्ष में हूँ। इसके कारण मन्त्रि- 
परिषद को अपने दल से साधारणत कोई डर नही है । 





3. मगर छ 0घर6 ० का बहुप््ब्वणट डिटपणपड ० ऊेपेपडी (ए०एट्थार 
उछ८ए६ पीछा पीट (207070चड ८0ाएएत्ता5ड घी एंडटा, 9ए था 35४०० 
फ़ाड६ पट (४७चारध <00पछ०ेड$_ पार ए0फ््ा०पड_ ऋण्पोएं. <०खट दोकइटर 
६० इ०एप्रणंषषादड,--नैशपत्तरा०, (50एटएएएटता री दिप्एठ्फुट, ए 2२4५ 


श्ष्ष भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


(२) आजकल वयस्क मताधिकार तथा निवचिन-क्षेत्र का विज्याल विस्तार 
होने के कारण किसी भी स्व॒तन्त्र उम्मीदवार के लिये चुनाव में जीतने वी आश्या 
करना व्यर्थ हैं । उसके पास न उतना धन हूँ और न साधव । इसलिए लोकसभा 


सदस्य दलो द्वारा निर्वाचित होते है। 


(३) अग्रर मत्रिपरियद की किसी प्रस्ताव पर हार हो जावे तो वह 
लोकसभा को भग करवा कर नये निर्वाचन करवा सकता हैं। साधारणत मत्रि- 
परिवद की प्रार्थना कि लोकसभा भय कर दी जाये मानही ली जावेगी । अत्येक 
निर्वाचन का भ्रथं हैँ, धन का व्यय, परेशानी, समय वी हानि आदि | जो छोग 
एक समय निर्वाचित हो चुके हैं वे फिर से इतनी परेशानी उठाने की साधा- 
रणत प्रस्तुत नही होगे । 


भारत में लोकसभा साथारणत- मन्निपरिपद के इशारों पर चलती हैँ। 
कुछ ऐसे उदाहरण श्रवश्य है जहाँ कि मंत्रिपरिषद को झपती नीति बदलती पडी ! 
एक छेखक ने लिखा हैँ कि भारत मे मन्रिपरिषद ससद क्रे प्रति अन्य देशों की 
अपेक्षा अ्रधिक आदर दिखलाता हूँ ।* 


मत्रिपरिषद्‌ सथा राष्ट्रपति --यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि 
भारत में सासदीय व्यवस्था हैँ न कि अध्यक्षात्मक । अतएवं साधारणतः” राष्ट्र 
मभिपरिषद के परामर्स भ्रनुसार काम करेगा क्योकि अगर वह ऐसा न_करे और 
किसी मत्रिपरिषद को जिसका छोकसभा में बहुमत है, पदच्यूत कर दे तो उसे 
श्रत्यन्त कठिनाईयो का सामना करना पडेंगा। सविधान में यह कहा गया है वि 
मत्रिपरिषद्‌ राष्ट्रपति को परामश् देते के छिए होगा तथा इसके सदस्य राष्ट्रपति 
के प्रसाद पर्यल्त अपने पद पर रहेंगे। साथ साथ यह भी कहां गया 
है कि मन्त्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उतरदावी होगा ! इस उपबन्ध से यहँ 
स्पष्ट हो जाता है कि सनिपरिपद्‌ का उत्तरदायित्व ससद के प्रति है न कि राष्ट्र 
पति के। सविधान के निर्माण के समय सविधान निर्मात्री सभा में यह स्पप्ट रूप से 





3... “परश्र८ (चफांवट८ गरब$ ऐसा, प्रसव पंट उच्डांडबाएाड ॥/9#॥ 
(को <0फापेटशॉकता गंग जितांड ऐड, छ पडणनों <डटएटा5 हक 
8778, 5. 7९., '(एथजएटा ठ0एटाफ्यटाप) 79073, एथगगव्याटएड' 
#&79ि॥5 धागा 7950, 9. 720. 
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कहा गया था कि भारत का राष्ट्रपति केवछ वेधानिक प्रधान मात्र हैँ।? परन्तु 
कुछ विशेष दशाओ में राष्ट्रपति देश के हित को ध्यान में रखते हुये स्वतन्त्रता 
पूर्वक काम कर सकता हैं। जव मन्त्रिपरिपद्‌ की छोकसभा में हार हो जाबे और 
प्रवान मन्‍्त्री लोकसभा भग करने की ध्ार्थना करे, राष्ट्रपति इसका अस्वीकृत 
कर सकता हें श्रगर वह यह समझे कि इसवी काई झावदज््यकता नहीं हूँ । 
इसी प्रकार अगर कसी मन्त्रिदरियद का छोकसभा में ता बहुमत बना हो, 
परन्तु देश में उसको नीति के फलस्वरूप अससाप बढ जावे तो राष्ट्रपति देश 
के हित्त को ध्यान में रखते हुये लोक सभा का भग कर नये निर्वाचन की आज्ञा 
दे सकता हूँ । सोने के लिये 

इगलेड में यह प्रथा हूँ कि सम्राद्‌ का कोई भी कार्य वैध होने के लिये 
उस विभाग स सम्बन्धित मन्‍्त्री द्वारा उसम हस्ताक्षर हीना चाहिये । परन्तु 
भारतीय सविधान में ऐसा कोइ नियम नहीं हैं। भारतीय सविघान म ऐसा 
उपबन्ध नही है कि जिस मन्त्रिपरिपद ने इस्तीफा दे दिया हो बह तब तक 
काम करता रहमा जब तक कि उसके स्थान मे दूसरे का निर्माण न हो जावे । 
आर्लंड के विधान में ऐसा ही हैं । इस <एरण भारत में यह सम्भव हूँ कि जब 
एक मन्त्रिपरियद्‌ ने पदत्याग कर दिया हो, राष्ट्रपति दूसरे को नियुवत्त करन 
में देर लगा दे और इसी बीच म सब काय उनके द्वार चलाया जाव । परन्तु यह 
केवल एक झ्राश्का हूँ ! 


सन्त्रिपरिषद्‌ में विभिन्न विभाग --झासन-काय_ सुचारू रूप से चलाने 
के लिए सरकार का काम झल्म अलग भागा सें बाँद दिया जाता हूँ । प्रत्पेक 
विभाग या कभी-कभी दो-दो विभाग, एक मन्‍्त्री के अघीन होते हैं। इस समय 
हमारे यहाँ निम्नलिखित मुख्य-मुख्य विभाग हैं -- 

(१) वेदेशिक विभाग, (२) शिक्षा विभाग, (३) यातायात विभाग 
(४) स्वास्थ्य विभाग, (५) वित्त विभाग (६) योजना विभाग, (७) सिचाः” 

तर डा० अम्बंदकर ने सविधान सभा में ४ नवम्बर १९४८ को कहा थन, 
“नाग्रवह्ल फीड. फ़ाट्ड्रवेलायबों इस्ञजभटय 0 4फ्रल्यार4, प्रोट-. फिल्डापंटए१ 
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00795पप्राणा. लेट ३६ पाढ पैटबवे जी फट शञवांट छपई एछ० ए 76 ९४९टप- 
॥7५९ पिंटाच्फाट्स्था।ड पट ग्रथतणय  एए॑ तेकदड 7०0 उणेट फीट ग्रदा०य 
झुद 5 फ इज्ण 9 धार ग्रवचणा म्र७ फॉबप्ट प्र. फिट बतेफायाउ- 


फ्रग्पणा 5 प॥६ ० ७ व्टा्फव्णाबे वेल्शल्ट ता 8 इटगे 7९. छरगणी फैट 
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२ इस विपय के ल्यि अध्याय ८ देखिये 


१६६ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


तथा शक्ति विभाग, (८) गृह विभाग, (९) रक्षा विभाग, (१०) व्यापार 
तथा उद्योग विभाग, (११) खाद्य विभाग, (१२) कानून विभाग, (१३) 
रेलवे विभाग, (१४) परिवहन विभाग, (१५) निर्माण, मकान तथा रसद 
विभाग, (१६) श्रम विभाग, (१७) उत्पत्ति विभाग, (१८) पुनर्वातन विभाग, 
(१९) कृषि विभाग, (२०) रियासती विभाग, (२१) ससद्‌ विषय विभाग, 
(२२) रेडियो व सूचना विभाग, (२३) माल तथा व्यय विभाग, (२४) लौह 
तथा इस्पात विभाग । 
उपरोवत विभाग निम्तलिखित सब्बियो के हाथो में है :-- 
(अर) वर्तेमान मन्त्रिपरिषदू के सद्रय (१70९5 0 (048906/ ! 
(१) जवाहर छाल नेहरू--प्रधान मत्री तथा परराष्ट्र मत्नी एव अपुशस्ति 
विभाग के मल्त्री। 
(२) श्री गीविन्द वल्छभम पत--यृह मत्री । 
(३) श्री मथुरा जी रणछोड जी देखाई--वित्त मत्री 
(४) श्री जगजीवन राम--रेल मत्री । 
(५) श्री गुलजारीछाल नदा--श्रम, रोजगार तथा नियोजन मत्री। 
(६) श्री छाल बहादुर झ्ास्त्री--वाणिज्य तथा उद्योग । 
(७) सरदार स्वर्णसह--इस्पात, खान तथा जलयान। 
(८) श्री के० सी० रेंड्डी--गह निर्माण तथा पूर्ति मत्री । 
(९) श्री अजितप्रसाद जेन--खाद्य तथा कृषि मत्री । 
(१०) श्री बी० के० कृष्ण मेनन--प्रतिरक्षा मत्री ! 
(११) श्री एस० के० पाटिउऊ--याताणात तथा सचार। 
(१२) श्री हाफिज इब्राहीम--सिचाई तथा शक्ति । 
(१३) श्री अशोक कुमार सेन--विधि मन्‍्त्री ॥ 


(ब) राज्य मन्त्री 

(१) श्री सत्यनारायण सिह--ससदीय विपय।॥ 

(२) डा० बालकंष्ण विश्ववाथ केसकर--सूचना तथा प्सार 
(३) दतात्रेय परशुराम करमाकर -स्वास्थ्य। 

४) डा० पजाबराव एस० देशमृख--खाद्य तथा कृषि 

(५) श्री केशव मालवीय--इस्पात, खान तथा जलयान 
(६) मेहरचन्द खन्ना--5ुनर्वास मत्री। 

(७) श्री नित्यानन्द काबूनयो--वाणिज्य तथा उद्योग। 

(८) श्री राजवहादुर--यग्तायात तथा सचार । 
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(९) श्री बलवन्त नाग्रेश दावार--गृह। 
(१०) श्री एम० एम० शाह --वाणिज्य तथा उद्योग | 
(११) श्री सुरेख्द्रक्मार दे--साम्‌दायिक विकास | 
(१३) डा० काललाल श्रीमाली --शिक्षा तथा वैज्ञानिक अतसघान ) 
(१३) श्री हुमायू. कबीर--वज्ञानिक अनृसघान तथा सस्कृति। 
(१४) श्री बी० गोपाल रेडडी--आथिक विपय | 


(स) उपसन्त्री 


(१) सरझर सुरजीपसह मजीठिया--प्रतिरक्षा 
(२) श्री आविदप्नछी --श्रम । 
(३) श्री अनिलकुमार चदा--गृह निर्माण तथा पू्ति। 
(४) श्री एम० बी० कृष्णप्पा--खाद्य तथा कृपि | 
(५) श्री जयसुख छाल हठी--सिचाई तथा विद्यृत्‌ । 
(६) श्री सतीशचन्द्र--वाणिज्य तथा उद्योग | 
(०) श्री इब्ममनन्दत सिश्र--नियोजन । 
(८) श्री बल्पिम भगत--वित्त 
(९) श्रीमती तारकेश्वरी सिनहा--प्राथिक विपय । 
(१०) श्री झाहनवाज खारेंल । 
(११) श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन--पर राष्ट्र । 
(१२) श्रीमती वायलेट अल्वा--गृह। 
(१३) श्री अरमद मोहिल उद्दीन--सिविल एविएडान । 
(१४) श्री ए० एम० थामस--खाद्य तथा कृषि । 
(१५०) श्री एस० वी० कृष्ण स्वामी--रेल | 
(१६) श्री प० एस० मसकर--पुन-यंवस्थापन । 
(१७) श्री आर० एम० हजरनवीस---विधि । 
(१८) श्री के० रघुरमय्या--प्रतिरक्षा । 


इस प्रकार हम देखते है कि वर्तमान मल्तिपरिपद्‌ में केवल १३ सदस्य है। 
परस्तु इनते अतिरिक्त १४ राज्य मन्त्री तथा १८ उपमन्त्रा हैं। इनके अतिरिक्त 
आठ सासदीय सचिवों (श्राप शा।धए $९टएा४थ765) की भो 
नियुवित की गई है । य सचिव भी एक भ्रकार के मन्त्रो ह क्योकि इनका पद 
भी स्थाया नहीं होता हूँ । 

उपयु कत विवरण से यह ज्ञात हो जाता हैँ कि मन्त्रिपरिषद्‌ मन्त्रिमण्डल स 
छादा होता हू । मन्तरिपरिपद्‌ स तात्पर्य उम्र समूह (9009) सह जोकि 


श्च्ड मारतीय सविधान तथा नायरिक्ता 


भन्त्रिमण्डल को नीति को निर्धारित करता हूँ । मस्त्रिपरिपद्‌ में केवल १३ मत्री 
ही है। परन्तु मन्चरिमण्डल से तात्पये उन सब कर्मचारियों से हैं जो कि छोक- 
सभा म्‌ जब तक उनके दल का बहुमत रहता हूँ सरकार बनाते है और यह बहुमत 
न रहने पर उन्हे पद-त्याय करना होता हैं ॥ मत्रिमडल के मत्रिपरिषद्‌ के 
सदस्यों के अतिरिवत्त राज्यमत्नी, उपमनी तथा सासदीय सचिव सभी सदस्य 
होते हूँ ।॥ मत्तिपरिषद्‌ ((१80764) का पदत्याग करना मत्रिमण्डल (फैशांग]3- 
६79) का भी पदत्याग है । 

इसके भतिरिकत प्रत्येक विभाग म स्थायी कर्मचारी होते है । इनमें सबसे 
मुख्य सेक्रेटरी होता हू, उसके नीचे ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, डिप्डी सेक्रेटरी, असिस्टेंट 
सेफ्टरी आदि होते हूँ । इनका पद स्थायी होता है । मत्रिपरिषद्‌ बनते बिग- 
डते रहते है, परन्तु इन पर कोई असर नही होता हैँ । इसी स्थायी कर्मचारी 
बुन्द को उिप९8ए८८७०9 कहा जाता है । हि 

भारत का महान्यायवादी --इस पदाधिकारी का काम भारत सरकार 
को कानूनी मामलो में राय देना तथा अन्य ऐसे कानूनी कत्तव्य को करना हैं 
जो कि रप्टूपति उसको समय-समय पर भेजे या सौपे । इन वत्तंब्यो के पालन 
भें इस अधिकारी को भारत के सब न्यायालयों में सुनवाई (8062706) का 
झधिवार दिया गया है। 

२६ जनवरी, १९५० को शभ्रादेश द्वारा राष्ट्रपति ने महान्यायवादी के पद 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाये -- 

उसको ४००० २० प्रति मास वेतन तथा अन्य भत्ते मिलेगे। सरकार को 
कानूनी मामछो में सलाह देने के अतिरिक्त उसका काम भारत सरकार की 
तरफ से उच्चतम न्यायालय, तथा उच्च न्‍्यायालयो में उन मुकदमो में खडा 
होना होगा जिनसे भारत सरकार सम्बन्धित हैं 

महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्येन्‍्त रहेगा। इस पद 
पर यही व्यक्षित तियूवित किया जा सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश होने की योग्यता हो । 


अश्न 


(१) नवान संविधान के अनुसार प्रधान मत्री की नियुक्ति किस प्रकार 


देती हैँ ? प्रधान मत्री के कत्तंव्यों तथा अधिकारों का उल्लेख कीजिये । 
न (यू० पी० १९५२) 


(२) भारतीय सविधान में मजिपरिषद्‌ का क्या स्थान ह2 


सधीय कार्यपालिका मान्त्रपरिषद्‌ श्र 


(३) मत्रिपरियद्‌ तथा राष्ट्रपति के मध्य कया सम्वन्ध है ? 
(४) “प्रधान मन्त्रो मत्रिपरियद रूपी वृतजड़ का मध्य प्रस्तर है ।” 
यह कथन भारत के प्रघान मन्री पर कहाँ तक लागू होता हैँ ? 
(यू० पी० १९५३) 
(५) भारतीय मत्रिपरिपद्‌ के समठन तथा उसके अधिकारों का वर्णन 


कीजिये । (यू० पी० १९५४) 
(६) भारत में मन्रिपरिषद्‌ के (१) राष्ट्रपवि, तथा (२) छोकसभा के 
सम्बन्धा का वर्णव कीजिये । (यू० पा० १९५५) 


(० केन्द्रीय मत्रिपरिपद्‌ सगठन एवं उसके कार्यो पर प्रकाश डालिये + 
(यू० पी० १९५७) 

(८) प्रधान मन्नी की नियुक्ति क्सी प्रकार से होती हूँ ? या राष्ट्रपति 

इस नियुक्ति को करन में स्वतन्त्र हें। प्रधानमत्री के कर्तव्य और अधिकारों की- 
व्याख्या कीजिये । (यू० पी० १९५८) 
(९) सघीय मनिमडलो में प्रधान मत्री का क्या स्थान हूँ ? उसके विश्ेपा- 
धिकारो का वर्णन कीजिये । (यू० पी० १९५९) 


अध्याय १० 


संघीय व्यवस्थापिका 


भारत की सघीय-व्यवस्थापिका को ससद ( ?47॥07०0) कहा जाता 
हूँ। सविधान द्वारा दो सदनो वाली व्यस्थापिका की स्थापना की गई है। 
उसमें कहां गया हूँ कि, *' सध के लिये एक ससंद होगी जो राष्ट्रपति और दो 
ख़दनों से मिलकर बनेंगे जिनके नाम क्रमश राज्य परिपद्‌ और छोकसभा होगे । * 
(कारा ७९) 

'राज्य-परिपद ऊपरी सदन हैं। इसमे राज्या के प्रतिनिधि होगे। भारत 
में भ्रमेरिका की तरह प्रत्येक राज्य को ऊपरी सदत में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं 
दिया गया हूँ। यह जनसख्या के अनुसार कम या अधिक रखा गया है! तब भी 
राज्य-परिषद राज्यो की प्रतिनिधि है. और इनका काम उनके हितो का सरक्षण 
है। निचले सदन का नाम छोकसभा हूँ । छोकसभा में भारत की जनता के 
अतिनिधि होगे । 

बयोकि भारत नें ब्रिटेन की तरह ससद पद्धति को अपनाया गया हूँ 
इसी कारण राष्ट्रपति को भी व्यवस्थापिका का अग बना दिया गया हूं। ब्रिटेन 
में व्यवस्थापिका को [(78 प॥ एक्ष]॥767 कहा जाता हैँ । अर्थात राजा 
व्यवस्थाविका का झावश्यक अग हूँ। सयुकत-राष्ट्र अमेरिका भे अध्यक्षात्मक 
सरकार होने के कारण वहाँ का राष्ट्रपति (गध्यक्ष) व्यवस्थापिका का एक अग 
नही हूँ । वहाँ के सविघान में क्वलछ कहा गया हूँ कि सघ की व्यवस्थापिका 
शवित काँग्रेस (( 87655) मे होगी, जो कि सीनेट (5086 ) तथा हाउस 
आँव रिप्रेजेन्टटिवज (0756 ० २८७॥/४5९॥१६७(ए८5) से बनेगी ! 

सविधान के अनुसार ससद का सगठत --सविधान के अनुसार संसद 
मे दो सदन हैं +--राज्य-परिषद्‌ तथा छोकसभा । संविधान के अनुसार सतद 
का संगठन सार्वेजनिक निर्वाचनों के पश्चात हुआ २६ जनवरी १९५० को जब 
नया सविधान लागू हुआ भारत की सविधान सभा ही सस॒द में परिवर्तित कर 
दी गई थी तथा उसको वे सब अधिकार दिये गये थे जाँ कि सविधान ढारा 
-ससद को दिये गये है । इस प्रकार सार्वजनिक निर्वाचनों के बाद संसद के संगठन 
तक भारत की ससद मे केवल एक ही सदत था । द्वित्तनात्मक स सद का विर्माण 

ड्स निर्वाचन के बाद हुआ | 


संघीय व्यवस्थापिका १७१ 


राज्य परिषद्‌ 


यह ससद का ऊपरी भवन हूँ । इसमें राज्या के प्रतिनिधि आवेगे । इसमें 
अधिक से अ्रधिक २५० सदस्य होगे । इसमे से २३८ सदस्यो का अप्रत्यक्ष तिदो- 
चन हामा। ये राज्यो के प्रद्तेद्िषि होगे । १२ सदस्य राष्ट्रपत्ति द्वारा मनोनीत 
किये जावेगे । सर्विधान में कहा गया है कि ये “ऐसे व्यक्ति हांगे जिन्हं निम्न 
प्रकार के विपयो की बारे में विज्येष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। सर्थाव्‌ 
साहिय, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा।” आयरलड के सविधान में भी 
इस प्रकार का उपबन्ध है 


राज्य परिषद्‌ में विभिन्‍न राज्यो के प्रतिनिधियां का विभाजन निम्नोक्‍्त 
प्रकार से क्रिया गया हूँ 


१--आध्च प्रदेश श्ट १०--पजाव श्श 
२-आसाम 3 ११--राजस्थान १० 
३--बिहार २२९  १५--उत्तर प्रदेश रेड 
४->चस्ब्ई गुजरात ७९. १३--पश्चिमी बगाल १६ 
५-कैरल महाराष्ट्र... (४--जम्म तथा कश्मीर. ४ 
६--मध्य प्रदेश १६१. १५--दिल्ली रे 
७--मद्रास १७५. १६--हिमाचल प्रदेश २ 
<--मसूर श्र १७--मणिपुर १ 
९--उडोसा १० १८ -त्रिपुर १ 


इन उपयुक्त सदस्यों के भ्रतिरिक्त १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं । 
दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश तथा मणिपुर त्रिपुरा के अतिरिक्त अन्य राज्यो वे 
सदस्य वहाँ की विधान सभा के निर्वाचित सदस्या द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व- 
पद्धति के अनुसार एक परिवत्तनीय मतविधि द्वारा चुन जायग । सघीय क्षेत्रो 
के प्रतिनिधिया का निवचिन क्सि प्रकार होगा, इसके निर्भभ का अधिकार 
सविधान द्वारा ससद को प्रदान किया गया है । ससद की विधि द्वारा इसवा 
लिरचय किया जाता है । ससद के द्वितीय सदन के छिये राज्या के प्रतिनिधिया 
का अप्रत्यक्ष निर्वाचन दक्षिणी अफरीका के संविधान में भी पाया जाता हैँ ॥ 
सयकत राष्ट्र अमेरिका में सीनेट के सदस्या का प्रत्यक्ष निवचिम होता है । 
सदस्यता के लिए योग्यताएँ ---राज्यपरिपद के सदस्य होने के लिये 
निम्नलिखित योग्वाए होनी चाहिए +- 
(१) वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 
(२) उसकी अवस्था ३० ब्षे की हो चुकी हा, 


श्छर भारतोय संविधान तथा नागरिकता 


(३) (प्र) कोई व्यक्ति किसी स्वायत्त राज्य से राज्यपरिपद्‌ के छियें 
सदस्य नही चुना जायया जब तक वह उस राज्य में कसी सासदीय निर्वाचन-क्षेत् 
का निर्वाचक नही हा । 

(व) कोई व्यक्त कमी केन्द्रीय झासित प्रदेश से राज्यपरियद्‌ की सदस्यता 
के लिये नहीं चुना ज़ायगा जब तक वह वहाँ से कसी सासदीय निर्वाचन क्षेत्र 
का निवचिक न हो जहाँ कि ऐस प्रतितिधि का चुनाव हाने वाला हो ) 

राज्य-परिपद्‌ की सदस्यता के लिये वही अ्रयोग्वतायें है जो छोक्सभा के लिए 
है । इनका वर्णन बाद को क्या हे । 

अवधि *“--राज्यपरिपद्‌ भग नही होगी । यह स्थायी सस्था है क्च्लि 
इसके एकक्‍-लिहाई सदस्य प्रत्यंक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अपना पद रिक्त 
कर देंगे। 

सभापति तथा उप-सभापति --भारत का उपराष्ट्रपति राज्यपरिपद्‌ का 
पदेत (७75-07700) सभापति होता ह । हम पहले लिख चुके है कि उसका 
निर्वाचन ससद के सदनों द्वारा किया जायगा। उसकी पदावधि ५ वर्ष ह। 
बह अपन पद से इस्तीफा द॑ सकता हूं, या राज्यन्परिपद्‌ द्वारा अ्रपदस्थ किया 
जा सकता हैँ। इन दक्ाआ में वह सभापति नही रहेगा श्र 

राज्य-परिपद्‌ का एक उपसभापति भी होगा । वह सभापति की अनुपस्थिति 
में सभापति का आसन ग्रहघ करेगा । उसका निर्वाचन राज्यपरिपद्‌ द्वारा ही 
किया जाता हूँ । उपसभापति का, अगर वह परिपद्‌ का सदस्य न रहे, तो श्रपना 
पद छोडना पडेगा। वह अपने पद से इस्तीफा दे सकता हूँ! राज्यपरिषद के 
समस्त तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से वह अपने पद से हटाया जा सकवा 
हैं परल्तु ऐसे प्रस्ताव को पेश करने के लिये १४ दिन पूर्व सूचना देनी होगी । 

राज्य-परिपद्‌ में जब सभापति या उपसभाषति के हटाने के लिये प्रस्ताव 
होगा तव इनमे से जिनके विसद्ध यह प्रस्ताव हो वह राज्य-परिपद्‌ में उपस्थित 
रह सकता हूँ परन्तु वह सभापति का आसन ग्रहण नही कर सकता और न वह 
इस झवसर पर मत ही दे सकता हे । नि 

राज्य-परिषद्‌ का सभापति (भारत का उपराष्ट्रपति) यथार्थ में राज्य- 
परिषद्‌ का सदस्य नही हैँ । उपको साधारण अवह्था में मत दे में का अधिकार 
नही हूँ । वह केवल तभी मत देगा जब कि किसी प्रस्ताव पर पक्ष तथा विपक्ष 
में बराबर मत हा जायें । इसको निर्णायकन्मत ( (88फट्ट ४०06 ) 
कहते हैं । 


संघीय व्यवस्थापिक्ता श्छ्रे 


आपर रभाषति तथा उप सभापति दोनी ही झ्नूपस्थित हो तो राज्य-परि- 
धदू उन काल के लिये अपने क्रिसी सदस्य को सभापति पद के लिये निण्क्‍तत कर 
सकती है । 


सभापति तथा उपसभाषति को पतन तथा कुछ भत्ते मिलगे । इसक लिये 
समद्‌ कानून वनायेगी परन्तु जब तक ससद कानून द्वारा इनका निश्चय नहीं 
करनी तय तक इसको वही वेदन तथा भत्ते मिलेंगे जो संविधान लागू होने के 
पर्व संविधान सभा के अध्यक्ष तया उपाध्यक्ष कौ मिलते थे। 


राज्य परिषद्‌ का से द्धान्तिक आधार --राज्य परिपद ज्नता की प्रति* 
निधि न होकर राज्या की प्रतिनिधि हैं, इसी कारण इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष 
रखा गया हैं। सनीय व्यवस्था में ऊपरी सदन राज्यो का ही प्रतिनिधित्व करता 
हूँ । मयुवत राप्टू अमरिका में सीनेद भी इसी प्रकार राज्या का प्रतिनिधित्व 
करती हैँ । परन्तु अमरीकी ऊपरी सदन में सघीय “एज्या का प्रतिनिधित्व समान 
हैं। भारत में ममान प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है । 


राज्य परिषद्‌ के द्वारा संविधान निर्माताआ का यह भी उद्देश्य था कि देश 
के कई विद्वान, अनुभवी तया गणमाण्य व्यक्ति जा कि राजनीति में भाग लेने 
से ल्चिक्त हैँ, व्यवस्थापन के का में सहयोग दे सकेंगे। इसीलिए राज्य परिपद 


में यह भी व्यवस्था की गई हूँ कि राष्ट्रपति कुछ व्यक्तिया को मनोव्रीत 
करता 


ऊपरी सदन के विपय मे यह भी जाता हूँ कि यहे निचले सदन वी माति 
जनता के भावों तथा उत्तेजनाआ से प्रेरित नहीं होता हैँ। यह निर्वाचिकों की 
क्षणिक इच्छाआ तथा आदेशा से अपने को स्वतन्त्र रखकर व्यवस्थापन कार्य 
करता है । यह विधि निर्माण की गति को धीमा कर दता हैं । इसके सदस्य जो 
कि निवले सदन के सदस्यो से अधिक अनुभवी तथा दल्गति राजनीति में उत्तने 


उलझे नही रहते, विधि निर्माण कार्य को अधिक विवेक्पूर्ण ढंग से सम्पादित 
करने में सफ्ल हागे। 


लोक सभा 


यह सस॒द्‌ आए निचला तथा सुख्य-सदन हे । इसमें जनता के प्रतिनिधि 
होगे। इस सदन को ऊपरी सदन (राज्य-परिपद्‌) की अपेक्षा अधिक शक्ति- 
शाली बनाया यया हैँ । सविधान की घारा ८१ में इसके संगठन के विषय में 
यह उपवन्ध है कि इसके सदस्यों में से अधिकाधिक ५०० सदस्यों का मतदाताओं 
द्वार प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जायगा । इस उद्देश्य से भारत सघ के राज्यों को 


श्ज्ड भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (छागणांतां ८णाइग्रपादालं४४) में बाँटा 
जायगा | यह विभाजन इस प्रकार किया जायमा कि प्रत्येक क्षेत्र की जनसख्या 
तथा उसके सदस्यो की जनसख्या के मध्य जो अनुपात हो वह सदस्य राज्य 
में यथा सम्भव समान रहे। इसके साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जायगा 
कि प्रत्येक राज्य से छोक्सभा के छिये सदस्थो को जो सल्या निश्चित वी 
जायगी, उसके तथा उस राज्य की जनसल्या के मध्य जो अनुपात हो वही 
यथासभव अन्य समस्त राज्या में भी रहे । देश में अधिकाश निर्वाचन क्षेत्र एक 
सदस्यीय है, अर्थात्‌ उनमें से केवल एक ही सदस्य का निर्वाचन किया जायगा। 
परन्तु कुछ निर्वाचन क्षेत्र द्वि सदस्योय भी है, अर्थात उनमें से दो सदस्यों को 
चुन कर भेजा जायया। स्वभावत ही द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रा की जनमख्या 
एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रो की जनसख्या से अधिक होगी। 


इन उपयुक्त ५०० सदस्यों के अतिरिक्त सघीय क्षेत्रों से (एग्रांएए 
(07770708) अधिकाधिक २० सदस्य लोकसभा में भेजे जायेंगे । इनका 
निर्वाचन किस प्रकार किया जायगा इसके निश्चय का अ्रधिकार ससद्‌ को 
दिया गया हूँ | ससद्‌ विधि द्वारा इसका निश्चय करेगी ॥ 


लोक सभा में विभिन्‍न राज्यो के प्रतिनिधियों की सख्या निम्नलिखित 
निर्श्चित की गई है -- 


राज्यो के नाम सदस्य सस्या राज्यो के नाम सदस्य सख्या 


आंध्र भदेश ४३ राजस्थान २२ 
आसाम श्र उत्तर प्रदेश ८६ 
बिहार प्‌ पश्चिमी बगालू इ्ड 
बम्बई ६ जम्मू काइ्मीर ध 
केरल श्८ दिल्ली प्‌ 
मध्य प्रदेश ३६ हिमाचल प्रदेश डे 
मद्रास डर मनीपुर रु 
मंसूर २६ त्रिपुरा ३ 
उडीसा र्‌० अडमान ५ 
पण्जाब श्र लूकादीव तथा ग्रमीोनदीव रू 


संघीय व्यवस्थापिका श्ज्ष 


इनमें से जम्मू-काइमीर तथा अडमान-निकोबार के सइस्य जनता द्वारा 
निवचित न होकर राष्ट्रपति ढवारा मनोनीत किये जाते है । जम्मू-काश्मीर की 
विधान-सभा जिन सदस्यो के नाम की सिफारिश करेगी टापघ्ट्रपति उन्ही को 
नियुक्त करेगा । इनवे अतिरिक्त घारा ३३१ के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दो 
एं गलो-इन्डियन सम्प्रदाय के प्रतिनिधि लोक सभा के संदस्य मनोनीत क्यि जाते 
हैँ । इनके अतिरिक्त श्रासाम के जब-जाति क्षेत्रों (पार्ट बी) का प्रतिनिधित्व 
करने के लिये एक सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है । 
लककादीप तथा अमीनदीव का एक सदस्य भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया 
जाता हूँ । 


निर्वाचन की विशेषताएँ --थे निम्नलिखित हैं-- 


(१) प्रत्यक्त चुन,व --छोकसभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष 
होगा परन्तु दो राज्या के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न चने जाकर 
हाप्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे । जम्मू-काइमीर तथा अ्न्डमान और 
निकोबार के प्रतिनिधि मनोनीत होगे । 


(२) वयस्क मताधिकार --सविधान द्वार भारत के प्रत्येक नागरिक कौ 
औ कि २१ वर्ष की आयु पूरी कर चुका है मत देने का अधिकार दिया गया 
हैं । इसका फल यह होगा कि करीबन १८॥ करोड व्यक्ति चुनाव के अवसर 
7५ मतदान करेंगे । इस सविधान के पूर्व १९३५ के अधिनियम द्वारा केवल १३ 
प्रतिशत व्यक्तियों को मत देने का भ्रधिकार दिया गया या। उसके पूर्व तो यह 
और मी कम लोगो को मिला था। १९१९ के अधिनियम द्वारा केवल ३ प्रतिशत 
व्यक्तियों को यह अधिकार मिला था। इस सविधान के पूर्व लिर्वांचक होने के 
लिए कई योग्यताएं होनी चाहिये थी जैसे सम्पत्ति, आमदनी, साक्षरता, पद, उपाधि 
आदि | परन्तु नये सविधान में ये कुछ नही रखी गई हैँ । 


कोई व्यक्ति कसी निर्वाचनक्षेत्र ((०705 0(एश7०५) स मत दे सके 
इसके लिए उसमें केवल निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये -- 
(भ) बह २१ वर्ष की झायु पूरी कर चुका हो। * 


(व) बह उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक-सूची में नाम लिखे जाने तक १८० 
दिन रह चुका हो । 


२७६ भारतीय सविधान त्तवा नागरिकता 


निर्वाचक में निम्नल्खित अयोग्यतायें न होनी चाहिये 


(अर) वढ़ भारत का नागरिकर्ड हा । 

(वे) वह किसी न्यायालय द्वारा पायछ न क्तलाया गया हो । 

(से) वह निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी अपराध के लिये अपराधी 
न्नहो। 

(३) सयुक्त निर्वादन--सविधान लयगू होने के पूर्व भारत में पृथक्‌ 
निर्वाचत प्रणाली थी । इसका आधार साम्प्रदायिक्ता थी । परन्तु सविधान द्वारा 
सयुक्त मिवाचन प्रणाली की स्थापना की गई हूँ । इसके फलस्वरूप साम्प्रदागिक 
अ्रतिनिधित्व का ग्रन्त कर दिया गया हूं । 

परन्तु सविधान द्वारा कुछ पिछडी हुई जातिया तथा कुछ झल्पसख्यको के 
"लिये कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये हूँ। परन्तु यह व्यवस्था केवल १० वष 
के छिये हूँ | भ्रनुसूचित जातियो तथा आदिम जातियो के ल्यि उनके जनसस्या 
के आधार पर कूछ स्थान सुरक्षित कर दियें गये हैं । इसी प्रकार एग्लो 
इण्डियन समृदाय के ल्यि यह उपबन्ध हँ कि अगर राष्ट्रपति यह समझे कि 
उतका लोकसभा में सम्‌चित प्रतिनिधित्व नही हुम्ना हैं तो वह उस समुदाय 
के दो सदस्या को मनोनीत कर सकता हैं। यह व्यवस्था भी केवल दस वर्ष के 
छिये हूं । 

“_ निर्वाचन के लिये प्रबन्ध --सविधान में एक निवर्चितश्रायोग 
( छा४एतए०ा ((णरा75507 ) की व्यवस्था हैं। इसकी नियुक्तित का 

“अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया हूँ । इसमे एक मुख्य निवचिन आयुक्त तथा 
उसके मातहत निर्वाचन आयुवत और सहकारी निर्वाचन झागुकत होगे । निवचित 
आयोग की स्थापना कर दी गई हूं । 

नि्वचिन-भ्रायोग के निम्नलिखित काम हैं -- 

(१) ससद के तिर्वाचन के लिये निर्वाचक्ो की सूची तंयार करना, 

(२) सज्य के विधानमडलो के निर्वाचकी की सूची ठेयार करता, 

(३) देश में होने वाले भ्रन्य निर्वाचनो का निरीक्षण एवं नियन्त्रण, 

(४) याब्द्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदी को निर्वाचित का तिरीक्षण एव 
नियन्‍तण |, 

(५) ससद्‌ तथा राज्यो के विधान-मडलो के निर्वाचनों से पंदा हुए सब 
"विवाद तथा सन्देहों के निर्णय के लिये निर्वाचन न्यायाधिकरण (सञीहिएणाणा 
€50777)8& 07) की नियुक्ति करेगा । 


सधीय *यवस्थापिका १939 


इस झायोग की नियुक्तित का उदंश्य यह हूँ कि निर्वादन मिप्पक्ष हो । 
(निर्वाचन-आयकक्‍्तो की सेवा की शतों और पदावधि के लिये राष्ट्रपति हारा 
पियम बनाये गये । मुख्य-निर्वाचन-ग्रायुद्त अपने पद के बेंसे कारणों और 
अैसी रीति के बिना नहीं हटाया जा सकेता जैसे कारणों और नीति ते उच्चतम 
न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है ! अर्थात्‌ वह अपने पद से केवल 
नभी हटाया जा सकता है जब कि कदाचार अथवा अयोग्यवा के कारण ससद 
के प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य यख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और 
मतदान करने वाले सदस्यों म॑ से कम से कम दो-तिहाई के बहुमत हारा उसके 
विरुद्ध प्रस्ताव पास होने पर वह राष्ट्रपति के आईश द्वारा हटा दिया जायगा । 
किसी अन्य निर्वाचन-आयुक्‍त या प्रादेशिक निर्वाचन-आयुकत को बिना मुख्य 
मिर्वाचन-आयुक्‍त को सिफारिश के अपने पद से नहीं हटाया जा सकता हैं । 


निर्वाचन के लिये समस्त देश को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्री, में विभाजित 
किया गया। संविधान मे कहा गया था कि निर्वाचनक्षेत्रों का निर्माण इस 
ब्रकार किया जायग्ा कि प्रति ७५, लोखे जनसंख्या के लिये एक से कस सदस्य 
नही होगा तथा प्रत्ति ५००,००० जनसख्या के लिये एक से भ्रधिक सदस्य 
नही होगा । परन्तु सविधान में द्वितीय संशोधन एक्ट के हारा यह कहा गया 
कि निर्वाचन क्षेत्रो का निर्माण इस प्रकार होगा कि प्रति ५००,००० जनसख्या 
के लिये एक से श्रधिक सदस्य न हो। इन क्षेत्रो का निर्माण निर्वाचन-आयोग 
का काम हैं। इसमें एक वात का विद्येप ध्यान रखना होगा । वह यह कि जन- 
संख्या तथा प्रतिनिधियों के वीच जो ग्रनुषात एक क्षेत्र में हो वही करीवन 
अन्य सं क्षेत्रों मे भी हो। प्रत्यक जनगणना के बाद वह निवर्चिन-क्षेत्रों को 
फिर से सग्रठित करेगा । परल्तु अ्रगर किमी जनयणना का फल उस समय निकले 
जब कि एक लोकसभा दन चुकी हो तो नपे निर्वाचन-क्षेत्रों के अनसार चुनाव 
तभी होगा जब कि यह छोक-सभा भग हो जावेगी । ससद्‌ ने इसी उद्देश्य से 
एफ एक्ट के पास किया है जिसको [9शातां8 000 (:0फछाणांइ७00 8०६ 
0 952 कहते हें। 


निर्वाचन-आ्रायोग का काम निर्वाचकों की सूची बताना भी हैं । प्रत्येक 
झ्षीत के निर्वाचकों की एक सूची होगी। इस सूची में केवछ घ॒र्म, जातिया 
लिगय के कारण किसी का नाम सम्मिलित होने से नहीं रोका जावेगा। एक 
व्यक्ति केवल एक ही क्षेत्र से निवाचिक हो सकता हूँ | अगर उसका नाम गरुतों 
से एक से अधिक जगह हो जावे तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह उन सव क्षेत्रों 
से मतदान कर सकता है 


फा० १२ 
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सदस्यता की योंग्यता --किसी व्यक्ति में लोकसभा वो सदस्पता के 
लिए निम्नलिखित योग्ताएँ होती चाहिये -- 

(अ) भारत का नागरिक हा ॥ 

(ब) उसकी झायु कम से कम २५ वष की हो । 

(स) ससद्‌ ने ॥॥8 रिश्छा४5टा।0॥ 08 79208 #ॉ, 
95], हारा प्रन्य योग्ताएँ रखी हैं। इस ऐक्ट के अनुसार जम्मू-काश्मीर 
राज्य तथा ग्रन्डमान-निकोबार द्वीपा के स्थाना के अतिरिक्त, लोकसभा में 
अन्य स्थानों के लिए कोई व्यवित तब तक योग्य नही समझा जावेगा जब तक 
कि वह-- 

_ (१) किसी राज्य में अनुतूचित जातिया (50॥20 080 (:8565) के 
लिये सुरक्षित स्थान स चुने जाने को उस राज्य की या अन्य किसी राज्य 
की एसी जातियो का सदस्य न हो तथा कसी सासदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 
निर्वाचक न हो 4 

(२) किसी राज्य म (प्रासाम के स्वायत्त जिलो के झतिरिक्त) अनुसूचित 
जन जातियो ($0८४९०॥]60 ५085) के लिये सुरक्षित किसी स्थान से 
चुने जाने को उस राज्य की या झ्रासाम जनजाति क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रन्य 
किसी राज्य की ऐसी जनजाति का सदस्य न हो तथा किसी सासदीय निर्वाचन 
क्षेत्र का निर्वाचक न हो । 

(३) प्रासाम के स्वायत्त क्षेत्र में अनुसूचित जातियो के छिये सुरक्षित 
किसी स्थान के चुने जाने को उनसे स करिती जनजाति का सदस्य न हो तथा 
किसी ऐसे सासदीय निवाचन क्षेत्र का निरवांचक न हो जिसके अन्तगत कोई 
ऐसा जनजाति स्वायत्त क्षत्र हो । 

__ (४) कसी भ्न्यस्थानसे चुन जाने के लिये किसी सासदीय निवर्चित 
क्षेत्र ((कवपराव्ााला (47५ (005007९70$ ) का निवाचक (2(९०(०) 
नहों। 

निम्नलिखिद प्रकार के व्यवित इसके सदस्य नही टा सकते है -- 

(१) अगर वे भारत सरकार अथवा क्सिी राज्य सरकार के नीचे कोई, 
लाभ का पद धारण किए हो ! 

(२) किसी न्यायालय द्वारा पागछ करार दे दिये गये हा । 
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(३) अगर दिवालिये हा । 

(४) अगर भारत के नागरिक न हो । 

(५) ग86 ए८७०7९४६७४३४०७ णी ६096 7८09९5 ०, 895॥ 
में नीचे लिखी अयोग्यतायें जोड दी गई है । 

(अर) अगर वे निर्वाचन सम्बन्धी कसी अपराध के अपराधी हो, 


(वि) अगर किसी अपराघ के लिए दो वर्ष से अधिक की सजा पाये हा 
तथा उनको छूटे हुये अभी ५ वर्ष का समय न हुआ हो; 


(स) अगर सरकारी नौकरी से,वेईमानी करने पर विकाले गए हो; 


(द) अगर किसी सरकार सम्बन्धित ठके में हिस्सेदार हो, या किसी सर- 
कार से सम्बन्धित कारखाने में कोई हित हो । 


(राज्य-परिपद्‌ की सदस्यता के लिए भी यही अयोग्यताएँ हैं ।) 


लोकसभा की अवधि --साधारणतया लोकसभा की झ्रवधि ५ वर्ष हैँ 
और इसकी समाप्ति पर पुननिर्वाचन होगा। परन्तु छोकसभा इसके पूव 
भी भग की जा सकती हैँ । (प्रवानमन्त्री के माग करने पर राष्ट्रपति इसे भग 
कर देंग। ।। परन्तु यदि सकट-काल की घोषणा लागू हो ता उस दक्षा मे 
लोकसभा की ग्रवधि ५ वर्ष से अधिक वढाई जा सकती हूँ । इस दशा में ससद 
विधि के द्वारा इसकी अवधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं वढा सकती 
हैं। परन्तु किसी भी दशा में सकट काछू की घोषणा की समाप्ति क॑ पश्चात 
६ भाह से अधिक नही बढ़ाई जा सकंगी । 


लोकसभा के पदाधिकारी --लोकसभा में दो पदाधिकारी होते है-- 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष । इनका निर्दाचन छाक्सभा अपने सदस्यो में से ही 

, बहुमत द्वारा करती हूँ । उपाध्यक्ष का काम अध्यक्ष की अनुपस्थित में उसके 
स्थान पर काम करना हैं । ये अपने पद पर साधारणत तब तक रहेंगे जब तक 

| लोकसभा भग न हो जावे ॥ नयी लोक सभा अपने अध्यक्ष का फिर चुनाव 
करेगी। परल्‍्तु अ्रष्यक्ष नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन त्तक अपना स्थान 

नहीं छोडेगा । 

* अध्यक्ष ठया उपाध्यक्ष अगर छोकसमा के सदस्य न रहें तो उन्हें अपना 
पद छोडना पडेगा । वे अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं॥ उनके विरुद्ध 
लोकसभा भ्रविश्वास का भ्रस्ताव भी पास कर सकती हैं। ऐसे प्रस्ताव की कम 


३८० भारतीय संविधान तथा नागरिकता 


से कम १४ दिन पूर्व सूचना देती होगी । अगर यह अस्ताव बहुमत से पास हो 
जाबे तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ंगा। 

“अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को वेतन तथा भत्ते मिलेंगे । ये समय समय पर 
ससद हारा निर्धारित किए जावेगे । परन्तु जज तक ससद इस विषय में काबूत 
नही बनाती, उनको वही वेतन तथा भत्ते मिलेंगे जो कि सविधान सभा के 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को मिलते थे । 

छोकसभा के अध्यक्ष को केवल निर्णायक मत देने का ग्रधिकार हे । जब 
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध लोकसभा में भ्रविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित 
हो वो उसे ध्रमा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है । परन्तु वह पीआ- 
सीन ([98506) नहीं होगा। उसे ऐसे प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार 
है, परन्तु वह इस पर निणयिक मत नही दे सकता है। 

इग्रलौड में यह ग्रधिसमय ( (0707५८7[700 ) है कि प्रध्यक्ष निवाचित 
होने पर दलबन्दी से अलग हो जाता है । श्री मावलांकर ( भूतपूर्व श्रध्यक्ष ) 
से एक स्थल पर लिखा हे कि भारत में यद्यपि श्रध्यक्ष निष्पक्षता पूर्वक अपना 
काम करता हूं, परन्तु वह इगलंड की कामन्स सभा के ,प्रध्यक्ष बी तरह दल- 
बन्दी से पूर्णतया अलग नही हैँ । ऐसा भारत में शर्ने शर्ने होगा।' 

अध्यक्ष का काम लोकसभा की बैठको में सभापति का आसन ग्रहण करना, 
सभा के अन्दर नियमों का पाछत करवाना, मत गिनना तथा उन्तका फल 
बतलाना आदि है । वह दोनो सदनो की सयुकत बैठक भें भी सभापति का आसन 
ग्रहण करेगा। उसे यह अधिकार है कि वह इस बात का निर्णय करे कि कोई 
बिल घन-विधेयके ()(०7९७ ॥]]) हे कि नही। 

अगर छोकसभा की बैठक में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनो अनुपस्थित ही 
तो सभा स्वय अपने एक सदस्य को अध्यक्ष चन लेगी । अगर इन दोने! 
पदाधिकारियों के पद खाली हो जावें तो राष्ट्रपति अस्थायी काल के लिए 
छोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर देगा । 

गणपूर्ति --लोकसूभा तब तक झपना कार्य शुरू नही कर सकती हूँ जब 
तक उसम एक निश्चित सख्या में सदस्य उपस्थित न ही । यह सख्या, सविधात' 
द्वारा, कुल सदस्य सख्या का दसवाँ हिस्सा रखी गयी हूँ। 
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सखद्‌ के सदस्यों को उन्मुक्तियां वथा बेंतव --ससदु के सदस्य अपना 
कार्य ठोक भ्रकार कर सके इसलिये उन्हें कई अधिकार तथा उन्मुक्तियाँ श्रदान 
की गई है। उन्हे भाषण की स्व॒तन्त्रता हे । परन्तु उन्हे ससद्‌ द्वारा निर्मित 
कार्यवाही के नियमों का पालन करना पड़ेगा। उन पर ससद्‌ अथवा इसकी 
किसी समिति में दिये हुए किसी भाषण के ऊपर किसी न्यायाल्‍ूय में मुकदमा 
नहीं चलाया जा सकता हैं ; समय-समय पर संसद्‌ उनके अधिकारों के सम्बन्ध 
में कानून बनावेगी ! परन्तु जब तक ऐसे कानून नहीं बनते हैं सदस्यों को वे 
सब अधिकार दिए गए हैँ जो कि इंगलेण्ड में कॉमन्स-सभा के सदस्था को प्राप्त 
है १ ससद के सदस्य घोर-प्रपराघ (#8/079) तथा देशद्रोह को छोडकर भन्य 
किसी अपराध के लिये ससद्‌ के अधिवेशन काल में पकर्ड नहीं जा सकते है । 
संसद विधि दारा अपने सदस्यो के वेतन तथा मत्ते निश्चित करती है । ससदू 
ने यह निश्चय किया हू कि इसके सदस्यो को प्रति मास ४००) वेतन तथा 
अधिवेशन के समय कर १) प्रत्तिदित की उपस्थिति के अनुसार भत्ता मिझ्धा करेंगा 
इसके अतिरिक्त रेल के प्रथम श्रेणी का पास भो मिलेगा जिससे ये 
भारतवर्ष में कही भी आग जा सकते हैं । 

संसदू का सचिवालय --ससद्‌ के प्रत्येक सदन का एक-एक सचिवालय ४. 
($९०:४। श97) होता है । इनका काम उनके देनिक कार्य का सचालन है । 
इसके विषय में ससद्‌ को सब नियम निश्चित करने का अधिकार हूँ । 

संसद की कार्यब्राही --किसी व्यक्ति को यह श्रधिकार नही हैँ कि वह 
एक ही ससद्‌ के दोनो सदनो का सदस्य हो जावे। इसी प्रकार कोई व्यक्ति 
एक ही समय ससद्‌ का तथा किसी राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य नही 
हो सकता है | वह केवछ एक ही स्थान पर रह सकता हैँ । इस विषय में 
ससद्‌ विधि निर्माण करेगी । 

अगर कोई ससद का सदस्य ६० दिल तक बिना आज्ञा के ससद्‌ के अधि- 
बेशन में प्रनुपस्थिति रहे तो उसकी सदस्यता का अन्त हो जावेगा और दूसरे 
व्यक्ति का उस स्थान के लिये निर्वाचत होगा। 


ससद्‌ के अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को हैं । वही उसको 
स्थगित तथा भग भी करता हैं। राष्ट्रपति ससद्‌ के दोनो सदनो के अधिवेशन 
को बुलायेगा! केवक यह झत्त हूँ कि पहले अधिवेशन को आखिरी तारीख तया 
दूसरे अधिवेशन की पहिली तारीख के वीच ६ महीने से अधिक समय व्यतीत 


नहो। 


चुनाव के पश्चात्‌ जब ससंद्‌ के सदनो का प्रथम अधिवेज्व होता है उस 


श्टर भारतीय सविधान तथा नाग्ररिक्‍्ता 
दिन ससद्‌ के प्रत्येक सदस्य को एक छपथ छेदी पड़ती है कि वह संविधान के 
प्रति धद्धा' रखेगा तथा अपने पद के कत्तंब्यो को डीक प्रकार नित्राहेगा । यह 
शपथ इस प्रकार है। 

मैं. . अमृक. . जो रोज्य-परिषद्‌ (भ्रथवा छोकसभा) का सदस्य निर्वाचित 
(या वामजद) हुथा हूँ, ईश्वर को शपथ लेता हूँ (या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा 
करता हूँ) कि मे विधि द्वारा स्थापित भारत के सविधान के प्रति श्रद्धा 
और निष्ठा रखूंग्रा तथा जिस पद को मै ग्रहण करने वाला हूँ उसके कत्तंव्यो 
का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा । इसके बाद दूसरा काम छोक्सभा के 
अ्रध्यक्ष का निर्वाचन हैँ | राज्य-परिपद्‌ का सभापति भारत का उप-राष्ट्रपति 
होता हूँ । 

चुनाव के पश्चात्‌ प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन 
में राष्ट्रपति दोनों सदनों को सयक्त रूप से सवोधित करेगा। राष्ट्रपति के 
भाषण में देश की परिस्थिति का अवलोकन होता हूँ तथा सरकार की नीति पर 
प्रकाश डाला जाता है । 


ससद का अधिवेशन साधारणत १०-३० बजे सुबह से ५ बजे शाम तक 
रहता हैं। पहले घटे में प्रश्नो के उत्तर दिये जाने हैँ और फिर ग्रन्य कार्य 
किया जाता है । ससद का अधिक समय सरकारी बिलो को दिया जाता है 
परन्तु कुछ दिन गेर-सरकारी बिछो को भी दिये जाते हैँ । ससद्‌ अपने समय का 
केवल दशमाश गैर-सरवपरी बिलो को देती हू । 


ससद के सदनो मे प्रत्येक बात बहुमत से निश्चित होती हूँ | साधारणत 
किसी बिल के कानून बनने में दोतो सदनो की स्वीकृति श्रावश्यक हूँ। परल्तु 
धन-विधेयक बिना राज्य परिषद की स्वीकृति के भी पास हो सकता हूँ । जब 
ससद के दोनो सदनो में किसी बिल वे ऊपर मतमंद होता हैं तो उतकी सयूकत 
बेठक होती है । उसमें भी बहुसत से ही निर्णय होते है । 

ससरई के किसी सदन की कार्यवाही तब तक आरम्भ नही हो सकती जब 
तक उसमें गण पूर्ति ( (2प0ाएया ) न हो। यह सदस्य सख्या का दसवाँ 
हिस्सा हैं । 

संविधान लागू होने से १५ वर्ष तक ससद में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनो 
भाषाओ का प्रयोग हो सकता हूँ । परन्तु सभापति या अध्यक्ष को यह अधिकार 
है कि वह किसी सदस्य को झपनी भाया से ही बोलने का अधिकार दे दे 
अगर वह उपरोक्त दोनो भाषाओ में से किसी में भी नहीं बोल सकता हें। 


संघीय ब्यवस्थापिका श्८३ 


१५ वर्ष समाप्त होने पर सब कार्यवाही हिन्दी में ही हुआ करेगी | ससद वी 
कायंदाही में मन्‍्त्री-गण भाग छेते है तथा जिस सदन के सदस्थ हो बहाँ मतदान 
भी करते हा मूहान्यायवादी को कार्यवाही में भाग लेने का अ्रधिकार हैँ, 
परन्तु मत देने का नहीं । 

सप्तद के अधिकार --इन झ्रधिकारा का निम्नलिखित श्रेणिया में वादा 
जा सकता है । 


(१) कानून निर्माण सम्बन्धी अ्रधिकार (607०७), 

(२) शासन सम्बन्धी अधिकार (2 तीए7/४ 6५8); 

(३) राजस्व सम्बन्धी अधिकार (09208) । 

(४) संविधान में सच्योधन का अधिकार (?0छ67 णी शैग680- 
ग्राध) | 

इनमें से प्रत्येक का क्रमश वर्णन किया जावेगा । 
५ (१) कानून निर्माण सम्बन्धी अविफार --प्रत्येक छाक्ततात्मक 
सरकार में जनता के प्रतिनिधि ही कानून बनाते है ! अतएवं ससद का प्रथम 
काम कानून बनाना है । ससद उन सब विपया पर कानून बना सकती हूँ जो 
'कि सधीय सूची में वर्शित है । समवर्ती सूची में बणित विषयों पर भी समद 
को राज्णे की अपैक्षा प्राथमिकता तथा प्रघानता दी गई है । अ्रवश्चिप्ट वियया 
पर भी ससद कानून वना सकती ह। 

केन्द्रीय शासित प्रदेशों में विधि-निर्माण का अधिकार ससद को हो है । 
स्वायत्त राज्यो के दिपय में भी, यदि राज्य परिपद्‌ के दो-तिहाई मत से प्रस्ताव 
दास करने पर ससद इन राज्यों के लिए भी कानून बना सकती हूँ। ऐस 
प्रस्ताव का प्रभाव एक समय में केवल एक वर्ष रहेगा ( इस काल के 


अन्दर पास कानूनों का प्रभाव इस एक वर्ष के समाप्त होने पर ६ मास 
और रहेगा । 


जव देश में राष्ट्रपति सकट की घोषणा कर दे उस अवसर पर स़मद 
राज्या के सूची मे वणित कसी विपय पर कानून वना सकती है । ऐसे कानना 
का भ्रभाव संकट काल समाप्त हाने के पश्चात्‌ ६ महीने तक रहेगा ॥ यदि व्सि 
समय दो या झ्रपरिक स्वायत्त राज्या के विधान-मडलछ ऐसा प्रस्ताव पारित करे 
कि उनके सभ्वन्त में, राज्य सूची में वणित किसो विंपय पर सखद ही 
कानून बनाये त्तो सप्तद ऐसा करेगी । गदि कसी अन्य स्वायत राज्य का 
दिघाद-मडल बाद को उस कानून को स्दीकार कर छे तो वह वानून उस राज्य 
में भो लागू हो जायगा ॥ 


श्ट४ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


ससद को यह भी अधिकार हे कि किसी बाहरी देश से की हुई सन्धि अथवा 
किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किये हुये किसी निहचय के पालनाथ भारत के 
कसी भी क्षेत्र के लिये विधि निर्माण कर सकती हूँ । 


(२) शासन सनी अधिकार --जनता के प्रतिनिधियों का काम 
सरकार की नीति निर्धारित करना हैं इसके साथ-साथ यह देखता भी है कि 
इस नीति वा कार्यपालिका अनसरण कर रही है । इसलिए व्यवस्थापिका 
कार्यपालिका को नियत्ित भी करती है । अगर ऐसा न हो तो कार्यपालिका 
मनमानी करने छगे । इसलिए जनता के प्रतिनिधियो का यह काम हूँ कि कार्य- 
पालिका को ऐसा काम करने से रोके जो कि जनता के हितों के विरुद्ध है । 
सामदीय पद्धति की सरकार में यथार्थ कार्यपाकिका श्रपने पद पर तभी तक 
रह सकती है जब तक उस पर ससद का विश्वास है। श्रयर यह विश्वास उठ 
जावे तो मन्निपरिषद को इस्तीफा देना होगा। ससद शासन सम्बन्धी नीति पर 
नियन्त्रण, प्रइ पूछ कर, प्रस्ताव पास कर तथा वादविवाद (6608॥65) के 
द्वारा रखती है । 

प्रश्न --हर्‌ एक बेठक के शुरू भें कुछ समय प्रश्नों को दिया जाता हूँ 3 
इन प्रइनो का उद्देश्य सरकार से विविध विषयों के ऊपर जानकारी श्राप्त 
करता हूँ । सरकार का ध्यान जनता के क्ष्टो की ओर अथवा किसी सरकारी 
कर्मचारी द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग की ओर आकर्षित करना भी हो सकता 
हूँ। प्रश्नो की सूचना कुछ दिनो पूर्व देनी होतो है । सरकार कभी-कभी भ्रश्तो 
का उत्तर नही भी देती है । यह कहा जाता हैं कि उत्तर सार्वजनिक हिल के 
विरुद्ध होगा । सदस्यों को अभ्रधिकार हु कि गअइनो के उत्तर झांसन ग्रधिक स्पष्ट 
करने के हेतु वे पूरक-प्रइन भी पूछ सकते हैँ। पूरक-प्रश्नो की पहिले से सूचना 
नही देनी होतो है । 

इन प्रश्ता का बहुत महत्व हैँ । इसके कारण सरकार की सर्वदा चौकत्ना 
रहना पडता है । सरकारी अधिकारी मनमानी करने से डरते हूँ तथा अष्ट 
नहीं होते हूँ । अप्रत्यक्ष रूप से इत प्रश्नों का बहुत अधिक प्रभाव पडता है । 


प्रताव --अस्तावा तथा अ्रइतो से भेद हैँ / श्रस्तावों का उद्देश्य सरकार 
के किसी विपय पर जानकारी प्राप्त करना नही परन्तु सरकार से कोई काम 
करने की सिफारिश करना हूँ + भरस्तावों के लिए भी पूर्व-सूचना आवश्यक 
होती हैँ | पेश होने पर उनके ऊपर बहस होती है । अगर कीई अस्ताव पास 
भी हो जावे तो सरकार पर निर्भर हैँ कि उसको माने या न माने । साघारणत- 
सरकार उसको कुछ न कूछ महत्व अवश्य देगी । 


संघीय व्यवस्थापिका श्टप्‌ 


इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के प्रस्ताव भी होते हैं । कभी-कर्मी ससद्‌ में 
काम स्थगित करने के लिए (806[0पाएराए/॥0770070ा ) अस्ताव रखा 
जाता है! एंसा क्सो महत्वपुर्ण प्रश्न, या किसी विज्ञेप घटना पर बहस करने 
के लिए किया जाता हूँ । कभी-कभी जव सरकार का किसी प्रदन का उत्तर 
सत्तोपजनक नहीं होता तब भी ऐसा प्रस्ताव पेश्न किया जाता हैँ । ऐसे प्रस्ताव 
प्रदनों के घट ((१7९५॥०॥7 ॥0ण07) के पद्चान्‌ रखे जावे हैं । सभापति या 
अध्यक्ष को अधिकार हूँ कि वह श्रगर उस बात को महत्वपूर्ण नहीं समझता 
हु ता प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे । इस द्ा में प्रस्ताव पेश नहीं होगा। 
अगर अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त हो गयी त्तो वेढठक के आजिरी समय में इस 
पर बहस होती हूँ ।अगर यह पास हो जावे तो सरकार छू विस्द्ध निन्‍्दा के 
प्रस्ताव (४०(७०  (८९ाहषघा8) के समान हँ इसलिये सरकार की ओर 
से कोशिश रहती हूँ कि इस प्रस्ताव पर बहस ही होती रहें भ्रीर निश्चित समय 
के अन्दर इस पर मत लेने काअवसर न आये । इस प्रकार प्रस्ताव [8]/€0 
0७५ हो जाता है ५ साधारणत सरकार को ओर से यह कहा जाता हूँ कि 
बह कष्ट को दूर करने की चेप्टा करेगी और इस प्रकार भ्रस्ताव पर मत लेने 
का अवसर नहीं उठता हूँ । 


तीसरे प्रकार का श्रस्ताव अविश्वास का प्रस्ताव! (ए०॥७ 070- 
0९०7067006) कहलाता हूँ |अगर यह पास हो जावे तो भन्वत्रिपरिषद्‌ 
को इस्तीफा देना होगा। ऐसा प्रस्ताव तभी पेश हो सकता हैँ कि जब कि सदस्यो 
की एक निश्चित सख्या उसके पक्ष मे खडी हो । इसके लिए एक विशेष दिन 
निश्चित किया जाता हूं । परन्तु ऐ से प्रस्ताव का अवसर साधारणत. कभी नही 
झाता हैं । मश्त्रिपरिषद्‌ ससद्‌ के अविश्वास के कारण नहीं परन्तु जनता के 
अविश्वास के कारण त्यागपत्र देती हैं। इसलिये चुनाव के फलस्वरूप ही 
मन्त्रिपरिपद्‌ बदलते हे । 


वादविवाद --इससे तात्पर्य यह है कि सरकारी नीति सम्बन्धी किसी 
विशेष बात पर ससद्‌ में वहस होती हूँ । ऐसी बहस का निश्चय यातो 
सरकार ही स्वयं करती हूँ या विरोधी दल इसकी माँग रखता हैं। इस 
अवसर पर सरकार की नीति की विरोधी दरू विस्तृत आलोचना करते है 
और सरकारी पक्ष भी अपनी नीति की विस्तृत व्याख्या करते हैं | इस वहसोे 
से यह लाभ हूँ कि सरकार को यह मालूम हो जाता हैँ कि जनता में उसकी: 
नीति के लिये क्या भावना हूँ । न 


१८६ भआरतीय सविवान तथा नागरिकता 


(३) महामियोग का अधिकार .--उसद का, जैसा हम लिख चुके है, 
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का अधिकार भी सविधान द्वारा दिया गया है । 
इस झ्रधिकार का आशय यह हूँ कि यदि कोई राष्ट्रपति सविघान का अतिकमण 
करे तो ससद, जो कि देश की पूण जनता को प्रातनिधि है, उसे अप<स्थ कर 
सविधान की रक्षा कर । राष्टपति के विरुद्ध महानियोग का प्रस्ताव ससद के 
किसी भी सदन में प्रारम्भ दाग सकता है । 


(७) राजस्त्र सम्यन्धी अधिकार --सत्रहवी शताब्दी में जब यूरोप 
में प्रजातस्तवादी विचार फेल रहे थ तब यह माँग उठी कि 90 [478॥07 
जछा]078.98527॥ 4 000॥ । तव से यह वात सव मानने हूँ कि राजस्व 
तथा वित्त के ऊपर जनता के प्रतिनिधिया छा अधिकार हे । इसी कारण 
सर्वत्र छोक्‍्तस्नात्मक पद्धति में इस विपय पर व्यवस्थाविक्ा का ही अधिकार 
है / भारत में भी ससद को यह अधिकार दिया गया है । इस प्रकार देश का 
प्राय-व्यय ससद ही निश्चित करती हूँ। बिना रुसद की स्वीकृति के कोई 
नया कर नहीं छूग्राया जा सकता हैं, किसी प्रकार का खच (सिवाय अनिवार्य 
व्यय के) नही किया जा सकता हूँ, न सरकार काई क्रण ले सकती हूँ । 
परन्त एक बात नही भूलनी चाहिये कि मन्त्रिपरिपद ससद म बहुमत दल का 
नेता होन क कारण जो कुछ चाहता है करवा लेता है । इसलिय ययाथ म॒ वित 
के उपर ससद का अधिकार नाममात्र का होता हूँ । घन सम्बन्धी काई भी वि 
केवठ मस्निपरिपद्‌ का ओर से हो पेझ्य हो सकता हैं और इसके लिए राष्ट्रपति 
की सिफारिक्ष आवश्यक हूँ | आय कोई सदस्य इस प्रकार का विल पेश नहीं 
कर सकता। 


(५) सशोधन का अधिकार --जैसा कि पहिंले वतल्या जाचका हैं 
सप्माथन का प्रस्ताव केवछ ससद म ही प्रस्तुत हो सकता हैं। ससद क किसी भी 
सदन मे ऐसा प्रस्ताव पैझ्च किया जा सदता हैँ | केवल उन विपया को 
छाडकर जो कि राज्या के झिकारो से सम्बन्धित है, अय सब वातामे 
सविधान में परिवर्तेत ससद के दोवो सदनो की कुल सदस्य सख्या का बहुमत 
तथा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत होने पर और राष्ट्रपति की 
स्वीकृति मिलने पर हो जाता है । राज्या के अधिकारा से सम्बन्धित विपया 
पर सशोधन के लिये आधे से अधिक स्वायत्त राज्या के विवानमडछा की 
स्वोइृति भी ग्रावश्यक होती हैँ । राज्या को अपने विबान में मी परिवतन करने 


जा अधिकार नही है । 


संघीय व्यवस्थापिका श्ट७ 


बिधान प्रक्रिया (.6.४8 0५४ ?70०००ए०) (१) साधारश 
बिल की प्रकिया --जब किसी विपय में कोई कानून वनाना होता हैँ, तो 
सर्वप्रथम उस विपय से सम्दन्धित मन्त्रिपरिषद्‌ का विभाग (गर-सरकारी 
होने पर सदस्य स्वय ही) एक प्रारूप (ता) वनाता हैं । इसको बिल 
कहते है । 


कोई भी विछ, सिवाय घन सम्बन्धी तथा आर्थिक तथा विलो के, ससद के 
किसी भी सदन में आरम्भ हो सकता हे। घन-सम्बन्धी तथा आथिक बिल केवल 
लोकसभा में ही आरम्म हो सकते हूँ । जब बिल एक सदन में पास हो जाता 
है, तब वह दूसरे सदन में जाता हैँ। अगर वहाँ भी पास हो गया तो राष्ट्रपति 
के हस्ताक्षर होने पर कानून वन जाता हे। 

दोनो सदतों में आपस में किसी बिल के ऊपर मतभेद हो सकता है। 
अगर कोई बिल एक सदन में तो पास हो गया हो, परन्तु दूसरे सदन द्वारा 
अस्वीक्षत कर दिया जादे, या दूसरा सदन उसमें कुछ सशोवन कर देजो कि 
पहले सदन को मजूर न हो या दूसरा सदन उस बिल को छ महीने तक रोके 
रखे, तो इस मतभेद के होने पर राष्ट्रपति दोनो सदनो की एक सयुकत बठक 
बुलावेगा। इस बैठक में उपस्थिति सदनो का बहुमत प्राप्त करने पर बहू बिल 
दोनो सदनी द्वारा स्वीकृति समझा जायगा । परन्तु धन-विधेयकों पर यह बात 
लाग नही होगी । 

परन्तु संयुक्त वेठक में--( १) यदि बिल दूसरे सदन द्वारा बिना किसी 
सम्ोधघन के उस सदन को छौटा दिया गया हूँ, जिसमें कि वह पास हो चुका है, 
सो सिवाय उन सशोघनों के जी कि बिल के पास होने में देरी के कारण आव- 
इ्यक हो गये है, और कोई संशोधन नही किया जा सकेगा; 


(२) यदि विरू दूसरें सदन द्वारा कुछ सशोघना सहित वापिस किया 
जाता हैँ, जो कि पहिले सदन को मान्य नही हैं, तो इन सघोधनो के तथा ऐसे 
सशीधनों के जो कि पास होने में देरी के कारण आवश्यक हो गये हो, अन्य 
कसी सद्योधन पर विचार नही किया जा सकेगा। 


जव कोई विल सिवाय घन-विधेयक के दोनो सदनो द्वारा पास होने के 
चाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये भेजा जाता हें, तो राष्ट्रपति को यह अधि+ 
कार हूँ कि वह अपनी झअनमति दे अयवा न दे । बिना उसकी झनुमति के विल 
कानून_ नहीं वन सकता है । वह विछ को अपनी सिफारिशो के सहित ससद 
के पुविचाराधे यथाज्ञीघ्र वापिस भी कर सकता हैं। भ्रगर विछ फिर से ससद्‌ 
द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिशों सहित या उनके बिना पास किया जाता है तो 









श्ट्ट भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं रोकेगा। सविधान में यह स्पष्ट नही है कि 
राष्ट्रपति कितने समय के अन्दर बिल को ससद्‌ क पुनविचारार्थ लौटा दे। इस- 
लिये एक तीसरी सम्भावना भी हूं । राष्ट्रपति विधेयक को ग्रनिश्चित्त समय के 
लिय्रे अपने पास पडा रहने दे। इस प्रकार हम देखते हैँ कि भारत के राष्ट्रपति 
की वीटो शक्ित अत्यन्त महत्वपूर्ण हूँ । 

परन्तु राष्ट्रपति की यह वीटो अबित (५४४० 009७॥) सासद-पद्धति 
के सिद्धान्तो से साम्य नहीं रखती हूँ | इगलेड में राजा को विशेषाधिकार हैं 
कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति न दे परन्तु सन्‌ १७०७ से लेकर 
ग्राज़ तक एसा एक भी दृष्टान्त नहीं म्रिलता हे जब कि उत्तन्रे अएची अनुमति 
न दी हो। यहाँ तक कि भ्रब पिठानो के अनुसार उसका अनुम्रति न देना अबे- 
घानिक होगा । 

(२) घन-विधेयक विषयक प्रक्रिया --घन-विधेयको से तात्पये निम्न- 
लिखित विपयो से सम्बन्ध रखने वाछे बिलो से हैं 

(क ) किसी कर का लूगाना, हटाना, बदलना या उसमें कमी करना ६ 

(ख) भारत सरकार के ऋण छेने या किसी झथिक श्रामार (गधा: 
८ंश 00॥89007) से सम्बन्ध रखने वाले किसी कानून में | बदलाव करने 
सम्बन्धी कोई नियस / 

(ग) भारत की सचित-निधि अथवा झाकस्मिक्ता निधि की भभिरक्षा 
( ०0४(0009 ) या ऐसी किसी निधि में धन डालना या उसमें से 
निकालना । 

(घ) भारत की सचित निधि में से घन का विनियोग ( 8छ90- 
जाधांणा )। 

(ड') किसी व्यय को भारत को सचित निधि पर भारित घोषित करना, 
अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढाना । 

(च) भारत की सचित निधि केया भारत के लोक लेखे (प्रण0 
980९०0एा9) के मध्य घन प्राप्त करना अथवा ऐसे घन की अभिरक्षा या 
निकासी करना अ्रथवा सघ-राज्य के लेखाओ (8८८०0075) का लेखा परी- 
क्षण (40064) करना। 

(छ) ऊपर उल्लिखित विषयों में से किसी का आनुवग्रिक कोई 
विषय । 


संघीय व्यवस्थापिका १८९ 


अगर कभी यह सन्देह हो कि कोई बिल घन विधेयक हैँ कि नहीं तो 
सोकसभा के अध्यक्ष का निश्चय अन्तिम होगा । 


धन विधेयक कंवलछ लोकसभा में ही आरम्भ हो सकते हैँ । बिना राष्ट्र 
पति की सिफारिश के ऐसा बिल पेश नहीं किया जा सकता हुँ । ऐसा बिल 
लोकसभा से पास होकर राज्य-परिषद्‌ में जाता है) अगर राज्य-परियपद उसे 
१४ दिन के अन्दर अपनी सिफारिशा सहित लोकसभा को वापिस कर दती 
हूँ तो छाक्‍्मभा उन सिफारिशा पर विचार करेगी | इसको यह स्वतन्त्रता हूँ 
कि यह उन सिफारिशो को माने या न मानें | अगर नहीं मानती ता बिल 
बिना इन सिफारिशों के पास समझा जावेगा। अगर राज्य-परिपद्‌ १४दित 
के अन्दर विल को वापिस नहीं कर देती हूँ ता बिल स्वयमेव पास समझा 
जायगा । इस प्रकार दोनो में घन विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में 
सयकन बैठक की व्यवस्था नहीं है । राष्ट्रपति घन-विधेयक पर अपनी श्रनुमति 
नहीं रोकैगा १ 

राज्य परिषद्‌ को घन-सम्बन्धी बिछो के सम्बन्ध में कोई भी अधिकार 
नही है। इगरूंण्ड में लार्ड समा को भी १९११ से घन-यम्वन्धी बिलो में कोई 
श्रधिकार नही रह गया हूँ | वह ऐसे विछो को केवछ ३० दिन तक रोक सकती 
है। भारत में केवछ १४ दिन समय दिया गया हैं। इगलूड में भी घन 
विधेयक कामन्स सभा में ही झारम्भ होते है । अमेरिका में धव-विधेयक निचे 
भवन में ही आरम्भ होते है परन्तु ऊपर भवन को उसमें सयोघन का अधिकार 
हैं। इस प्रधिकार का प्रयोग वह खूब खलकर करता हैं | ऐसे उदाहरण हैं 
जहाँ कि सिवाय बिक के नाम (७६) के अन्य सव दातें ऊपरी भवन ढारा 
बदल दी गई थी । 

(३) वित्तोय प्रत्रिया (पावरालंश्े ?070-6007०७) --हृर सार 
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में राष्ट्रपति ससद के दोनो सदनों के समझ मारत 
सरकार का दापिक वित्त विवरण रखवायेगा । इसमें भारत सरकार के उस वर्ष 
के आय ज्यय का अनुमान होगा ।इस विवरण में दो तरह के ब्यय का अनुमान 
होता है +- 


(१) बह व्यय जो कि अनिवाये हैं । 

(२) वह व्यय जिसके लिए ससद्‌ की शआ्राज्ञा माँगी जाती हूँ । 

अनिवार्य व्यय के ऊपर समद्‌ में वहस हो सकती है, पर इसमें परिवर्तन 
नहीं किया य सकता । दूसरे प्रकार के व्यय को सस॒द्‌ चाहे तो पास करे या 


हैं १० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 

कम कर दे, या अस्वीकार कर दे ॥ अनिवार्य व्यय से तात्पर्य उस व्यय प्रे हैं 
जो कि सविधान में मारत की सचित निधि ((१0॥50!0980 ॥"पा०) 
पर दिखलाया गया हूँ। इसमें नीचे छिखे व्यय आते है । 

(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ, भत्ते तथा उसके पद से सम्बद्ध 
अन्य व्यय । 

(ख) राज्थ-परिषद के सभापति तथा उप-सभाषति और छोकसभा के 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते । 

(ग) भारत सरकार के ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज तथा 
ब्रन्‍्य व्यय । 

(घ) उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशो का वेतन, भत्ते तथा पेशन 
फेडरल न्यायाकय के न्यायाधीशों की प्रंशव, उच्च न्यायालयों के न्‍्यामाधीशों 
की पेंशन तथा सविधान लागू होने के पूर्व ब्रिटिश भारत के उच्च न्यायाहुयो 
के न्यप्याधीशो की पेंशन । 

(ड') भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते तथा पेशन 

(च) किसी न्यायालय के निर्णय के कारण भुगतान के छिए भ्रपेक्षित 
राशि । 

(छ ) सघीय छाक-सेवा-आयोग से सम्बन्धित ख्चे । 

(ज) राजाओ का प्रिवी-पसे । 

(झ) ससद से विधिद्वारा इस प्रकार अनिवार्य घोषित किया हुआ कोई 
और व्यय । 

उपरोक्त व्ययो के अतिरिक्त अन्य व्ययों के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश ' 
से लोकसभा में मार्गे रखी जावेगी । लोकसभा के इन माँगो को स्वीकार कर 
लेने पर भारत सरकार के सब प्रकार क व्यय के लिए छोकसभा में एक विति- 
योग विधेयक (/»]0070]077807070 5]|) रखा जाता है । बिता इसके पास 
हुए सचित निधि में से खर्च नहीं किया जा सकता है। 

अगर वर्ष के बीच में कोई खर्च का नया मद आ जावे जिसका कि बजट 

में उल्लेख नही है, या किसी विषय पर बजट में स्वीकृत राशि से अधिक खर्च 
हो जावे तो राष्ट्रपति अनुपूरक तथा अधिकाई माँग (5प0एशएशादवाए 
व 300907] 2765) कर सकता हैं । इन मांगों की प्रक्रिया भी 


साधारण माँगो की तरह हूँ । 


सधीय व्यवस्थापिका श्ब््ृ 


लोक सभा को यह भी अधिकार हू कि वह वित्तीय प्रक्तिया के पूरे होने 
के पहले ही सरकार को कुछ पेश्गी घन अलग उसका काम चलाने के 
लिए स्वीकार कर दे । वित्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में तीन बाने ध्यान में रखती 
चारिए 


(१) काई भो धत-विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के पेश नहीं 
हो सकता हें 


(२) ऐसा विधेयक क्रेवल लोकसभा में आ्ारम्न हो सकता है तथा राज्य- 
परिषद का इसके ऊपर कुछ मी अधिकार नही हूँ । 


(३) छोक्सभा को यह अधिकार हूँ कि वह वजट को स्वीकार करे, 
अस्वीकार करे या किसी व्यय-रासि को कम कर दे । परन्तु वह न कोई नए, 
कर का सुझाव रख सकती हे और न कोई व्यय-रात्षि को बडा सकती 
ऐसे प्रस्ताव केवल किसी मन्त्रो द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश से पेश किए जा 
सकते हैं । 


जब वजट पास हो जाता हूँ तब आय के लिए लगाये जाने वाले करों के 
प्रस्ताव वित्तीय विधेयक ( गिंप्र॥टंश छत ) के रूप में पेश किए जाते है । 
ये केवछ लोक सभा में ही आरम्भ हो सकते है) 


संसद पर एक आलोचनात्मक टेष्टि ---भारत की ससद्‌ एक स्वतन्त्र 

राज्य की समद्‌ हे । इसलिये यह किसी प्रकार के बाहरी नियन्त्रण से बंधा 
नहीं हूँ । परन्तु भारत में सघात्मक सरकार हें, इस कारण संघीय ससद्‌ के 
अधिकार राज्यो के अधिक्रारों से सीमित है | परन्तु समवर्ती सूची में समद्‌ की 
प्रवानता हूँ तथा सकटकारू की घोषणा होने पर यह राज्य-सूचो पर भो कानून 
बना सकती हूँ ) अवश्िष्ट अधिकार भी इसी को प्राप्त हैँ | ससद द्वारा बताया 
हुआ कोई भो कानून श्रयर न्यायालयों द्वारा अवेध घोषित कर दिया जाय तो 
बहू फिर लागू नहीं होगा । हम छिख चुके हूँ कि सघ सरकार में न्यायपालिका 
सबिधान की सरक्षक होती हूँ । एकास्मक सरकार में न्यायपालिका को इस प्रकार 
का अधिकार नही होता है, उद्याहरणार्थ इगलेड 


ससद में लोकसभा के लिए वयस्क मताधिकार दिया गया हूँ । इस 
प्रकार करीदन साढे अठारह करोड़ व्यक्ति निर्वाचकर हैं। कुछ छोयो के विचार 
में भारत की जनता झप्ट तथा मूर्ख हें। इसलिए यह अधिकार सबो को ठोक 
नहीं है । परन्तु लोकतत्रात्मक सरकार का आधार हा यह सिद्धान्त हैँ कि 
प्रत्येक ब्यवित को अपने भले-बुरे की पहचान हुँ। राज्य-परिषद कया निर्वाचित 


१5६३ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


अप्रत्यक्ष रखा गया हू । सघात्मक देशो में साघारणव ऊपरी सदन से प्रत्येक 
राज्य के बराबर प्रतिनिधि होते है परन्तु भारत में ऐमा नही है । 

लोकसभा के लिये आन॒पातिक प्रतिनिधित्त (270 79070रावां रि९« 
[076527[2007) को नही अपनाया गया हूँ । इसके ।लए यह कहा गया 
हुँ कि इस प्रणाल्ली का दोष यह हं कि इससे देश में अनेक दल बन जाते हूं 
क्योकि प्रत्येक का विश्वास तो रहता हो हूँ कि उसके कुछ न कुछ प्रतिनिधि 
चुने जायेंगे। एऐंसी अवस्था में स्थायी मन्त्रिपरिपद्‌ निमित नहों हो सकता 
है । परन्तु यह नहो भूछना चा।हये कि बिना इस प्रणाली को अपनाये हुए 
जनता का वास्त॒विक-प्रतिनिधित्व असम्भव हूँ । कुछ लेखको ने इगलड के 
लिए भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली श्रपनाने को लिखा है, उदगहरणार्य 
रामजें म्यूर । 

निर्वाचन में साम्प्रादायिक-प्रतिनिधित्व तथा पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली के 
लिये भी स्थान नही रखा गया हूँ । 


छोकसभा जनता की भ्रतिनिधि हैँ तथा राज्य-परिषद राज्य की । संविधान 
द्वारा राज्यपरिपद को पूर्णतया शक्तिहीन बनाया गया है । साधारण विलो के 
ऊपर अगर 'ाज्यपरिषद कोई सशोघन करे जिसे लोकसभा न माने तो समुबत 
बैठक की व्यवस्था है । परन्तु लोकसभा के सदस्यों की सख्या राज्यपरिषद से 
दूनो हैं, इसलिए साधारणत्र सयुक्त बठक में भी लोकसभा की ही बात रहेगी । 
घन-विधेयको पर तो राज्यपरिषद का इतना भी प्रधिकार नहीं है । भ्रधिक से 
अधिक उन्हे १४ दिन सक रोक सकती है ।' 


सविधान द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया हूँ कि वह किसी 
बिल पर अपनी झनृमति दे, या इसे ससद के विचारार्थ एक सदेश सहित फिर 
लौटा दे | इसको ४८६० कहते हैँ । परन्तु अगर ससद छौटाये हुए बिल 
को फिर से साधारण वहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति अपनी अतुमति नही 
रोक सकता हैँ । ऐसी शक्ित श्रन्य देशो में भी कार्यपालिका के मुखिया के पास 
है । इगले ड में सम्राट को 8080]प66 ४४४0 का अधिकार है । परन्तु यह 
कभी प्रयुक्त नही होता है ॥ कुछ लेखकों के मत में अब यह भ्रधिकार रह नहीं 
गया है । सयुक्‍त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ७00 का अधिकार हूँ ! 
परन्तु श्रगर वहाँ की काँग्रेस फिर से उस बिल को दो तिहाई बहुमत द्वारा पास 





7 इस विषय पर आगे पूरी प्रकार से विचार किया गया है । 
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कर दे तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति नही रोक सकता हू !! क्योकि भारत में 
सासदीय-सरकार है इसलिए राष्ट्रपति अपने ४८६७ का मत्रिपरिषद्‌ की राय से 
अयोग करेगा। 


ससद के दो सद॒नों के सध्य धम्बन्ध :--प्रघान सत्री ने ६ मई १९५३ 
को ससद्‌ के दौनो संदनो की संयुक्त वेठक में कहा था, कि “सबिधान दोनों 
सदनो को समान मानता है; कंवछ वित्तीय विपय छोकसमभा के ही अधिकार 
क्षेत्र के अन्तगेत है । वित्तीय विपयो के निश्चय करने में लोकसभा का अध्यक्ष 
ही भ्रन्तिम निर्णायक है ।” परन्तु यह कहने में कोई ऋत्युक्ति मही होगी कि 
भारतीय सविधान में ऊपरी सदन न वैवछ द्वितीय सदन हूं अपितु मोणसदन 
हैं तथा सविधान निमाताओ का उद्देश्य ही इसे गौण सदन बनाने का था। 

राज्य परिष३ यद्यपि राज्यों की श्रतिनिधि सभा हैँ तथापि इसकी यह 
स्थिति भी सुदृढ नही ह्‌ । क्योकि यह वही मूलना चाहिए कि राज्य परिषद्‌ 
में सच की इकाइयो का समान प्रतिनिधित्व नहो है, जंसा कि हम अमेरिकी 
द्वितीय सदन (सीनेट) म पाते हैं। राज्य परिपद्‌ में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व 
उनकी जनसख्या के आधार पर रखा गया हू ) भारत की राज्य परिपद में यह 
भावना दृष्टिगोचर नही होती हि यह सघीय इकाइयो की सरक्षक हूँ जैसा कि 
अमेरिकी सीनेट में होती हूँ । 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि सत्रिपरिपद्‌ के सदस्य राज्य-परिपद्‌ 
वे भी हो सकते हैं और प्रधात मंत्री भी राज्य-परिषद्‌ का ही सदस्य हो सकता 
हू, परन्तु भतिपरिषद्‌ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है न कि राज्य-परिपद्‌ के 
प्रति । इस बारण (यह स्वाभाविक हूँ कि छोकसभा का महत्व भ्रधिक हो 
जायगा। इसके साथ ही साथ छोकसभा का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप 





7. कुछ झेखको ने लिखा हूँ कि भारत के राष्ट्रपति का ४४६४0 क्रिसी 
बिल को केवल स्यग्रित कर सकता है । परन्तु राष्ट्रपति को यह शक्ति इससे 
कही अ्रधिक हूं . . 
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से होता है और लोकसमा जनता की प्रतिनिधि है, इस कारण भी लोकतभा 
का महत्व बढ जाता हैं ! 

राज्य-परिषद्‌ को, ज॑ंसा बतलाया जा चुका हें, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति 
के निवचित मतथा राष्ट्रपति के विरुद्ध महामियोग प्रस्तावित करने में भाग लेने 
के अधिकार दिये गये है। परन्तु इनके अभ्रतिरिक्त राज्य-परिषद्‌ के कोई 
क्रार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार नही है । 

व्यवस्थापन के क्षेत्र मे भी ससद्‌ के दोनो सदना क समान अधिकार नही हूँ। 
वित्तीय ध्यवस्थापन के सम्बन्ध में छोकसभा को स्थिति प्रधान हूँ तथा राज्य 
सभा बे अधिकार भत्यन्त ही सीमित हैं । वित्तीय तथा धन सम्बन्धी विधेयक्र 
केवल छोकसमभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है । इस सदन में पारित होने पर 
यह द्वितीय सदन को भेजा जाता हूँ । द्वितीय सदव इस विध॑यक को चौदह दिन 
के अन्दर अ्रपनी सिफारिशो सहित लोकसभा को वापिस करदे । लोकसभा इन 
प्विफारिशों को माने या न माने । यदि राज्यपरिषद्‌ १४ दिन के भीतर इसे 
वापिस नहीं करती ता यह उसी रूप में दोनों सदनो द्वारा पारित समझा 
जायगा जिस रूप में यह लोकसभा मे पास हुआ था। 

साधारण विधेयको के सम्बन्ध में यद्यपि दोनो सदनों के अधिकार समात 
रख गये है तथा मतमेद होने पर सयुकत बी ठक में लोकसभा की सदस्य सप्या, 
राज्यपरिपद्‌ से छगभग दुगुनी होने के कारण यह स्वाभाविक हैँ कि लोकमभा 
का ही दृष्टिकोण माना जायगा । 


उपयुक्त विवरण झे यह स्पष्ट हैं कि लोकसभा ही ससद का प्रभावी दथा 
प्रमुख सदन हूँ । इस स्थिति म परिवर्तन सम्भव नही है । अमेरिका के सवि- 
धान निर्माताओं का भी यही विचार था कि वहाँ का निचला सदन जो प्रति» 
निधि सभा कहलाता हैं प्रमुख सदन होगा | किन्तु वहाँ कालान्तर में इसके 
विपरीत, अनेक कारणों से ऊपरी सदन प्रमुख सदन हो गया । परन्तु भारत 
में ऐसा होना असम्भव हैं । इसका कारण यह हैँ कि यहाँ सासदीय व्यवस्था 
है। फलस्वरूप कार्यपालिका का मुख्य उत्तरदायित्व लोकसभा के भ्रति 
रहेगा । 

भारत का नियन्त्रक मद्दालेखा परीक्षक --इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति 
के द्वारा होती है! उसका वेतन तथा सेवा की झर्ते ससद विधि द्वारा तिश्दित 
करेगे ! प्रत्येक व्यक्ति जो इस पद में नियकत क्या जायग्रा राष्ट्रपति 
सम्मख अपने पद की शपथ छेगा | अपने पद से अवकाझ ग्रहण करने के बाद 
नियस्त्रक-महालेखा परीक्षक भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सख्ती 
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क अधीन और काई पद नहीं ग्रहण कर सकता हूँ ! वह अपने पद से केवल 
उसी प्रकार हटाया जा सकता हैं ज॑से उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, 
अर्थात जब ससद के दोना सदन एक ही अधिवेशन में सब सदस्था के बहुमत 
तथा उपास्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से, राष्ट्रपति से उसका हटाने की 
प्रार्थवा करें। 


नियनन्‍्तक महालेखा परीक्षक का काम बहुत महत्वपूर्ण हें ) बह यह देखता 
है कि प्रत्येक विभाग उतना ही खर्च करे तया उन्हीं विययो पर खर्च करे. 
जितना कि ससद ने निद्चिचत किया है ! सविधान में यह कहा हे कि वह सघ- 
राज्यों तथा अन्य अधिकारियो के लेखाओ के सम्बन्ध में ऐसे कतंव्या का पालन 
करेगा जेसा कि ससद निश्चय करे। परन्तु जब इस विपय में ससद कानून 
नही बनाती है तद तक उसके काम वही होगे जो कि सदिधान छागू होने के 
पत्र भारत के महालेखा परीक्षक के काम थे । सघ तथा राज्यों के लेखाओं क्यो 
किस प्रकार रखा जावे इसका निश्चय वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से करेगा । 
उसके सघ लेखा सम्बन्धी रिपोर्टों को ससद में रखवावेगा । राज्य-लेखा सबधी 
रिपोर्टों को राज्यपाछू उस राज्य के विधानमण्डल के सामने रखवासेंगे 


निमन्त्रक महालेखा परीक्षक को ससद में भाग लेने का अधिकार हूं परन्तु 
मतदान का नही । 


मई १९४५३ के प्रारम्भ में ससद हारा एक विषयक [76 (०गए- 
॥णारशा शआ060 8एगा07 0शा०8 (0००8० ० $07ण८०8 
8|) 953| स्वीकृत किया गया है जिसके श्रनुसार इस पदाधिकारी का 
कार्यकाल ५ वर्ष के स्थान पर ६ वर्ष कर दिया गया है। यह भी इस विधेयक 
हारा निश्चित क्या गया हूँ कि अवकाश ग्रहण करने पर उसे १२००० प्रति 
वर्ष पेंशन मिलेगी । 


परिशिष्ट 


(ग्र) भारत ससार मे सबसे वडा छोक्ठन्त्रात्मक देश हूँ । यहाँ निर्वाचको 
की सख्या, गत निर्वाचन (१९५७) में १९,२१,२९,९२४ थी । पिछले निर्वा: 
चन के समय इनकी सख्या केवल १७ करोड ३२ लाख थी। विभिन्न राज्यो 
में निर्वाचको की सख्या इस प्रकार थी। 





१२९६ भआरत्तीय सविधान तथा नागरिकता 


बाध्य १,७६,६०,६६५  परजाब ९१, १२,७४२ 
आसाम ४३,७५,०८९ राजस्थान <६, ९३,० रे! 
बिहार १,९५, ६३,७४७ उत्तर-प्रदेश ३,४७,७०,४र४ 
बम्बई २,४३,८६,५२५ पश्चिमी दयाल_ १,५१,८१,०६१ 
केरल ७५,५९, ०४७ दिल्‍ली ९७६, ३६ 
मध्य प्रदेश १,३८,८०,२०९ हिमाचल प्रदेश ६,८४, ६२८ 
मद्रोत्न १,७५,९९.०५६ मनीपुर ३,३०, १११ 
मैसूर १,०१,२३,६१८ त्रिपुरा ३,४५,८४९ 
डडीसा ७९,५१,८०५ 


(ब) १९५७ के निर्वाचन में लगभग ४९-२ प्रतिशत मतदात्ाओ ने मत 
दिया । गत निर्वाचन में केवछ ४४*२ प्रतिशत ने भाग लिया था। 

लोक सभा के लिये समस्त देश में ३८५ एक सदस्यीय तथा ८ ह्िसदस्यीय 
निर्वाचन क्षेत्र स्यापित क्ये गये थे । ७४ स्थान परिगणित जातियो तथा २९ 
स्थान परिगणित जन जातिया के लिये सुरक्षित रखे गये थे । इस चुनाव में 
कोई भी निर्वाचन क्षेत्र जिसदस्यीय क्षेत्र नहीं था।* 

भारत वी विद्यालछ जनसख्या के कारण निर्वाचन अत्यन्त ही बडा काम 
हूँ 3 निर्वाचत आयाग को इस वार रूगमग २९,६०,००० छोहे की मतपेटियाँ 
वनवानी पडी और दस छाख से भी अधिक कर्मचारी को चुलाव कार्यों में 
छूगाना पडा। 

इस वार निवर्चिन के लिये ३ लाख से कुछ अभ्रधिक निर्वाचन घरो 
( एणागग8 &27०75 ) की आवश्यक्ता हुई। गत चुनाव में केवछ 
१,९६,०८४ निवाचन-घर थे । 

(स] निर्देशन पत्र--निर्वाचन के लिये खडे होने वाले प्रत्याशी (ए270ी- 
096) के लिपे यह आवश्यक था कि वह निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित 
नियत तिथि से पूर्व अपना निर्देशन पत्र दो मतदाताओ के हस्ताक्षर सहित, एक 
नाम प्रस्तुत करने वाला (77070587) तथा दूसरा झनुमोदन करने वाला 
(४6०००067) तया उत्त पर अपनी लिखित सहमति के निर्वाचन अधिकारी 
को स्वय अथवा इन उपणय्‌वत दो व्यक्तियों में से कसी एक द्वारा जमा करदे। 
यदि वह समसद के छिये प्रत्याशी था तो उसे ५००) अपने निवेदन पत्र के साथ 
जमा करना होता था 4 

। ये ऑक्ड सिगञ0॥5 क्या ए८४४ 8002 957, 9. 6530-63 
से ल्ये गये हैं । 
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इन निवेदन पत्नों की निर्वाचन अधिकारी द्वारा जाँच होती हैँ और जो ठोक 
समझे जाते हूँ केवल वही प्रत्याक्षी निर्वाचन में खडे हो सकते है ( इसके पश्चात्‌ 
इनको कुछ समय इसके लिये भी दिया जाता हूँ कि यंदि वे चाहे तो अपना नाम 
वापिस ले सकते है । 


(द) मतदान पूर्णत गृप्त होता हैं। प्रजातन्त्र की सफलता के लिये यह 
आ्रावश्यक हैं कि मतदात्रा स्वतन्त्रतापूर्वक तथा निर्भीकता से मतदान करें। इस 
लिये गुप्त मतदात आवश्यक हू । 

निर्वाचन के पश्चात्‌ मतगणना होने पर जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं 
वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता हैं ॥ 

यदि कोई प्रत्याशी निर्वाचन से असन्तुष्ट हैं कि निर्वाचन ठीक प्रकार नही 
हुआ तो उसके लिये यह व्यवस्था की गई है कि वह निवाचितन्पत्रिका 
(6॥९०७०॥ 96०0 ४090) देकर तिर्वाचन-न्यायालूय के सम्मुख अपना मामल्‍छा 
रख सकता हैं । इस निर्वाचन न्यायालय का निर्णय अन्तिम होता हे । 


प्रश्न 


(१) सध ससद्‌ के विशेषाधिकारों की दवितयों का वर्णन वीजिये। क्या 
ससद्‌ सविधान में सशोधन कर सकती हैँ? यदि कर सकती हूँ तो किस 


प्रकार ? (यू० पी० १९५१) 
३) लोकसभा के निर्माण का वर्णन कीजिये । इस सभा के अ्रधिकारो 
की तुझना राज्यपरिपद के अधिकारों से कीजिये । (यू० पी० १९५२) 


(३) पक्षेपर में विधान-प्रत्निया क्या है, इसको समझाइये । 
(४) छोक-सभा और राज्य-परिषद के पारस्परिक सम्बन्ध बतलाइयें ५ 
(यू० पी० १९५४) 
घट) आरतीय ससद के अधिनियम बनाने के अधिकारों का सक्षिप्त वर्णन 
कीजिय। (यू० पी० १९५५) 
५(६) भारतीय छोकसभा की रचता और उसके अधिकारों का वर्णन 
कौजिये । (यू० पी० १९५६) 


भरी भारतीय ससद के दोनो सदनो, लोक सभा और राज्यन्सभा के 
रिक सम्बन्धो का वर्णन कीजिये ॥ (यू० पी० १९५८) 


अध्याय ११ 


राज्यों का शासन 


प्रत्येक सघ में एक सघ सरकार तथा बुछ राज्यों की सरकार होती हूँ । 
भारत में ऐसा ही हैं । सघ सरकार का हम वर्णन कर चुके है । ग्ब राज्यों 
के शासत-प्रवन्ध को देखना चाहिये | जँसा पहले बतछाया जा चुका है राज्य- 
पुनर्गेठत दिश्वेयक के कारण, सविधान में जो सशोघन हुआ, उसके फलस्वरूप 
भारत सघ के अन्तगत्न राज्या को दो कोटियो में रखा गया हूँ । इनमें से प्रथम 
कोटि राज्य-ज्वायत्त राज्य हैँ । इसके साथ ही साथ वहाँ उत्तरदायित्वपूर्ण 
शासन हूँ। कार्यपालिका विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है । सघ की ही 
प्रकार वहाँ भी सारूदीय पद्धति की सरकारें स्थापित की गई हैं। एतदथ 
साधारण रूप से सघ सरकार तथा इन राज्या की सरकारो में काफी साम्य हैं । 
कानून बनाने की पद्धति तथा विधान-सभाओ की कार्य-प्रणाली सघ की ही 
तरह हैं। 

इन राज्यो के अन्तर्गत जम्मू-काश्मीर की विज्ञेप स्थिति हैँ | इस राज्य 
का शासन इसके द्वारा स्थापित सविधान निर्मात्री सभा के द्वारा निर्मित हुमा 
है। इसलिये हम इसका पृथक वणन करेंगे । 

उपयु कत राज्यो के अतिरिक्त ७ केन्द्र द्वारा झासित क्षेत्र है । ये स्वायत्त 
राज्य नहीं हैं और इनका झासन॑ केन्द्र द्वारा नियवत प्रशासक के द्वारा 
होता हूँ । 

स्वायत्त राज्यों का शासन (१) कार्यपालिका 


शज्यपाल --इन राज्यो का प्रधान राज्यपाल कहलाता हैँ। सविधान 
में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका झकित राज्यपाल में विहित होगी 
तथा वह इसका प्रयोग सविधान के अनुसार या तो स्वय अथवा अपने 
अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। इससे यह न समझना चाहिये कि 
राज्यपाऊ युथार्थ शक्ति हैं । ययाथ में शक्ति तो मुन्िपरिपद के हृष्थ में हैँ । 
राज्यपाल तो केवछ वंधानिक अचानक अपन हैं ॥ सब काम उसके नोम _में किया 
जायगा, परन्तु सब मस्त्रियोरिवद ढ्वारां किया जायगा। इसलिये हमने आरम्भ 
में कहा था कि सघ के राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की स्थिति में कोई अन्तर 
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नही है । परन्त राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह परराष्ट्रतीति-सम्बन्धी, सैनिक 
तथा सकटकालीन अधिकार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल कुछ किपयो 
में राष्टपति के प्रति उत्तरदायी भी हैं । 


नियुक्ति ---रमब्ज्यप्रल की नियुक्ति का अभिकार राष्ट्रपति का है । यहाँ 
पर एक प्रश्न उठता है कि जब सघ के प्रधान का चुनाव होता है तो राज्य के 
प्रधान का चनाव क्‍यों न हो ? अमेरिका में राज्या के गवनंर का जतता द्वारा 
सीधा चनाव होता है। भारत ने यह पद्धति स्वीकार न कर व्िटिय उपसिवनों 
में प्रचलित पद्धति का स्वीक्वार क्या है। कनाडा तथा अन्य उपनिवेसों में मवनेर 
की नियुक्ति सम्राट हास वी जाती है। सविघान सभा में कुछ सदस्यों का यह 
मत था. कि राज्यपाल का जनता द्वारा निर्वाचन होना चाहिये । परन्तु इसके 
विरुद्ध निम्नलिखित तर्क दिए मए और अन्त में यही निश्चित हुआ कि राज्यपाल 
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत क्या जावेगा । 

4१) राज्यपाल केवल बे आानिक प्रधान आनिक प्रधान है, इसलिये यह आवश्यक नहीं हूँ 
कि वह राज्य के समस्त मतदाताओं द्वारा निवाचित हो । 


(२) प्रगर राज्यपाल का जनता द्वारा निर्वाचन हुआ तो उसमें तथा मत्रि- 
परिषद में सघपें वी अं लत अधिक सम्भावना रहेगी । बयोकि वह इस बात का 
नहीं भूल सकता कि मन्त्रिया की ही तरह बह भी जनता का प्रतिनिधि हैं 

(३) समस्त जनता हारा निर्वाचित होने में व्यर्थ ही समय तथा घन की 
हानि होती हू । 

(४) निर्वाचन से यह भी सम्भव था कि राज्य की सरकार की एकता 
तथा स्थायित्व सकट में हो जाते । राज्यपाल भी दलवन्दी में पड जाता । 

(५) राष्ट्रपति द्वारा अगर राज्यपाल_मनोनीत होगा वो राज्यों के ऊपर 
संघ सरकार की राबित और मजबूत हो जायेगी ॥ 


इन कारणों से यही उचित समज्ना गया कि राज्यपाल सराप्ट्रपति द्वारा मना- 
नीत हा नया हुपरे राज्य का निवासी हो। इससे वह राज्य के अन्दर की दल 
बन्दी स ऊपर रहगा। 

राज्यपाक रास्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रहेगा । परन्तु 
साधारणत उसका कायकाल ५ वर्ष होगा। इससे पूरे अगर वह अपना पद 
छोडना चाहे ता वह रा'ट्रपति का त्यागपत्र दे सकता है। अपना कार्यकाल 
समाप्त हो जाने पर भी राज्यपाल तब तक्त अपने पद पर काम करता रहेगा जब 
तक उसवा उत्तराधिकारी पद प्रहण न कर छ | 


२०० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


पद्‌ के लिए योग्यताएँ तथा शर्तें” --राज्यपाल नियुक्त होने के लिए दो 
थोच्यताये आवस्यक हू वह व्यवित भारत का नागरिक होना चाहिये तथा 
उसकी झायु कम से कम पंतीस वर्ष की पूरी होनी चाहिए । 

राज्यपाल न ठो ससद्‌ के किसी सदन का, और न के कसी राज्य के 
विधान मण्डल के कसी सदन का सदस्य होना चाहिये । अगर वह इन दोनो 
में स किसी का सदस्य हुआ तो राज्यपाल के पद ग्रहण की तारीख से उसकी 
सदस्यता समाप्त हा जावेगी । राज्यपार अन्य कोई लाभ का पद नहीं घारण 
कर सकता हूँ । 


चेतन --राज्यपाल का वेतन, भत्ते आदि ससद्‌ कानून द्वारा निर्धारित 
करेगी । परन्तु जब तक ससद इनके विपय में कानून नहों बनाती तब तक 
राज्यपार को ५ ५०० रुपया मासिक वेतन तया अन्य भत्ते झ्रादि दिये जायेंगे । 
उसको विना किराया दिये एक निवास-स्थान दिया जावेगा । उसके कार्यकाल 
में उसके वेतन, भत्ते आदि में कोई कमी नहा की जावेगी । 


यदि दो या अ्रधिक शज्यो के ल्यि एक ही राज्यपाल की नियवित ही तो 
इन राज्यो के बीच उसके वेतन आदि का खर्च जिस झजनुषात में बाँदा जाय, 
इसका निश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जायगा । 


शपथ --प्रत्येक राज्यपाल को अपने पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य 
के उच्चन्यायालय के मृख्य न्यायाधिपति के सम्मुख निम्नलिखित प्रतिज्ञा करती 
होगी तथा उस पर अपने हस्ताक्षर करने हांगे । 
मैं ग्रमुक, ईइ्वर की शपथ छेता हैक 
3 ” सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं 
का नाम) के राज्यपाल का कार्यपालन (पग्रथवा राज्य के कृत्यों का निर्वेहत) 
कहूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता स संविधान और दिधि का परिरक्षण, सरक्षण 
और प्रतिरक्षण कखेंगा और मे (राज्य का नाम) की जनता की सेवा और 
कल्याण में निरत रहूँगा ॥ 
अधिकार --राज्यपारक् के अधिकारो को चार भागो में वॉट सकते है। 
इनमें से प्रत्येक का क्रमश वर्ण किया जावेगा। 
(१) कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार --सविधान में यह कहा गयाहँ 
कि राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है । इस झक्ति का प्रयोग 
यह स्वय या अपने अधीनस्थ कर्मेचारियों द्वारा करेगा । राज्य की कार्यपाल्कि 


में श्रद्धापूर्वक “ (राज्य 


राज्यो का झासन रण्१्‌ 


शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिसके बारे मे उस राज्य का विधान 
मण्डल कानुन बना सकता है| इसका भ्र्थ यह हुआ कि वें सव दपये जो कि 
राज्य-सूची मं वणित है इनके क्षेत्र के अन्तगंत है ॥ समवर्ती सूची में वणित्त- 
विंधयो पर वर्धाकि राघ-ससद्‌ को प्रायभिकता तथा प्रधानता दी यई है इसलिए 
इन विपयो पर स॒पर की कार्यपालिका शक्ित राज्य की कार्यपालिका शक्ति के 
ऊपर है | राज्य के सरकार को सारी कार्य पालिका कायंवाह्दी राज्यपाल के ही 
नाम से वी हुई कही जायेगी। 


राज्यपाल मह्य मन्‍्त्री की नियुक्ति करेगा तथा उसकी राय के झनुसार 
प्रन्य मन्त्रियो को । यह राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए 
जाने के लिये तथा मन्त्रियो में उसका विमाजन करने के लिए नियम बना 
देगा। राज्य के मृह्य मत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मन्दत्रि-परिपद्‌ के 
निर्णय की सूची देता रहे 


राज्यपाल को कुछ उच्च सरकारी कर्मचारिय्गे की नियुक्ति का अधिकार 
है, उदाहरणार्थ राज्य का महाधिवक्‍ता (80४०८४४८ (श्ा८7थ]), पब्लिक 
सविस कमीशन के सदस्य आदि । 


(२) कानूनी सम्बन्धी अविक्रार --राज्यपाक राज्य के विधात- 
मण्डल का एक भाग है । उसको राज्य के दिधान मण्डल के एक सदन या 
दोनो सदेनो के ग्रंथिवेश्ने को समय-समय पर प्रामन्त्रित करने का अधिकार 
है। परन्तु पहले श्रधिवेशत को आखिरी तारीख तथा दमरे अधिवेशन की 
पहली तारीछ के बीच ६ महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिये। उसे 
विधान मण्डल को स्थग्रित करने तथा भग करने का भी अधिकार हैं। उसे 
विद्यानमण्डल के एक सदन अथवा दोनो संदतो को संयुक्त रूप से सम्बोधित 
(&00:2४$) करने तथा उन्हें छिखित सन्देश 'भेजने का झधिकार है । जिन 
राज्यों में विधान मण्डल में ऊपरी-मदन (राज्यपरिषद्‌) हूँ वहाँ राज्यपाल 
उममें कुछ सदस्यो को मनोनीत करेगा जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, सह- 
कारी आन्दोलन तथा शामाजिक सेवा के वारे में विज्ञेप ज्ञान या अनुभव 
है। वह अगर यह सोचे कि विधान सभा में._ऐंग्लो-इडिस्ल...समुदाव का 
प्रतिनिधित्व समुचित रूप से नही हुआ हूं तो वह उस समुदाय के कुछ सदस्य 
विधान सभा में भनोनोत कर सकता हू । 


प्रत्येक बिल जो कि राज्य के विधानमण्डल द्वारा पा हो गया हो राज्य- 
पाल के सामने उसकी अनुसद्ि के लिए उपस्थित किया जायगा | बिना इस 


र्ण्२ भारतीय संविधान तथा नागरिकता 


अनुमति के वह कानून नही हो सकता ह। राज्यपाछ किसी ऐसे बिरू को गनु- 
मति दे या न दे । राज्यपाऊ किसी ऐसे बिल को जो कि धन विधेयक (7४0॥689 
8) नही हूँ, अपनी सिफारिश के साथ फिर से विधान-मण्डल को छौटा सकता 
है । परन्तु अगर विधानमडलू ने इस बार इस बिक को फिर से पास कर दिया 
सो राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी ही पड़ेंगी ॥ 


राज्यपाल किसी बिल को जो कि विधानमण्डल द्वारा पास हो गया हो, 
राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित कर सकता है | भ्रगर कोई विल ऐसा है 
जो कि राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हैँ तो राज्यपाल 
ऐसे बिल को अवश्य राष्ट्रपति के बिचारार्थ रोकेग्रा। राष्ट्रपति राज्य द्वारा 
उसके विचारार्थे रक्षित किसी बिल को अपनी स्वीकृति दे या न दे । धन 
विधेयक के अतिरिक्त, किसी अत्य विधेयक को राष्ट्रपति राज्य के विधान 
मंडल को अपने सन्देश सहित लौटा सकता है। राज्य के विधान-मण्डल को 
एसा सन्देश मिलने के ६ महीने के अन्दर उस पर फिर से विचार करना 
पड़ेगा । अगर वह बिल फिर से पास हो गया तो बह फिर से राष्ट्रपति के 
सम्मुख उसकी सम्मति के लिये भेजा जायगा। राष्ट्रपति को अ्रधिकार है कि 
वह अपनी सम्मति दे या न दे । अगर उसकी सम्मति प्राप्त न हुई तो बह 
बिल रद्द हा जायगी । 

अ्रगर राज्य का विधान-मडलू अधिवेशन में न हो तो राज्यपाल आवश्य- 
कता होते पर उन सब विषयो पर अध्यादेश बना सकता है, जिन पर कि राज्य 
के विधान मडल को कानून बनानें का अधिकार है । ऐसे किसी प्रव्यादेश का 
चढ्ी बछ और प्रभाव होगा जो राज्य के विधान-मण्डल द्वादा बताए हुए किसी 
कानन का, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश राज्य के विधान मडल के सम्मुख रखा 
जायगा। विधान-मण्डल के अधिवेशन आरम्भ होने के ६ सप्ताह बाद अध्यादेश 
रद्द हो जायगा। इसके पूर्व ही यह रह हो सकता हैँ अगर, विधान-मण्दछ इसको 
रह कर दे तो राज्यपाल भी इसको किसी समय लौटा सकता है । 


कुछ विष॒यो पर राज्यपाल बिन£ राष्ट्रपति के अझनुदेशा के अध्यादेश नही 
बना सकता हूँ। ये निम्नलिखित है --- 
(१) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की 


स्वतन्त्रता पर लोकहित की दृष्टि से कोई युक्तियुक्त रोक छगाना चाहती 
हो । इस विषय का कोई बिछ भी बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के राज्य बिधाव 


मण्डल में पेश नही किया जा सकता है | 
है 


राज्या का झासन र०्शे 


(?) अगर अध्यादेश में ऐसे उपबन्ध हो जसे कि किसी बिल में होने पर 
वह उसे राष्ट्रपति के विचाराये रक्षित करना आवश्यक समझता है। जसे राज्य 
के उच्चन्यायालूय की शवित कम करने वाले । 


(३) अगर अध्यादेश में ऐसे उपवन्ध हो जैसे किसी बिल में होने पर 
उसके लिये संविधान के अथीन, राष्ट्रपति की भ्रनुमति आवश्यक होती | उदा- 
हरणार्थ, राज्य के ग्रन्तर्गत किसी सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिये, उन बस्तुओ 
पर कर छगाने के लिये जो कि ससद्‌ ने समुदाय के जीवन के लिये झावश्य 
घोषित कर दी हो, जो समवर्ती सुच्री में वर्णित विषय पर हो, पर जो ससद्‌ 
द्वारा दनाएं हुए किसी कानन के विरुद्ध पडते हो, या कुछ विद्येप अवस्थाओं में 
पानी त्था बिजली पर कर रूमाने के ल्यि [घारा २८८ (२))। 


(३) न्याय सम्बन्धी अधिकार --राज्यपाल को यह अधिकार हैँ कि 
राज्य के विसी कानून के विरुद्ध कसी श्रपराध के लिय दण्डित व्यक्तित वे दड 
को वह क्षमा कर सकता हें, कम कर सकता हूँ तथा कुछ समग्र के ल्यि रोक 
सकता हूँ । परन्तु अगर कोई व्यक्ति सघ-सरकार के कानून का उल्लंघन करने 
के अपराध में दण्डित हुआ हुँ तो राज्यपाल उस अवस्था में कुछ नही कर 
सकता हूँ। उमे प्राणदण्ड क्षमा करने या कम करने का भी अधिकार नही हे। 
आखिरी दोनों मामलों में जेसा पहले बतालाया जा चुका है राष्ट्रपति का ही 
अधिकार हैं । 


(४) राजस्व सम्बन्धी अधिकार --विघान सभा में कोई भी घन-विधे- 
यक उसकी सिफारिश्व के बिना पेश नही क्या जा सकता हूँ राज्य की आक- 
स्मिकता-निधि में से किसी आकस्मिक व्यय के लिये विधान-मण्डल कि आज्ञा 
के पहले ही रुपया दे सकता हूँ । पत्येक वित्तीय वर्ष (तगद्याएक एछ27) के 
आरम्भ म वह विधान-मण्डल के सम्मुख उस वर्य के अनमानित झाय तथा व्यय 
का विवरण प्रस्तुत करेथा । इनकी वापिक वित्तीय विवरण (एवं 
ग्ि्याणव डाॉश्वां्गरष्ा:) कहते है । 


सन्त्रिपरिषद्‌ --राज्य के मन्त्रिपरियदु का सक्षेप्र में ही वर्णन क्या 
जायगा क्याकि इसमें तथा संघीय मन्त्रिपरिपद्‌ में सेद्धान्विक दृष्टि से करीवल 
पूरी समानता है। सच में तथा राज्या में दानो स्थलों में सासदीय पढ़ति 
स्थापित की गई है | अतएवं दोना जगह मन्त्रिपरिपद्‌ के ही हाथ में वास्तविक 
आवित हैं । 


रे०४ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


सविधान में कहा गया हूँ कि राज्यपाल को अपना काम करने में (सिवाय 
कुछ विश्येष कृत्यों के) सहायता और मत्रणा देने क्षे लिए एक मन्त्रिपरिषदु 
होगी जिसका प्रधात मुस्य-मन्त्री होगा । सघ के मन्विपरिषद्‌ का प्रधान प्रधान 
मत्री कहलता है। मुख्य मन्‍्त्री की नियुक्तित राज्यपाल करेगा तथा अन्य मत्रियों 
की नियुक्ति बह मुख्य-मन्त्री की राय से करेगा । सन्नी अपने पदों पर राज्यपाल 
के प्रसाद पर्यन्त रहेंगे । 


मन्त्रिपरिषद्‌ विधान-सभा के प्रति सामृहिक रूप से उत्तरदायी है । ग्रतएव 
यह स्वाभाविक हूँ कि मुख्य मन्‍्त्रो विधान-सभा में बहुसख्यक दल का नेता होगा। 
अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति उसके द्वारा की जावेगी न कि राज्यपाल ढारा जो 
उसके ह्वारा दिए गए तामो को मान लेगा। मन्त्रिगण क्योकि विवान सभा के 
प्रति उत्तरदायी है इसलिए जब तक विघान-सभा का उनमें विश्वास है वे प्रयने 
पदो पर रहेंगे। भ्रगर राज्यपाल किसी एंसे मन्त्रिपरिपद को भग कर दे जिसका 
विघान में बहुमत है तो उसको नए मन्त्रिपरिषद का निर्माण करने में ग्रत्यन्त 
कठिनाई का सामना करना पडेगा। 


सविधान में यह नहीं कहा गया है कि मन्त्रिपरिषद में कितने सदस्य हागे 
इसलिए उनकी सख्या का निश्चय मख्य-मन्त्री सरकार के काम की उचित 
व्यग्स्था तथा राज्य की आधिक अवस्था ध्यान में रखते हुए करेगा। परन्तु 
सविधान में यह कहा गया हैं कि बिहार, उडीसा, मध्य प्रदेश 
मुख्यमन्त्री द्वारा एक मन्‍्त्री की नियुक्ति पिछडी हुई जातियो तथा आदिम जातियों 
के हितो की रक्षा करने तथा उनकी उन्नति के लिए काम करने के लिए की 
जावेगी । इससे यह नही सोचना चाहिये कि अ्रन्य राज्यों मे सरकार का यह 
कर्तव्य नही हैं । 

मन्त्रिपरिषद की सदस्यता के छिए यह झावश्यक है कि बह व्यक्ति विधान- 


मडल का सदस्य हो । कोई मन्त्री जो ६ महीने तक विधान-मडल का सदस्य 
न रहे, उस काल की सभ प्ति पर मन्त्री नही रहेगा। 


भन्त्रियों का वेतन तथा भत्ते समय समय पर राज्य का विवान-मडल कानून 
द्वारा निर्धारित करेगा । परन्तु जब तक ऐसा नही होता उनको वही बैतन 
मिलेगा जो कि संविधान आरम्भ होने के पहले मिलता था। 


प्रत्येक सल्त्री को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा पद वी 
तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई जायगी। 


है 
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सर्विधान में कहा गया हैं कि सरकार के काम को सुविधापूर्वक चलाने 
के लिए राज्यपाल उसका मम्त्रियो के बीच विभाजन करने के लिए नियम 
बनायेगा। यथार्थ में मन्त्रियो के वीच काम का विभाजन मुल्य मन्‍त्री करता हूँ । 
प्रत्येक मन्‍्त्री के झधीन एक-दो विभाग होत है । मस्त्रियो के नीचे उपमन्त्रो, 
पालियापेंटरी सेकरेटरीज भी हैँ। इसके झतिरिक्‍त प्रत्येक विभाग में सेक्रेटरी डिप्टी 
सक्रटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी भ्रादि होते हँ ।ये सरकारी नौकर होते हैं 
( एडप्राए६०॥ (7र्ां $67ए४7($) तथा इनकी नौकरी पर मन्त्रिमडल के 
बनने विगठने का असर नहीं होता हूँ । 


सन्त्रिपरिषद्‌ का काम :--इसका काम संविधान के अनुसार राज्यपाल 
बी मन्त्रणा देना तथा सहायता देनी हैं । किसी न्यायारूय में यह नही पूछा 
जा सकेगा कि किस मन्‍्त्री ते राज्यपाल को क्‍या सलाह दी । 


मुख्य मस्त्री का काम राज्यपाल को उनसव निश्चयों की सूचना देना हैं जा 
कि सन्त्रिपरिषद नें शासन सम्बन्धी भ्रथवा कातूनी सम्बन्धी मामलों में छिए 
हैं । अगर राज्यपाल चाहे त्तो वह इन मामलों पर किमी और सूचना को 
माँग सकता हैँ | वह किसी विषय को जिस पर एक मन्‍्त्री ने निश्चय कर 


लिया हो परन्तु मन्त्रिपरिषद नें नही, फिर से मल्त्रिपरियद के सामने विचारार्थ 
रख सकता है 


मस्निपरिषद का काम मन्त्रणा देना ही नहीं अपितु यथार्थ में राज्यपाल 
के नाम में सद कास करना है + इसकी वही स्थिति हैं जो कि सघीय- 
झन्तरिपरिषद की । परन्तु इसमें एक अन्तर हैं । सविधान द्वारा राज्यपाल को 
कुछ कार्यों को स्ववियेक से करने का अधिकार दिया गया हें ।इन सब मामलों 
में राज्यपाल दिला सस्त्रिमडल के परामर्श के काम करेगा | किन विषयो में 
चह स्वविवेक से काम करेगा यह उसी के निर्णय में छोड दिया गया हैं । उमका 
निर्णय इस वियय में प्रन्तिम होगा । सविधान में यह स्पष्ट नही हैँ कि किन 
लिपया में राज्यपाल को स्वविदेक से काम वरने का भ्रधिकार हैँ | तथापि 
ऐसा लगता हे कि आसाम के ग्रवर्नर के अतिरिक्त अन्य किसी राज्यपाल को 
स्वविवेक से काम करने का अधिकार प्रयोग करने का अ्रदसर नही मिलेगा। 
आसाम में राज्यपाल कुछआदिम-जाति-क्षेत्रो का शासन प्रवन्ध राष्ट्रपति के 
प्रतिनिधि की स्थिति से केरता है ) उसके लिए वह मन्वरिपरिषद्‌ की मलाह 
सथा मन्त्रणा नहीं छेगा। 


मन्त्रिया का काम अपने अपने विभाग के दिन प्रतिदिन के कामों को 
देखना हूं । उसवे करने में दे स्वतन्त्र है। परन्तु नीठि सम्बन्धी विषयों का 
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निशचय मन्त्रिपरिषद द्वारा ही किया जावेगा। प्रत्येक मन्त्री का कत्ते यहूँ कि 
वह मन्त्रिपरिपद्‌ के निर्णय को माने। अगर वह ऐसा करने में श्रसमर्थ है तो 
उसे मन्सत्रिपरिपद से स्थागपत्र देना होगा । मन्तवरियो को विधान मण्डल म अपने 
विभाग के कामों से सम्बन्ध रखने वाले बिलो को पेश करना, प्रश्तो का 
उत्तर देना तथा अपने विभाग के कामों को समझाना आदि काम करने 
पडते है || 

राज्यपाल तथा मन्िपरिवद्‌ सें सम्बन्ध --हम पहल कह चुक है कि 
राज्यपाल की नियक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। राज्यपाल को मनोनीत करने 
के पक्ष में एक तर्क यह भी था कि वह सब शक्ति से हीन, केवछ वेधालिक 
प्रधान हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल झपने मन्व्रिपरियद्‌ की 
राय से ही काम करेगा। दूसरे शब्दों में सव शक्ति मन्त्रिपरियद्‌ के ही हाथो में 
है तथा राज्यपाल जंसा मन्व्रिपरिवद्‌ कहेगा वैसा करेगा। अर्थात, राज्यपाल 
केवल बेधानिक प्रधान-मात्र हैं । 


यद्यपि राज्यपाल को यह भ्रधिकार दिया गया हैं कि वह मुख्य मत्री की 
नियुक्ति तथा उसकी सलाह से अन्य मन्तियो की नियुक्ति करे और यह भी कहा 
गया है कि मत्रिपरिपद्‌ उसके प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर रहेगा तथापि यथार्थ 
में राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति तथा, उसको अपदस्थ करने में केवल 
नाममान की स्वतन्त्रता है। मत्रिपरिषद्‌ के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप 
से उत्तरदायी होने के कारण राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुल्यमत्री का 
पद ग्रहण करने को आमत्रित करेगा । मुख्य मत्री अपने मन्त्रिपरिपद्‌ के प्रन्य 
सदस्यों को चुनेगा। मजिमण्डल तव तक अपने स्थान में बना रहेगा ५7५ 
इसका विधान सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है। अगर राज्यपाल किसी 
ऐसे मन्रिपरिषद्‌ को अपदस्थ कर दे तो उसके लिए दूसरा मत्रिपरिषद्‌ निर्माण 
करना असम्भव हो जायगा । 

इससे यह स्पष्ट हो गया कि राज्यपाल केवल वैधानिक प्रधान हैँ 
परन्तु इससे यह निर्णय नही निकलना चाहिये कि वह केवल शोभार्थ है और 
उसका कोई काम नहीं। अगर राज्यपाल योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति हुगा 





7. सविधान सभा में एक सदस्य ने कहा था “पफ्रढ शिएष्धण्ण णी रग6 
(60एलाप शी 98 0० ]0स्‍९३८ पट 72: रपटाए रण (जकए्टापपरुक्ा 
60 उ०8 पिश दी फिट जरील्टोीड 276 इण्पाड रथ ऐड पदवड४णा प्रण्ध्ण 
ग्रॉटरदाटा०९, फऐै ण॑ 5 गिक्षातीतर प्राटाश्टपवणा 
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ता वह राज्य के ज्ासन को सुचारू रूप स चल्मने में बहुत आजिक सहायता 
पहुँचा सकता हूँ । दलवन्दी के झयडो को दूर कर मत्रिपरियद को काकी' सहा- 
यता दे सकता हूँ; वह मत्रि-परिपद को ऐसे काम करने से रोक सकता है जो 
कि अन्य दला को रुचिकर नही हूँ 

राज्यपारू का सबसे मुल्य काम यह देखना हैँ कि मन्त्रि-परिप्रद्‌ इतना 
झधिक दल्बन्दी की भावना से ओत-प्रोत न हो कि जनता के हिता का ध्यान 
ही न रखे। अगर मुख्य-मन्त्री कभी विधान-सभा भग करने की प्रार्थना करे 
तथा राज्यपाल यह झनृभव करे कि यह जनता के हित में नहों होगा ता वह 
इस प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता हैं। अथवा, अगर कभी मत्रि परियर 
का विधानसभा में तो बहुमत हो परन्तु जनता में उसकी नीति से अ्सन्ताप 
उत्पन हो गया हो तो राज्यपाल दियान-मभा को भग कर नये निर्वाचन करवा 
सकता हूं । 


मदाधिवक्ता ॥ 80४0०४॥० ठल्मलव ) >-जिस प्रकार सघोय 
सरकार में राष्ट्रपति विधि-सम्वन्धी मामलछो में सलाह के लिए » मलबिकनो 
की नियुक्ति करता हूँ उसी प्रकार वँस परामश के लिए राज्यपाल 
की नियुक्ति करता हूँ | इस पद के लिए वहीं व्यक्ति नियुक्ति हा सकता है जो 
कि उच्च न्‍्यायावीश्य होने की योग्यता रखता हैं ॥ उसका जो वेतन तथा भत्ते 
मिलेंगे इनका निश्चय राज्यपाल करेगा । वह अपने पद पर राज्यपाल के 


प्रसादपयन्त रह सकता हैँ । 
(२) व्यवस्थापिका 


प्रत्येक राज्य के लिए एक विघान-मडलू होगा जो राज्यपाल तथा कुछ 
राज्यों में दो सदनो से तथा कुछ प्रन्य राज्या में एक सदन स मिलकर बनेगा । 
पंजाब, बंगाल, बिहार, वम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, मंसूर तथा उत्तर प्रदेश में 
दो सदन हैं। निचला सदन विधान समा तथा ऊपरी सदन विघान-परिपद्‌ 
कहलाता हूं । भ्रन्य राज्या में केवल एक ही सदन है। यह सदन विधान सभा 
कहकाता है। परन्तु जिन राज्यों में दो सरन हैं वहाँ की विधान-सभा 





7 परन्तु बगाल के उच्च न्‍्यायारूय ने अपने एक फैसले में राज्यपाल के 
विषय में कहा--म्‌फ़तल- पट फएाचडटत६ (0फप्ष्यातत फट एए७टा ६० 
बल वा धछ पंडललीाण 00 धरा 4ए0ए004] <ग्एवथाए ४95 >ल्ट्य प्वपटक 
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२०८ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 
सब सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित सदस्यों के दो लिहाई बहुमत से यह 
पास करें कि विधान परिषद हटा दी जावे तो ससद क नून द्वारा उस राज्य से 
विधान-परिषद्‌ को हदा सकेगी । इसी प्रकार जिन राज्यो में एक ही सदन हूँ 
वहाँ ससद कानून द्वारा दूसरे सदन का सृजन कर सकेगी | 

कुछ राज्यो में द्वि सदनीय विधान मडलू की व्यवस्था हुँ । इसका कारण 
यह हैं कि दूसरा सदन अनेक दृष्टियो से उपय्गेगी मावा गया हैँ ! जैसे, यह 
निचले सदत से भेजें गये विधेयको पर पुनविचार करता है, विज्येप हितो की 
रक्षा करता हूँ तथा उन्हे प्रतिनिधित्व प्रदान करता हूँ इनमें अधिक अनुभवी 
व्यक्तियों को आकर काम करने का ग्रवसर मिलता है, आदि ।' 

विधान परिषद्‌ --यह विधान मडल का ऊपरी भवत होगा । किसी राज्य 
के विधान-परिषद मे साधारणत उस राज्य की विधन्नसभा के सदस्यो की सल््या 
के चौथाई भाग से अधिक सदस्य नहीं होगे । परन्तु यह सल्या किसी भी तरह 
४० से कम नहीं होगी । किसी राज्य के विधान परिषद की रचना, जब तक 
सक्षद कानून हारा कोई और प्रबन्ध न करें, निम्नलिखित प्रकार से होगी। 


(क) कुछ सदस्य सख्या का तीसरा भाग, उस राज्य की नगर-पालिकाओ 
जिला-मडलियों तथा भ्रन्य ऐसी स्थानीय सस्थाओ के, जैसा कि ससंद विधि 
द्वारा मिशिचित करे, सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन-मडलो द्वारा 
चुमा जायगा। 

(ख) कुल सदस्य सख्या का बारहवाँ भाग उस राज्य में रहने वाले ऐसे 
व्यक्तियों से मिलकर बने हुए निवरचिन-मडलो द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत 
के किसी विश्वविद्यालय के कम से कभ तीन वर्ष से स्नातक (&780786) 
है या इसके बराबरकी ससद द्वारा निश्चित कोई अ्रन्य योग्यता धारण 
किये हों । 

(ग) फुछ सदस्य सख्या का बारहवाँ भाग ऐसे निर्वाचन-मडलो द्वारा चुना 
जायगा जो कि उस राज्य के भीतर रहने वाले ऐसे व्यक्तियों से बने होगे जो 
कि उस राज्य मे माध्यमित्र शिक्षालयो या इससे उच्च शिक्षालयो में तीन साल 
से अधिक से अ्रध्यापन कार्य कर रहे हो । 

(ध) कुछ सदस्य सख्या का तीसरा भाग राज्य की विधान-सभा के सदस्या 
द्वारा ऐसे व्यवितयों में से निर्वाचित होगा जो कि सभा के सदस्य नहीं हैं । 


] इस विषय के विस्तार-पुर्वेक वर्णन के छिये लेखक की पुस्तक “नागरिक 
शास्त्र के आधार देखिये। 


राज्यों का झासन श०९ 


.. ) शेप सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जायेगे । में एसे व्यक्ति 
होगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान कहा, सहकारी प्रान्दालन या सामाजिक सेवा के 
विषयों में विज्येप ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो । 

उपरोवत उपस्तप्ठ (कं), (ख) तथा (ग) के अबीन निर्वाचित होने वाले 
सदस्य एसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जायेगे जेसे कि समद कावून बना 
ऋण ठप करे । यरिदिद के शक सदस्यों बए चुनाव ऋचुयाती प्रतिति0ित्य पह्धति 
के अनुसार एक परिवत्तनीम विधि द्वारा होगा। 

विभिन्न राज्यों के विधान परियदा की सख्या निम्नोक्‍त होगी । 


बिशर 3२ मैसूर ५२ 
चम्बई ८२ प्रजाब 6० 
मध्य प्रदेश 3२ उत्तर प्रदेश २ 
मद्रास ४<. पश्चिमी वाल ५१ 


राज्य पुनर्गठन के पूर्त॑ मैसूर तथा सध्य प्रदेश में हिसदनात्मक व्यवस्था विका 
नही थी । 

कारये काज्न :--विधान परिपद स्पायी सस्था हैं | इसका कभी भी बिघटन 
नही होगा । हर दुसरे साछ बाद एक तिहाई का सदस्थ नये चुने जायेंगे। पहले 
चुनाव पर एक-तिहाई २ वर्ष के लिये, एक- ४ वर्ष के लिये तथा एक 
तिहाई ६ वर्ष के छिये चुने जायेंगे ! इसके बाद प्रत्येक का कार्यकाछ हे वर्ष 
होगा। 

सदस्यों के लिए योग्यैदर --निम्नछिश्वित योग्पत्ताएं पग्रोवश्यक हूँ -- 

(१) वह भारत बस तायरिक हो। 

(२) वहू ३० वर्ष की आय पूरी कर चुका हो । 

(२) ?७०एा८5' एर०णाठक्थादाता 6०6, के द्वारा यह 

निश्चित हुआ है कि विधान-परिपद के निर्वाचित सदस्य होने के छिये यह 
आवश्यक है कि वह व्यवित उस राज्य की विदान-सभा के किसी निर्रचन क्षेत्र 
का निर्वाचक हो । मवोनीत-सदस्य होने के लिये उसे साघारपत उस राज्य का 
होना चाहिये । 

सदस्य होने के लिये निम्नलिखित अयोग्यताएँ नही होनी चाहिये -- 

(१) चह सघ-सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई छाभ का 
पद घारण किये हुये हो । मन्त्रियो का पद एसा नहों समझा जाता हूँ । 

फा० १४ 


२१० भारतीय सविवान तथा नागरिकता 


(२) वह यागरलू न हो । 

(२) वह उनतम॒क्त दिवालिया हो ! 

(३) वह भारत का नागरिक न हो । 

(१) वे झयोग्यताएँ जो कि ससद्‌ की सदस्यता के सम्बन्ज में 220 एो05' 
छ&6एा४४९०३६४॥०7 /०, 95] में दी हुई हूँ । 


अगर क्रभी यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति सदस्यता के लिये अयोग्य तो 
नहीं हूँ तो राज्यपाल को कई अधिकार दिया गया कि वह निर्वाचन-आयोग 
की राय से इस बात़ का निर्णय करे और उसका निर्णय अन्तिम होगा । 


खद॒स्यों के स्थानों की रिक्तता --कोई भी मनुष्य एक ही समय में 
किसी राज्य के विधान-मण्डलू के दोनो सदनो का सदस्य नहीं हो सकता है 
और न एक समय में एक ही व्यक्ति दो राज्यों के विधान-मण्डलो का सदस्य हो 
सकता है । उसे एक से इस्तीफा देना होगा | 


प्रगर कोई सदस्थ अपने सन के अधिवेशन से बिना उसकी आ्राज्ञा के 
६० दिन तक ल्ग्ातार अनुपस्थित रहता हूँ वो उसका पद रिक्त हो जामगा ! 
संदस्य अपने पद से त्याग्रपत्र भी दे सकते है । 


ग्रशपूत्ति --कुल सदस्य सख्या का दसवाँ हिस्सा या १० छदस्य जो 
अधिक हो वही विधान-परियद का कोरम होगा । 


प्रदाधिकारी --एक सभापति तथा एक उपसभापति होगा । इनका निर्वा- 
चन परिषद्‌ द्वारा अपने संदस्यो में से ही किया जावेगा । सभापति को केवल 
निणयिक मत देने का अधिकार हेँ। नको वेतन तथा भत्ते मिलेंगे। इनका 
काम वैसा ही है जैसा कि राज्य-परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभापति का। 
विधान-परिंषद इनको अपने पद से बहुमत-प्रस्ताव द्वारा हटा सकती हैं। परन्तु 
ऐसे प्रस्ताव के छिये १४ दिन पूर्व सूचना देनी पडेगी । 


विधान सभा --यह राज्यो में >्यवस्थापिका का निचला सदम है। 
सविधान में धारा १७० में कहा गया है कि इसमें अधिक से अधिक २०० तथा 
कम से कमर ६० सदस्य होगे । इनका राज्य के निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष 
निर्वाचन होगा। परन्तु इसके अ्रतिरिक्त जेसा नीचे बतछाया जायगा वियात- 


राज्यो का शासद रश्त्‌ 


सभा में मवोनीत सदस्य भी हो सकते है। यह उपबन्ध ऐस्लो-इडियन समुदाय 
के हित मे रखा गया हूँ । 


निर्वाचन क्षेत्रो को बताते समय इस बात का ध्यान रखा जग्यया कि समस्य 
राज्य में प्रतिनिष्ियों तथा जनता में एक हो अनुपात हो । साधारण भाषा से 
जहाँ त्तक सम्भव होगा प्रत्येक्ष निर्वाचन-क्षेत्र में बराबर जनसस्या रखी 
जायेगी । प्रत्येक पत्तणणना के पश्चात्‌ प्रतिनिधित्व के स्रम्बन्ध में जो कुछ 
आवश्यक परिवर्तन करने होगे उतको राज्य का विधान भण्डरू कानन द्वारा 
सम करेगा ऐ 


प्रत्येक राज्य के विधान-सभा में अनुसूचित जातियों तथा जन जातियो के 
लिये उनकी जनसस्या के आधार धर स्थान सुरक्षित रखे गये हुँ। आसान 
की विधान सभा में कुछ स्थान वहाँ के स्वायत्त जिलों (॥&७(०0000005५ 
008४00(8) के लिये उनकी जनसख्या के आधार पर सुरक्षित रखे गए है । 
ख्िछाग के नगरपालिका क्षेत्र तथा कंस्टोतमेण्ट कं अतिरिन इन स्वायत्त जिलो 
से कोई मी ऐसः आतिनिधि नही चुना जायगा जोकि अनुसूचित जनजाति का 
न॑हो। 


ऐंग्लो इण्डियत समुदाय के ल्यि भी विश्येप उपबन्ध है। प्रगर राज्यपाल 
यह समझे कि इस समुदाय का विधानसभा में समुचित प्रातिनिधित्व नहीं 
हुआ है तो वह इस समुदाय के जितने ठीक समझे उतने सदस्य मनोनीत कर 
सकता हूँ। 


ग्रल्ममतो के सम्बन्ध में ये सब विशेष उपवन्ध संविधान छागू होने के 
दल बप परचात्‌ समाप्त हो जावेंगे। परन्तु आसमम के स्वायत्त जिलों सम्बन्धी 
उपबस्ध स्थायी रूप से रहेंगे । 


विघानसभा के लिये प्रत्यक्ष चुनाव होगा। भ्रत्येक वयस्क को (जो २१ 
वय की आयु पूरी कर चुका हो) मत देने का अधिकार होगा पर उसमे 
निम्नलिखित बातें होनी चाहिए --वह भारत का नागरिक हो, पायल न 
हो, राज्य में निश्चित अवधि से निवास कर रहा हो, किसी अपराध झ्ादि # 
कारण मताधिकार से बचित न कर दिया गया हो । 


विधानसभा की सदस्यता के लिये योग्यनाएँ --.इसके लिए निभ्न- 
लिखित योग्यताएं होनी चाहिए -- 


श्र मारतीय सविधान तथा नागरिकता 


(१) भारत का नागरिक हो, तथा, २५ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो । 


(२) ससद ने 7260 065' +२८छ/85टए ६8 00॥ 8०६, [95। द्वारा 
यह निश्चित किया हूँ कि -- 


(झ्र राज्य के अन्दर अनुसूचित जाति या अ्रनुसूचित जनजाति के लिए 
सरक्षित किसी स्थान से चुने जाने को वह इन जातियो या जन-जातियो का 
सदस्य होता चाहिएं तथा उस राज्य की विधान-समा के किसी निर्वाचन क्षेत्र 
से निर्वाचक होना चाहिए । 


(ब) भझासाम के स्वायत्त जिलो के लिए सुरक्षित किसी स्थान के लिए 
(छ्िलाँग की म्युनिसिपेलिटी तथा कंन्टोनमेन्ट के भ्रतिरिक्त ) चुने जाने को 
उसे उस जिले की किसी जनजाति का सदस्य होना चाहिए तथा ऐसे निर्वाचित 
क्षेत्र से निर्वाचक्त होता चाहिये जिसमें कि उस जिले के लिये एक स्थान 
सुरक्षित हो । 


(स) किसी अन्य स्थान के लिए चने जाने को उसे राज्य में किसी 
विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्र ( 0$5०ग09 (०750!शा०५ ) से 
निर्वाचक (€१९०८०7 ) होना चाहिए। 


विधान-सभा के सदस्य पद के लिए वही अयोग्यताएँ है जो कि विधान 
धरिपद की सदस्यता के लिये । अगर अयोग्यता का प्रश्न उठा तो राज्यप्राकू 
निवाचिन आ्रायोग की राय से उसको तय करेगा । 


कायकाल --विधाव-सभा का कार्यकाल साधारणत- ५ वर्ष होगा । परन्तु 
इसके पूर्व भी यह राज्यपाल द्वारा मग की जा सकती हूँ । असाधारण काल में 
इसका कायकाल बढ सकता हूँ । सकट की घोषणा होने पर ससद विधि द्वारा 
इसका कार्यकाल बढा सकती हैं । परन्तु एक समय में केवछ एक वर्ष के लिए 
हो बढेगा। सकटकाछ के समाप्त होने के ६ महीने के अन्तगंत ही इसका विध- 
टन हो जायगा। 


पदाधिकारी --इसके दो पदाधिकारी होगे--अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष । 
इसको विधानसभा अपने ही सदस्यों में से चुनंगी । इनको पद से हटाया भी 
जा सकता हैँ । इसके लिए वही प्रक्रिया हैं जो वि विधान-परिषद्‌ के सभापति 
अथवा उपसभाषति को हटाने के लिए है। इसके चैसे ही प्रधिकार तथा कर्तव्य 


राज्यो का शासन २१३ 


हूँ जेसे कि लोकसभा के अ्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के । ग्रध्यक्ष को केवल निर्णायक 
मत देने का अधिकार हूँ ) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को वेतन तथा भत्ते 
मिलेंगे । विधान-मण्डल की सयक्‍त बैठक में अध्यक्ष ही सभापति का आसन 
ग्रहण करेगए ( 


गणिपूर्ि --विधानसभा का कोरस कम से कम १० तथा अधिक से 
अधिक कुल सदस्य संख्या का दसवाँ हिस्सा, या इन दोनो में से जो श्रधिक हो 
बह रखा गया हूँ 


राज्यों में विधान सभाओं की सदस्य संख्या --ससद ने विधि द्वारा 
बिभिन्न राज्यों की विधान-सभाओ की छदस्य सख्या निद्िचत कर दी हैँ । 


आध्य /(४६-३०१.. मद्रास २०५ 
आसाम १०८. मंसर रण०्८ 
बिहार है ऐ ३३०. उड़ीसा श्ड० 
डाई गुठी ३९६. पजाब १श्ड 

१२६ राजस्थान १७६ 
मध्य प्रदेश २८८. उत्तर प्रदेश ४३० 
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विधान मंडलों के सदस्यों की उन्मुक्तियाँ तथा वेतन आदि --विधान 
मडल के सदस्यो को सविधान के उपबन्धों तथा विधान-मंडलछ की प्रक्रिया के 
नियमों के भ्रधीन रहते हुए वाकु-स्वातन्त्रय का अधिकार दिया गया हू। विधान- 
मंडल या उसकी समिति में कही हुई किसी बात या दिए हुए किसी मत के 
विपय में किसी रुदस्थ के विरुद्ध क्सी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चल 
सकेगी । विधान-मडल इन सव विपयो पर विधि बनाथेगा | परन्तु जब तक 
इस विपय पर विधान-मडल कानून बनाते हैं उनके तथा उनके सदध्यों की 
वही दावितयाँ तथा उन्मुवितयाँ रहंगी जो कि इगलेड में कामग्स समा की हूँ 


विधान-मडल के सदस्यों को वेत्तन तथा भत्ते मिलेंगे। इनका निश्चय राज्य 
का विधान मडछ समय समय पर विधि द्वारा करेगा । जब ठक इस विपय में 
विधि निर्माण नही होता हं सदस्यो को वही वेतन तथा भत्ते मिर्ंगे जैसा कि 
सवधान छागू होने के पूर्व प्रा्तीय सभाओ के सदस्यो को मिलते थे । 
१ 
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विघान-मण्डल के प्रत्येक सदस्य को पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के 
सम्मुख एक शपथ छेनी होगी। बिना इस शपय के लिए अगर वह सदन मे बेंढे 
तो वह दण्ड का भागी होगा । 


विधान-मडल का अधिवेशन --राज्यपाल समय-समय पर विधान- 
मडल के संदनो या किसी भी सदन को, ऐसे स्थान और समय पर ज॑ंसा कि 
बह ठीक समझे वछायेगा | परन्तु पहले अधिवेशन की आखिरी बैठक तथा 
नये अधिवेशन की प्रथम बंठक के बीच में ६ महीने से श्रधिक समय नहीं 
बीतना चाहिये | उसको यह भी अधिकार हें कि वह किसी भी सदन या सदनों 
को स्थागित कर सकता हूँ तथा विधानसभा को भगर कर सकता हूँ। राज्यपाकू 
प्रत्येक नये चुनाव के पश्चात प्रथम अधिवेशन में तथा प्रति चर्य के प्रथम अधि- 
बेशन में विधान-मण्डल के सदन अथवा जहाँ दो सदन हैँ, दोनों को युक्त रूप 
से सम्दोधित करेगा और उनको बुलाने का का कारण बतलायेगा। वह विधान- 
मण्डल को किसी बिल के सम्बन्ध में या किसी अत्य कारण से सदेश भेज 
सकता हे । विधान-मण्डल इस सदेश पर यथाशीघ्र विचार करेगा । 


विधान-मण्डल में प्रत्येक'बात का निश्चय बहुमत द्वारा होमा / अगर किसी 
अवसर पर मत-साम्य हो जावे तो ग्रध्यक्ष या सभापति को निर्णायक मत देने 
का अधिकार है । किसी भी सदन की कार्य वाही तब तक नहीं हो सकती हैं 
जब तक गणपूर्ति न हो । 

मन्तियों तथा महाधिवक्‍ता को सदनों को बंठक में भाग लेने का झ्रधिकार 
है । परन्तु मन्‍्त्री मददात केवछ उसी सदन में कर सकेंगे जिसके वे सदस्य है ! 
महाधिववता को मत देने का अधिकार नही हे ! 


विधान-मण्डलो में हिन्दी, अंग्रेजी तथा उस राज्य की भांपा का प्रयोग हो 
सकता है । १५ वर्ष वस्चात्‌ अंग्रेजी का प्रयोग बन्द हो जावेगा । झगर कोई 
सदस्य इन तीनो में से कोई भी भाषा न जानता हो तो वह अध्यक्ष या सभापति 
की आ्ाज्ञा से अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ । 


विधान-मण्डल का प्रत्येक सदन, सविधान के उपबन्धों के भ्रधीन, अपनी 
अपनी कार्यवाही के लिए नियम की रचना कर सकता हैं। गले तक ढेसे 
नियम नहीं बनाये जाते है वे ही नियम छागू होगे जो कि सविधात क्के 


पूर्व थे । 


राज्यों का झासन हक 


अत्येक सदन का अपना स्विवालय होगा। इसके कर्मचारियों की नियुक्ति 
अथा सेवा सम्बन्धी नियमो की रचना राज्य का विघान-मरण्डल करेगा । प्रच्तु 
जब तक ऐसा नही होता है, राज्यपाल ग्रध्यक्ष तथा सभापति से राय लेकर 
इसके लिये नियम वयावेगा ! 


विधान-मण्डल के अधिकार --इस दिपय में इतना कहना पर्याप्त होगा 
कि इसका मख्य काम राज्य सूची में तथा समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के 
ऊपर कानून बनाना होगा । परन्तु समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर ससद्‌ के 
बनाए हुए किसी कानून के विरुद्ध विधान-मण्डल कानून नहीं वना सकते है । 
विधि-निर्माण के अतिरिक्त दूसरे शासन-सम्बन्धी अधिकार है। यह कार्यपालिका 
धर नियत्रण रखता है | मन्तिपरिपद्‌ विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी हूँ | इसके 
वित्त सम्बन्धी अधिकार है ' राज्यो के क्षेत्र में विधान-मण्डल के वही अधिकार 
है जो कि सघ-क्षेत्र में ससद्‌ के है । 


वैधनिक प्रक्रिया --इसका भी सक्षेप में वर्णन किया जायगा। क्योकि 
ससद्‌ तथा विधान मण्डलो की प्रक्रिया में कोई विशेष अन्तर नही हैं। 


(१) साधारण विधेयक सम्बन्धी प्रक्रिया --सांघारण बिल जहाँ 
विधान-मण्डलो में दो सदन हैं किसी भी सदन में आरम्भ हो सकेगा । साधा- 
रुणत ग्रह कानून तभी बनेगा जब कि यह दोना संदनो द्वारा पास हो जावे तथा 
इसको राज्यपाल की अनुमति मिल जावे। यदि कोई बिल विधान-सभा हारा 
तो पास हो गया हो परन्‍्त्‌ विधान-परिपद्‌ उसको अस्वीकार कर दे या परिषद्‌ 
में रखे तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता हैं या परिषद्‌ उसमे ऐसे 
सशोघन कर दे जा कि विधान सभा को स्वीकार नहों है, तों वह बिल, विधान- 
सभा द्वार दुवारा पास होकर फिर से परिपद्‌ में भेजा जावेगा ) अगर इस 
बार परिपद्‌ उसको अस्वीकार कर दे, या एक माह तक न लौटावे या ऐसे 

सशोधन कर दे जो कि स्वीकार न हो तो बिल उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा 
चास समज्ञा जावेगा जिसमें वह विधान द्वारा पास किया गधा था । 


२९) धन विधेयक की प्रक्रिया --घन विधेयक केवल विधान-सभा में 
ही आरम्म हो सकता है घन-विघेयक का अर्थ यहां पर भी वही है जंसा कि 
असद्‌ के सम्वस्ध में बुलाया गया था। अगर केवल यही है कि वहाँ पर वे 
सब चातें सघ सरकार से सम्बन्ध रखती थी, यहाँ पर राज्य सरकार से सम्बन्ध 
रखेंगे ।! इसलिए पुन उन वाता को दुहराने से कोई लाभ नहीं | कोई 





7 फ्रपया ससद्‌ वाल्य अध्याय देखिये + 
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विधेयक धन-विधेयक हैं या नहीं इसका निणय विधान-सभा का अध्यक्ष 
करेगा । 

जब विधान सभा किसी घन-विधेयक को पास कर देती है तब वह विघान- 
परिपद्‌ में भेजा जाता हूँ । परिषद्‌ उस विधेयक को चौदह दिन के भीतर 
अपनी सिफारिशा सहित बिधान सभा को लौटा देगी | सभा को यह अधिकार 
है कि वह उन सिफारशों को माने या न माने। अगर विधान-परिपद्‌ उस 
विधेयक को १४ दिन के अन्दर वापिस नही करती हैँ तो वह काल की समाप्ति 
पर दोनो ख़दनों द्वारा पास समझा जावेगा । 


राज्यपाल की अनुमति --प्रत्येक विधेयक विधान मण्डल में पास होते 
के बाद राज्यपाल की अ्रनूमति के लिए प्रस्तुत किया जाबेगा। राज्यपाल इस 
सम्बन्ध मे निम्नलिखित बातें कर सकता हैँ +- 

(१) वह ग्रपनी अनुमति दे दे । 

(२) वह अपनी अनुमति न दे 

(३) घद-विधेयक के अतिरिक्त किसी झनन्‍्य बिल को बह अपनी सिफारिशो 
सहित विधान-मण्डल को वापिस भेज दे । अगर विधघान-मण्डल इस बिल 
को उसकी सिफारिशो सहित या बिना इनके फिर पास कर दे तो राज्यपाल 
को अपती अनुमति देनी पड़ेंगी। 

(४) राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के विचारा्ं रोक छे। सब 
विधेयक जो की सविधात द्वारा अपित राज्य के उच्चन्याथारूय की झकितयों 
को कम करते है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के छिए अवश्य रक्षित 
किये जावेगे । 

(५) इस प्रकार रक्षित किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति भ्रपती झनुमतति 
दे या न दे। परन्तु अन्य विधेयकों की वह अपनी सिफारिशो सहित विधान- 
मण्डल के पुनविचारार्थ वापिस भेज दगा । विधान-मण्डरू ६ महीने के प्रन्दर 
इस पर फिर विचार कर सकता हैँ । अगर यह फिर से पास हो जावे तो उस 
दश्चा में राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने को वाध्य नही है! 

वित्तीय प्रक्रि] --विधान-मण्डलो की वित्तीय प्रक्रिया बिल्कुल ससद की 
ही तरह हैं । ग्रतएव उसका वर्णन नहीं किया जावेगा । जो काम वहाँ राष्ट्रपति 
करता हूँ वह यहाँ राज्यपाल करेगा। जो कुछ वहाँ सघ सरकार के सम्बन्ध में 
कहा गया है यहाँ राज्य-सस्कार से सम्बन्ध रखेगा । 
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विधान-मण्डलों की पिशेषताएँ 


(१) जिन राज्यो में दो सदत होगे वहाँ उपरी सदन अत्यन्त शक्तिहीन 
होगा । विधान सभा को महत्ता दी गई हैँ । दौनों सदनो में मतभेद होने पर 
सयुकत बैठक की व्यवस्था नही है। घन-विधेयक पर उपरी सदन केवल १४ 
दिन की देर कर सकता है तथा अन्य विधेयकों पर अधिक से श्रधिक ६ 
महोनें की । 


(२) विधान-सडल में उच्चतम न्यायालय तथा उच्चस्यायालय के स्यायधीशाः 
द्वारा अपने कत्तव्य पालना क्यिहुए कार्यों के विषय में कोई भी बहस नही 
हो सकती हूँ 

(३) विधानै-मडल राज्य सूची के अन्तगंत सब विषयो पर कानून बना 
सकते हैँ । ससद साधारणकालछ में इन विपयो पर कानून नही बना सकती हूँ । 
परल्तु इनमें से कसी विषय पर भी अगर राज्य परियद्‌ दो-तिहाई बहुमत 
से पास कर दे तो ससद कानून बना सकती हूँ । सकट-काल में तो ससद 
राज्य सूची में वर्णित सभी विषयो पर कानून वना सकती हूँ 


(५) विधान-मडल द्वारा पास कुछ विधेयको पर राष्ट्रपति की प्रनुमति 
उनके कानून बनाने के लिए ग्रावश्यक हैँ । इनका वर्णन राष्ट्रपति के अधिकारों 
के सम्बन्ध में कर चुके हूँ | कुछ विषयों पर विधान-मडलो में कोई विधेयक 
तब तक पेश नही किया जा सकता हैं, जब तक कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति 
न हो । इनका उल्लेख भी पहले कर दिया गया हूँ। 


जम्सू काश्मीर की शासन व्यवस्था +- 


अभी तक हम भारत सध के स्वायत्त राज्यों के श्ात्नन प्रबन्ध का वर्णन 
कर रहे थे । सविधान में कहा गयाहे कि थे उपबन्ध जम्मू तथा काश्मीर 
राज्य पर लागू नही होगे। जम्मू तथा काह्मीर की भारत-सघ में अनेक कारणों 
से विशेष स्थिति रखी गई हें। वहाँ का संविधान एक सविधान निर्माण-सभा 
द्वारा बनाया गया हूँ । इस सभा की स्थापना काथ्मीर सरकार द्वारा की गई 
थी + जनवरी २६, सन्‌ १९५७ से यह सविधान काइमीर में लाण हो 
गया हें । 


4 , राज्य पुनग ठन के पृव काइमीर ख'वर्गा का राज्य था। हम बेतला चुके 
है किये ख वर्य के राय भूतपूर्व देशी राज्यों से बने थे। इन्हें मो स्वायत्त- 
शासन का अधिकार प्राप्त था! साधारणत यह कहा जा सकता हैं कि इनके 
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शासन-पबन्ध तथा 'क' वर्ग के राज्यो के झासन-प्रवत्ध में बहुत साधारण 
अन्तर था। ख वर्ग के राज्यो में कार्यपालिका का मुखिया राज्यपाल न 
कहलाकर राजप्रमुख कहलात' था । इसकी स्थिति वैधानिक प्रधान की स्थिति 
थी । इसको सलाह देने के लिये मन्त्रिमण्डल होता था। इसका निर्माण 
उसी प्रकार होता था तथा इसके कत्तंव्य व अधिकार वही थे जो कि 'क' वर्ग 
के राज्यो में मन्त्रिमण्डल के होते थे। इन राज्यों में विधान-मण्डल भी होते 
थे। मंसूर के अतिरिक्त अन्य 'ख' वग के राज्यों में एक सदनात्मक विधान- 
मण्डल था। मैसूर के ग्रतिरिक्‍्त अन्य 'ख' वर्ग के राज्यो में क्षेल्दीय सरकार 
द्वारा प्रथम आम चुनावों ( १९५२ ) के पश्चात्‌ कुछ कौसिलरों वे नियुक्त 
की व्यवस्था की गई थी। इन कौसिलरों का काम इन राज्य-सरकारों को 
“नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधयो पर परामर्श देना था। इसके अतिरिक्त यदि 
राज्य-सरकारें चाहे तो ग्न्य किसी विपय पर भी इनको राय उपलब्ध हो 
सकती थी। 


उपयुक्त 'ख' वर्ग के राज्यों में जम्मू तथा काइमीर का विशेष स्थान था। 
राज्य पुनर्गठन के पश्चात्‌ भी जम्मू तया काइमीर का सघ के अन्तगेत एक 
विशेष स्थान हूँ । इस राज्य ने अक्टूबर, १९४७ को भारत सघ में प्रवेश किया। 
अव्ेशपत्र द्वारा सघ को इस राज्य द्वारा केवल तोन विषय--सु रक्षा, यातायात 
तथा वदेशिक सम्बन्ध दिये गये थे । केवल इन्ही विषयो पर सघ को विधि बताने 
का श्रथििकार था। पर तु प्रदेश पत्र में यह भी उल्लिखित था कि अन्य विषयों 
पर भी सथ सरकार विधि बना सकती थी जिनको राष्ट्रपति राज्य-सरकार 
से परामर्श करके अपने आदेश मे दणन्‌ कर दे। सन्‌ १९५ में एक सविधाव 
सभा की काइ्मीर में स्थापना हुईं। इसने वशगत्‌ राजतन्त्र का अन्त कर दिया 
परन्तु महाराज करणसिह को ही राज्य का अधान चुना यया। इनको सदर-इ- 
रियासत कहा गया। भारत तया जम्मू काश्मीर के मध्य एक समझौता हुआ 
और सन्‌ १९५४ में काइमीर की सविधान सभा द्वारा इसको मान लिया गया। 
मई १९५४ में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा यह अभावी हुआ। संविधान सभा मे 
काइमीर के लिये सविघान का निर्माण किया जो जंसा बतलाया जा चुका हूँ, 
२६ जनवरी १९५७ से लागू हो गया हे। इसके अनुसार वहाँ के शासव की 
निम्नावत मुख्य विशेषताएं हैं 


इस संविधान डारा यह घोदणा की गई हू कि जम्मू-काइमीर भारत की 
अविच्छिन्न (उ7/८ट्टाथ) अगर हैं तथा सदा रहेगा $ सबिधान द्वारा यह्‌ स्पष्ट 


कर दिया गया है कि इस स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तत नहीं क्याजा 
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सकता हे । संविधान का उद्देश्य एक समाजवादी समाज की स्थापता हैं । इस 
भ्रकार हम देखते हैँ कि काश्मीर तथा भारत का एक ही उद्देश्य हे । दे 
यहाँ के सविधात की सशोधन व्यवस्था के विषय में यह उपबन्ध हैं कि 
राइय वी विधान सभा में ही ऐसा प्रस्ताव पेश किया जायगा । जब विधान 
सभा के दोना सदनो में दो-त्तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हों जाय तो 
उसके पह्चात यह सदर-इ रियासत्त की स्वीकृति के लिये भेजा जायभा कौर 
स्वीकृति मिलने पर यह विधि का रूप ग्रहण कर छेया। परन्तु कुछ बातों पर 
जम्मू-काइमी र की दिधान सभा को सश्योधन करने का अधिकार नहीं हूँ। उदा- 
हरणार्थ, काश्मीर भारत का अविच्छिन्न अग है, तथा भारतीय संविधान के उत 
झपबन्धो का जो कि इस राज्य में भी छायू होदी हे 
जम्मू-काइमीर में सासदोय शासन व्यवस्था को स्थापना की गई हैँ। इस- 
लिये वहाँ का शासन उत्तरदायित्वपूर्ण शासन हूँ । कार्यपालिका का मुखिया सदर- 
इ-रियासत कहलाता हैं। यह पद निर्वाचित थद हू। इसका निर्वाचन काइमीर 
की विधानसभा द्रपरा किया जाता हे ५ संविधान में कहा गया हैं कि “राज्य का 
मुखिया वह व्यक्ति होगा जिसे राष्ट्रपत्ति राज्य विधान सभा की सिफारिश पर 
। मान्यता प्रदान करेगा ।” सदर-इ-रियासत का कार्य काल ५ वर्ष रखा गया है? 
इस समय वहाँ युवराज कर्णसिह सदर-इ-रियासत हैँ । इसकी नियुक्ति नवम्बर 
१९५२ में हुई थी। 
क्योकि शासन का स्वरूप सासदीय है इसलिये वास्तविक कार्यपालिका 
मन्धरिमण्डल हैँ जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदाप्री है। इस समय काश्मीर 
में बच्ची गुाम मोहम्मद प्रधान मन्त्री हैँ । 
फ काश्मीर की व्यवस्थापिका द्वि-सदतात्मक है । निचला सदन वयस्क मता- 
, धिकार हारा निर्वाचित होता हू | इसकी सदस्य सख्या १०० रखी गई हैं। परतु 
, शर्म से २५ स्थान उन सदस्यो के लिये रिक्त रखे गये हैं जो कि काइमीर के 
उस भाग का प्रतिनिधित्व करेंगे जिस पर झमी पाकिस्तान का सैनिक अधिकार 
हैँ । भमन्विमण्डल का निर्माण इस निचले सदत--विधाननभा--में जिस दल 


का बहुमत होगा उसका नेता करेगा । उपरी सदन में ३६ स्थान हैं । इसका 
निर्वाचन भ्रत्यज्ञ नही होगा । 


राज्य का अपना एक उच्वन्यायारूप है । परन्तु इस न्यायालय से अपी्े 
भरत के सर्वोच्च न्यायालय में आयेगो । 


काइमीर के नागरिक भारत के नायरिक हूँ तथा उन समस्त मूछ अधिकारों 
का प्रयोग करने हूँ जो कि भारत के सविधान द्वारा प्रदात किये गये है * 


श्२० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


संघीय क्षेत्रों का शासन-प्रबन्ध 

उपयु'क्त वर्णित स्वायत्त राज्यो के अतिरिक्त भारत सध में कुछ सघीय 
क्षेत्र भी है । दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मवीपुर, त्रिपुरा, अन्डमान तथा लूवकादीव 
द्वीप-समूह इस वर्मा में आते है । ये सघीय क्षेत्र, जेसा कि इनके नाम से ही 
स्पष्ट हो जाता हैं, स्वायत्त राज्य नही है और इनका शासत केद्ध के झधीन 
है | इनकी वही स्थिति हे जो कि राज्य पुनर्गठन के पूर्व गा वर्ग मे 
राज्यों की थी ॥ 

सविधान में कहा गया हैं कि प्रत्येक सघीय क्षेत्र ([7770) श77॥09: 
का प्रशासन रष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के द्वारा करेगा। 
(घारा २३९) राष्ट्रपति इस उद्देश्य स्रे यदि चाहें तो किसी राज्य के राज्यपाल 
को किसी सपन्निकट सघीय-क्षेत्र का प्रशासक नियक्त कर सकता हूँ। परल्तु 
राज्यपाछ् इस प्रशासन के लिए अपने मम्त्रिमडल से स्वतन्त्र रूप से 
काम करेगा । 

इन संघीय क्षेत्रों के सम्बन्ध मे ससद्‌ को व्यवस्थापन का पूर्ण अधिकार 
दिया गया है । परन्तु इसके भ्रतिरिक्त सविधान में यह भी कहा गया हूँ कि 
अल्डमान-निकोबार तथा लक्कादीव द्वीप-समूह में शान्ति, उन्नति तथा भ्च्छे 
शासन के हित में राष्ट्रपति नियम (इ220)800775) निर्माण कर सकता हूँ। 
इस प्रकार राष्ट्रपत्ति द्वारा निमित नियम उस समय छागू हुए किसी विर्धि 
को अ्रप्रभावी कर देगा । 

इन संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च-न्यायाल्य स्थापित करने का अधिकार 
सविधान द्वारा ससद को प्रद्ान किया गया हैं । 

राज्य पुनर्गठन के पूर्व दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में एक विवाद 
सभा थी तेथा चीफ कमिइ्नर या लेपिटनेंट गवंनर को मत्रणा देने के लिए एक 
मन्त्रिमडल होता था। परन्तु अब यह व्यवस्था हटा दी गई हूँ । इतमे ने 
विधान सभा हू और न मन्त्रिमडलछ ही । 

क्षेत्रीय परिषद --दिसम्बर १९५६ में ससद द्वारा एक एक्ट णत 
किया गया जिसे ॥॥6 व्यय] (०णाणीा 82, _956 
कहते हैं । इस ऐवट के द्वारा हिमाचल प्रदेश मनीपुर, तथा त्रिपरा में क्षेत्रीय 
परिपदो की स्थापना की गई हैं। इसमें से प्रत्येक क्षेत्र मे एक क्षेत्रीय परिषद 
(शाप्री०ांश (0070!) होगी। इन क्षेत्रीय परिषदो में सदस्यों 
घयस्क मताधिकार के झाधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। हिमाचल प्रदेश + 
४१, तथा विपुरा और मतौपुर प्रत्येक में ३० निर्वाचित सदस्य होगे। मरी१र 


राज्यो का झासन २२१ 


में १२ स्थान ग्रनुसचित जातियो के लिये सुरक्षित रखे गये है। इन निर्वाचित 
सदस्यों के अ्रतिरिक्त केन्द्रीय सरकार प्रत्येक परिपद में दो सदस्य मनोनीत 
कर सकती हैूँ। निर्वाचन के छिछ्े इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्‍त 
किया आयगा। गणहे कार्य केन्द्रीय सरकार के आज्ञानुसार किया जायगा । 


प्रत्येक व्यक्ति जो कि वस्यक हो तथा 209]0४ हेढए॥8५शशाद्वाणा 
2०, )950 के अनुसार मत-प्रदान की योग्यता रखता है इन क्षेत्रीय परिषदो 
के सदस्यता के योग्य है, यदि वह कियी क्षेत्रीय. परिषद के लिए 
निर्वाचक हें 

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में एक अध्यक्ष तथ्य उपाध्यक्ष होगा जिसका इस 
परिषद्‌ द्वारा निर्वाचन किया जायगा | इन अधिकारियों को क्षेत्रीय परिषद्‌ 
/ एक निश्चित मतन्मख्या दवा अपने पदों से हटा भी सकती हूँ 


इस ऐक्ट द्वारा क्षेत्रीय-परिपदो के तिम्नलिखित मुख्य कृत्य हूँ 


(१) ऐसी चल तथा भ्रचल सम्पत्ति और सस्थाओं का प्रबन्ध तथा रक्षा 
जो कि इस परिपद्‌ को हस्तान्तरित कर दिये जॉँय ; 


(२) उन सडको, पुरो, भवना तथा तालाबों का निर्माण, रक्षा तथा 
जीणोंद्वार जो इसे हस्तान्तरित कर दिये जाँम ; 


(३) वृक्षों का रोपण तथा रक्षा , 


ह (४) प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षालयों का प्रबन्ध, इनके भवनों का 
' निर्माण तथा जार्णोद्धार तथा शिक्षालूपो की ट्रेनिंग, आदि । 
(५) औषधालछया तथा अस्पतालों की स्थापना तथा भ्रवन्ध; 
(६) वाजारों तथा मेलो को स्थापना और इसका प्रबन्ध; 
(७) सरायो तथा सराय-मालिकी पर नियन्त्रण; 
(८) जलछ का प्रवन्ध, 
(९) भूमि सरक्षण; 
(१ ) जानवरों की रक्षा तथा उतके इलाज का प्रवन्ध, 
(११) पश्मुओ की अत्याचार से रक्षा, 
(१२) जन स्वास्थ्य तया सफाई, 
(१३) पचायत की देख-रेख तया उन पर नियन्त्रण, 


(१४) ठा कोई ऐसे अन्य विपय जौ कि केस्द्रीय सरकार इस परिषद 
को हस्तान्तरित कर दे १ 


श्स्र भारतीय संविधान तथा नागरिकत्ता 


उपयुक्त सूची को देखने से यह स्पष्ठ हूँ किइन क्षेत्रीय परिषदों के 
अधिकार उस प्रकार के हैं जैसा कि सामान्यत स्वानोय सस्थाओ (स्पुनिसिरे- 
लिठी या ड्िस्ट्रिक्ट बोडेंस) को दिए जाते है। इन दिपयो में भी ये परिषद 
प्रशासक के नियन्त्रण में काम करेंगी । कैन्द्रीय सरकार को यह अधिकार हूँ कि 
वह यदि चाहे तो इन क्षेत्रीय परिषदों से समस्त अधिकार ले सकती हैं । 

दिल्‍ली में एक नियम ((20790780707 ) को स्थापना की यई हैं जो 
कि यहाँ के स्थानीय वियया का प्रबन्ध करेगा । अन्डमान तथा छत्क्ादीव द्वोप 
समूह का शासन प्रशासक के द्वारा हो क्या जायगा । 


प्रश्न 
(१) नग्रे संविधान के अनुसार राज्यपाल की शक्तियो का वर्णन कीजिए । 
(यू० पी० १९५१) 
(२) नये सविधान के झनुसार राज्य की विधान सभा का निर्माण फंसे 
होता है ? उसकी शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए। 
(यू० पी० १९५२) 
(३) उत्तर प्रदेश की विधान स्रमा और विधान परिपद्‌ के सगठव और 
पारस्परिक सम्बन्धो का वर्णत कोजिए। (यू० पी० १९५४) 
(४) उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्यपाल का क्‍या स्थान है ? 
(५) उत्तर प्रदेश की विवान समा के निर्वाचन प्रणाली का वर्णन 


कीजिए । (यू० पी० १९५५) 
(६) उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका समा में कानून बदाने की क्या विधि 
है । समझाकर उदाहरण द्वारा वतलाइये । (यू० पी० १९५६) 


(७) उत्तर प्रदेश में द्वि-भवन विधान सण्डल की व्यवस्था क्यों की गई 
हैं? इनके पारस्परिक सम्बन्धी का वशन_ कीजिए । यदि प्रदेश दूसरे मवत को 
तोडना चाहे तो यह किस प्रकार सम्भव हैं । (यू० पी० १९५७) 

(८) उत्तर प्रदेश के राज्य शासन में राज्यपाल का क्‍या स्थान हैं । उसकी 
झक्तियों का उल्लेख कीजिए | (यूए पी० १९५८) 

(९) उत्तर प्रदेश के विधात मण्डल के अधिकारा और कठंव्यों का वर्णन 
कीजिए । (यू० पो० १९५९) 


अध्याय १२ 


न्यायपालिका 


प्रत्येक सविधान में एक स्वतन्त्र न्यायपालिका का होता आवश्यक हैं ४ 
इसका काम व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना हें । अगर इन अ्रधिकारो 
की रक्षा नहो को जावेगी तो व्यवित्॒त्व का विकास सम्भव नहीं हूँ, व्माकि 
अधिकारो से तात्पर्य ही व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक दश्याओ से है । 
लाई ब्राइस ने एक स्थान पर कहा कि “किसी सरकार की उत्तमता का 
सर्वोत्किष्ट चिन्ह ग्रच्छा न्याय विभाग हूँ । क्योकि साघारण नागरिक के हित 


तथा सुरक्षा के लिए यह भावना आवश्यक हैँ कि उसके साथ उचित न्याय 
झीघ् किया जावेगा ।/ 


सघ सरकार म॒ तो न्यायपालिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हें। इसका 
काम सविधान को रक्षा करना हो जाता हैं ॥ इसलिए इसको “सविधाव का 
सरक्षक कहा जाता हूँ। इसका कार्य यह देखना हैँ कि व्यवस्थापिका कोई 
ऐसा कानून न बनाये जो कि सविधान के विरुद्ध हो इसलिए यह सविधान को 
व्याक््या करती हैं | अगर कोई कानून इसके अनुसार सविधान के विरुद्ध हो तोः 
वह अ्रवंध घोषित कर दिया जाता हैं । इसके साथ ही साथ यह इस बात को 
भी देखती है कि सघ सरकार तया राज्यो की सरकारें अपने अपने क्षेत्र के 
बाहर नही जाती है । श्रगर सघ सरकार तथा राज्या की सरकारों में अथवा 


राज्यों में आपस में कोई झगडा होता है तो उसका निर्णय न्यायपालिका ही 
करती हे । 


साघारणत सघात्मक संविधान में दो न्‍्यायपालिकाएँ होती हँ--सघ की 
तथा राज्यो को । अमेरिका में ऐसा हो हैं और वहाँ वे एक दूसरे से पृथक है । 
परन्तु भारत में ऐसा नही किया गया है अंग्रेजी ज्ञासव काल में समस्त देश 
के लिए एक ही सुग्रठित त््यायपालिका का प्रबन्ध था। नये सविधान में भी 
ऐसा हा रखा गया हूँ इसका कारण यह बताया गया हूँकि कानून तथा 
इसके शासन में समस्त देझा में कोई विभिन्नता न रहे। भारत का सर्वोच्च 
न्यायालय उच्चतम स्यायग्ठय कहलाता हुँ। राज्यो में उच्च न्‍्यायाल्‍रूय हैँ । 
परन्तु ये सब सघ सरकार कै झचघीन हूँ । 


र्र४ भारतीय ब्रर्बिंधान तथा नागरिकता 


उल्‍्नतम न्यायालय --्वतन्त्रता के पूर्व भारत के फैसलों की अन्तिम 
अपील इगलेड के प्रिवी कौन्सिछ में होती थी । परन्तु अब उच्चतम न्यायालय 
ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान में कहा गया हैं कि उच्चतम 
न्यायालय मैं एक मुख्य न्यायाधिपति तथा जब तक ससद विधि ढ्वाराइस 
सख्या को नहीं बढाती अधिक से अधिक मात अन्य न्यायाधीश होगे । परन्तु 
अब ससद द्वारा यह सख्या १० कर दी गई हूँ। इन न्यायाधीशों की नियुविति 
का अधिकार राष्ट्रपति को हे। मुख्य न्‍्यायाधिपति की नियुक्ति मे राष्ट्रपति 
उच्चतम्‌ न्यायालय तथा राज्यों के उच्चन्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की 
स॒छाह छेगा, जिनसे राय लकेना वह आवश्यक थमझे । अन्य न्यायाघीशो की 
नियुक्ति में, इनके भ्रतिरिक्त मुख्य न्‍्यायाधिपति से सलाह लेना आवश्यक है। 


इनके ग्रलावा इस बात का प्रवन्ध किया गया हुँ कि आवश्यकता पडने 
“पर मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति की पूर्व ग्रनुमति से, तदर्थ न्‍्यायाघधीज्ञो( 80 
900 9० 8९5) को कुछ समय के लिये नियुक्त कर सकता हूँ। सर्वोच्च 
न्यायालय तथा सवियान लागू होगे के पूत्े के सश्रीय-त्थायालय के श्रवकत्श 
आप्त न्यायाधीशो की भी नियुक्ति की जा सकती हूँ । 

योग्यताएँ ---सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हू।ने के लिये यह आ्रावश्यक 
हू कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में 
कम से कम लगातार ५ वर्ष तक न्यायाघीश रह चुका हो, या किसी उच्च 
न्यायालय में कम से कम लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता (30 ए02८86) 
रह चुका ही, या राष्ट्रपति की राय में पारम्रत्त विधिवेत्ता [॥75) हो । 
प्रत्येक स्थायांघीश को ६५ वर्ष की आयु पूरी करने पर पद से अवकाश ग्रहण 
करना पडेंगा । 

बेतन --मुख्य न्ययाधिप्रति को ५००० रुपया मासिक तथा अन्य न्याय- 
धौशो को ४००० रुपया मासिक वेतन मिलेगा । इसके अतिरिक्त उन्हे रहने 
के लिए बिना किराये का मकान तथा अब्य भत्ते मिलेंगे । 

शेपथ :--भ्रत्येक न्यायाधीश पद-प्रहण से यू राष्ट्रपति के सम्मुख पद की 
जापथ लेगा कि वह सविवान के प्रति निष्ठा रखेगा तथा निष्पक्ष रूप से बिना 
अय या द्वेप के न्याय करेगा । 

स्वतन्त्रता --न्यामपालिका के लिये यह आवश्यक हैँ कि वह स्वतस्त्र हो 
सही तो सच्चा स्याय असम्भव हैं। इस उद्देश्य से सविधान में कई उपबन्ध 


रखे गए है। 


न्यायपालिका र्र्श 


(अ) संसद या कसी राज्य के विधान-मण्डल में उच्चतम न्‍्यायारुय या 
किसी राज्य के उच्च न्यायालय के किसी भी न्‍्यायाधीज्य द्वारा अपने कत्तंव्य- 
भालनाथं क्ये गये किसी कार्य पर विचार नहीं हो सकता । 

(4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीझों का वेतन तथा भत्ते ब्रादि उनके 
कार्यकाल में घटाएं नही जा सकते हैं ।यह व्यय भारत की सचित्त निधि में से 
दिया जावेगा | अ्रवएव ससद्‌ इसमे हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं । 

(स) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपनी पदावधि के पूर्व केवल दो 
रीतिया से हट सकते हैँ ।या तो त्याग्रपत्र दे दे या ससद्‌ के दोनो सदन पृथक- 
पृथक या एक ही अधिवेशन में, अपने समस्त सदस्था के वहुमत तथा उपस्थित 
सदस्यो के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा राष्ट्रपति से यह प्रार्थना करें 

कि कोई न्यायाधीश अथोग्यता अथवा कदाचार (४074 श०एय) के 
कारण अपने पद से हटा दिया जावे । 


(द) अपने कर्मंचा रिया को नियुक्त करने तथा कार्य सम्बन्धी नियमों को 
चनाने का अधिकार उच्चतम न्यायारूय को दिया गया हूँ । मुख्य नन्‍्यायाधिपति 
या उसकी आज्ञा से कोई अ्त्य पदाधिकारी उस न्यायालहूय के कर्मचारिया की 
नियूवित करेगा । परन्तु राष्ट्रपति यह नियम वना सकता हूँ कि कोई व्यक्तित जो 
कि पहले उच्चतम न्यायालय से छगा न हो बिना सधीय सेवा आयोग की राय 
के नियुक्त न किया जावे | कर्मचारियों की सेवा की झर्ते भी न्यायालय स्वय 
निश्चित करेगा। परन्तु वतन, छुट्टी भत्ते तथा पन्‍्शन के नियभा के लिए राष्ट्रपति 
का झनुमोदन चाहिये । उच्चतम न्यायालय को ससद्‌ द्वारा बनाये हुए कानूनों 
के ग्रघीन तथा राष्ट्रपति के अनुमादन से अपन कायंप्रणाली तथा प्रकिया 
सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार है। जैसे अपने कमंचारियों के बारे मे, या 
अपीले सुनने के छिए प्रक्रिया के बारे मे, या किसी मूल अधिकार की पूर्ति 
कराने के लिये उस न्यायालय में कार्यवाही के बारे मे या उस न्वायालय में 
कार्यवाहियों से सम्बन्धित खर्चे तथा फीस के बारे मे तथा इसी प्रकार के ग्रन्य 
विपयो पर नियम बताने का अविकार हैँ। 


(घ) अवकाह्ञ ग्रहण करने के पश्चात्‌ भी न्यायाधीशों को कसी भी 
स्यायारुप में वकाछत करने का अधिकार नही दिया गया है । 


_. , स्थान --उच्चतम न्यायालय दिल्‍ली में ग्रयवा ऐसे अन्य स्थान या स्थाना 
में, जिन्हें भारत का मुख्य न्‍्यायाधिपति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर 
निश्चित करे, बेठेया । 
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श्र६ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


अभिलेख न्यायालय --उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। 
इसलिए इसे अपने अपमान (०0॥(2777६) के लिए दण्ड देने की सब शक्तियाँ 
होगी। अभिलेख न्‍्ययाल्य (€०एा7 ० २९००7०) से यह तात्वये है 
कि उनकी सब कार्यवाही तथा कृत्य प्रामाणिक माने जाते है और उसे श्रपमान 
के लिए दण्ड देने का अधिकार होता हूँ । 


अधिकार --सविधान द्वारा इसको निम्नलिखित अधिकार दिए गए है। 


( १ ) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (0एडए9 #प्रां5ता०धण) -- 
प्रत्येक सघीय-सविधान में सघ तथा इसके राज्यों के बीच अधिकार विभाजन 
होता है । इनमें से प्रत्येक का क्षेत्र निश्चित हे। परन्तु इन दोनो में आपस से 
अपने-अपने क्षेत्र विस्तार के सम्बन्ध में विवाद उठ सकते हैँ । ऐसे अवसर पर 
यह आवश्यक हो जाता हे कि कोई ऐसी सत्ता हो जो कि ऐसे विवादों का 
निर्णय करे। सघ सरकार मे यह सत्ता न्यायपालिका होती हूँ । 


भारतीय सविधान में सघीय-म्यायालय का निम्नलिखित विवादों पर उस 
सीमा तक प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार होगा जहाँ तक उनका सम्बन्ध किसी वैध 
ख्रधिकार से हूँ “८ 


( १ ) भारत सरकार तथा किसी राज्य या राज्यो के बीच । 


( २ ) एक ओर भारत सरकार तथा एक या अ्रधिक राज्य और दूसरी 
ओर किसी राज्य यथा राज्यो के बीच । 


प्रत्तु उच्चतम न्याग्रालय के प्रररम्मिक क्षेत्राधिकार को संविधान की धारा 
१३१ के द्वारा कुछ सीमित किया गया है । उदाहरणार्थे इस क्षेत्राधिकार के प्रन्दर 
कोई ऐसा विवाद सम्मिलित नही होगा जो सविधान लागू होने के पूर्व की गई 
किसी सधि या समझौते के कारण उत्पन्न हुआ हो तथा वह संधि या समझौता 
सविधान छाग होने के बाद भी मान्य हो। इसी प्रकार यदि किसी राज्य के साथ 
सवि इस प्रकार की संधि हुई हो जिसके अनुसार किसी प्रकार का विवाद-विशेष 
उच्चतम न्यायालय के सम्म्‌ख नही प्रस्तुत किया जायगा, तो वह भी इसके क्षेत्रा- 
पिकार के बाहर ही रहेगा इसके ग्रतिरिक्त वित्त ग्रायोग से सबधित बातें. (घारा 
२८०), राज्यो के मध्य जलूपूर्ति सम्बन्धी मामले (गांटा डच2 छहाॉधः 
8079), नागरिको के बीच विवाद, राजटटत सम्बन्धी मामले आदि भी इसके 
क्षेत्र के अन्तर्गत नही आते हैँ। 
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(२) मल अधिकारों का संरक्तछश --उच्चतम न्यायाऊय नागरिका के 
मर-अधिकारो का सरक्षक हूँ । सविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार 
प्राप्त हैं कि वह इन अधिकारो के रक्षार्थ उच्चतम न्यायालय के समक्ष जा सकता 
। इस उद्देश्य की पूर्ति के हैतु इस न्यायारूय को किसी प्रकार के लेख निकालने 
का अधिकार हैँ, जितका वर्णन हम पहले कर चुके हूँ । इस प्रकार अन्य न्यायालयों 
के निर्णयो को दुहरा सकता है 3 


(३) अपीलीय क्षेत्राधिकार --स्वाघीनता के पूर्व भारत के सब न्याया- 
छयो से अपील इगरलूड की प्रिवी कौसिल में होती थी। अतएव यह कौसिल 
ही सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय थी। परन्तु सितम्बर १९४९ से भारत का 
सर्वोच्च अपीलीय-न्यायालूय यह कौभमिल नही रही । अ्रव उच्चतम न्यायालय ही 
सर्वोच्च न्यायालय है । इसके निर्णय के विरुद्ध किसी अन्य न्‍्यायारूय में अपील 
नही हो सकती है । परन्तु यह स्वय अपने आदेझो तथा निर्णयो का पुनविकोकन 
कर सकता है । उच्चतम न्यायालय में साघारणत उच्च न्यायालयों के निर्णया 
के विरुद्ध अपील होती हूँ, परन्तु इसको यह अधिकार हूँ कि यह से निक न्याया- 
लयो के अ्रतिरिकद भारत में अन्य किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की 
आज्ञा दे दे । 

उच्चतम न्यायारुय मे सविधानिक, व्यवहार-सम्बन्धी तथा दण्ड सम्बन्धी 
((णाष्प्रांएाणादं टाशों ब80व एगराशा्ष) विवादों की अपील हो 
सकती हेँ। सविधानिक-विवादी की अपीऊ इस न्यायारूय में तभी सुती जावेगी 
जब कि किसी राज्य का उच्च न्यायालय यह प्रमाण दे कि इस विवाद में 
सविधान-सम्वन्धी कोई प्रश्न निहित है। अगर उच्च न्याथालय इस प्रकार का 
प्रमाणपत्र न दें तो उच्चतम न्यायालग्र स्वय ही ऐसा प्रमाणपत्र दे सकता हूँ। 


“यवहार-सम्बन्धी विवादों मे उच्च न्यायालय के निर्णय के विश्द्ध उच्चतम 
न्यायोरूय में अपीर तभी हो सकती हैं जब कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित 
करे कि वाद विपय को राशि या मूल्य बीस हजार रुपये से कम नही हैं, याक्ति 

मामला उच्चतम न्यायालय मे अपील के लायक हैँ । 


दण्ड सम्बन्धी मामलो में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरद्ध तब अपील 
हो सकती हूँ यदि उच्च न्यायालय ने अपील में निचछे न्‍्यायाल्‍ूय द्वारा मुक्त 
किए हुए क्सी अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड दिया हो, या निचले न्‍्यायारूय से कसी 
मामले को अपने परीक्षण के लिए मगाकर अभियुक्त को मत्यु-दण्ड दिया हो, 
या उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामछा उच्चतम-न्यायालय मे 
अपील किए जाने छायक हूँ । 
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(४) राष्ट्रपति को परामर्श देना --राष्ट्रपति किसी विधि या तथ्य 
सम्बन्धी साबंजनिक महत्व के प्रश्न को उच्च न्यायालय के विचार के लिए 
सौंप सकता हूँ । उच्चतम न्यायालय ऐसे अवसरो पर उचित सुनवाई के बाद 
अपनी राय देगा! अभी राष्ट्रपति द्वारा केरल सरकार द्वारा पारित शिक्षा- 
विधेयक उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा गया था और न्यायालय 
में उसपर अपनी राय दी। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श 
राष्ट्रपति को अवश्य ही मानना पडेगा ऐसा सविधान में नही कहा गया है 
और न यही कहा गया हैं कि राष्ट्रपति इस विषय मे स्वृतत्र है। 


(४) पुनरावृत्ति का अधिकार --उच्चतम: न्यायालय को यह भ्रधिकार 
भी है कि अपने हरा दिए गए किसी निर्णय का पुनः अवछोकत कर सके तथा 
उसकी तटियाँ हटा दे। 

उच्चतम न्यायालय के अधिकारों में ससद्‌ विधि द्वारा वृद्धि कर सकती 
हूँ) इस न्‍्यायारूय द्वारा घोषित विधि भारत के अन्दर सब न्यायालयों पर 
बेधनकारी होगी) 

सविधान में उच्चतम न्यायालय का स्थान --भारतीय उच्चतम न्यायालय 
देश की न्यायपालिका का उत्तमाग हैं। सविधान के द्वारा इसको विशेष भ्रधिकार 
सम्पन्न इसलिये किया गया है कि जिससे यह देश के सविधानक व्यवस्था में 
अपनी भूमिका ठीक प्रकार से निभा सके। 

न्यायपालिका के म्‌ खिया के रूप में इसका काये यह देखना है कि कानून ठीक 
प्रकार लागू किए जाते हूँ तथा कोई भी नागरिक न्याय से वचित नही किया जाता 

हैँ । प्रजातात्रिक व्यवस्था का यह आधारभूत सिद्धान्त है कि ग्रत्येक व्यक्ति 
के लिये न्याय सुलभ हो तथा सभो के लिए न्य(य समान हो। इसलिये यदि किसी 
को यह विचार हो कि उसके साथ न्याय नही क्या गया है यह उच्चतम न्याया- 
लय की शरण ले सकता हंं। तथा यह उसे किसी भी न्यायालय के निर्णय के 
विछुद्ध अपील करने की अन्‌मति दे सकता हैँ। उच्चतम न्यायालय नागरिक के 
मूल अधिका रो का सरक्षक है ! 

इसके विषय में एक विद्वान ने कहा था कि यह ससार के सब उच्चतम न्याया- 

लूयो से अधिक शवितशाली है ।' इसी प्रकार भारत के महान्यायवादी श्री सीतल*« 

॥. फ्रढ गन डिप॒क्ल्यार एऐग्फा ए३5४ वेल्टापफटव 385 वग्रागड 
प्यवणाट ए०एफटए पिया) गाए ०ऐोहा बआफ्ाब्यल 2०णणा जा बाज एगाए ए घीढ 
जाप) --#. ६, एल. 
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बाद ने एक झवसप्तर पर कहा था कि इसके अधिकार राष्ट्रमण्डल के किसी भी 

देश के उच्चतम न्यायालय अथवा अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से अधिक हैं ।६ 
अमेरिक्यों के उच्चतम न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार भारतीय उच्चवम 
न्याय[ूऊूय से अधिक विस्तृत हूँ ! परन्तु अपीलीय क्षेत्राधिकार भारतीय उच्चतम 
न्यायालय का अधिक विस्तृत हे ॥ 


अमेरिका के उच्चतम न्यायालछूय के सम्वन्ध में कहा जाता हैं कि वह 

की व्यवस्थापिका का तीसरा सदन हो गया है, इसने अपने न्यायिक पुनविछाकन 
के अधिकार का इस प्रकार प्रयाग क्या है कि इसकी ऐसी स्थिति हो गई है । 
भारतीय उच्चतम न्यायालय को भी न्यायिक पुतरविद्रोकन का अ्रधिकार हूँ। 
यदि देश्व में कोई व्यवस्थापिका ऐसी विधि का निर्माण करे जो सविधघान का 
उल्लधन करती हो या कोई कार्यपाल्का का ऐसा आदेश दे जो संविधान का 
गझ्रतिनमण करती हो, इन दोना दह्माआ में उच्चतम न्यायालय इस विधि अथवा 
श्राददइा को अवश्य घापषित कर देगा। परन्तु भारतीय उच्चतम न्यायालय का 
यह अ्रधिकार प्रत्यक्ष रुप से सविधान द्वारा नहीं दिया गया हूँ। 


भारत वा उच्चचतम न्‍्यायालूय कसी कानून वो इसल्पि अवध घापित 
कर सकता हूँ कि यह सविघान की घाराआ का उल्ल्घन करता हूँ परन्चु 

इस कारण उसको अवेध नही घापित कर सकता हेँ कि वह खराब (980) 
कानून हू । भारतीय उच्चतम न्यायालय के छिये यह सम्भव नहीं हैँ कि 
वह ग्राथिक तथा सामाजिक नीति के निर्धारण में व्यवस्थापिका के मार्ग में रोडा 
अटका सके ॥ भारत में न्यायपालिका की स्थिति इगर्लंड तथा अमेरिका क 
बीच का हूँ। इसे न्यायिक पुनविकोकन का अधिकार हूँ, परन्तु यह प्रधिकार 
उतना व्यापक नही है जितना अमेरिका में। उच्चतम न्‍्यायाऊूय न स्वय अपने 
एक निर्णय में कहा ई कि भारत मे स्यायपाल्कि की वह भूमिका (0]2) 
नहीं हा सकती जा कि अमरिका में हैं। भारत में अ्न्तताग्रत्वा व्यवस्थापिका 
की सर्वोच्चता हे न कि न्यायपालिका को। समद सविधान में सश्ञापन के 
द्वारा न्‍्याबपाल्कि की दकित का अप्रभावी कर सकता है । 
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२३० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 
दाज्यो की न्यायपालिका 


उच्च न्यायालय --साधारणत स॒घ राज्यो में दोहरी न्यायपालिका होती 
है--सधीय तथा राज्यो की। परन्तु जैसा हम पहले लिख चुके हैं भारतीय 
सविधान द्वारा दोहरी न्यायपालिका की स्थापना नहीं की गई है। इसका 
कारण यह कहा गया हैं कि समस्त देश में एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिये। 


सविधान द्वारा प्रशासित राज्या के लिये एक उच्च न्यायालय का उपबन्ध 
किया गया हूँ। केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्यो के लिये उच्च न्‍्यायाल्‍ूय स्थापित 
क्रने का अधिकार ससद्‌ को दिया गया हैँ। जिन राज्या # नवीन सविधान 
ज्गू होने के पूव उच्च न्यायालय थे, इस सविधान के छाग्रू होने पर बहाँ के 

उच्च न्यायालय मान लिये गए हूँ। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख 

स्यायालय हू और इसका ऐसे न्यायालय के सब अधिकार दिए गए है। अधीन 
भ्यायालय इसके फैसछो को प्रामाणिक मानेंगे। 

अत्येक उच्च न्यायालय से एक सुख्य न्यायाधिपति तथा कुछ झन्य न्यायाधीश 
होगे। प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायाधीशों की अधिक से अधिक क्तिनी सख्या 
हो, इसको राष्ट्रपति आदेश द्वारा समय-समय पर नियत्ध करेगरा। इसलिए 
विभिन्न राज्या म सख्या अछग ग्रछग होगी। 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिये निम्नलिखित योग्यताएँ होनी 
चजहिए। 

(१) भारत का नामरिक होना, 

(२) भारत राज्य क्षेत्र के अन्दर कम से कम दस वर्ष तक कोई न्यायिक 
पद (>प्रधाटा॥। 0706) घारण किया होना, 

(३) भारत के क्सिी उच्च न्यायालय भें कम से कम दस वर्ष तक अधि+ 
चक्‍ता रह चुका हो । 

चच्च न्यायारूय के मुख्य न्यायाधिपति की नियृवित राष्ट्रपति भारत के 
मख्य न्‍्यायाधिपतति तथा राज्य के राज्यपारू अथवा राजप्रमुख के परामर्श 
से करता है! अन्य न्‍्यायाधोीशो को नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यामाधि- 
पति तथा राज्य के मुख्य न्यायाधिपति की राय से करता हूँ। न्‍्यायाघीशों की 


नियक्तित में राष्ट्रपति उनकी कानूनी याग्यता तथा चरित्र आदि पर ध्यान रखता 


है। प्रत्येक न्यायाधीश ६० वर्ष की थ्रायु तक अपने पद पर रह सकता हैं। 
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राज्यों के म्‌ रुप न्‍्यायाधिपति को ४००० स्पया मासिक तथा अन्य न्यायाधीशो को 
३५०० रुपया मासिक वेतन मिलता है। अवकाशञ्न ग्रहण करने के प३चात्‌ इनको 
पेन्शन भी मिलेगी। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधियति से परामर्श कर किसी 
न्यायाघीश् को एक उच्च न्यायालय सम दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानालरित 
कर सकता हूं। प्रत्यक न्यायाधीश पद ग्रहण से पूव राज्यपाल क सामने पद 
की शपथ लेता हू 


न्यायाधीश अगर चाहे तो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। श्रगर ससृद 
के दोना सदन अपने समस्त्र सदस्थो के बहुमत से तथा उपस्थित सदस्या के 
दो-तिहाई वहुमत से किसी न्यायाघीश के विरुद्ध अयोग्यता अथवा कदाचार का 
आरोप करके राष्ट्रपति से उसे हटाने की प्रार्थना करते हूँ ता राष्ट्रपति उमे 
अपने पद से हटा सकता हूँ । 


इस बात का प्रवन्ध किया गया हूँ कि न्यायपालिका स्वतन रहे। इसी कारण 
न्‍्यायाधीशा को पद से हटाने के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई हँ। उनके 
बेतन तथा भत्तों में विधान-मण्डल कोई कमी नहो कर सकता हे _न॑ उनके सम्बन्ध 
में कोई वादविवाद ही विधान-मण्डल में हो सकता हूँ ३ राज्यो के विषान मण्डलो 
द्वारा पास कोई भी बिल जिसका कि उच्च न्यायालय के अधिकारों पर उलटा 
प्रभाव होता हूं, बिना राष्ट्रपति की स्वीह्ति के कानून नहीं हो सकता हूँ । 
द॒द से भ्रवकाज्ञ प्रहण करने वे वाद वे कसी भी न्‍्यायाऊूय मे वकारूत नही बार 
सकते है । 

क्षेत्राधिकार --उच्च न्यूयालया के अधिकार कुछ साधारण परिवतना 

के अतिरिक्त वही ह जो नवीन सविधान छागू होने के पूर्व थे। उच्च न्यायालया 
के अधिकार काफी विस्तृत हूँ। वे राज्य के अन्दर दीवानी तथा फौजदारी दोना 
प्रकार के मामछा में अपील की सबसे ऊँची अदालत है। सविधान लागू होने 
के पूव, कलकत्ता, वग्वई तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास प्रारम्भिक 
तथा अपीलीय दोना प्रकार के अधिकार थे। व दीवानी मुकदमे जितका मून्‍्य 
दो हजार रुपये से अधिक होता था इममें आरम्भ कर सकते थे। वे फौजदारी 
मे भो जो प्रेसीडेसी द्वारा भेजे जाते थे इनमे आरम्म हो सकते थे । 

अन्य उच्च न्‍्यायारूया को प्रारम्मिक अधिकार नहीं थे। वे केवछ अपीलीय 
न्यायात््य थे। नए सविधान द्वारा इस अवस्था में क्लोई परिवर्तन नहीं किया गया 
है। परन्तु इसके द्वारा उच्च न्यायारूयो के अधिकार क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई हू। 
एक तो यह कि अब राजम्व तया उसकी वसूठों से सम्बन्धित मामले उच्च 
न्यायालयों के प्रारम्भिक क्षेत्राधिक्षार के अन्दगत झऋ। गए हू | सल्थिान लागू 
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होने के पूर्व यह अधिकार नहीं था। दूसरे यह कि अब नवीन सविधान हारा 
प्रत्येक उच्च न्यायालय को लेख निकालने का अधिकार दे दिया गया हूँ। 
इससे पूर्व केवल क्छकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों का यह अधिकार 
था। अन्य उच्च न्‍्यायारय केवल बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख ही निकाल सकते 
थे। परन्तु अब सब उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान किया गया हूँ। 
यह अ्रधिकार इसलिए प्रदान किया गया है ताकि व्यक्तियो के मूल अधिकारो का 
छचित प्रकार से सरक्षण हो सके । उच्च न्यायारूय किसी क्यतूत को झयर सविधान 
के उपबन्धों के विरुद्ध हो अ्वेध घोषित कर सकता हूँ । 


प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के अन्दर सब अन्य न्यायालयों 
तथा न्यायाधिकरणों (हछ७973!5) पर निरीक्षण का अ्रधिकार हूँ। 
परन्तु सैनिक न्यायालय इसके निरीक्षण में नहीं रहेगे। अपने प्रधीन न्याया- 
लूयो के ऊपर उच्च न्यायारूय के नीचे लिखे अधिकार है --(क) अधीन न्‍्याया- 
लयो से वि१रणी ((26 0ा' 72प्रगा5) मगा सकता है। (ख) अधीन 
भ्यायाल्यो की कार्यप्रणाली तथा कार्यवाहियों को निश्चित करने के लिये नियम बना 
सकता हैं| ([ग) अधीन न्यायालय के भ्रधिकारिया दवरा रखी जानेवाली पुस्तको, 
प्रविष्टियों तथा लेखाओ के रखने का ढय निश्चित कर सकता हैं। (घ) अधीन 
न्यायालयो के शे रिफ, क्लके , अत्य कमंचारी तथा वकील झादि की पीस निश्चित 
कर सकता हैं, (ड) कसी मुकदमे को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज 
सकता हूँ । 

हस्तान्तरण का अधिकार --मदि उच्च न्‍्यायालूय यह समझे कि किसी 
झधीन न्यायालय में कोई ऐसा मामला हैँ जिसमे कि संविधान के निर्वाचन 
( ॥7(८7[॥०।७/07)) सम्बन्धी कोई प्रसत श्रन्तर्गत हैँ तथा जिसका निर्धा- 
रित होना म/मलो के निबटाने को आवश्यक हैँ तो वह उस मुकदमे को अपने पास 
मणा लेगा। या तो वह उस मामले को स्वय निपटा देगा या उस विश्ञेष प्रइत 
को निर्धारित कर मामले को फिर से निचले न्यायालय में भेज देया। दूसरी 
दक्षा मे निचला न्यायालय उच्च-न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए झागे 
कार्यवाही करेया। 


उच्च न्यायालय के पदाधिकारी आदि ---उच्च न्यायालय के पद्मधिकारियों 
(दिशा सेवको की नियुक्तितयाँ मुख्य स्यायाधिपति या उसकी आजा से उस न्यायालय 
का कोई अत्य न्यायाधीश करता हैं। परल्तु राज्यपाल किसी ऐंसे व्यक्ति की 
नियलित के लिये जो कि पहले से न्यायारय में नही छूगा हैँ यह नियम बना 
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सकता हूँ कि बहू लोक सेवा के आयोग के परामर्स बिना नियुक्त न हो। इन पदाधि- 
कारियो की सेवा की झतर्ते राज्य के विधान मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध म्‌ बनायें 
हुए कानूनों के अघीन रहते हुए मुख्य न्‍्यायाधिपत्ति द्वारा निश्चित वी जाती 
हूँ । वेतन, भत्ता तथा छट्ठी झ्रादि से सम्बन्धित नियमा के लिये राज्यपाल 
का झसमोदन चाहिये । वेतन आदि का यय राज्य की सचित निधि पर भारित 
हर 


संसद को यह अ्रधिकार हूँ कि वह उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वा 
सकती हैं या उनके अधिकार को कम कर सकती हो । 


राज्यों में अधीन न्यायालय --उच्च न्यायालूय के अघीन जिछे म्‌ कई 
न्यायालय होते हूँ । फौजदारी तथा दीवानी के अलग-अछग न्यायालय हाते है ! 
इनके भ्रतिरिक्त भाऊझ की अदालतें (राजस्व न्यायालय) भी होती है। 


दण्ड न्यायालय --जिले मे सबसे बडा दण्ड न्यायालय सेशन कोटे कह- 
छाता हैँ । इसके न्यायाधीश को सेशन जज कहत हूँ । सेशन जज की सहायतार्थ 
सहकारी सेशन जज भी होते हू। इन न्यायारूया में जज मुकदमा का निर्णय 
जूरी था असेसरो की सहायता से करते हैं। इत न्‍्यायालूया के अधिकार फौज- 
दारी मामला में उच्च न्यायालय के समान ही है । परन्तु इसके द्वारा दिए हुए 
मृत्यु दण्ड के लिए उच्च न्यायालय का अनुमोदन आवश्यक हूँ। इसके ग्रधिकार 
प्रारम्भिक तथा अ्रपीलीय दोनो प्रकार के है । 


सश्नन जज के अधीन तीन श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते है। प्रथम श्रेणी के 

| मजिस्ट्रेट का २ वर्ष की सजा तथा १००० र्पया तक जुर्माना करने का अधि* 
कार हूँ । हितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ६ माह की सजा तथा ३०० रुपया तब 
जुर्माना करने का अधिकार हैँ । तृतीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट १ माह की कंद तथा 
५० स्पया जुर्माना कर सकता हैं। मजिस्ट्रेट वँतनिक तथा अर्वतनिक दाना 
प्रकार के हाते हैं। अवंतनिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य को सरकार वरती 
हैं। इनके पास साधारण मुकदमे ही आते हूँ। 


बैत्तनिक म॑ जिस्ट्रेद्रा में जिलाधीश (4)507700 ५38507946) को प्रथम 
धरेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार हाते है । इसके नीचे डिप्टी कटेक्टर तथा वह- 
सीलदार और नायव तहसीलदार की कचहरियाँ हादी हैं ! प्रेसीडन्सी झहरो 
में प्रस्सीडेन्सी मजिस्ट्रेट होते हैँ। बडे शहरो में सिटी मजिस्ट्रेट भी होते हूँ। 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कचहरी में उसके मातहत कचहरियों के निर्णया की 


ख्३४ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


अपील हो सकती हूँ । प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध सेशन जज की 
अदालत मे तथा इसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हो सकती 
हं। 

अभी तक जिला अधिकारियों के पास कार्यकारिणी और न्यायपलिका 
दोनो प्रकार के अधिकार सयकक्‍त रूप से है। परन्तु नागरिक की स्वतत्रता के 
“हित में यह कहा जाता है कि इनका पृथक्करण होना चाहिये । इस उद्देश्य में 
कूछ राज्यों ने पहला कदम उठाया हूँ । 

व्यवहार न्यायालय --जिले में दीवानी की सबसे बड़ी अदालत जिला 
न्यायाधीश की अदालत होती हैँ । साधारणत एक ही «यक्ति सेशन जज तथा 
जिला न्यायाधीश दोनों पद घारण किए रहता है। जिला न्यायाधीश को 
दीवानी मामलो में प्रारम्भिक तथा अपीलीय दोनो प्रकार के अधिकार हूँ। 
इसमे केबल उन मुकदमो वी अ्रपीक हो सकती है जिनका मूल्य ५०००) 
से कम होता हैँ। इससे अ्रधिक मल्य के मुकदमे सीधे उच्च न्यायालय में अपील 
के लिये जाते है । 


जिला न्यायाघीश्ष के मातहत अन्य अदालतों होती है जिनके ऊपर उ्कों 
प्तिरीक्षण का अधिकार है । सिविल जज जिला न्यायाधीश के मातह॒त है! 
उसको लगभग वही अधिकार प्राप्त है जो कि जिला न्यायाधीश को। इसके 
नीचे म्‌न्सिफ की अदालत होती हूँ । म्‌न्सिफी को साधारणत २०००| मूल्य 
तक के म्‌ कदमे और विज्ञेष अधिकार दिए जाने पर ५०००) मूल्य (के 
मुकदमे का अधिकार रहता हैँ परन्तु इनको अपीलीय अधिकार नही हैं. 
बडे जिलों में इनके अतिरिक्त स्मॉल-कॉज-कोर्ट (खफोफा अदालत) भो 
है। इनमे साधारणत ५००) और विशेष अवसरो पर १०००) मूल्य पैर्क 
मुकदमे सुने जाते है। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में ये अदालतें २०००) 
मूल्य तक के मुकदमे सुन सकती हँ। इनके निर्णय की अपील नही होती हैं! 

जिला न्यायाधीश आदि की नियुक्ति --सविधान में यह कहा गयाई 
कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद-स्थापना तथा पदोन्नति उस राज 
के उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल या राजग्रमुख_करेगा। हि कोई 
व्यक्ति जो सघ की या राज्य की सेवा मे पहिले से नही लगा हूँ, तभी जिर्ली 
न्यायाधीश हो सकता हूँ जब कि वह कप से कम सात वर्षों तक भखिववना ता 
अकील रह चुका ह तथा उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने 
की हूँ। जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य पदो पर नियुक्त के लिये राज 
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वाल उस राज्य के लोकसेवा आयोग तथा उच्च न्यायाल्य से 
परामश्ण करेगा। राज्य के झन्तर्गेत सब अधीन न्‍्यायाल्या तथा उनके कम- 
चारियो पर उच्च न्यायालय को नियत्रण तथा निरीक्षण क्‍या अधिकार हूँ 


माल की अदालत --राज्य में माल की सबसे वडी अदालत बोर्ड जॉव 
रेवेन्यू हैं। इसके नीचे कमिश्नर की अदालत होती हैँ | जिले में माल की सबसे 
बडी झ्रदालत जिला मजिस्ट्रेट की होती है। इसके नीचे डिप्टी कलेक्टर तथा 
तहसीलदार की भ्रदालते हैं। इन अ्रदालता में मालुगुजारी सम्बन्धी मामले 
सुन जाते हँ। 

न्याय-पचायत --जिन सूवा में पचायत प्रथा स्थापित की गई हैं वहाँ 
पचायती श्रदाल्तें भी हैं। इन अदालता के सदस्यो का चुनाव गाँव की पचायत 
के सदस्यों द्वारा किया जाता है गाँव के मामूली मुकदम--दीवानी तथा फौज- 
दारी--की सुनवाई इन अदालतो मे हाती हैं। 


प्रश्न 
(१) उच्चतम न्यायालय के इत्या तथा शक्तियों का वर्णन कीजिये। इस 
स्यायारूय का भारतीय सविघान में क्या विद्येप महत्व हे ? (यू० पी० १९५३) 
(२) संघीय राज्य में न्यायपालिका का क्या महत्व है ? भारत में न्‍्याय- 
पालिका कहाँ तक इन कर्तंब्या को पूरा करती हूं ? 

श (३) उच्च न्यायालयों बे सगठन तथा अधिकारो का सक्षिप्त वणन 

कीजिये । 
(४) जिले में न्याय का प्रवन्ध किस प्रकार होता हैँ ? समझा कर 

लिखिये । 
(५) भारत के उच्चतम न्यायालय के सगठन तथा झ्धिकारो का स्पष्ट 
उल्लेख कीजिए । (यू० पी० १९५६) 


(६) हमारे सविधान में उच्चतम न्यायारूय का क्‍या स्थान हूँ? उसके 
अधिकारों का वर्णन कीजिए । (यू० पी० १९५७) 


अध्याय १३ 


जिले का शासन-अबन्ध 


जिलाधीश --्रत्येक राज्य कई जिलो में बाँटा गया हैँ, हमारे उत्तर 
प्रदेश मे ५१ जिले है । यह आवश्यक नहीं हँ कि सब जिछो में आ्राबादी बराबर 
हो या उतका क्षेत्रफल बराबर हो। कुछ जिले छोटे तथा कुछ बडे हैँ। इसी 
प्रकार आबादी की दृष्टि से भी उनमें काफी अन्तर है। आधिक दृष्टि से भी 
उनमें असमानता हैँ । परन्तु प्रत्येक जिले मे शासन-यन्त्र एक सा ही होता है! 
हर जिले में सरकार के कई विभाग होते है, ज॑से, शिक्षा, स्वास्थय, पुलिस, पब्लिक 
वर्कंस आदि | इनमे से प्रत्येक का जिले मे एक प्रधान होता हैं। जिछे में सबसे 
मुख्य अधिकारी जिलाधीश कहलाता हैं। वह जिले में सरकार की शक्ति का 
प्रतीक हूँ । वह प्रत्येक दृष्टि से जिले का मुख्य अधिकारी है। साधारण बोल- 
चाछ में वह जिले का मालिक ह्‌। उसका मुख्य काम छगान वसूल करना तथा 
जिले में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखना है। साधारण जनता की आँखों मे 
वही सरकार हूँ । उसके कई प्रकार के काम होते है। जिले का प्रत्येक विभाग 
कुछ मात्रा तक उसके निरीक्षण में रहता है। एक लेखक के अनुसार वह जिले 
में सरकार का ऑल, कान, मुह तथा हाथ है । 
स्वराज्य प्राप्ति से पूर्व साधारणत इन्डियन सिविल सविस के सदस्य जिला> 
धीश बनाये जाते थे । कुछ अवसरो पर प्रान्तीय सिविल सर्विस के बहुत पुराने 
सदस्य भी कभी-कभी कसी जले के जिलाधीश बना दिये जाते थे। परन्तु मुख्य 
जिलो के जिलाधीश्य सवंदा इन्डियन सिविल सर्विस के ही सदस्य होते थे। 
ब्रिटिश सत्ता के ये जिलाधीदय प्रतीक थे। श्रव्‌ जिल्ाधीय भारतीय एडमिनिस्ट्रें- 
ट्िव सर्विस के सदस्य होगे । इस समय कई प्रान्तीय स्विस के सदस्य भी. जिला- 
धीश पद पर नियुक्त हूँ । 
जिलाधीश के अधिकार --उसके अधिकार अनेक हैँ। सुविधा्थ उनको 
हम नीचे लिखे वर्गों में बाँट सकते हैँ । 
१) जिले में शान्ति तथा सुब्यवरथा बनायरखना --सामाजिक जीदत 
के लिए शान्ति आवश्यक है । सरकार के मुस्य कत्तंव्यों में से एक यह हूं कि 
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प्रत्येक नागरिक को इस बात का विश्वास हो कि वह अपना काम बिना विध्त 
बाधाओ के कर सकता हे। इसके लिये झान्ति तथा व्यवस्था वनी रहनी चाहिये। 
जिले के अन्दर यह काम जिल्शधीश का हैं। इस हेतु जिले वी पुलिस का उसके 
साथ सहमोग करना पडता हूँ। तथा उसके आज्ञानुमार काम करना हात् हैँ। 
पुलिस जिलाधीश का एक हाथ हैँ। जिले का प्रत्येक पुलिस-अ्रफ्सर इस दृष्टि 
से भातहत हूँ । शान्ति तथा सुब्यवस्था का वनाये रखने के लिये कलेक्टर को बहत 
अधिकार दिये गए हूँ। वह सभा या जुलूसा पर रोक लगा सकता हैं। करफ्यू 
आर्डर तथा धारा १४४ लग्रा सकता हँ। वह समाचार पत्रों वी भी देखभाल 
करता हूँ। वह वन्दूक आदि के लाइसेन्स पर भी रोक रखता हैं। जिले में 
शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये वह जिले का दौरा करता हूँ, जनता के 
प्रतिनिधियों से मिलता हूँ उनकी तकलीफ़ा को युनता हूँ उन्ह दूर करने की चेप्टा 
करता हे। झाजकल गल्‍्ले, कपडे तथा मकाना की कभी के कारण इन बातो का 
प्रवन्ध करने के लिए जो राशनिंग तथा सप्लाई विभाग खोले गए है वे भी जिला- 
घीर के अधीन है । 


(२) मालरुज्ञारी वसूल करने का अधिकार --कछेक्टर झब्द का अथे 
वसूल करने वाला होता हैँ । वह जिले की माल्गुजारी वसूल करता हैँ। 
यहभी उसके पृ ्य कामा में से एक हूँ । उसको यह अधिकार नहीं कि बह 
घटाया बटा सके । परन्तु अकाल, वाट आदि के समय वह सरकार से यह सिफा- 
रिश कर सक्तता हैँ कि इसमें कमी या छुट कर दी जावे। इसलिए जिले के झन्दर 
इस कार्य से सम्बन्धित सव अधिकारी उसके मातहत हूँ। उसके नीचे 
काम को करने के लिये डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानू नगो 
तथा पटवारी हीते हूँ । इस प्रकार जिल्यधीश इस सगठन का म्‌खिया है । रुगान 
वसूल करने के साथ साथ जिलाधीश किसाना के हिता तथा समस्याआ का 
गी ध्यान रखता हूँ | अ्तिवृष्टि या अनावुष्टि या कसी और कारण से उत्पन्न 
कठिनाइयो को हल करने में वह क्सिनो वी सहायता करता है । जिले का झाव- 
कारी महकमा उसके अबीन होता है । मादक-वस्तुआ के विज्नी का लाइसेन्स वही 
मजूर करता हूँ। इसके साथ-साथ रजिस्ट्रेशन-विभाग भी उसी के अघीन होता 
हूँ । जिले का खजाना भी उसी की मातहत्ती में होता हू । 


(३) न्याय सम्बन्धी अधिकार --हम पहले ही कह चुके हूँ कि जिलाधीद्य 
प्रथम श्रणी का मंजिस्ट्रेंट होता हें। उसे २ वर्ष तक की कद तथा १००० 
रुपया तक जुर्माना करने का अधिकार हूँ। हितीयश्रेणी के मे जिस्ट्रेटो के निर्णयो 
के विरुद्ध वह अपील सुनता हं। मेजिस्ट्रेटो की अदालतें उसके अघीन हूँ । 


श्३्८ट भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


जिलाधीश जिले में माल के मुकदमो की सबसे बडी अ्रदालत है। नीचे 
की माल की अदालतों से उसके पास अपील झाती हूँ। इसके निर्णय के विरुद्ध 
कमिश्नर की झ्रदालत में अपील हो सकती हैँ । 


कई छोमो का कहना हूँ कि जिला अधिका रियो के हाथ में इस प्रकार से 
शासन तथा न्याय दोनो अ्रधिकार को सयुक्‍त रूप से नही होता चाहियें। इनका 
क्यम केवल शासन करना होना चाहिये, न कि न्याय करना भी। क्यो कि 
अगर शासन तथा न्याय सम्बन्धी अधिकार एक ही व्यक्ति को हाथ में होगे तो 
सच्चा न्याय सम्भव नही है । इसी कारण बहुत समय से सुधारको ने इस बात की 
माँग की हूँ कि कार्यकारिणी तथा न्‍्यायपाछिका का पृथक्‍्करण किया जावे। 
इसके भ्रतिरिक्त अगर न्याय का काम पृथक कर दिया जावे तो ये अ्रधिकारी 
शासन कार्य की ओर ध्यान दे सकते है। सविधान के नौति-निरदेशक तत्व 
वाले भाग में यह कहा गया हूँ कि न्याय तथा शासन सबधी कार्यों को शीघ्रता 
से अलछग-प्रलय किया जावेगा । कुछ राज्यो मे इस दिशा में कदम उठाया गया है । 


(४) निरीक्षण का अधिकार --जिले में कई विभाग होते है, ज॑से शिक्षा 
स्वास्थ्य, जेल, पुलिस, जगलात, पब्लिक वर्क्स आदि। इनमें से भ्रत्येक का 
जिले में एक एक प्रधान होता हूँ । ये प्रधान प्रदेश सरकार के अ्रधीन हैं तथा 
जिलाधीश इनका प्रधान नही हूँ और न ये विभाग उसकी अधीनता में है। 
तथापि ये सब विभाग जिलाधीद को अपने-अपने कार्यों की सूचना देते रहते है 
और इन विभागों के ऊपर उसका अपरोक्ष रूप से, कुछ न कुछ नियत्रण रहता हूँ। 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जिलाधीश जिले मे सरकार के प्रतिनिधि 
के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ग्रतएव यह स्वाभाविक हँ कि उस्रका पद सबसे 


अधिक महत्वपूर्ण हा। 


इन सरकारी विभागा के अतिरिक्त स्थानीय सस्थाओ, जैसे जिला-बोड्ड, 
नगरपालिका झ्ादि के कामो पर भी जिलाघीश नियत्रण रखता हें। १९३९ 
तक तो जिलाधीश ही जिला-बोर्ड का सभापति होता था। परन्तु अब एसा 
नही होता हैँ । अगर जिलाधीश इन सस्थाओ के कार्य से खतुष्ट नही हैं तो वह 
इसकी सूचना सरकार को दें सकता हँ। अब _जिल्मधीश तथा आदिशिक 
सरकार के मध्य सीधा सम्बन्ध स्थापित हो ग्रया है। कमिश्नर के बहुत से 


अधिकार जिलाधीश को मिल गए हूँ 


जिले का ज्ासन-अ्रवन्ध २३९ 


जिलाधीश के अधिकारों की सीमा --जिलाबीश अपने श्रधिकारा के 
सम्बन्ध में अपने ऊपर के अधिकारिया की अ्धीनता में काम करता हैं। वह 
राज्य सरकार के भ्रधान हुँ और उसे अपने कामो की सूचना समय-समय पर भेजता 
हैँ। दण्ड के मामछो में उसके निर्णय के विस्ड्ध सेशन जज के यहाँ अपील होती 
हैँ । साल के मुकदमा की अपील उसके यहाँ से कमिश्नर की अदालत में हाती 
हा 

जिले के भाग --प्रत्यक जिछा कई छोटे-छोटे भागा में बटा रहता हैं। 
इनको सब डिवीजन/ कहते है । प्रत्येक सब डिवीजन एक सव-डिविजनल-अफमर 
के अधीन होता हैँ । यह अफसर सावारणत प्रान्तीय सिविल सविस का सदस्य 
होता हूँ । कुछ अवसरों पर भारतीय सविस का नया भर्ती हुआ सदस्य भी इस 
पद पर नियुक्त कर दिया जाता हूँ। इन सव-डिविजनल झफसरा को प्रथम 
श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार हाते है । इनमें से कुछ अफसर तो जिले 
के हेड-क्वार्टर मे रहते हैँ तथा कुछ अपने सब डिवीजनों में रहते हैँ। ये 
अधिकारी जिलाधीय के अघीन होते हैं। इनका काम अपने सब-डिवीजनो में 
वहीं है जो कि जिलाधीश का जिले मे होता हूँ, अर्थात्‌ माकूगुजारी वसूल करना, 
शान्ति व्यवस्था बनायें रखना तथा कचहरी करनां। जिलाधीश समस्त जिले का 
प्रशासन इन अधिकारिया वी सहायत्ता से करता हूँ । 


सब-डिविजनल अफसर को अ्रघीनता में तहसीलदार तथा नायव-तहसीलूदार 
होते हूँ । प्रत्येक जिला कुछ तहसीला में बटा होता हैँ। तहसील के अ्रफ्सर को 
तहसीलदार कहते हूँ । तहसील में तहसीलदार के वही काम है जो सब-डिवी- 
जनल अफ्सर के सब-डिवीजन में होते हैं । वह तहसील की शान्ति तथा व्यवस्था 
के लिये उत्तरदायी हूँ तथा उसका न्याय सम्बन्धी अधिकार और मालगुजारी 
वसूल करने के अधिकार होते हैँ। तहसीरूदारा को साधारणत द्वितीय श्रेणी 
के मजिस्ट्रेट वे अधिकार हात हैँ। तहसीलदार की सहायता के लिये उसकी नीचे 
नायव-सहसोलदाद होता हँ ) इसका काम माल्गूजारी वसूल करने के काम 
में उसवी सहायता करना हाता है) 

प्रत्येक तहसील म॑ कुछ परगने होते है। प्रत्येक परगना कुछ गाँवों के मिलने 
से बनना हैं। परगने में मारूगुजारी वसूछ करने के लिये काटूनगो होता है । प्रत्येक 
गाँव में एक पटवारी तथा एक मुखिया होता है। मुखिया गाँठ के प्रवन्ध के 


ल्पि उत्तरदापी हूँ । पटवारी का काम माल्गजारी आदि का हिसाव रखना है + 


इसके ग्नतिरिक्त याँव में एक चौकीदार भी होता हूँ । इसका क्यम गाँव के अ्प- 
राघ आदि की सूचना पुल्सि थाने मे देना हैं। 


खडे भारतीय सविघान तथा नागरिकता 


डिवीज्ञन --कई जिलो के मिलने से डिवीजन बनता है । यह प्रशासकीय 
क्षेत्र एक कमिश्नर केअधीन होता हैँ ! इसीलिये इसे कमिब्नरी भी कहा जाता 
है। प्राय सभी राज्यो में डिवीजन हूँ । परन्त बम्बई राज्य में सन्‌ १९५० से 
कुमिइनरियो को हटा दिया गया हैं । मद्रास में भी कमिश्नर के पद को हटा 
दिया गया हूँ । कछ छोगो के मतानसार कमिइ्तर तथा कमिइनरिया को हटाने 
से प्रश्चासन में कोई असुविधा नही होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसीलिये 
कमिश्नरियो की सख्या कम कर दी थी तथा कमिश्नर के जिले के प्रशासन के 
ऊपर निगरानी सम्बन्धी अधिकारा में कमी कर दी थी। क्याकि यह तर्क उपस्थित 
किया गया था कि राज्य सरकार तथा जिलाधघीझा के मध्य इस कटी की कोई 
आवश्यकता नहों हें और उनके मश्य सीधा सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये। 
परन्तु श्रब पुन उत्तर प्रदेश सरकार ने कमिश्नरियों की सल्या दस कर दी हूं 
तथा कमिश्तरों को उनके पुराने अधिकारा से विभूषित कर दिया हूँ । 


कमिश्नर प्रश्लासकीय सेवा का पुराना तथा अनुभवी कर्मचारी होता है! 
कमिश्नर का कार्य जिलाधीशा के कार्यों का निरीक्षण करना हूँ । वह इस बात 
को देखता हूँ कि जिलाघीश राज्य सराकार की प्राज्ञाओं के अनुसार काम 
रह है। जिले तथा राज्य सरकार केबीच वह सम्पर्क बनाता है। इसलिए राज्य 
सरकार की झाज्ञाएँ उसी के द्वारा जिला अधिकारियों को पहुँचाई जाती हैँ तथा 
जिले से राज्य सरकार के पास उसी की द्वारा पत्र आदि भेजे जाते है। वह 
जिलाधीश तथा पुलिस कप्तान के कार्यो के मध्य सयोजन में सहायक होता हैँ। 
कमिश्नर को सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर्यमत आयोजना सम्बन्धी 
सभी विषयो की निगरानी का अधिकार प्रदान किया गया हूँ। इसके अतिरिक्त 
कमिश्नर का श्रघान कार्य साल्युजारी सम्बन्धी हैं । वह इसकी वसूली का 
निरीक्षण करता हूँ । उसे यह अधिकार हैँ कि विशेष अ्रवेसरा पर माछगुजारी 
की वसूली रोक दे या उसमें कमी कर दे। माल के मुकदमे उसकी अदालत में 
होते है । इस विपय में जिलाधीशो के निर्णय के विरूद्ध उस के यहाँ प्रपील होती 
हूँ। 

इन अधिकारों के अतिरिक्त कमिइनर को स्थानीय सस्थाओ के ऊपर 
देखभाल करने के अधिकार भी प्राप्त हैं। वह इनके वजट दमा निरीक्षण भी 
करता हूँ। प्रतिवर्ष वह इनके काम के ऊपर एक रिपोर्ट देता हैं दिसमें 
उनके वाधिक कार्य का सक्षिप्त विवरण तथा आलोचना रहती हें। 
प्रबन्ध --राज्य का मुख्य कार्य प्राचीन-काल से ही आन्तरिक 


पुलिस का ग्रचन 
न तथा देश की वाह्य आक्रमण से रक्षा बतलाया 


शान्ति को बनायें रखना तथा 


जिले का सासन-प्रवन्ध सर 


गया हूँ। आन्‍्तरिक झान्ति बे ल्पि प्रत्येक देश में पुल्सि विभाग हाता हैँ। 
हमारे देश में पुलिस सघीय विपय नहीं है परन्तु राज्य सरकारा क अबीन हैं। 
ज़िटे में पुलिस-विभाग का प्रधान ड्मेचारी पुलिस-सुपरिन्टेग्डेन्ट कहछाता है। 
इसकों साधारण छोग पुलिस कप्तान कह कर सम्बोधित करते है। यह जिलेम 
साधारण पुलिस तथा खफिया-पुलिस दाना का प्रधान है । साधारणन यह इन्डि- 
यन पुलिस सविस का सदस्प्र हाता हैँ। परन्तु कभी कभी प्रान्तीय पुलिस स्विस 
के अनुभव कर्मचारी भी इस पद पर नियुक्त हो जाते है। पुलिस मुपरिन्डन्डेट 
बी मातहती में उसका कार्य में सहायता देने के छिये डिप्टी सुपरिन्‍्टन्डेन्ट होते 
॥ ये प्रान्तीय पुलिस सविस के सदस्य हाने हूँ। 


ये जिले के पुलिस अधिकारी जिलाघीश की सहायता के लिए है ताकि बह 
जिल को शान्ति व्यवस्था बनाएरखे तथा जहाँ आवश्यकता प्रतोत हो इनको 
सहायता ले। अतएव जिले में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिये पुलिस को 
जिलाधीश वी झाजा से कार्य करना पडता हूँ । पुलिस सुपरिल्टेडेण्ट का यह कर्त्तव्य 
है कि बह जिलाबीद को जिले की शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी वाता की खबर 
देता रह। परन्तु जहाँ तक आन्तरिक अनुशासन, प्रवन्ध आदि का सम्बन्ध हूँ, 
पुलिस सुपरिस्टेन्डेण्ट पुलिख विभाग दे अपने स ऊँचे कर्मचारिया के अधीन है। 
इनके आत्तरिक मामला में जिलाधीद को कोई अधिकार नहीं हूँ 


प्रत्येक राज्य मे एक पुलिस विभाग हाता हैं । इसका प्रधान एक मत्री होता 
। पुलिस तथा जेल विभाग एक ही मत्री क अधोन होते हं । यह प्रावव्यक 
विभागा में से एक हैँ । मत्री के नीचे पुलिस विभाग का मख्य भ्रफ्सर इन्सपेक्टर 
जनरल कहलाता हूँ । यह भारतीय पुल्िसि सविस का पुराना तथा अनुभवी 
सदस्य हाता है। यह राज्य के अन्दर पूर पुलिस विभागा का मालिक हूँ । साधारण 
पुलिस तथा खुफ्या पुलिस दाना उसके अधीन है। मन्त्री तो अपने कार्यों के 
लिए राज्य विधान म/डल के प्रति उत्तरदायी हूँ ? इन्स्पक्टर-जनरल मन्त्री के 
प्रति उत्तरदायी है । 


इन्सपक्टर-जनरल के अधीन कुछ टिप्टी इन्सपक्टर-जतरल होते हूं। प्रत्येक 
डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल के अधीन एक-एक रेज्ज होती हँ। एक रेज्ज में कई 
जिड हार्त हूँ । साधारणतत एके रेहझज में ८-१० जिले होते हे । एक डिप्टी- 
इन्मपेक्टर-जनरल हेड-क्वाटर में होता हैं । एक खफ्यिा-पुल्सि के लिए निपक्‍त 
हाता हूँ । 
फा०ण ३२६ 


जिले का झासन-अवन्ध र्‌४ड३े 


चप्टा नहीं की हुँ। इसका मुख्य काम जनता मे आतक जमाना था। अव भी 
पुलिस की सब व्‌ राइयाँ दूर नही हो गई परन्तु काँग्रेस मन्त्रिमण्डल इन वुराइयो को 
दूर करने का प्रयत्न कर रहे है ! 


जेल विभाग --यह्‌ विभाग भी राज्य सरकार के अधीन हँँ। इसका 
प्रधान एक मत्री होता हूँ। पुलिस नथा जेल विभाग एक ही मत्री के अधीन 
होते हूँ। इससे नोचे एक इन्सपेक्टर-जनरल हाता हैं। यह अधिकारों में डिकल 
सर्विप्त का पुराना सदस्य होता है। जेल विभाग के अन्य सब कर्मचारी इसकी 
अधीनता में काम करते हैँ। 


जेल निम्नलिखित प्रकार के हाते है -- 


(१) केन्द्रीय जेल --इत जेछा में वे अपराबी रखे जाते हैँ जो कि 
लम्बे काल के लिये दडित होते है। ये प्रत्येक जिला मे नही होते है, परन्तु कुछ 
मुख्य-मृश्य स्थानों में स्थावित्त किए गए है। प्रत्पेक केन्द्रीय जेल में एक 
सुपरि्ट्टेण्ट, जेलर, वार्डर आदि होते है । 


(२) जिलाजेल --हर डिले मे अपराधियों को रखने के लिये जिया 
जल होती हू। सिविल-मजैन इन जेंलो का विरीक्षण करता हूँ । इसके ग्रतिरिक्त 
जेलर मेडिकल ग्रफपर तया वार्डर आदि होते हैँ । 


(३) हृवालात --इनमे वे केदी रखे जाते है जिनक्ता मुकदमा चल रहा 
तथा जिनका फंसला नही हुआ हो। 
ह 


(४) क्रैम्प जेल --इनकी स्थापना तब की जाती जब कि कैदियों की 
सख्या बहुत बढ जाती हूँ । 


जेल में स्त्री तथा पुरुपों को अलग-अलग रखा जाता हूँ। स्त्रिया के भाग 
में वार्डर आदि क्मंचारी सव स्त्रियाँ ही होतों है। बच्चो के लिए भी अलग प्रबन्ध 
हैं। उन्हे बड़े कंदियों के साथ नही रखा जाता हूँ। वालक अपराधियों के सुधार 
के लिए भी अलग जेलो को व्यवस्था हूँ, जिनको रिफॉमिंटरी स्कूल कहा जाता है 
परन्तु इनकी सख्या नमण्य हूँ । 


हमारे देश में जेलों में बहुत अधिके सुधार वी आवश्यकत्ता हूँ । विदेशी 
शासको ने इस ओर कभी भी ध्यान नही दिया | काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने इस दिशा 
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में कुछ कदम उठाया था परन्तु श्रधिक नही। यह आवश्यक हे कि जेल क ब्न्दर 
कौदिया दे साथ शिष्ट तथा सम्य व्यवहार होना चाहिये. उनके शारीरिक 
तथा मानसिक आमोद का प्रबन्ध होता चाहिये । खाना स्वास्थ्य-कर होना 
आहिए। इन सब सुधारो के बिना हमारे जेला की दक्षा अच्छी नही हो सकती । 
प्रश्न 
(१) जिले के प्रशासन के लिए किस प्रकार सगठन किया जाता हूं ? 
(२) जिलाघीद के क्या-क्या श्रधिकार हैं ? 


अध्याय १४ 


स्थानीय संस्थाएँ 

महत्व --स्थानीय-सस्थाआ से तात्सययं उन सस्थाआ से हूँ जिनके द्वारा 
जनता के प्रतिनिधि अपने स्थानीय मामछो का प्रवन्ध करते है । इस प्रकार 
जनता को शासन में भाग छेते का श्रदसर मिलता हूँ / इस प्रथा को स्थानीय 
स्व॒राज्य या स्थानीय स्वाशासन कहते है। स्थानीय स्वराज्य का बहुत 

महत्व हूँ । 

कन्द्रीय सरकार से यह आद्या रखना कि वह समस्त देश का शासन ठीक 
प्रकार से कर सकेगी व्यर्थ हें । क्योकि सरकार के राष्ट्रीय महत्व के काम ही 
इसने श्रधिक बढ गए हूँ तथा जटिल हो गए हैं कि वह छोटी छोटी स्थानीय 
समस्याभा पर ध्यान नही दे सकती है । स्थानीय सस्थाएँ हो मनुप्य के देनिक 
जीवन के लिये आ्रावश्यक सविधाओ का प्रबन्ध कर सकती है । 


केन्द्रीय सरकार के सदस्य स्थानीय मामलो में बहुत दिलचस्पी नही लेंगे 
क्याकि उनका घ्यान राष्ट्रीय मामलों में ही उल्झा रहता हैं। वे भ्पने को राष्ट्र 
के लिये चना हुआ समझते हैं, इसलिए स्थानीय मामला के प्रति उनमें न काम 
करने की इच्छा रहती हूँ और न उत्तरदायित्व को भावना । 


अगर सब काम केन्द्रीय सरकार के ही हाथा में रहे तो पूरी सरकार एक 
नौकरशाही में परिणत हो जावेगी ॥ ये सरकारी कर्मचारी अधिकतर मन 
माना काम करते है। नौकरझ्ाही का सबसे बडा दोप छाल-फीता (३60 
9[08 ) 4हछाता हैं । सरकारी अफसरा के अन्दर सहानुभूति कम रहती है। 
ब सब काम करने में देर लगाते हे क्योकि प्रत्येक काम कायदे के अनुसार होना 
चाहिए। 

स्थानीय कामो को वे ही ठीक प्रकार समझ सकते हैं जो कि वहाँ के रहने 
वाछे हा। बाहरी आदमी इन कामा को ठीक प्रकार नही कर सकता हैं । 

स्थानीय सस्थाओ के द्वारा सागरिकों को राजनेतिक-क्षिक्षा मिलती है । 
उनमें कई गुणों की वृद्धि होती हूँ । वे यह समझते है कि उत्तरायित्वपूर्वकः 
बसे काम दरसा चाहिए। प्रजातन्त्र में इन सस्थाओं का महान महत्व है । ये 

!गरिका को शासन प्रदन्ध का ज्ञान देकर उन्हें देश के झासन में भाग छेने 

योग्य बनाती है 
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ऐतिहासिक प्रष्ठमूमि --साधारणत यह समझ। जाता है कि स्थानीय 
सस्थाओ का प्रारभ अँग्रेजी कार से ही हुआ तथा प्राचीन और मध्यकाछीन 
भारत में ऐसी सस्थाओ का कोई भी चिह्न नहीं था। यद्यपि यह सत्य हूँ कि 
उस समय इनेका स्वरूप आज से भिन्न था परन्तु यह कहना कि वे अंग्रेजी काल के 
पूर्व नही थी, असत्य हैं । 


प्राचीन भारत में नगर तथा भाँवा दोनो के प्रबन्ध के लिए सस्थाएँ थी। इन 
संस्‍्थाओ को इन क्षेत्रों का उचित प्रकार से प्रबन्ध करने के लिये आवश्यक अधिकार 
मिले थे। इनका प्रबन्ध सराहनीय था। 


नगर के प्रबन्ध के लिये कई कमेटिया होती थी । इनमे से एक कमेटी प्रधान 
होती थी। प्रत्येक कमेटी को किसी न किसी बात का प्रवन्ध करना पडता था, 
जैसे, रोशनी, सफाई, शिक्षा, दूकानो का प्रवन्ध इत्यादि॥ विदेशी यात्रिया ने 
इस प्रबन्ध की प्रशसा की। उदाहरणार्थ, मेगस्थानीज जो कि चन्द्रगुप्त मौर्य 
के शासन काल में आया था, पादिलपुत्र नयर के प्रबन्ध बी अशसा करता है! 


गाव में भी उनके प्रबन्ध के लिए सस्थाएँ थी। इनको पचायत कहते थे। 
अत्येक गाव की पचायत के नीचे कई कमेटियाँ होती थी। ये भ्राव की विभिन्न 
बातो का प्रबन्ध करती थी। इल पचायतो का अधिकार क्षेत्र वास्तव में बहुत 
व्यापक था। गाँव के सब प्रकार के मामले पचायत ही निपटा देती थी। इसका 
कारण यह था कि गाँवा का जीवत उस समय सामूहिक था तथा गाव स्वावरूस्बी 
(६९[-5परटांशा4) थे। अपनी झावश्यकता की चीजें स्वय ही पैदा कर 
छेते थे । गाँव की यह ग्रवस्था उन्नीसवी शतान्दी में झ्राकर १दलने छगी । ब्रिटिश 
सा म्राज्य की स्थापना के पश्चात्‌ गाँव की स्थिति में परिवर्तन होना आरम्भ हुआा। 
पजीवादी व्यवस्था में गाँव स्वावलम्बी रह ही नही सकते थे। इसी कारण ब्रिटिश 
काल में ग्राम प चायते मृत हो गई। मुसलूममानी काल में भारत की ग्रामीण संस्शँ 
वनी रही। 

अंग्रेजी काल --अँग्रेजी काल मे स्थानीय स्वराज्य का प्रारम्भ स*ँ 

(७८७ ई७ से प्रारम्म होता है । इस बर्थ मद्गास में एक कारपोरेशन (निगग) 
की स्थापना की गई। कुछ काछ पश्चात्‌ इसी प्रकार के निगम कलकत्ता वेथा 
बम्बई में भी स्थापित किए गए । स्व १८४२ में स्थानीय स्वराज्य कुछ अन्य 
नगरो में स्थापित किया गया। परन्तु यह कहना अत्युक्तिपूर्ण नही होगा कि स्थानीय 
स्वराज्य का वास्तविक आरम्म सन्‌ १८७० से होता है। उस वर्ष भारत आओ 
कार ने अपने एक अस्ताव में यह कहा था कि सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा झादि 
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कामो से सम्बन्धित निधि के ऊपर स्थानीय सस्थाओ का अधिकार होना चाहिए। 
सन्‌ १८८२ में भारत सरकार ने स्थानीय स्वराज्य के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव 
पास कया | उस साल लाई रिपन भारत के वाइसराय थे। इस प्रस्ताव में 
निम्नलिखित बातें थी -- 


(१) इस समय तक स्थानीय स्वराज्य केवल नगरा तक ही सीमित था। 
इस प्रस्ताव द्वारा गाँवो में भी इस प्रकार की ससस्‍्थाओ की स्थापना करने को 
कहा गया। नगरों में भी स्थानीय सस्थाओ की स्वाघीनता में वृद्धि की गई हू । 

(२) इन सस्वाओं में सरकारी सदस्यो का वहुमत न हो। अ्र्षिक से 
अधिक उनकी सख्य। समस्त सदस्य सख्या की तिहाई होनी चाहिये। 

(३) इन स्थानीय संस्थाओं पर प्रान्तीय सरकार का नियत्रण अन्दर से 
मे होकर बाहर से हो। इसका अध्यक्ष भी गेर-सरकारी ही हो। 


इस ऐक्ट के द्वारा कुछ उन्नति तो भ्रवश्य हुई, परन्तु विशेष नहीं। त्रयाकि 
इन मस्थाओं में सरकार वहुन अधिक हस्तक्षेप करती थी। इनकी आर्थिक अवस्था 
झोचनीय थी। इनके जो सदस्य निर्वाचित हाते थे वे बहुधा अधिकारिया के 
पिटृढ साबित हुए। इन सस्‍्थाआ का सभापति अक्सर ग्रेर-सरकारी न होकर 
जिलाधीश हो वना रहा। इस प्रकार ये सस्थाएँ स्वतत्रत्ापूर्वक काम नही कर 
सकी | 
_. सन्‌ १९१८ मे सरकार ने एक नए प्रस्ताव द्वारा स्थानीय सस्थाआ के विपय॑ 
में कई सधार किए। इनमे से मुख्य-मुख्य निम्नलिखित थे ( 

(१) इन सस्थाओ में गर-सरकारी सदस्यों का बहुमत हो तथा सरकारी 
सदस्यों को मताधिकार न हो $ 

(२) इन सस्थाओं का सभापति गे र-सरकारी हो तथा उसका निर्वाचन हा । 

(३) इन सस्थाओ के निर्वाचकों की योग्यता में कमी कर दी जाबे ताकि 
अधिक छोग चुनाव में भाग छे सकें। 

(४) इन मसस्थाओ को कर घटाने-बढाने तथा प्रान्तीय सरकार की झनू- 
मति से नए कर लगाने का अधिकार हो। 

सन्‌ १९१९ में दासन-छुपार ऐक्ट पास होने पर स्थानीय स्वराज्य विभाग 
प्रास्तीय सरकार के एक मत्रो को सोंगा गया $ स्थानीय स्वराज्य रे इतिहास 
म यह एक महत्त्वपूर्ण कम शतत। इससे दस संस्थाओं के ग्रधिकार बढें तथा इनमें 
जनता के प्रतिनिधि आने छूगे। सरकारी हस्तक्षेप भी कम हो यया। 
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सयक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश ) में सन्‌ १९१६ में एक म्युनिसिपेलिटीज ऐक्ट 
पास हुआ था। इस ऐेवट में उत्तर अदश सरकार ने स्वराज्य प्राप्ति क पह्चात्‌ 
स्थिति परिवर्तन का ध्यान रखत हुए कई सशाघन कर दिये है। जसे साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व हटा दिया गया हैँं। वयस्क मताधिकार की स्थापना की गई हे। 
अध्यक्ष का जनता द्वारा सीघे चुनाव श्रथा की स्थापना की गई हे। सन्‌ १९२२ 
में हमारे प्रान्त में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट पास हुआ था। सन्‌ १९५० ई० में इसमें 
भी महत्त्वपूर्ण सशोधन हुए । 


स्थानीय सस्थाओ के रूप -नगरा के प्रबन्ध से सम्बन्धित सस्थाएँ निम्माक्त 
प्रकार की होती हैं -- 

कारपोरेशन म्यनिसिपेछिटी, टाउन एरिया कमेटी नोटिफाइड एरिया 
कमटी, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट कॉन्‍्टानमेट बाड तथा पार्ट ट्रस्ट । 


गावा के प्रबन्ध स निम्नलिखित सस्थ।एँ सम्बन्धित हैँ -- 


डिस्ट्रिक्ट बाड सब डिविजनल बोड तथा ग्राम पचायत। इनका क्रमश 
वणन किया जायगा। 


नगर-निगम ((णफुणबाणा 5) 


अंग्रेजी काल में केवेल तीन प्रेजीडेन्सी नगर।--कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास 
में ही नगर निगम स्थापित किए गए थे। परस्तु अरब कुछ भ्रन्य तगरो मे भी इनकी 
स्थापना हो गई हैं। पटना जबलपुर नागपुर में नगर निगमों की स्थापना ही 
चकी हूँ । उत्तरप्रदेश मे इाहाबाद छखनऊ बनारस कानपुर तथा झ्लागरा में 
भी नगर तिय्मा की स्थापना होने वाले है । इसके छिये एक अधिनियम बत 
गया हूँ, जिसे उत्त रप्रदश नगर महापालिका अधिनियम १९५९ कहा गया हूँ। 
अक्टबर १९५६ में ६5 नगरा में इस हंतु निर्वाचन हागे। 

नगर निगम या नगर महापाल्किआं को एक उच्च कोटि क नगरपालिका 
कहा जा सकता हैँ । इनके आय-ब्यय के साधन तथा इनकी शक्तिया साधारण 
नगरपालिका से अधिक होती हे अन्यथा दाना के बीच कोई विश्ञेप भद नहीं हैं । 
नगरपालिकाएँ जा काय अपने क्षेत्र में करती है वही कार्य महापालिकाएँ 
बडे बड़े नगरो में करती है! 4 सक्षेप में महापरोकका अधिनियम (१९५९) 
के अनसार उत्तरप्रदेश में जो प्रहापाल्कि का संगठन होगा उसका सक्षिप्त 
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वर्णन करेगे। अ्रन्य स्थावा पर भी थोडे बहुत हर फेर के अतन्तर कारपारेशना 
का वेसा ही संगठन हूँ । 


33009 में महापालिका अधिनियम द्वारा इन पाच नगरा में अक्टबर के 
गे के पश्चात्‌ महापालिकाआ का स्थापना हा जायगी । महापालिका 
एक निर्वाचित समिति होगी। प्रत्येक महापालिका म एक नगर प्रमख कुछ 
पमासद (इनकी संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जायगी) तथा कुछ 

विजिप्ट सदस्य होगे। विश्विप्ट सदस्या की सख्या लगभग सभासदा की सल्या 
वा नवां भाग होगा। सभासदो में से कुछ स्थान परिग्रण्गिन जातिया ।३8०॥९- 
तंपल्त (-356) के लिये कुछ स्थान रक्षित रहये । महापालिका का काय क्राल 
“वर्ष निश्चित क्या गया है। परन्तु राज्य सरकार यदि चाह ता इस अधिक 
से अधिक ? वर्ष और बटा सकती है तथा कसी ग्रम्मीर सक्ट के कारण 
यह एक वर्ष और बढाया जा सकता है। 
महापालिका के सदस्या का कायकाल भी ५ व रखा गया हैं। 
सभासद्रो का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इसके लिये नगर का कई निर्वाचन 
ले में वाट दिया जायगा। परन्तु विज्विप्ट सदस्था का निर्दाचित समानपाती 
प्रतिनिधित्व प्रणाली से एक्ल-सक्त्मणीय मत द्वारा सभासदा द्वारा क्या 
जायगा। इन सभासदो द्वारा तथा विशिष्ट सदस्या की याभ्यताएँ अधिनियम 
हारा नित्चित कर दी गई है। विशिष्ट सदस्य हाने के लिये यह आावष्यक 
हू कि बह व्यक्ति नगर में निर्वाचक हो तथा ३० वर्ष की आयू सकम न 
है। नभासद होने के लिये यह योग्यता आवर्यक है कि वह नगर में निर्वाचत्र 
हो। नेधा परिगणित जातियो के लिये रक्षित स्थान से नियुक्त होने के लिये यह 
हत हूँ कि वह परियणित जाति का सदस्य हा। वे व्यवित जो दिवालिया 
ओ! + ।हसे अधिक के लिये सजा पाये हा और तव से ५ वर्ष का समय न बीत। 
है, महापरालिका में कोई छाम का पद घारण किए हा था सरकारी नौकरी 
भादि में ही, सरकारी नौकरी से धरप्टाचार झ्रादि के छिये निकाले गये हा, या 
निवा हो, भ्रादि भ्रयोग्यतताओ के होने पर महापालिका की सदस्यता के लिये 
२ नही हो सकते है । 


नर उन्पेंक महापालिका में एक नगर प्रमुख तथा एक उपनग्रर प्रमख हाग्रा 
निर्वहन की अनुपस्थिति में उप नगर प्रमुख उस पद के कचव्यों का 
मं योग्यनाएंग्रान, ॥ नगर प्रमुख तथा उप नयर प्रमुख के लिये निम्नलिखित 
"यवाएंआवश्यक है :-- 
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(१) वह नगर में निर्वाचक हो, 

(२) तीस वर्ष की झाय पूरी कर चुका हो, 

(३) उसमें सभासद तथा विश्विष्ट सदस्थ पद के लिये उल्लिखित अयोग्य- 
ताएँ न हो, 

यदि वह सभासद या विशिष्ट सदस्थ होने के लिये निर्वाचन में हारा 
हो, तो तब से ६ माह का समय बीच चुका हो । 


संगरजमुख का कार्यकाल १ वर्ष रखा यया हैं, परन्तु वह यदि चाहे ता पुन, 
तिर्वाचन के लिये खडा हो सकता है। इसका निर्वाचन समानपाती पद्धति से 
एकल सक्रमणीय प्रणाली द्वारा गृप्त मतदान द्वारा होगा। उप नेंगरप्रेमुल का 
कार्यकाल महापालतिका के बराबर ही रखा गया हैं । 
हयरप्रमुख महापालिका की बंठका में सभापति का झासन अहण करेया। 
साधारण दशा में उसे मतदान का अधिकार नही हूँ परन्तु किसी समय समान मत 
होने पर उसे निणयिक मत (०8578 ४०(७) का अधिकार दिया गया हूँ। 
वह यदि महापालिका का अन्य प्रकार सदस्य न हो तो पदेन (62 070०0) 
सदस्य होगा। उसे ऐसे भत्त (0 ४87065) दिये जायेगे, जेंखा कि 
महापालिका राज्य सरकार की पूर्व सहमति से निश्चित करे। नगरप्रमख तथा उप 
नगरप्रमख का नागरिक जीवन मे विशिप्ट स्थान होगा परन्तु इन्हे प्रशासकीय अधि- 
कार नहीं दिये गए हैं । 
महापाकिका की प्रतिवर्ष कम से कम ६ बेठके होगी तथा किन्‍्ही दो बेठकों 
"के बीच २ माह से अधिक समय नही होना चाहिए । 
काय कारिणी समिति --प्रत्येक्र महापालिका एक की कार्यकारिणी समिति 
(€5५९८पराए७ ८णा।एा(९४) होगी। इसके निम्नोक्त सदस्य होगें। 
उप नगर प्रमुख जो कि इस समिति का पदेन सभापति होगा तथा १२ सदस्य 
जिनका निर्वाचन महापालिका अपने सभासदो तथा विशिष्ट सदस्यों में से करेगी । 


इन १४ सदस्यों का निर्वाचन महापालिका अपने निर्वाचन के पश्चात्‌ प्रथम 
अठक में करेगी। प्रतिवर्ष इनमे से आछे सदस्य अपने स्थान रिक्त कर देंगे! 
इनके स्थान पर नए सदस्यो का निवचिन क्या जायगा ॥ जिन सदस्यों का कार्य- 
काल समाप्त हो गया हो वे पुननिदाचन के लिये खडे हो सकते हैं। इन सदस्यों 
का निर्वाचन समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल सक्रमणीय अणाही 


द्वारा किया जायगा। 


तथा (४) 
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कार्यकारिणी समिति का महापालिका के संगठन में मुख्य स्थान होगा। 
यह इसकी सबसे प्रमुख समिति होगी । 


इसके अतिरिक्त महापालिका में एक विकास समिति (06ए९०काशा। 
€0०य्यागां (९८) होगी। यदि महापालिका विजली, नगर ट्रासपोर्ट तथा 
अन्य जन हितकारी सेवाओं का सचालन करे तो उनके सम्बन्ध में अन्य समितियाँ 
स्थापित की जा सकती है । विकास समिति का सभापति उप॑नगर प्रमुख होगा 
तथा उसके ग्रतिरिक्त महापालिका के सभासदों तथा विद्िष्ट सइस्यों में से 
निर्वाचित १० सदस्य तथा दो कोश्राप्देड (०0-0]0/20) सदस्य हागे। यदि 
महाप्रालिक्ा अन्य समितियों की स्थापना करना चाहे तो उसे राज्य सरकार से 
आज्ञा प्राप्त करनी होगी। इन समितियों मं अधिक से अधिक १८ सदस्य हागे 
तथा इनमें से ही एक सभापति तथा एक उप सभापति चुना जायग्रा। उपय कत 
सभी समितियों की कम से कम प्रतिमास एक बैठक ग्रवव्य होगी। 


मुख्य नगर अधिकारी --वास्तव में यह महापालिका का मुख्य प्रशासवीय 
अधिकारी होगा! इसकी नियक्ति राज्य सरकार हारा की जायगी। परन्तु यदि 
राज्य सरकार किसी एं से व्यक्ति को निय कत करे जो कि सरकारी सेवा का सदस्य 
नहीं है तो उस दशा में इसकी नियुकित राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत 
होनी चाहिए। मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति पहले समय राज्य सरकार तीन 
बंप से अधिक के लिये नहीं करेगी । परन्तु इसके पह्चात्‌ इसकी नियुकित का पुन- 
नंवीकरण किया जा सकता है। परन्तु किसी भी समय एक समय में नियुविति 
पौन वर्ष से अधिक के लिये नही की जायगी। मुख्य नगर अधिकारी के विरुद्ध 
यदि महापालिका की कुल सदस्य सख्या का ५।८वाँ भाग यह भ्रस्ताव पास करे कि 
मरकार उसे वापिस बुला ले तो उसे हटा दिया जायगा। उसको महापालिका 
कप से धन दिया जायगा जो कि राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाय। 
मह[पालिका की कार्यपालिका झक्ित मुख्य नगर अधिकारी को हो दी गई हैँ। 
मद्ापालिका के अन्य सव क्मंचारी (मुख्य छेखा परीक्षक के अतिरिक्त) उसके 
पयवेण में रहेगे। कसी सकट के समय जनता को सवा अथवा सुरक्षा या 
अहापालिका की सम्पत्ति की रक्षा के लिये वह कोई ऐसा काम कर सकता है जो 
उसे आवश्यक प्रतीत हो। परन्तु वह इस कार्य की सूचना कार्यसमिति तथा 
महापालिका को तुरन्त देगा। महापालिका या उसकी समितिया यदि चाह तो 
उसका अधिकारी को अपने कुछ इत्य हस्तान्तरित भी कर सकती हैं! 
। महापालिक्ा के उन सब कर्मचारिया को जिनका वेतन दोसौ रुपए प्रति 
शरद से अधिक नहीं है। (केवल उनके अतिरिक्त जो कि मुख्य लेखा परीक्षक 
में अन्यक्षत आचीन है) नियुक्ति का भी अधिकार हैं। 


रपर भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


कलकत्ता नगर नियम में कायपालिका अधिकारी की नियुक्ति कारपारेशन 
ठ्वारा ही की जाती हूँ। परन्तु अन्य सव कारपारेशना में यह नियुक्ति राज्य 
सरकार द्वारा वी जाती हूँ । 


मख्य नगर अधिक्यरी के अतिरिक्त महापालिक्य म कई अन्य कमचारा हाग । 
हापालिका निम्नोक्त पदा पर नियुक्ति कर सकती ह --उप नगर श्रधिकारी 
सहाथव॒ नगर अ्रधिकारी नगर अभियन्ता (शाटष्टा॥८९॥) नगर स्वास्थ्य 
आरयिकारी मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा अन्य एस कमचारी जिनकी आवच्यक ता 
प्रतीत्त ह। इन पदा पर नियक्ति नगर प्रमुख लोक सेवा आयोग की राय से 
करेगा। इन विभिन अधिकारिया का कायक्षेत्र इस अधिनियम हारा निश्चित 


कर दिया 4 / 2 व हें । 
महापालिका, का के कत्तवय तथा अधिकार --साधारणत यह कहा जा सकता 
हैँ कि महापालिका के वे ही कत्तव्य हैं जा कि अन्य नगरा में नगर पालिकाआ 
हारा सम्पादित किए जाते हँ। परन्तु इनके अधिकार मुरय क्षत्रा म नगर 
पाल्काआ से भ्रधिक विस्तत है। उत्तरप्रदेश में महापालिका अधिनियम के 
द्वारा इनसे कुछ कत्तव्ण का अनिवाय कोटि म रखा गया हैं। इनके भ्रतिरिक्त 
कुछ कत्तव्य एच्छिक भी हैं । 
सीमा चिह्लो का निमाण मार्गों (502८५) तथा सावजनिक स्थानों का 
नामकरण गन्दगी का हटवाना रास्ता की सफाई नालिया तथा सावजनिक 
शौचालया तथा मूत्रालयाक! निर्माण जल का प्रबन्ध तथा वितरण जल की सफाई 
का प्रबन्ध रास्तो म रोशनी का प्रबन्ध अस्पताला का निर्माण छूत की बीमा 
रिया की रोक थाम टाके लगानका प्रबन्ध जन्म मरण का हिसाब भाजन पानी 
आदि वी शद्धता की जाच क लय रसायनझाल्यआ की स्थापन। वेश्यावृत्ति ग्रादि 
पर प्रतिबन्ध श्मशान सदांघाट क्त्रगाहों का प्रबन्ध बाजार तथा बूचडशालाआ 
]80!।6&7 ॥0052$) का निर्माण आग बचान के लिय पानी का प्रघन्ध 
टूटी फूटी इमारता को ताडना प्राथमिक शिक्षा तथा नसरी शिक्षा के लिय स्कूला 
का स्थापना स्वास्थ्य सस्थाओ को अनुदान पद्चुआ के लिय चिकित्साल्या की 
स्थापना बाजी डाउस बनाना रास्ता गलिया पुला आदि का निर्माण रास्ताम 
वक्षारोपण नगर नियाजन तथा नगर सुधार महापालिका कार्यालय तथा साव 


जनिक इमारता की दखभाल आदि। 


उपर्यक्त वत्तस्या के अतिरिक्त महापालिका यदि चाह ता निम्नलिखित 
कत्तव्यों में से भी सभी या दुछ कत्त या को कर सकती हैँ। इनमे से गुख्यय 


स्थानीय सस्थ थे २५३ 


है * पायलखाने, कोढी खाने, अनाथालया, आदि की स्थापना तथा प्रबन्ध, गर्म- 
बर्ती स्त्रियों, वच्चो तथा स्कूल के विद्याथियों वे लिये दूध वा प्रवन्ध, सेरने के 
तालाब तथा स्नान के लिये घाटा का निर्माण, डेयरी का प्रवन्ध मनुप्यो तथा 
पशुओ के लिये सावंजनिक स्थान पर पीने के पानी का प्रबन्ध, झिक्षाल्या तथा 
सास्क्षतिक सस्थाओ को अनुदान , नुमाइश, दगल ग्रादि का प्रबन्ध, थियेटर भवन 
आदि का निर्माण, महापालिका के कर्मेचारिया के लिये भवन निर्माण तथा गैस 
आदि दे ने का प्रबन्ध, ट्रामवे या मोटर ट्रान्सपोर्ट का प्रवन्ध करना, पुस्तकालय, 
म्यूजियम की स्थापना आदि, पश्चुआ के लिये अस्पताल, जानवरों तथा पक्षियों 
क्य विनाश, मान पत्र देना, चरागाह के मंदानों को रखनी, भूमि तथा भवना का 
सर्वे, यात्री ब्यूरो का प्रबन्ध, महापालिका के काम के लिये छापाखाना तथा वर्क- 
शाप खोलना, कम्पोस्ट खाद बनाने का प्रबन्ध, व्यापार तथा उद्योग की उन्नति 
करना, महापालिका बैक की स्थापना, श्रमिक कल्याण केन्द्रों की स्थापना, भीख 
माँगने के विरुद्ध भ्रभियान, परिगणित तथा पिछड़ी जातियों की सामाजिक 
असुविवाण को दूर करने में सहायता देना, इत्यादि, इत्यादि । यदि राज्य सरकार 
48 इनमें से कसी भी ऐच्छिक कृत्य को अनिवायं कृत्य की कोटि मे रख 
अक्ती हूँ। 


उपयुंवत इृत्यो की सूची देखने से स्पप्ट हो जाता है कि महापालिकाओ को 
किसने विस्तृत भ्रधिकार दिये गए है। 


. महापालिकाओं की आय के साधन -महापालिकाओ की झाय के लिए इन्हे 
अनक प्रकार के कर लगाने का अधिकार दिया गया हूँ। प्रत्येक महापालिका 
निम्नोकत कर लगायेगी --सम्पत्ति पर कर, मश्नीन से चलने बाली गाडिया के 
अतिरिक्त अन्य गाडियो पर कर, रूवारी गाडियो पर कर, नावो पर कर, सवारी 
ओआदि के छिये पशुओ पर कर। इनके अतिरिक्त महापालिकाएँ विम्तलिखित 
कर भो लगा सकती हूँ --्यापार, पेझें आदि पर कर शहर में गाने वाले 
तथा वाहर जाने वाले माल पर चुगी, ग्राडियो तथा सवारियो पर च्॒गी, कुत्तो 
अर कर, अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर, समाचार पत्रो में छपे विज्ञापनों 

भ्रतिरिकत भ्रन्य विज्ञापनों पर कर, थियेटर कर, तथा कोई ग्रन्य प्रवार का कर 
जो कि राज्य के विघान-मण्डल के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हैं 


इन उपयुक्त करो के अतिरिक्त महापालिकाओ को इस अधिनियम के द्वारा 
यह भी अबिकार दिया गया हूँ कि वे आवश्यकता होने पर ऋण भी ले 
सकती हैं। परन्तु इसके लिए उन्हे राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। 


स्प्ड भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


परन्तु ऋण केवल स्थायी निर्माण कार्य (8 एशगप्र्षाणा। %07]:) क लिये 
ही लिया जा सकता हूँ। ऋण हो, व्याज की क्या दर हो आदि वात 
राज्य सरकार द्वार निश्चित की जायेगी। कोई भी ऋण महापालिका ३० 
बप स॒ अधिक काल के लिये नही लेगी। 

महांपालिकाओ की कुछ आय इनके द्वारा निर्मित भवना, दुकाता आदि से 
किराये के रूप में , बूचडखाना सावजनिक ट्रान्सपोठ, प्रदर्शनी, थियेटर श्रादि से भी 
हागी । समय समय पर इनका राज्य सरकार की ओर से भी आर्थिक सहायता 
मिलती रहेगी। 

राज्य सरकार का नियन्त्रण --महापालिकाआ की कर्मचारिया की नियुक्त 
में तथा ऋण लेते में हम देख चुके हैँ कि सरकार नियत्रण रखतो हैँ। इनके 
अनिरिकत सरकार अन्य कई प्रकार से महापालिकाओं पर नियत्रण रखती हुँ। 
प्रधिनियम के ग्रतूस। र विस्तलिखित बातो पर राज्य सरकार का नियत्रण रहेगा - 

(१) राज्य सरकार महाप।लिका अथवा इसकी किसी भो समिति की किसी 
कायवाही के विषय में सूचना माँग सकती हे। 

(२) यह मुख्य नगर अधिकारी से महापालिका प्रशासन के सम्बन्ध सें 
किसी भी प्रकार की सूचना माँग सकती हूं , 

(३) यह महापालिका के किसी भी विभाग अथवा कार्य के निरीक्षणादि 
कर्मेचारी की नियुवित कर सकती हैं जो अपनी रिपोट राज्य सरकार वो 


देगा, 
(४) यह महापालिका को क्सिी कार्य के करने का आदेश दे सकती हैं , 


(५) यदि महापालिका राज्य सरकार की आज्ञानुसार किसी कार्य को 
करने में असमर्थ सिद्ध हो तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त कर वह 


काम करवा सकती हैं । 
६) राज्य सरकार इसी प्रकार किसी सकट (€गह्ाइध्वा०५) को 


हवा गे पपने द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा काम करवा सकती हूँ , 
(७) महापालिका तथा इसकी समितियों के प्रस्ताव मुख्य अधिकारी 


द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित क्ये जायेंगे। 
८) यदि राज्य सरकार यह सोचे कि महापालिका का कोई प्रस्ताव या 


आदेश जनहित में नही हैं तो यह उसका छाग्‌ करना रोक सकती हैं, 


स्थानीय सस्थाये र्ष्पु 


(९) यदि क्सो समय राज्य सरकार वो यह विश्वास हा जाय कि 
महापालिका अपने हत्या का निवंहन करने में असमथ हैँ अथवा यह अपनी 
शक्तियों का दु्पयोग कर रही हूँ तो राज्य सरकार उस भग कर सकती हैँ तथा' 
अधिकाधिक ६ मास के अन्तर्गत नए निर्वाचन करायेसी 


(१०) यदि नव-निर्वाचित महापालिका ठीक प्रकार स काम न कर ता 
राज्य सरकार महापालिका को भंग्र कर इसके अधिकार ग्रपन हाथ मल 
सेक्‍्ती हूँ। परन्तु कसी भी दक्ष में > वर्ष से अधिक समय तक महापाल्कि 
भग नहीं रहेगी। 


उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हैं कि राज्य सरकारो का महापालिकाआ पर 
नियत्रण काफी विस्तृत तथा व्यापक हूँ। यद्यपि यह सत्य हैँ कि स्थानीय 
सस्याआ को अपने कार्य क्षेत्र के अन्वर्गंत अधिकाधिक स्वतत्रता होनी चाहिये 
जिससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना वढ़ सके तथापि भारत की वर्तमान 
परिस्थितियों में को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि सरकारी ।नयत्रण 
स्थानीय सस्थाओ पर अनावश्यक हस्तक्षेप हे । 


अन्त के, कप से भारत में सभी कारपारेशना का संगठन थोडे बहुत 
अपर के लाथ इसी प्रकार का हैं। अतएवं उनका पृथक वर्णन झावश्यक्र नही 
हूं 


म्युनिसिपेलिटीज़ (४ छाांटा0७॥065) -उपर्युक्त निगम वाले नगरा वे 
अतिरिक्त शेष बडे नगरो में स्यूनिसिप लिटियाँ है । इनका हिन्दी म नगर-पालिका 
पही हूं। भारत में इस समय करीवन ८०० नंगर-पालिकाएँ है । किसी नगर 
मे स्थूनि्तिपेंलिटी की स्थापना करना राज्य सरकार के हाथ में है। यही 
इसकी भीमानिश्चित करती हैँ तथा इसमें परिवर्तन कर सकती है। इसी प्रकार 
ज। सरकार अमर किसी म्यूनिसिपैलिटी के काम स असतुप्ट हा तो बह उसके 
अधिकार छीन सकती है । ऐसे अवसरा पर सरकार म्यूनिसिपेछिटी का काम 
के लिए एक अफसर नियुक्त कर देती हँ जिसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते 

हैं, उदाहरणार्थ छूखनऊ में ऐसा किया गया है। 


उत्तर प्रदेश में म्यूनिसिपलिटियां का सगठन तथा उनके अधिकार सन्‌ 
१९१ सभी पर आधारित हैँ। इस एक्ट में सन्‌ १९४९ तथा सन्‌ १९५१ 
है. शोषन किए गए थे ? सन्‌ १९४६ के ऐक्ट के सशोधन मुख्यत निर्वाचन 
उम्बन्धी थे, उदाहरणायं, सयुक्‍त निर्वाचन, वयस्क मताधिकार तथा सभाषत्ति 
ही भ्त्मक्ष निर्वाचन आदि। परन्तु नए सविधान के लागू हाने पर यह झावश्यक- 
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अतीत हुआ कि म्यूनिसिपेलिटीज ऐक्ट में और सश्ोधन किये जाँय। इस उद्देश्य 
से अ्रक्टूबर सन्‌ १९५२ मे प्रादेशिक विधात मडल में एक विधेयक प्रस्तुत किया 
गया जो कि फरवरी सन्‌ १९५२ में कानून हा गया। इसको ॥76 ए. 79 

शप्रांएएथां धं०६ (0॥ध70772070/) 4८६ 7952 कहते है । एक झार्डर 
भी प्रादेशिक सरकार ने निर्वाचन नामावली वो तयार करने तथा उसमें सत्योधन 
करने को निकाछा | इसको ए 7, >फ्प्राण्एशथीॉ 065 शिल्कब्याक्ाएणा 
छात॑ ९५/४०॥ 0 58८००१) [र०)$ (07967 (7959) कहते है । 


संगठन --म्यूनिरूपिलिटी मे जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते है। 
अलग्र-मलग म्यूनिसिपैलिटिया म इनकी सख्या अलग अलग है। पहले इन 
सदस्या को निर्वाचित करने का अधिकार सब वयस्को को नही था। शिक्षा तथा 
सम्पत्ति की योग्यता रखी गई थी। परल्तु अब प्रत्येक व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र 
से प्रादेशिक विधान-सभा के लिये निर्वाचक नामावली मे नाम हँ, तिर्वाचक हे । 
निर्वाचक होने क लिय वही योग्यता चाहिये जो विधान-सभा के निर्वाचक होने 
के लिये है । 

निर्वाचक को भा रत का नागरिक होना चाहिये। उसे पायल या दिवालिया 
न होना चाहिये। ऐसा व्यक्ति जिसको १ वर्ष से अधिक जेल हो गई हो, 
निर्वाचक नही हो सकता है । जेल जाने की अयोग्यता जेल से छूटने के ४ वर्ष 
बाद हट जावेगी। अगर सरकार चाहे तो इससे पहले भी इसको दूर कर 
सकती हू । 

स्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव साधारणत ५ वर्ष के लिए होता है। परन्तु 
सरकार को यह अधिकार हैँ कि वह चुनाव को स्थगित कर दे या अगर लोक 
हित में आवश्यक जान पडे तो नियत्त समय से पहले ही चुनावो को करवा दे। 


म्पूनिसिषैलिटी की सदस्यता के लिए प्रत्येक वह व्यक्ति खडा हो सकता 
है जिसका नाम निर्वाचक सूची मे हो। परन्तु नीचे लिखे व्यक्ति सदस्पता के 
लिए खडे नही हो सकते है _ वोढी, दीवालिये, वे छोग जिन्‍्होने म्यूनिसिपेलदी का 
कर या ऋण नही चुकाया हैँ, सरकारी नौकरी, अवेत्तनिक मजिस्ट्रेट, मुसिफ या 


असिस्टेंट कलेक्टर 

अब म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव की घोषणा हाती हें के शक सिवाचक 
नामावरी तैयार की जाती है। इसमें सब वोटरो के नाम दर्ज किए जाते हैं। 
अगर किमी का नाम छूट गया हो तो वह एक निदिच्त्‌ तारीख तक इस भूल को 
१०) देवर सुघरवा सकता हैं? सशया नगर कुछ लछेत्रो (फ़्वा05) में वाटा 
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जाना हैं। प्रत्येक्र क्षेत्र में से सदस्य चुने जाते हूँ । यह प्रादेशिक सरकार निश्चित 
करेगी कि इन क्षेत्रों की क्‍या सस्या हो तथा प्रत्येक में क्तिने सदस्य हो । 


एक निश्चित तारीख तक उम्मीदवारों को अपने निर्देश-नपन (भ०ाए॥ं- 
व400ा॥ 7४9८7) प्रस्ताव तथा अनुमोदक के हस्ताक्षर सहित जमा कर 
देना होता है। इसके साथ ५०) भी जमा करना पडता है। इन पत्रों की एक 
निश्चित दिन जाँच की जाती हैँ। अगर कोई गलती हुई हा निर्देश-पत्र रद 
के दिया जाता है। 


मतदान गत रूप (बेलट) स हाठा हूँ। वाट रिटनिय अफसर के सामन 
गिने ज ते है । जो अधिक मत पात्ता हैँ वह निर्वाचित होता हूँ। अगर चुनाव 
में कोई गडवंडी हो तो इसकी रिपोट जिलाधीझ के यहाँ होती है। इसके साथ 
एक निददिचत रकम भी जम। करनी होती हूँ । अगर अपराध सिद्ध हो जाबे ता 
अपराधी ५ वर्ष तक के लिये सदस्यता के थास्ते फ़िर खडा नहीं हो सकता हैँ । 
झगर अपराध खिद्ध न हुआ तो जमा की हुई रकम दुसरे दल को दी जाती 
है। प्रगर सिद्ध हो गया तो शिकायत करने वाले को छोटा दी जातो हूँ।अगर 
पूरा चुनाव ही ठीक प्रकार नही हुआ तो दुवारा चनाव होता हूँ। म्यूनिसिपल- 
टीज में अल्पसख्यको के सदस्यों के लिये स्थान सुरक्षित नहीं होगे। परन्तु दलित 
थर्मो के सदस्यों के लिए स्थान सरक्षित होगे। इसका म्यूनिसिपेलिटी की 
कुछ सदस्य सख्या से वही अनुपात होगा जो उस नगर में दल्चित वर्गों की जनमरूया 
क्य वहाँ की कुल जनमख्या से होगा। 


पदाधिफारी --म्पानसिपलिटीज का मुख्य अधिकारी प्रधान ((फक्या- 
प4॥) कहलाता हैँ । उसका चुनाव सदस्यो द्वारा होता हूँ। वह चार वर्ष व 
लिये चुना जाता हूँ । वह चाहे तो अपने पद से इस्तोंफा दे सकता हैं। बोर्ड 
उसके विरुद्ध अविद्वास का प्रस्ताव पास कर सकता हैं जिसको अगर राज्य- 
सरकार मान ले तो प्रधान को पदत्याग करना पडेंया। प्रधान सरकार से ऐसे 
झवसर पर बोर्ड को भग करन की प्रा्थंधा कर सकता हैं। अगर सरकार यह 
मान छे त्तो फिर नए चुनाव होगे। सरकार भी प्रघन वो उसका काम ठीक न॑ 
होने पर हटा सक्तती हूँ। प्रधान के अलावा एक या दो उप-पअघान भी होते 
ह्‌। 

प्रधान बोडे की बैठकों में सभापति का पद ग्रहण करता हूँ। उसका काम 
बाड़ का झासन प्रवन्ध ठोक रखना है। उसे म्यूनिसिपेलिटी के श्रधिकारियो 
को नियुक्त करने का अधिकार हैं) कुछ अधिकारी बोर्ड को अपर से वह 

है. 4 
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निग्रक्त करता हूँ ! वह उनको हटा भी सकता हैं। प्रति वर्ष वह कमिश्नर के 
पास बोर्ड की काम की रिपोर्ट मेजता है । 

प्रधाव के झतिरिकत नयरपालिकाओ में उप-प्रघान भी होते हे। इनका 
निर्दाचन सदस्या द्वारा आपस में ही किया जाता हैं। साधारणत दो उप- 
प्रधान होते हैं। एक को $छगाणा शाए€ (याधापक्षा) तथा दूसरे को 
उचाण प्रा (ाशंप्ाशा कहते है। 


जिन स्यूनिसिपेलिटियो की झऋमदनी ५०,००० से अधिक है उनमें एक 
इक्जीक्यूटिव भ्रफमर तथा एक मेडिकल अफसर होता है। मेडिकल अफसर 
प्रान्तीय सर्विस का होता हँँ। कमर आमदनी वाली म्यूनिसिपेलिटी में एक या 
दा अवैतनिक मत्री रखे जाते हूँ ? इनने अतिरिक्त म्यूनिस्तिपैछिटी श्रन्य कर्म 
चारी जैसे इजीनियर, वाटर वक्स सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट, इलेक्ट्रिकल सुपरिल्‍्टेन्डेन्ट, ओवर- 
सियर झादि भी नियक्त कर सकती हैँ | इसके अतिरिक्त कुछ भन्य कर्मचारी 
भी होते है जसे सं निटसे इन्स्पेक्टर, टौल इन्सपेक्टर आदि । 


समितियों --म्यूनिसिपेलिटी श्रपता काम सुविया-हेतु समितियों के द्वारा 
करती है। प्रत्येक समिति को कोई विभाभ सौंप दिया जाता हैँ। इनवी नियुक्ति 
बोर्ड करता हूँ। इनमें कुछ को-औप्टेड ((०-070८०) सदस्य भी हो सकते 
हूँ। एक समिति में १० सदस्य तक होते हैँ। प्रत्यंक का एक समापति भी होता 
है। मुख्य समितियाँ ये है । शिक्षा-समित्ति, स्वास्थ्य समिति, ग्र्थ-समिति, वाटर- 
वर्क्स समिति, चुग्री-्स/सर्ति, वक्‍्स-समिति आदि। ग्त्येक क्मिति अपना काम 
बॉर्ड के नियत्रंण तथा अनुमोदन से करती हैँ । 


कार्यो --स्यूनिसिपलिटीज के कामो को अनिवार्य तथा ऐच्छिक जो भागों 
में वाँट सकते हूँ । मुस्य प्रनिवायं कार्य निम्तलिखित है (१) झहर के भीतर 
सडको का प्रवन्ध करना, उनकी सरम्मत त्तथा सफाई करवाना, उनमे रोशनी 
का प्रबन्ध करना । शहरा में जो गलियाँ होती हैं उनकी भी इसी तरह परवाह 
करनी होती हैं! (२) झहर में सफाई का प्रबन्ध करता, मन्दगी को हंदवाने 
का इन्तजाम करना, नालियो की सफाई। औषधालय स्थापित करना तथा 
डोके लगवाना | (४) साफ पानी का प्रवन्ध तथा बाज़ार में संडी-गली 
चीजों को बिकने से रोकना। (७५) शिक्षा का प्रवन्‍्ध करना। (६) जन्म-मर्ण 
का हिमाब रखना। (७) आग बुझाने का प्रवन्ध । 


ऐक्छिक दाम निम्नलिखित है (१) जन साधारण के मनोरजनार्थ पार्क, 
तालाब, आदि बनवाना (२) पुस्तकालय, वाचनालय, अजायबघर की स्थापता 


| 
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(३) बीमारी, अकाल आदि से पीडित जनता की सहायता करना। (४) 
पागलखाना, कोटीखाना बनवाना। (५) नुमायश्य, मेले झ्रादि का प्रबन्ध करना 
(६) व्यापार करना। (७) ट्रेंम वस आदि चलाना+ 


आय व्यय --म्पूनिप्तिपेलिदियाँ निम्नलिखित स्रोतों मे पैसे एकत्रित करती 
हैं चुगी, मक्षाव और भूमि पर कर, साथक्लि तथा अन्य सवारियो पर कर, 
कुत्ते पर कर, पानी तथा विजली पर कर, सफाई पर कर, ठेलो पर कर, शिक्षा 
कर बूचढखाने पर, पशुओं पर कर, सात्रियो पर चुमी, म्यूनिसिपेलिटी बाजार से 
आमदनी, टर्मिनल टैक्स आदि । इने करो के अतिरिक्त म्युनिश्तिपिलिटी बो 
राज्य की सरकार की ओर से कुछ वापिक सहायता प्राप्त हो जाती है। म्युनि- 
सिपलिटिया नये कर भी लगा सकती है और राज्य मरकार की भाज्ञा से वे 
ऋण भी के सकती है । स्यूनिसिपलिटियाँ व्यापार से भी आय बढां सकती है 
जैसे सिनेमा आदि खोलना। 


म्युनिश्चिपेलिटियों का व्यय अपने कत्तंव्यों के पालन में होता हेँ। शिक्षा, 
स्वास्थ्य, सफाई, सडको की मरम्मत तथा नई सडकें वनवाना, फायर ब्रिगेड, 
रोशनी, पाती का प्रवन्ध, पुस्तकालय तथा अपने कर्मचारियों का बेतत आदि 
व्यय के मुख्य शीपक हैं। 


सरकारी निरीक्षण --स्वराज्य प्राप्त होने से पहिले सरकार का लियत्रण 
इन सस्याओं के ऊपर इतना अधिक था कि वे इस सरकारी हस्तक्षेप के कारण 
उचित प्रकार से काम नही कर सकती थी। परन्तु अब यह नियत्रण कुछ कम 
हो गया हू । सब देशा में सरकार थोडा-वहुत इन सस्याओ के ऊपर नियत्रण 
रखती हूँ ताकि वे अपना कत्तंब्य उचित प्रकार पालन करते रहे। हमारे यहाँ 
प्रमुख कर्मचारियों को नियुक्ति, जेसे इब्जीक्यूटिव ऋफसर आदि, सरकार की 
अनुमति से होती हूँ । सरकार ही इनकी योग्यता, वेतन आदि को निश्चित 
करती हूँ । सरकार अग्रर किसी बोर्ड के काम से असन्तुप्ट हो तो वह उसके 
अधिकार अपने हाय में ले सकती हूँ । जिल्मघीश तथा कमिश्नर को भी बोर्ड 
के कामो में निरीक्षण का अधिकार हूँ। परन्तु अब मुख्यत जिलाघीश को 
ही अधिकार रह गया हूँ। प्रतिवर्ष जिलाघीय एक रिपोर्ट देता हे। जिलाधीश 
अगर यह सोचे कि बोर्ड के किसी काम से जनता को शान्ति या सुरक्षा का भय हूँ 
तो वह उसे रोक सकता हूँ । 


समस्याएँ --हमारे देश मे म्युनिसिपेलिटियाँ काफी बदनाभ है। वे अपना 
कार्य ठीक प्रकार से नही करती हूं। आये दिन अष्टाचार आदि के समाचार पिछते 
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हूँ। इन सब बुराइयों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा का अधिक 
प्रचार ही । चरित्रवान मनृष्य इन सस्थाओ में झआवबे। सदस्य गण सेवा के लिये 
आयें न कि स्वार्थ-साधन के लिये। दलबन्दी की भावना भी दूर होनी चाहिये। 
इन संस्थाओं की आशिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता हूँ। उन्हे आमदनी 
अढाने के नए साधन उपलब्ध होनें चाहिये। उनके काम मे अनावश्यक सरकारी 
हस्तक्षेप भी नहीं होता चाहिये। 
टाउन परिया कमेटी --उन नगरो में जिनकी झ्राबादी २०,००० से कम 
तथा १०,००० से भ्रधिक हो सरकार टाउन एरिया कमेटी स्थापित कर सकती 
है। इनके साधारणत' वही काम है जो कि बड़े नंगरो में स्यूनिसिपैलिटियों 
करती हूँ । टाउन एरिया कमेटी म ५ से ७ सदस्य होते है। ये ४ वर्ष के लिये 
होते हूँ ॥ एक सभाषति होता हूँ जो या तो सदस्यो द्वारा चुना जाता हूँ या सरकार 
द्वारा मनोनीत होता है । इन कमेटियो के अधिकार म्यूनिसि्पलिटियों से कम है, 
इनके आय के साधन भी कम हैं तथा इनमें सरकारी हस्तक्षेप हैँ। इनका मुख्य 
काम सडको वा निर्माण, मरम्मत, पानी रोशनी तथा स्वास्थ्य का प्रबन्ध हूँ। 
इनको सरकार की ओर से तथा जिला बोर्डो से आथिक सहायता प्रदान की जाती 
हूँ / अभ्त्य आय के साधन कर नजूल भूमि से आमदनी तथा जुर्मानों से प्राप्त 
रक्‍्मे है। 
जिन नगरो की आबादी १०,००० से कम तथा ५,००० से अधिक हो वहाँ 
सरकार नोटीफाइड एरिया कमेटी स्थापित कर सकती हूँ । इस कमेटी में रे 
या ४ सदस्य होते हैँ जो या तो निर्वाचित या कमिश्नर द्वारा मनोनीत या दोनो होते 
है। एक सभाएति होता हैँ । इसके काम भी टाउन एरिया कमेटी की तरह 
होते है । 
इम्प्रवसेण्ट टूस्ट --नगरो को एक योजना के अनुसार पुनर्तिभित करने के 
लिए बडे-बडे तगरो में इसकी स्थापना की गई हूँ। इसका काम सडको वो चौड़ी 
करना, हवादार मकानो को बनवाने में सहायता देना, अत्यन्त घनी बसी हुई बस्तियों 
का पुवनिर्माण करना जिससे वहाँ हा तथा सूर्य वी रोशनी ठीक ढव से आ सके 
इत्यादि बातों का भ्रबन्ध करना है । इसके अतिरिक्त इसका काम गरीब जनता 
के रहने के लिये छोटे परन्तु खुछे हुए म॒कानो का प्रबन्ध करना भी हैं। बजाए इन सब 
कामों के छिये यह राज्य सरकार के सम्मुख निर्माण सम्बन्धी योजनाएँ रखता 
5] 
इस दृस्टों का कास एक कमेटी हारा होता है। इसका एक प्रधान होता 
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हैँ। कमेटी के सदस्य मनोवीत होते है, कुछ त्तो सरकार द्वारा चया कुछ नगर 
की स्यूनिसिपेल्टी द्वारा। इनकी आय के मुख्य साधन ये है ।--शूमि बेचने से 
ग्रामदनी, सहकारी सहायता तथा कण 


इन ट्ुस्टो के काम से जनता में अधिक सनोप नहीं हूँ क्योकि इनकी योज- 
नाआ को कार्यान्वित करने से बहुद्ा मरीबो की हानि हो जाती हूँ। जो मकान 
तोटे जाते है उनके लिये बहुत कम पेमा मिऊता हैं। मकान निर्माण के लिये 
भूमि बहुबा महगी वेची जाती है। इस प्रकार अमीर आदमी ही उस भूमि का 
खरीद सकते है। इसका फल यह होता है कि किरायेदारों वी सख्या बढनी जाती 
हूँ तथा मकान मालिको की कम होती दाती हूं। परन्तु यह सब दोष होते हुए 
भी इन ट्रस्टो ने नगरपुननिर्माण में काफी लाभदायक काम स्वास्थ्य तथा सफाई 
की दष्टि से क्या है । 


स्टूलमेए्ट वोडे --दुछ ऐंस नगर है जह! कि फौज की छावतिया हूँ। 
शछसे नगरी से छावनी वा क्षेत्र म्यूनितिपेलिटों के अधिकार से बाहर रहता हे। 
उन क्षेत्रों का प्रबन्ध कंप्टूनमेण्ट वार्ड करता हैं। यह बोर्ड राश्ननी, पानी, स्वास्थ्य 
तथा मेफाई का प्रवन्ध करता हैँ। इस प्रकार उसके काम करीवन म्थुनिसिपेलिटियों 
की ही तरह हुँ क॑न्टूनमेंट बोर्ड के कुछ सदस्य मनानीत होते हैं तथा कुछ 
निर्वाचित) अधिकतर मनोनीत सदस्या की हो संख्या अधिक होती हैँ। 
उनका अध्यक्ष एक ऊँचा फौजी झ्रफ्सर हाता हैं। ये वार्ड राज्य-सरकार के निय- 
ब्रण में न होकर भारत के सेना विभाग के नियत्रण में काम करते है। 


पट ट्रस्ट --मे उन नगरा में स्थापित हे जो बडे-वढे वन्दरयाह हूँ जेसे 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास | पोर्टट्रस्ट का काम उत समस्याओं को हल करना हूँ 
जा कि बन्दरगाहो की विशेपताये हैं। इसलिए इन नगरो में कारपोरेशन तेथा 
इम्प्रवमेष्ट ट्रस्ट के अतिरिक्त पोर्टेट्रस्ट भी हैं 


पार्टट्स्ट में कुछ सदस्य स्ऋरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैँ तथा कुछ 
कारपोरेशन द्वारा भेजें जाते हैँ। कुछ सदस्य व्यापारिक सस्थाओं द्वारा चने जाते 
हूँ। साघारणत मनोनीत सदस्था की संख्या निर्वाचित सदस्यों से श्रधिक हूँ। 
परन्तु कलकतते के पोर्टट्रस्ट मे निर्दाचित सदस्था की ही सख्या अधिक हू। इनर्क 
सदस्या को कमिइनर याट्रस्टी कहा जए्ता हूँ। पोर्टट्रस्ट के निम्नलिखित मुख्य 
काम हूँ. माल का छादना तथा उतरवाना, माल गोदासमा का वतवाना तथा 
देखभाल रखना, घाट बनवाना, यात्रिया के आनें-जाने तथा ठहरते की सुविधाओं 
का ध्यान रखना, स्वास्थ्य तथा सपाई का प्रवन्ध करना तथा व्यापार के लिखे 


रद्र भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


नाव त्तथा जहाजो का प्रबन्ध करना झादि । पोर्टट्रस्ट के श्ाय के मुख्य तीन खोत 
हँ--माल की लदाई तथा उतरवाई पर कर, जहाजो पर कर लूगाये गये कर 
तथा गोदामों के किराये। 

पोर्टट्रस्ट अपना काम ठीक ढग से कर सके तथा माल की हिफाजत रख सर्के 
इसलिए उनकी अपनी पुलिस रखने का श्रधिकार है। इस सस्थाओ में सरकारी 
हस्तक्षेप भ्नन्य स्थानीय सस्थाओ से अधिक हूं । 


जिला बोर्ड ५ --जो काम नग्रों में म्यूनिसिपेलिटीज या टाउन एरिया 
कमीटीज आदि करती हूँ वही काम ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्ड करते हूँ। 
इन बो्डों की स्थापना भारत में १८७० ई० के यर्चात्‌ हुई । जिल्मन्बोर्डोंका 
कार्यक्षेत्र म्यूनिसिपेल्टीज भ्रादि के क्षेत्र से अलय हैं। उत्तर प्रदेश में केवछ जिला 
बोर्ड ही थे परन्तु कुछ अन्य राज्यो में जिला वोर्डों के नीचे सव-डिविजनल बोर्ड 
या ताल्लुका बोर्ड भी पाये जाते हैं। कही-कही इन सब-डिवीजनऊू बोर्डों के नीचे 
छोकल वोर्ड भी है। जिला बोर्ड सारे जिले के ग्रामीण क्षेत्र की देखभाल के लिये 
है। सब-डिविजनल बोर्ड १००-५० गाँवों की देखभाल करता हूँ । छोकल बोर्ड 
केवल २-४ गाँवों की देखभाल करता हूँ। 


जिले वोर्डो का संगठन--जिछा बोड्डों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार 
१९४८ ई० के पूर्व केवल थोडे ही व्यक्तियों को था क्योकि निवाचक होने के लिये 
घन तथा शिक्षा की योग्यतायें रखी गई थी। परन्तु अब वे रूव व्यक्ति निवाचिक 
हो सकते हैं जो कि प्रान्तीय विधान सभा के लिए निर्वाचक होने की योग्यता' रखेते 
हूँ अर्थात्‌ वयस्क मताधिकार हो गया हूँ । इसलिए कोई भी २१ १र्ष की आयु 
से अधिक आयू बाला भारतीय नागरिक जो उस जिला बोर्ड की सीमा के 
अन्दर रहता हो निर्वाचक हो सकता है। परन्तु वह पागल, दिवाल्या न हो। 
इसके ग्रतिरिक्त ये व्यक्ति ६ महीने से अधिक काल की सजा कार्ट हो और इसे 
काठे ५ वर्ष पूरे न हो चुके हो, या किसी निर्वाचक सम्बन्धी अपराध के कारण 
अयोग्य घोषित किया गया हो, बह भी निर्वाचक नही हा सकता है । निर्वाचको के 
फलियें यह्‌ जरूरी हैँ कि जिला वोर्ड की निवचिक नामावली में उनका नाम दर्जे 
हो। बभ्गर उसका नाम यदती से छूट यया हो तो उत्ते चाहिये कि वह निश्चित 
तिथि के भीतर अपना नाम दर्ज करवा ले अन्चया वह मतदान नही कर सकेगा। 
सह 22० 
7 । यह बात घ्यान मे रखनी चाहिये कि १ मई १९५६ से उत्तर प्रदेश में 
जिला बोर्डों का वरम समाप्त हो यया है और इसके स्थान पर जिला परिषदों 


(अन्तरिम) की स्थापठा कर दी गई हूं। 
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प्रत्येक निर्वाचक का अधिकार हैं कि वह जिला-वोर्ड की पता के ल्यि 
उम्मीदवार हो सकता हूँ । केवल नीचे लिखी अयोग्यताएँ न हानी चाहिये -- 


(१) सरकारी नौकर हो। (२) जिला बोर्ड की नौकरी में हो। (३) 
वार्ड के किसी ठेके आदि म उसका हिस्सा हो। (४) बह अंग्रेजी या काई श्रन्य 
भारतीय भाषा न जानता हो। (५) सरकारी नौकरी पान क अयोग्य हो। 
(६) वकालत करने से रोक दिया गया। (७) पिछले वर्ष का कर न दिया 


हो । 


जिला बोर्ड का कायकाल ई वर्ष रखा गया हें। परन्तु सरकार इस काये 
काल का बढा सकती हूँ । वह साधारण चुनावा का भी स्थगित कर सकती हैं । 
कोई व्यक्त एक वार में ही वार्ड का सदस्य हो सकता हूँ । 


जिला वोड्ड में कई पदाधिकारी होते हूँ । इनमें से कुछ तो वेतनिक हाते हूँ 
तथा कुछ अदेतनिक। कर्मचारिया में क्लर्क आदि के अतिरिक्त निम्नलिखित 
मुख्य हूँ । मत्री, स्वास्थ्य अफसर, इजीनियर तथा सव-ओवरसियर टैक्स अफसर 
कई शिक्षक, कुछ डाक्टर आदि । 


बाड़ का सुख्य कर्मचारी अध्यक्ष कहलाता हूँ। सन्‌ १९२२ के कानून के 
अनुसार उसका निर्वाचन बोड के सदस्य करते थे | परन्तु यह प्रथा सशझाधित 
कर दी गई हैँ! अब उसका चुनाव सीधे जनता द्वारा क्या जावेगा। इस पद 
की अवधि ३ दर्ष रखी गई है। काई भी जिला-वाड का निर्वाचक जिसकी आयु 
कम से कम ३० वर्ष हो इस पद के छिये खडा हो सकता हैँ। इसे प्रबार सीधा 
चुनाव रखने से वार्ड के अन्दर दलबन्दी कुछ मात्रा तक दूर हो जावंगी । 
अध्यक्ष भ्रपने पद से इस्तीफा दे सकता हैँ! उसके विरुद्ध अविश्वास वा प्रस्ताव भी 
पास किया जा सकता हूँ। अगर राज्य सरकार इस भ्रस्तावे का मान ले ता 
अध्यक्ष को पद रिक्त करना पडेगा। ऐसा होने पर अध्यक्ष सरकार से बोर्ड 
भग करा कर नए चनाव की प्रार्थना भी कर सकता हूँ। अध्यक्ष के अतिरिक्त 
सदेस्था में एक या दो अध्यक्ष चुन छिये जाते हैँ। उनका कायकाल ९ वर्ष होता 
हूँ। अध्यक्ष की अनुपस्यिति में ये इसका कार्य करते है। अव्यक्ष क्वा पद बहुत 
महत्त्वपूर्ण हूँ; वाड वी सफलता बहुत कुछ सात्रा तक उसके ऊपर भी निर्भर हूँ । 
उम्रक कत्ते व्य निम्नलिखित हूँ --- 


(क) वह बोड की बेठक बूलाता हूँ तथा इसमे सभापति का झासन ग्रहण 
करता हैं । यह बांड की काथ्र-कारिणी समिति का भी सभापतित्व करता है 


र्ध्ड आरतोय सविधान तथा नागरिकता 


बोर्ड की बैठका में सिविछू-सर्जन, इजीनियर, इन्सपेक्टर झाफ स्कूल्स आदि को 
परामझ् दे ने के लिये निमन्नित कर सकता हैं। 


(ख) वह समस्त वोर्ड के शासन-प्रवन्ध की देख रेख करता हैँ । 


(ग) बोर्ड के कंचारियो के बेतन, उपलब्धियाँ, भत्ते, सेवा की शर्तें 
>दि प्रश्नो का निर्णय करता हैं। 


(घ) वह बोडं के काम की रिपोर्ट तैयार करता है, हिसाब-किताब सम्बन्धी 
लेख तंयार करता हैँ तथा कमिश्चर और जिलाधीश के पास इनको भेजता हूँ। 


(ड) अन्य बे काम जो बोर्ड द्वारा उसको सौपे जॉय। 


_ _ जिला बोर्ड के काय --इनको ऐक्ट हारा अ्निवाये तथा ऐच्छिक दो भागों 
में बाँटा गया हैं) मुख्य झनिवायं कार्य नीचे लिखे है -- 


(१) सडको, पुलो का निर्माण तथा उनकी मरम्मत करता। इस प्रकार 
यातायात के साधना की उन्नत करना (२) सडको के किनारे पेड लगाना 
तथा उनकी रक्षा करना। (३) औपधालय स्थापित करना तथा उनकी 
सहायता करना। (४) चेंचक, हँजा, प्लेग आदि के ठीके लगाना , (५) शिक्षा 
के लिये स्कूल आदि स्थापित करना। (६) अकाल से बचाव का प्रबन्ध तथा 
झकाल के समय सहायता करता । (७) कुएँ, तालाब, नहरें आदि का निर्माण तथा 
मरम्मत (८) कॉजी हौजो का प्रबन्ध करना । (९) मेलो, प्रदर्शिनी श्रादि का 
लगवाना तथा प्रबन्ध । (१९) पडाव, सर/य आदि का प्रबन्ध। (११) तंदियों 
में नावो का भप्रबन्ध। (१२) बाजार, पार्क, अताथालय की स्थापता तथा प्रबन्ध 

(१३) कृषि तथा प्रशुपाकन के सम्बन्ध में झिक्ष) प्रचार) (१४) हानिकारक 
व्यापार पर प्रतिवन्‍्ध लगाना। (१५) पीने के पानी का प्रबन्ध करना। 


इन अनिवार्य कार्यों के श्रतिरिक्त आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर बोर्ड कुछ 
अन्य कार्य भी कर तकती हूँ। जैसे, जनसख्या की गणना, जन्म-मत्यु का हिसाब 
रुखना, ट्र।म बस झादि चलाता, नहरे बनवाना, नई सडको का निर्भाण, प्रोढ- 
शिक्षालयो का प्रबन्ध ग्रादि। परन्तु साधारणत जिला बोर्ड की आ्िक स्थिति 
इतनी खराब होती है कि वे अपने अरनिवाय कत्तंस्य ही ठीक प्रकार नहीं कर 
सकते है । 
काय-पद्धति --सुविधार्थ जिला बोर्ड का काम कई कमेटियों द्वारा किया 
जाता है। इन क्मेटियो को बोर्ड ही नियुक्त करता है. तथा इसमे बोई के 


स्थानोय-्स्थाए र्ध्प्‌ 


ही सदस्य होते हैँ । हर कमेटी मे ३ या ४ सदस्य हाते हैं। इन्ही में स एक समा- 
पत्ति चुना जाता हूँ। परन्तु कार्यक्षारिणी समिति का सभापति बोई वा अध्यक्ष 
ही होता हूँ । 

जिला बोर्ड की समितिया में सबसे प्रधान कार्यक्रारिणी-समिति कहलाती 
हैं। १९४१ ई० के पूर्व वोड की एक अर्ध-समिति होती थी। अब इसके 
स्थान पर ही कार्यकारिणी समिति होती हैं। इस समिति के सदस्यन्बोर्ड का 
उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, बोर्ड की अन्य समितिया के सभापति तथा वार्ड ब संदस्या 
द्वारा चने हुए अन्य सदस्य हाते हैं। इस कार्यकारिणी समिति का सभापति बोर्ड 
का अम्यक्ष होता हूँ। बोर्ड का मत्री ही इसका पदेन (65-०णी00) मभत्री 
होता है। यह समिति वह सब काम करती हूँ जो कि बोर्ड इसका सौपे। 
वे सब काम जो पहिले श्र्थ-समिति करती थी अब यही करती हें । इसके मुख्य काम 
नीचे लिखे हूँ । 


(१) सदस्य के भत्ते निश्चित करना । 

(२) किसी सदस्य क॑ विरुद्ध दावा करना । 

(३) बोर्ड की किसी अन्य समिति से रिपार्ट मागता । 

(४) तहसील समितियों की व्यय राशि को निश्चित करना तथा उन्हे 
अधिकार दे ता। 

(५) थोड़े के किसी कर्मचारी को ठेके देन का अधिकार देना। 

(६) नए कर छगाने की योजना तैयार करना। 

(७) अन्य स्थानीय सस्थाआ से सहयोग करना। 

(८) प्रावश्यक क्मचारियां के अतिरिक्त अन्य कमचारिया का वेतना 
तथा सख्या निस्चित करना। 

(९) 'मडको का निर्माण तथा मरम्मत करना । 

(१०) बोर्ड के झाय-व्यय का चिट्ठा तैयार करता। 

क्रा्यकारिणी समिति के अतिरिक्त दूसरी मुख्य समिति शिक्षान्समिति हैं 
इसका काम बोर्ड के शिक्षालया का प्रवन्ध करना, अध्यापको को नियुक्त करना 
आदि हैँ। इसमे १२ सदस्य हाते है। इनमें से आठ बोर्ड के सदस्य अपने में से 


चुनते हैँ। ४वाहर से लिये जाते हैँ । इन बाहर वाले सदस्पो में से ऐसे दो सदस्य 
हो सकते हुँ जो कि इन्स्पेक्टरो के अतिरिक्त शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो ४ 


२६६ भारतीय सविधान तथा नाग्ररिकता 


बोर्ड के सदस्यो में ये एक जिला बोर्ड के अध्यापकों का प्रतिनिधि होगा। इस 
समिति का मत्री डिप्टी-इन्सपेक्टर ऑँब स्कूल्स होता हँ। यह समिति अपने 
सदस्यों में से एक सभापति चुन लेती हूँ । यह अपने काम की रिपोर्ट बोर्ड के 
आमने रखती हँ ) अमर यह समिति ठोक प्रकार कार्य न कर रही हो तो बोड् 
सरकार से इसको भग करने की प्रार्थना कर सकता हूँ। इस समिति का काम 
भ्रत्यन्त उत्तरदायित्वपुर्ण है। इसलिए इसके सदस्यो को अ्रपना काम ईमानदारी 
के साथ करना चाहिये । 

बोर्ड जिला की विभिन्न तहसील में अपना का ठीक प्रकार से करने को 
लिए तहसील कमेटियाँ नियुक्त करता है । किसी तहसील समिति में उस तहसील 
से निर्वाचित बोर्ड के सदस्य होते हूँ । इसक अतिरिक्त बोर्ड प्रगर चाहे तो उसमे 
भ्रन्‍्य सदस्यो को मनोनीत कर सकता है । इन समितियों को वही ग्रधिकार होगे 
जो बोर्ड उनको देगा। 

बोड की आय तथा व्यय --जिला बोढों की झ्राय के मुख्य साधन निम्त- 
लिखित हैं +- 


(१) अबवाब--यह्‌ कर राज्य सरकार द्वारा महिगुब री जारी के साथ किसानो 
तथा जमीदारो से वसूल कर किया जाता है. तथा बाद को जिला बोड्ड को दे दिया/ 
जाता हूँ यह कर भूमि-कर पर उपकर हैँ। १९४८ के सशोधन के पूर्व इसकी 
दर ₹ आना रुपया थी परन्तु अब यह पहले से बढा दी गई है । 

(२) जिला बोड अपने क्षेत्र के अन्तगंत्त रहने वाछे किसी व्यक्ति या 
व्यापारी पर कर रूगा सकती हैँ । परन्तु उस व्यक्ति की आ्रमदनी कम के कम 
२००) वाषिक होनी चाहिये । इस कर की दर ४ पाई ग्रति रुपये से अधिक 
नमही ही सकती हूँ । 

(३) बाजारो, मेलो तथा नुमायश आदि पर कर । 
(४) सवारिथों पर टैक्स । 
(५) पशुआ की बिक्री पर कर। 
(६) सस्‍्कूलो से फीस के रूप में आय । 
(७) फंक्टरियों पर टैक्स । 
(८) बुलो तथा तावो से आय + 
(९) पेड बेचने से आय । 
(१०) 3000080/02# ५50 ५ 
११) दलालो, आढतियो श्रादि पर टेंक्स । 


स्थानीय-सस्थाएं रच्छ 


( १२) काँजी हाउस से आय । 
(१३) राज-सरकार के द्वारा आथिक सहायता । 
(१४) ऋणा 
इन विविध श्रोतो से हुई आ्रामदनी को वो निम्नलिखित वातों पर व्यय 
करता है -- 
(१) सडको का दनाना, मरम्मत करना कथा उनके किनारे वृक्ष लगना । 
(२) पानी के लिये तालाब, कुओ का प्रदन्ध करना । 
(३) नदियों पर पुल बनाना तथा उनकी मरम्मत करना । 
(४) शिक्षालयों पर व्यय, जैसे शिक्षको का वेतन आदि । 
(५) वौषघालय तथा चिकित्सकी पर व्यय । 
(६) हृषि, उद्योग आदि की उन्नति के लिये व्यय । 
(७ ) मेले, पंठ, नमायश आदि पर व्यय ! 
(८) बोई के कर्मचारियों का वेतन। 
जिला बोड की आय उनके कामो के क्षेत्र को घ्यान में रखते हुए कम हैं । 
यह उनके ठीक प्रकार से अपने उत्तरदायित्व को पूरा न करने का एक मुह्य कारण 
हूँ | बोई को अपनी झ्राय बढाने के लिये कुछ उपाय करन चाहिये उदाहरणार्थ 
बोई को अपने क्षेत्र के अन्दर उद्योग-धधो की स्थापना के लिये छोगो को उत्साहित 
करना चाहिये तथा उनको सहायता देनी चाहिये । इनसे कर रूप में आमदनी 
होगी। बोर्ड अपती आय बढाने के लिये डे री, पोल्ट्री फार्म आदि खोल सकते हैँ । 
मेले, पैठ प्रदर्शनियों से भी आमदनी वढ सकती हूँ; वस रेल तथा अच्य सवारी 
के साधनों से भी आय बढेगी । इनके अतिरिक्त राज्य-सरकार को अपनी झ्राथिक 
सहायता में कुछ ओर वृद्धि कर देनी चाहिये । 


सरकारी नियन्त्रण --स्थानीय सस्थाएँ यद्यपि अपने क्षेत्र के अन्दर स्वायत्त 
अ्रधिकार का प्रयोग करती है त्तथापि इयके साथ-साथ वे सरकारी नियन्त्रण से 
स्वतन्त्र भी नही हूँं। नगर-पालछिकाओ तथा जिला वोर्ड दोनो ही सरकारी निय- 
न्त्रण में है। कमिश्नर तथा कलेक्टर को नगर पालिकाओ के कार्यों में हस्तक्षेप 
का अधिकार हूँ। अधिकार इन कर्मचारियों को इसलिये दिये गये है ताकि 
स्थानीय सस्याएँ अपने कामो को ठोक ढग से करें। नमरपरालिकाएँ समय समय 
प्र जिलाधोझ को अपने कामो को रिपोर्ट भेजती है। विवादग्रस्त मामलों पर 
जिलाधीश अपनी राय दे सकता है । उसको इनके आय व्यय पत्र पर भी परामर्श 
देने का अधिकार हूँ। बह इनके कार्य के सम्बन्ध में एक वायिक रिपोर्ट मी 
देचा हैं । 


२६८ भारतीय सविघान तथा नागरिकता 


जिला बोडे पर भी सरकारी नियन्त्रण हैं। कुछ सरकारी झ्रधिकारियो को 
बोर्ड की बेठको में शामिल होने का अधिकार हैँ, जेसे कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इस्पेक्टर 
आँव सकूल, जिले के स्वास्थ्य विभाग का अफसर आदि । इसके अतिरिवत प्रादे- 
श्िक ग्रधिकारी को बोड्ड के विभिन्‍न विभागो के निरीक्षण का अधिकार है। 
उदाहरणार्थं, शिक्षा विभाग का सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्वास्थ्य विभाग 
का प्रादेशिक अधिकारी निरीक्षण कर सकते है । इनके अछावा कमिश्नर तथा 
मुख्यद जिलाधीश को बोर्ड के कामो पर नियन्त्रण का अधिकार हुँ । 


उत्तर-प्रदेश की सरकार जिला बोर्डो की समस्याओ तथा उन साघनो और 
उऊपायो पर विचार कर रही हूँ जिन्हें ग्रषणाकर दह आय के अतिरिक्त साधनों 
की व्यवस्था कर सके । इस सरकार द्वारा नियुक्त दोनो समितियों अर्थात स्थानीय 
विकास सहायता ग्रनुदान समिति ([.00थ 80665 (उ7979-7-6/6 
(0गा766 ) तथा स्थानीय वित्त-समिति ( [.008]| जशञ्रक्षा०8 
वशापृपा।।/ (०४०७वं (८७) ने इस विषय का प्रध्ययत किया और उनकी 
सिफारशों उत्तर प्रदेशीय सरकार के विचाराधीन हैँ। जिला बोर्डो के पुनंसगठत 
तथा उनकी आय के साधनों में वृद्धि में सुझाव रखने के लिये एक उच्च स्थातीय 
समिति की नियुक्ति की गई हैं । इसकी रिपोर्ट इस वर्ष के अन्त तक झा जावेगी । 


जिला परिषद्‌ --उत्तर प्रदेश में १ मई, १९५८ से जिला बोर्डों करा विधटव 
कर दिया गया हूँ | इनके स्थान पर एक ग्रन्तरिम व्यवस्था की गई है और इस 
हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया हैं! यह “ उत्तर प्रदेश अन्‍्तरिम जिला परिषद 
अध्यादेश १९५८” कहलाता हूँ | इसके अनुसार १ मई, १९५८ झे उत्तर प्रदेश 
के समस्त जिला बोर्डो, (जिनके अन्तगंत, भदोही का उप-जिला बोर्ड भी हैं) 
तथा इन बोर्डों की समस्त कमेटियो नें एक मई, १९५८ से झपने काम समाप्त 
कर दिया हूँ। इन बोर्डो का काम, इनके स्थान पर अन्तरिम जिला परिषदों की 
स्थापना तक, जिले के कलेवटर द्वारा किया जायगा परन्तु भव जिलो में भ्रन्तरिम 
जिला परिषदो का निर्माण हो गया है। इन परिषदो का सघठन निम्नलिखित हैं! 


इस परिषद में निम्नलिखित सदस्य हूँ “८ 
(१) जिले की जिला नियोजन समिति के सब सदस्य, 


(२) पाँच सदस्य जो कि उन व्यक्तियों के निर्वाचक गणद्वारा निर्वार्चित 
है, जो ३० अप्रैल, सत १९५८ की भूतपूर्व जिला बोर्ड के सदस्ण तथा प्रेसीडेंट थे 
अथवा जो राज्य सरकार द्वारा नाम निदिष्ट हो ; 


स्वानीय-सस्थाएँ २६९ 


(३) वाराणसी क जिला परिषद मे दो सदस्य भदोही के उप जिला बाड 
के सदस्य द्वारा भी निर्दाचित होकर भर्जंगे । 


सरकार द्वारा कलेबटर को आन्तरिक जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया गया 
हैं और बही इसका बैठकों का सभापतद्ित्व करेगा । जिला बोड का प्रेस्ीडेन्ट 
जिला परियद का उप-समापति होगा । 


ये जिला परिषर्दे जिला नियोजत समिति क कार्यों को सपादित करगी। 
मातरिक जिला परिषदों का भार अधिकारी जिले का जिला तियोजन झधिकारी 


होगा । 


जिला बोर्डों का विघटन सरकार ने एक कमेटी को राय स किया जा कि 
इसी उद्देदय से बिठायी गई थी। सरकार ने नियोजन के कार्य को बढाने वे 
द्देश्य म यह्‌ पग उठाया हैं। इन जिला परिषदों का अन्तिम रूप क्‍या होगा 
यह अभी तक पूर्ण रूपेण जात नहों है क्योकि इस विषय में अभी कोई झधि- 
नियम नही बना हूँ। परन्तु यह समाचार हूँ कि जिला कौन्सिल में दो सदनो 
की व्यवस्था करने का विचार हूँ । निचले सदन को जिला परिषद तथा उपरि 
सदन को जिला ससद का नाम दिया जायगा। किन्तु चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हागा ) 
इस वप इनके संगठन के सम्बन्ध में राज्य सरकार विधेयक अस्तुत करने वाली है ।! 


गाँव पचायत --भारत में पचायत व्यवस्था अत्यल्त प्राचीन है। प्राचीन 
काल में तथा मध्यकाल में गाँवो में पच्चायत ही देनिक जीवन के सभी प्रश्नों 
की हल करती थी । परन्तु ओंग्रेजी राज्य की स्थापना के पद्चात केन्द्रीयकरण 
की ओर अधिक ध्यान दिया गया। इसके फलस्वरूप गाँवो की स्वतन्वता जाती 
रही । गाँधी जी ने अपने कार्य-क्रम में गाँवों को पुन आत्मनिर्भर बनाने की 
और काफी जोर दिया। उनके प्रभाव के कारण ही काग्रेस सरकार ने पचायतो 
की स्थापना की ओर कदम उठाया हैं । 


अग्रेजी काल में भी प्रान्तो में पचायत ऐक्ट बने थे। उदाहरणस्वरूप, यू ०पी ० 
(अब उत्तर प्रदेश) में १९२० में ऐसा ऐक्ट वना था। पजाव में इससे पहल 
ही पचायत ऐंक्ट बन चुका था। अन्य प्रान्तो से भी ऐसे ऐकट बने । परन्तु उस 
समय जो पचपत्तें स्थापित्त की गई थी उसकी स्वाधीनता केवल नाममात्र को थी । 
सरकारी कर्म चा रियो का हस्तक्षेप बहुत अधिक था । इनके सदस्यो को तहसीलदार 
मनोतीत करता था । ऐसी झवस्था में यह स्वामाविक था कि ये परचायतें कुछ 
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२७० भारतीय सविधान तथा नायरिकता 


काम न कर सकी । जब सन्‌ १९३७ में काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई तब 
सर्वप्रथम इस विचार को कार्यान्वित करने के लिये योजना बनाने का प्रस्ताव 
हुआ कि ग्रामो के स्वशासन के हेतु पचायतो की स्थापना की जावे । परन्तु इसके 
बूद कि यह योजनता बने काँप्रेस सरकार ने पद त्याय कर दिया। जब कांग्रेस फिर 
पदारूढ़ हुई तब पचायत स्थापना की योजता कार्यरूप में परिणित की गईं। भारत 
के संविधान की ४०वीं घारा में यह कहा गया हूँ कि राज्य ग्राम पचायतो का सगठन 
करने के लिये अग्रसर होगा तथा उनको ऐमी शक्तियाँ और अ्रधिकार प्रदान 
करेगा जो इन्हे स्वायत्त झासत की इकाइयों के रूप में काय करने योग्य बनाने के 
लिये ग्रावश्यक ही ! इसी को घ्यात में रखते हुये विभिन्न प्रादेशिक सरकारो 
ने इस दिशा में कार्य किया । इन पचायतो का सगठन राज्या के प्रधिकार क्षेत्र 
में आता हूँ । पश्चिमी वगाल के अतिरिक्त सभी राज्यो में तथा भ्रधिकतर केन्द्रीय 
प्रशासित क्षेत्रों में पच्चायत ऐक्ट बन चुके है। उत्तर प्रदेश मे २७ दिसम्बर सन्‌ 
१९४७ में ही पचायत ऐक्ट पास हो गया थां। पश्चिमी बगाल तथा दिल्‍ली राज्य 
की सरकार इस प्रकार का अधिनियम बनाने जा रही हैँ । समस्त देश के 
५८१८१४ गाँवों में से २९४४६० अब तक पंचायत कानूत के अन्दर प्रा गये 
हैं। उत्तरश्रदेश के तो सभी गाँव ( १२४३२३ गाँव) ३६१३९ गाँव पवायतों 
के अन्तर्गत श्रा गये है । 
गाँव सभा ->सत्‌ १९४७ के अधिनियम द्वारा प्रत्येक गाव में जिसकी जन- 
सख्या १००० या इससे अधिक थी एक गाँव सभा की स्थापना की गईथी। 
यदि किसी गाँव की आबादी उससे कम थी तो उसे किसी पास के गाँव के साथ 
मिला दिया गया था । परन्तु यदि तीत मील की दूरी तक कोई अन्य गाँव न था 
तो उस दशा में गाँव के छिय १००० से कम जनसख्या होने पर भी एक गाँव 
सभा स्थापित की गई थी। परन्तु दिसम्बर १९५४ में एक सशोधन पास किया 
है तथा गाँव सभाओ के सगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तत कर दिये गये है। इस 
सशोधन के अनुसार प्रत्येक नम्बरी गाँव में अर्थात जिसकी जनप्स्या २५० हैं 
एक गाँव सभा होगी । जिन गाँवो की जनसख्या २५० से कम है उन्हें निकट्वर्ती 
गाँवों सें मिला दिया जावेगा। उत्तर-प्रदेश में नम्बरी गाँवो की सव्या ५५००० 
है ६०,००० के बीच होगी । 
प्रत्येक गाँव का निवासी--स्त्री तथा पुरुष--बिना किसी-भेद भाव के 
इस सभा का सदस्य हो सकता हूँ, अगर वह २१ वष की आयु पूरी कर चुका 
हो! परन्तु निम्नलिखित व्यक्ति इसकी सदस्यता के अयोग्य हैँ 
जो भारत के नागरिक न हो, जितका मस्तिष्क विक्ृत हो तथा जो गाँव 


समा क्षेत्र के साधारणत निवासी मही। 


स्थानीय-सस्याएँ रह 


प्रत्येक गाव सभा का एक प्रधान तथा उप प्रधान होता हूँ। गाँव सभा के 
पदाधिकारी तथा पचायत और न्याय पचायत के निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य नहीं 
हो सकते हैं--कोढी, सरकारी तोकर, भीषण अपराध के लिये दडित अनुन्मृक्त 
दिवालिये, नतिक अपराध तथा निर्वाचन सम्बन्धी अपराध के लिये दण्डित । 
प्रधान का निर्वाचन के सभा के सदस्य अपने में स हो करेंगे। प्रधान की आयु कम 
से कम ३० वर्ष होनी चाहिये ।इसका कार्यकाल २ वर्ष होगा परन्तु यह १ वर्ष 
और वढाया जा सकता हैँ। गाँव सभा का उप प्रधान गाँव-पचायत के द्वारा 
अपने सदस्या में से निर्वाचित हांगा । उप-प्रधान के पद की अवधि उम्रक॑ चुनाव की 
तारीख स एक दर्ष हागी। प्रधान तथा उप-प्रधान का अपने कार्यकाल से पूर्वे 
वद से हटाया जा सकता हैं यदि विशेष रूप से वुलाई गई किसी व ठक में जिसकी 
कम से कम १५ दिन पूर्व से नाटिस दी गई हो, उसके विरुद्ध उपस्थित तथा मत 
देते हुए सदस्यो के दी-तिहाई बहुमत द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया 
जावे । प्रत्येक गाँव सभा की एक कार्य-कारिणी होती हैँ । इसको गाँव पचायत 
कहते है । इसके सदस्या का चुनाव गाँव सभा अपने सदस्या में स करती हूँ । 


गाँव सभा की बैठक के लिये कम से कम सदस्य सस्या का पाँचवाँ माय उप 
स्थित होना चारिये | वर्ष में इसकी दो बैठकों होती हैं--एक तो रवी की फसल के 
बाद तथा दूसरी खरीफ की फसल के वाद । इनको त्रमश रवी की बैठक तथा खरीफ 
को बैठक कहते है । इनके अतिरिक्त सभा की असाधारण बैठक भी वलाई जा 
सकती हूँ । यदि कुल सदस्य सच्या का पाँचवाँ भाग ऐसी बेठक की माँग करे तो 
३० दिन के अन्दर ऐसी व ठक सभापत्ति द्वारा बुलाई जावेगी । 


गाँव सभा के निम्नलिखित मुल्य कत्तव्य हैं -- 


(१) ग्राम विकास की योजना बनाना, उसको स्वीकार करना तथा इस 
काम की देख रेख करना । 


(२) ख़टीक की बैठक में झ्रायामी वप के आय-ज्यय के अनुमानों तथा 
निर्माण कार्य के प्रभावों पर दिचार करना तथा उसे स्वीकार करता । रबी की 
देठक में यत वर्ध के आय व्यय के ऊपर विचार होता हूं । 


(३) अपने प्रधान, उप-प्रघाव, गाँव पचायत तया न्‍्याय-पचायत के सदस्या 
का चुनाव तथा उन्हें पद से हटाना ! 


(४) गाँव कोष की स्थापता करना तथा उसकी देख-रेख और वापिकः 
लेखा-परिक्षण (झ्राडिट) करना । 
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(५) पचायत की आय के लिये अपने क्षेत्र के अन्तर्गत कर, शुल्क, आदि 
लगाना । 
गाँव पंचायत --यह्‌ गाँव सभा की कार्यकारिणी समिति हैँ। इसका 
चुनाव गाँव सभा के सदस्थो द्वारा किया जाता हैँ | इसका काम ग्राँव-जीवन 
से सम्बन्धित दैनिक कार्यो को करना हूँ । गाँव-सभा तो साल भर में केवल 
दो ही बार मिलती हूँ। इसलिए याव पचायद को हो सब काम करने होते हैं। 
इसके सदस्मो की सख्या गाँव की जनसख्या पर निर्भर है । इसलिए झलग ग्रलग 
गाँवों में यह अलग-अलग होगी। गाँव पचायत में प्रधान तथा उप-प्रधान के 
अतिरिक्त कम से कम १५ तथा अधिक से अधिक ३० सदस्य हो सकते है । गाँव 
सभा के सभापति ही इसके भी प्रधान तथा उप-प्रधान होते है । १००० जन- 
सरूया तक १५ सदस्य, २००० जन-सख्या तक २० सदस्य, ३००० जन-सल्या तक 
२५ सदस्य तथा ३००० जनसल्या से ऊपर ३० सदस्य होगे । गाँव सभा के प्रवान 
तथा उप-प्रवान ही गॉँक पचायत के पदेन प्रधात तथा उप-प्रधान छोगे। गाँव 
वचायत के प्रधात व उसके सदस्यों के कार्य की भ्रवधि साधारणत ५ चर्ष होगी। 
परन्तु राज्य-सरकार विशेष परिस्थितियो में इसे ६ वर्ष कर सकती है। उप- 
प्रधान के कार्यकाल की ग्रवधि केवछ एक वर्ष ही हें । 
पचायतो के लिए चुनाव सयुक्त-निर्वाचन प्रथा द्वारा होगे । परन्तु परिगरणित 
जातियो के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हूँ । निर्वाचन के हेतु सारा गाँव निर्वाचित 
क्षेत्रो में वाँठ जायगा | जिलाधीद्य एक निर्वाचन-अध्यक्ष तथा कुछ उप निर्वाचत- 
अध्यक्षों को नियुक्त करता है । इतके भ्रतिरिक्त पोलिग-अफसर भी होते है । 
मतदान गु त नही है परन्तु हाथ उठाकर दिया जाता हैं । इनको परोछिग-परफमर 
गिन छेता है तथा निवाचिन अध्यक्ष को इसकी सूचना देता हे! वराबर मत 
मिलसे पर इसका निर्णय छाटरी द्वारा किया जाता हूँ $ 
गाँव-पचायत की प्रत्येक महीने कम से कम एक बैठक होनी चाहिये । 
प्रत्येक पचायत अपने सदस्यों को विविध कार्यो को करने के लिये छोटी-छोटी 
समितियों बना लेती हूँ | इससे कार्य-सम्पादन में सहुलियत रहती हैं। ये 
समितियाँ निम्नलिखित है --+ 
शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, सफाई समिति, ग्राम रक्षा समिति, विकार्गे 
समित्ति तया अर्थ समिति । 
पंचायत के कार्य :---इन कार्यों को दो भागों में बादा जा सकता हैं“: 


अनिवार्य तथा ऐक्छिक। 


स्थानीय-सस्थाएं २७छ३े 


प्रत्येक गाँव पचायत का अपने क्षेत्र में मिम्नलिखित विपयो पर अपनी 
आशिक स्थिति के अनुसार प्रवन्ध करना होगा । ये गाँव-पचायत के अनिवाबं 
कार्य हैं -- 

(१) आम गलियो को बनवाना, मरम्मत करना, ठोक दक्का में रखना तया 
उनकी सफाई और रौशनी का प्रवन्ध करना , 

(२) डाक्टरों सहायता; 

(३) सफाई का प्रवन्ध तथा छत की वीमारियों को फंलने से रोकने का 
प्रवन्‍्ध , 


(४) गाँव-सभा की इमारतों या अन्य सम्पत्ति की देखभाल करना; 

(५) जन्म, मृत्यु तथा विवाह का रजिस्टर रखना; 

(६) आम गलियो, सार्वजनिक-स्थानो तथा सार्वजनिक सम्पत्ति पर से 
हस्तक्षेप (॥॥00080॥॥70॥65) को दूर करना; 

(७) मनुष्य तथा पशुओ की लछाशो को फेंकने के लिये स्थान तिश्चित 
करना; 

(८) अपने क्षेत्र के अन्दर मेला, हाट तथा बाजार का प्र वनन्‍्ध करना; 

(९) बालक तथा बालिकाओ के लिये प्रारम्मिक स्कूलो का प्रवन्ध करना; 

(१०५) सार्वजनिक-चरागाहो तथा भूसि का अपने क्षेत्र के निवासियों 
के हितायें प्रबन्ध करना | 

(११) सार्वजनिक कुओ, ताछाबो आदि को पीने, कपडा घोने तथा नहाने 
के पानी के लिये बनाना, मरम्मत करना तया उन्हें ठोक दशा में रखना, 

0 303। नई इमारतो के बनाने के लिये तथा पुरानी इमास्तो के मरम्मत 
के लिये नियम निर्माण करना; 

(१३) खेंदी, व्यापार तथा उद्योगों की सहायता करना । 

(१४) आग बुलाने का अबत्ध करना; 

(१५) दोवानी तथा फौजदारी न्याय का प्रबन्ध और पचायती अदालत 
के छिये पचो को चुनना; 

(१६) मनुष्यो तथा पशुओं की गणना का प्रबन्ध; 

(१७) शिश्यु-कैल्दो का प्रवन्ध, 

१८) खाद इकड्ठा करमे लिये स्थान नियत करना; 
१९) कानून द्वारा सौंपा कोई अन्य कार्य करना; 

छुए १८ 


श्छड भारतीय सविधान तथा नाग्ररिकता 


(२० ) कुमायू” की पहाडी पद्टियो में वर्ग एक तथा कैसर-ए-हिन्द जयलू 
तथा वेनाप भूमि, पानी के नाछो और पनघटो का प्रबन्ध करना , 
इन उपरोक्त कार्यो के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी गाँव प्रचायतत कर 
सकती हूँ । ये इसके ऐच्छिक कार्य हैं । 
(१ 2 आम रास्तो के दोनो ओर तथा सार्वजनिक स्थानों पर पेड लगाना 
और उनको रक्षा करना; 
(३) पशुओ की नस्ल सुधारने का तथा उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध) 
(३) गढो को भरवाने का प्रवन्ध; 
(४) स्वय सेवक दल की स्थापना जो कि गाँव को देखभाल करेगा क्या 
पचायती अदालत को उसके कार्यो में सहायता देगा । 
(५) खे तिहरो को सरकारी ऋण लेने में सहायता करना तथा उसको 
उतारने में उसको राय देना: 
(७) अच्छे बीज तथा खेत के औजार रखने के छिये भडार बतावा तथा 
सहकारिता की उन्नति: 
(७) भ्रकाल तथा अन्य विपत्तियो के विरुद्ध सहायता का प्रबन्ध करनाए 
(<) जिला बोर्ड से उत कार्यों को रोकने के लिये कहता जो कि गाँव सभा 
के अधिकार के बराबर है ; 
(९) आबादी क्षेत्र को बढाना; 
(१०) पुस्तकालय तथा वाचनारूय को बनाना तथा उनका प्रबन्ध करता; 
(११) भखाडा, वछब झादि मनौरजनार्थ स्थापित करना, 
(१२) खाद तथा कडे के इकट ठा करवाने तथा फेंकवान का प्रबन्ध, 
(१३) आबादी के २२० ग़ज के अन्दर चमड़े की रगाई आदि बन्द करना 
या उसकी नियत्रित करना, 
(१४) विभिन्न सम्प्रदायो के बीच सदभावतरा बढाने के लिए सल्था५ 
स्थापित करना 
(१५) सार्चजानिक रेडियो तथा ग्रामोफोन का प्रबन्ध करवा: 
(१६) गाँव वालो के नैतिक या भौतिक उन्नति के अन्य कोई कार्य ; 
१७) जिलछाबोर्डों के अनुसार गाँव के हित में ऐसे काम करना जो 
| जिला-बो््ड के अधिकार क्षेत्र में हैं 


स्थानीय-सस्थाएँ र७प्‌ 


(१८) कोई ऐसे अन्य कार्य करना जिन पर खच करने की प्रादेशिक 
सरकार गाँव सभाओ को श्राज्ञा दे दे । 


(१९) आवारा मर्वेश्िया, श्रावारा कुत्ता, जगछी पश्चुओ और बन्दरों को 
पकडले और उनर निबंतन का प्रवस्च करना, 


विहार सरकार ने ग्राम स्तर पर प्रशासन की आधार भूत इकाई के रूप में 
आराम पचायतों को मान्यता दे दी हूँ और उसने जिलाधीशा को झ्रादेश दिया हुँ कि 
स्थानीय विकास के सारे कार्य पचायतो के द्वारा कार्यान्वित होने चाहिये । इसके 
अतिरिक्त बिहार राज्य सरकार ये राजस्व वसूली का वाये भी पचायतों के 
हाथ में सौपने का निएचय किया है । २५ पंचायतों को कमीशन के आधार 
पर यह कार्य दिया भी जा चुका हूँ ॥" 


अधिकार --इन अनिवायय तथा ऐच्छिक कार्यों को करने के लिए गाँव 
पचायतो की कुछ अधिकार दिये यये हैँ । वे निम्नलिखित हैँ -- 


(१) गाँव पचायत को अपने क्षेत्र के श्रन्दर समस्त सा्वजानिक जल तथा 
भल मार्गों पर अधिकार है श्रगर थे प्रादेशिक सरकार या जिलावोर्ड के भ्रधीत 
न हो ! जल तथा थल मार्गों की रक्षा करना, मरम्मत करना या नये मार्ग बनवाना 
आदि पचायत के अधिकार में है । यह किसी रास्ते को चौडा करवा सकती है, 
सह अगर उचित समझे तो बन्द भी करवा सकती है। रास्ता पर आई हुई 
झाडियो तथा पेडा की डाल्यो को कटवा सकती है । इसको यह भी भ्रधिकार 

कि किसी सोते के पाती को कपड़ा घोनें-नहाने आदि के ल्यि इस्तेमाल करने से 
रोक लगा दे ताकि पानी पीने के लिए गन्दा न होने पाये। 


(२) गाँव पचायत सफाई के ल्यि किसी भूमि या इमारत के स्वामी को 
यहें भांजशा दे कि वह अपनी भूमि या इमारत से गन्दगी को हटाये, मरम्मत करें, 
नाल्याँ बनावे, गड्ढो को भरदाये, कुओं को साफ करवाये था उनको भरवा 
दे, घास ज्ञाडिया को क्टवायें, तथा कूडा करकट आदि को साफ करे। परन्तु 
एंसी झ्ाज्ञा दत समय पचायत उस मनुध्य की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखेगी 
तथा उसे काफी समय देंगी । जिस मनृप्य को ऐसी नोटिस मिलेगी वह ३० दिन के 
अन्दर जिला-मेडिक्ल अफ्सर से इसके विरुद्ध अपील कर सकता हूँ जिसका 
निर्णय इस मामले में जतिम होगा। 





॥ भारत--दिनाक र४ मार्च श७५८+ 


ख७च भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


_ (३) वाहक तथा बालिकाओ की प्रारम्भिक शिक्षाहेतु स्कूल स्थापित 
करने तथा उसकी रक्षा करने का अधिकार हूँ । गाँव वालो के स्वास्थ्य के लिये 
यूनानी या आयुर्वेदिक औषपधालय स्थापित कर सकती है । 


(४) अगर गाँव-पचायत अपने क्षेत्र में रहने वाले किसी आदमी से 
किसी सरकारी क्मेचारी, जसे अमीन, सिपाहरे, पटवारी, टीका लगाने वाले, 
सिचाई विभाग के पतरौल या अन्य किसी विभाग के चपरास्री, के विरुद्ध कोई 
दुराचार की रिपोर्ट पावे तथा उसके विरुद्ध पचायत के पास श्रम्शण हो, तो वह 
उस कर्मचारी की शिकायत उचित अधिकारी के पास आवश्यक कार्यवाही के 
लिये कर सकती है । 


(५) अपने क्षेत्र के अदर, प्रादेशिक सरकार की आज्ञा होते पर, गाँव- 
पचायत को अपने कत्तंव्यो के पालन करने में सरकारी कर्मचारियों की सहायता 
का अधिकार हूं । 

गॉव कोष --प्रत्येंक गाँव-सभा का एक कोष होता हूँ । इसी मे से पचायत 
अपने कतंव्यो का पूरा करने के लिये द्रव्य लेती है । इस कोष में नीचे लिखी 
रकमें जमा होती है । 

(१) पचायत् राज ऐक्ट द्वारा लगाये गये करो से आ्रप्त रकमें 4 

(२) प्रादेशिक सरकार द्वारा गाँव सभा को सौपी गयी रकमे ; 

(३) इस ऐक्ट के लागू होने के पूर्व की पचायतों की बची हुई रकम, 

(४) किसी न्‍्यायाऊूय की आज्ञा सेइस कोष में जमा की हर रकम $ 

(५) कूडा, पशुओ की लाझो, गोबर झादि की बिक्री से प्राप्त रकम ; 

(६) नजूल की सम्पत्ति या भूमि की आमदनी का वह भाग दो प्रादेशिक 
सरकार पचायत को दे दे ; 

(७) जिला बोर्ड या प्रन्य प्रधिकारियों द्वारा दी हुई रकमें; 

(८) ऋण या दान से प्राप्त रकम; 

(९) प्रादेशिक सरकार द्वारा मजूर कोई अन्य रकम; 

पचायत राज्य अधिनियम के अनुसार माँव सभा को पअपने क्षेत्र में तीन 
अकार के कर लगाते के अधिकार दिये गये है * (१) मालगुजारी तथा लगाव 
प्र कर जो काइतकार के गान पर अधिक के अधिक एक आना भति रुपया हैं. 

(२) व्यापार और पेशे पर कर, जिसके अनृसार ५०० रुपये से अधिक की 
आमदनी बालो पर एक आवा रुपया ल्या जा सकता है; (३) मकान कर हे 
उपयू क्त दोनों कर मं देने बालो व्यक्तियों से ही लिया जा सकता है । 
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अतिरिवत गाँव सभा को अपने क्षेत्र में मजदूरो तथा कपडो, गल्ला, और चीनी 
के व्यापारियों और सवाएररियों की गाडियाँ रखने वाछो, प्रादि से भी साघारण 
अनुमति शुल्क (लाइसेंस फी) केने का अधिकार हू । 


गाँव समाओ की आय बढाने के उद्देश्य से फीस में कुछ नई मदे बढा दी गई 
हैं । गाँव सभा के नियन्त्रण में चलाए जाने वाले बाजार, हाट या मेले में माल 
बेचने वालो पर बिक्री फीस लगायी जा सकेगी यदि ये व्यापार या पेश सबधी 
कर न देते हा। जानवरो की वित्री पर रजिस्ट्री फीस और कसाई-खाना या खेमे 
छगाने के स्थानों के प्रयोग की फीस भी ली जा सकती हूँ । जिन गाँव सभाओ 
की ओर से पानी देने या व्यक्तिगत झौचालय या नालियों की सफाई करने का 
प्रबन्ध होगा वहाँ पर पानी तथा सफाई टैक्स भी लगाया जा सकेगा । गाँवों में 
चलते-फिरते सिनेमा प्रदर्शन पर भी फीस छग्रेगी 


गँव-पचग्यततों की आमदनी के छ्ोत बहुत साधारण हूँ उनके कत्तेब्यो के 
अनुपात से उनकी आय बहुत कम हैं । इससे यह होगा कि पचायतें अपने कतेव्यो 
का उचित प्रकार पालन नहीं कर सकेगा। अगर वें कुछ लाभदायक काम कर 
सकती हैं तो यह आंवश्मक प्रतीत होता है_कि प्रादेशिक सरकार को उनवी 
आमदनी बढाने के साधन प्रस्तुत करने चाहिये। यह सत्य हँ कि नवीनतम सशी- 
घन द्वारा इस दिशा में कुछ सुधार हुये है । 


न्याय पंचायत --पश्चायत राज अधिनियम द्वारा न्याय प्॑चायतों की 
भी स्थापना की गई है | इनका उद्देश्य यह हूँ कि गांव निवासीरें अपने छोटे- 
मोटे झगडा का निर्णय स्वय ही कर लें । उनका व्यय तथा परेशानी बच जाय । 


पल्चायत राज अधिनियम में हुए नवीनत्तम सशोघनों दे द्वारा जंसा हम 
देख चुके हैँ, गाव सभा क्षेत्रो में परिवर्तन कर दिया गया हैँ । इसी कारण न्याय 
प्रज्चायतो के क्षेत्रों में परिवर्तत कर दिया गया । सच्योधन पूर्व साधारणत तीन 
से पाँच गाँव सभाआ को मिलाकर एक न्याय पड॑ुचायत की स्थापना को जाती 
थी । झब स्ाधारणत ९ गांव सभाओं पर एक पव्चायत होगी परन्तु विशेष 
परिस्थितियों में ५ से १२ गाँव समाओ पर एक न्याय पद्चायत हो सकती है । 


प्रादेशिक सरकार या निर्धारित अधिकारी अत्येक जिले को कई मण्डलो 
(एाल०) हे वॉटिंगा तथा इनमें से प्रत्येक में एक न्याय पच्चायत होगी । न्याय 
पज्चायता के लिये प्रत्येक गाँव सभा अपने यहाँ से गाँव पञचायत के लिए निर्धा- 
रित सदस्या के अतिरिक्त ५ या इससे कम जितने अधिनियम के अनुसार निश्चित 
किए जायें, व्यक्षियो को और निर्वाचित करेगी ४ इसके पर्च्यत्‌ निर्धारित 


२७८ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


अधिकारी उन निर्वाचित व्यक्तियों में से उतने पढें रखे व्यक्तियों को जितने 
चहू गाँव सभा न्याय पञ्चायत के लिये भेजने की अधिकारी है, वह पज्च मनो- 
चीत कर देगा । 


प्रत्येक न्याय पहचायत में पछ्चों की सलत्या एसी रखी जायगी जो ५ से 
बैंट जाय अर्थात्‌ १५, २०या २५। एक से लेकर ६ गाँव सभाओ तक की 
न्याय पञ्चायत के पञ्चों की सख्या १५ ७से लेकर ९ तक की सख्या २० 
तथा ९ से अधिक गाँव सभाओ वाली न्याय परञ्चायत के पचो की सल्या २५ 
होगी। इस सख्या का गाव सभाओ के मध्य विभाजन इस प्रकार होगा, यदि 
थाँच सभाओ की न्याय पचायत हूँ तो उसमें १५ सदस्य होगे अतएव प्रत्यक में 
३-३ पच चने जायेगे। यदि इन सभाओ की सख्या ६ हूँ तो प्रत्टेण सभा से 
२-२ पच चुने जाएँगे और शोष जो ३ बचता है उसके लिये ऐसे गाँव सभाओ 
में से एक-एक पच चुना जायगा जिनकी जनसब्या अपेक्षाकृत अधिक है । 


प्रत्येक न्याय पचायत मे एक सरप्च तथा एक सहायक सरपच होगा । 
इनका चुनाव पचगण अपने में से ही करेंगे । इन अधिकारियों के लिये यह 
आवश्यक हैँ कि उन्हे कार्यदाहियो को लिखने की योग्यता हो | प्रत्येक पच के 
पद की भ्रवधि उसके चुनाव की तारीख से ५ वर्ष है परन्तु राज्य सरकार इसे 
१ वर्ष बढा सकती हैँ | प्रच को अधिकार है कि वह इस ग्वधि के पूर्व पद 
त्याग सकता हूँ । वह विशेष दछ्शा में अपने पद से राज्य सरकार या निर्धारित 
अधिकारी द्वारा हटाया भी जा सकता हूँ । 


सरपच न्याय पचायत के सामने अपने आने वाले समस्त वादो आर जाँच के 
निबटारे के लिए पाँच-पाँच पचो की बेच बनाएगा। इन बेंचों का निर्माण स्थाई 
होगा । कोई पच, सरपच या सहायक किसी ऐसे वाद (मामले) की सुनवाई 
में या जाँच में भाग नहीं लेगा जिसमें वह या उसका निकट सम्बन्धी, मालिव, 
नौकर, ऋणी, ऋणदाता या साझी एक पक्ष में हो या जिसमे उनमें से किसी 
का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो । 
न्याय- चायतो के अधिकार --पचायत राज्य ऐक्ट (१९४७) के ग्राम 
थचायत ऐक्ट के नीचे पचायतो के अधिकार अत्यन्त साधारण थे | परन्तु इस 
नये ऐक्ट द्वारा इन अ्रधिकारो में काफी वृद्धि की गई हेँ। न्याय पचायतों के 
निम्नलिखित अधिकार है 
इस ऐक्ट के अधीन वेश किया हुआ फोजदारी मुकदमा, जावब्ते 
अप (क्ाणश ए।0००१७ा७ (:006 ) के किसी बात के होते 
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हुए भी उस सकिल के सरपच के सामने पेश होगा जिसमें कि अपराध किया 
गया हो । 

निम्नलिखित फौजदारी मामले पचायती अदालत में पश्च हो सकते हैँ -- 

फौज में न होते हुए भी फौजी पोशाक पहनने का अपराध, लडाई-प्गड़ा 
करना, सम्मन की तामील करने से छिप जाना, सरकारी कर्मचारी के प्रश्नो 
का उत्तर न देना, रास्ते में तेज रफ्तार से गाडी चऊूना, पानी वी टकी या 
सोते को गन्दा करना, आग, जाववर आदि के मामला में असावधानी, गन्दी 
क्रियाएँ या गाने, भूमि तथा मकान में अनाधिकार प्रवेश करना, ५० रुपये तक 
की चोरी इत्यादि । 


पञ्चायती अदालल्‍्ता को कद की सजा देने का भ्रधिकार नही हूँ । ये केवल 
जुर्माना कर सकती हूँ | इनको ?००) तक जुर्माने रा अधिकार है। पञ्चायती 
अदालत अगर यह समझे कि किसी व्यक्त से शान्ति मग होने का भय है तो वह 
उससे १००) मुचलका १८ दिन तक के लिए ले सकती है । परन्तु न्याय पचायते 
पुराने अपराधिया के मुकदमों की सुनवाई नही कर सकती हैँ। 

(२) न्याय पचायत निम्नलिखित प्रकार के किसी दीवानी मुकदमे की 
सुनवाई कर सकती हूँ यदि उसका मूल्य एक सी रुपया से श्रावक न हो ; 

(क) कोई दीवानी मुकदमा जो अचल सम्पति के सम्बन्ध में किसी 
सबिंदा के अतिरिक्‍त क्सी अन्य सविदा पर देय धन के छिये हो; 

(ख) किसी चल सम्पत्ति या उसकी कीमत वापसी के लिए कोई दीवानी 
मुकदमा ; 

(ग) किसी चल सम्पत्ति को दोषपूर्ण ढग से लेने या क्षतिग्रस्त करने के 
लिए कोई दीवानी मुकदमा ; 

(घ) अनाधिकार पजश्ञु प्रवेश के द्वारा उत्पन्न क्षतियों के लिये कोई 
दीवानी मुकदमा ; 


राज्य सरकार यदि चाहे तो न्याय पचायत को ५०० स्पये मूल्य तक के 
दीवानी मुकदमो की सुददाई का अधिकार दे सकती हैं । 


(३) माल के मुकदमो में न्याय पचायतो को निर्णय देने का अधिकार 
नवीनतप सशोचन द्वारा नही रह सया हैं। उन मार के मुकदमो में जो इस 
अधिनियम द्वारा इनके क्षेत्र के अन्तर्गत है, यदि उनमें कोई विरोध नही हैँ 
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(घा९०03656806) है, तो न्याय पचायतो को परीक्षण (छपरा) का 
अधिकार हे। परन्तु उत मुकदमो में जिसमें विरोध (०0॥65080) हूँ यह 
अधिकार भी नही है । 

इन अदालतों के निर्णय की अपीछ नही होती है । उनमें निर्णय बहुमत 
से होता है। इनके फैसलो वी, कुछ विद्येप दशप्रओ में मुन्सिफ या सब-डिवी- 
जनलरू अफसर, नियरानी कर सकते है । 


सरकारी नियन्त्रण --अन्य स्थानीय सस्थाओ की तरह गाँव पचायतें भी 
सरकारी नियन्त्रण में हैं। पचायत ऐक्ट में यह बतलाया गया हैं कि प्रादेशिक 
सरकार का क्या नियन्त्रण हूँ। इस नियन्त्रण का उद्देश्य यह हूँ कि पचायत्त अपने 
श्रधिकारा का दुरुपयोग न करें। 


प्रददेशिक सरकार गाँव सभा की अचल सम्पत्ति, भूमि, आदि का निरोक्षण 
कर सकती है। गाँव-पचायत के किसी कग्गज को माँग सकती हैं । गाव सभा, 
गाव-पचायत या पचायती-अदालूत से सम्बन्धी किसी भी मामले की जाँच पड- 
ताल भी करवा सकती हूँ ॥ प्रादेशिक सरकार को यह भी अधिकार हूँ कि वह 
किसी गाव पचायत या पचायती अदालत को अधिकारो के दुरुपयोग करने पर 
भंग कर सकती हैं । इसी प्रकार इनके किसी सदस्य को भी प्रादेशिक सरकार 
सदस्यता से हटा सकती है । सरकार द्वारा नियुक्त उचित अधिकारियों को यह 
शक्ति भी हूँ कि गावप चायत या पचायती अदालत द्वारा पास किसी प्रस्ताव 
या आज्ञा को अगर उससे जनता की हानि होती हूँ तो रुकवा दे । 


सरकार ने इन सस्थाओ के निरीक्षण के लिए पचायती इसपेक्टर, पचायत 
झ्फसर तथा एक डायरेक्टर की नियुक्ति की है। 


भारतीय स्थानीय सस्थाओ पर एक दृष्टि --भारत में स्थानीय सस्थाओं 
का कार्य अभी तक सराहनीय नही रहा है । सावंजनिक सेवा की ओर कम घ्याव 
तथा अपने स्वार्थों की ओर अधिक ध्यान, साधारणत इनका काम रहा हैं। 
अग्नेजी काल मे ये स्थानीय संस्थाएं बहुत ही सीमित क्षेत्र के अन्दर काम कर सकती 
थी। परन्तु इस सीमित क्षेत्र मं भी इन्होंने कोई विद्येप काम नहीं किया ॥ इत 
ससस्‍्थाओं में आये दिन अष्टाचार, घूस खोरी भ्रादि के उदाहरण मिल सकते है। 
दलवन्दी, चारित्रिक-हीनता, स्वार्यपरता आदि के कारण ये सस्थाएं महत्वपूर्ण 
काम नही कर सकी हैं। परन्तु हमारा यह कर्तव्य हें कि इन दोनो को दूर किया 
जावे, जिससे कि ये सस्याएँ हमारे राष्ट्रीय जीवन में अपना पूरा भाग ले सके? 
इसके लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं “: 


३ 


स्थानीय सस्याएंँ २८१ 


सबसे पहिले आवश्यकता इस वात की हूँ कि शिक्षा का देश में अधिक 
प्रचार हो । जनता अगर शिक्षित होगी तो शीद्य वहकावे में नही श्रावेगी 
उसमें अपने कार्यों के प्रति उचरदायित्व की भावना जागृत होगी तथा वह सावें- 
जनिक कामो में उदासीन नही रहेगी अपितु उसमें भाग लेगी । इसका फल यह 
होगा कि देश में जागहक जनमत बनेगा। इसके फलस्वरूप इन सस्थाओ में वे 
व्यक्ति होगे जो सार्वजनिक सेवा की ओर अधिक ध्यान देंगे तथा स्वोर्थ-ताघन 
की ओर कम । 

दूसरी आवश्यकता इस बात की हूं कि हम अपने स्वार्थों को सद से 
ऊपर नहीं रखें | अगर हम केवल अपने स्वार्थों का ही ध्यान रखेंगे तो समाज 
तथा देश की भलाई नहीं कर सकते हैँ । सामाजिक जीवन के बहुत से दोप इस 
कारण उत्पन्न हो जाते है क्याकि प्रत्येक व्यक्त अपने को समाज का केन्द्र समझता 
हैं ।इस प्रकार की भावना सहयोग के स्थान में सधर्प को जन्म देती है, तथा त्याग 
के स्थान में स्वार्थ को । 

तीसरी झ्रावस्यकता इस बात की हे कि जो छोग स्थानीयु सस्थाओ में 
निर्वाचन के लिए उम्मीदवार होते हैं वे सच्चरित्र हो तथा उनमें नेतिक भावना 
का श्रभाव न हो । क्योकि नेतिक भावता का अगर अभाव होगा तो त्याग की 
प्रकृति जाती रहेगी । 


चौथी आावस्यकता यह हैं कि सरकार को स्थानीय-सस्थाओ के क्षेत्र में, 
अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। अगर स्थानीय-सस्याओ की यह भावना 
ही जाबे कि उनकी स्वतन्त्रता केवल नय्म मात्र की है तो बे उत्तरदायित्वहीन 
ही जायेंगे । 

अन्तिम आवश्यकता यह हैँ कि इन सस्थाओ के आय के साधनों में वृद्धि 
होनी चाहिए । क्योकि बहुत सी बाते तो ये स॒स्थाएँ इसी कारण नही कर पाती 
हैं क्योकि इनके पास आवश्यक साधन नही हैं | 


अश्न 
(१) म्थूनिसिपेलिदीज के बया अधिकार तथा कत्तंव्म है ? उनकी क्या 
समस्‍्याएँ है ? 
(२) उत्तर प्रदेश में ग्राम पचायतो के संगठन तथा अधिकारों पर एक 
निवन्ध लिखिये । (यू० पी० १९५१) 
(३) पचायत राज पर सक्षिप्त टिप्पडी लिखिये। (यू० पी० १६९५४) 


| 
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(४) उपच्नर प्रदेश में जिला बोर्डो के कया कत्तेव्य है 
४ (यू० पी० १९५५) 
(४) स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं ? अपने प्रास्त में नगर- 
पालिकाओ के अधिकार तथा कत्तंथ्यो का वर्णन कीजिये । 
(यू० पी० १९४४) 
(६) स्थानीय स्वायच शासन का क्‍या महत्व है उदाहरण सहित 
बताइये । (यू० पी० १९५६) 
(७) उत्तर प्रदेश में ग्राम-स्वराज्य की क्या व्यवस्था की गई हे ? ग्राम 
पचायत क सम्रठन और अधिकारो का उल्लेख कीजिये । 
(य० पी० १९५७) 


अध्याय १५ 


सरकारी नौकरियाँ 


हमारे दंनिक दीवन में सरकार से तात्पर्य विभिन्न कार्यों के लिये नियुक्त 
सरकारी क्मंचारियों से हूँ । प्राचीन काल तथा मध्यकालीन राज्यों भे इन 
कर्मचारियों की सख्या उतनी अधिक नही थी जितनी कि हम झ्ाजकल देखते 
है । इसका कारण यह था कि उस समय सामाजिक व्यवस्था तथा जीवन दोनों 
इतने भ्रधिक जटिल नहीं हुए थे जितने कि आज हूँ विशेषत औद्योगिक- 
ऋति के पश्चात राज्य के नये कत्तंव्यो की सृष्टि हुई तथा इनको उचित प्रकार 
से करने के लिए अधिकाधिक कर्मचारी नियुक्त किये गये। 


इन क्मंचारियों का दे निक शासन मे अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हु । क्याक्त 
इन्ही के द्वारा सरकार को नीति कार्याविन्‍त हाती है। जनता का इन्ही के द्वारा 
सरकार से सम्पर्क होता है, अतएव यह स्वामाविक हैँ कि साधारण जनता को 
ई'निक जीवन में सरकारी कर्मचारी तया सरकार मे कोई भेद भी न दीखे। इन 
सरकारी कर्मचारिया की योग्यता, कार्यकुशलूना, सदाचार त्तथा तत्परता पर 
चहुत अधिक मात्रा तछ सरकारी नीति को सफलता निर्भर रहती है । इसलिये 
प्रत्येक ग्राधनिक राज्य इस बात की चेप्टा करता है कि योग्य तया चरित्रवान 
व्यक्ति ही सरकारी नौकरिया म छाटे जायें। 


सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियाँ हें । छोटे-छोटे चपराप्तियी से 
लेकर बड-बडे विभागों के सेक्रेटरी आदि, सब सरकारी कर्मचारी हैं । इनके 
कार्य तथा वेतन में इनके पद के अनुसार विभेद स्वाभाविक है । सरकारी नौक- 
रियो से तात्पर्य उन कर्म चारियो से हैं जिनकी नोकरी की दशाएँ निश्चित हैं तथा 
जिनकी नौकरों पर मन्विमडल के बनने विगडने का प्रमाव नही होता हैं। चाहे 
कोई भी दछ चुनाव में जीते सरकारी कर्मचारी अपने पद में बने रहते हैं । 
इनका काम मन्त्रिमण्डल द्वारा निर्धारित नीति का अनुसरण मात्र हैं। 


भारतीय नौकरियों का अँग्रेंजी काल में विकास .--जब ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने सन्‌ १६०१ में भारत से व्यापार आरम्म किया, तब कई व्यापारी 
इस उद्देश्य से भारत आये। इनका काम भारत में जहाँ पाल हो, वहाँ 
व्यापारिक-कैन्द्र (080) £ 79055) स्थापित करना था। इनको (40(075” 
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कहते थे, इसीलिए व्यापारिक-केन्द्र 40070$ कहलाने लगे। फघ०0० 
बब्द का प्रर्थ व्यापारिक एजेन्ट (टण्राणाहाएांश 8207 है। 

कम्पनी भारत में केवछ व्यापार के उद्देयय से आई थी और कई वर्षों तक 
इसने सर टॉमस रो की राय के अनुसार अपनी नीति निर्धारित की। सर 
टॉमस रो ने १६१६ सन्‌ में कम्पनी को लिखा था कि इसका उद्देश्य भारत में 
व्यापार होता चाहिये नकि विजय ।' इस समय कम्पनी के कर्मचारी व्या- 
पारी हुआ करते थे ) परन्छु कालान्तर में कम्पनी व्यापर के झ्तिरिक्त शासन 
भी करने रूमी । इसको दीवानी अग्रधिकार मिल गये । कम्पनी के स्वभाव 
में इस परिवर्तन के कारण झर्ने शर्नें: कम्पनी के कर्मचारी व्यापारी से बदल 
कर शासन कर्ता (809ां750786075) हो गये । इस प्रकार भारत मे अग्नेजो 
के अधीन सरकारी सौकारियों का जन्म हुआ । 


भारत में आशुनिक अर्थ में असेनिक-सेवाओ ((१ज्ों 8ट शठ0) का 
जन्म वारेन हेस्टिग्ज तथा ला कानवालिस के सुयारो द्वारा हुआन। वारेन हेस्टिग्ज 
ने लगाने वसूली प्रथा मे कछ सुधार किये। इसी प्रकार न्याय प्रथा में भी उसते 
हार किये । जब कार्नेवालिस भारत का ग्रवेनर-जनरल हुआ उसने भी सुधार 
किये । उसके अनुसार भारतीयों को उच्च नौकरियो में नहा रखना चाहिये था 
क्योकि '[2ए६7५ 78५8 0 छ्ा605087, [| 789 926४835 
०० 7प.६ !कार्तवाल्सि की नीति के अनुसार भारतीय उच्च नौकरियों के 
अयोग्य ठहराये गये । यद्यपि यह नीति उचित नहीं थी, और कई अग्रेजो ने, 
जैसे मेल्कम, एलॉफन्सटन आदि न भी इसको ठीक नही वतराया तथापि यह सन्‌ 
१८३३ तक चालू रही । उस वर्ष नया चार्टर ऐक्ट द्वारा भारतीयों को भी बडी 
नौकरियों के योग्य मान लिया गया | परन्तु भारतीय कभी भी ५०० प्रति मास 
से अधिक ऊँचे पद पर नही पहुँच वाए। सन १८५४ से बडी नौकरियो में नियुर्दित 
योग्यता परीक्षा के द्वारा हाने छगी । इसका उद्देश्य वह था कि योग्य व्यक्ति ही 
इन नौकरियो में चुने जाँय। यह परीक्षा इमलैड में होती थी। सन्‌ १८५८ में 
महरानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा में कहा कि नौकरियों से रग, जाति या पत्र 
के कारणकोई भेद-भाव नही किया जावेया। परन्तु इससे भी भारतीयों को झविक 
छाभ नही हुआ । क्योकि बहुत ही कम भारतीय नवयुवक विल्लायत जाने का 





3. *चु,९६ फाड़ एट एटट्टाएटवे 45 ब 7घॉंट, पर मी एणए क्यों कृशरणी+ 
इल्टी, ॥६ &६ इट& बाएं था. चृषाद: चपेट, ईत. छांप्रएपा ८०700:८५/६ 
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व्यय उठा सकते थे। फिर घर्म की भो रुकावट थी। बहुत थोड़े से भारतीय 
इस मार्ग से उच्च नौकरियों में आये । 


सन्‌ १८.० में गवनमैंट आव इण्डिया ऐक्ट द्वारा यह सय हुआ कि कुछ 
भारतोय इन नौकरिया में बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ही गवर्म र जनरल द्वारा 
नियूवित कर दिये जायें। यह उपबन्ध ९ वर्ष बाद सन्‌ १८७९ से कार्यान्वित 
हुआ और इस प्रकार स्टेचुटरी सिविछ सदिस का आरम्भ हुआ + गवन॑र-जन 
रल को यह अधिकार मिला कि वह जितने व्यक्तित इगर्रलंड में सेक्रेटरी आाव 
स्टेट फार इडिया द्वारा चुने जाते थे उनका छठवाँ हिस्सा बिना परीक्षा के भारत 
में नियुक्त करें। परन्तु इस प्रकार जो नि:क्षित हुए वे अयोग्य सिद्ध । अग्नेजो के 
अनुसार यह इम बात का प्रमाण था कि भारतीय उच्च नौतरियी के भ्रयोग्य है, 
परन्तु यथार्थ में कारण था कि जो व्यक्ति इस प्रकार प्रकार नियुक्त हुए थे वे 
योग्यता के कारण नही परन्तु वक्त सम्बन्ध आदि दे कारण नियक्त किए गए थे। 


इन नियमों के विरुद्ध बहुत असन्तोप था। इस कारण कमीशन सन 
१८८६ में नियुक्त किया गया ! इसके प्रघान सर चालसं एचीसन ( शा 
(॥%४९४ 88(0॥507) थे। इसमे अपनी रिपोर्ट (सन १८८७) में इस वात 
भर जोर दिया कि भारत मे आई० सी० एस० परीक्षा न ही | इडियन सिविल 
सबिस में छठा भाग उन भारतीयों (8(80(079 ॥8५६५) के लिए सुर- 
क्षित् किया जाय जो कि प्रान्तीय सिविल सबविस से इसमें भेजे जायेगे । सन 
१८९२ में इस रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर नौकरियो में भर्ती के नियम 
बनाये गए। इनके अतुसार १०८ पद ऐसे रखे गये थे कि भारतीय नियुक्त 
होते, परन्तु ये घटा कर ९३ कर दिये ग्रये और बाद को केवल ६१ कर दिये 
गये । एचीसन कभीसन ने नौकरियों को तीन वर्गों में बाँठ दिया--इण्डियन 
सिविल सर्विस, प्राविन्शियल सिविल सविस तथा सर्वोडिनेंट संविस। इनमें से 
अआ्न्तीय ठया सर्वोडिनेट सचिस में भारतीय नियुवत होते थे 


इंडियन सिविल सविस की प्रवेश परीक्षा इगलेड में होतो थी । सन 
१८९३ में हाउस ऑँव कामस में यह प्रस्ताव पास हुआ कि यह परीक्षा भारत 
में भी हो। परन्तु भारत सेक्रेटरी के विरोध के कारण यह सम्भव नही हो सका । 
सने १९१२ में एक कमीशन नियुक्त किया गया। छार्ड इसलिगटन, जो कि 
न्यजीलड के गवनेर थे, इसके समापति थे। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मेँ 
अधिक भारतीया को उच्च नौकरियो में स्थान देने का सुझाव रुखा। यह रिपोर्ट 
सन्‌ १९१७ में छपी । भारतीयों ने इसको असन्‍्तोपजनक वतलाया 


२८६ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 
अगस्त १९१७ में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारतीयों का शासन 
में अधिक से अधिक सम्पर्क, इसकी नीति है। दूसरे वर्ष मान्टेग्यू तथा चेम्सेफोई 
ने अपनी सयवत रिपोर्ट में यह कहा गया कि इंडियन सिविल सविस में भारतीयो 
का अनुपात ३३५४ हीना चाहिये तया १३% प्रति वर्ष बढ़ाना चाहिये । इसके 
अनुसार सन १९२० में यह प्रनुषात निश्चय किया गया। सन १९२५ से भारत म 
भी इस नौकरी में प्रवेश के लिए परीक्षा होने छग्मी तथा यहाँ से छाडे हुए उम्मीद- 
वार की दो वर्ष विलायत में ट्रेंनिय के लिए जाना होता था। ताकि सब प्रान्तो 
तथा सम्प्रदायो का इन नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व हो, इसलिए भारतीयों 
के लिए सुरक्षित स्थानों में से एक तिहाई के लिये मनोनीत करने का उपबन्ध 
किया गया । 
उच्च नौकरियों के भारतीयकरण के प्रश्न तथा अन्य कठिनाइयो--जंसे 
भारतीय सिविल सर्विस के लिए अंग्रेज उम्मीदवारों की उदाप्तीनता, मंत्रियों 
तथा इन उच्च कर्मचारियों मे विरोध, आदि पर जाँच करने के लिए कमीशन-- 
ए०9४ीं ९०ग्राणांइच्नंणा 0 (6 8फ्शां0 (!च्यं 88 ए००8 
पा प09--सन १९२३ में नियुक्त हुआ । इसके सभापति छाड्ड ली ([,08) 
थे, अतएवं यह छी कमीशन कहलाता हू । इसने निम्नलिखित मुख्य सिफारिश 
(१) इण्डियन सिविकू सर्विस, इण्डियन पुलिस सबिस, इण्डियत फारेस्ट 
सविस, तथा इंडियन इजीनियरिंग सविस (नहर विभाग )के लिये भारत सेक्रे- 
टरी ही नियुक्त करे। परन्तु अच्य अखिल-भारतीय नौकरियों जैसे, इंडियन 
ऐड्यूकेशनछ सर्विस, इंडियन इजीनियरिंग सविस इंडियन मेडिकल सर्विस 
असेनिक ) आदि प्रान्लीय सरकारो के श्रधीन कर दिये नाये । यह इसलिये 
किया गया क्याकि ये विभाग हस्तान्तिरित कर दिये गये थे । 

(२) छी कमीशन के भ्रनुसार भारतीयकरण की गति बढा देनी चाहिये 
भी । इसने कहा प्र प्राढ 6495 ० पाठ उह्ञध्हवाणा (०छापए- 
झंणा पीढ वुएट३ध०ा ए$ फा0ए फरक्ाए हिराशा5 बाप 
छ6 #वा।((80 700 धाढ एप््ः/० 5 घं००५ 2? 77 7858 700 
७600706 एए॥4६75 4/8 उंफाएफए 9ए्राशा' ० एत्हा।ह- 
चाक्ष एएंग 0905: 98 7९शए्रा8तें ?'' ली कमीशन ने सिफारिश 
कि इंडियन सिविल सर्दिस में सन्‌ १९३९ तक तथा इंडियन पुलिस मे सन्‌ १९४४ 
तक ५० प्रतिशत भारतीय हो जायें। इडियत फारेस्ट सविस तथा इण्डियर् 


7, एएन८वे छा 0! जार, एपीगा एप डिटाशवढ, 0. शव 
> 


सरकारी नौकरियाँ रेट 


इजीनीर्यारिंग सविस में भी भारतीय अधिक लिये जायें। इन सिफारिशों को पूर्ण 
, रूप से कार्यान्वित नही किया गया ! 


(३) अंग्रेज कमंचारियों के विधय में यह सिफारिय थी कि उनके भत्ते 
बढप दिये जाये । उन्हे 0/७7529$ भत्ता मिले 4 कार्यकाल में ४ वार इगलेड 
जाने का खर्च मिले । अगर किसी अंग्रेज कर्मचारी का नौकरी करते हुये देहान्त 
हो जावे तो उसके परिवार को इगर्लूड जाने के लिये भारत-सरकार खर्च दे । 
इन कर्मचारिया की पेन्शन बटा दी जावे । 


(४) एक पब्लिक सविस कमीझन की नियुक्ति की जावे । इसमें ५ सदस्य 
हा । सन्‌ १९२४ में इसकी स्थापना की गई। इसका काम नौकरियों में भर्ती 
करना तथा उसके वारे में कुछ अन्य बातो पर निश्चय करना था । 


श में राजनंतिक चेवना बटती गई । स्वराज्य की माँग दिन पर दिन जोर 
परकडती गई। अंग्रेजी सरकार ने साइमन कमीशन की नियकक्‍्ति की ॥ इसका 
गय काम भारत में सघ-शासन स्थापित करने के विषयों में रिपोर्ट देना था। इसने 
करियो के भारतीयक रण पर मी विचार प्रकुट क्यि । १९३५ ऐक्ट के ह्वारा- 
नौकरियों को ग्रस्ननिक तथा रक्षा सम्बन्धी इन दो भागों में वाँटा गया । 


असंनिक नौकरियों (०५।१ ६६7५१८७) के तीन वर्ग किए गए। 


(१) अखिल भारतीय सविस, 
(२) केन्द्रीय सविस, 
(३) प्रान्तीय सविस तथा सर्वोडिनेट सविस ! 


अखिल मारतीय सर्विस के सदस्य भारत-सेक्रेटरी केः द्वारा नियुवित होते 
थे । इसमें सब से मुख्य इंडियन सिविछ सविस तथा इंडियन पुलिस सर्विस थे । 
इनकी $६७प१४५ $४४५०९४ कहा जाता था। इनमें अंग्रेजी की सख्या 
अधिक थी। ये हो दो नौकरियाँ अंग्रेजी काछ में सबसे मुख्य यी । इन्ही वे ऊपर 
भारत में अँग्रेजी सरकार की नीव थी । इन दोनो में भी इडियन सिंविछ सविस 
अधिक मुख्य यी । सव बडे-वर्ड पदो पर उसी सर्विस के लोग थे, जैसे जिलाघीश, 
कमिश्नर, जिला जज, प्रान्तीय तथा केन्दीय सरकार के कौंसिलर । इस सविस 
के उच्च अधिकरो ही वगाल बम्बई तथा मद्रास के अतिरिक्त अन्य प्रान्तो के 
गवर्नर होते थे ॥ इनकी वहुत अधिक वेतन तथा कई अन्य सुविधाएं प्राप्त भी * 
इस सर्विस का इतना अधिक आर्कर्यण था कि अगर कोई भारतीय इसमें छाँटा 
जाता था तो अपने को दृतक्ृत्य समझता था। इसमें कोई सदेह नहीं कि 
इसमें योग्य व्यवित थे.। परन्तु, उनका दुष्टिकोण अभारतीय था 4 


स््ट भारतीय सविघान तथा नागरिकता 


केन्द्रीय सर्विस में भर्ती मारत सरकार सब पब्लिक सबिस के द्वारा करती 
थी। केन्द्रीय सेक्रेटिरिएट, रेलवे, मारतीय तार तथा डाक, कस्टमूस सविस इस 
व्म में थे । इनका वेतन भी अ्रच्छा था। इसमें भी काफी मेंग्रेज थे । 


प्रान्तीय-सर्विस में ब्रधिकतर भारतीय थे । यह प्रान्तीय-सरकार के अघीन 
थी । इसका सम्बन्ध उन मामलछो में था जो कि प्रान्तीय सरकारो के हाथ में था। 


सर्वोंडिनेट सर्त्रिस सबसे निम्न श्रेणी की थी । इसमें वेतन कम था। 
इसमे सब भारतीय थे। 


स्वाघीनता के पश्चात्‌ नौकरियों की अवस्था --स्वाघीनता प्राप्त कै 
बाद सरकारी नौकरियों में कुछ परिवतंन हुए हूँ। सर्वप्रथम तो यह कि इडियव 
सिविल सविस के स्थान में इडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सचिस की स्थापना की गई। 
सब नौकरियो के सम्बन्ध में वें सब नियम लागू है जो नए संविधान के विरुद्ध नहीं 
है। वे सब सरकारी कमंचारी जो कि ओंग्रजी काल में अखिल भारतीय सर्विस 
में थे तथा स्वाधीनता के पद्चात्‌ भी भारत सरकार के नौकरी में है, वेतन, 
भत्ते तथा पन्ना ग्रादि हि सम्बन्ध में पुराने नियमों के अधीन रहेगे। 
मास ३१४) । एक विश्येप बात यह दृष्टिगोचर होती है कि भारत में सव 
से अंग्रेज चले गये है, यद्यपि भारत सरकार उनको उनके कार्यकाल 

समाप्ति तक रखने को प्रस्तुत थी । 


नए सविधान के छाम होने पर भी सरकारी नीकरियाँ तीन वर्गों में विभाजित 
है---अखिल भारतीय, सघीय तथा राज्यो की नौकरियाँ॥ (१) अखिल भारतीय 
सर्विस में एंडमिनिस्ट्रेटिव तथा पुलिस है । इनका सविधान में वर्णन है । इनके 
अतिरिक्त इंडियन फौरेन सविस भी हैं । इसके कर्मचारी विदेशों में भारतीय 
दूवावासो में विभिन्न पदो पर नियुक्त होते है । इडियन एडमिनिस्ट्रेटिव तथा 
इंडियन पुछिस सर्विस के सदस्य राज्यो में विभिन्न पदो पर काम करते हैं, जैसे 
जिलाधीश, पुलिस, सुपरिन्टेन्डेण्ट आदि । इडियन एडमिनिस्ट्रेटिव के सदस्य 
ही राज्यो में तथा सथ में सेकेटरी, आदि होगे । सस॒द्‌ अन्य भारतीय सबिसि की 
स्थापना कर सकती हैं श्रगर राज्य परिषद्‌ दो तिहाई बहुमत से इस बात की 
सिफारिश करे। (२) सधीय स्विस में रेलवे, कस्टमूस, ऑडिट, भारतीय 
डाक तथा तार, उच्चतम न्यायालय तथा भारतीय लछोक्सेवा आयोप के कर्मचारी 
आते हैँ। कस्टम्स इन्कमरटेक्स तथा सेन्ट्रढढड एक्साइज सबिस ब्रव रेद्यू ता 
कहलाती है । (३) राज्यो की नौकरियों में राज्यो के अधीन विषयो के संम्ब*' 


विभाग है । जैसे, पुलिस, शिक्षा, जयलात, नहेंर, आवंकारी आदि 


सरकारी नौकरियाँ 


भारतीय सर्विस तथा सघीय सबिस के कर्मेचारियों की नियक्षित भारतीय 
लोक सेवा ग्रायोग परीक्षा द्वारा करता हू । राज्यों की सबिस में नियुक्ति राज्या 
के लोक सेवा आयोग दारा की जाती है) भारतोय नौकरों के सम्बन्ध में ससद 
तथा राज्यों की नौकरियों के सम्बन्ध में राज्यो के विधान-मण्डल को नियम 
बनाने का ब्रधिकार हूँ ! परन्तु जब तक ससद्‌ या विघान मण्डल नियमो का 
निर्माण नहीं करते तब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल का नियम बनाने का 
अधिकार दिया गया हूँ । सरकारों कर्मचारी राष्ट्रपति या राज्यपाल के 
प्रसाद-पर्यन्त अपने पदी पर रहेगे, अर्थात्‌ उनका कार्यकाल निश्चित हूँ 
और उसके पूर्व वे केवल क्दाचार अथवा असमर्थता के कारण ही हटाए 
जा सक्‍ते हैं । सविधान की ३११ वी घारा में कहा ग्रया हें कि कोई भी 
व्यक्ति जो कि भारतीय सेवा का या राज्य को सेवा का सदस्य है, अपनी निमुक्‍त 
करने वाले अ्रधिकारी (4ए0६॥0०79) से निचले किसी अधिकारी द्वारा 
पदच्युत नही किया जावेगा और न पद से हटाया जावेगा । उसके बिरुद्ध कोई भी 
निर्णय तब तक नहीं किया बब तक कि उसके विरुद्ध को जाने वाली कार्यवाही 
के खिलाफ उसे कारण दिखाने का पूरा अवसर न दे दिया गया हो ) परन्तु कुछ 
दणाआ में यह अवसर नहीं दिया जायगा --जब कि वह ऐसे आधार के कारण 
पदच्युत हुप्ना हो या निकाला गया हो, जिसके लिये दण्ड-दोपारोप पर वह दोप 
सिद्ध हुआ हो । जबकि उसे दण्डित करने वाले अधिकारी का यहू समाधान 
हुँ कि यह ठीक नही कि उसे कारण दिखाते का अवसर दिया जाबे; जब राष्ट्र- 
पंत्ति या राज्यपाल का समाधान हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में मह अवतर 
नहीं देना चाहिये 


सर्वोटिनेंट सदिस में कुछ पढा पर नियुक्त छोक-सेवा आयोग के सिफारिश 
पर होती हैं । कुछ पदो पर विभिन्‍्त विभागों को अपने कमेचारी नियकित करने 
का भ्रधिकार है । 


लोक सेवा आयोग 


सरकारी कर्मचारी (८ ए८85) अपना कार्य ठोक प्रकार से कर सके 
तथा याग्य व्यक्ति ही छाटे जाये, इस कारण इनकी नियुक्रित के छिये विशेष व्य- 
वस्था वी जाती हूँ। सर्वप्रयमम यह आवश्यक है कि उनकी नौकरी को द्चाएँ, 
कार्य काल, उन्तति के नियम आदि निश्चित हो। इसके साय यह भी आवश्यक 
हैं कि उनकी नियुक्तित का अधिकार किसी निष्पक्ष अधिकोरी को हो? 
इन्ही सब कारणों से सत्र के लिये तथा प्रत्येक राज्य के छिये सविधान द्वारः 
एक-एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई हू । परन्तु यदि दो या अधिऋ 

काण हर 


२९० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


राज्य चाहे कि उनका एक ही सयुकक्‍त छाक सेवा आयागर हा तथा यह प्रस्ताव उन 
दोनो राज्यो के विधान-मण्डलो द्वारा मान छिया जाव, तो ससद सयकक्‍त लछोक 
सेवा आयोग की नियुवित की आज्ञा द सकती हैँ । राष्ट्रपति की आज्ञा से संघ 
लोक सवा-प्रायोग किसी राज्य की प्रार्थना पर उस राज्य की सबया किन्‍्हों 
आवश्यकताआ की पूर्ति से लिये कार्य करना स्वीकार कर सकता हैँ । 


लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यो की नियुक्ति यदि बह सघ- 
आयोग या सयुक्त आयोग हू तो राष्ट्रपति द्वारा तथा यदि बह राज्य-आयोग 
हूँ तो, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जावेगी। इन सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे 
व्यक्ति नियुक्ति किये जायेगे जो कि भारत सरकार या क्सिी राज्य सरकार के 
अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके है । 


लोक सेवा आयोग का सदक्ष्य पद ग्रहण की तारीख से ६ वर्ष की श्रवधि 
तक, अ्रथवा यदि वह्‌ सघन्ञ्ायोग का हैँ तो ६५ वर्ष श्राय॒ की प्राप्ति होने तक, 
तथा यदि वह राज्य आयोग या सयुक्त-आयोग का हूँ तो, साठ वर्ष की आग की 
प्राप्ति हाते तक, जो भी इनमें से पहले हो, अपना पद घारण करेया। परन्तु 
सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे सकता है । सेवा आयोग का कोई सदस्य प्रपर्ने 
पद राष्ट्रपति द्वारा केवछ कदाचार के कारण हटाया जा सक्रता हूँ | ऐसे अवसर 
पर उच्चतम न्‍्यायालूय उस सदस्य के विरुद्ध ूगाये गये आरोपो की जाँच करेगा 
तथा उन्हें ठीक बताने पर ही वह सदस्य पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जायगा। 
जब तक जाच की रिपोर्ट न आ जावे वह सदस्य अपने पद से निलम्बित किया 
जा सकता हूँ) नीचे छिखी बातो पर॒ भी काई सदस्य अपने पद से हटाया जा 
सकता हू । अगर वह दिवालिया हा जाके, अपनी प्रदावधि में अपने पद के कत्तें- 
व्यो के बाहर कोई वत॒निक नौकरी करता हुं; राष्ट्रपति की राय में मानसिक 
या शारीरिक दुबंलता के कारण ग्रपने पद पर रहने के अयोग्य है । 


कल 





संघ आयोग ठथा सयुवत-आयोग के बारे में राष्ट्रपत्ति तथा राज्य-प्रायोग 
के बारे में उस राज्य का राज्यपाल आयोग के सदस्थो की तथा भश्रन्य कर्मेचारियी 
की सज्या तथा इनकी सेवाओ की झर्तों का निश्चय करेगा ॥ परन्तु छोक सेवी 
आयोग के सदस्य को सेवा की शर्तों में उतकी निय्‌ वित के परचात्‌ कोई ऐसा 
परिवर्तन न किया जावेगा जो उसके लिए अलामकारी हो । आयोग के सदस्यों 
का वेतन तथा अन्य व्यय भारत तथा राज्या के सचित निधि से दिये जाते है। 
लोक-सेवा झायो गो को कार्यकारिणी के हस्तक्षेप्र से स्वृतन्त्र रखा गया हैं दार्कि 
बे अपना कार्ये ठीक प्रकार सम्पादित कर सके । 


सरकारी नौकरिया रर१ 


व्यक्त जा छोक सेवा आयोग के सदस्य के रुप में पद धारण करता 
हैं, अपनो पदाठधि की समास्ति कर पुन उसी पद पर नियक्षित नहीं हो सकता 
हैं | सघ-आयोग का सभातति भारत सरकार या राज्य सरकार के अवीन किसी 
अन्य नौकरी क लिए अपाब् हूँ । राज्य-आयोगर का सभापति सघ-आयोग का 
सभापति या सदस्य अथवा तिसी भ्रन्य राज्य-आयोम का सभापति हो सकता 
॥ परन्तु काई अन्य सरकारों नौकरों नही कर सकता हूँ । सघ आयोग का 
सदस्य इसका अथवा किसी शज्य-्थायोग का समायति हो सकता हैं, परन्तु अन्य 
सरकारी नौकरी के अयोग्य हूँ । राग्य-आयोग का कोई सदस्य सघ-आयोग 
का सभापति या सदस्य तथा कसी अन्य राज्य-प्रायोग का सभापति हो सकता 
हैं परन्तु अन्य कोई सरकारी नौकरी के योग्य नही है । इन भ्रतिशोधो का 
उद्देश्य यह है कि थे सदस्य अपना काम निष्पक्ष तथा निर्भेयतापूर्वेक करें । 


सेवा आयोग के कृत्य --सय तथा राज्य के छोक सेदा-आयोगो का कत्तव्य 
क्रमश सयतथा राज्य की सेवाओ में नियुकितिया के लिए परीक्षाओ का संचालन 
करना हैँ। सघ लोक सेवा आयोग का यह कत्तंव्य हूँ कि अगर कोई दो या अधिक 
राज्य, ऐसी किन्ही सेवाआ के लिए, जिनके लिए विश्रेष योग्यता वाले उम्मीदवार 
चाहिये, मिली-जुलू, भर्ती की योजनाआ के बनाने तथा प्रवर्तन करने मे सहायता 
माँगे तो उनकी सहायता करे । सविधान द्वारा यह आवश्यक कर दिया गया है 
कि निम्मलिखित विपया पर सघ-सरकार संघीय छोक सेवा आयोग से तथा 
राज्यों वी सरकारे राज्य छोक सेवा आयोग से परामर्य ले (घारा ३२०) -- 

(क) अर्सनिके सेवाओं में और असेनिक पदों के लिए भर्ती की रीति से 
सम्बन्धित समस्त विपयो पर; 


(ख) असेनिक सेवाओं की नियुक्ति, पदोन्नति रत्था बदली त्था इस विषय 
पर अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्ता पर ; 


(गे) असेतिक सेवाओ के झनुझासन से सम्बन्धित विषयो पर , 


(घ) सैनिक पद पर काम करने वाले कसी व्यक्ति के इस दावे पर कि 
कत्तंव्य पालन में किए गए कार्यों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध चलाई गई विन्दही 
कानूती-कार्यवाहियों में जो खर्चे उसे अण्नी रक्षा पर करना पडा हैं वह सरकार 
द्वारा किया जाय ; 


(ड) किसी अर्थनिकत पद पर क्यम करने दाले व्यक्ति का अपने कर्तेंव्य 
पालन में हुई क्षति के बारे में निव॒त्ति वेतन (वेन्शन) दिए जाने के लिए किसी 
दावे पर, तथा ऐसी दी जाने वालो राशि का क्या हो, इस प्रश्न पर! 


२९२ मारतीय सविधान तया नागरिकता 


इन कर्तव्यों के अतिरिक्त, सविधान में यह कहा गया हु कि सघीय लोक 
सेवा आयोग के कत्तंत्य ससद्‌ द्वारा तथा राज्यों के आयोग के कत्तंब्य उनके 
विधान-मडलो द्वारा बढाये जा सकते हूँ | सघीय छोक सेवा आयोग प्रति वर्ष 
राष्ट्रपति को अपने वाधिक कार्य का विवरण देगा । राष्ट्रपति इस विवरण की 
एक प्रतिलिपि मस॒दु में प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा । अगर कोई ऐसे मामले 
हो जहाँ कि आयोग का परामर्श स्वीकार नही किया गया तो राष्ट्रपति ऐसी 
अस्वीकृृति के कारणों का विवरण भी उस रिपोर्ट के साथ रखवायेगा । राज्यों 
में राज्यपारू विवरण को विधान-मण्डल में रखवायेगा । 

अगर देश में योग्य तथा ईमानदार व्यक्ति सरकारी सेवाओ में भर्ती करता 
हूँ तो कार्यकारिणी को चाहिए कि लछोक-सेवा झ्रायोग के कार्य में हस्तक्षेप न 
करे तथा उनके परामर्श के झनुसार ब्यक्तियो को भर्ती करे । योग्य कर्मचारियों 
के अ्रभाव में कोई भी सरकार ठीक प्रकार काम नहीं कर सकती हूँ ॥ सविधात 
द्वारा इस बात का प्रयत्व किया गया हैँ कि लोक सेवा आयोग स्वतन्त्रतापूर्व क 
अपना काम कर सके । इनकी स्व॒तन्त्रत। तथा निष्पक्षता बहुत कुछ इस पर भी 
निर्भर करेंगी कि इनके सदस्य भी निष्पक्ष, ईमानदार तथा निर्भीक हो । यह 
वाछनीय प्रतीस होता है कि राजनेलिक दलो से सम्बन्धित व्यक्ति इनके सदस्य 
न नियुक्त हो। 

भारतीय सेना विभाय 


अभी तक हम असलिक सेवाओं का वर्णन कर रहे थे । अब सेना विभाग 
की ओर ध्यान देना चाहिए। राज्यो में श्रारम्भ से हो अपनी रक्षा की ओद 
सर्वेदा ध्यान दिया हू । सेना का काम देश को वाह्य झाक्रमण से बचाना हैं? 
सेना कभी-कमी आन्तरिक अशान्ति से भी दचाव करतो हू । यू ताती दार्थविक 
अफलातून (३२७-३४७ ई० पु०) ने सैनिको की तुलना कुत्तो (४७/079०859 
से की हैं । 
ऑग्रेजी काल में सेवा--जब ईस्ट इण्डिया कम्पती के व्यापारियों ने भारत 
में अपनी फंक्टरियाँ स्थाप्रित की, उन्होंने उतकी रक्षा के छिए चौकीदार 
(8०४705) तैनात किये ) परन्तु औरगरजेब की मृत्यु के पक्चात्‌ भारत 
राजनतिक प्रवस्था वा छाभ उठाने के लाहूच से जब अग्रेज तवा फ्रासीएि 
में युद्ध हुए तब अग्रेजो ने सेना का संगठन किया । सन्‌ १७९३ में अग्रेजी 
में १३,००० अग्रज तथा ५७,००० भारतीय थे। सन्‌ १८२४ में अंग्रेजी 
आरतीय-सेना का पुनगेठन किया । ५ हर] 
झत्‌ १८५७ में कम्पनी के शांसन का अन्त होते पर ब्रिटिश सरकार 


मरकादो नौकरियई २९३ 


भरत में सेनाओं का फिर से सगठन किया। सेना तीन भागों में बाँटी गई--- 
बगाल सेना, मद्रास की सेना तथा वम्बई की सेना। सत्‌ १८९ में इन तीन 
सेनाओ के स्थान पर ४ कमानो (०00॥7ध॥0$) की स्थापता की गई--पजाव 
बगाल, मद्रास तथा वम्बई | परन्तु सन्‌ १९०७ में लाई क्चिनर (भारत का 
मुख्य सेतापति) ने इस सगठत को असन्तोषजनक बतलाया तथा भारतीय सेना 
को दो भागो में वाट दिया--उत्तरी सेना तथा दक्षिणी सेना । इसमें से प्रत्येक 
एक जनरलूू अफसर (८/शा4) 0०7०07) के अघीन थी । सन्‌ १९१८ में 
यह उचित समझा गया कि जनरल अफ्सरो के अधिकार बढा दिये जायें। उन्हें 
शासनीय (807श॥5074४6) अधिकार दे दिये गये और इस प्रकार 
आ्रार्मी हेडक्वार्ट्स के ऊपर से कुछ बोज्न कम क्या गया । सन्‌ ११२० में फिर से 
कमानो वी स्थापनी की गई। प्रत्येक एक जनरछ अफ्सर कमान्डिग के भ्रयीन 
रखी गई । नवम्बर १,१९३८ को पश्चिमी कमान तोड दी गई। 


सन्‌ १९३८ में ब्रिट्रिश सरकार ने मारतीय सेना के सम्बन्ध में जाँच करने 
का एक कमिटी नियुवित की जो कि चंटफील्ड कमियी ((॥शगणित 
((०ग्ाप्रा।९6) कहलाती हैं। इस कमिटी ने यह सुत्ञाव रखा कि भाश्तीय 
सेना को झाघुनिक ढय से सगठित क्या जावे, इसको आधुनिक भ्रस्त्र शस्त्रो 
की शिक्षा दी जावे,इसका काम भारत की वाहय सुरक्षा होना चाहिये, भारत 
को गम बा (प्राणा।॥07) के मामले में शीघ्र ही झ्रात्मनिभर हो जाना 
चाहिये । 


सन्‌ १९४७ में ऊद भारतवर्ष का भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन हुआ 
ता इसके साथ-साथ मारतीय सेना भी भारत की सेना तथा पाकिस्तान सना, 
इन दो भागी में बॉाँट दी गई | इस काम के ल्यि तथा फिर से विभाज्ति सेनाओ 
के संगठन के लिये एक सुप्रीम क्माण्ड स्थापित क्या गया या। यह ज्वाइन्ट 
डिफेन्स कौंसिल के अधीन था । इसमें दोनो देशो के प्रतिनिधि थे | यह काम 
समाप्त होने पर सुप्रीम कमान्ड नवम्बर १९४७ में तथा टिफेन्स कौंसिल पअप्रू 
१९४८ में खतम हा गये | 


ब्रिटिक्ष सरकार तथा भारत की सरकार के वीच एक समझौता क्या गया । 

इससे यह तय हुआ कि मारत स भैंग्रेजी फौज हटा ली जावेगी। इसके फल स्वस्प 

अगस्त २९४७ से ब्रिटिश फौज यहाँ से हटनी शरू हुई तथा १९४८ के फरवरी 
मास के अन्त तक सब अंग्रेजी फोज भारत से हटा ली गई थी । 

जी काल से सेना दा सगठन --इसकी सदमे बडी विशेषता यह थी 

कि सना के जब उच्च पदो पर अंग्रेज अफसर थे । मारतीय अ्फ्सरी की सच्या बहुत 
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कम थी । सेना प्रत्येक अर्थ मे अभारतीय थी । एक छेखक के अनुसार यह केवछ 
इसी प्र में भारतीय थी कि इसका खर्च भारत को उठाना पडता था।! 


भारतीय सेना के सेनापति को नियकित सम्नाद्‌ द्वारा की जाती थी। यह 
सेमापति के अतिरिक्त वाइस राय को कौन्सिल का सदस्य भी होता था। उसको 
रक्षा-सदस्य (822८/0008 ५४४४०९३) कहते थे । वह धघल जल तथा नभ इन 
तीनो सेनाओं का सेनापत्ति था । ड्विटिश् पालियामेंट में, भारत-सेक्रेटरी भारतीय 
सेना के लिये भी उत्तरदायी था। इस प्रकार भारतीय सेना पूर्णत अँग्रेजी सरकार 
के अधीन थी । इसका मख्य काम भारत में अँद्रजी सरकार की बनाये रखना था । 
इसलिये राष्ट्रीय मत इसके पूर्णतया विरुद्ध था । 

भारतीय सेना ज॑सा लिखा जा चुका है चार कमानो ((70ए0ध॥05) 
में बेंटी थी श्रत्येक कमान को अफसर लेपिटनेण्ट्‌ू-जनरल हांता था। प्रत्येक 
कमान मे कुछ डिस्ट्रिकट्स होते थे। इनका अ्रफसर मेजर-जनरल कहलाता 
था। इनके बाद ब्रिग्रेड, और ब्रिग्रेडो के नीचे स्टेशन्स ($(&00॥5) होते 
थे । इनके अफसर क्रमश क्रिग्रेडियर तथा कर्मछ या लेफ्टिनेप्ट-कर्त ल' होते थे। 

द्वितीय युद्ध के पूर्व हमारे हवाई तथा समुदी बेडे बहुत ही छोटे थे। हवाई 
बेंडें में २११ भारतीय वथा २,१७३ अंग्रेज थे । जहाजी बेड में १८५४ भारतीय 
थे। परन्तु यह सब निम्न पदो पर थे। ऊँचे पदो पर सब अंग्रेज थे। इ अफसरों 
की' सख्या १७१ थी। थल सेना के कई भाग थे--स्थायी ब्रिटिश सेना, स्थायी 
भारतीय सेना, रक्षित सेना, सहायक सेना, टेरिटोरियक फोर्सेज, तथा देशी 
रियासतो की सेना। 

वर्तमान सेनिक-सगठन --स्वाधीनता के पहचात्‌ भारतीय सेवा का 
पूणरूपेण भारतीयकरण हो गया हूँ । फरवरी १९४८ तक सब अग्रेजी फीर्ज 
यहा से चली गई थी । सबे उच्च पदों पर, छूुछ को छोड कर भारतीय हैँ। कुछ 
अग्रेज अफसर तंथा टेकनी शियेन्स अ्रभी है। परन्तु उनकी सख्या अत्यन्त न्यून है । 


मब्विमडल में एक रक्षा मत्री हैं। यह भारत की रक्षा नीति के लिये ससद्‌ 
को उत्तरदायी है। रक्षा मेत्री का काम सेना को नीति निर्धारित करना तथा 
यह देखना है कि वह कार्यान्वित की जाती हूँ | इस मन्‍्त्री के अतिरिक्त कंबिर्नंट 
की एक समिति इस विभाग को समस्थाओ पर विचार करने के लिये हूँ । इसको 
डिफेन्स कमिदी कहा जाता हैं । इस कप्तिटी का सभापति प्रधान मत्री हीता हूँ। 
रक्षा मन्नी तथा तीन अन्य मत्री इसके सदस्य होते हू। इनके अतिरिक्त तीबों 
सैनाओ के सेवापति तथा डिफैन्स सेकेंटरी भी इसकी वंठका में भाग ले सकते हूँ! 
रक्षा सम्बन्धी म।मलछो में इसका निर्णय अन्तिम होता हूँ । परन्तु यह अपने क४ 
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निर्णयो को पूरें मत्रिमडल के सामने उसका समर्थन प्राप्त करने वे लिये रखती 
हुं। सेना की नीति सम्बन्बी मामलों में यह कमेटी सबसे महत्त्वपूर्ण हें । 


इसके अ्रतिरिक्त कई अन्य कमेटिया हैं। सबसे ऊपर जो कमेटी हूँ उसको 
डिफंन्स मिनिस्टसें कमेटी (रक्षा-मस्त्री की समिति) कहते है। इसके सदस्य 
रक्षा मन्‍्त्री, तीनो सेनापति, फाइनन्शियक एटवाइजर तथा डिफेन्स सेनटरी होल 
है।इस कमेटी के निर्णय अन्तिम होते है परन्तु जहाँ पर महत्वपूर्ण नीति सम्वन्धी 
प्रइन हाते हूँ यह उनको केविनेट को डिफेन्स कमेटी को परामर्श हेतु भेज देती हूँ 

हिफेन्स मिनिस्टर्से कमेटी के नीचे कई अन्य समितियाँ हैं। इसमे सवस 
मुख्य तीन हँ--चीफ आँव स्टापस कमेटी, साइन्टिफिक एडवाइजरी कमेटी 
सथा मेडिकल कमेटी । इन सब कर्म टिया की इसलिये स्थापना की गई ताकि 
सब काम छीघाता से तथा सुचाश्रूप से होता रहे 


पहले नभ, जल तथा थल इन तोनो सेनाओ के लिये एक सेनापति हीता था । 
परन्तु १५ अगस्त १९४७ से प्रत्येक का सेनापति अलग-श्रलम हु। भारत की 
सरवार जल तथा नभ सेना की वद्धि के लिए पूर्णरूपेण प्रमत्नशील हैँ भारत 
कए समुद्र लट बहुत लम्बा हैँ, इसलिए हमारी जल-सनए खूब मजबूत हीनी चाहिए 
ये सेनापति मन्त्रिमडल के सदस्य नही होते है । ये रक्षा-मत्री के अधीन है ॥ 

थल-सेना --इसका सनाप्ति सबस मुख्य अफमर हूँ । उसके नीचे एक 
आर्मी हेडक्वार्ट्म हैं । इसमें छ विभाग है, जिनका काम सेता का विभिन्न 
आवश्यक्ताओ को पूरा करना है । इनके नाम हैं जनरल स्टाफ विभाग, 
एटज्यूटेण्ट जनरल विभाग, क्वार्टर मास्टर-जनरलू विभाग, इजीनियर-इन चीफ्स 
विभाग तथा फिल्टर सेक्रेटीज विभाग । 

आर्मी हडबबाटर्स के अधीन भारतीय सेना को तीन कमाना में बाँठा गया 
हूँ । इनका पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी कमान कहा जाता हैं । प्रत्येक कमान का 
मुख्य अफ्पर एक लफ्डिनैण्ट जनरल होता हूँ । कमानो को एरिया में विभाजित 
क्या गया। प्रत्येक एरिया एक मे जर-जनरल के अ्रधीन है । एरिया में नीचे सब 
एरियाज ह।ते हैं । प्रत्येक सव एरिया एक ब्रिगे डियर क अधीन हे । थल सना के 
कई भाग होते है, जेसे आार्मईकोर, आटिलेरी, इल्जीनियस इन्फन्ट्री, एज्य- 
क्शनल कार आदि, आदि | दरी रियासतो की सता भी भारतीय सेना में 
मिला दी गई हूँ। स्थायी सेना के अतिरिक्त टैरिटारियक आर्मी तथा नेशनल 
कीडेट कार भी हूँ ! 

टारटोरियल आर्मी --«ग्रजी कार में भारत में एक रिटोरिल पार्स 
था । इसका उठे शय आवश्यक्त। हाने पर सना को सहायता करना था। अर्थात 
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सकटकाल मे यह द्वितीय रक्षा पक्ति होता था। परन्तु यह अत्यन्त सकुचित 
था और इसकी ओर अधिक ध्यान नही दिया गया था । स्वतन्त्रता के पश्चात 
भारतीय सरकार ने इसके स्थान पर टेरिटोरियल श्रार्मी स्थापित करने का 
निश्चय किया । भारतीय ससद ने सितम्बर १९४८ में इडियन टैरिटोरियल 
गर्मी ऐव्ट पास किया । टेरिटोरियछ सेना पहिले से प्रधिक बडी होगी। इवमें 
दो तरह के दस्ते होगे। (१) प्रान्तीय ( शि०एशंएरटां) ) इनमें देहातों से 
भर्तों होगी। प्रति वर्ष इसका एक कंम्प होगा, जो कि दो या तीत महीने का 
होगा। (२) शहरी ( एप704॥) इसमें नगर-क्षेत्रो से भर्ती होगी। प्रति सप्ताह 
इसकी ड्रिल होगी तथा प्रति वर्ष कुछ दिनो के लिये एक कैम्प होगा । 

इस सेता में सब भारतीय भर्ती हो सकते है | ग्रकटूबर १९४९ से इसकी 
भर्ती आरम्भ हो गई हैं । भारत को ८ भागों में (2207725) में बाँटा गया हैं ! 
इस सेना का काम सकट काल में द्वितीय रक्षा पक्ति का होगा । 


नेशनल केंडेट कोर --अंग्रेजो के काल में विद्याथियों को कुछ सैतिक 
शिक्षा देने के लिये यूनीवर्सिटी ट्रेनिय कोर था। परन्तु १९४८ से सरकार ने 
इसके स्थान पर नेशनल कंडेट कोर स्थापित किया हैं । सम १९४६ में एक 
कम्तेटी प० हृदयनाथ कुजरू के सभापतित्व में स्थापित की गई थी। इसकी 
रिपोर्ट के ऊपर ही नेश्ननलछ कं डेट कोर की स्थापता की गई। इसका उद्देश्य भारत 
के नवयुवकों को कुछ सैनिक शिक्षा देना तथा उनमें सेनिक शिक्षा के अति रुचि 
पदा करना हूँ । इस योजना के अनुसार लडकियों को भी संनिक शिक्षा दी 
जावेगी । इस कोर के भाग हँ--सीनियर तथा जूनियर । सीनियर भाग में 
यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी लिये जाते हैं। जूनियर भाग में स्कूल तथा कालेजा के 
विद्यार्थी हैं। इसमे भर्ती के लिग्रे कोई जबद॑स्ती नहीं हूँ । 

भारतीय नभ सेना --इसका मुख्य प्रफसर सेनापति नभ-सेना कहलाता 
है । इसके नीचे एक हेडक्वार्टर हें । १५ अगस्त १९४७ से पूर्व नभच्सेना भी 
बहुत ही साधारण थी। अंग्रेजों ने इसके विकास की ओर नाम-सात्र का ही 
ध्यान दिया था। “ँग्रेजी हवाई सेना की एक टुकडी भारत में स्थित थी। 
परन्तु स्वतन्त्रता मिलने के वाद सरकार ने नभ सेना की ओर ध्यान दिया हैं और 
इस दिया में कुछ उन्नति हुई हँ। परन्तु अब भी हमारे देश की नभ-सेवा भत्य 
बडे राष्ट्रों के मुकाबले में ग्रत्यन्त कमजोर हैं। इसलिये इसके विकास की अभी 
बहुत अधिक झ्रावश्यकता हैं । 

हवाई बडे की शिक्षा के छिये कई स्कूल खोले गये है जंसे, जोधपुर 8 
अम्वाला । कोयम्बटूर में ग्राउन्डडद्रेनिंग के लिये स्कूल हैं। भारत में टेकमि 
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ट्रेलिग के छिये भी एक कालिज खोला ग्रया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया 
गया है। 


भारतीय जल सेना --त्वतन्त्रता के पूर्व हमारी जलूसेना भी अत्यन्त 
हीन थी । अब इसके विकास की ओर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है इसका 
प्रधान भी सेनापति कहलाता हूँ । इसके नीचे एक हेडक्वाटर्स है। इसमें ५ विभाग 
है--स्टाफ विभाग, पर्सोनल विभाग तथा एडमिनिसट्रेशन विभाग, मेटीरियल 
विभाग तया नेवरू एवियेशन विभाग । 


जल सेना के लिये नवयुवक्रों को शिक्षा देने के लिये कोचीन, विजगापट्टम 
जामनगर तथा लछोनाबाला में स्कूछ खोले गये हैं। आजकल नौ-सेता के अफसरो 
की आरम्मिक शिक्षा नेशनल डिफ्ेन्स एकेडेसी देहरादूत में होती हैँ उच्चशिक्षा 
के लिए विछायत भेजा जाता है। परन्तु अफसरो की उच्च शिक्षा के लिये 
विजगापट्टम में एक कालेज खुलने वाला है | भारत सरकार की जलसेना के 
विकासाथ एक दसवर्षीय योजना हैं ॥ इस काल की समाप्ति पर यह आशा हूँ 
कि भारतीय जलसेना राष्ट्र की आवश्यकताओ को पूरा करने में सफल होगी । 
जे ह>आ>अनन 
सैनिक शिक्षा की व्यवस्था --सेना के विकासार्थ यह आवश्यक हूँ कि 
सैनिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो । ससार के सब देशो में इस प्रकार की ध्य- 
वस्था है। अमेरिका, रूस, इगर्लण्ड में तो सेनिक-शिक्षा हवेतु अत्यन्त ही उच्च 
कोटि के दिक्षालय हैं। बिना उच्च शिक्षा के भ्रच्छे ग्रफ्सरो का होना असम्भव 
हूँ । हमारे देश में तो यह और भी भ्रावक््यक है कि योग्य भ्रफ्सरों की शिक्षा 
की ओर पूरा ध्यान दिया जाबे । क्योकि अग्रेजी-काल में तो अग्नेज ही उच्च 
प्रदी पर थे। इसलिए भारतीयो को उच्च पदोी पर काम करने का अनुभव नही 
के बराबर है। योग्य अफसरो की कमी को पूरा करने तथा उनकी उचित 
शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए भारत सरकार पूत्रा के सिकट खडकवासला नामक 
स्थान पर एक संतिक शिक्षाल्य खोछ दिया है इसका नाम भारतीय रक्षा 
बिक्षालय (द्वांणाश ॥260९6 20460॥09) है | इसका घिलान्याप्त 
& अक्टूबर, १९४९ को प० नेहरू ने द्वारा क्या गया था। इसमे सेना, नौ- 
सेना तथा नभ सेना के अफसरो को शिक्षा दी जावेगी । इसमें सन १९५५ से 
शिक्षा प्रारम्भ हो गई हैं । इस एकंडमी में १५००७ क्षात्र शिक्षा पावेगे । इसके 
निर्माण में ६५ करोड रुपये का व्यय हुआ । 


इस राष्ट्रीय एकेरमी के अतिरिवत कई ग्रन्य शिक्षा सरथाएँ है। नौसेना 
नथा नभ सेना के शिक्षाल्यो वा वर्णन हम कर चुके हैँ । वेलिगटन (नीलंगिरी 


२९८ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


पहाड ) में एक स्टाफ कालिज खोला गया हैं । रुडकी में फौज के डइजीनियरो 
की शिक्षा का प्रबन्ध है। इनके अतिरिक्त कुछ झन्य स्कुल भी है! परन्तु 
इतना होते हुए भी यह कहना अनुपसुक्त नही होगा कि सेनिक शिक्षा में श्रभी 
हम बहुत पिछड़े है और इस ओर और अधिक देना चाहिये । 
म्र्श्न 
(१) सधीय छोक सेवा-प्रायोग के विधान का वर्णन कीजिये। कौन ऐसे 
विपय हैं जितमें सघ सरकार के लिये उसकी सम्मति लेना आवश्यक हू ? 
(यू० पी० १९५१) 
(२) अखिल भारतीय सेवाओ पर टिप्पणी लिखिये। 
(यू० पी० १९५२) 
(३) छोक सेवा आयोग से श्राप क्या समझते है ? केन्द्रीय लोक सेवा 
आपोग के सगठन तथा कार्यों का सक्षिप्त विवरण दीजिये । 
(यू० पी० १९५८) 


अध्याय १६ 
संघ तथा राज्यों में अधिकार विभाजन तथा सम्बन्ध 


जैसा पहिले लिखा जा चुका हे, प्रत्येक सघात्मक सविधान में, सघ सरकार 
तथा राज्या की सरकारों के बीच अधिकार विभाजन किया जाता हैं। यह 
विभाजन सविधान धारा किया जाता हैँ ।इस प्रकार दोनो के क्षेत्र निव्चित्त 
कर दिये जाते हूँ । इस विभाजन का आधघार यह होता हूँ कि सर्वदेशीय महत्व 
के विषय तो सघ सरकार के अधीन रखे जाते हैँ और स्थानीय महत्व के विपय 
राज्या की सरकारों के अधीन ! इस प्रकार यह चेप्टा की जाती हू कि सम्पूर्ण 
देश के तथा विभिन्न स्थानों के हित, दोनों ही दीक प्रकार से पूरे हो सके । 
न्यायपालिका का यह कर्त्तव्य हूँ कि वह सघ तथा राज्यों को एक दूसरे के क्षेत्र 
में अनाधिकार हस्तक्षेप न करने दे | न्यायपालिका संविधान की सरक्षक हैं। 
सध तथा राज्यों क मध्य अधित्रार विभाजन निम्नलिखित प्रकार से हो सकता 
हैं । (१) सविधान में सघ सरकार के अधिकारों का वर्णन कर दिया जाता हे 
और शेप सव झधिकार (8800४7/५ 909/८४$) राज्य सरकारों को दियो 
जात हूँ । ऐसा सयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया के सदिधान में हे 
(२) संविधान में सघ तथा राज्य दोनो की शक्तियों का वर्णन कर दिया जाता 
हूँ । इनके अ्रति रिक्त यदि कोई अधिकार और हो, जिनको प्रवशिष्ट अधिकार 
हा जाता हैं, सघ को दे दिये जाते हूँ | ऐसा हम केनेडा के सविधान में 
पात हैं । 
विधायिनी सम्बन्ध ( .0898 0 ४6 ।१७६।७॥०॥$) --भारत के 
सविषान में अधिकार विभाजन कुछ विश्येप रूप से क्रिया यया हूँ।इसवा कारण 
यह हूँ कि सविघान निर्माताओं ने १९३५ के (50 ४टा॥॥07( एाी 08 
20० का बहुत मात्रा तक अनुसरण किया हैं । अवझिट अधिकार सध को दिये 
गए है । यह केनेड्ा की तरह है | सविधाल ढारा समस्त विपयो को त्तीन सूचियो 
में बाँटठा गया हँ--सघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची । सध-मूची मे वणित 
विपया पर कानून बनाने का अधिकार केवछ सघ-ससद का है। राज्य सूची में 
वर्णित विषयो घर कानून बनाने का अधिकार राज्या क विधान मण्डलो का हूँ । 
समवर्ती सूची म॑ वर्णित विषया पर ससद्‌ तथा राज्या के विधान-मण्टल, दोनो 
को कानून बनाने का अधिकार हूँ। परन्तु यहा पर भी ससद्‌ को प्रधानता तथा 


झ्०० भारतीय संविधान तथा नागरिकता 


प्राथमिकता अभ्दान की गई है ( अगर समवर्ती सूची मे वर्णित किसी विषय पर 
ससद्‌ तथा किसी राज्य द्वाटा बनाये कानून मे विरोध हो तो ससद्‌ का ही काभून 
लागू होया। परन्तु अगर राष्ट्रपति राज्य द्वारा निर्मित किसी कानून को अपनी 
स्वीकृत दे देता है जिसका कि ससद्‌ द्वारा निर्मित किसी कानून से विरोध हो दो 
उस दक्षा में उस राज्य के अदर विधात मड़ल का बनाया हुआ कानून ही छाग्ू 
होगा । ग्रगर ससद्‌ चाहे तो वह इस प्रकार के कानून को रह कर सकती हैं 
या उसमें सशोधन कर सकती है । ससद्‌ राज्य सूची में वर्णित विषयो पर विधि 
निर्माण कर सकती हूँ । इसमे ससद की ही प्रधानता होगी। 


_सविधान हाय इस प्रकार अधिकार विभाजन के साथ-साथ सघ को राज्यो 
के क्षेत्र मे कई अवसरो पर हस्तक्षेप का अधिकार भी दिया गया । 


(अर) अगर राज्य परिषद्‌ दो तिहाई उपस्थित सदस्यो के मत से यह पान 
कर दे कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो सस्द्‌ उस प्रस्ताव में 
वर्णित विषय पर कानून बना सकती हैं । ऐसा प्रस्ताव एक बार में एक वष 
तक छाग्रू रहेगा। अगर राज्य-परिपद्‌ दुबारा से प्रस्ताव को पास कर्‌ दे तो इस 
अवधि को फिर एक वर्ष के लिये बढाया जा सकता हैं । रस 5 द्वारा ऐसे प्रस्ताव 
के भ्रघीन बनाया हुआ कानून, प्रस्ताव की भ्रवधि समाप्त होने के बाद भी ६ 
महीने तक लागू रहेगा। (धारा २४२) 


(ब ) सकटकाल की घोषणा के उपरात्त ससद्‌ को राज्य सूची में वर्णित 
किसी विषय पर भी कानून बनावे का अधिकार है। ऐसी अवस्था में सतद्‌ द्वारा 
निर्मित कानूत सकटकालछ की घोषणा के समाप्त होते के बाद भी ६ महीने तक 
छागू रहेगा। (धारा २५० ) 


उपरोवत दोनो अवस्थाओ में राज्यों के विधान मण्डलो को भी उस विषय 
पर कानून बनाने का अधिकार रहेगा | परन्तु ससद्‌ के कानून से विरोध होने 
पर ससद का कानून ही मान्य होगा और राज्य द्वारा निर्मित कानून प्रमान्य 
हो जाबेगा। 


(स) अगर दो या अधिक राज्यो के विधान मडल इस आशय का प्रस्ताव 
पास कर दें कि राज्य सूची म॒ वर्णित क्सी विषय पर ससद ही कानून बतावे 
उन राज्यो के ल्यि उप्र विषयो पर ससद कानून बना सकती है और उन राज्यों 
के विधान मडलो को उन कानूनों में सशोधन का या उन्हें रह करने का अधिकार 
नही होगा। ऐसा कानून किसी अन्य राज्य में भी प्रभावों हागा, भ्रगर चहाँ 


सथ तथा राज्यों मे अधिकार विभाजन ३०१ 


का विधान-मण्डरू भी एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय करे कि इस विषय पर 
सस॒द्‌ ही कानून बनावे $ (घारा २५२) 

(< ) ससद्‌ को किसी अन्य देश या देशो के साथ को हुई सन्धि या करार 
अथवा किंसो अन्तर्सप्ट्रीय सम्मेलन था संस्था में किये गये किसी निश्चय के 
पालन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये कोई 
विधि बनाने की झतित है। (धारण र५३) 

हम पहले लिख चुके हैं कि भारत का सविधान 22208: शक्तिशाली 

केन्द्र को स्थापना करता हैं। देश को भ्वस्या को देखते हुए यहू आ्वश्यक्र 
झमज्ञा गया। सध को संविधात दरार अऋचिकार दिए गये है| अऋवशिप्ट अधि- 
कार भी सघ को दिये गये हूँ । समवर्ती सूची में वणित अकिारो में भी सघ 
का ही प्राथमिकता तथा प्रधानता दी गई हैँ । इसके झ्तिरिक्त कई उपबन्ध 
हुँ जिनके द्वारा साधारण काल में भी ससद्‌ राज्य सूची में वॉणित विषयो पर 
कंपनून बना सकती है) सकटकाल में तो ससद्‌ के अधिकार बहुत ही बढ जाते 
हैँ । ससार के किसी प्रत्य विधान में इस प्रकार के संकटकालीन अधिकार 
का उपदन्ध नही हैं । 

संघ तथा राज्यों के अधिकारो को बहुत ही विस्तृत रूप से सविधान द्वारा 
तीन सूचियों में वथित किया गया हें। इस प्रकार के विस्तारपूर्वक वर्णन का 
लाम यह होगा कि इनमें आपस में झगडो की कम सम्भावना रहेगो और इस 
कारण सविधान में कानूनियत की कमी की गई है । 

संघ-सूची --इस सूची में यह विपय व्णित हूँ जो सा्वेदेशीय महत्व के 
हैं। इसमें ९७ विषय वर्णित हैं। मूल्य विषय निम्नलिखित है: भारत की 
रक्षा, भारत की जल, यरू तथा नभ सेनाएँ, झस्त्रास्त्र, अणुशक्ति, दूसरे देशों 

सम्बन्ध, युद्ध तथा शान्ति, नागरिकता तथा देशीयकरण, रेल, डाक और तार, 
बेतार, सध का छोक् ऋण, विदेशो के साथ व्यापार, अन्तर्राज्यिक व्यापार और 
चाणिज्य, बीमा, अ्रफोम की खेती, रिजर्वे बैंक, मुद्रा, जनगणना, निर्मम-कर 
आदि । न 

राज्य-सूची --इसमें वरणित विपय स्थानीय महत्व के हैं। इसमें ६६ 
विषय वर्णित हूँ ॥ मुख्य विषम निम्नलिखित हैं: रावेजनिक व्यवस्था, पुलिस, 
न्याय प्रश्मासन, कारागार, स्थानोय-झासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, 
शवदाह और इमद्ान, सडकें, पुल आदि, कृषि, वन, बाजार तथा मेले, राज्य 
लोफ-सेवाएँ, कृषि आय पर कर आदि) 


समवर्ती सूची --इस सूची में उत विषयो को रखा हूँ जो कि सच तपा 


इ्ण्र भारतीय सचिघान तथा नागरिकता 


राज्य दोनो के महत्व के हैं। इसम ४७ विषय वर्णित हूँ। मुख्य ये हैँ: दण्ड- 
विधि दण्ड-प्रक्रित, निवारण-निरोध विवाह और विवाह-विच्छेद, दिवाला, 
न्याय और न्यायी, पशुओ के प्रति निर्देबता वे निवारण अधिक और सामा- 
जिक योजना, श्रमिको का कल्याण, मूल्य नियन्त्रण, कारखाने, वाष्पयन्त्र, विद्युत, 
समाचार-पन्न, पुस्तक तथा मुद्रणालय, शरणाथियों को सहायता और पुनर्वास 
आदि । 
अन्य सछों मे शक्ति विभाजन --अगर हम सम्तार क॑ अन्य सघात्मके 
सबिधान को देखे ता यह ज्ञात होगा कि भारत के बराबर शक्तिशाली देख 
अन्यस्त्र कही नहीं हैं । 
सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सब सूची में ३० से भी कम विषय वर्णित हैं। 
अवशिष्ट अधिकार राज्यों को दिए गए है । ऐसी कोई व्यवस्था नही जिसके 
द्वारा राज्यो के श्रधिकार सघ ले ले। कुछ विषयो में सघ तथा राज्यों के सम- 
बवर्ती अधिकार हूँ । और इन विषयों में सघ का प्राथमिकता हैं । 
आस्टलिया पे केन्द्र को बहुत कम अधिकार है | केवल ६ विपय सघ-सूची 
में वणित हँ--( १) सघ सरकार को राजधानी (5680), (२) सघ की 
नौकरियाँ, (३) कस्टम, आबकारी तथा निर्यात कर, (४) जहाजी सेना तथा 
थरू सेवा, (५) मद्रा, (६) सशोधन के वुछ अधिकार । इन विषयो के अति- 
रिक्त सध का अन्य विपयो मे एकाधिकार नही हैँ । राज्यों को अपना विधान ' 
भी कुछ मात्रा लक सशोधन करने का अधिकार हूं । समवर्ती सूची मे कई विपय 
है और इनमें सघ की ही प्रधानता हैं ॥ 
कैनेडा मे अवशिष्ट अधिकार सच को दिए गए है । सघ तथा राज्यों के 
विधायिनी-अ्रधिकारो का सविधान में वर्णन हुँ ) समवर्ती सूची में केवल दो 
विषय है. हृषि तथा आवासन (/ 8770एए7/2 70 वएफछ्ांश्टाक्षण)) 
कैनेडा तथा भारत के सविधान में यह समानता है कि दोनो में अबशिष्ट श्रधि- 
कार केन्द्र को दिये गये है । कनेंडा में भो केन्द्र काफी शक्तिशाली हूँ। वहां 
राज्यों को प्रान्त कहा जाता है| केन्द्र को प्रान्तोय विधान-मण्डल के कार्य में 
हस्तक्षेप करन का भी झ्रधिकार हैं । 
संघ तथा राज्यों में प्रशासन-सम्बन्ध 
संविधान में २५६ घारा से २६३ घारा तक इस सबय का वर्णन किया गया 
है। उपबब्धों द्वारा सघ सरकार को राज्यो के क्षेत्र में कुछ अवसर पर, हुस्तक्षप 
करने का अधिकार दियागया है । सविधान में यह भी कहा गया है कि का 
संघ द्वारा अपनी कार्यपालिको शवित के अयोग में दिए गए किन्हों आदेशों 


सच तथा राज्या में अधिकार विभाजन इ्ढ्रे 


पालन करने में कोई राज्य अमफल हामा, तो राष्ट्रपति यह मान सकता हूँ कि 
उस राज्य में सविधान के उपबन्धा के अनुकूल झासन नही चलाया जा सकता है 
और वह उस राज्य के अधिक्ाारा को अपने हाथ में ले सक्तता है (धारा ३६५)। 
सविघान द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका 
शब्ित का इस प्रश्गार प्रयोग होना चाहिये जिससे ससद हारा वनाए हुए कामूनो 
वा पालन सुनिश्चित रहे । राज्या की कार्यपालिका गक्ति का इस प्रकार प्रयोग 
हाना चाहिए जिससे सय की कार्यपालिका झत्ित क्‌ प्रयोग में कोई अडचन या 
अतिकूल प्रभाव न हो। सघ को यह अगिका र दिया गया है कि वह राज्या को समय- 
समय पर इस प्रयाजन के लिए आदेश्य दे सके । सघ राज्यों को एसे सचा र-सावना 
[प्राध्थ्ा5 0 ९००॥्रभणपांण्क्षध्ण0) के निर्माण तथा बनाये रखने के लिए 
आदेझ्न दे सकता है जो कि राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के हो। सघ राज्यो को उनकी 
सीमाओ के अन्तर्गत रेलो वी रक्षा के छिए भी आदेश दे सकता हूं । इन कारणों 
से राज्य की सरकार का जो अतिरिक्त खर्च होगा वह सघ द्वारा दिया जायगा । 


शप्ट्रपति को यह अधिकार हैं कि वह कसी राज्य की सरकार की सम्मत्ति 
से उस सरकार को या उसक पदाधिकारी को ऐसे काम, जो संघ के क्षेत्र में है, 
सौप सकता हैं । ससद कानून द्वारा एं सी राज्य सरकार या उसके पदाधिकारियों 
को ऐसे विषय पर अधिकार दे सकती हूँ या उन पर कत्तव्य ग्रारोषित कर सकती 
है जो कि राज्य सरकार के क्षेत्र ₹ बाहर है ।ऐसा करने पर जी भ्रतिरिबत खच्चे 
होगा वह संघ द्वारा वहन किया जावेगा । 


सघ की सरवार को यह अधिकार है कि वह भारत के बाहर किसी राज्य 
की सरकार स करार कर उस सरकार के कामा की अपने हाथ में के सकती हूं । 


भारत के राज्य-क्षेत्र में सव जगह सघ की और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक 
ब्रियाआ ( एएणॉ८ 8०७५ ), ग्रभि-डेखो ( 7200745 ) और न्यायिक 


कार्यबाहियों ( ॥067008॥ ए70०४९०४४25$ ) को पूरा विश्वास और पूरी 
मान्यता दी जावेगी । 


ससद्‌ को यह अधिकार हैँ कि कानून द्वारा राज्यों के आपस में किसी नदी 
के पानी के ऊपर झगडी के समझौते का प्रवन्ध करे । ससद्‌ कानून द्वारा ऐसे 
झगड़ा को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयो के क्षेत्राधिकार के बाहर रख 
सकती हूँ । 


राष्ट्रपति प्रदेश हरा एक परिषद्‌ को स्थापना कर सकता है जिसके नीचे 
लिखे कत्तंब्य होगे 


ही भारतोय सबिधान तथा नागरिकता 


(१) रटाज्यो के ग्रापणी झगडो की जाँच करना बौर उन पर राय देताड़ 
(२) ऐसे विपयो का अनुसन्धान करना जिसमें कुछ या सब राज्यो के था 
सघ और एक या अधिक राज्यो के हित सम्बद्ध हो , 
(३) किसी ऐसे विषय पर सिफारिश करना । 
जहाँ तक केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रो का सम्बन्ध है उनका श्ञासत सघ सरकार 
के अधीन है। 
संघ तथा राज्यों में वित्तीय सम्बन्ध 


भारत की वित्तीय व्यवस्था का इतिहास --सन्‌ १७७३ से पूर्व भारत में 
बगाल, मद्रास तथा बम्बई प्रेसीडेन्सियाँ विच् के विषय में पूर्ण स्व॒तन्त्र थी परन्तु 
घीर घीरें इनकी स्वतन्त्रता कम होने लगी ! सन्‌ १८८३ में इनकी स्वतत्रता 
का पूर्णपछपेण ग्न्त हो गया । यह केन्द्रीयकरण की पराकाष्ठा थी । परन्तु १८७० 
ई० के पश्चात्‌ पुत्र विकेन्द्रीयकरण झ्रारम्भ हुप्रा । प्रान्तो को कुछझाय के 
साधन दे दिये गये ) ल्यर्ड रिपत तथा लाडे कजेत के काल में यह और 
आगे बढा ! 


प्रथम युद्ध के पश्चात्‌ १९१९ में गवनंमेण्ट आफ इच्डिया एक्ट द्वारारा प्रान्तो 
को कुछ स्वायत् शासन के श्रधिकार दिए गए। इसलिए यह क्रिया गया कि 
वित्त के विपय में भी प्रान्तो को केन्द्र से स्व॒तन्त्र रखा जाय । इस कारण श्राय 
के साधनों का केन्द्र तथा प्रान्तो के बीच विभाजन किया यया । प्रान्ती के आय 
के स्रोत पमिकर आबकारी, जगल, स्टाम्प, तथा रजिस्ट्रेशन, रखे गये। केस 
के आव के स्रोत कस्टम, आयकर, नमक, रेल, अफीम, मिलौटरी रिसीद्स 
(29५ 7१९८८ ७६ ) तथा डाक और तार रखे गए प्रन्तु इस 
व्यवस्था में केन्द्र की आमदनी कम हो गई । इस कारण मेस्टन एवार्ड द्वारा ही 
तय हुग्ना कि प्रान्त केन्द्र को सालाना ९३८ लाख रुपया दे। यह १९३८-१९२९ 
में खतम हो गया । 
जब १९३५ का एक्ट बना तो उसके द्वारा भी श्राय के स्रोत केच्र तथा 
आन्‍्तो के बीच विभाजित किए गए * इस ऐकट द्वारा यह निश्चित हुआ्आा कि आर 
कर मे से कुछ भाग प्रान्तो को दिया जावे। जिन प्रान्तों में जूठ उत्पन्न होती थी 
उसको जूट-निर्यात कर का कुछ भाग मिले। इसके अतिरिक्त प्रान्तो को केंदेँ 
हवारा नमक कर, आबकारी आदि से हुई आय भी दी जाने वाली थी ताकि विभिरे 
आस्त स्वास्थ्य, शिक्षा ग्रादि पर पूरी प्रकार ध्यान दे सके । उनको इन उपर 
करो से प्रामदनी के अतिरिवत केन्द्र द्वारा कुछऔर सहायता दी जाने का प्रबल 


सघ तथा सज्या म अधिकार विभाजन इ्क्४ 


हुआ । एक कमी बेंठी जिसके सभापति सर औटा नेसियर थे। इसने इस 
विपय में झपनी सिफारिश सरकार के सामने रखो। इस क्मटी ने इस विषय 
में भी सिफारिश का कि आयकर तथा जूट नियात कर का किस प्रकार विभा 
जन किया जाद + 


सविधान द्वार स्थापित वित्त व्यत्रत्या --सविघान द्वारा सघ तथा राज्यो 
की आय के साधना का वणन दिया गया हैं । 


(१) सघ की आय क॑ साधन निम्नलिखित है । कृषि आय को छोड कर 
अन्य झाय कर सीमा शुल्क जिंसक अन्दर निर्यात शुल्क भो हूँ तम्बाकू पर 
उत्पादन कर, व्यवितया तथा कम्पनियों के मूल घन पर कर, कृषि भूमि को 
छाडकर अन्य सम्तत्ति के वारे में गुल्क रेल या समुद्र या वायु सेना से आने 
जाने वाली वस्तुओ या यात्रियों पर सीमा कर रेल के जन भाड़े पर कर, 
मुद्राक शल्क ( 5:8077 0 धा9 ) को छोडकर स्टॉक एक्सचेंज तथा बादा 
बाजार केर विनिमय पत्र चेक हुण्डी, बीमा, पंत्र आदि पर सुद्राक शुल्क, 
समाचार पत्रा के क्रय या विक्रय पर तथा उनम प्रवाशित होने वाल विजापना 
पर कर किसी न्यायलय म ल्यि गाने वाले फासा को छोडकर इस सूची में 
के विषयो मर किसी के बारे में फीस । 

२) स्वायत्त राज्यों की आय के साधन --भू राजस्व कृषि आय पर 
कर, कृषि भूमि क॑ उत्तराधिकारी के विषय से शुल्क हृषि भूमि के विपय में 
सूम्पत्ति झलक भूमि और मवना पर कर ससद द्वारा छंगाई सीमाओ के झमीन 
खनिज अधिकार पर कर, अफीम भात झार'व तथा भ्रन्य नशीली बस्तुआ पर 
उत्पादन कर किसा क्षेत्र म वस्तुओ के प्रवश पर कर विद्युत कर समाचार पत्रों 
को छोडकर भय वस्तजा ककय विक्रप पर कर समाचार पत्रा म प्रकाशित 
होने वाले विज्ञापनो को छोड़कर भय विज्ञापना पर कर सउका पर उपयोग 
के योग्य यानो पर कर पद्म और नौकाओ पर कर पथ कर, वत्तिया व्या 
पार, आज विकवाआ और नौबरिया पर कर प्रति ब्यक्ति कर विलास की 
चस्तुआ पर कर, दस्तावजो पर स्टाम्प ड्यूटी) 

(३) समवर्ती आय के सावन --न्यायिक मदको (जएफ्रेटवों ४77) 
द्वारा स!हीत शल्का या फासा को छोडकर भ्रय मदाक झलक ६६879 
00७(9५) समवत्तों चूची में के विधया से किसी के वार म॑ फीस कितु इनके 
अच्तगत किसी ल्‍यादक्प में छा जाने बाठी फो ये नही है । 

राज्य सरफारों को सब को सहायता -हम लिख चढझे हैं कि १९३४ के 
शेडट में इस प्रकार के उपवन्ध थे जिनके द्वारा प्रान्तो को सब सरकार से आयिक 

का० २० 
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सहायता दी जाती थी | नेमियर कमेटी (चाशा6४८ (0ग्रागाध९७) 
मे सघ द्वारा धान्तो कौ सरबार को किततो राशि दी जावे इसको निश्चित 
कर दिया गया था। नये सविधान के द्वारा इस बात का भ्रवन्ध किया गया है 
सघ सरकार हारा राज्यो वी सरकारो को वित्तीय सहायता दी जाबे। यह 
कहना ठीक ही होगा कि साधारणव नये संविधान द्यारा इस विपय में बसा ही 
प्रबन्ध किया गया हूँ जैसा कि १९३४ के ऐक्ट में था। 


प्रश्न यह उठता हूँ कि सघ द्वारा राज्यो को वित्तोय सहायता क्यो दी 
जावे ? इसका उत्तर हैँ क्योकि राज्यो की आय इतनी नही है कि वें अपने 
विविध कत्तंब्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य तया अन्य जनहित के कार्य ठीक प्रकार कर 
सरकें। इसलिये यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि उतकीो सघ सरकार द्वारा कुछ 
सहायता दी जावे । सघ सरकार की झ्राय की मर्दे ऐसी हँँ कि उनसे आमदनी 
बढती ही जावेगी जंसे श्रायकर, कस्टम आबकारी आदि दूसरी ओर राज्यों 
के कुख साधन ऐसे है जिनसे आमदनी घटती जावेगी जैसे शराब पर कर, कई 
सरकारो ने अपने यहाँ मद्यनिषेध लागू कर दिया हूँ । इन बातो को दृष्टि में 
रखते हुए यह उचित ही है कि राज्यो को सध द्वारा सहायता दी नाबे। 


सघ तथा राज्यों मरे आदर्श वित्तीय-सम्बन्ध तो यह होगा कि सघ अपनी 
समस्त ग्रावश्यक्ताये भ्रपनी आय में से परी कर ले तथा इसी प्रकार राज्यो 
के साधन उनकी श्रावश्यकताओ की पूरा करने के लिये पर्याप्त हो। परन्तु 
कार्यरूप में ऐसा होता कठिन है । तब भो इस बात का पूण प्रयत्न करना 
चाहिये कि राज्य वी सरकारे बहुत अधिक मात्रा सक सघ सरकार के ऊपर 
भ्राथिक सहायता के लिये निर्भर नहो। क्योकि इस प्रकार की झ्ाथिक निर्भ - 
रता स्वायत्त छासन के ह्वित में नही हैं । 

सघ तथा राज्यो के बीच करो के वितरण के लिये सविधान मे निम्नलिखित 
उपबन्ध है -- 


(१) कुछ कर ऐसे हूँ जो कि सघ द्वारा आरोपित किये जायेंगे परन्तु 
अपने क्षेत्र में स्वायत्त राज्यों द्वारा सगहीत होगे तथा खर्च किये जायेगे ॥ केन्द्रीय 
क्षेत्रों भीतर ये सघ सरकार द्वारा ही सगृहीत होगे । इसमें ऐसे मुद्रगक-दयुल्क 
(8877 पैणा४) तथा औषधीय और प्रसाधन सामग्री (जिटठाशयार्वो 
870 06 9767 क्ा8075) ऐसे उत्पादन शुल्क हूँ का कि सघन्सूची 
में वर्णित है। ऐसे करो को आमदनी भारत को सचित निधि का भाग नहीं 


होगी परन्तु उन राज्य को दी जायगी। 
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(२) तलिम्नलिखित झुल्क ओर कर मारत सरकार दशा आरोपित और 
सगृहित किये जायेंगे, किन्डु यज्या को सौंप दिए जायेंगे । 

(के ) हृषि भूमि के अलावा अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार विपयक- 
शुल्क 

(ख) कृषि भूमि के अछावा अन्य सम्पत्ति विषयक सम्पत्ति शुल्क, 


(ग) रेल, समुद्र या वायु से बाहित वस्तुओ पर या यात्रियों पर 
सामा कर, 


(घ ) रेल भाडा और वस्तु भाडो पर कर, 


(ढ़ ) स्टाक एक्सचेंज तथा वायदा बाजारों के सोदो पर स्टाम्प दूयूदी 
में झ्रत्य कर, 


( च) समाचार पत्रा के क़््य-विक्रय तथा उनमे प्रकाशित विज्ञापनों 
पर कर, 


इन सब करो से हुईं आर, सिदाय केन्द्रीय क्षेत्रों के हिस्से का छोड कर» 
उन राज्यो में वाट दी जावगी जिनमें वे कर उस साल वसूल हा। । इस वेंटवारे 
के लिए ससदु कानून बनावेगी। 

( ३ ) कुछ कर ऐसे हूँ जो कि सघ द्वारा लगाये जायेंगे तथा वसूके 
जायेंगे परन्तु उनकी आय सघ तया राज्या के बीच बट जावेगी --- 

( के ) कृषि आय के अतिरिक्त झन्य आय पर कर, 


( ख ) झगर ससद्‌ निश्चित करे तो औषधीय तथा प्रसाघनीय सामग्रों 
के अतिरिक्त अन्य वस्तुआ पर स्रध सूची में वणित उत्पादन-सूल्क (९४०६९- 
(पा, ) राज्या के वीच ससद्‌ ढारा निर्मित विधि के अनुसार बाटा 
जावेगा । 

( ४ ) अगर सतद्‌ चाहे ता चह ऊपर बणित (२) तथा (३) भाग के 
करो से स कसी को भी किसी समय सघ के प्रयोजनो के लिये अधिभार ($0७४- 
०786) द्वारा बडा सरुती हैँ और इस प्रकार जा अतिरिबत आय होगी वह 
कवल सघ के सचित निधि का भाग होगी। 

आय करके वेंटबारे का प्रय ---सदिधान में इस विषय में निम्नलिखित 
उपबन्ध है आप कर के केवल शुद्ध आयम ( ए८ ए70०८९८०5 ) का ही 
वितरण होगा, अर्थात्‌ इस कर को बसूली में जो व्यय होगा, वह इसमें से पहले 
ही काट लिया जावेगा। इस शुद्ध आगम से भी वह भाग निकाल लिया जावेगा 
जो कि केन्द्रीय शेर को फमिकने वादा माना जायगा ठया इसके अषधिरिएकत इंजर्े 
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से सघ सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन तथा पेन्यन आदि 
(उपूलब्धियाँ) का भाग भी विक्राल लिया जावेया ) इसके पश्चात्‌ जो राशि दर्चगी 
इसमें राष्ट्रपति के आदेशात॒त्वार स्वायत्त राज्यो को भाग मिलेगा । परन्तु जब 
वित्त झावाग स्थापित हां जावेगा तब राष्ट्रपति इसकी स्विक्रारिशों को ध्यान में 
रखते हुए, झाय-कर के विवरण के लिए आदेश्ष देगा । 

संघ द्वारा राज्यें को अलुदास --इन भनुृदानो को नीचे लिखे चार दर्गों 
में रखा जा सकता हैं .-- 

(१) संविधान में यह कहा गया हूँ कि आत्म, उडीसा, पश्चिमी बाल 
तथा विहार को पटसन या पटसन से दनी वस्तुओ पर निर्यात झलक (55907/ 
07६९) के स्थान से सघ द्वारा प्रति दर्ष कुछ अनुदान दिया जावेगा । जद तक 
भारत सरकार इन वस्तुओं पर नियति शुल्क वसूलछ करती है या सविघान प्रारम 
होने से दस वर्ष तक, या इन दोनों में से जो भी पहले हो उसके होने तक, 
यह अनुदान भारत सरकार ढारा दन चार पटसन पैदा करने वाले राज्यों को 
दिया जावेया। १९३५ के ऐक्ट द्वारा भो ऐसा उपबत्ध था। इन चार प्रान्तों 
को निर्यात शुल्क का ६२६४ भाग मिलता घा। 

(२) ससद्‌ विधिद्वारा विभित स्वायत्त राज्यो को भारत की सचित निधि 
से ऐसे श्रनुदान देने का उपवन्ध कर सकती हैं, जँसा कि वह उन राज्यों की 
संहावता्थ आवश्पक समझे | 

(३) अगर कोई स्वायत्त राज्य अपने अन्तगंत अनुसूचित झादिम जातियो 
के कल्याण के हए या अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासन स्तर को ऊँचा करने के लिए 
भारत सरकार के अनुमादन से विक्रास योजनाएं को छापू करता हूँ तो इसमें 
जो खर्चे होगा वहू भारत सरकार द्वारा दिया जाब॒गा। 

(४) झासताम राज्य को भारत सरकार द्वारा स्वायत जिला के प्रशासन 
तथा उनके प्रशासन स्तर का ऊँचा करने में जो खर्च हा वह झनृदान के रूप में 

(दिया जावेगा | इस विधय में ससद्‌ विधि निमाण करेंगी और हम विवि 
नही बदती है, अन॒दान राष्टपद्ि के आदेश से दिया जाजे गा । ऊब वेत्त-प्रायोग 
स्थापित हा जावेगा ो राष्ट्रपति कोई द्यादेश इसकी क्िफ्रारिशा पर विचार 
किए बिना नहीं देगा । 

वित्त-आयोग --इस धायोग का काम राष्ट्रपति को वित्त-सम्दन्धी मानों 

पसम्ध देना होगा। राष्ट्रपति को यह झधिक्रार दिया गया हूँ कि वह स वेबाति 
पर एएरझ्े देना होगा। राष्ड हक करें 
क्षेडस्मक के दो कप के भोतर एक एस आयोग की स्यापना कर । इसके परचात्‌ 
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प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात्‌ अथवा उससे पहिले ऐसे समय पर जब राष्ट्रपति 
प्ावश्यक समझे यह स्थापित क्या जावेगा। इसमें एक सभापति तथा चार 
सदस्य होगे । इनकी योग्यताएँ ससद्‌ विधि द्वारा निश्चित व रेगी । प्रथम श्रायोग 
की स्थापना है लवम्वर १९५१ को को गई ) इसमें निम्नलिखित सदस्य थे । 


(१) श्री के० सी० नियोगी (सभापति) 

(+) श्री दी० पी मेनन, 

(३) श्री कौशल चन्द्र राब, 

(४ ) श्री डा० वी० के० मदन, 

(५) श्री एम० बी० रयचारी । 

आयोग का कत्तंब्य निग्नलिखित वातो पर राष्ट्रपति को परामश्च देना था 

(क ) सघ तथा राज्यो के बीच में उन कार्यों के वितरण के बारे में जिनका 
विभाजन सविधान द्वारा निस्चित किया गया हैँ तथा राज्यो के बीच उनके 
भाग के बेंटवारे के बारे में 

(ख) भारत की सचित निधि में से राज्यों की अनुदान देने में पालनीय 
सिद्धान्तो के वारे में 

(ग) मारत सरकार तथा विसी राज्य को सरकार के बीच किए गये 
क्सी करार वे उपवन्धों के चालू रखने अ्रथवा उनमें कोई बदलाव करने के 
बारे में । 

(घो राष्ट्रपति द्वारा कोई वित्त-सम्धन्धी विपय के बारे में । 


राष्ट्रपति संविधान के उपवन्धो के अधीन वित्त झायेग्य द्वारा वी गई प्रत्येक 
श्फिरिश को तथा उस पर की कार्यवाही के दिवरण को, ससद के प्रत्येक 
सदन वे समक्ष रखवाएगा । सप्ट्रपति के लिये यह झावस्यक नहीं हैँ कि वह 
आयोग के परामर्ध अनुसार ही निर्णय ले। परुतु यह आ्लावच्यक हूँ कि यह किसी 
निर्णय लेने के पहिले आयोग से परामर्श श्रवश्य ले। 

सविधान में बहा गया हुँ कि वित्त आयोग अपनी प्रकिया निर्धारित करेगा 
तथा अपने हृत्यो के पालन में उसे वे शवितययाँ होगी जो ससइ विधि द्वारा उसे 
प्रदान कर ॥ 

संघ तथा राज्यों में कर-वितरण आदि का चर्तप्नान प्रबन्ध “--वित्त- 
झ्रायोग स्थापित होने तक सघ तथः राय्यो के दीच प्रायक्र कस प्रवार वितरित 
हो इसका निश्चय करना था | इसलिये सरकार ने दो कर्मेटियाँ नियुत्ित की ६ 
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एक के सभापति श्री एत० आर० सरकार थे तथा दूसरे के श्री वी० पी० 
अझडारफर थे । परन्तु इन दोनो की रिपोर्ट सत्तोष-जनक न होने के कारण यह 
कार्य श्री सी० डी० देशमुख (भूत पूर्व वित्त-मत्री) को सौपा गया। श्री देश- 
मुख का निर्णय साधारण परिवत्तनो के अतिरिक्त वसा ही है जैसा कि नेमियर- 
निर्णय था । इस निर्णय के अनुस्तार यह निदिचत किया गया था कि आयकर 
के शुद्ध-आगमस का ५०४८ भाग राज्यो मे निम्न प्रकार से वितरित हो 
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उत्तर प्रदेश १८५७ 
पंजाब कम 
बिहार १२.५५ 
मध्य प्रदेश ६ 
आसाम इधर 
उड़ीसा श्र 


श्री देदामुख का निर्णय १ अप्रेल १९५० में लागू हुआ तथा ३१ मा, 
१९५२ तक लागू रहेगा यह निश्चित किया गया था। 

श्री देशमुख द्वारा ही इसका निर्णय किया गया कि पठसन के निर्यात-शुल्क 
के बदले में पश्चिमी बगाल, आसाम, बिहार तथा उडीसा को कितना अनुदान 
मिलेगा । 


पश्चिमी बगारू १०५ लाख रुपया वाधिक 
आसाम ४० लाख रुपया वाधिक 
बिहार ३५ लाख रुपया वाषिंक 
उडीसा ५ लाख रुपया वार्षिक 


वित्त आयोग की सिफारिशें :--वित्त आयोग की रिपोर्ट रिपोर्ट १३ फरवरी 
१५५३ को श्री देशमुख द्वारा ससद में प्रस्तुत की गई | दो भारत सर- 
कार द्वारा मान ली गई तया ये १ अप्रेल १९५३ में छागू हुई । 


मुख्य सिफारिशों विम्नलिखित है -- 
(१) झाय-कर के झुद्धआगम का ८५५४ भाग राज्यों में निम्न प्रकार से 
वितरित गा “८ 


संघ तथा राज्यों में अधिकार विभाजन श्श्ह 


आसाम २२५० 
बिहार ९*७५५४ 
बम्बई १७५८ 
हँदराबाद ४५० 
मध्य भारत १७५८ 
मध्य प्रदेश परप्ट्ू 
मद्रास १५२५० 
मेसूर २२५४ 
उडासा ३५८ 
चैप्सू ७५८ 
पजाब ३२५० 
राजस्थान ३५८ 
सौरप्ट १८ 
अ्रावनकोर-कोचीन २५८ 
उत्तर प्रदेश १५ "५३ 
पश्चिमी बग्राल ११ २५४८ 


(२) पट्सन के निर्यात युल्क के बदले बगाल आसाम बिहार तथा उडीसा 
को निम्नलिखित वार्षिक अनुदान मिले वाल १५० राख झआसाम छपल व 
बिहार तथा उडीसा १५ लाख रुपये । 

(३) राज्यो का सघ को कुछ एक्साइज डयूटीज (४75८।58 390065)-- 
तम्बाकू दियासलाई तया वेजीटेबिल प्रोडबट्स---का भाग दिया गया । 

(४) जिन राज्यों को आयोग उपयुक्त समझे उनको सध द्वारा कुछ प्रधिक 
सहायता दी जाय ॥ 

(५) कुछ कम उन्नत राज्या की प्रारम्मिक शिक्षा के विकासाद सघ 
द्वारा सहायता दा जाय । 


द्विवीय वित्त आयोग --भारत सरकार ारा एक नवीन वित्त आयोग 
की स्थापना की गई थी। इस आयोग ने राष्ट्रपति के सम्मुख निम्न विपया 
में सिफारिश की थी। 


(१) केन्द्र और राज्या म आयकर का वितरण और राज्यो के हिस्से का 
शाज्यो में बटवारा । 


(४) वेन्द्रीय उत्पादन झलक इत्यादि केन्द्रीय करो का बटवारा 


5240 भारतीय संविधान तथा नामरिकतवा 


(३) पट्सन और पटसन के माछ के निर्यात शुह्क की आय क हिस्से के 
बदले आसाम, बिहार, बगाछ, और उडीसा को कितनी रकम दी जाय । 


(४) वे सिद्धान्त जिनके आधार पर भारत वी सचित निधि मे से राज्यो 
को ग्रनुदान दिये जायें । 

(५) वे कौन से राज्य है जिन्हे अपने राजस्व में से ग्रनुदात की आवश्यकता 
है। झन्य बातो के के अलावा पचवर्षीय योजना की ग्रावश्यकवाओं को देखकर 
तथा यह देखकर कि ये र ज्य अपने साथनो से धन एकत्र करने का जितना 
प्रयत्न कर रहे हैँ, तथ वरना कि इन्हे कितनी सहायता कर दी जाय । 

(६) कृषि भूमि को छोछ्कर ओर सपत्ति पर छगने वाले सप्रदा शुल्क 
की झाय को क्सि आधार पर वाँटा जाय । 

(७) १५ ग्रगस्त, १९४७ और ३१५ माच, १९५७ के बीच केन्द्र ने राज्य 
की सरकारों को जो क्जं दिया हूँ उसकी व्याज दर और अरदायगी को भत्ता में 
क्या किसी प्रकार के सशोधनों की ग्रावश्यक्ता है । 

नये वित्त श्रायोग को डितीय प्रवर्षीय याजना तथा राज्यों के पुर्नेसगठन 
को ध्यान में रखते हुए, हर राज्य के हिस्से झो नये सिर से तय करना था 

वचंमान स्थिति -वित्त आयोग ने करो के वितरण के सम्बन्ध मे निम्तादत 
मुस्य सिफारश की है जो वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में छागू हुई -- 

आयकर के झुठ्ध आयम का ६०० भाग राज्यो में विम्नोकत प्रकार से 
वितरित ही -- 


आध्र ८१२८१ मेसूर ५ १४८ 
आासाम २४४८ उडीसा ३७३५ 
बिहार ९ ९४८ पजाव डे २४०2 
बम्वई १५९४५ राजस्थान ४०९५ 
केरल के. उत्तर प्रदेश १६ ३६५ 
मध्य प्रदेश ६३७२४ पश्चिमी बगारू १० ०८८०८ 
मद्रास < ४०५ जम्मू तथा काइ्मीर._ १ १३४७ 


इन राज्यों के प्तिरिवत केन्द्रीय शासित प्रदेशों को १५६ दिया जायगा 
(२) राज्यों को सघ की इब्साइज ड्यूटी--तम्बाक, दियासलाई, बेजी* 
टेबिल, प्रीडकटस, चीनी, चाय, कीफ़ी कागज, तथा वेजीटबिछ तेल के ऊपर“ 


सध तथा राज्यों में अधिकार विभाजन १३ 


(३) वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की पटसन के निर्यात शुल्क के 
बदले पश्चिमी वगरा को १५२ ६९ लाख, विहार को 3२.३१ छाल, आपाम 
को ७५ लाख तथा उडीसा को १५ ल्यख रुपये का अनृदान दिया जाय। 


(४) कृषि भूति के अतिरिक्त सम्पत्ति पर इस्टेट ड्यूटी का वितरण जिस 
आधार पर राज्यो के मध्य छिया जाय इसका भी श्ायोग ने सिफारिश वी हूँ। 
में अनुदान १९६० सन्‌ के झल्त में बन्द हो जायेंगे। 

(५)इसो प्रकार राज्य सरकारो ने सेल्स टैवत के स्थान पर कपड़े (05 06), 
चीनी तथा तम्बाकू पर भ्रतिरिबत इक्साइज डूबटी से जो आय होगी इसका 
वितरण राज्या के मध्य दिसी आधार पर हो इसकी भी आयोग ने सिफारिश 
की हे । 

(६) रेलमाडे म टैक्‍स से जो आमदनी होगी उसके वितरण की भी सिफा- 
रिश्व की गई हैं । 

सचित निधि --इस गअध्याय में कई समय 'सचित-निधि! का प्रयोग 
किया गया हैं । यहौँ पर उचित प्रतीत होता हूँ कि इसका अर्थ बताया 
जाय । 

सवियधान द्वारा यह व्यवस्था को गईं है (घारा, २६२) कि भारत सरकार 
द्वारा प्राप्त सब राजलव राजहुडिया को निकाल कर उधार द्वारा और ग्र्थोपाय 
पद्मगिया हारा लिए सव यघार तथा उपारा के प्रतिदान में उस सरकार वी 
प्राप्त रूव धनों की एक सचित निधि बनेगी जो भारत की सचित निधि के नाम 
मे ज्ञात होगी तया राज्य वी सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राजहुटिया को 
लिक्रा कर उधार द्वारा और अपोपाय प्रेशमियों द्मरा लिए गए सब उधार 
तथा उधारो के प्रति दान में उत्त सरकार को प्राप्त सब धनों को एफ सचित 
निधि बनेंगो जो राज्य को सचित निधि के नाम से ज्ञात हीगी ॥ 

मारत नम सरकार तथा राज्यो की सरकार द्वारा याऔर से प्राप्त अन्य 
सूद सावंजनिक घत यवाशर्धित भुस्त के या राज्य वे छोक छेखे में जमा क्ये 
जायेगे । 

सचित निधि में से घन केवल विधि की अनुकछता से या इस संविधान स 
वर्णित रीति से ही निद्वल्य जा सकता हू, अन्यथा नही । 

सचित निधि के अतिरिक्द्र भारत सरकार तथा राज्यों की सरकारें एक 
आकस्मिक नियि की के स्थापना करेंगी । भारत सरकार के लिए ऐसी निबि 
की स्थापना ससई्‌ विधि द्वारा करेंगी । इसी के द्वारा यह भी निश्चय होगा कि 

इसमें समय-समय पर कौन सी राशियाँ डाली जावें । इस आकस्मिक्ता निधि 
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पंसे राष्ट्रपति ससद्‌ की आज्ञा मिलने से पूर्व व्यय कर सकता हैँ | यह निधि 
राष्ट्रपति के हाथ में रखी गई हैं । 

इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की भी एक आकस्मिक निधि होगी । इसकी स्थान 
पना का अधिकार राज्यो के विधान मण्डल को दिया गया हूँ ॥ यह विधि 
राज्यपाल के हाथो में रहेगी और वह इसमें से विधान-मण्डल की आज्ञा के पूर्व 
आकस्मिक कार्यो के लिए धन दे सकता है। 


प्रश्त 
(१) संघ तथा राज्यों के सध्य संविधान द्वारा किस प्रकार अ्रधिकार 
“विभाजन क्या गया हैं? सध तथा सरकार राज्य सरकारों के अधिकारुस्षेत्र 
का वर्णन कीजिये । 
(२) वित्त आयोग के क्‍या अर्थ है ” इस आयोग की क्‍या सिफारशषेंथीं ? 
(३) संघ तथा राज्यो के मध्य वित्तीय सम्बन्ध पर एक टिपप्णी लिखिए? 


अध्याय १७ 
अनुसूचित क्षेत्रों तथा जन-जातियों के लिए विशेष मबनन्‍्ध 


विहार, उड़ीसा मध्य प्रदेश, मद्रास राजस्थान तथा आसाम में वई पिछड़े 
हुये वग है जिनको जनजाति कहते है । सम्पता की दप्टि से ये अत्यन्त पिछडी 
हुई अवस्था में हैं । इनकी आशिक तथा सास्कृतिक अ्रवस्था भो घोचनीय है। 
इनकी उन्नति की दृष्टि से सविधान में इनके शासत के लिये विशेष उपबन्ध हैं । 


ये अनुसूचित क्षेत्र, सविधान द्वारा दो भागा में विभक्त किये गये हूँ तभा 
उनके ल्यि झलग-अलग शासन-बव्यवस्था का प्रदन्‍्ध किया गया हैँ। एक भाग 
में तो आसाम के जनजाति क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के ऐसे क्षेत्र रखे गये 
हू । दूसरे भाग में आसाम के जनजाति क्षेत्र रखे गये हैं । इनके शासन का क्रमश 
यण्णन किया जायगा । 


आसाम के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित क्षेत्रों का निश्वय --राष्ट्रपति 
को सविधान द्वारा यह अधिकार दिया हू कि वह आदश् द्वारा यह घोषणा करे कि 
विभिन्न राज्या में कोत अनु चित जनजातियाँ है तथा कोन अनुसूचित क्षेत्र है । 
इस घोषणा में वह चाह त्तो केवक निम्नलिखित परिवत्तन कर सकता हूँ 


(क) कि कोई रुम्यूर्ण भ्रलसचित क्षेत्र या उसबा कोई उल्लिखित भाग 
अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग न रहेगा । 
(ख) कियी अनुसूचित क्षेत्र को वदल सकेगा | किन्तु केवछ पीमाओं का 
शोधन करके ही बदल सकेगा | 
_ (ग) किसी राज्य को सीमाआ के किसी परिबतन पर अथत्रा खघ में किसी 
नग्ने राज्य के प्रवेघ पर भ्थवा नये राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र का 
भ्रनुसूचित क्षत्र या उसका भाग घापित कर सकेगा जो पहिंले से किसी राज्य में 
समाविष्ठ नही है 
_ईनका शासन _- प्रत्येक राज्य की कार्मपालिका शवित का विस्तार 
उसमें + अनुसूचित क्षेत्रा तक होगा। परन्तु, उस राज्य के राज्यपाल को जिसमें 
भनुसृचित क्षेत्र ह॑ प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति चाहे, इसके शासन प्रवन्ध के 
| बारे में राष्णपत्ति को रिपोर्े देवी होगी । सघ की कार्यपालिका को यह भ्रधिकार 
१ ई कि वह राज्य की कार्यपालिका को इन क्षेत्रो के झासन के बारे में आदेश 
|] 


३१६ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


दे सकती है । इस प्रकार राज्यों की कार्यप्रालिका इस विषय में सघ कार्यप्रछिका 
के भ्रधीन की गई हूँ । राज्यपार यह आदेश दे सकता हँ कि ससद या उस 
राज्य के विधान मण्डल का कोई कानून उस राज्य के अनसूचित क्षेत्र या उसके 
किसी भाग में बिल्कुल ही छागू नहीं होगा या कुछ परिक्‍त्तनों के साथ लागू 
होगा। राज्यपाल को यह भी अधिकार हूं कि बह ऐसे क्षेत्रों की शान्ति और 
सुशासन के छिये नियम वना सकेया। वह अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा 
भूमि के ह॒स्तान्तरण या उसके वितरण के सम्बन्ध में नियम बना सकता है! 
ऐसे नियम तब तक लागू नही होगे जब तक कि उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति 
न मिल जातें। राज्यपाल ऐसे नियमो को बनाने के पूर्व उस राज्य' में जनजाति 
मत्रणा परिषद्‌ से परामर्श छेग्ा 


जनजाति मंत्रणा परिषद्‌ - प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, 
तथा राष्ट्रपति के श्रारेश पर ऐसे राज्यो में मी, जहा ग्रनसूचित जनजातिया 
हैँ यद्यपि अनुसूचित क्षेत्र नहो है, एक जनजाति मत्रणा परिपद्‌ स्थापित होगी । 
इसमें बीस से श्रधिक सदस्य नहीं होगे। इसके सदस्यों में से जहाँ तक सम्मव 
हो वीन चौयाई उस राज्य की विधान समा में से श्रस्यूचित जनजातियों के प्रति- 
निधि होगे । परन्तु अगर विध्यान मण्डल मे प्रतिनिधियों की सख्या इस निश्चित 
सख्या से कम हूँ तो शेप स्थान उन जातियो के अन्य सदस्यों द्वारा भरे जायेंगे। 


इस परिपद का कत्तंव्य होया कि बह उस राज्य बी जनजातियों के 
कल्याण और उन्नति से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे विषयो पर राय दे जो कि 
उसको राज्यपाल द्वाया सौपे जाये । 
राज्यपाल का परिपद्‌ के सम्बन्ध में निम्नलिसित विषयो पर नियम बनाने 
का अभ्रधिकार हैँ -- 
(क) संदस्यो की सवू्या, उनकी नियुवित तथा परिपद्‌ के समापति तथा 
पदाधिकारियों और सेवकों को नियुक्तित । 
(ख) परियद्‌ के अ्धिवेइनों के सचालन तथा उरुकी साधारण अक्रिया । 
(ग) प्रन्य सब श्रासगरिक विषयो पर ॥ 
इन क्षेत्रों के विषय में उपरोवत दर्णित उपबन्धों को ससद्‌ जब चाहे तव 


संशोधित वर सकती है। ऐसा सश्योवन सव्धिन का सशोधन नहीं समझा 
जावेगा। प्र्थात ससद साधारण विधि से ही इनमे रुग्योधन वर सकती हैं । 


अनुसूचित क्षेत्रों त्या जन-जातियो के लिये विश्वेप प्रबन्ध ३१७ 


आखसाम के जञनज्ञाति छेत्र --आसाम के जन-जाति क्षेत्रों के बारे में 

सविधान में झन्व राज्यों के जन जाति क्षेत्रों से अलय उपवन्ध हूँ ! इसका कारण 

यह है कि श्रासाम के जन-जाति घर्म तया सम्कृति को दृष्टि से सर्वथा भिन्न है । 
इस वारण यह स्वाभाविक था कि उनके च्ासन के लिये विश्येप व्यवस्था हो। 
भारत को अन्य जन-जातियाँ सावारणत* हिन्दू समाज के श्रन्तगंत झा जाती है 
परन्तु श्रासाम वी जन-जातियाँ अपना अछूग अत्तित्व रखती है । 

झासाम के जनजाति क्षेत्रों को दो भागों में वाँट दिया गया हँ--इनको 
क्रमश 'क' ठया 'ख' भाग कहा जाता हूँ । 

'क' भाग में ६ क्षेत्र है। इनमें से प्रत्यके एक स्वायत्त क्षेत्र हें । इनके 
साम हैं :-- 

( १) सपुक्ता खासी-जयतिया पहाडी | 

(२) गारो पहाडी जिला । 

(३ ) लूसाई पहाड़ी जिला, (सस॒द्‌ ने एक विधेयक पारित कर यह 
निश्चय फिया हे कि इस जिले का नाम मिजो जिला [शी20 ल्‍95070०) 
रूर दिए जाप) $ 

(४ ) नागा पहाडी जिला । 

(५) उत्तरी कछार पहाडियाँ । 

(६) मिकिर पहाडिया। 


ख भाग में निम्नलिखित क्षेत्र हैं -- 





(१) उत्तरी पूर्वी स़ीमान्त इलाका झिनके अन्तर्गत बालिपारा सौमान्त 
इलाका, निराय सीमान्त इलाका, झवोर पहाडी लिया और मिप्तिम पद्धाडी 
जिला भी है । 

(२) नागा जनजाति क्षेत्र । 


राज्यपाल, राप्ट्रपति वी अनुमति से, ख' भाग में वणित जनजात्ति क्षेत्रों 
का शासन उन्हों उपबन्धों द्वारा कर सकता हु जो कि के आग के छिए लागू 
होगे | परत्तु जब तक ऐसा नही होता हूँ व तक राष्ट्रपति इत जन-जाति क्षेत्रों 
बा शासन आसाम के राज्यपाल हारा करदायेया ॥ राज्यपाल राए्ट्रपति के 
एजेन्ट के रप में अपने स्वविदेक से ढाम करेगा। इन क्षेत्रो व्तो स्वायत्त शासन 
का आर >कार इसलिए नहीं दिया गया क्योकि अभी तक भारतीय झधिकारियों 
को इनके कुछ भागो के बारे में पूरा परिचय नही है । 


ब्श्र मारतीय सविधान तथा नागरिकता 


सम्बन्ध में अतुसूचित जातियाँ समझा जाब्रे इसका निःचय करेगा। स्वायत्त 
राज्यो के बारे में वह इनके राज्यपाल से परामश करके इसका निशचय 
करेगा । १० अगस्त १९५० को राष्ट्रपति वे एक झादेश द्वारा आ्ासाम, बिहार, 
उडीसा, मध्य भारत, मंसूर, पटियाला तथा धूर्वी बयाल राज्यसघ, हूँदराबाद, 
जावनकोर कोचीन, राजस्थान तथा सीराष्ट्र में कौन कौन अनुसूचित जातियाँ 
है इसकी धोषणा की। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार निर्मित सूची में ससद्‌ को 
परिवर्सन करने का अधिकार हूँ । 

लोकसभा में प्रनसूचित जातियो के लिये स्थान उनकी जनसख्या केः 
आधार पर रक्षिद रहेगे । इसी प्रकार राज्यो की विधान सभाओ में भी उनके 
लिये स्थान सुरक्षित रखे गए है परन्तु यह व्यवस्था सविधान प्रारम्भ होने के 
दस वर्ष वाद समाप्त हो जावेगी। सघ तथा राज्य की नौकरियों में भी 
नियु पितयाँ करने में इन जातियो के सदस्यो के दावे का ध्यान रखा जावेगा । 
सितस्त्र १९५० में इनके ल्गि केद्वीय नौकरियों में सुरक्षित स्थानों की सरपा 
निश्चित कर दी गई है । 

राष्ट्रपति भ्रनसूचित जातियों तथा जनजाठियो के छिये एक विशेष 
पदाधिकारी निधुक्ति करेगा। इसका काम सविधान द्वारा इन वर्गों के ल्गि जो 
विज्ञेष व्यवस्था कि गई हैं उससे सम्बद्ध बातो की जाँच करना तथा राष्ट्रपति 
की उसके बारे में रिपोर्ट दा होगा । राष्ट्रपति इसकी रिप्रोट को ससद के 
दोना सदनो के समक्ष रखवाएंगा । यहू पदाधिकारी आग्ल-भारतीय सम्‌ दाय 
तथा पिछ3 वर्गों के विषय में जाच करंगरा। इस उपबन्ध दे अनस्रार नवम्बर 
१८, १९५० को राप्टर्पा। द्वारा अनुसचित जातियो तथा जनजातियों के लिये 
एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई । इसके अधीन ६ सहायक कमिश्नर है। 
इसमें से प्रत्य कु एक एक क्षेत्र विशेष के लिये क य करता है । कमिह्नर द्वारा 
अभी तक राष्ट्रपति का चार रिपोट दी जा चुकी है । 


राष्ट्रपति सवियरान छागू होने के दस बप पश्चात्‌ एक झायाग की नियुक्ति 
करेगा जो कि श्रनुसूचित जातियों तथा जनजातिथो के शासन के सम्बन्ध में 
उसको रिपोर्ट देगा । राष्टपाति इसकी नियुक्ति इस काल के वूत्र मी कर सकता 
हैं । इसी प्रकार राष्ट्रपति सास्क्ृतिक तया शिक्षा की दष्टि से पिछडे हुए वर्गों 
की दशा की जाँच करने के लिये भी एक झ्रायोग स्थापित कर सकता है ! 
इस झ्रायोग की रिपोर्ट ससद के सम्सख रखी जावेगी। 


आख्ल भारतीय समुदाय हे _>अगर राष्ट्रपति यह सोचे कि लोकसभा मे 
इस समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नही हुआ है तो वह इसके श्रधिक ते 


अनुसूचित क्षेत्रो तथा जत-जातिया के लिए विद्येप प्रबन्ध इररे 


अधिक दो सदस्यो को मनोनीत कर सकता है । इसी प्रक्तार राज्या मे राज्य- 
पाल को यह अधिकार दिया गया हैं कि वह इस समुदाय का उचित्त प्रति 
निधित्द न होने पर विधान सभा में जितने उचित समझ उतने इस समुदाय से 
सदस्य मनीनीत कर सकता है। यह विशेष व्यवस्यां सविधान प्रारम्भ होने के 
दस बर्ष के पश्चात्‌ छाग नही रहेगी। 
अग्रेजी सरकार के अथीन आग्ल भारतीय के लिये कुछ सरकारी लवाआ 
में बहुत अधिक स्थान थे जैसे रेलवे, कस्टम्स, डाक तार विभाग | इस समु- 
दाय के अधिकतर सदस्य अपनो आजाविका के लिए सरकारी नौकरी करते 
ग्राए है । इसलिए यह उचित समझा गया है कि नये संविधान के लागू होते 
पर एकदम इनकी स्थिति में कोई बडा परिवत्तंन नहीं तरना चाहिपे। इस 
लिये संविधान द्वारा यह उपबन्ध किया गया कि इसके प्राररभ के पश्चात्‌ प्रथम 
दो वर्षों में सघ की रेल, (कस्टमम्स, डाक तार सम्बन्धी सेवाओ में उस 
समूदाय के लोगो की नियूक्तियाँ उसी झ्राधार पर की जावेंगी जिस आधार पर 
१५ झगस्त १९४७ ई० से पूर्व की जाती थी। सविधाव लागू होने के प्रत्येक 
दो पे की सुराएप्ति पर समुदाय के एलिए रत स्थएनो, मे दस प्रतिशत कमी 
की जावेगी । तथा १० बे की समाप्ति पर इस प्रकार के रक्षणा का ग्न्त 
हो जावेगा । 
आग्ल भारतीय समदाय के दिक्षण के लिये विश्येष श्रतृदानो का प्रबन्ध 
किया गया हूँ । सविबान लागू होने के बाद तीन बप तक इवकी शिक्षण-सस्थाआ 
बे विभिन्‍न राज्यों में वही अनुदान मिलते रहेगे जैसे कि ३१ माच १९४८ ई० 
बे अन्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिए गए थे । इस क्राल पश्चात्‌ प्रति तीन 
वर्ष को समाप्ति पर्‌ इन अनुदाना में १० अ्रतिशत कमी को जावेगी । परन्तु 
सबिधान प्रारम्भ होते से १० दर्प की समाप्ति पर ऐसी स्यायतों का गझ्नन्त हो 
जावेगा परन्तु किसी आग्ल-भारतीय शिक्षण सस्या को इस प्रकार के विशज्येप 
अनुदान तब तक नहीं दिए जायेंगे जब तक इसमें कम से कम ४० प्रतिश्षत 
आाम्ल-भारतीयों के अतिरिक्त अन्य वर्गों के विद्यार्थी प्रति वर्ष भ्रवेश 
न पाये । 
पिछड़े वर्गों के लिए कमीशन ---राज्य की नौति के निदशक तत्व वाल 
भाग में यह उपवन्ध हें कि राज्य जनसख्या के पिछड़े दर्गों की उन्‍नति-अ्राथिक 
तया सास्क्ृतिक--की ओर विशेष ध्यान देगा । इसी को ध्यान में रखते हुए 
संविधान की रे४० धारा में कहा गया हे कि राष्ट्रपति भारत-राज्य लेत्र के 
अन्दर सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए दर्यों की दक्षा की जाच 
करवाने के लिये एक कमीश्त की नियुक्तित करेगा । यह कमीशन इस बात की 


क््र्डे भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


सिफारिश करेगा कि उन्नति के हेतु सघ तथा राज्य सरकारो को क्या करना 
चाहिये । तथा इस उद्देश्य से उतकों क्या अनुदान (0737/$) देना चाहिये । 
दिसम्बर १९५२ में गृह-मन्त्री ने ससद्‌ में यह घोषणा की कि शीथ्य ही इस 
कम्रीशत की नियुक्ति की जावेंगी। जनवरी १९५३ में राष्ट्रपति ने श्रपने 
आदेझ् द्वारा इस कमीयत को नियुक्त किया! इसके निम्नलिखित सदस्य थे। 
( १ ) श्री काका साहब काठेलकर (सभापति) 
( २ ) श्री एत० एस० कजरोलकर 


( ३ ) श्री भीका भाई 

( ४ ) श्री शिवलान सिह चौरसिया 

( ५ ) श्री राजेइवर पटेल 

( ६ ) श्री प्रब्दुल कैव्यूम श्रन्सारी 

( ७ ) श्री लाला जगद्नकाथ 

( ८ ) श्री मरेष्पा 

( ९ ) श्री अरुतागशु दे 

इस कमीशन के निम्नोक्त कत्तंब्य थे -- 

( श्र ) इस बात का निर्णय करना कि किस आधार (0708707) 
पर किसी वर्ग विशेष प्रथवा जनसख्या के भाग को पिछडा वर्ग कहा जा 
सकता है । 


( ब ) सम्पूर्ण भारत के लिए एसे वर्षों की तालिका प्रह्तुत करता । 

( स॒ ) इनकी दशा तथा कठिनाइयो की जाँच करना तथा इस बात की 
सिफारिश करना कि सघ सरकार तथा राज्य सरकारों को इनकी दक्षा मे 
सुधार करने के छिए क्‍या करना चाहिए। 

इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को ३१ मार्च, १९५५ को दी। 
सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर पिछडे वर्गो के हित में कुछ महत्वपूर्ण पग 
उठाए हैँ । अनुसू चित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक-एक 
केन्द्रीय परामशदात्री बोर्ड का निर्माण किया गया हूँ । श्रन्य पिछड़े वर्गों के लिए 
भी इसी प्रकार के एक बोर्ड की स्थापना का विचार हूँ | द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में कमीशन के सिफारिशों को पूरा/ करने के छिए बलेक योजनाएँ है । 

अश्त 
( १) अवृसूचित क्षेत्रों से ्ि चात्पय हू ? आसाम के श्रतिरिक्त अन्य 
अनूसचित क्षेत्रा का किस प्रकार निश्चय क्या जावेगा तथा वहाँ की कं 
शासन व्यवस्था होगी ? 


अनुसूचित क्षेत्रो तथा जन-जातियो के छिए विश्ले प्रबन्ध ३२५ 


(२) ब्राध्वाम के अनुसूचित क्षेत्रो के लिये संविधान में क्या विशेष 
व्यवस्था है । 


(३) आग्ल-भारतीय समुदाय के हितों को किस प्रकार सुरक्षित रखा 
गया १ 


(४) पिछड़े वर्यो के कमीशन पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 


अध्याय १८ 


राजभापा 


स्वतन्त्रता के पूर्व भारत की राजभाया मेग्रेजी थी। क्योकि उस समय 
हमारे शासक कंग्रेज थे और यह स्वाभाविक था कि विदेशी दासक अपनी ही 
भाषा को सरकारी-भाषा भी बचावें | नये सविधान हारा देवनागरी लिपि 
में हिन्दी राजभाषा बना दी गई हैं । परन्तु अकोरे का रूप श्रन्तर्राष्ट्रीय ही 
होगा । यह इसलिये किया गया क्योकि दक्षिण भारत के प्रतिनिधियों का 
कहना था कि यही अक माने जाँय। हिन्दी भाषा का प्रचार करना तथा उनका 
विकास करना सघ का कत्तंव्य बना दिया गया हूँ । 


परन्तु एकदम से हिन्दी को सब कामों के लिये व्यवह्ृत कर दना उचित 
नही था । क्योकि बहुत काल से सब काम अ्षंग्रेजी म॑ ही होता आया है । 
यहुत से छोगो को हिन्दी का ज्ञान नही हूँ या अत्यन्त स्वत्प है । तीसरे हिन्दी 
अभी अंग्रेजी के बराबर उन्नत भाषा नहीं है । इन सव कठिनाइयों को घ्यात 
म रखले हुये सविधान में यह उपबन्ध हूँ कि १५ वर्ष के लिये सघ की सरकारी 
मापा ऑँग्रेजी भाषा ही रहेगी। परन्तु राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उक्त 
काल के अन्दर ही आदेश धारा सघ के राजकीय प्रवोजनो में से किसी के लिये 
अँग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा देव नागरी अको का प्रयोग 
अधिकृत कर दे । इसके साथ ही साथ यह भी उपबन्ध है कि १५ वर्ष की झ्वधि 
समाप्त हो जाने पर भो संसद्‌ विधि द्वारा अंग्रेजी मापा का प्रयोग सरकारी 
प्रयोजनो के लिये अधिकृत कर सकेगी । ससद्‌ अन्तर्राष्ट्रीय अको के स्थान में 
देववायरी अको का प्रयोग विधि द्वारा १५ वर्ष की काल्ावधि समाप्त होने पर 
करवा सकती हैं । 
हिन्दी माषा के लिए आयोग --सविषाल के प्रारम्भ के ५ वर्ष पश्चात्‌ 
तथा फ़िर इसके १० वर्ष बाद, राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक ग्रायोग गठित करेगा। 
इसमें एक सभापति तथा निम्नलिखित भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 
प्रन्‍्य सदस्य होगे असामिया, उडिया उद्ू, कन्नड, काइमीरी, गृजराती, तामिल 
चैलुगू, पजाबी, मछयाछूम, ससस्‍्कृत तया हिन्दी । 


राजभाषा ड२७ 


इस झायोग का काम यह होगा कि टाप्ट्रपति को सरकारी कामों में 
हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के, सरकारी कामी के छिये अँग्रेजी 
भाषा के प्रयोग के, उच्चतम न्यावालूय तथा उच्च न्यायारूय में प्रयोग की 
जान वाली भाषा के, तथा अन्य ऐसे विपयो के जो राष्ट्रपति इसकों सोपे, 
बारे में सिफारिश करे | इस आयोग की सिफारिश एक समिति के सामने 
रखी जावेगी । इस समिति में २० रूदस्य छोवममा से तया १० राज्यवरिपद्‌ से 
चुनें जाएंगे । इस समिति का काम भाया झआगोस को सिफारिशों पर राष्ट्रपति 
को रिपोर्ट देना होगा। राष्ट्रपति इस रिप्रो् पर विचार करने के पश्चात्‌ 
आदेश निकालेगा। 

७ जून, १९५० को भारत सरकार द्वारा हिन्दी कमीशन की स्थापना वी 
धोपणा की गई थी । यह कमीशन भरी बी० जी० खेर की अध्यक्षता में बना था। 
उनके अतिरित्त इसमें २० सदस्य थे। हिन्दी के प्रयोग के बिपय में अपनी 
सिफारिश करते हुये कमीझन का देश की औद्योगिक, सास्क्ृतिक तया वैज्ञालिक 
प्रगति और सार्वजनिक सेवाओ में अहिन्दी क्षत्री के निदाधियों की उचित मांगों 
तथा हितो को ध्यान में रुखते हुय अपनी सिकारिशें देनी थी। इस आयोग की 
सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय सरकार न यह निश्चय किया कि ऑँप्रेजी के 
स्थान पर हित्दी को राजमापा के रूप में ब्यवह्ृत करने में बन ३ ने दटना चाहिये। 

प्रादेशिक सापारयें --कोई राज्य अपने में सरकारी क्रामी क लिये उस 
राज्य में प्रयुक्त होते वाली भाषाआ में से एक या श्रघिक को या हिन्दी को विधि 
द्वारा अगीकार कर सकता है। परन्तु जब तक इस बारे में कोई विधि का निर्माण 
नही किया जाता हैं तब तक सरकारी कामो के लिये अंग्रेजी प्रमुकतत होगी । 

राज्यो के बीच में तथा उनके और सध के बीच में सचार के लिये राज- 
मापा अंग्रेजी ही रखी गई हैं । परत्तु दो अधिक राज्य आपस में करार द्वारा 
हिर्दी का प्रयोग कर सकते हैं । 

अगर किसी राज्य के ब्न्दर जनसध्या की पर्याप्व माना यह चाहती ह्‌ 
कि उसके द्वारा वोडी जाने वाली भाषा राज्य द्वार मात छी जावे तो राष्ट्र- 

प्रति आदेश दे सकता है कि वह भाषा राज्य के अन्दर स व या किसी भाग 
में सरकारी कामो के लिये मान ली जावेगी ॥ 


उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा 


जद तक समंद विधि दूसरा प्रबन्ध न करे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च 
ज्यायारूय में सब कार्यवाहिया अंग्रेजी में होगी । इसके श्रतिरिक्त सद्तद्‌ में 


! 
| 


इ्र्८ट भारतीय सविधग्न तथा नागरिकता 


या किसी विधान मडल से पेश किये जाने वाले सब बिल, या उनके सशोधन, 
या ससद्‌ अथवा विधान-मडलों द्वारा पास कोई अधिनियम, या कोई अध्यादेश, 
या कोई नियम इत्यादि के प्राधिकृत पाठ ( ए6राद्व ४8 6७5) 
अँग्रेजी में होगे। 

राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिन्दी या अन्य किपी भाषा को 
जो राज्य के अन्दर सरकारी काम के लिये प्रयुक्त (8प0008८) कर सकता 
है । परन्तु उच्च न्यायलय द्वारा निर्णय, आदेश आदि अग्नेजी में दिये जायेगे । 

अगर किसी राज्य में बिल, ऐक्ट या अ्रध्यादेश आदि के छिये अंग्रेजी 
के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा प्रयोग की जाती हूँ तो वहा यह श्रावश्यक होगा 
कि राजकीय सूचना पत्र में इन सब का अँग्रेजी श्रनुवाद छापा जाय। 

इन उपबन्धों का संशोधन --इस विषय मे सविधान में यह कहा गया 
हैं कि इन उपबन्धों मे संविधान छागू होने के पद्धह वर्ष बाद तक कोई सशोधल 
ससद मे बिना राष्ट्रपति की पूर्व अ्रनुमति के नही पेश किया जावेगा। राष्ट्रपति 
अपनी अनुमति देने से पूव भाषा झायोग तथा समिति की राय ले लेगा । 


अध्याय १६ 


राष्ट्रीय जागृति 


जब १७ वी शताब्दी के आरम्भ मे अँग्रेज व्यापारी भारत में झाए से तब 
यह क्सी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इन्हों व्यापारियों की सब्तान 
भारत में शासन करेंगी । परन्तु अठारहवी झताव्दी के मध्य से भारत परे अग्रेजी 
व्यापारियों ने भूमि विजय प्रारम्भ कर दी तथा १९ वी शताब्दी के आारण्म 
में वे सर्वेर्वा हो गए। जो थोडे से भारतीय राज्य उतके अधीन नहीं हुए थ के 
। भी धीरे-चीरे उनके प्रधीन होने घाले थे। क्योंकि भारत में कोई भी राज्य 
इतना शक्तिय्ाली नही बंचा था जो कि अग्रेजों की शक्ति को पराजित्त कर सकता 
अग्रेजो,की सफलता का सबसे मुख्य कारण यह भी था कि भारत में एकता का 
नितान्त अभाव था । भारतीय नरेश आपसी वेमनस्य के कारण निर्बछ हो गए 
थे । इससे अतिरिवत, यह बात भी नहीं भूलना चाहिे कि भग्रेजों की युद्ध कला 
भी हमसे उच्च कोटि कीं थी ! केवल भारत में ही नही परन्तु अन्य एश्षियाई 
देशो में भी जहाँ कही यूरोपीय पहुंचे, जसे चीन, वे झपनी उच्च युद्धक्छा के 
कारण रूफल रहे। उनके अदम्न-छस््र भी उच्च कोटि के थे। भारत पें अग्रेजो 
की विजय का फछ बह हुआ कि न बेवछ उन्हीने हमारे देश को जीता ही, 
परन्तु हमको उन्होने दासत्ा में जकड लिया ॥ 


_ अंग्रेजी विजेता अपने को सम्य तथा भारतवासियों को असम्य समझते ये 
उनमे भत्येक्त भारतीय वस्तु कै लिए मिरादर था । उनकी आ्राशातीत सफलतों 
के ब्यरण भारतीय भी उनसे इतना अधिक प्रभावित हुए कि प्रत्येक यूरापीय 
वस्तु के लिए उनके हृदय में महान्‌ आदर की भावना घर कर गई। इसका 
फल यह हुआ कि भारतोय सम्यता के प्रति उनके हंदय में निरादर भर 
गया और उन्होंने परास्चात्य सम्यता का अन्घाघस्घ अनुकरण झ्रारम्म किया। 
भारतीयों के मन में भारतोय सम्यता तथा सह्दृृति के प्रति विरवित हो गई। 
ईसाई पादरियों ने ईसाई धर्प के प्रचार के सायन्साथ भारतीयों के घमं- 
विश्वासों के ऊपर भी ्राक््मण किया। इनके अनुसार भारतीय-धर्म केवड 
अन्ध विश्वास मात्र थे। ईइबर तक पहुँचने का ठीक रास्ता बेवल ईसाई 
घम था | इस प्रकार इस काल में विदेशियो ने न केवल हमारे देश को डी 


ज्इे्‌३० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


जीता परन्धु उनका प्रयास हमारे मन को भी जीतने क्य था और इसमें भी वे 
काफी मात्रा तक सफ्ल हुए थे । 

परन्तु इस समय भारत में कुछ घामिक आन्दोलन प्रारम्म हुए। इनका 
विस्तारपूवक वर्णन आगे किया जावेमा । इन धामिक आन्दोलनों ने हमारी 
सुप्तप्राय चेतना को पुन जगाया। वगाल में राजा राममाहन राय (१७७२- 
१८३३) ने ब्रह्म समाज आन्दोलन चलाया । इसके विपय में श्रीमती ऐनी 
बसेन्ट ने छिखा है कि इसने बगाल को जो कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
सज्ञा शून्य कर दिया था, फिर से चंतन्य किया । उत्तर पश्चिमी भारत में 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ( १८२४-१८८३ ) ने आर्य समाज आन्दोलन 
चलाया । स्वामी जी ने कहा कि हिन्दुओं का प्राचीन बेदिक धर्म सव धर्मों से 
ऊँचा हैं । उन्होने अपने श्रसिद्ध ग्रन्य सत्यार्थ प्रकाश में अन्य घम्मों की आलो 
चना की तथा यह दिखलाने का प्रयास क्या हैँ कि हिन्दू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ 
हैं। स्वामी जी का आन्दोछन यद्यपि मुख्यतः धामिक, था, परन्तु इसके साथ- 
साथ यह राष्ट्रीय भी था। इसने भारत की राजनैतिक जामृति में महत्वपूर्ण 
काम किया ॥? श्री रामकृष्ण परमहस ( १८३४-१८८६ ) तथा उनके शिष्य 
स्वामी विवेकानन्द ने भी भारतीयों को जगा।े में महत्वपूर्ण काम किया । 
इन दोनो धार्मिक नेताओ ने भारतीयो को यह ज्ञान दिया कि भारत आध्या- 
त्मिकता | 0६8 से ससार में सबसे बढा-चढा हूँ | यह सच्चे धर्म का घर 
हैं। थियोसोफिकल समरांज ने जिसका आरम्भ सन्‌ १८८२ में मद्रास में 
हुआ, भारत को जमाने में काफी काम किया | श्रीमती ऐंनी बेसेन्ट ने जो 
कि १८५३ ई० में भारत झायी, इस आरा दोलन में भाग छिया तथा अपने 
मृत्युपयंन्‍्त वे इसके लिए पूर्णरूपेण प्रयत्नशील रही । इन सब घामिक 
आान्‍्दोलना का प्रभाव यह हुआ कि भारत में एक नवीन जायूति प्रारम्भ 
हुई। यहाँ के निवासियों में झ्रात्म-विश्वास तथा आत्म गौरव के भाव जगे। 
यह भावना कि हम यूरोपीय सम्यता के सम्मुख बिलकुल ही गिरे हुए है, दूर 
हुई। तथा इनके साथ साथ सामाजिक कुरीतियों की ओर हमारा घ्यात 
श्राकपित हुआआ और यह वात समझ में आने छग्ी कि बिता इन सामाजिक 
बुराइयो को दूर किए हुए हमारा उत्थान सम्भव नहीं हैं । यद्यपि ये सब 
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राष्ट्रीय जागृति इ्३१ 


ग्रान्दोलन मुख्यत घामिक थे परन्तु साथ-साथ इन्होने हमारे अन्दर राष्ट्रीयता 
का भी संचार कया । अतएव हमारे राजनंतिक जागृति के इतिहास में इनका 
महत्वपूर्ण स्थान हैँ । 
इसी समय यूरोप में कई विद्वाना ने प्राचीन भारतीय सम्यता तथा 
सस्क्ृति के ऊपर झोघ-कार्य किया तथा अपनी खोजो के फलस्वरूप उन्होने 
भारत के महान अनीत को सबों के सामने रखा । उनके अनुसार भारत की 
सम्यता, साहित्य तथा दर्शन सव वहुत ही उच्च कोटि के थे। इन पात्चात्य 
विद्यानों में मुख्य मेकक्‍्समूलर, विलयम्म, रोथ, वर्नाफे झादि थे । भारतीयों के 
कपर इनकी पुस्तकों कया बहुत वडा प्रभाव पडा। अपने अतोत गौरव के 
प्रत्ति हमारे मन में सम्मान का भावना जंगी । हमें यह लगने छूगा कि हमारी 
सभ्यता के सम्मुख यूरोपीय सम्यता कुछ भी नही है । 
घ॒र्म ने रास्ट्रीयता के विकास में केबल भारत में ही नहीं परन्तु कई अन्य 
देशो में भी महत्वप्रण भाग लिया हैं । उदाहरणाये, दक्षिण-पूर्वी योरोउ में 
भी दाप्ट्रीयता बी जागृत्ति में धर्म का वहुत वडा हाथ रहा है । ऊपर के सक्षिप्त 
वर्णन से यह स्पष्ट होगा कि भारत में “धर्म ने राध्ट्रीयता को प्रेरणा दी ४” 
भारत में राष्ट्रीय-चेतना के जायूत होने में धामिक -आन्‍्दोलनो के भ्रतिरिक्त 
निम्नलिखित धन्य कारण हैं -- 
अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव --मारतवर्ष में शासनतन्न चलाते के लिए 
उच्च अफसर तो अंग्रेज होते थे परन्तु निम्नकोटि के सरकारी कर्मचारी 
भारतीय ही हो सकते थे। इसलिए हमारे विदेशो शासको ने भारत में अंग्रेजी 
शिक्षा की स्वापता की ताकि उन्हें वलक मिल सके । परन्तु इस शिक्षा का 
प्रभाव ब्रत्यन्त महत्वपूर्ण हुआ। एक तो यह कि इससे भारतवर्य में एक कोने 
से लेकर दूसरे कोने में शिक्षित समुदाय में भाषा की एकता स्थापित हो गई। 
इसके फलस्वलूप जो विभिन्न भाग के निवासियों में भाषा की विभिन्नता के 
कारण विचारा के आदान-प्रदान में व्यवधान था, वह दूर हो गया। दुसरे, 
अंग्रेजी भाषा के द्वारा भारतीयों का पाश्चात्य-विचारों से परिचय हुआ ॥ उस 
समय 22320! राष्ट्रीयता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, उदारबाद आदि जोरों पर 
हम थों का भो इन विचारों से १र्चिय हुआ्ना | विद्वान तथा दाशंनिक, 
जैसे मिल स्पेन्सर, रूसो आदि के विचारो ने भारतीयों को प्रभावित किया । 
इस प्रकार हमारे देशवासियों को प्रजातन्त्र के सिद्धान्तो का ज्ञान मिला।? 
नाना 
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इ्श्र भारतोय सविवान तथा नायरिकता 


बहुत से भारतीय शिक्षा या अन्य उहंश्यों से इगलंड गये। वहाँ उन्होने 
देखा कि स्वतन्ब-देश के नागरिक क्सि प्रकार अपने अधि कारों का उपभोग करते 
हैँ । वहाँ उन्होंने यह अनुनव किया कि बिना स्वतन्त्रता के त्यवितित्व वा विकास 
सम्भव नही हूँ । वहाँ जाकर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि विना स्वराज्य के जीवन 
का उपभोग नही हो सकता हैँ। ये भारतीय जब विदेश से वापिस आए ता यहाँ 
के परतन्त्र वातावरण में उनकी साँस घटने लगी। झतएवं उनमे असन्‍्तोष 
स्वाभाविक था । 
मेकौले ने जो कि भारत में अग्रेजी शिश्ा के लिए उत्तरदायी था यह पहले 
ही देख लिया था कि अग्रेजी शिक्षा का ग्रभाव मारत में राजन॑तिक अधिकार 
की माँस करेगा । 
देश में एकता की स्थापना --यद्यपि यह नितान्त सत्य हैँ कि सास्कृतिक 
दृष्टि से भारत प्राचीनकाल तथा मध्यकाल में एक था तथापि यह भी उतना 
ही सत्य हैँ कि राजनैतिक दृष्टि से भारत की एकता सबंदा अस्थिर स्ही। 
अशोक, समुद्रगुप्त या बाद को अकबर या औरंगजेब ने भारत के एक बड़े 
भाग पर अपना प्रभुत्द स्थापित कया था परन्तु यह स्थायी नहीं हो सका। 
परन्तु अग्रेजो के भारत विजय के फलस्वरूप सम्पूर्ण भारत राजनैतिक दृष्टि से 
एक इकाई हो गया ) इस प्रकार भारत में पहछी बार स्थायी रूप से राजनेतिक 
एकता स्थापित हुई । इस राजनंतिक एकता का फल यह हुआ कि स्थानीय- 
भक्ति का स्थान सम्पूर्ण देश के प्रति भांकत ने ले लिया। यह एकता को भावना, 
हम लिख चुके हूँ कि अग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप दृढ़ हुई । इसके अतिरिक्त 
अग्रेजो ने समस्त देश में रेल वथा सडको का जाल-बिछा दिया । यातागात 
के ध्ाषतों के सुविधा के कारण देदा के एक भाग से दसरें भाग से जाना सरल 
हो गया । अतएवे यह स्वाभाविक था कि देश के विभिन्न भाग एक दूसरे के 
अधिक सम्पर्क में श्राए और इससे एकता को भावना और अधिक दट हो गई! 
संग्रेज-शासको ने भारत में यादायात के साधनों में उन्‍्तत्ति, झ्राथिक-शोयण त्श 
सुनिक दृष्टि से की थी । परन्तु परीक्ष म उससे यह लाभ हुआ कि एक्तावी 
भावना संगठित हो गई । 
आशिक कारण --बहुधा यह प्रदन पूछा जाता है कि अग्रेज सात समुद्र * 
पार से भारत में क्‍यों आए ? इसका कारण कुछ विदेशियों ने खोज की प्रव 
बतलाया है तथा किन्‍ही ने विजय की इच्छा | परन्तु यथार्थ कारण यह हैं ५४ 
है कल्ब्पा+ऊउ53+ जब ॥2:+2 ७७ ञ+ 
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मँग्रेज भारत में व्यापार दरने आये। परन्तु जब इगलेण्ड में औद्यागिक-खात्ति 
हुई उसके पश्चात्‌ उत्रादन व्यवस्था में आमूछ-परिवर्तन हो गया । इगण्ट 
में कारखानी को कच्चे माठ वी अ्रधिक्राधिक आवश्यक्षता होने छगी तथा 
दूसरी आवश्यकता यह थी कि इन कारखाना में बता हुआ सामान बेचा जानें । 
मशीन के बने हुए माल के सामने छोटे छोटे गृह उद्याया द्वारा बनाया हुआ्ला 
माल अधिक महँगा होगा ! इसलिए जब भारत में जेोग्रेजी माल आने लगा 
और विदेशी नासका ने इसके ऊपर कोई चूगी नहीं लगाई तो इसका स्वा- 
भाविक परिणाम यह हुआ कि भारत के उद्योग-घघे चौपट हो भए बेकारी बढ़ी 
सथा अधिकाधिक छोंग्ग और कोई साथन न होने के कारण रढेत्ती वी आर झुक । 
अँग्रेजो वी आथिक नीति यह थी कि भारत का आर्थिकनझोपण इग्लेण्ट के 
पूजीपतिया के हित में हा । उन्हे भारत की परवाह नहीं थी । भारत की 
अवस्या का झनुमान इससे लगाया जा सकता हैं कि सन्‌ १९३४ में लाई बेण्टिक 
ने लिखा, “१॥6 ग्राइटाए कद्माताए #705 8 एशथोर 0 (९ 
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अंग्रेजी काल में खेती की काई उनति नहीं हुई। इसका कारण यह था 
कि भूमि क सम्बन्ध में ओंग्रेजी सरकार कोई प्रगतिन्नील नीति नहीं अपनाना 
चाहती थी । जमीदारी प्रथा के कारण बहुत से लोग मूमिहीन हा गये थे। 
भेप्रेज दश में वड उद्याय-घधा क स्थापित करने के लिए भी तेवार नही थे । 
१८७० ई० में देस में भयालक अ्रकाल पडा । परन्तु सरकार ने इससे उत्दक्ष 
कठिनाइया का द्र करने की कोई विद्येप्र उप्टा नहीं की । इसी समय द्वितोय 
ग्रफागान युद्ध मे भारत का कराडों रुषया बवष्द क्षिया गया सन्‌ श्टट०्म 
सर विलियम हष्टर ने कहां कि भारत में ४ करोड व्यक्ति केवछ एक समय 
खावहें * वीसवा दावाब्दी के प्रारम्भ में एक ओंग्रंज अफ्सर के अन सार भारत 
में ७ ब्रोंड व्यक्ति भरपेट खाना नही पाते थे । 
सरकारी नौकरिया में सद उच्च पदा पर अप्रज आसीन थे । भारतीया 
कर केवल निम्त कोटि की नौकरियों से ही सतोप करना पडता था । यत्रपि 
सन्‌ १८३३ में यह कह दिया गया था कि नौकण्यि में भेद भाव नहीं 
क्या जायगा । तथापि यह मेंद भाव बना रहा । शिक्षित भारतीयों में इस 
करण क्षोम होना स्वाभाविक था ? सन्‌ १८०८ की महारानी विवद्यरिया 
7, सिक्षित भारतीयों कम मुरेन्दरनाय बनर्जी के शब्दों में यह भावना हो 


गई थो कि “7कट 26 साल हवात6 ती काट पते, पाल धल्जलटत ती 
+ ४७०१ उचछरी पार ताइएटाड 56 ७छब्प्टर ,.. 
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की घोयणा में भी यह झाश्वासन था कि नौकटियों में योग्यता के अनुसार 
नियुक्ति होगी परन्तु कार्यरूप में यह सिद्धान्त कभी भी पूरी तरह लागू 
नही हुआ । 

इण्डियन सिविल सर्विस परीक्षा में सन्‌ १८६९ में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
वास हुए लेकिन वे नौकरी में नही लिए गये + इससे वगाल में बहुत असतोष 
हुआ बाद को सरकार ने उनको सन्‌ १८७१ में नौकरी में ले लिया कित्तु 
दो वर्ष बाद वे नौकरी से हटा दिये गये। श्री बनर्जी ने विलायत जाकर 
बेरिस्टरी पास क।। भारत छौटनें पर उन्होने सन १८७६ में “इण्डियन 
एसोसियशन' नामक सस्था की स्थापना की। जब झआई० स्री० एस० में उम्र 
२१ से घटाकर १९ कर दी गई तो भारतोयो के लिय इसमें बैठना असम्मव 
हो गया ! भारत में ब्रत्यन्त क्षोम हुआ । इण्डियन एसोसियेशन ने देश 
में इस कार्य के विरुद्ध जब-मत सगठित किया । कलकत्ते में २४ मा सन्‌ 
१८७७ को एक बूृहत सभा हुई । इसके पश्चात्‌ कई अन्य नगरो में भी सभाएँ 
हुई, जैस लाहौर, श्रमृतसर, मेरठ, इलाहाबाद, श्रहमदाबाद, सूरत, बम्बई, 
मद्रास आदि । इन सभाओ से देश में राजन तिक चेतना बढी तथा भारतीयों ने 
संगठन का महत्व समज्ञा । 


समाचार-पत्र --राष्ट्रीयता के विकास में मारतीय समाचार-पत्रो का 
भी बडा हाथ रहा हू । देश की दुर्देशा की ओर इन्होने जवसाधारण का ध्यान 
खीचा, ब्रिटिश नीति के दुष्परिणामों से इन्होने छोगो को अवगत कराया तथा 
इनके कारण देश में ब्रिटिश विरोधी जनमत सगठित हुआ । भारत में जो समा- 
चारपत्र अंग्रेजी के थे वे सरकारी ठीति के समर्थक थे ! भारतीय पत्र सरकारी 
नीति के आलोचक थे । इसलिये समय-समय पर ब्रिटिश सरेकार ने इनकी 
स्वतन्त्रता पर कई नियम बनाकर कुठराघात किया । परन्तु इससे सरकार को 
लाभ कम हुझ्ना और हानि अधिक, क्याकि भारतीय जनमत इन कारणों से 
अधिकाधिक अग्रेजो का विरोधी होता चला गया। 
साहित्य --भारतीय भाषाओ में जो साहित्य का सजन हुआ उसने भी 
राष्टीयवा के विकास में सहायता दी ॥ कुछ सीमा तक यह राष्ट्रीय भावना का 
कल यह था और कुछ सीमा तक राष्ट्रीय भावना इसको फल थी | बगाल में इस 
समय जिस साहित्य की,सृष्टि हुई उसने जनता में नए चेतवा का सचार किया। 
बकिम बाबू के उपन्यासो में सत्र स्ववत्नता की महिमा याई गई हूँ । बन्देमातरम 
माना उनके उपन्‍्यास आनन्दमठ से लिया गया है। हिन्दी में भी इस समय 
जक्णीगना के विचार लेखो ग्रादि द्वारा प्रकट किए जा रहे थे । 


राष्ट्रीय जायूति इ३५ 


अगरेजी को भारतीयों के प्रति पृणा भारत में सन्‌ १८५७ से पूछ 
अग्ेजो का व्यवहार भारतीयों के प्रति अच्छा था वे भारतीयों के. साथ मिलकर 
रहते थे। कई अग्रेजों ने भारतीयों के साथ विवाह किया। परातु १८५७ के 
विद्रोह पश्चात्‌ यह प्रवस्था न रही । जग्रेज भारतीयों को सन्देह को दृष्टि से 


देखने लग । उनका यवहार इतना अधिक बुरा हो गया था कि वे भारतीयों 
को मनृध्य हो न समझते थे । वे अलग रहते थे । भारतीयों से उनका कोई 
सम्पर्क नही था और न वे उनसे सम्पर्क स्थापित ही करना चाहते थे। वे भार- 


तीयो को बब॑र तथा जमली- समज्ते थे + 


इस समय अग्रेजो का जा व्यवहार भारतीयों के प्रति था वह इतना बवर 
तथा धृणित था कि किसी भी सम्य समाज को उसके ऊपर लज्जा होनी चाहिए। 
अग्रेजो के छिए भारतीयों की हत्या करना साधारण बात हो गईं थी। ऐसे कई 
उदाहरण हूँ । इन सत्र अपराधों के लिए उन्हें या तो कोई सजा नही मिलती 
बहुत साधारण सी सजा मिलती थी। सन्‌ १८९० में भारतीय सिविक् 
सविस के एक अग्रेज सदस्य ने लिखा था कि, “व्‌ ६38 थाय प8ए ०६ 
जाता ॥ 5 00 ॥४8 (0 58056 (8६ (॥6 परत 0६ 
॥6 780 ए८5 0५ सगरशातञयला 5॥0 प्रविष्वृष्चाई 0०या- 
2 ४ इस काछ में अग्रेजो का ग्राचरण तोन सिद्धान्तो पर आधा- 


(१) यूरोपियन का जीवन कई भारतीयों के जीवन से अधिक मूल्य 
वान था। 

( २) भारतीय केवल भय समजता हैँ, और कुछ नही । 

( ३) अग्रेजा का काम भारत मे आकर आनन्द करना हैं न कि वहाँ के 
निवासियों का हित-साबन ।६ 


अग्रेजा के दुव्यंवहार के कारण भारतीयों में भी उनके प्रति घृणा, असन्तोष 
तथा क्षोम को भावना जागृत हुई । 


_ लाडे लिटन का शासन --छार्ड छिटन ने अपने वाइसराय काल में कई 
एस काम किए जिससे भारत में असन्तोप और वटा। सक्षेप में वे निम्न- 


लिखित थे उसने प्‌ १८७७ में दिल्ली में दरार किया जब छाखों 
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मारतीय भूख से त्डप-तडप कर मर रहे थे। परन्तु इसका एक अच्छा फल यह 
हुआ कि देशवासियों के मन में भी अखिल भारतीय कास्फ्रेन्स स्थापित करने 
का विचार पैदा हुआ । 


उसने द्वितीय अफग्रान युद्ध में भारत का करोड़ो रुथया व्यय किया। 


उसके समय में भारतीय भाषा के समाचार-पत्रा पर कई प्रकार की रुका- 
वर्दें लगाई । इस ऐक्ट को साधारणत बन्धन ऐक्ट' कहत हैँ । 


इसने इगलेंड के कपडो की मिला के लाभ के लिए भारत से रूई के निर्यात 
चर से कर उठा लिया । 


उसने एक आम्स ऐक्ट पास करवाया । इसके द्वारा कोई भी भारतीय 
बिना लाइसेन्स के हथियार नहीं रद सकता था, परन्तु यह ऐक्ट अग्रेजो पर 
लागू नहीं था। 


इलबटे-बिल --भारतीय मैंजिस्ट्रेट तथा जआ का अग्रेजो के मुकदमे 
करने का अधिकार नही था । सन्‌ १८८७ में जब छार्ड रिपतन ने एक बिल 
द्वारा यह भेद-भाव दूर करने का प्रयत्व किया तो इस बिल क विरुद्ध भारत 
में अग्नेजा नें एक तूफान खडा कर दिया। अग्रेजा के विरोध के कारण यह बिल 
रह हो गया। परन्तु इससे भारतीयो ने दो बाते सोखी एक तो यह कि बिना 
संगठित रूप स आनन्‍्दोछन किए उनकी मागे पूरी नही हो सकती है तथा दूसरी 
यह कि अग्रेजा स न्याय की झ्राशा करना व्यर्थ हूँ । 


उपराक्त कारणों से भारत में राजनंतिक चेतना दिन पर दिन बढ़ती 
गई । देशवासिया का आत्म बिह्वास तथा आत्म-गौरव इस कारण और भी 
जाग्रत हुआ क्योकि इस समय कुछ पूर्वीय देशो ने करवट बदली। सबसे महत्व 
पूर्ण घटना यह हुई कि जापान ने पाश्चात्य देशो की देखा-देखी अपने देश में 
राजनतिक तथा आर्थिक परिवत्तंत किए। इसस उसकी शवित अत्यन्त बढी । 
यहाँ तक कि कुछ वर्ष परचातू वह रूस को युद्ध मे हराने में सफल हुआ । 


राजनैतिक आन्दोलन का विकास --भारत में अग्रेजा की दर्नीति के 
कारण काफी असल्तोष उत्पन्न हो गया था। इलवर्ट बिल की असफलता के 
कारण भारतीयों में नई जान आई और उन्ह ने सरठितरूप से कार्य झारम्भ 
किया | सन्‌ १८८२ ई० में क्लकत्ते में इण्डियत एसोसियेशन की समा हुई 
इसमें समस्त वगाल के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए ये। सन्‌ १८८४ में मद्रात 
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श्रवश्य हूँ । परन्तु यह पूर्णतया सत्य नही | काँग्रेस का जन्म जिस कारण भी 
हुआ हो, धीरे-धीरे यह राष्ट्रीयता के सग्राम में प्रमुख सस्था हो गई तथा इसका 
ध्येय भारत की स्वतन्त्रता हो गया । 

सन १८८५ में काँग्रेस की पहली बंठक म इसके सभापति ने इसके प्रमख 
उद्देश्य बताये थे -- 

(१) साम्राज्य के विभिन्‍त भागो में बसे हुए भारतवासियों के बीच 
सम्पर्क तथा मैत्री स्थापित करना । 


(२) देझ्न के समस्त प्रेमियों के बीच से जाति, धर्म तथा प्रान्तीयता की 
भावनाओं को दूर करना । 


(३) मुख्य-मुरय समम्याओ पर झिक्षित भारतीय वर्ग क विचारों का 
स्पष्टीकरण । 


(४) आग्यमी वर्ष के छिए लोकसेवी कामों को बतलाना । 


इस प्रकार से सनू १२०६ तक काँग्रेस के ये ही उद्देश्य रहे ! उस वर्ष 
प्रथम बार काँग्रेस के सभाप्रति पद से श्री दादा भाई नोरोजी ने यह कहा था 
कि काग्रेस का उद्देश्य भारत में स्वराज्य प्राप्त करना है। परन्तु स्वराज्य का 
अथ उस भाति का राज्य था जैसा कि इगलेड के अन्य उपनिवेशो में स्थापित 
था। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त काग्रेस ने देश की बढती हुई गरीबी के विरुद्ध 
भी ग्रावाज उठाई, यह माँग की कि भूमि पर कर कम किया जाबे। काग्रेस ने 
अपने दसवे अधिवेशन में सरकार बी जौद्योगिक नीति के विरुद्ध भी ग्रावाज 
उठाई। इसने अपने अधिवेशनो में प्रवासी भारतीयों के साथ होने वाले दृष्यवहार 
की भी निन्‍्दा की । इन कामा के साथ-साथ वाग्रेस ने भारतीयों के अधिकार 
तथा स्वतन्त्रता के छिए भी मागे रखी 


काँग्रेस के आन्दोलन का यह फल हुआ कि सन्‌ १८९२ में इडिया कौसिल्स 
ऐक्ट पास हुआ । इसका उद्देश्य शिक्षित भारतीयों की कुछ मार्गे पूरी कर 
उनके विरोध को दूर करना था। परन्तु इससे शिक्षित वर्ग को सम्तोष 
नही हआ । 

काँग्रेस इस काल में केवल उच्च वर्ग का ही अ्तिनिवित्द करवी थी ! 
इसके नेताओं का जनता के साथ सम्पर्क नहीं था । इनका अंग्रेजी शासनपर 
परा विश्वास था और बे अग्रेजी छत्रछाया मे रह कर ही राजनैतिक अधिकार 
चाहते थे । परन्तु धीरं-धीरे काग्रेस के अन्दर एक उम्रदक्त पैदा होने छगा जो 
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कि इस नर्म-दर्ली न ति से असन्तुप्ट था। इस उप्रदल क पेंदा होने का मुख्य 
कारण यह था कि भारत मे अग्रजी सरकार के विरुद्ध असन्तोष बढता ही जा रहा 
था । इसके कई कारण थे । सन्‌ २८९७ में एक भीपण झकाल पडा जिसके 
फ़ल-स्वहूप कई लाख व्यक्ति मरे। सरकारी सहायता असन्तोपजनक थी + 
इसी समय वम्बई में वडे से जोरो के साथ प्लेण फेला। इसमें भी सरकारी सहा- 
यता असन्तोंपजनक थी । सरकार के !वरूद्ध भावना से इतना उग्र रूप घारण 
कर लिया था कि पूता में दो नवशुदको न दो अग्रेजी ऋफ्तरो को भोछी मार 
दी । इस घटना पर सरक्षार ने महाराष्ट्र के छोगो. से कम कर बदला लिया + 
श्री बाल गगाघर तिलक को ?८ महीने के कठोर कायवासत का दण्ड दिया गया + 
सरकारी नीति के फलस्वरूप असन्तोप और बढा ५ सन्‌ १८९८ में दगाल में 
बारकपुर नामक स्थान में तीन गोरो न॑ श्री सुरेशचन्द्र सरकार नामक एक डाक्टर 
को मार डाल्य ( परन्तु इनको मृत्यदण्ड न दिया जाकर केवल ७ वर्द के कोर 
कारावास दण्ड दिया गया। 


लार्ड कर्जन के काल में सरकार की नीति मे भारत प्रें फोष तथा अपतोष 
बढ़ता गया इस काल में सरकार ते कई ऐसे कानन पास किए जिनको देश का 
अतन्ध भाग अत्यन्त ही भ्रतित्रियावादी समझता था। छाड़ कर्जन उत साम्राज्य- 
बादिया में से था जो कि भारतोयो को अत्यन्त हीच दृपिट से देखता था । सन्‌ 
१९०५ में लार्ड कर्जन ने बगाल के दो भागा से विभावित करते की याजता 
अस्तुत की । यह अक्पूबर में लागू की गई। इस याजना का वगाल में घार 
विराध किया ग्रथा। सारे देश मे इसके विरूद्ध आवाज उठाई गए । बंगाल 
विभाजन का उद्देश्य राजनैतिक आन्दोलन को अदाकत करना तथा हिन्द और 
मुसलमाता के बीच विरोध पैदा करता था । सरकार के विराध में दक्य में स्वदेशी 
आन्दोलन चला। यह देशवासिया ने चीन से सीखा जहाँ कि इस समय ग्रमेरिकल 
माल बायकाट किया जा रहा था । सरकार ने दमननीति को अपनाया । सर- 
कारी नीति के कारण काँग्रेस के अन्दर उग्र-दल शवितशइकी होने छूपा | इनके 
नेता तिलक, विपिन चन्द्र पार तथा लाला लाजपतराय थे । सन्‌ १९०५ में जब 
सूरत में काँग्रेस हुई, वहाँ नस्‍मदरू तथा उग्रदर अलग अलग हो गए और काँग्रेन 
में फूट पड़ गई । कांग्रेस नश्मदछ के हाथ में रही, दूसरा दल इसमें से निकाल 
दिया गया $ 


इसो समय बंगाल, पजाब तथा महाराष्ट्र में एक आतक्त्वादी आन्दोलन 
प्रारम्भ हुआ | इसका काम सस्कार की दमन नीति का उत्तर ग्रोली-बम से 
देना था। देश में कई आतवाई दल थे। देश के बाहर भी कुछ क्रान्तिकारी 
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सगठन थे । इनका उद्देश्य बाहर से हथियार आदि भेजना था। सरकार 
ने इस आन्दोलन क्रो कुचलने में नृुझसता तथा बबंरता का पूर्ण उपयोग 
किया | उम्रदलीय काग्रेसियो को भी सरकार ने नहीं छोडा | तिलक को बर्मा 
में कंद कर भेज दिया गया । छाला लाजपतराय को हिन्दुस्तान से निकाल दिया 
गया तथा विपिन चन्द्र पाऊ को कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। सरकार 
से कई दमनकारी कानून पास किए। उदाहरणार्थ १९०८ में (पाशागशशे 
[.8ण #णध्ाता67६ 80 तथा प्र०ए४५७०ए०९7४ 8०६, १९१० में 
ए255 8९०६, सन्‌ १९११ में $९60005 (९४ "०॥ञ९४ 40०६ आदि। 
इन सब कानूतो का उद्देश्य आतक्वादी तथा उप्रवादी प्रन्दोलन को कुचछता 
था। इस दमन नीति के साथ साथ दूसरी ओर सरकार नरमदलीय काम्रेसियों 
को यह झ्राश्वासन दे रही थी कि वह भारत में क्षीत्र ही कई सुधार लागू 
करने वाली है । तीसरी ओर सरकार मुसलमानों को प्रोत्साहित कर रहो थी 
कि वे पझ्रपना श्रछय संगठन बनावें तथा हिन्दू झानदोलनकारियों से कोई 
सम्पर्क न रखे। 


मुसलमानों का संगठन --भपने शासन के आरम्मिक-काल में अर्रजों 
ने मुसछमानों की तथा उनके हितो की उपेक्षा और हिन्दुओ के ऊपर विशेष 
कृपा रखी ॥ वयोकि उस समय अग्नेजों की नीति मुसलमानों को भ्रशवत करने की 
थी। मसलमानों को सेना भे या सरकारी नौक रियो में स्थान पाने का कोई अव- 
सर नही था। मुसलमान श्रधिकतर अग्रेजी शिक्षा से भ्नभिज्ञ ये। इसलिए वे 
भी समाज से पिछड गए । 


१८ वी शताबदी के अन्त में मुसखमानों में कुछ-कुछ भ्रपनी दशा का ज्ञान 
होने छगा। सस्यद प्रहमद ब्नल॒वी ने भारत में मुसलमानों में एक धार्मिक 
सुधार आन्दोलन चलाया | परन्तु मुसलमानों की राजततिक जागृति में 
सबसे पश्रधिक हाथ सर संयद अहमद खान (१८१७ १८९८) का रहा हैं। 
उनका विचार था कि उनके सम्प्रदाय वालो को अग्रेजी शिक्षा की ओर झ्रधिक 
में भ्धिक बढना चाहिए ) सन्‌ १८५५ में उन्होंने अछीगढ मोहमदन कौलिंज 
की स्थापना की | उनका चिचार था कि मुसल्‍ूमानों को अग्रेजो फे साथ 
मिलकर रहना चाहिये ओर इसी से उतका कल्याण हुँ। इसलिए जब 
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सघतः १८८५ में काँग्रेस को स्थापना हुई तत्र सेयद अहमद ने इसका विरोध करने 
को बनारस के राजा झ्िवप्रसाद के साथ एक दूसरा सगठत स्थापित क्या । 
भेग्रेजो ने जब देखा कि काँग्रेस अ्रधिक्ञायिक राष्ट्रीय तथा सरकार विरोधी 
होती जा रही हैं तो उन्होने मसठभानों को साम्यदायिक-सगढव बनाने में खूब 
सहायता दी। सत्‌ १८९३१ में एक डिफेल्स एसोसिएशन नामक मुसलमानों 
सस्या स्थापित हुई । इसका उद्देश्य मुतलपाना में राजमक्ति का प्रचार करना 
तथा उनको कांग्रेस से अलग रखना था ॥ 


ब्रीसवी शताब्दी में मुसल्मानी साम्प्रदायिकता को उम्राडते के लिये 
दिश्ेप प्रयत्न कये गये । बगाल के विभाजन के पीछे भो उद्देश्य यह था कि 
हिल्दू और मुसलमानों में वैमवस्प्र बढ जादे। पूर्वी बंगाल को मुसलूमानी 
सूवा कहां गया। सन्‌ १९०६ में आागा खाँ वाइसराय के पास एक मुस्लिम 
झिष्टमडल लेकर पहुँचे और यहे प्रा्थनो की कि मुसलमानों को अलग 
प्रतिनिधित्व दिया जावे । इस शिष्टमडल के पीछे अंग्रेजों कह हाथ स्पष्ट था 
उनका प्रयास था कि हिन्द तथा मूसलमानों के बीच जिस प्रकार हो एक खाई 
बना दी जावे और इसमें दे ग्रल्त में सफल हुऐे । वाइसराय ते शिष्टमडल 
को भर श्वासत दिया कि उनकी माँगो का भविय में सुधारों के समग्र ध्यान 
रखा जावेगा 7 इस दित के बारे में ( अकल्यर १, १९०६ ) बाइसराय ने 
लिखा. 3 गा5 ध88 फल 4 ए८7ए ९५०यापिं 089 85 8077९076 
$शर्त ६० पार 40 59060 ए प्तुंधव ॥5(097." 


२० दिन्म्बर सन्‌ १९२६ में ढाका वे नवाव सलदीमउल्लाह ने मुस्लिम 
स्ोग को स्थापना की । इनके निम्नलिखित उद्देश्य थे : 


५ ? ) मारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभवित 
अंद्वाना । 


( ३ ) भारतीय मुसलमानों के राजनैतिक ठया अन्य अधिका रो की रक्षा 
करना और मांगों को सरवार के समक्ष रखना । 
( ३ ) मुसलमान सथा अन्य सम्प्रदायो के बीच मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढाना । 
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मिप्टो मॉर्ले सुधार तथा प्रथम महायुद्ध --सरकार ने देखा कि 
सब उपाय करने पर भी असन्तोप में किसी प्रकार की कमी नहीं भा रही हू 
तो उसने १९०९ में मिण्टो-मॉ्ल सुधारों की घोषणा की । इनका वर्णन हम 
पहले अध्याय में कर चुके है । इन सुधारो का उद्देश्य भारत में उत्तरदायित्व 
पूर्ण शासन स्थापित करना नहीं था और न उनका उद्देश्य भारतीयों के हाथ 
में यथार्थ शक्ति देना था। उदका उद्दश्य नरमदल को वश में करना तथा हिखू 
मुसलमानों के बीच खाई को गहरा करना था | इसलिये इसके द्वारा जहां 
एक और छेजिस्लेजिव कौसिलो में गेर सरतारी सदस्यों क्षी सख्या बढाईं गई 
वहाँ दूसरी ओर साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व प्रणाली को मान छिया गया। उम्र- 
दल इस समय नंत्ृत्व-विहीन था ; उसके सब नेता जेलो में थे। सम १९१० 
के बाद सरकार की नीति में परिवर्तन होने लगा क्योकि योरोप मे युद्ध के 
बादल दिन पर दिन अ्रधिकाधिक घने होते जा रहे थे । ११११ में सम्राट 
जाज पठचम भारत ग्राथे और बगाल का विभाजन रहू कर दिया गया। सन्‌ 
१९१२ में नौकरियों में ग्रधिक भारतीयों को भर्ती के सम्बन्ध मे एक रायछ 
कमीशन नियुक्त किया गया । इस समय मृसलमातों में राजनैतिक चेतना बढी। 
मुस्लिम छींग के अन्दर एक उग्रदक का जन्म हुत्ना | इसके नेता मौछाना 
मोहम्मद अली थे । सन १९१३ में छीय ने भी स्वराज्य ($2]7-80५छ7॥ 
गद्य) को झ्रपता उद्देश्य बतलाया । छीय तथा कांग्रेस में इस समय काफी 
सहकारिता थी । परन्तु इस समय देश मे अँग्रेजो के विरोध मे कोई झ्रान्दोलन 
नहीं हुआ । 


प्रथम महायद्ध में भारत ने इगलेड की सहायता की। अंग्रेजी ने कुछ इस 
प्रकार के आश्वासन दिये कि युद्ध के पश्चात्‌ भारत को स्वतन्त्रता प्रदात की 
जावेंग, | छाखो भारतीयों ने मिन-राष्ट्रो के लिए यद्ध में अपने प्राण दिये 
और करोडो रुपया भारत ने दिया । इस समय देश से फिर आन्दोलन आरम्भ 
हुआ । १९१४ में काँग्रेस के सभापति श्री भूपरद्रदाथ वस्‌ ने अपने सभापति 
पद से कहा कि भारत के शासन में आमूल परिवतंव होने चाहिये। ऐनी केसेंट 
ने कहा कि भारत स्तरेतन्त्रेता चाहता हैं ! इस समय लोक्मान्य तिलक जेल 
से छूट गये थे । सन्‌ १९१५ में श्री गोखने तथा श्री फिसोजशाह मेहता की 
मृत्यु से नरमदलू को भ्राधात पहुँचा । सन्‌ १९१६ में लखनऊ अधिवेशन मे 
काग्रस में दोनो दल मिल गए । इस अधिवेशन के बाद भारत में “होम यं 
ब्रार्दीऊन ऐनी बेसेंट तथा विलक के नेवृत्व में आरम्भ हुआ | सरकार ने के 

जेप्नेड को नजखस्द कर दिया (१९१७) । इससे देश में होम रूछ आन्द 
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और बडा । परन्तु कुछ काल दाद ऐनी वेसेन्द रिहा कर दी गई। होम रूल 
आन्दोलन अधिकतर वेधानिक ही रहा । 


युद्धााल में मुसलमानों तथा काग्रेस ये सहयोग बढता ठी गया । सन्‌ 
१९९६ में कार्येस तथा मुस्लिम छीय के बीच एक समलौता हुआ ।! इसके फल 
स्वरूप इन दोना दलछा ने सुबारों को एक संयुक्त यजनः स्वीकार की । इसको 
साधारणन कॉँग्रेस-छीग पकक्‍ट कहा जाता हैँ । इस समझौते के शारा 
म्‌सलमानों के नेताओं ने स्वराज्य की माँग को मान लिया और हिन्दुओं ने 
साम्प्रदायिक्ता-निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया । 


मुस्लिम लीग और कॉँग्रस दोनों वेघानिक रूप से कार्य करने में विश्वास 
करती थी। इनके अतिरिक्त भारत में ऋतक्बादियों तथा कास्तिकारियों के 
दल भी थे तथा दश्य के बाहर भी इनके सगठन थे। इत सगठना क? जर्मनी तथा 
टका ने अंगरेजा के विरुद्ध उकसाया । इनके पास बाहर से कुछ हथियार भी 
भेजे गये परन्तु बंगाल, पजाब तथा उत्तर-पा चम स॑”मा प्रान्त वोनों स्थाना में 
जहाँ जान्तिकाग्यो ने अंग्रेजा के विरुद्ध बगावत की चंप्टा की थी , थे असफ्छ 
रहे | भारतीय जेमता की यद्यपि इनक प्रति सहानभूति थी परन्तु भारतीय 
32% चब्रति विरक्‍त थे और दे वेघानिक उपायो से अपने छध्य तक पहुँचना 
चाहते थ। 


अगस्त १०१७ में भारत मत्री ने ब्रिटिश सरकार की भारत के प्रति 
नीति को एक् घोषणा द्वारा स्पष्ट किया । नवम्बर १९१७ में भारत मन्त्री 
मि० मोण्टेस्यू भारत आये और १५१८ एे मौष्टेस्यू-बेम्सफोर्ड योजना से भारत मे 
उपग्रवादियों को त स्‍्तोष नहीं हुआ । उन्होने इसको निराशाजनक बतछाया ।? 
पर+) नरमदलू वालो ने इस योजना को सस्तोपजनक बतलाया जो कि 
क्रमन्न उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना की ओर अ्रग्रसर होगी। अगस्त 
(९१८ में काप्रेस का बम्बई में एक अधिवेशन हुआ। परन्तु नरमदेरझ घालो 
ने इसमें नाग नही लिया और नवम्बर १९१८ में अपनी अलग कार्स्पेन्स की । 
इस प्रकार भारतीम ल्बिरल फेंडरेशन का जन्म हुआ । वाद को दिसम्यर 


हा रे ० में लिब्रल पार्टी ने १९१९ के ऐड्ट के अधीन नए चनाबों में भाग 
बार 
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गाँधी थुग तथा जन आन्दोलन --सव्‌ १९१९ के पश्चात्‌ भारत में 
कांग्रेस का आन्दोलन केवल समाज के शिक्षित तथा उच्चवर्गो तक ही सीमित 
नही पहा परन्तु यह जन आ्ान्दोलन हो गया । इसका श्रेय महात्मा गाँदी को 
है | गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में गोरों की भारतीय-विरोधी नीति का 
सफछतापूर्वक विरोध किया था। उनका शस्त्र असहयोग था और उनका 
नारा अहिसा तथा सत्य थे ॥ ग्रफ़ौका मे भारतीयों की बहुत दुरदंशा थी और 
आज भी भारतीय वहाँ के गोरे शासकों के कारण तथा उतकी सकहुचित 
मनीवृत्ति के फलस्वरूप नागरिक र अधिकारों से वचित हूँ । गाँधी जी ने 
इस नीति के विरुद्ध वहाँ जन आन्दोलन चलाया था। दक्षिणी झ्फ्रीका को 
सरकार की भारतीय विरोधी नीति के कारण मारत में बहुत झसन्‍्त्रोप बढ़ा 
इस फाल मे अप्रेजों के विरुद्ध जो मारत में आन्दोलन हुआ्रा उसका एक कारण 
प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा भी थी । दक्षिणी अफ्रीका से बे भारत झा गए 
थे क्योकि उन्होने यह देख लिया था कि प्रदासी भारतीयों की दशा में तब 
तक कोई सुधार सम्भव नही हैँ जब तक भारत एक स्वतनन राष्ट्र नही हो 
जाता हैँ । 


यंद्ध के पश्चात्‌ भारतीयों को आशा के विरुद्ध अग्रेजी सरकार ने स्व॒राज्य 
तथा स्वतन्त्रता के बदले भारत में दमनकारी नीति को अपनाया । सरक्रार 
का यह विचार था कि रूस तथा अफ़गानस्तान के एजेण्ट भारतीयों को भडका 
रहे है। इसलिए मार्च १९१९ में कुछ कानून पास किए गए जिसके द्वारा 
नागरिकों की स्वतन्त्रता का मूल्य कुछ नही रहा | इनको साघारणत रौलट 
बिल्स (०७४६ 8!5) कहते हैँ $ 


इन विलो के विरुद्ध देश-व्यापी आन्दोलन हुआ। इसका नेतृत्व गाँधी 

जी ने किया। सरकार ने दमन के द्वारा श्रावदोलत को कुचलना चाहा परन्तु 
इसमें वह सफल न रही । गाँधी जी ने जनता से हडताछ करने को प्रपील 
की थी । भारतीय जनता ने इसमें पूण रूप से माग लिया । पञाव में फाछ 
खराब होने के कारण आथिक अवस्था खराव थी। इप्तके साय साथ य्‌ द्धतत्तौर 
बीमारियों के करण भी जनता का कष्ट बढ गया था । ऐसी दक्ा में वहाँ 
आसन्तोव स्वाभाविक था । युद्ध में पजाब के प्रान्त से हजारो की सख्या में 
नवयवक सेना में भर्ती हुए थे | परन्तु युद्ध के बाद सरकार वहाँ के प्रति 

उदासीन थी। ३ अप्रेठ १९१९ को अमृतसर में २०,००० जनता की 

सभा के ऊपर फौज ने तव तक ग्रोली चलाई जब तक कि उनकी गोलियाँ 

समाप्त न हो गई । वह गोलीकाण्ड अत्य त नूझरसतावृर्ण था ।इसके फलस्वइ्य 
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कई सौं व्यक्ति मारे भये तथा इनसे तिगुने घायल हये । परन्तु सरकार ने उद 
स्रोम्ो के विरुद्ध कुछ नहीं किया जिन्होने इतने लोगा की विममतापूवक हत्या 
की थी । जनरल डायर वी कई अग्रेजी पत्रो ने खूब प्रशसा की और उसको 
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। इस घटना को 'जलियानवाला- 
बाग काण्ड कहते है । इसके विरुद्ध देश में अत्यत काघ पैदा हुआ और छोगो 
से सरकार के विरुद्ध असहयाग झान्दोलन में भाग लिया। सन्‌ १९१० भारतीय 
इतिहास म अत्यन्त महत्व रखता है 7 


ब्रिटिश सरकार की अगस्त १९१७ की घोषणा तथा मोौन्‍्टेग्यू चम्सफोड़ 
रिपोट के प्रकाशन के पश्चात भारत में हिल्दू तया मसलमाना में कई स्थानों 
पर दग हुएं। इन दोना का कारण ब्रिटिश सरकार की नोति थी। भारत के 
अन्दर दला मे जो एकता थी वह भी इस रिपोर्ट के पश्चात्‌ स्थापित नही रही 
परन्तु हिन्द्‌ मुसठमाना के मध्य सहयोग का इस दयो के हाने पर भी अन्त नहीं 
हुआ। इसका कारण यह था इस समय अग्रेजो की ठर्की के विुद्ध नीति के 
| कारण मुसल्मात सरकार से अत्यत्त असन्त॒प्ट थे। टर्की का सुरुतान मुसलू- 
मानो का खलीफा था। यद्ध के पर्चात टर्को का साझ्राज्य छिल्त निनर कर 
दिया गया था। भारत में इस नीति के विरुद्ध मुसलमाता ने खिलाफत आन्दो- 
खन आरम्भ किया १ इसका उदृश्य टर्की के सुलतान को पुन उसके सब अधिकार 
वापिस दिलाना था । सृसलमानों के अन्दर उल्माओ ने इस आन्‍्दोरूत का खूब 
प्रचार किया । उहोने इसी समय जमायत उल उह्माएं-हिंद की स्थापना की । 
यह भारत की स्वतन्त्रदा चाहता था तथा राष्ट्रीय था । 


गांधी जी ने खिलाफत आन्दोलन का साथ देने का निश्चय क्रिया । उनके 
प्रनुसार हिन्दू-मस्लिम एकता के लिये यह सुबर्ण अवसर उपस्थित हो गया था। 
दिल्‍ली में नवम्बर, १९१९ में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें हिन्द तथा मुसलमानों 
ने एक दूसरे का साथ देने का बचन दिया। ग्रछी बन्घु, कुछ काल दाद नजर 
बंदी से हटने पर खिलाफत आन्दोलन के नेता हो गये थ। 


॥.. 'पशाह १€बा 7979 8 णा€ रण घाट गण द्वाटपों १९आ5 का पीट 
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छितचञ्क बछएपीणा) ४३७5५ 2847 सिशीधयाइच्पए फ्र. गिपनड ७०0 3 एरवावठा- 
शा इत्शेट थापे परोल फ्रेधाफी। "रीदटाडइ 70 ९2 ७ पं फ्यायर 909ट+ 
जा धढ 2०णयाएए एडटते ऐल्य्यॉजट छाडाँप्िठपंड ण॑ पिष्ठीपशााटड ? 6 
किये, ए 399 शाप लए 


3 2 भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


असहयोग-आन्दोलन --यगाँधी जी ने देश के सम्मुप अहिसात्मक असह- 
योग आन्दोलन का कार्यक्रम रखा । इस विपय में कांग्रेस में कई मत थे । परन्तु 
सितम्बर, १९३० में कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में बहुमत ने गाधों जी का 
साथ दिया । इस अधिवेशन में ग्राधी जी ने अपने व्याख्यान में कौंसिल 
प्रवेश का विरोध कया तथा सन १९१९ के सुधारों से अलूग रहने को कहां 
क्योकि वे स्वराज्य की ओर नही ले जा रहे थे ॥। सितम्बर १९२० में काप्रेस 
के नागपुर अधिवेशन में गाघी जी के विचार पूर्णत स्वीकार कर लिये गये। 
इस अधिवेशन में हा यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकृत किया गया कि काग्रेप्त का 
ध्येय स्वराज्य हे । 


इस अधिवेशन के पश्चात देश में अऋसहयोग आन्दोलन व्यरम्भ हुआ | इस 
आन्दोलल के कारण कई हजार व्यक्ति जेल गए, विद्यार्थिया ने बहुम बडी 
सख्या में स्कूल तथा कालेज छोड दिए, वकीछा ने वकालत छोड दी, उपोधि- 
चालो में सरकारी उपाधियो को छौटा दिया । इसके साथ-साथ देश में स्वदेशी 
का प्रचार हुआ तथा विदेशी वस्तुआ का वहिष्कार। सरकार ने पूरी शर्क्षित 
से आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया, परन्तु सन्‌ १९२१ में ग्रान्दोलन 
और बढा ' प्रिस आँव वेल्स के भारत झ्यगमन पर काग्रेस ने उनका बॉयकॉर् 
करने को कहा | जहा-जहा युवराज गया जनता ने हडताल स उनका स्वागत 
क्‍या । 
आन्दोलन जोरो पर था, परन्तु ४ फरवरी १९२२ को चौरी-चौरा नामक 
एक छोटे से शहर में करीबन ००० के जलूस ने, २१ पुलिस-वालो को तथा 
एक थानेदार को थाने में ही जला दिया । इस घटना का गाँधी जी पर अत्यन्त 
प्रभाव पडा और उन्होने आन्‍्दालून को स्थगित कर दिया ( १२ फरवरी )॥ 
अग्रेजी। सरकार ने इसके बाद ही याथी जी को पकड़ लिया। गाँधी जी के 
सत्याग्रह स्थग्रित करने के कारण उनकी छोक-ग्रियता में कुछ कमी अवश्य हो 
गयी थी। आन्दोलन के आरम्भ भें गानघी का नारा था 'एक-वर्ष में स्वराज्य 
छोगो ने जब इसकी प्राप्ति के लिए इतना त्याग किया और जब वे समझते 
2 पि जा 
थ्रे कि सफलता सम्निकट है गान्धी जी ने आन्दोछून वापिस ले लिया । गाली | 
जी को ६ वर्ष के कारावास का दण्ड मिला । न्‍ 
64. गाव्ची ने स्वराज्य की परिभाषा देते हुए कहा, ]६ सा 05 | ४86 
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साम्प्रदायिक दगे “आन्दोलन स्थग्रित हो गया। आग्या का स्थान विराना 
से ले लिया । लोग नही समझ पाये कि क्यो आन्दोलन आरम्भ हुआ तथा क्यो 
। वह स्थगित किया गया । आ्रान्दोलन स्थगित होने से हिन्द तथा मुसलमातों के 
बीच पुन मतभेद उत्पन्न होने छूग्ा। गली बन्धु तथा श्री जिन्‍ना कांग्रेस से 
विल्बाल अलग्र हां गये । कूछ काछ के बाद खिछाफ्त आन्दोलन भी बन्द हो गया 
क्योकि टर्की में कमाल पाझा ने अपना घ्ासन स्थापित कर लिया था। खलीफा 
के लिये वहाँ कोई स्थान नहीं रह गया था । इसी समय कक क्री 
पुन स्थापना की गईं। इस प्रकार देश का वातावरण दूषित होने लगा था । 
फलस्वरूप देश में १९२५,१९२६ तथा १९२७ मे साम्प्रदायिक दगे हुए। 
श्री जवाहरल्मठ ने हू के अनुसार आन्दोलन स्थगित हो जाने के कारण जनता 
की दबी हुई हिसा-वत्ति इन साम्प्रदाधिक दगो के हूप में फूट पडी ।' 


स्वराश्य पार्टी ->क्याकि जनता के सम्मुख कोई अन्य कायक्रम नहीं 
* था तथा देझ में सा प्रदायिक दगे हो रह थे, इसलिए यह स्वाभाविक था कि 
कुछ छोग फिर से कामिला में अ्वैश की सो्चें। इस मत के लोगो में मुख्य 
श्री० सा० आर० दास०, श्री मात्रीलाल नेहरू, श्वी बिट्‌ठल भाई पटेल आदि 
ओ। इन छोगों का विचार था कि ये सरकार को धारा सभाओ के अन्दर से उछट 
देंगे । वे सरकार के प्रत्येक काम का विरांब करेंगे । कौसिलो के अन्दर 
मे असहयोग का नारा था, क्योकि कौंसिलो के बाहर असहयोग अ्रसफल 
है गया था । 


सन्‌ १९२३ में स्व॒राज्य पाटी की स्थापना हुई । निर्वाचनों में कई प्रान्‍्तो 
मे इस दल को सच्ची सफलता मिली। इसी वय फरवरी में गाघी जी रिहा 
कर दिए गए थे। दिसम्बर १०२४ में गाघी जी ने स्वराज्य पादी को कार्ये- 
क्षम को मात लिया । स्वराज्य पार्टी ने उनके रचनात्मक कार्य-क्रम को स्वीयार 
कर लिया--चर्खा, ही जनाद्धार तथा हिन्दू-म॒स्लिप एकत्ता का प्रयत्न । स्वराज्य 
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पाठी ने कौंसिलो के अन्दर अच्छा काम किया, परन्तु ये सरकार को अपने 
कार्य क्रम से विचलित नहीं कर सके इस पार्टी के पीछे यथार्थ शवित 
श्री सी० झर० दास थे। जून १९२५ में देशबन्धु का देहान्त हो गया। इससे 
स्वराज्य पार्टी की बहुत बडी हानि हुई । इस समय स्वराज़्य पार्टी के प्रन्दर भी 
मत भंद पंप हो रहा था । एक भाग सरकार से सहयोग करने की सोच रहा 
था । इन सबेका फल यह हुग्रा कि स्वराज्य पार्टो अशकक्‍्त होने री और १९२६ 
के निर्वाचनो में पहले की तरद् सफ्छ नही रही । 
साइमन कमीशन --जब देश में एक प्रकार वी नैराश्यवादिता छा रही 
थी तथा विदेशी सरवार के प्रति किसी प्रकार का आन्दोलन महो था उस 
समय ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन की नियुवित की घोषणा की । १९१९ 
के ऐंव्ट के अनुसार १० वर्ष वाद (अर्थात १९२९) एक कमोशन इस बात 
की जाँच करने को नियुकत होता कि नया एक्ट कार्यरझूव में कितता सफल 
हुमा । परन्तु इयर्लड की सरकार ने दो वर्ष पूर्व ही एक कमीशन नियुक्त कर 
दिया। इसवे सभापति सर जौन साइमन थें। अ्तएव यह साइमन-कमोशन 
कहलाता हूँ । इस कमीशन म एक भी भारतोय नहीं था। इस कारण देश 
में प्रत्येक दल ने (सिवाय मद्रास के जस्टिस दल तथा मुसलमानों के छोटे दो 
के) इमका विरोध क्िया। श्री जिला ने कहा कि किसी भी भ्रात्मसम्मानी 
भारतीय के लिए इस कमीशन के बहि'कार_के अतिरिवत अन्य कोई मार्ग 
नही हू । अग्रेजी सरकार ने कहा कि भारत में हिन्दू तथा मुसलमान सम्प्रदाय 
में मतेबय न होने के कारण कमीशन मे किसी भारतीय को सःस्य बनाता 
सम्भव न था। कमौझन के विरोध में विभिन्‍न सस्प्रदाय तथा राजनंतिक दल 
एक थे । केन्द्रीय एसेम्बल्ली में फरवरो, १९२८ को कमोशन के विरुद्ध एक 
प्रस्ताव पास किया गय्या। 
साइमन कमीशन वा सवत्र हडवाल तथा वाछे झडो द्वारा स्वागत किया 
गया | सम्पूर्ण भारत में हजारों कठो से यह झब्द निकछ उहे थे ग्रोवक। 
सरकार ने सब जगह प्रद्शनक्ारी पर छाठी प्रहार क्या। लाहौर में छाल 
छाजपतराय पुलिस की छाठियो क॑ शिकार हुए। लखनऊ में प० नेहरू तथा 
प्‌ ० पनन्‍त को लाठियों की चोट सहनी पडी । रे 
सन १९२८ में भारत भर भे फिर से एक क्रान्तिकारी जाग, हई। 
नवपुवको में एक नया उत्साह झाया । स्थान स्थान पर नवशुवको की सा ; 
स्थापित हुई। इसी समय देश में मजदर झान्दोलन ने भी जोर पकट | 
मजदूरों की हडतालें हुई | विमानों में भी एक चयी जागृति झागी। 22 
में भी एक वयी चेतना का सचार हो रहा था । भारत क पू 'जीपति तथा व्या' 
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भी जिटिश नीति के विरोयी ही रहे थे। देश में झातक किर उम्डा | लाहौर 
में जिस पुलिस भ्रफपर ने छाछो लाजूपवेराय पर वार किया था उसको मोल 

' मार दी गई। भगठसिह तथा वी> के» दत्त ने अनेम्बछ्ों में बम फेंका तथा 
“इन्कलछाब जिन्दाबाद' का नारा लूमाया । 


भेहरू रिपोर्ट .--अग्रेजी सरकार का कहना था कि भारतीय सम्मिल्ति 

रूपए से काई विधान बता ही नहो सकते है। इसो बात पर दिल्ली में एक 
सर्वेदलीय सम्मेलन बुढाया गधा। प० मोतीलाल की अध्यक्षता में एक कमेटी 

; स्थापित हुई । इमने अपनी रिपोर्ट में मारत के दिए डोमिनियन स्टेट्स को माँग 
रुखी । यह अगस्त १९२८ में लखनऊ में एक सर्वेददीय सम्मेलन के सम्मुख 

रखी गयी। नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस ने मान लिया परन्तु लोग ने इसे नही 

माना-- श्रो जिन्‍ना कुछ शर्ते मनवाना चाहते थे। कांग्रेस के अन्दर भी एक छोटे 

से वर्ग ने इस रिपोर्ट से इस कारण असन्ताप प्रकट किया क्योकि इसके पूर्ण 

स्वतन्त्रता ध्येय नही रखा था। ब्रिटिशझन्सरकार ने इस रिपोर्ट पर कुछ भी 

ष्यात नह्ठी दिया । 


सबिनय अविज्ञा आन्दोलन --सन्‌ १९२९ में भारत में बेंकारी तथा 
गरीबी दढ रही थी । मजदूरों क्री दशा शोचनीय थी क्योकि वस्तुओं के मृल्य 
यहुत बढ गए थे। मध्यवर्ग भी असन्तुप्ट था। देश में कई स्थानों में मजदूरी की 
इंडताले हुई। सरकार ने मजदूर झान्दीकूत को कुचलने के लिये कम्यूनिस्ट पार्टी 
के मुस्यकाएंकत्तओर को पकड़ा तथा उनपर मुझुदमा चलाया। यह मेरठ- 
पडयन्त्र वेस कहछाता है। 


इगर्लड में मजदूर-द की सरकार वन गई थी ( मई, १९२९ ), परन्तु 
मारत के मामते में इस दल तथा अन्य दला की नीति में भाषा के भ्रतिरिक्त 
प्रन्य काई भेद नहो था। भारत से वाइसराय इगलेड गए सया वहाँ से छौट 
कर हार्ड इ बिन ने घोषणा को कि ब्रिटिश सरकार प्रिटिय भारत 
तथा रियासतों की एक कास्फेन्च बुलायेंगी परन्तु काँग्रेस ने इसमें भाग छेना 
व्यय समझा । | 

दिसम्बर १९२९ में काँग्रेस के छाहोर अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता का 
प्रस्ताव पास क्यि! गया तया याँबी जो ने जगरेजी सरकार से कहा कि अगर 
३१ टिसम्वर तक भारत को स्वतन्त्रता प्रदानन वी गई तो वे सविनय अवशज्ना 
झान्दो तन आरम्भ करेंगे 4 २६ जनवरो १९३० को देश भर में स्वाधीनता की 
प्रतिज्ञा पढडी गयई। ( तय से हो यह दिवस स्वाधीतता-दिदस के नाम से 
हर धर्ष भनाया जाता हूँ )) काँग्रेस के सदस्यों ने घारातमाओं से इब्तोडा 


+ 
| 
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दे दिया | साँधी जी ने १८ मार्च को दाडी की ओर प्रस्थात किया और ६ परप्रैछ 
को नमक कानूत ऐोडा । देश भर में आत्दोलत चला। गाँधी जी ५ मई को 
पकड़ लिए गए। सरकार ने दमनचतक्र यूरी शक्ति से चलाया। कई स्थानों 
पर गोलियाँ चलाई, निहत्ये तथा अह्विसात्मक सत्याग्राहियों पर छाड्ियो की 
वर्षा की गई । करोबत एक लाख व्यक्त जेलो में भर गए। सरकार की इस 
नाति से अम्नन्तोष और बढा । इसी समय साइमन कमीशन को रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई । इसने आग में घी क्राम किया । परन्तु इस आन्दोलन 
में उत्तरपश्चिम सीमा प्रान्त के अतिरिक्त, मुसछमानों ने भाग नहीं 


लिया । 
गोल्षमेज सभा तथा गाधी इरविन समम्ौता --नवम्बर १९३० में 
प्रथम गोलमेज सभा की बैठक इगलेड में हुई। इसमें काग्रेस ने भाग नहीं 
लिया क्योकि इसकी माँगें सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी। इगलेड 
के प्रधानमन्त्री ने एक घोषणा भारत के सम्भावित विधान के बारे में की ) 
जनवरी १९३१ में गाँधी जी तथा कांग्रेस के १९ ग्रन्य प्रमुख सदस्य 
छोड दिय ताकि बे इस घोषणा प्र विचार विनिमय कर सके। गाँधी जी 
ने कॉग्रेत की ओर से छा इरविन से मार्च १९३१ को एक समझौता 
किया । सरकार सत्याग्राहियो को रिहा करने को तैयार हो गई, काग्रेस ने 
आन्दोलन बन्द कर दिया। कांग्रेस ने दूसरी गोलभेज सभा में भाग छेते का 
श्रचन भी दिया। 
ह्िवीय योलमेज सभा का प्रधिवेशन सितस्वेर से दिसम्बर १९३१ तक हुआ 
इसमें काग्रेत की ओर से गाँधी जी ने भाग लिया । परल्तु यह सभा भारत के 
विपय में कुछ निर्णय नहीं कर सकी। इसका कारण यह था कि विभिन्न 
भारतीय समुदायो की सागे एक दूसरे से इतनी मिल्य थी कि आपस में 
कोई समझौता अ्सम्भव था ।' अग्रेजी सरकार ने इन अश्रतिक्रियावादी 
दलो को खूब उकसाया । फल यह हुम्ला कि गाधी जी इगलेड से खाली हाथ 
बापिस छौट आए। 
ड४ जनवरी १९३२ को भारत सरकार ने गाधी जी की ग्रिरफ्तार कर 
लिया । इसका कारण यह थ। कि ब्रिटिश सरकार समझौते की नीति के स्थान 
में दमत की नीति का अनुसरण करता चाहती थी। गाधी जी के गिरफ्तार 
होने से देश में श्रानदोलव फिर आरम्भ हुआ। सरकार में गोली तथा डण्डो से 
पृ: गाबी जी ते इ स विषय में कहा था, *प४ 55 छाफ् 06९०5एणफ7०७ 270 
पार यूँ विदएट. ६9 कााएप्एदट यपदा शिप्यरल +० 


तेल्पफएला विएमाबॉवा हु 
2८९८७ए९ था बहुाव्ट्प. ३०0 णी पी ००रगपचतधे चुफ्टडधक्ल 


राष्ट्रीय जागृति स्प्श्‌ 


इसका दवाना चाहा पुलिस का अत्याचार चरम सीमा पर पहुँचा । परन्तु 
ग्रान्दोल्न चलता रहा ६ विदेशी माल का वहिप्कार बहुत सफल हुझा ॥ 
सरकार के कामों में मुस्लिम लीग ने भी सहायता पहुंचाई | बम्बई मे भीषण 
हिन्दू मुस्लिम दगा हुआ मुसलमानों मे विदेशी माल के बहिष्कार का 
विश्व किया । (१०४७० ९०४००ै ढ्ग्ा 
मेक्डोनल्ड एबाड तथा पूना पेक्ट -- ८ अगस्त १९३२ को ब्िठेनः 
के प्रधानमन्त्री मंकडोनल्ड ने भारत से साम्प्रदायिक प्रश्न के हल करने के 
लिए एक निर्णय दिया जा मेकडोनल्ट एवाड कहलाता हूँ । इस निणय के 
द्वारा साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व वना रहा। इसके साथ-साथ भछूतो को हिन्दुओं 
से अलग करने के लिए उन्हें भी अलग विवचिन-अधिकार दे दिये गये + 
गाँधी जी ने जेल में ही इसके विरुद्ध आमरण-अनशन किया। पूना में हिन्दुओ 
तथा अछूतो के कुछ नेताओं के वीच समझौते की वार्ता चलछी। इसके फलस्वरूप 
एक 'दैक्ट” पर दोतो ने हस्ताक्षर कर दिये जो कि पूता पैक्ट कहंछाता 
हैं। इस पैक्‍ट द्वारा यह तय हुआ कि हरिजनों के लिए प्रान्तीय तथा 
केन्द्रीय घारा सभा में कुछ स्थान रखे जाँय तथा उन्हें सरकारी नौकरियों में 
>५उचित प्रतिनिधित्व दिया जावे । इसके बदले में अछुतो नेपुय॒क निर्वाचन की 
माँग त्याग दी । सरकार ने इस पेट को मान लिया, इसलिए गाधी जी ने 
अ्रपना उपदास तोड दिया । गाँधी जी क उपवास का फल यह हुआ दि देश में 
हरिजनोद्धार आन्दोलन जोरो से चला । 


तीसरी गोली मेज सभा --इसका अधिवेशन नतवम्बर-दिसम्बर १९३२ 
में हुआ । इसमें काग्रेस ने भाग लछिया। इस अधिवेत्वन की समाप्ति पर ब्रिटिश 
सरकार ने एक स्वेत-पत्र प्रकाशित किया | इन योजताओं से भारत में कोई 
सन्तोप नही हुम्ना । 

आन्दोलन का अन्त और कोसिल-प्रवेश --देश भे_झ्रान्दोलन घोमा 
पड रहा था । गाँधी जी ने १९३३ में फिर से हरिजनो के उद्धार के लिए 

। २१ दित का अनशन रखने का निश्चय किया । वे ८ मई को जेल से छोड 
दिए गए। गाँधी जी ने सामूहिक आन्दोलन के स्थान पर व्यक्तिगत झ्रान्दोलन 
की राय दी । मार्च, १९३४ में कांग्रेस ने आन्दोलन वापिस ले लिया । 

इसी दीच काँग्रेस ने फिर से कौसिल प्रवेश कार्यक्षम को मान लिया था। 
काग्रेस के ग्रन्दर एक भाग था जो कि काग्रेस की इस नीति से असन्तुष्ट था । 
| देश में साम्यवादी दल भी इससे असन्तुप्ट थे । सन्‌ १९३३ के चुनावो में काग्रेस 
' को झ्च्छी सफलता प्राप्त हुई। 


बेर भारतीय सविधान तथा नायरिकता 


१६३४ का ऐक्ट --इस एऐक्ट का वर्णन हम पहले अध्याय में कर 
चुके हूँ ।! कांग्रेस के अन्दर दक्षिण पत्षचियों को यद्यपि इस ऐंक्ट से पूर्ण 
सन्तोष नही था तथापि वे इसके अन्तगंत होने वाले चनावो में भाग छेनें को 
उत्सुक थे | वामपक्षी नेता इस कार्यक्रम से सन्तुष्ट नहीं थे । परस्तु कांग्रेस में 
चुनावों में भाग लेने का निश्चय किया। १९३७ के चुनावों में काग्रेस को बहुत 
बड़ी सफलता मिली । 


काग्रेस ने मन्त्रिमण्डल बनाने से पूर्द यह झाइवासन चाहा कि गवनंर 
उनके कामों में श्रनुचित हस्तक्षप नहीं करेंगे । यह बात बॉइसरॉय तथा 
गाँधी जी के बीच एक समझौते द्वारा तय हुई।इसके परचात्‌ ६ प्रान्तो 
में कांग्रेसी मन्निमण्डल बना । दो प्रास्तों में कांग्रेस ने सयुक्‍त मस्त्रिमण्डछ 
बनाया । 


काँग्रेस मे मतभेद :--काग्रेस में दो विचार घाराएं हो गई थी। एक 
सौ थे गाँधीवादी । इसके प्रतिनिधि पुराने नेता थे, ज॑से सरदार पदेछ, श्रो 
राजेन्द्रप्रसाद, श्री आचार्य कृपछानी, राजा जी, प्‌ ० ग्रोविन्द वलल्म पन्त 
आदि / दूसरी ओर काप्रेस के अन्दर एक जोशीली वामपत्थ विचार धारा 
वैदा हो गई थी। इस समय इसका नेयृत्व श्री सुभायचन्द्र बोस कर रहे थे । 
प७ नेहरू इन दोनो दलो के बीच में थे । श्रा ढोस अगप्रेजों के विरुद्ध एक 
आन्दोलन चाहते थे जो कि आवश्यकता पडने पर हिसात्मक भी हा सकता 
था। उनको समाजवादियो तथा साम्यवादियो का सहयोग प्राप्त था । सन्‌ 
१९३९ में जब श्री सुभाष बास गाँधी जी के विराध करने पर भी पटटाभि 
सीतारमया को हराकर दुबारा राष्ट्रपति चुने गये तय इसको कांग्रेस दक्षिण 
पन्थियो ने पसन्द नही किया । गाँधी जी ने कहा ' परठामिकी हार मेरो हार 
है! | त्रिपुरी कांग्रेस (१९३९) में इन्होने श्री बोस के विरुद्ध एक प्रस्ताव 
पास किया । बोस ने काग्रेस छोड़ दी और अपना एक झलग दल बनाया । 
इसका नाम २ि0एक्षात॑ 8)00 रखा। 


द्वितीय महायुद्ध --सितस्व॒र, १९३९ में द्वितीय महायद्ध श्रारस्म हम्मा ! 
छः दा ि <' लि 

अंग्रेजी सरकार ने बिना भारत की अनुमति के इसको युद्ध में सम्मिलित 
कर दिया | इसके विरोव स्वरूप काग्रेस सन्त्रिमण्डला ने पदत्याय कर दिया। 








]- इस ऐंक्ट तथा इसकी वाद की घटनाओं के लिए पहला प्रध्याव 
देलिए 


राष्ट्रीय जागृति न्ष्रे 


(अक्टूबर १९३९) । मुस्लिम छीग ने भारत भर में इस अवसर पर ममक्ति 
दिवस मताया। 


पश्चिमी योरोप को फासिस्ट सेनाओ ने कुछ महीने के अन्दर ही रोद 
दिया। प्रजातस्तरीय देशा की स्थिति चिंतनीय थीं। काग्रेस की कार्यकारिणी 
ने एक प्रस्ताव ठारा यह कहा कि अगर मारत-सरकार को केन्द्रीय विधान 
मडल के प्रति उत्तरदायी बना दिया जाय तो काँग्रेस युद्धकाछीन सहयोग 
के लिए तंयार थी। इसके उत्तर में वाइसराय ने अगस्त ८, १९४० को एक 
घोषणा को | यह असन्तोषजनक थी और कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याप्रह 
प्रारम्भ क्रिया) (नवम्बर १९४०) । 


सन्‌ १९४१ मे युद्ध के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण बातों हुई । प्रथम तो 
यह कि जून १५४१ में जमंनी ने रस पर आात्रमण कर दिया । दूसरी वात 
यह हुई दि दिसम्बर के महीने में जापान ने भी मित्र राध्ट्रो के विरुद्ध युद्ध 
की धोषणा कर दी । जब दिसम्बर १९४१ में भारतीय काँग्रेस का बारदोली 
अधिवेशन हुग्ना तो काप्रेस ने उन सब देशो गे अपनी सहानुभूति प्रकट की 
जो कि अपनी स्वतस्त्रता के लिए फासिज्म के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे । परन्तु 
कांग्रेस ने यह भी स्पप्ट रूप से कहा कि केवल एक स्वतस्त्र भारत ही देश 
की रक्षा के लिए समुचित्त प्रवन्ध कर सकता है ॥ जापान ने दक्षिणीपूर्वी 
एशिया को वहुत शीघ्र विजय. कर लिया। अेंग्रेजों को इस अवसर पर 
भारत के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता हुई । इसलिए हिटिश प्रबानमन्त्री ने 
हाऊस जॉव कॉमन्स में यह ऐलान क्या कि सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स भारतीय 
नेताओं से बात-चीत करने भारत जायेंगे चचिल ने यह भी कहा कि युद्धोपरात्त 
भारत को औपनिवेशिक-स्वराज्य प्रदान क्या जावेगा । 


< क्षिप्स-मिशन सफल नही हुआ। इसकी अस्फछता के कारणा का हम 
वर्णन कर चुके है । इसके परचात्‌ कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया कि 


मँग्रेज भारत छोडे और ९ अगस्त १९४२ को नए अध्याय का प्रारम्भ 
हुआ १ 


कार््रेंस के नेताओं के पकड़े जाने पर देझ में क्षोभ, ग्रसन्‍्तोपष तथा 

नुस्सा फछा। छोगा ने जो कुछ ठीक समझा वह कियां। रेछवे स्टेशन. 

डक्ख़ाने, पुलिस चौक्याँ, सैक्डा की सह्या में जला दिये। रेल की पटरियाँ 

उबाड दी तथा तार काट दिये। परन्‍्तु अग्रेजो सरकार इस झान्दोलन को 

कुचलने के लिये तैयार बेठी थी। भ्रमानुपिक बवेरता से सरकार ने दमन 
फा० २३ 


झ््ष्ड भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


प्रारम्भ किया । सरकार के अतसार काँग्रेस, जमंनी तथा जापान से मिली हुई 
थी परन्तु यह नितान्‍्त असत्य था । का््रस की सहान भूति प्रजातत्रीय राष्ट्रो से 
थी। गाघी जी का विचार था कि भारत से अंग्रेजी सेनाएँ हटा ली जावे तो 
जापान फिर आक्रमण नहीं करेगा और करेगा भी तो भारत झपनी रक्षा ठीक 
ढग से कर सकेगा ॥* 


कांग्रेस सरकार से भारत छोडो_ प्रस्ताव के बाद भी समझौता को बात 
चलाना चाहती थी। परन्तु सरकार ने नेताओं को पकड लिया और इस कारण 
से देश में क्षोभ उत्पन्न हुआ | गाधी जी का कहना था जो कुछ जनता ने किया 
उसका उत्तरदायित्व सरकार पर है।इस श्रान्दोलन में भी मुस्लिम लीग 
अलूम रही | इसने इसका हिन्दुओ का आन्दोलन बतलाया ॥ 


आजाद-हिन्द सेना --इसका आरम्भ सितम्बर १९४२ में हुआ । जब 
जापान में मलाया, सिंगापुर विजय किये तब एक बहुत बडी सल्या में 
आरतीय सैनिक तथा भ्रफसर कैदी बना लिये गये थे। इन्ही में से प्राजाद 
हिन्द सेना का सगठन किया गया। इस सेना में भारतीय सेना के सेमिको के 
अतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी एशिया में रहने वाले कई अन्य भारतीय भी भर्ती हुए 
इसका एद्देश्य भारत को अंग्रेजो की दासता से मुक्त करना था। 


सन १९४३ के जुलाई मास में श्री सुभाष चन्द्र बोस ने इस सेना का 
सचालन अपने हाथ में लिया । श्री बोस भारत से सन्‌ १६४१ में अलोप ही 
गये । वे यहाँ से अफगानिस्तान होते हुए जमंनी पहुंचे और वहाँ से बाद को 
आजाद फौज के सगठन के लिए आये । उनको इस सेना ने नेता जी कहना प्रारम्भ 
क्या १ वें इसके मुख्य सेनापति थे। उनके झतसार यह्‌ सेना पूर्णतया भारतीय 
थी और इनका उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता थी। जर्मनी और जापान से इस 
कार्य के लिये सहायता लेनावे झनुचित नहीं समझते थे । उनका कहना था 
कि आधुनिक इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नही है जहाँ कि किसी देश ने 
बिना विदेशी सहायता के स्वतन्त्रता प्राप्त की हो ।- 
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राष्ट्रीय जागूति ३५५ 


सन्‌ १९४२ से १९४५ तक आ्राजाद फौज ने अग्रेजा के विरद्ध कई युद्धो में 
भाग लिया । परन्तु इसको अधिक सफलता नही मिलो | तथापि यह निस्सदेंह 
हैं कि इसने बडी बहादुरी से शत्रओं स मोर्चा लिया । 


श्रो सुभाष बोस ने एक अस्थायी सरकार की भी स्थापना को थी | इसका 
जापान, जर्मनी आदि देझो ने मान लिया था। « 


देश की अवस्था --भारत छोडो आन्दोलन के फरूस्वरूप इस समय देश 
में एक कोने सै दूसरे कोने दक उत्तेजना की लहर दौड यई। परन्तु कुछ समय 
बाद जब आन्दोलन घीमा हो गया तद देश के ऊपर कई विपत्तियाँ आई । 
उनमें सबसे मुख्य बगाल का दुभिक्ष था (१९४३-१९४४) । इस दुभिक्ष का 
उत्तरदायित्व भग्रेजी सरवार, बगारलू बी छोग मिनिस्ट्री तथा वहाँ के व्यापारी 
बग पर हूँ। यह कहने में कोई सकोच नही हैं कि व्यापारी वर्ग ने अपने स्वार्थ 
के सम्मुख देश के हितो को गोण समझा हूं । आज भो स्वतस्तता प्राध्ति के 
पश्चात उनकी मनोवृत्ति में कोई परिवतन नहीं हुम्ना हैं। यह दुर्भिक्ष के फल- 
स्वरूप यह अनुमान लगाया जाता हैं कि तीस छाख स अ्रधिक व्यक्त मृत्यु के 
ग्राम हुए। देंश भर में इस समय अन्न तथा वस्त्र का सकट था। 


नेताओ की रिहाई तथा वेबेल प्रस्ताव --सन्‌ १९४८ में युद्ध का अन्त 
हुआ । भारत में भी इसका असर हुम्ना । काँग्रेस के नेता रिहा कर दिये गये । 
गांधी जो तो १९४४ में बाहर भरा गये थे । फिर से समझौते के प्रयत्न हुये । 
गाँधी जी तथा जिन्‍ना साहब म वार्त्ता हुई । परन्तु यह भ्रसफ़ल रही | जून १९४५ 
में लॉड वेवेल ने कुछ सूझाव रखे। इनक ऊपर विचार विनिमय हेतु शिमला 
में एक कॉ-फ्रेन्स बुछाई गई । यह लीग की नीत के कारण असफल रहो। 


इगलैण्ड में नये चुनाव के फलस्वरूप मजदूर दल की विजय हुई । सितबर 
१९४४ में वेंवेल ने एक घोपणा की जिसके फलस्वरूप भारत में भी नए चुनाव 
हुये । काँग्रेस ने मी भाग लिया। ८ प्रान्तो में काग्रेस का घारासभाआ में बहुमत 
रहा | इन सब बातो से यह स्पष्ट ही गया था कि अग्रेज सरकार भारत के 
साथ एक समझोता करना चाहती हूं । 


ब्रिटिश सरकार ने देखा कि भारत में नई झक्तियाँ दंदा हो रही यो । 
द्वितोय महायद्व के बाद भारतीय जनता को बहुत दिनों तक दासता में नही 
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रसा जा सकता था । आजाद-फौज के मामले को छेक़र देश के एक कोने से 
डूसरे कोने तक हलचल मच गई। सरकार को यह ग्राज्षा नही थी कि 
समस्त देश इस प्रकार आजाद फौज का साथ देगा । अगरेजी सरकार ने सोचा 
था कि वह सेना के कुछ अफसरो पर मुकदमा चलायेगी, तथा उन्हें कठोर सजा 
देकर भारतीयों के सम्मुप्त अपनी झत्रित का एक दृष्टान्त रखगी । परन्तु इसको 
झेन्रे के देने पड गए | पर 

देश में असम्तोप केवछ जनता तक ही सीमित नहीं रहा परन्तु सेना में 
भी धीरे-धीरे फेलने छगा। फरवरी, १९४६ मे बम्बई में भारतीय तौ सना 
के सैनिको ने हंडढाल की। उनकी माँगे यह थी कि सब संनिकों से एक 
प्रकार का ही बर्ताव हो चाहे वे अज्जरेण हो या भारतीय हो । सब राजनेतिक 
कदी तथा आजाद सेना के कंदी छोड दिये जावें ) यह हडताल बम्बई के भ्तिरिक्त 
अन्य स्थानों में फँंली । इन हडतालियो त्तथा अगरेजी सेना में सघर्ष भी हुआ । 
देश में नौ सेना के हडतालियो |के साथ पूरी सहानुभूति थी। बम्बई में मज- 
दूरो में हडताल कर दी। बम्बई के रास्तो म जनता तथा अगरेजी फौज में 
टक्‍कर हुई । 

क्षत सब वातो का परिणाम यह हुआ कि अगरेजी सरकार ने यह स्पप्ड 
रूप से देख लिया कि अगर भारत से समझौता नहीं किया गया तो अब जो 
श्रान्दोलत होगा वह यथार्थ में एक युद्ध होगा । इप कारण वे समझौते का 
तैयार हुए । 

कबिनेट मिशन तथा अम्तर्कालीन सरफार की स्थापना --अगरेजी 
सरकार ने कैबिनेट मिय्तन को भारत भेजा। क्योकि काँग्रेस तथा लीय में कोई 
समझौता नही हो सका झ्तएवं इस मिशन ने ही एक योजना भारतीय नेत्ताओं 
के सामने रखी। इस योजना को काँग्रेस तथा लीग दोनो ने स्वीकार कर लिया ।? 
संविधान सभा के लिए चुताव हुए । इनमें लीग ने भी भाग लिया; 


अगस्त १९४६ में एक अन्तर्बालीन सरकार की स्थापना हुई । इसमे छीग 
सम्मिलित नहीं हुई। लीग ने देश भर म॑ 'डाइरेक्ट एक्शन डे. मनाया जिसके 
फलस्वरूप बई स्थाना में भीषण साम्प्रदायिक दगे हुए। यह कहने में कोई 
अत्युविन नही होगी कि लीग का आन्दोलन अगरेजी सरकार के विरुद्ध व हो 
कर हिन्दुओं के विए८द था। वगाल मे इस समय लीगी मन्वियण्टद था । वर्मा 


इन सब का भवम स्रच्याय में विस्तारबूव॑क वर्षत सिया गया हैं ! 





] 


स्ेप्‌८ट भारतीय सविधान नथा नागरिकता 


रखी । इस माउन्टवेंटेन योजना के ग्रनुसार भारत का दो क्षेत्रों में विभाजन 
निश्चित हो गया। 

इस योजना के झनुसार बग्राल तथा पंजाब का भारत और पाकिस्तान के 
श्रीच विभाजन करने के लिये सीमा-कमीय्न नियुक्त किये गये॥ सिलहट का 
जिला पूर्वी वगाल में मिला दिया गया । 

१५ अगल्त १९४७ को भारत तथा पाकिस्तान, ब्रिटिश साम्राज्य के 
झन्‍्तगंत इन दो नए उपनिवेशो का जन्म हुआ। देश के विभाजन के फलस्वरूप 
स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। परन्तु विभाजन के वाद भी दश में खून बहा। हिन्दू 
तथा मसलमानो ने जो कुछ किया, वह अवर्णनीय हूँ ॥ छाखो निरफ्राघ तथा 
निरीही के प्राण गये, लाखो की सम्पति नष्ट हुई और लाखो को अपना घर-बार 
छोड़ना पडा । यह्‌ ब्रिटिय-नीति का कठुफल था । 


भारत उपनिवेश २६ जनवरी १९५० से स्व॒तन्त्र राष्ट्र हो गया । परन्तु 
यह राष्ट्रटसघ का सदस्य बना रहा। सक्षेप में यह भारतोय राष्ट्रीय आन्दोलन 
का इतिहास हूं । 


परिशिष्ट 


. . आ) देशी रियासतों में राष्ट्रीय जागृति --ऊपर के वर्णन मे हमने 
देशी रियासत्री में जो जागृति हुई उसका वर्णन नहीं किया हूँ । देशी राज्यों में 
जनता ब्विटिश-भारत को जनता के मुकाबले में अधिक पिछड़ी हुई थी । इसका 
कारण यह था कि ये रियासतें एक प्रकार से मध्य-्यूग में थो | न इनमें 
शिक्षा ने प्रयति की थी और न उद्योग घघो ने। परन्तु कुछ रियासतें इत 
भामलो में उन्नत थी, जैसे मैसूर तथा त्रावतको र। राजन तिक जागृति रियासतो 
में ब्रिटिश भारत से बाद प्रारम्भ हुई । इन सब रियासतो में जनता को 
किसी भी प्रकार के राजनेतिक अधिकार नहीं थे। इसलिए यह स्वाभाविक 
था कि इनमें जनता का आन्दोलन इन अधिकारो की माँग करे । सर्वप्रथम 
सत्‌ १९२७ में एक सगठन को स्थापवा हुई इसक्य नाम देशी राज्य लोक- 
परिपद्‌ रखा गया । इसका उद्देश्य इन रियामतो के निवासियों के लिये 
राजनैतिक प्रधिकारो की माँग करना था। झारम्भ में काँग्रेस ने इन रियासतों 
के मामछो में कोई ध्यात नहीं दिया | परन्तु कुछ काल बाद काँग्रेस ने इनर्म 
भी उत्तरदायी शासत की माग का प्रस्ताव स्व्रीकार कर लिया । सत्‌ १९३१ 
में छोक-परियद्‌ का उद्देश्य यह था कि देशी रियासत के निवासियों को वे सब 
अधिकार--रा जन तिक तथा सामाजिक--प्राप्त हो, जो कि द्विटिश भारत के 


राष्ट्रीय जागृति ड्र्प्र्‌ 


'निवासिया को नये विधान के अन्तर्गत दिये जायेंगे तथा रियासतें भारतीय सघ 
में झामिछ हो । 


ज्यो-ज्यो रियासत्रों में जागृति बढती गई त्यो-त्यो छोक परिषद के तत्वावदान 
में विभिन्‍न रियासतो में जनता ने वहाँ अत्याचारी झासन के विसर्द्ध आन्दोलन 
किये । नरेशों ने इन आन्दोलना को क्चनने में सव उपाय अपनाये । रिप्रमतो 
के निवासिया ने भी गोलियाँ खाई तथा छाठियाँ सही । उन्हाने भी अपने अधि- 
काटा के लिये प्राण विसजित किये | देशी-रियासता के आम्दोलन में काँग्रेस 
ने प्रत्यक्ष भाग नही लिया तथापि इसकी सत्रंदा परोज्ञ रुप से सहायता मिलती 
रही। देशी रियासतो की लडाई भारत के स्वायीनता सं्रम का ही एक भाग 
है। इस प्रकार ययाय में यह दो झत्रुओ के विरूद्ध ऊडाई घो, अगरेनी साम्रा- 
ज्यवाद तया इसके पिदुदू भारतीय नरेश ॥ 


(ब) साम्यवाद का जन्म --प्रथम महायुद्ध तक भारत में यरायद ही 
कोई पपने को साम्यवादी कहता हो । परन्तु सत्‌ १९१७ में रूसी ऋाति ने 
पहिली बार भारतीयों का इस नई विचारधारा से परिचय कराया पहिडी बार 
भारतीयों ने यह सना कि रूस में जार (754) की भअ्रत्याचारी सरकार के 
स्थान में एक मजदूर तथा किसानों की सरकार स्थापित हो गई । मारत में भी 
इसका असर हुआ तथा भारतोय नवयुवक इस नयी विचारधारा की ओर ग्राक- 
पपिलत हुये । इस समय तक भारत में भी मजदूर-आन्दोछूत का झारम्भ हुआ 
तथा मजदुर सभाओं की स्थापना हुई। इनका उद्देश्य मजदूरों के हितो का 
सरक्षण था। मजदूरा की दशा अत्यन्त खराब थी | इस कारण मजदूर सभाओं 
ने कई हडताल समठित की । 


काँग्रेस के अन्दर भी कुछ लोग साम्यवादी विचार घारा से प्रभावित हुए 
थे। प० जवाहरलान नेहरू तथा श्री सुभाष चन्द्र वोस अपने का समाजवादी 
(500.9)5() कहते थे और भारत म॑ इस प्रकार के समाज की स्थापना 
की बात कहते थे। इनके अतिरिक्त आचाये नरेन्द्र दव, श्री अयप्रकास 
नारायण आदि भो काँग्रेस के अन्दर सामाजवादी थे। काप्रेस ने इस विचार 
घारा से प्रभावित होकर अपना छक्ष्य भारत में वर्ग-बिहीन समाज की 
स्थापना रखा । 





अश्न 


(५ १ ) सक्षेप में सन्‌ १८८५ से १९२१ तक के राष्ट्रीय आन्दोलन का 
इतिहास लिखिय । 


३६० भारतीय सविधान तथा नायरिक्ता 


( २ ) गान्धीजी के नेतृत्व मे राष्ट्रीय झरान्दोलन का इतिद्वास लिखिए। 

( ३ ) भारत में राष्ट्रीय जागृति के वया कारण थे ? उनका विस्तार- 
पूर्वक वर्णन कीजिए । 

( ४ ) १९०९ से १९३५ तक देंश मे काग्रेस की वया नीति थी ? इस पर 
प्रकाश डालिए | (यू० पी० १९४०) 

( ५ ) देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के सन्‌ १९१६ से सन्‌ १९२९ ता 
के इतिहास का सूक्ष्म मे वर्णण कीजिए । (यू० पी० १९५८) 


अध्याय २० 


भारत में राजनेंतिक दल 


राजनतिऊ दलों का महत्व --प्रजातन्त में राजनतिक दल का अत्यन्त 
महत्व है । सामान्‍्यत यह सभी स्वीकार करत हे कि विना इन दल्ो के प्रजातन्व- 
वाद सम्भव ही नहीं हैँ। इन दलछो के द्वारा जबता को राजनीति की शिक्षा 
मिलती हूँ। प्रत्येक राजनेतिक दल कुछ उद्देस्यो को लेकर चलता हैं और चाहता 
है कि सरकार उन उद्देश्यों की पूर्ति करें । इसलिये प्रत्येक राजनंतिक दल 
सरकार पर अधिकार करना चाहता हैँ । प्रजातन्त में यह निर्वाचना के द्वारा 
होता हैं ॥ एक निश्चित समय के बाद निर्वाचन होता हँ। इसमें जनता प्रति- 
निधिया को छाटती हूँ और ये प्रतिनिधि जनवा के नाम में शासन करते हैं। 
जिस दरू का बहुमत होता हूँ वही सरकार बनाता है । 


भारत में भो कई राजतेतिक दल हैँ । उतर से कुछ अत्यन्त छोटे हैं तथा 
उनका यहाँ के जनजीवन में कोई प्रमाव नही हैं । ऐसे दलों के अतिरिक्त, 
अन्य मुख्य मुख्य दलों का सक्षेप में वर्णन दिया जायगा । 


अखिल भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रस --साधारणत भारत क राष्ट्रीय 
आन्दालन का इतिहास तथा काग्रेस का इतिहास एक ही हैँ । यह सच है कि 
काँग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों ने भी इस आन्दोलन में भाग किया तथापि 
काग्रेस का ही कार्य सबसे महत्वपूर्ण रहा हैं । इसके अतिरिक्त कॉम्रेस उस 
समय एक दल न होकर स्वाबीनता सप्राम में भाग ले ने वाले सब दला का सयुक्त 
मार्चा थी। स्वतन्त्रठा के बाद काग्रेस से समाजवादी दल अलग हो गया हू 
इसके पूर्व काँग्रेस से साम्यवादी दल निकारू दिया गया था। 

काग्रेस की स्थापना सन्‌ १८८५ में हुई | आरम्भ में कई वर्षों तक यह 
कवल उच्च-मध्य-वर्ग की सस्था थी। प्रति वर्ष इसका एक अधिवेशन किसी 
बड़े नगर में होता था और यह कुछ प्रस्ताव पास कर साल भर के लिये फिर 
बिसर्जित हो जाती थी। इसका आरम्भ इसलिये हुप्ना ताकि यह मध्यवर्ग की 
भागा को जैसे शासन में भाग लेने का अवसर मिल्ले, या सरकारी नौकरियों में 
भारतीयों को अभ्रधिक पद इ्िये जायें, इत्यादि, सरकार के सामने रखे $ इस 


धर मारतीय सविधान तथा नागरिकता 


प्रकार इसका काम अग्रेजी सरकार से प्रार्थंता करना था। कई वर्षों तक इसका 
यही काम रहा + परन्तु झने शने इसके स्वभाव में परिवर्नेन होने लूगाय। इन 
सव कारणों का हम रिछले अध्याय में वर्णन कर चके हैँ। बग-भग के कारण 
देश में जो अझस्नन्तोष उत्पन्त हुआ उससे काँग्रेध के स्वभाव में और अधिक परि- 
बर्तन हुमा । महायुद्ध के वाद देश में राजनंतिक चेतना बढी। गान्धी जी मे 
सर्वप्रथम काँग्रेस को यथार्थ में जनता का संगठन बनाया। उन्होने कहा कि हम 
अपना सुद्ध सत्य तथा अहिसा के अस्‍्चो से छडेंगे ) काँग्रेस ने सदा ग्रहिसात्मक 
मार्ग का अवलूम्बन क्या। देश में कई लोग इसकी अहिसात्मक नीति को पसद 
नही करते थे । उनके अनुसार यह ऋान्ति का मार्ग न होकर ब्रिटिश सरकार 
के समझौते का माय था। आलछोचको का कहता था कि जब-जव जन आ>दीलन 
क्रान्तिकारी होने लगा तब-तब कांग्रेस ने उसको बन्द कर दिया | अहिसात्मक- 
मार्ग के झनुयायियों का कहना था कि केवल इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकती 
है । हिस्तात्मक तथीकों को अपनाने के अथ यह होगे कि ब्रिटिश सरकार अपनी 
पूरी झकिति से ऐसे आन्दोलन को कुचल दगी क्योकि बारूद की उसके पास कमी 
नही । भ्तएव केवल नैतिक शक्ति द्वारा ही उस पर विजय प्राप्त की जा 
सकती हूँ । 


कांग्रेस के अन्दर कुछ छोग भदा से ही ऐसे रहे जोकि केवल वैधानिक 
'उपायो का ही अवलम्ब] करवा चाहते थ्रे ) इनके अनुसार स्वराज्य ऐसेम्वक्वियो 
के अन्दर स जीता जा सकता था। ऐसे विचार के लोगो ने स्व॒राज्य थार्टी का 
स्थापना की थी तथा चुनावा में भाग लिया और एऐंसेम्वलिया में ग0। परन्तु 
इनको स्वराज्य नही प्राप्त हभ्ना 


काँग्रेस के इतिहास में सन्‌ १९१९ के बाद यह्‌ दिखलाई देता है कि आन्दो- 
लून की नीति तया वेघानिक नीति वारो-बारटी से अयताये गये है । 
सन १९२७ तक काग्रेस ने अपना उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य रखा। 
यद्यपि लोवमान्य तिलक ने 'स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध श्रधिकार हूँ का नारा 
लगा दिया था, तथापि सर्वश्रथयम सन्‌ १९२७ में बांग्रेस ने पर्ण स्वराज्य अपना 
रूकष्य बनाया । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १९२८ में कॉइड्रस ने पुन औपनिवेशिक 
स्वराज्य को अपना उद्देश्य बतलाया। परन्तु जन्न ब्रिटिश सरकार ने यह भी 
नहीं दिया तो फिर से सन्‌ १९०९ में काँग्रेस में पूर्ण स्वराज्य की अपर्ता 
अयेय बनाया । 
सन्‌ १९३० के आन्दोछत ते प्रस्चात्‌ दुसरी ग्रोलमेज समा में काईम 


भारत में राजनेतिक दर डरे 


जल 


ने भाग लिया परन्तु उसके हाथ केवल असफलता झायी । देश में फिर झ्रान्दोलन 
हुआ जो कि सन्‌ १९६४ में बन्द हुआ | सन्‌ १९३५ हे ऐव्ट के प्रान्तो 
में लायू होन पर काग्रेस ने चुनावों के पदचात़्‌ ८ प्रान्तो में अपने मच्त्रिमण्डड 
बनाये । 
द्वितीय महायद्ध के प्रारम्भ होने पर जब अग्रेजी सरकार ने भारद को 
बिना भारतोयों को राय के उसमें सम्मिलित कर दिया तब कांग्रेस-मन्निमडलों 
मे इसके विरो4-स्वरूप पद त्याग कर दिया ॥ इसके बाद कांग्रेस ने सन्‌ 
१९४० में व्यक्तिगत आन्‍्दालन और सत १९४२ में “भारत छोडो झान्दोलन 
चलाया ॥ सन्‌ १९४५ से पन समझौते की चारतें हुई तेवा अमस्त १५४, 
१९४७ को भारत को औपतिर्तैंधिक स्वराज्य प्राप्त हुआ तथा २६ जनवरी 
१९५० को भारत एक स्वतन्त्र-राप्ट्र हो बया। 
स्व॒तन्त्रवा-प्राप्ति के पश्चात्‌ काग्रेंस ने विधान-सभाओ वथा सस॒द में 
बहुमत होने के कारण प्रान्तीय तया कद्मीय सरकारें बनाई । १९५२ में 
निर्वाचनो के पच्चात्‌ भी कांग्रेस का ही वहुमत रहा । इस समय काग्रेस ही 
सत्ताहढ हू । 
कांग्रेस के विरोधियों के ग्रनुसार इसमें झनेक बुराइथा झा गई हैं। इसके 
सदस्थों में सेवा त्तवा त्याय का भाव नही रह गया हूँ। वे स्वार्थ-साधन में 
अधिक रत हैं । काग्रेस अब एक सरकारी सम्था हो गई हूँ तथा इसका उद्देश्य 
किसी भी प्रकार शासन पर अधिकार रखना हँ। इसकी अच्दर एकता भी 
नही हैँ दलबन्दी हा गई है । गावी जी के आदेशो से यह दल टूर चला गया 
है | कुछ श्राछोचकों का कहना है कि झाप्रेस पूजीपतिया के प्रभाव म हैं और 
इसके द्वारा देश का कल्याण सम्भव नह हैँ । इनके झनुसतार ता स्वतन्त्रता के 
पर्चात्‌ देश में कुछ भ्री उन्नति दृध्णोचर नही होती हैँ । खाने तेया कपडे को 
प्रश्न हल नही हुआ हूँ। कांग्रेस सरकार की योजनाएँ केवल कर्णजी हैं । 
व्यवहार में उन्हें सफलता नही मिली । 
परन्तु व्वदेस के समर्थकों का कहना हैं कि स्व॒तस्त्रता-प्राप्ति के परचात्‌ 
कांग्रेस ने देश के लिये जो कुछ सम्पन्न क्या हैँ उससे अधिक सम्भव नही था। 
आर्थिक अवस्था पहले से सुधर रही हूँ । गल्‍्ले का ध्रस्न तो हल ही हो 
गया हूँ । प्रभी कठिनाइयाँ तया समस्याएं हैँ। परन्तु इनके लिए काग्रेसी 
सरकार प्रयत्नशील है । पञ्वर्योय योजना, सामदाय्िक योजनाएँ तथा प्राम- 
विकास कोयोजनाएं झीछ ही देश्न को अवस्था को सुघार देंगी । अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में देश की प्रतिप्ठा बढ गईं। प० नेहरू का रूस तया अन्य साम्यवादी 
देशों में जो भव्य स्वागत हुआ वह इस बात को सिद्ध करता है । 





इ६४ड भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


कांग्रेस के उद्द श्य :--क्षाग्रेस का राजत्रंतिक उद्देश्य स्वतस्तनय की प्राप्ति 
था और बह एक ग्कार से पूरा हा-ुँका है । इस कारण से लोगो का कहना 
है कि अब काग्रेस का काम पूरा हो चुका है जोर इसे श्रव भगम कर देवा 
चाहिए । काग्रेस देश म॑ प्रजातत्त शासन की स्थापना चाहती है । इसमें किसी 
प्रकार का धामिक भेद-भाव नहीं होगा तथा अमीर जौर गरीब को बराबर 
अधिकार मिलेंगे । 

_ आशिक क्षेत्र में कांग्रेस एक वर्य-व्हील समाज की स्थापना अपना 
उद्देश्य बतछाती हूँ। इसमें झ्राथिक शोषण नही होगा । व्यद्ित की स्वतस्व्रता 
ब॒ती रहेगी। इस बात का प्रयत्न क्या जायगा कि मजदूरो की दशा में सुधार 
हो, देश मे वेकारी न हो। सूव छोग भ्पनी सामाग्य आवश्यक्ताओ की पूर्ति 
कर सके । 

_ इस वर्ष आावादी पवित्रेदन मे कांग्रेस ने यह प्रस्ताव स्वीकार क्या र्कि 
काग्रेस का उद्देश्य देश में समाजवादी समाज की स्थापना हू ) कांग्रेस के अध्यक्ष 
(श्री ठेवर) के भ्नु सार इसके निम्नलिखित उद्देश्य है (१) समाज के हित में 
उत्पादन क साधना का समाजीकरण अर्थात्‌ ये क्सी वी व्यक्तिगत सम्पत्ति 
नही रहे | (२) राष्ट को सम्पत्ति, आय तथा साधनों का व्यायएूर्ण 
वितरण । ( ह ) समाज के अत्येक्त भाग को अवसर की समातता अदाच 
करना । 

कांग्रेस ने कुछ मास धूर्वे अपने नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार 
किया कि देश में सरकार द्वारा सहकारी कृषि व्यदस्था लागू होनी चाहिये। 
प० नेहरः कहा कि इसके अतिररिवद्द देश की खाद्य स्थिति सुलझाने का अन्य 
कोई साधन नही है। परन्तु काग्रेस के अन्दर तथा बाहर झनेक व्यवित इस 
प्रस्तव का विरोध कर रहे है । उनके अ्नस्तार समाजवादी व्यवस्था तथा सह 
कारी कृषि दोना ही व्यक्ति का स्वतन्त्रता के ल्यि घातक हैं । 

सामणजिक क्षेत्र म काग्रेस का उद्देश्य हरिजनाड्वार तथा साम्प्रदामिक्ता 
को हटाना हैं ६ यह मद्य निषेध के पक्ष म हूँ दया भ््य सामाजिक बराइयो को 


]. कांग्रेस विधान की. 


कांग्रेस विधान की धथम घारम में यह कहा गया हूँ कि-- 
* पुझ्र 60९९६ ० एर उ्वाबहा 2४४ कानों (0ाहा€5 7. पाल मर्थो 
|ट्णड़ थ्ाव बतेएक्ा०थपार१६ ण॑ फैट एल०ण्ॉट गी एञररब वे प्र धो 
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भारत में राजनंतिक दलछ डेद५्‌ 


हटाना चाहती है । झित्ना-प्रचार तथा हिन्दी का प्रचार भी काप्रेस अपना उद्देश्य 
रखती हैं । 

गाँधी जो ने सदा इस बात पर जोर दिया कि भारतवर्ष गाँवों का देश 
हूँ और यहाँ की अवस्था तब तक नहीं सुधघर सकती हूँ जब तक कि गाँवा का 
उद्धार नही । काग्रेस अभी तक गाँवों की उन्नति को--छिक्षा, स्वास्थ्य, 
सफाई, कुठीर-उद्योग आदि को--पअ्रपने कार्यक्रम में स्थान देती है । 





अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काग्रेस सब देशो के साथ मैत्रों-पूर्ण सम्बन्ध रखना 
चाहतो हूँ और तटस्थ रहना चाहती हूँ। काग्रेस के कुछ विरांधियो ने इस तट- 
स्थता की नीति का केवल एक घोखा कहा है । उसके झनुसार कांग्रेस का 
रुज्ञान अमेरिका तथा इगलेडकी और अधिके हूँ । परन्तु अब प० नेहरू की 
चटस्थता की नीति की रूस, चीन आदि देझ्ञो ने भी सराहना की हूँ । अन्त- 
रष्ट्रीय जगत में मार॒त की प्रतिष्ठा बहुत वढ गई हूँ । इसका श्रेय प० नेहरू 
तथा उनकी नीति को हैं 


काग्रेस दल के नेता अब यह देखने लगे है कि सत्ताल्ढ होने के परचात्‌ 
इस दल में कई प्रकार की बुराइया आ गई हैं । पद-छोलू पता, ग्‌टबन्धी, साम्प्र- 
दाथिकता, प्रान्तीयता आदि दोप इसमें भर गए हैँ । इसके सदस्थों तथा अनेक 
नताओ में भी वह आत्मत्याग नही रह गया है जिसके कारण कांग्रेस का इत्तना 
मान था। पण्डित नेहरू ने भी यह निश्चय किया था कि थे प्रधान-मत्री-पद 
को त्याग दें तथा काग्रेस के पुनंसगठन की ओर ध्यान दे। उन्होने यह विचार 
अपने सहयोगियों के समझाने से छोड दिया परन्तु अब कांग्रेस के उच्च पदस्थ 
नेता काँग्रेस की उन दोपो से मुक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैँ जिनके कारण 
कार्ग्रेस वी प्रतिष्ठा देश में गिर रही है । 


प्रजा समाजवादी दल (79]4 90८9॥5 एश्वा५) --इस राज- 
नेतिक दल को निर्माण दिसम्बर १९५२ में हुआ | यह भारतीय समाजवादी 
जथा कृपक-मजदूर प्रजा पार्टी के सयुक्तीकरण से बना, ग्रतएवं इसका नाम 
प्रजा-समाजवादी दल बन गया। 


मारतोब समाजवादी दल का आरम्भ सन्‌ १९२६ में पटना में हुआ था। 
कई ज्र्प तब यह दल काँग्रेस के ही प्रन्तगंत रहा । यद्यपि कई महत्वपूर्ण विषयो 
में जैसे आथिक उद्दे्य, देममें तथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस रे मतभेद था, 
तथादि समाजवादी इससे पृय क नही हुए । परन्तु सन्‌ १९४७ के पस्चात्‌ समाज- 
आदियों तथा काग्रेस में मतभेद वढता ही यया और सन्‌ १६४८ में यह दल काँग्रेस 


इ६६ भारतीय सविधाव तथा नागरिकता 


से अलग हो गया। इसके पूर्व इसका नाम काँग्रेस समःरजवादी दल था परन्तु 
अछग होने पर इसने अपने नाम के आगे से काँग्रेस शब्द हटा लिया। 

कुपक प्रजा पार्टी का सगठन ग्राचायं कृपछानी ने किया । आचाये जी तथा 
अन्य कई काँग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं का यह विचार होता गया कि भारतीय 
काँग्रेस अपने झांद्शों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है । यह जनता की सेवा 
से विमुख ही गईं है तथा पूजीपतियो के हितों को ही मुख्यत ध्यान में रख 
रही है। यह गाँधी जी के मार्य से विचलित हो गई हूँ । इसमें अष्टाचार वढ 
गया है! सरकार भी जनता की सेवा के विमख हो गई हैं। इन्हीं कारणों से 
कृपलछानी जी ने सन्‌ १९५१ में इस दल की नीव डाली । 

जब सन्‌ १९५२ में भारत में आम चुनाव हुए उस समय समाजवादी दछ 
तथा कृषक पार्टी दोनो ने ही झपने अनेको उम्मीदवार निर्वाचनों में ससद तथा 
प्रादेशिक विधान-सभाओ के लिये खडे किए। इन दोनो दलो का यह कहना 
था कि काँग्रेंस के स्थात पर वे सरकार बना सकते है। परल्तु निर्वाचनों में 
काँग्रेस को ही बहुमत प्राप्त हुआ तथा इन दलो को भत्मत ही सीमित 
सफलता प्राप्त हुई । मद्रास में कृषक णर्टी ते भारतीय साम्यवादी दल के साथ 
सयुवत मोर्चा बनाया था। 

4228, इन दल दलो के नेताओं के अन्दर यह भावना धीरे-धीरे काम 
करने हैँ कि काँग्रेस के विरुद्ध विपक्षी दलो को एक संगठन बनाना चाहिए. 
तभी सफलता भिछेगी। साम्यवादी दल के साथ इन दोनो का सिद्धान्त 
रूप में मेल नही था और ये साम्यवादी दल के विरोधी थे। अतएव _यह 
स्वभाविक था कि ये दोनों दल मिलाकर एक नया दल बनाते। इस उद्देश्य 
से इन दोनो दलो के नेताओ के मब्य वार्ताएँ हुई तथा अन्त में सितम्बर 
(ता० २६५ २७) में बम्बई से एक सयुक्त सम्मेलन हुआ तथा प्रजा-समाजवादी 
दल का निर्माण हुआ 

इस दल के विरोधियों का कहना है--विशेषकर साम्यवादियों का--कि 
यह एकता केवल अवस रवाद पर आधारित है । इसका कोई संद्वान्तिक आधार 
नहीं है । क्योकि समाजवादी दल का झाबार माक्सवाद है तथा कृषक पार्ट 
को झाधार गाँधीवाद तथा सर्वोदिय की नीति है । परन्तु प्रजा समाजवादी दल 
के नेताओ का कहना हैँ कि सँद्धान्तिक दृष्टि से इन दोतो दलो में कोई विशेष 
जेद नहीं है । अतएंव इस एकता का आधार सैद्धान्तिक है । 


बस्वई में २६ सितम्बर को अपने भाषण में कहाः 


आचाये कृपलानी ने भा. 
पर कु (जायदपे गा प्टाताड ०६ बाए गांहापे एगाएँल्‍्गे 
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भारत में राजनेतिक दल ३६७ 

इस दल की नीति यह हैँ कि वेंघानिक उपाया से यह काँग्रेस की सरकार क 
स्थान में ग्पनी सरकार स्थापित करे वयाकि इसक झनृसार काँग्रेस का नाति 
पूजीपतिया का हित साधन करना हूँ न कि जनता का देश क सम्मुख जा 
समस्याएँ है उनमें से काँग्रेस एक को भी हल करने म प्रसमथ हूँ । यह काग्रेस 
की मजदूरा के प्रति नाति से मी असन्तुष्थ हुं । 

इस दल के निम्नलिखित उद्देह्य है 

( १ ) भारत में वर्ण-विहीत तथा वर्ग-हीन समाज की स्थापना 
करना । 

( २ ) देश में किसान-यचायत तथा मजदूर-सभाओं का समठन करना । 
यह भहिसात्मक वर्ग युद्ध को प्रजातन्त्रीय कार्य प्रणाली के अ्न्तगत मानता है। 
( ३ ) मुख्य उद्योग-घधो, तथा विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण । 

( ४ ) यह प्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तटस्थता की नाति का मानता है । इस 
दल के भ्रनुसार भारत को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वनत नीति का,प्रवलम्बन करना 
चाहिए तथा विरोधी गुटबन्दी से बाहर रहना चाहिए 

( ५ ) यह सामन्तशाही व्यवस्था के विरूद्ध हें) #* 

प्रडा समाजवादी दल के ग्रन्दर उत्त सगठन वा अभाव ही रहता हैँ जो कि 
कसी दल की सफलता के लिये आवश्यक हैं । दल के नेताआ म उद्देश्य तथा 
नोति सम्बन्धी भेंद हें । इस दछ की मूल नीति तथा काग्रेस वी नीति में कोई 
मूलछ भ्रन्तर नहीं दृष्टियोचर होता हूँ । इसमें पुथक अस्तित्व का औचित्य भी 
नही दीखता हूं । 

समाजवादी दुल्ल --डा० राममताहर छोहिया न सन १९५५ में समाज- 
बादी दल की स्थापना की | डा० लोहिया प्रजा समातवादी दल से पुत्रक हो 
गये वयोकि उनके अनुसार प्रजा समाजवादी दल द्वारा भारत में समाजवाद की 
स्थापना सम्भव नहीं दीखती ॥ तावनकार में सन्‌ १९५५ में वहाँ की प्रजा 
समाजवादी सरकार ने मजदूरा पर ग्रोली चलाई॥ इस्र पर डा० लोहिया ने 

कहा कि इस गोली-काण्ड की जाँच (उए्तालथां 7रापुणा9) हानी चाहिए 
तथा इसे पदत्याण कर देना चाहिये ३ परन्तु प्रजा समाजवादी दल की काय- 
समिति ने डा० लोहिया से सहमति नही प्रकट कीौ। इसी बात पर डा० लोहिया 
लाललत0 0750 ३६ 35 935८९ पएणा उप९घ(७ ० प्शाब्राए 98६6 छण्पटाग्रेट5, 
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ने पृथक दल बनाने का निश्चय किया। उनका कहना है कि ७ वर्य में उदका 
दल भारत में सत्तारूढ हो जायगा। 


बामपत्ती समाजवादी --समाजवादी दल के अन्दर एक अत्यन्त ही 
छोटा भाग ऐसा था जो कि दल की नीति से सन्तुष्ट नही था | इन छोगो का 
यह कहना था कि समाजवादी दल क्रान्तिकारी देख नहीं रह गया 
हैं बरन्‌ यह दक्षिणी-पन्थी हो गया हैँ। इसकी नीति मावसवादी नहीं रह 
गई हैं। श्रीमती अरूणां आसफप्रलली ने कहा कि कोई भी सच्चा समाजवादी 
इस दल के अन्दर नहीं रह सकता हूं ॥ भ्रभी इस दल था विज्ञेष प्रभाव 
नही है ! 

साम्यबादी दल ((ग्राण्रप्रा5४ ऐश्लाए 0 [गातं4) --इसका 
जन्म सन्‌ १९२४ में हुआ था । परन्तु करीबत बीस वर्षों तक यह दल अवैध 
रहा ) इस कारण इसको खुछ कर काम करने का अवसर सन १९४३ के पूर्व 
नहीं मिला । सन्‌ १९४७ में स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इस दल ने श्री पी० सी० 
जोशी के नेतृत्व में नेहरू सरकार का स्वागत किया तथा यह नारा दिया कि इस 
सरकार से सहयोग करो। प्थुकुछ समय बाद इसको नीति मे परिवतनम हो 
गया। श्री रणदिवे इसके नए मल्त्री चुनें गये । उनके काल में दो बर्षो तक साम्ब- 
बादी दल ने सरकार का सर्वेत्र विरोध आरम्भ किया । इस काल में तेल्गाना 
में इस दल के नेतत्व मे सरकार के विरूद्ध खुल कर विरोध किया गया। परन्तु 
यह संघर्ष बी नीति असफल रही । इसके फलस्वरूप देश में इसका प्रभाव और 
भी कंम हो गया। दल की नीति से पुन परिवर्तन हुम्ना तथा श्री श्रजय घोष 
इसके नए मन्नी निर्वाचित हुए तथा भ्रभी तक हैं । 


साम्यवादी दछ का चरम उद्देश्य भारत में पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण 
रूपेण उन्मूलन करना हूँ । इस प्रकार एक वर्ग-विहीन समाज वी स्थापना होगी 
जिसमें मनुष्य का मनुष्य द्वारा जोषण|का अन्त हो जायथा । उत्पादन में सब 
साधनों पर समाज का अधिकार होगा । इस उद्देश्य के पूर्ति के लिये साम्थवाद 
के प्रवत्तकी के मतानुसार, शान्तिपूर्ण या हिसात्मक किसी भी प्रकार के मार्ग 
का अवछूम्बन किया जा सकता हैं | भारतीय साम्यवादी दल का भी यही दृष्टि- 
कोण था। परन्तु इस दल ने अमृतसर श्रधिवेशन के पश्चात्‌ स्पष्ट रूप से यह 
घोषणा की हैं कि यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति केवल वंधानिव' तथा शान्ति 
पूर्ण उपायो से वरेंगा ।॥ इस दल ने प्रथम तथा ड्ितीय निर्वाचनों में पुरा भाग 
लिया तथा दूसरे निर्वाचतों के पश्चात्‌ केरल प्रदेश में इस दल द्वारा मम्त्रिपरण्डल 


बा निर्माण किया गया हूँ । 


मारत में राजनेतिक दर ३६३ 


साम्यवादी दलक्की नीतिदेग में सब्र ' सच्वे प्रजातन्त्रीय/ दलो के साथ 
शछुक संयुक्त मोचा बता कर काँग्रेस को हराता हे । इस समय यह देश में एक 
साम्यवांदी सरकार को स्थापना न कर शक सब्चो प्रजातन्त्रीय सरकार की 
स्थापना अउना लक्ष्य बनाते हैं । इस सरकार का मुख्य काम रोटी-कयडे को 
समस्या को हल करना होगा ॥ ग््तर्राष्ट्रोय क्षेत्र में इस दल का लक्ष्य अमेरिका 
की नीति का विरोध करना हुँ । क्योकि इसके अनुसार समार को जाति को सब 
बडा भय अमरीको सा म्राज्यवाद से है। देश के अन्दर यह विभिन राष्ट्रीय वर्गों 
की, झपने साल्कृतिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए प्रत्येक प्रकार की स्वतन्त्रता 
का समर्थक हें । इस दल के विरोधियों के अनुसार यह प्रजातन्त्र की स्थापना 
नहीं झपितु एक निरक्ृश शासन को स्थापना करना चाहता हैं जिसमें कि केवछ 
एक दल रहेगा और कोई नही । काँग्रेस तथा प्रजा-समाजवादी दोनो ही साम्य- 
वादी दल के विरुद्ध हैं 


अन्य वामपक्षों दुल --देश म कुछ छोटे-छोटे झ्नन्‍्य दरकू भी है जो कि 
समाजवादी (8008]5) विचार-धारा से प्रभावित हुए हूँ। परन्तु इन दछा 
का प्रभाव बहुत कम हें । इन छोटे दलो में सबसे मुख्य फारबर्ड ब्लाक है । 
इसकी स्थापना श्रो समापचन्द्र बोस ने काँग्रेस से ग्रछयग होने के बाद को थी। 
इस दल का प्रभाव सीमित हूँ। इस समय इसका उद्देश्य भारत में एक समाज 
वादी सरकार की स्थापना हुँ जो कि जनसाधारण के हित में तत्पर होगी | 
इसके अन्दर दो विचारघाराएं दृष्टिगोचर होती हैं। एक तो माकनंवादी है 
और दूसरी को हम त्रान्तिकारी उदारवादी (रि80॥03 [06 था5या) 
कह सकते हैं । 

अन्य वामपक्षी दलो के नाम में हैं --वोल्शेविक पार्टी, रिवोल्यूइनरी कम्यू- 
निस्‍्ट पार्टी, बरस ऐन्ड पोर्जन्टस पार्टी, रिवोल्यूइनरी सोशलिप्ट पार्टी 
आदि । 

लिवरल पार्टी --लिबरल पार्टी का जन्म सन्‌ १९१८ 'म हुआ। उस 
समय तक लिबरड पार्टो की कोई झलग सत्ता नहीं थी क्योकि उदारवादी नेता 
काँग्रेस के ही अन्दर थे । जब शुरू शुरू में काँग्रेस बनी थो, तब यह ययाय॑ में 
उदारवादियो की ही सस्या थी बौर यह वैबानिक उपायो के द्वारा ब्विटिश 
साम्राज्य के झ्न्दर औउनिवेश्विक स्व॒राज्य प्राप्त करना चाहती थी। परन्तु शने 
थने काँग्रेस के दुष्टिकोण में परिवर्तन होने छमा। लॉ कर्जेन के शासन काल 
में भारत में ब्रिटिश झासन के प्रति असनन्‍्तोय और बढा | कुछ नेताओ- ने वैघा- 
सिक उपायों को छोडकर झन्य उपायो को अपनाने पर जोर दिया। ओऔवनिवे- 

फा० रहे 
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शिक स्वराज्य के स्थान में कुछ लोग पूर्ण स्वराज्य को अपना उद्देश्य बतलाने 
लूगे । पहले पहल तो काँग्रेस के भ्रन्दर नरम दल वालो का ही जोर रहा परन्तु 
बाद को नरम दल वालो का झअल्पम्तत हो गया । सन्‌ १९१८ में ये नरम दल 
वाले काँग्रेस से अछम हो गये | 

लिवरल पार्ती का प्रथम अधिवेशन सर सुरेन्द्रनाय वनर्जी की अध्यक्षता में 
बस्वई में हुआ। इस नई पार्टी का नाम इण्डियन लिबरछ फेडरे शन रखा गया + 
लिबरल फेडरेशन का रूक्ष्य सदा औषनिवेशिक स्व॒राज्य रहा हैं। यह दल इस 
उद्देश्य की प्राप्ति वंघानिक उपायो से ही करने का पक्षप्राती रहा हूँ। इसीलिए 
जव-जब कांग्रेस ने विदेशी शासन के प्रति आन्दोलन चलाये उद्यरवादी उनके 
अलग रहे । 

ग्रथार्थ में लिबरल पार्टी का जनता से कभी भी सम्पर्क नही रहा । एक 
तरह से यह पार्टी थी ह नही । इनमें नेता ही नेता थे। इसके नेताओ में 
भारत के प्रतिष्ठित व्यक्ति रह है, जैसे सर सुरेच्ध नाथ बनर्जी, सर तेज बहादुर 
सप्ू, डा० जयकर, श्री चिन्तामणी, डा० कुजरू झादि । 


् प्रत्षि वर्ष लिवर पार्टी अपना अधिवेशन_ करती हूं। इसमें देश की 
विभित समस्यो पर विचार-विमर्श क्या जाता हूँ। राष्ट्रीयता के इतिहास 
में इस दल विशेष महत्व नही रहा हे । आजक्ल इस दल का अन्त ही हो 
गया हूँ । 


स्वतन्त्र दुल ---श्री राजगांपालछाचारी ने इस दल की अभी एक मास 
पूर्व स्थापता की हैँ। इस दल के प्रमुख नेताओं में राजा जी, श्रो मसानी तथा 
प्रो० रगा हैँ । इस दछ का उद्देश्य देश मे समाजवाद, सहकारी खेती तथा राज्य 
के बढते हुए प्रभाव-क्षेत्र का विरोध कर व्यवित की स्व॒तन्ब॒ता की रक्षा करना 
हूँ। स्वतत्तवा दल के घोषणा-पत्र को देखने से यही प्रवीत होता हैं कि यह 
केवल एक अनुदार दल नहीं है अपितु एक प्रतिक्रियादादी दल हैँ! इस दल 
का भविष्य क्या होगा यह कहना कठिन है । यह सम्भव हैं कि यह अन्य प्रतिक्रिया 
बादी दत्वी तथा दछों के साथ मिलकर देख्न में एक सगठित प्रतिक्रियावादी 
विरोध-पक्ष बनाने का प्रयत्त करे। 

साम्प्रदायिक दल :--अव तक जिन _राजनतिक दलो का वर्णन किया गया 
है वे किसी सम्प्रदाय विशेष के या घर्म-विशेष के ऊपर झ्राघारित नही है । परत 
इसके विष्रीत वे राजनैतिक तथा झ्राथिक कार्यक्रम को लेकर चलते है। ईप 
डिप्े उनकी सदस्यता भी किसी विश्वेत्र सम्प्रदाय या घर्मानुयामियों तक दी 


आरत में राजन तिक दछ ३७१ 
ही सीमित नहीं हैं । प्रत्येक भारतीय जो कि उनके कायक्रम तथा सिद्धाला 
भें विश्वास करता हैं उतका सदस्य हो सकता हैँ । इन दलोो क॑ ब्रतिरिकतर देश 
में कुछ प्रन्य दल भी हूँ जो कि साम्प्रदायिक हू । उद्ाहरणाथ हिन्दू महासभा 
अकाली दल तथा मुस्लिम लीग । भारतद्॒पष के विभाजत के पश्चात्‌ भारत में 
सुस्लिम लोग की शक्ति क्षीण हो गई हैं तथा यह समाप्तप्राय सी ही हैं । मुख्य 
मुख्य साम्प्रदायिक दलों का बणन नीचे किया सया है +- 


हिन्दू महासभा --इस झताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में जब अग्रेजी सरकार 
की नाति के फलस्दझप मुसलमानों क॑ नेता मुह्लिम छीग्र की स्थापना कर 
रहे थे उसी समय हिन्द हितो के रज्ाय हिन्दू महासभा का जन्म हुप्रा। 
यह दर आरम्भ में राजनंतिक न था । परन्तु इसका उद्देश्य हिंत्दुओ के 
| सामाजिक तथा सास्‍्कृतिक हितो की रक्षा करता था । छझारू शरू म॑ हिन्दू 
जनता इसकी ओर कोई विशेष आकपित नहीं हुई क्योंकि काँग्रेस का 
अत्यधिक प्रभाव था । परत्तु जैसे जैसे मुसल्माना में साप्रदायिकता की भावना 
बढती गई वंसे-वेसे हिन्दू महासभा वा प्रभाव बढा। परन्तु इतता होने पर भी 
हिन्दू महासभा कभी भी हिन्दुओ में ग्रधिक जनप्रिय न हा पाई। इसका बारण 
यह हैं कि हिन्दूजनना का यह विश्वास रहा है कि काँग्रछ उनके हितों का 
सरक्षण ठीक प्रकार से कर रहा है। इसके अतिरिक्त एक बात यह थी कि 
मप्रजी सरकार ने मुस्लिम लोग को मुमलमातो की प्रतिनिधि-सस्था माना 
परन्तु हिन्दू-महास॒मा के इस दावे को कभा भी स्वीकार नहीं किया कि यह 
हिन्दुओं की प्रतिनिधि सस्था हूँ । इसके बदले अंग्रजी सरकार सदा काँग्रस को ही 
हिन्दुओ की प्रतिनिधि मानती आई यद्यपि का्ग्रेस ने सदा सारे देश का प्रतिनिधि 
होने का दावा रखा । हिन्दू-महाठभा के नेताओं में प्रमुख नाम छाला ल्ाजपत 
राय, ५० मदन माहन मालवीय, सर्दामी श्रद्धानन्द डा० मु जे आदि के 
हैं। वतमात समय में इसक नेता वीर सावरकर, श्री आशझूत्रोष लाहिरी श्री 


भोपतकर आदि हैं । इस समय मी हिन्दू महासभा के अनुयायियों की सह्या 
बहुत अविक नही हैं । 


हिन्दू महासभा देझ् को झ्रसण्डता में विश्वास करती हें । इसलिए इसका 
सबस मुख्य उद्देश्य यह हूँ कि देश के विभाजन का अन्त हों और भारत तथा 
पाकिस्तान के स्थान में अखड भारत की स्थापना हो। इसका कहना हैँ कि 
दिस का विभाजन कांग्रेस की ही नीति का परिणाम हैँ । इसके अतिरिक्त 
पशपभा के अन्य मुल्य उद्देष्य निभ्वल्खित है --- 


इ्छर आरतीय संविधान तथा नागरिकता 


(झ) यह देझ में ग्रजातन्त्र की स्थापना करना धाहती हूँ जिसमें कि 
किसी मी प्रकार की जाति, वर्ग आदि का भेदभाव नही होगा। इस प्रजातल्व 
काआधार भारतीय सस्कृति होगी। देश के झन्दर एक न्याग्पूर्ण सामाजिक 
व्यवस्था की स्थापना होगी । 

(ब) देश की सेनिक शक्षिति को बढावा और इसलिए सब स्वस्थ नागरिकों 
को संनिक शिक्षा देना । 


(से) देश की झआधथिक, सास्कृतिक तथा भौतिक उच्त्ति करता। देन में 
जद्योग-घधों की स्थापना करना | 


(द) हिन्दू धर्म को रक्षा करना। 


(घ) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सब भ्रन्‍्य देशों से मंत्रीप्‌र्ण सम्बन्ध रखना तपा 
विश्व-शान्ति के लिए प्रयास करना । 


अगर हिन्दू-महासमा सामाजिक क्षेत्र तक ही अपने को सीमित रखती तो 
शायद अधिक लाभदायक काम कर सकती। परन्तु राजनेतिक क्षेत्र में इसकी 
नीति प्रतिक्षियावादी हँ । यद्यपि यह एक प्रगतिशील आधिक कार्यक्रम को 
अपना ध्येय वतलाती हूँ, परन्तु इसके अन्दर जमीदार, पूजीपति भादि को 
देखने से लगता हैँ कि इस क्षेत्र मं इसका काम विशेष हितो की रक्षा ही होगा। 


शष्ट्रीय रबय सेबक संघ --सथ को स्थापना सन्‌ १९२५ में डा० हेडगेवार 
द्वारा की गई थी । इसका मुख्य उद्देश्य हिन्दू सस्कृति, हिन्दू धर्म तथा हिन्दू 
राज्य की स्थापना था । इस दल का प्रारम्भ महाराष्ट्र में हुआ था तथा झनेक 
वर्षों तक इसका प्रभाव उसी प्रदेश में सी|मत रहा । परन्तु धीरे धीरे सघ का 
काम अन्य प्रदेशों में भी फेला। भारत के विभाजन के पर्चात्‌ साम्प्रदायिक 
दंगो के फलस्वरूप जो वैमनस्य का वातावरण उत्पन्न हुआ उसमे संघ डे 
विचारों तथा प्रभाव को प्रसारित होने का अवसर मिला। इस समय सघ हे 
नेता श्री योलदाल्कर हूँ । सघ का उद्देश्य इसके अनुयायियों के अ्रवूसार हिंद 
संस्कृति का पुनरत्यान है। यह अपने को राजनैतिक दल नहीं बतलाताग 
इसके राजन॑तिक उद्देश्य ही हैं' सघ का सगठन झधे सैनिक समठन हैं! 
इसका प्रभाव अधिकतर विद्यार्थियों तथा छोटे दुकानदारों में हैँ । 

आरतीय जनसंघ :--भारतीय जनसघ वास्तव में भारतीय ने ही 


शुक हिन्दू साम्प्रदायिक राज्वेतिक दल हैँ । इसकी स्थापना सत्‌ १९प 
+ स्वर्गीय डा० इ्यामाप्रसाद मृकर्जी द्वारा की गई थी । यह वास्तव में राफ्रीय 


भारत में राजनैतिक दक इछ३े 


सस्‍्वय सेवक सघ का ही राजनीतिक पक्ष है। जनसघ एक प्रतिक्रियाबादी 
दल है तथा सभी प्रगतिशील आर्थिक तथा सामाजिक सुघारो का व्यक्ति 
स्वातन्तय तथा भारतीय सस्कृति के नाम में विरोधी हैं $ 


इस दल के निम्नोवत मुख्य उद्देश्य हैं--(१) भारत की झल डता की 
पुनर्स्थापता, (२) भारत का राष्ट्रमण्डल से पृथककरण, (३) भारत का 
झार्थिक विकास तथा औद्योग्रिक उन्नति, (४) समाजवादी व्यवस्था तथा 
सरकारी खेती का विरोध; (५) क'इमीर का प्रइन सयूततत राष्ट्रमण्डल से 
वापिस लिया जाय; तथा (६) देद में भ्रल्पसख्यको के हितो का समुचित 
सरक्षण ॥ 


देश के कुछ भागो में विशेषत दिल्‍्छी तथा पजाब में जनसघ का प्रभाव 
बढ रहा हैं। 


सिख्ों के दल --स्खिो के प्र्दर एक भाग तो ऐसा हैं जो काँग्रेस में है 
तथा इस विचार का अनुयायी हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय सस्या हूँ तथा किसी 
साम्प्रदायिक सस्था की सिख-हितो के विद्येप रक्षार्थ आवश्यकता नहीं है ॥ 
परन्तु इस विचारधारा के भ्रनुयायियो के अतिरिक्त सिखो में दो दल हैं ॥ 
एक तो भ्रकाली दल हैं ।इसके नेता मास्टर तारासिह हैँं। यह दल साम्प्र- 
दायिक भावना से ओत प्रात हूँ। वह वाँग्रेस का विरोधी है। इसकी माँग 
सक्षेप में दह हूँ कि सिख-हिठो के रक्तार्थ यह आवश्यक हूँ कि सिख सम्प्रदाय 
की एक भलग सत्ता हो । इसको सबसे अधिक सन्तोष तब होगा जब कि एक 
सिलिस्तान बन जावे। अ्रकाली दल मुख्यत राजनंतिक हुँ । इसकी राजनीति 
का प्राधार धम हे । दूसरे दल के नेता महाराजा पटियाला हूं । इस दल का 


क्रय क्रम राजनेतिक नही हूँ । इसका प्रमुख उहूंइय सिखो की सास्कृतिक 
उन्नति हू । 


मुस्लिम लीग तथा अन्य मुस्लिम दलू --हम पिछले अध्याय में यह 
बतछा चक है कि किस प्रकार सन्‌ १९०३ में लोग का, जन्म हुआ। छीग 
आरम्म से ही एक प्रतिक्रियावादी तथा भरा ट्रीय सस्था रही हैँ ॥ इसका 
उद्देश्य 2324: रहा हैँ। इसका जन्म भारतीय राष्ट्रीयता के 
+ विवास में रोडे प्रटकाने के हेतु अंग्रेजों की कूटनीत द्वारा क्या गया था| 
कोई भी विदेशी दछासन भ्रथिक दिनो तक किसी देश को दासता में नही रख 
सकता हैं अगर वहाँ के निदासी एक होकर उसके विदुद्ध द्वोजावें। इस- 


लिए भप्रत्यन्त प्राचीव काल से ही सवत्र विदेशों घासको ने फूट डालने की नीति 
॥ 


| 


हि ॥ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


को अपनाया है / रोम के शासको ने अपने साम्राज्य में इसी नीति को अप- 
नाया था। इसको [>शां0७ 7४0 करेपा० की नीति कहते हैं। अंग्रेजों ने भी 
भारत में इसी नीति को भ्रपनाया और इसमें कोई सन्देह नहीं <कि बे इसमें 
अत्यन्त सफल हुये भ्रच्त में जब वे यहाँ से चले भी गये है, तब भी हम उनके 
प्रभाव से मुक्त नही हो सके है । 


लीग नें स्थापना के पश्चात सरकार के सम्मुख इस प्रकार की भाँगें रखी, 
जैसे कि मुसलमानों के हितों का सरक्षण ठीक प्रकार से हो, उन्हें बौकरियों में 
अ्रधिक स्थानत्र दिये जाँय, मुसलमानों के लिये अलग निर्वाचन क्षेत्र का मिर्माण 
हो इत्यादि ॥ क्योकि सरकार मुसलरूमानो को राष्ट्रीय आन्दोलन से अछूग 
शखना चाहती थी, इसलिये सन्‌ १९०९ पे मार्ले मिन्‍्टी सुधार द्वारा साम्परदा- 
यिक निर्वाचन का प्रारम्भ हुआ । परन्तु इस काल में देश में कई प्रसिद्ध मुसल- 
मान नेताओं ने छीय का साथ नही दिया । कछ प्रगतिशील विचार के नेताओं 
ने यह चेष्टा की कि छीय तथा काँग्रेस में मेल हो जावे ) कुछ सीमा तक इसमें 
सफलता रही | सन १९१५ में लखनऊ में काँग्रेसललीग कट हुआ । इसके द्वारा 
लीग ने स्वतन्त्रा की माँग को श्रपना भी उद्देश्य स्वीकार कर लिया तथा बाग्रेस 
ने पृथक निर्वाचन को मान लिया । 


जब यूड्ध के पश्चात देश में अ्रसन्‍्तोष बढा तथा काँग्रेस का आन्‍्द्रोडल और 
खिल्लाफत झ्रानदोलन हुये, उनका छोग ने विरोध नही किया । परन्ठु इस काछ 
में छीय से झ्रधिक प्रभाव ज्मायत-उछ-उल्माये हिन्द का हो गया भा । 


जेंसा पहुले दिखलाया जा चुका हैं सन्‌ १९२३ से भारत में करीबन चार 
वर्षों तक कई स्थानो में हिन्दू मुस्लिम दगे हुये । इन दगो का असली उत्तर- 
दायित्व जेंग्रेजी सरकार पर हूँ! इनका असर यह हुआ्ना कि जो हिन्दू तथा 
मुसलमानों के दीच सन्‌ १९१९ से एकता चछी आ रही थी बह दूट गई तथा 
मुस्लिम छीय पृनर्जावित हो गईं। परन्तु इस समय भो छोग के अन्दर दो 
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मारत में राजन॑तिक दल ३७५ 


विचारघाराएँ थी। एक तो कुछ मात्रा तक राष्ट्रीय थी, परन्तु दूसरी पूर्णतया 
साम्प्रदाधिक थो। जब सन्‌ १९२७ में साइमन कमोशन के आग्रमन की 
घोषणा हुई, उस समय साम्प्रदायिक भाग ने झपना एक अलग अधिवश्न 
किया तथा कमीशन के स्वागत में एक प्रस्ताव पास किया। इस समय उल्माओ 
में भी सात्रदायिकता की भावना बडी और उन्होने नेहरू-रिपोर्ट का विरोध 
किया। इस रिपोर्ट में सनुक्त-निर्वाचत क्षेत्रा क अनुमोदन किया गया था। परन्तु 
उल्माओ ने यह माँग रखी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिये। छीग के अदर 
प्रतिक्रियावादियो का प्रभाव बढता ही गया और इसका फल यह हुआ कि 
राष्ट्रीय विचार वाले इससे अलम हो गये। 


मुसलमानों में साम्प्रदायिक्ता बढती गई और इसका कारण अग्रेजी सरकार 
का इस विच्ञार-घारा को प्रोत्साहन देवा था। सन्‌ १९२९ में क्षो मोहम्मद अल्छी 
जिन्‍ना ने जो कि अपने राजनंतिक जीवन के आरम्भिक वपों मे राष्ट्रीयता वे 
समर्थक थे, लोग के लाहौर अधिवेशन में अपनी प्रसिद्ध १४ मांगे रखो जो कि 
]70पा7९७७ 90779 कहलाती है। ये माग नेहरू-रिपोर्ट को सिफारियो की 
पूणतया विरोधी हैं। इनमें से सुख्य निस्नलिखित थी -- 


(१) भारत का भावी विधान सघात्मक हो तथा झ्रवश्चिप्ट अधिकार 
प्रान्तो के पास हो। प्रान्तो को स्वायत्त-शासन का झधिकार हो। 


(२) सब विय्रान मण्डला में अल्पसर्यको के लिये स्थान सुरक्षित 
हा । केन्द्रीय विधान मण्डलो म मुसलमाना के लिय एक तिहाई स्थान 
सुरक्षित हो । 


(३) पृथक निर्वाचन प्रणाली हो । 

(४) सर नौकस्यो में मुसलमानों के लिये उचित स्थान हा । 

(५) मृसलमानों के धर्म, सस्कृति, भाषा आदि के सरक्षण का विधान 
द्वारा उचित प्रवन्य हो, आदि ७्‌ 


गोलमेज समाज में मुस्तिम छोग ने पूरी तरह से अंग्रेजी सरकार का साथ 
दिया । इसका फव यह हुमा कि अंग्रेजी सरकार ने राष्ट्रीय माँगो को यह 
कह कर ढुकरा दिया कि मूसतमान इसके विरुद्ध हैं। अंग्रेजी सरकार ने पूरा 
प्रयत्न किया कि हिन्द ठया मुसलमानो में समझोता न हो पाये । 


३७६ भारतीय संविधान ठथा नाग्ररिक्ता 


सन्‌ १९३४ में ऐव्ट द्वारा भारत में साम्प्रदायिकता को और ्‌ प्रोत्साहन 
मिला । जब काँग्रेस ने ऐवट के अन्तर्गत चुनावो के बाद कई प्रान्तो में पदग्रहण 
किया तथा मुस्लिम लीग की इस माँग को कि सयकक्‍त मत्रि-मडलू बनाये जाँय, 
स्वीकार नहीं क्या तो छीग ने मसल्मानो से कहा कि देझ्व में हिन्दू राज्य 
स्थापित हो गया हैँ तथा मृसल्माना क्य घमं, भाषा तथा सस्कृति सभी सकट 
में है । इस काल में देश भर में लीग का प्रभाव बढा । अधिकाधिक मुसलमान 
इसमें झ्राने लग। जब काप्रेस ने पद त्याग किया तब छागर नें देश भर में 
मुव्तिदिवस मनाया । 


इस काल में लोग की मागे उत्तरोत्तर बढती गईं | लीग नेताओं के भाषणो 
भें राष्ट्रीयता के विरद्ध बिष बढ़ता ही गया। उन्हाने कहना प्रारम्भ किया 
कि हिन्द तथा मुसलमान मिल कर नही रह सकते है । सन्‌ १९४० में श्री जिन्ना 
ने लोग के सभापति पद से भाषण देते हुए छाहौर मे कहा था कि हिन्दू तथा 
मुसलमान दोनो की सभ्यता, सम्कृति, भाषा और धर्म सब पृथक्‌ पृथक्‌ हूँ । 
इसलिए यह झ्राशा करना व्यथं हैं कि वेदोवो मिलकर एक राष्ट्रीयता को जन्म 
देगे। उनका इतिहास भिन है, उनकी प्रेरणा के स्रोत भिन्न है । इस अ्कार हम 
देखते हैँ कि लीग अ्रधिकाधिक राष्ट्रीयता की भ्त्रु होती जा रही थी | इसकी 
माँगे बढती जा रही थी। भव यह केदल विशेष प्रतिनिधित्व या नौकरियों में 
अधिक स्थानों की ही माम्र कर सतुष्ट न थी परन्तु अब यह कहने रूग गईं थी 
कि मूसमलान एक अछग राष्ट्र है। इसके बाद यह स्वाभाविक था 80५ सरा 
कदम यह होता कि मुसलमानों का एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो। लाहौर अ| 
में ही सीम ने यह प्रस्ताव पास किया कि देश के वे भाग जिनमें मुसढमानो 
का बहुमत है स्वतत्र राज्य माने जाँय | 


स्बंप्रथम सन्‌ १९३० में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन म सर मोहम्मद 
इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक ग्लग राज्य की मार की थी। इसमें 
उनके अम॒सार पजाब, उत्तर-पश्चिमी सी माग्रान्त प्रदेश, सिन्ध तथा बलूचिस्तान 
सम्मिछित होने चाहिये थे । तीन वर्ष बाद इगलेड में कुछ मुसलमान विद्याथियो 
ने एक पुस्तिका में यह सुझाव रखा कि उपरोक्त प्रान्तो का एक अलय राज्य 
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हो। इसको उन्होने पाकिस्तान! कहा। इसके अतिरिक्त बंगाल तथा झासाम 
कर हँंदराबाद को भी दे मुखलूमातो के स्व॒तन्त्र राज्य बनाना चाहते थे ९ 

इस प्रकार पाकिस्तान को साँग ने जन्म लिया। परन्तु पहले-पहल यह 
एक अस्पष्ट विचार था। धीरे-धीरे छीग के नेताओं के मस्तिः्क में इसकी 
रूप-रेखा स्पष्ट होने लगो । रात और दिन उन्होने इसका तारा छऊूगाया $ 
साधारण मृसलमान इतना झविक प्रमातित हुआ कि वह और सव कुछ मूछ 
गया। सन्‌ १९४१ में मद्धास अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान को प्पना 
उद्देश्य स्वीकार किया । जब सन्‌ १९४२ में "भारत छोडो' आन्दोलन हम्ना तो 
लोग नें मुसलमान जनता से कहा कि इसका उद्देश्य भारत में हिन्दु-राज्य 
स्थात्रित करना है, इसलिये इसमें सहयोग न दो।॥ मुसलमान इस झान्दोझूव 
से अलग ही रहे । 

सन्‌ १९४२ से १९४६ तक काँग्रेस ने लीग के साथ समझौता के लिये 


कई बार वार्तायें की परन्तु सफलता भ्राप्त न हुई । राजा जी, श्रो भूलामाई 
देसाई तथा अन्त में गाँघी जी सभी असफल रहे । 


जब सम्‌ १९४६ में “कंविनेट मिशन! भारत में आया तब मुस्लिम लीग ने 
उसके सामने यह माँग रखी कि उत्तर-पश्चिम में पजाव, उत्तप्र-पश्चिमी सोमा 
प्रान्त सिन्‍न्ध तथा बलूचिस्तान और पू्वे में वगाल तथा आसाम पाकिस्तान में 
सम्मिछित किये जारय। पजाव से तात्पयं कास्मीर से भी था । लोग यह जानती 
थी कि इतना सब मिलना असम्भव हैँ! परन्तु दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हो 
गया था बिना लीग को सन्तुष्ट किये भारत को वैधानिक समस्या हल नहीं 
हो सकती हूँ। लीग अपनी स्थिति से किसी भी प्रकार हटने को तैयार नहीं 
थी | पहले तो काँग्रेस विभाजन के लिये प्रस्डुत नही थी। परन्तु धीरे-धीरे उसने 
अवश्यम्मावी को स्वीकार कर लिया ( जब जुलाई १९४७ में ब्रिटिश पारलिया- 
मेण्ट ने भारतीय स्वतन्त्रता एक्ट पास किया तब भारतवर्ष में दो उपनिवेशों की 
स्थापना की गई--भारत तथा पाकिस्तान । 

इसके पश्चात यह स्वामाविक था कि लीग के सव नेता पाक्स्तान चले 
जायेँ। मारत में लीम का प्रक्ट प्रभाव कम हो गया ॥ कुछ नेताओ ने यह प्रयत्त 
किया था कि मुसलमानों का फिर से नए रूप में सगठन किया जाए त'कि उनके 
राजनैतिक ओर सॉँस्कृतिक अधिकार सुरक्षित रहें परन्तु अधिकाँश शिक्षित 
मुस्लिम वर्गे किसी ऐसे अछग दल को स्थापना के पक्ष में नहीं हूँ । 


छीग के श्रतिरिकत भारत में मुसलमानों के कुछ झन्य दल भी ७» हे हैं। 
ब्रिटिश युग में मुस्लिम जनता के ऊपर इसका प्रभाव छीम की अपेक्षा अत्यन्त 
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कम था। ये दल सदा से राष्ट्रीय विचारों के रहे है। इन्होने कार्ग्रेस का सदा 
साथ दिया और विमाजन का विरोध किया। स्वतन्त्रता के बाद नारत में 
मुस्लिम जनता के ऊपर इनका प्रभाव पहले से कूछ बढ गया हैं। इन दलो 
में मुख्य जमीयत-उल उल्माये हिन्द, अहरार दल, मोमिन दल तथा शिया 
दल हू । 
हमारे देश में चाहे हिन्दुओ के साम्प्रदायिक दल हों भ्रयवा मुसलमानों 
के, दोनो के डिए कोई स्थान नही हूँ । साम्प्रदायिकता केवल राष्ट्रीयता के ही 
पविकास में बाघक नही हें वर॒न यह देश्व म प्रगतिश्ीलता की भी झत्रु हैं। धर्म 
मे नाम से प्रत्येक सुधार का विरोध करना साम्प्रदायिक दलो का काम रहा हैं। 
इसलिए भ्गर भारतीय जनता ग्रागे बढना चाहती है तो उसे इन साम्प्रदायिक 
दलो की ओर से म्‌ह मोड लेना चाहिए। 
प्रश्न 
(१) काग्रेस के क्या उद्देश्य है? सक्षेप में इसका इतिहास लिखियें। 
(२) प्रजा समाजवादी दल का किस प्रकार जन्म हुआआ तथा इसे क्या 
उद्देंदय हैं? 
(३) साम्प्रदायिक दलछो के ऊपर एक निवन्ध लिखिए । भारत में इनका 
जया भविष्य हूँ ? 
(४) साम्यवादी दल पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 
थि० पी० १९५३) 


अव्याय २१ 
धर्म तथा घार्मिक आन्दोलन 


धर्म तथा जीवन में इसका महत्व --साधारणत धर्म छब्द का सात्पय 
किसी विशेष प्रकार से किसी देवी देवता या ईश्वर की उपासना करना समझा 
जाता हूँ। इस प्रर्ध में यह व्यक्ति तथा ईइवर के मध्य सम्बन्ध है। परन्तु 
व्यवहार जयत में घर्म इससे कही झ्धिक व्यापक अर्थ रखता है । घर्मं से तात्पय 
न केवछ एक विशेष प्रकार की पूजा-विधि या उपासना का का ही समझना 
चाहिए परन्तु वह यथार्थ मे एक जीवन का ढंग (8 ७४४ 0 6) भी हूँ। 
प्रत्येक देश मे मलूग-पलूय जोवन की दणायें होने के कारण अलग-प्रछूग बातों 
उचित या प्नुचित समझी गई हैँ। धर्म से तात्पर्य इन सब॒ बातों से समझा 
जाता हूँ। इस प्रकार धर्म जीवन में एक प्रकार का नियन्त्रण हे। यह सिख्चछाता 
हूँ कि जीवन में क्‍या करना चाहिए और क्‍या न करना चाहिएं। यह कुछ 
नेतिक नियमों का पालन आवश्यक वंतराता हैँ । ये सदाचार के नियम प्रसन्नता- 
भ्राप्ति के साथन हैं परन्तु इनके पालन से न केवल इस ससार में पर म॒त्योपरान्त 
भी सुख प्राप्त होता है! 

_ घर्म की उत्पति कमे हुईं? इस प्रश्न का विवेचन करना यहा हमारा 
उर्ददय नहीं हे। कुछ विद्याना के अनुसार धर्म का जीवन में झ्त्यन्त महत्व हूँ । 
वह हमें सदचार की ओर प्रेरित करता है। वह मनुष्यों के भ्रन्दर सामाजिक 
गुणों को पेंदा करता हूँ। धर्म हमें दया, त्याग, तपस्था, सहानुभूति आदि गुणों 
से विमूधित करता है। यह मनुप्य को मनृष्यो के प्रति प्रेम सिखछाता हैं, क्योकि 
मनुष्य एक ही ईश्वर की सन्‍्तान हैं। इनके अनुरूप समाज के विकास म॒ घर्म 
में भ्रत्यन्व महत्वपूर्ण भाग लिया हे । मनुष्य के अन्दर जो वैतिक भावना हैँ वह 
धर्म ही छो देन हैँ ॥ 

इन विचारों में सत्य का वडा अद है । इस दृष्टि से ससार के समी 
धर्मों में मूल बातें एक हो है इसलिए उनमें यथाय॑ में कोई भेद नही हैँ। रोई 
भी धर्म यह नहीं घिलछाता कि असत्य भाषण करो। कोई भी धर्म देया के 
स्थान में निर्देयता नहों सिवत्ाता हूँ। इस प्रवार समो धर्म व्यक्ति कोउन 
शुणों को प्राप्त करने को कहते हैँ जा कि सकछ सामाजिक जीवन के लिए 
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आवश्यक है। प्रत्येक धर्म किसी न किसी रूप मे एक झअलौक्कि तथा भ्रमानवीय 
शवित में विश्वास रखता हैं । यह शक्ति सर्वोच्च, सरवशवित्शाली, जगत का झ्रादि 
कारण सानी गई हू। इसके रूप के दिपय में प्रत्येक धर्म में अलग भ्रकृम विच)र 
है। धर्मों मे श्रापस में उपासना की विधि के विषय मे भी भेद है। परन्तु विभि- 
बताओ के होते हुए भी उनमे बहुत भ्रधिक मात्रा तक समानता हूँ। 


धर्म के कारण समाज में जहाँ एक ओर अच्छाइयाँ आईं वहाँ दूसरी ओर 
कई बूराइयाँ भी झआई। विभिन्न धर्मों के अनुयायियो ने एक दूसरे के विरुद्ध 
जो कुछ क्या हैँ वह अवर्णनीय हैँ। योरोप में कंथोलिकि धर्मावलग्वियों ने 
प्रोटेस्टेग्टो को झाग में जिर्दा जलाया। मृसलमानों ने धर्म के नाम में अन्य 
धम्म के मानने वालों को तलवार के घाट उतारा, ईसाइयो ने इसी प्रकार के अत्या- 
चार क्ए। सभी धर्म ने दूसरे धर्मों के समर्थकों पर ज्व अवसर मिला कुछ 
न कुछ प्रत्याचार विए है। हमारे ही देश में, हमारे ही जीवन में, धर्म के 
नाम में हिन्दू तथा मुसलमानों ने जो वुछ एक दूसरे के विरुद्ध क्या वह 
विदित हूँ। 


_ धर्म समाज की प्रगति में कई अवसरो पर बाघक रिद्ध हुआ हैँ। यूरोप 
में जब पर्द्रह्वी तथा सोल्हवी श्तावदी में दंज्ञनिकि काल (806॥॥0 
4त0ए॥60 86) पँछ रहा था, धर्म ने इसका विरोध क्या तथा इसको 
अधामिक बतलाया। इसी प्रकार सब देशो में धर्म किसी भी प्रवार के परिवर्तन 
के विस्द्ध रहा है। धर्म के नाम में समाज में स्घरो का दिरोध बिया गया 
आज भी हमारे समाज में रुघ'रों का विरोध क्या जाता है। झ्राज भी हमारे 
हमारे समाज में कई छोग हरिजनों को अथवा रित्रियो की झवरथा में किसी 
प्रकार के सुधार के विरोधी है वये कि उनके झनुसार यह हमारे धर्म के विस्द्ध 
हू। धर्म अम्धविश्वास का जन्मदाता है। यह मानूस्कि दासता को जश्म देता 
हैं तथा विचारो की रदतज्ञता का झत्र है। धर्म वा भ्राधार विश्वास है, न कि 
बुद्धि । हमारे समाज में वाल विवाह, पन्विदाह, पर्दा-प्रथा रब घर्म के नाम में 
उचित बतलाये जाते है। धर्म वे ही नाम में दिधवा विवाह, स्त्रियों की रिक्षा, 
उम्को अध्वितर प्रदान करता आदि का विरोध क्या जाता हूँ। भारत में 
कुछ वर्ष पूर्व तक सम्‌द्र यात्रा करना पाप रुम्झा जाता था। बहुतो ने इसी 
कारण विदेश यात्रा ही मही की। जिग्होने की भी उनमे से बहुत से लोगो ने 
भारत प्राकर प्रायश्चित कया। धर्म सकीर्णंदा का स्रोत हें। 
घममे समाज को विभिन्न वर्गों मे वाँट देता है। इस प्रकार सामाजिक 
एकता नष्ट हो जाती है। हिनदु:समाज में वर्ण-व्यवस्था ने समाज को अत्यस्त 


धघमं तया धामिक आन्दोलन इ्ट१श 


डक्तिहवीन कर दिया। परन्तु आज भी ऐसे छोग हैं जो किइस ग्राचीन व्यवस्था 
को धर्म के नाम में ठोक बतलादे हैं। हरिजनों की अवस्था कितनी शोचनीय है ? 
इसका उत्तरदायित्व हिन्दू धर्म पर हैँ। 


धर्मे आर्थिक प्रगति में वाधक हो जाता है। मह समाज मे प्रत्येक्ष वग का 
बच्चा तथा घघा निश्चित कर देता हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि मनुष्य को 
स्वतवतापूवक अपनी इच्छानमार कोई व्यवसाय करते का अवसर नही रहता 
है। इसके अतिरिक्त धर्म के ही नयम में बहुत से लोग पुरानी आर्थिक व्यवस्था को 
ठीक बतलाते हैं। इसमें कसी भी प्रकार का परिवतेन ईब्वरीय विधान का 
विरोध बतलाया जाता है। 


धर्मों ने साँसारिक कार्यों के प्रति विरक्ति तथा उदासीनता छिखलायी हैं। 
अगर जीवन का सर्वोच्च रुक्ष्य मुक्ति है तो फिर इस ससार में सब कुछ मिध्या 
है। ऐसी शिक्षा का प्रमाव स्वाभाविक हैँ कि ससार के प्रति उद्ासीदता होगी 
धर्मों ने 'मगोप ही परम सुख हैं” सिखलाकर मनुप्यो को आर्थिक जीवन 
सुधारने से रोका हूँ । 

धर्मों ने राजनंतिक क्षेत्र में भी प्रगति के मार्ग में बाघा पहुँचाई हैं। एक 
ही देश में अछूण-अऊग धर्मों के ग्रनुयायी मिल-जुल कर नहीं रह पाये। हमारे 
देश में धामिक-विभेद के कारण विदेशी शासन ने सुखपूर्वक राज्य किया। 

भारतीय जीवन में घर -भारतीय जीवन में धर्म का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण 
स्थान हूँ। बहुधा यह कहने हुए सना जाता हैँ कि पश्चिमी सम्पता तथा 
भारतीय सम्यता में सबसे बडा अन्तर यह हे कि पश्चिमी छोग भोतिकवादी 
हूँ जब कि भारत में सवआध्यात्मवादी है। भारतीय साँसारिक माया-मोह से 
विरकत हूँ ह विदेशिया ने भी इस प्रकार वी बातो का काफी प्रचार क्या हैं। 
किसी ने लिखा हे कि भारत में अपड क्सिान भी पहुँचा हुआ दार्शनिक है। 
हम लोग एसी बातें सुन-सुनकर खूब गवे का अनुभव करत हैं। यथार्थ में 
बात यह हूँ कि हमारी घामिकता हमारी झत्रु हें। इसके कारण हम २० थी 
जवाब्दी में मब्यकालीन दातें करते है। जब सारा ससार तेजी से आगे बढ 
रहा है तब हम धामिक सकीर्णता तथा अन्ध-विश्वासों को ही सब-कुछ समने 
चेंठे हैं । धर्म का इतना अधिक प्रभाव बहुत अधिक माना तकअशिक्षा का परिणाम 
हैं। धर्मं से अं आज हम बाह्य आडम्बर मे लेते हैं! धर्म के ताम में भारत में 
साम्प्रदायिक दगगे और वे मेल विचाह होते है, हरिजनो के साथ बुरा व्यवहार 
क्या जाता हैं। धर्म के नाम में ही विधवाओ को विवाह का अधिव्गर नहीं 


इ्टर भारतोय सविधान तथा नागरिकता 


दिया जाता,यद्यपि पुर्ष एक से अधिक विवाह कर सकता है । धर्म के नाम में पण्डित 
तथा प्रुजारी और मुल्छा और मौलवी भोली भाली जनता को लूटते हैं। सक्षेप 
में, धामिक्ता कोई बुरी वात नही परन्तु घामिकता का अथ ग्राउम्बर तथा 
कुसस्कार नही होना चाहिये। 

आरत के मुख्य धर्मों का वणन किया जाता हैं -- 


हिन्दू-धर्म --भारत में जनता का अधिकाझ भाग हिन्दू धम का अनुयायी 
है । इसको शाइवत धर्म कहा जाता है। इस ग्रथ में यह ठीक है कि आज 
जितने भी धर्म प्रचलित हैं उनमे यह सबसे प्राचीन है। इसके अनुयायिया 
की सरूया करीडो में हें। करीवन ससार की जन-सख्या का पाँचवाँ भाग इसको 


मानता है। 


हिन्दू धम्र के अन्दर कई मतमतान्तर हूँ । इस कारण इसकी परिभाषा 
करना असम्भव हूँ क्योकि इसके अन्तर्गत ही कई विभेद हैं। इसका कारण यह 
है कि समय की गति के साथ-साथ मौलिक हिन्दू धम मे कई बाते जुडती 
चली ग्रद। 
हिन्दू धर्म का स्रोत वेद हैं। ये चार है--ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा 
अथववेद । हिन्दुओं का विश्वास हैँ कि वेद किसी मनुष्य को कृति नही परन्तु 
भगवान के मुख से प्रक्ट हुए हैं। यथाथ में वेद उन स्तुतियो के सग्रह हैं जिनवे 
द्वारा आय लोग अपने देवताओ की उपासना करते थे। आर्य प्रकृति-पूजक थे। 
वेदों में सूर्य, इन्द्र, वरुण, झग्नि वायु आदि की स्तुतियाँ है ।! यह स्वाभाविक 
हैं कि कृषि प्रधान देश में प्रकृति की इन झ्क्तियो की उपासला की जादबे। 
आर्य छोग इनको प्रसन्न करने के लिये यज्ञ करते थे। आरम्भ में झ्रार्यों का विचार 
था कि ससार की देवताआ ने ही सृष्टि की ह। आये इन विविध देवताआ की 
उपासना इसलिए करते थे ताकि उन्हे ससार में सुख मिले और मृत्योपरान्त 
भी उन्हे कप्ट न हो इस समय यह विचार हो गया था कि मरने के बाद 
पुष्पात्मा व्यक्ति तो स्वर्ग को जाते है और दुरात्मा नरक में जाते है । 
है? 2: विज 2 किन 2 
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घर्म तथा धामिक आन्दोलन ३८३ 


इर्ने झरने ग्रार्यों में इस विचार का आविर्भाव हुआ कि इत विविध देवताओं 
के पीछे एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति हु और झन्य सब झक्तियाँ उसी के विविध 
रूप हैं। उसको एक स्थान पर तत्‌ एकर्म' कहा गया हैं। यह सर्वोच्च शर्क्ति 
स्वयभू हूँ और सारी सूप्टि इसी से जन्मी हैँ। 


पहुले-पहल आये अपने देवताओ को प्रसन्न करने के लिये उन्हे झन्न तथा 
घी चढाते थें। परन्तु कालान्तर में पुजा का टय अधिकाधिक जटिल हो गया। 
बडे-वड़े यज्ञ होते लग। इनको करने के लिये विज्ञेप पुरोहित वर्ण का भी जन्म 
हुग्रा। इस प्रकार क्मे-काडो की वृद्धि हुई। इस काछ में यह विश्वास भी 
उत्पन्न हो गया था कि यज्ञो के द्वारा जो कुछ चाहो वह करामा जा सकता हैं । 


एक ओर तो कर्मकाण्ड की वृद्धि हो रही थी, परन्तु दूसरी ओर इसके 
अ्रतिक्रिया-स्वरूप उपनिषदो के विचारा का जन्म हुआ। उपनिषद्‌ का अर्थ स॒प्त 
विद्या या रहस्य से है। यह विद्या सर्ववाधारण के लिए नही थी परन्तु गुरु 
द्वारा केवल उन्ही को दी जातो थी जो कि इसके योग्य समझे जाते थे। उपनिषदा 
में कर्मृकणण्ड के ऊपर कोई महत्व नहीं दिया गया ह।ये मुख्यत दशन (छ00- 
50.79) के प्रथ है। इनमें भुख्य विचार यह है कि ब्रह्म ही चरम सत्य हैँ! 
उपनिपषदों की चरम शिक्षा है कि “मै ही ब्रह्म हूँ । 


, उपनिपदा के विचारा का सावारण जीवन में अविक्ष प्रभाव नही हुआ झा और 
कर्मकाण्ड ददता ही गया। नए-नए यज्ञ निकल और उनको करने की नई विधिया 
पुरोहितों ने निकाली । यज्ञो में बलिदान बहुत होने छूगे । इस प्रकार वाह्माडबर 
पर अधिक जोर दिया बया। हिन्दू घर्म की ऐसी अवस्था देखकर इनमें सुघार 
के उद्देश्य से जेन तया बौद्ध घर्मोका जन्म हुआ। (इनका वर्णन वाद को किया 
गया है)। इन दो नए घर्मों के प्रभावस्वस्य हिन्दू घर्म में कई परिवदन हुए। 
थे इस कारण भी किए गए ताकि छोग पुराने घर्म को विल्कुल ही छोड न दें। 
इसलिए हिन्दू धर्म में नए देववाओ की सृष्टि की गई--आझिव, विष्णु तथा देदी। 
इन वीनो दे अनुयाधियों ने अछग-ग्रलूथ मठ चल्ाएं। परन्तु इसके साथ ही साथ 
यह नहीं भूलनप चाहिये कि ये सव नए मत हिन्दू-धर्म की शाला मात्र हैँ। 
यज्ञो वें स्थान में भक्ति की महिमा बढ़ने रूगी। स्वयें-प्राप्ति का साधन इन 
देवी-देवताओं को असकह्ृता हो गई। 


हिन्दू धमकी दो विशेषताये हैँ एक तो यह किकाई एक व्यक्ति इस घर्म 
का सस्थापक नही कहा जा सकता हू तथा दूसरे प्रत्वेक हिन्दू एक ही सिद्धान्तो 


ज्टीड भारतीय संविधान तथा नाग्ररिकता 


का माने यह आवश्यक नहीं है। परन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जिनको प्रत्येक हिन्दू 
समानता हँ--वेदो की श्रेष्ठता, आत्मा की अमरता, ईश्वर की सत्ता तथा 
कर्म वाद में विश्वास॥ इसके साथ साथ सभी हिन्द पुनर्जन्म में विश्वास रखते 
हैं। एक विशेष देवता का भक्त होते हुए भी वे अन्य देबताओ के प्रति श्रद्धा 
रखते है। वे यह भी मानते हैं कि सब दवी-देवता एक ही परम-ब्रह्म क 
विभिन स्प हूँ। 
 ज्ञैन धर्म --यह वैदिक वर्म की एक शाला नही है। शायद उत्तर वेदिक 
काल में इसका आरम्म हुआ। परन्तु ई० पू७ छठी शताब्दी में महावीर द्वारा 
इसको पुनर्जीवित किया गया। महावीर जेता के आदि गुरु नही हैं। वे चौबीसवें 
तीर्यकर माने जाते हँ। महावीर का जन्म करीबन ५४० ई७ पू० में हुआ या 
और इनकी मृत्य करीबन ४६८ ई० पू० में हुई । इनका जन्म राजघराने में 
हुआ था परन्तु उन्हाने करीबन तीस वध की आयु में सब कुछ त्याग्र दिया 
तैरह वर्ष की तपस्या के पश्चाट उनको ज्ञान आप्त हुआ और वे “जिन! 
हो गए। इसका प्रथं झ्रात्म विजेता से हैं। इसी से जेत शब्द निकला हे। 
जैन धम का भारत के बाहर किसी भी देशो मे प्रचार नहीं हुआ और भारत 
में भी यह कभी बौद्ध घर्मं की तरह छोक-प्रिय नहीं हुआ। काछान्तर में जैनिया 
के दो भाग हो गए--इवताम्बर तथा दिग्रम्बर। इ्वेताम्बरा के सांघु केव 
इवेत वस्त्र घारण करते है। उतकी मूर्तिया भी सफेइ वस्त्रा से ढेंकी रहता 
है परन्तु दिगम्बर जैनियो के सम वस्त्र हीन रहते हैं क्पांकि उतका यह विदवास 
हो कि किसी भी वस्तु का अपने पास होना निर्वाण प्राप्ति के माय में बाघव 
ह। 

जैन घर्म जीव (57) तथा अ्जीव (॥8८7) में विश्वास करता 
हैँ । परन्तु इसका हिन्दुआ की तरह ईइवर में विश्वास नहीं है। जीव शाश्वत 
हैं। यह पुनर्जन्म में भी विश्वास करता हैं और इसके साथ-साथ कर्मवाद का 
भी मानता हू। जीव को अपने कमों के अनुमार अच्छे या बुरे फल भोगने 
पड़ते हूँ । जैन धर्म अहिंसा पर बहुत झधिक जोर देता है। छोट से छोटे जीव 
की हिसा भी महापाप हूँ /! जैनिया के अनुसार ससार से किसी वात का भी 
रूगाव नहीं होना चाहिये। श्रमर जीवन का चरम उद्देशय प्राप्त करना हूँ ता 
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धर्म तथा घामिक आन्दोलन 


कण 


<५ 


खैराग्य का राम्ता अपनाना चाहिये। केवल इसी मार्य स ऋत्मा को क्द॒त्यज्ञान 
की प्राप्ति होगी । यह वह अवस्था हूँ जब आत्मा प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण हो जाती 
हैं। इस अवस्था वा निर्वाण वहा गया हे। इसके लिये तीन चीजे आवश्यक 
बतलाई गई ह--समभ्यक् दशन, रुम्यकज्ञान तथा सम्यव चरित्र। मम्यव्‌ दर्सन 
में तात्पयं इस धर्म की शिक्षाओं में पर्ण विश्वास से हूँ। सम्यकत ज्ञान का झर्थ 
शीक ज्ञान से है और सम्यक चरित्र का अर्थ सदाचार से है। इन तीनो का 
प्रिरत्न” कहा जाता हं। इनक पालन करन म॑ जीव कम के बन्धचना न 
मक्‍त हा जावेया और उसका निर्वाण की प्राप्ति होगी । 


इम प्रकार हम देखते हैँ कि जन धर्म न वेदों को मानता हूँ, न इसमे यज्ञा 
के लिये स्थान हूँ और न यह हिन्दू समाज वी वर्ण-ब्यवस्या को ही मानता हूँ। 
अभी तक भारतवर्ष में कई छाग इस घर्म को मानते परन्तु उनका सख्या 
अधिक नहीं हूँ। 


बौद्ध-धर्म --इस धर्म के सस्थापक्त गौतम वद्ध थे।उतका जन्म कपिल- 
चस्तु में ई० पूृ० ५६३ में हुआ धा। उनका जन्म भी राज़घराने में हुआ था 
३१७ वर्ष की आय में उनका विवाह एक मसुन्दरी राजकन्या के साथ कर दिया 
गया। इससे उनके एक पुत्र भी हझा। परन्तु गौतम ससार से विरक्‍त हो गए 
और एक दिन उन्हाने चुपचाप राते को गृहत्याग कर दिया। पहले उन्हानें जगलू 
में जाकर घोर तपस्या की । परन्तु इसस शरीर के अ्रशवत हा जाने के अतिरिक्त 
और कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होने इस प्रकार की शरीर को कष्ट देने वाली 
सपस्या को छोड़ कर ध्यान का मार्ग अपनाया और इस वार इनको ज्ञान प्राप्त 
हुआ और वे बुद्ध हा गए। वद्ध ने अपने घर्म का प्रचार आरम्म किया। उनवी 
शिक्षा भी कर्मकाण्ड के विरुद्ध हें। बुद्ध का धर्म बहुत सरल था। उन्होंने नत्ति- 
कता प्र विशेष जार दिया। उनके बहुत से अनुयायी हो गए। उनके जीवन 
काल में ही उन धर्म का बहुत विस्तार हुआ। बाद को तो यह भारत के बाहर 
कई दशो में फ़ठा। चीन, निन्बत, जापात, छूवा, वर्मा तथा मध्य एशिया 
तक में यट घ्मे फंडा। भारत के अन्दर भी इसका खूब प्रचार हुआ। चुद्ध 
भी महावीर की तरह वर्णन्यदस्था में विस्वास नहीं करते थें। उनकी शिक्षा 
बिना कसी भेद भाव के सवा के लिये थी। यथाययं में जैन घर्म तथा बौद्ध घ॒र्म 
सुधार-प्रान्दोलन थे । उस समय हिन्दू धर्म में कई बुराइयाँ आ गई थी और 
उन बराइया को दूर करने के लिपि हो ये दो वर्म चछे थे॥ उस समय यज्ञो में 
बहुत अधिक बलिदान कौ प्रया चल्ठ गई थी। इन दोना घमों ने इसका विरोप 
किया और अहिसा को परम धर्म बसत्तया। 


फा० रध 


इ्टर भारतीय सविधान तथा नागरिकता 
बुद्ध ने ध्यान द्वारा चार मुख्य सत्या का ज्ञान प्राप्त किया और जनसाधारण 
के हिताथे इनका हो उपदेश लोगा का दिया। ये निम्नलिखित है --- 

(१) जीवन दुखमय हूँ। 

(२) इस दुख का कारण अविद्या हूँ। 

(३) यह दुख दूर किया जा सकता हूँ। क्याकि अगर इसके कारणों का 
नप्ठ कर दिया जावे तो यह दुख भी नप्ट हो जावेगा। निवाण के लिये जन्म 
तथा मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना चाहिये। 

(४) दुख का हठाने का उपाय सम्यक्‌ ज्ञान (प्रज्ञा) प्राप्त करना हैं। 

बुद्ध की शिक्षाआ में सदाचार को प्रमुख बतलाया गया है। इसकी प्राप्ति 
के ल्यि शरीर को कलेश या दुख नही देना चाहिये परन्तु बृद्ध ते दुख दूर करने 
के लिये आठ बाते बतलाई हू। इनको भ्रष्ट मार्ग (द्िशाए06 9०07) 
कहते हूँ । ये श्राठ बाते निम्नलिखित हू शील या सदाचार, प्रज्ञा या सम्यक्‌ 
ज्ञान, समाधि या सम्यक ध्यान, सम्यक वाक्‌, सम्यक आजीविका, सम्यक्‌ प्रयास, 
सम्यक विचार तथा सम्यक विश्वास ॥7 

बद्ध का देहान्त ई० पू० ४८३ में ८० वर्ष की अवस्था में कुशीनारा नामक 
स्थान में हुआ। 

कालान्तर में बौद्ध धम कई सम्प्रदाया में बेंट गया। इनमें से प्रमुख हीन- 
यान तथा महायात है। इन दो शब्दा के ठीक अथ के विषय मे सन्‍्देह हूँ। 
शायद हीनयान से तात्पर्य नीचा और महायान से उच्च का होगा। हीतयान 
वग के अनुयायी बद्ध को न ईश्वर का अवतार मानते है और न उनकी पूजा 
करते । वे बुद्ध को एक मनुष्य मक््तते है जिनमे कई दंवी गुण थे। परन्तु महायान 
वर्ग वाले बुद्ध की पूजा करते हँ और उनन्‍्ह ईश्वर मानते हैं। इस प्रूजा के 
फलस्वरूप थे सोचते है कि निर्वाण की प्राप्ति होगी। महायान के_ ऊपर 
हिन्दू घमं का प्रभाव प्रत्यक्ष है। एव विद्वान के अनुसार इसमें भक्ति के मागे 
का प्रभाव दृष्टिगोचर हूँ। 

इस्लाम धरम --भारत के मुसलमाना का धर्म इस्काम कहलाता हूँ? 

यह धर्म भारत में पैदा नहीं हुआ परन्तु बाहर से भारत में आया। इसकी 
स्थापना अरब में हजरत पैगम्बर दायरा की गई थी। पैगम्बर का नाम मोहम्मद 


> 

१ सूबिवा के लिए इनका अगरेजी ग्रनुवाद यह हूँ प्य्ठा)0 ७००07८*. 

डी ॥0096व8०, एड़ी; ०णा०्शावगग0ग, गहतः इटली, काड्डा। ॥0 ला 
छ0ण्ठे, घड्टी): <िण7५, डाहाँंग गयाधवेशि655, घड़5 2500 5 


घम तथा धामिक झान्दा लून सेट 


था। उनका जन्म ७७० ई० मे हुग्ना था। उनका देहान्त ६३२ ई० से हम्ना। 
छाटी उम्र से ही मोहम्मद साहव वी एकान्त में रहने और साचने की आदत थी। 
वे अपनी साथिया से कटतें थे “मनुप्य केवल खेल-कूद मे समय नप्ट करने 
के छिये नही परन्तु अन्य उच्च कारें के लिए बनाया गण है ५ 


इस समय अरब मे सुख ठया शान्ति का नाम न था। अरब वी जनसंख्या 
कई कजीला (77०85) में विभाजित थी। ये आपस में लड़त रहते थे। 
इन लडाइया में जो लोग पक्रडे जाते थे उनको दास बना लिया जाता था। 
जौरता वी अवस्था भी अच्छी नही थी। लडकियों को मार डालने का 
रिवाज था। शराब प्रीने का रिवाज खूब प्रचलित था। भ्ररव इस समय 
मृति-पृजक थे। प्रत्येक्त कबीले के अलग-अलग देवता थे। इनकी कल संख्या 
कई हजार होगी। अरुद के कछ भागो में यहूदी धर्म तथा ईसाई घर्म प्रचलित 
थे। इन दो धर्मों के अव यायी भी आपस में लडते थे और एक दूसरे को नष्ट करने 
की सतत चेप्टा में रहते थे। सक्षेप में कहा जा के सकता हैँ कि मोहम्मद 
साहब ने दखा कि उनके देशवासी ग्रन्धकार में डूबे है उनमें न एकता हैँ और 
ने ज्ञान और इसलिए व सुख शांति से भी व5चिते हैं। उनका उद्देश्य इन 
ब्‌ राइया को दूर करना था। 
पुंगम्बर की शिक्षाआ में तीन सबसे महत्वपर्ण हैं। उनका हम इस्लाम धर्म 
का निचाड कह सकते है। थे निम्नलिखित्त है -- 


(१) ईइ्वर एक हूं। कुरान में ल्खि हैं, “उस अल्लाह क नाम से जो 
रहमान (मा की सी मुहबत में भरा हुआ) और रहीम (दसावान) हैं, कह 
दो कि अल्लाह एक हैं, और सव कुछ उमी अल्लाह के सहारे हैं, न वह खुद कभी 
जन्म लेता हूँ और न किसी का जनता हैं, कोई उस-जसा नहीं हैं। वह आप 
हो अपनो मिसाल हूँ।” ब_रान में वार-दार. कहा गया हूँ एक के झतिरिक्त 
दूमरा खुदा नहीं हूँ ।' 


(२) कुरान में दसश मुख्य दिचार यह पाया जाता हे कि सब आदमी 
एक हूँ । पंगम्बर ने इस बीत पर विश्येप जोर दिया कि झआंद्मिया में किसी भो 
प्रकार का भेद माव नहीं होना चाहिए। अमीरन्यरीब, स्वामी दास, ऊँच-नीच 
में सब भे द-भाव निरथंक हैँ । आदमी बडा-छाटा इस प्रकार नही हीता हूँ। 
ईश्वर ने सबका वरावर बनाया हूँ। वडा वह हैं जो कि अच्छे काम करता 
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इ्ट्ट भारतीय सविधान तथा नागरिकता 

है। कुरान में कहा गया कि यथाय म तुम सब व्यक्ति एक ही उम्मत 
((गाणशाएर9) हो में तुम सब का पालने वाला हूँ तुम सब मेरी 
ही पूजा बरों। 


(३) कुरान म इस वात पर भी बार-बार जोर दिया गया हे कि 
ससार में सव धर्मों के प्रति आदर करार क्‍्याकि सब धर्म सच्चे हू। इस 
लिए बुरान में कहा गया हैं कि हमने ग्रसार के सब उम्मता (एणा 
प्रशणात[65), मे रसूछ भेजा जिसका उपदेज् यही था कि ईश्वर की पूजा 
करो और बुराई से बचो । 


पैगम्बर ने अपनी श्षिक्षाआ क द्वारा अरबा को सम्य बनान तथा उनसे 
ज्ञान का प्रचार करने की चेप्टा की। उनकी शिक्षाएं छोयो वे हृदय में घर कर 
गईं और बहुत शीघ्रता से इनका अचार होने ऊूगा। थोड़े ही समय में समस्त 
अरबवासी इस नये धम्र के अनुयायी हो गए। अरब से यह धर्म दूसर देशा 
में फेछा। इनके अनुयायिया ने अपना घ॒र्म तलवार के बल पुर फ़ैलाया। 
मारत में भी इसका आगमन मुसलमान आज़मणकारिया के साथ हुआ। 


इस्लाम के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को नीच लिखे करत्तंव्यों का पालन 
अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक मुसलमान की प्रतिदिन क्लमा पढना चाहिए। 
कलमा यह हु--- इश्बर एक हैँ और मोहम्मद उसका रसूछ हैँ ।/ मुसलमान को 
प्रति दिन पाँच बार नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढते समय मुसलमान अपता 
मूह मक्‍्वे की ओर करते है। जीवन में एक बार कम से कम प्रत्यक मुसलमान 
को हज करना चाहिए श्रर्थात मकक्‍्के की तीथयात्रा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष 
मुसलमान को अपनी आमदनी का एक हिस्सा दात मे दना चाहिए। रमजान 
के महीने नर मुसलमाना को रोजा रखना चाहिए। 


इन कत्तव्या की सची दखन स स्पप्ट हो गया हागरा कि माहम्मद साहब 
का उद्दृदय अपने देशवासियों का बुराइसा से उद्धार करना था। इसमें वे बहत 
मात्र तक सफल रहे। अरबो मे सूत्ति-यूजा का त्याय कर एक ईस्वर बी 
आधना आरम्भ की। इसके फलस्वरूप उनमें एकता बढी। इसी एकता तथा 
समठन के कारण अरब वाठ दूसर देशा का विजय त्तया इस्लाम का प्रचार 


कर सके। 
मसछझमाना म पैंगम्बर को मृत्यु क कुछ काल बाद दा सम्प्रदाय हो गए-- 
जिया तथा सुती। शिया मसछमाना की सख्या सक्षियां की अपेक्षा बहुत कम 
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हूँ । शिया केवल कुरान को मावते है तथा पंगम्बर के बाद उनके दामाद अली 
को हो (जो कि चौथा खलीफा या,) खलीफा पद का न्यायपूर्ण अधिकारी मानते 
है। सून्नी कुरान के अतिरिक्त इस्लाम को पुरानी प्रथाओ (सुन्नत) को 
भी मानते हैँ तथा पंगम्बर के बाद अबूद्रक, उमर तथा उसमान को भी 
खलीफा पद का न्यायपूर्ण अधिकारी मानते हैं। शिया इन तीनो को खलीफा 
नहीं मानते है। शिया हसत के झहीद होने की स्मृति में मोहरंम मनाते है 
तथा ताजिये निकालते है । 

मुसलमानों का ही एक सम्प्रदाय सूफी कहलाता है। सूफी सम्प्रदाय 
भक्तिमार्गी है। इसमे तथा हिन्दू अद्धंत वेदान्त में काफ़ी साम्य है। सूफी भी 
एक ईदवर में विश्वास करते है। वे अवतारवाद तथा पुनरऊंन्म में भी विश्वास 
करते है। ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता प्रेम का हूँ। भारत में कई प्रसिद्ध 
सपी हुए है। 


सिख-धर्म --इस धर्म के प्रवत्तंक गुरु नानक थे। वे पजाब के रहने 
वाले थे। उतका जन्म सन्‌ १४६९ में हुआ और उनकी मृत्यु सन्‌ १५३८ में 
हुई। गुर नानक बव्त उद्देश्य हिन्दू घर्मे मे जो बहुत सारे आडम्बर तथा झूठी 
प्रथाएँ सम्मिलित हा गई थी उनको दूर करना था। उनकी शिक्षाओं का 
उद्देश्य हिन्दुओ के घ॒र्मं में सुधार करना था। इस दृष्टि से सिक्स थर्म हिन्दू धर्म 
की ही एक शाखा कहला सकता हूँ। 


_ गुरु लानक, कचीर अन्य भक्तिमार्णी साघुओ की शिक्षा से प्रभावित हुए 
थे। उनकी शिक्षाओं में बेदान्त तथा मुसलमानी धर्म का भी प्रभाव परि- 
लक्षित होता हे। उनकी शिक्षा यह थी कि ईइबर एवं हैं। इस ईश्वर 
तक पटुँचने का मार्ग तीर्थयात्रा, गया-स्नान आदि न वतलाकर उन्होने चित्त 
की शुद्धि पर जोर दिया मूति-पूजा के भी वे विरोधी थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर 
के नाम का जाप करना चाहिए। यह नाम श्री सत' है। ईश्वर उतके अनु- 
सा सर्वव्याप्त तथा सर्वशवितशालो हैं। वह दयालु भी है) सब उप्तको 
दूष्टि में समान हैं। इस कारण सिक्‍्ख धर्म जाति-पाँति में विश्वास नहीं 
करतः है। 

नानक ने यह भी कहा कि सब घर्मों के तथा उनके महात्माओ के प्रति आदर 
करना चाहिए॥ गुरु नानक ने इस बात पर भी जोर दिया कि बिना 
ग्ररु के ईश्वर की भ्राप्ति नहीं हो सकती हू। सिक्ख धर्म में गुरु वी महिमा 
हूँ । सिक्‍्छ कर्मवाद तथा तथा पुनजेन्म में भी विश्वास करते है। 
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गुरु नानक के वाद सिक्‍ख्ो के नौ गुर और हुए। सिक्खो के पाँचवे गुरु 
ने गृह नानक तथा कई अन्य महात्माओ के धामिक पद्मोका सग्रह एक पुस्तक 
के रूप में कर दिया। यह आादिन्ग्रथ/ कहल्ूवता हैं। गुरु गोविन्द सिंह मे 
इसमें कई और बातों का समावेश किया! यह नई पुस्तक 'ग्रथ साहिब' 
कहराती हूँ | उन्होंने यह भी कहा कि उनके मरने के पश्चात्‌ कोई झन्य 
युरू की नियुक्त न की जावे तथा सिक्‍ख 'प्रथ-साहब' को ही अपना गुरु 
माने। इसो कारण उनके पश्चात्‌ कोई अन्य गुरु नहीं हुए। 
गुर गोविन्द सिंह ने मुगल सम्राट्‌ औरमजेब से अपने धर्मानुयाण्ियों की 
रक्षा करने के लिए उन्हे एक सेना के रूप में सगठित कर दिया। यह खालसा 
सम्प्रदाय कहलाया। इस सम्प्रदाय के प्रत्येक सदस्य का उद्देश्य धर्म के 
रक्षार्थ प्राणो को उत्सगगें कर देना तथा प्रत्येक अन्य सदस्य को अपना भाई 
समझना था। इस प्रकार गुरु ग्रोविन्दसिह ने सिक्ख धर्म की रक्षा की। 
प्रत्येक खालसा सिक्‍ख पाँच चिन्हों को धारण करता हैँ, जो कि गुर गोविन्दसिह 
द्वारा नियत कर दिए गये थे--केश, कघा, कृपाण कच्छ तथा कडा। 
ईसाई धर्म --:इसके प्रवर्तक ईसा मसीह थे । उनका जन्म जेरूसलम में हुआ 
था। उस समय _ जेरूसछम रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत था। ईसा के 
विचार शासक-वर्ग द्वारा ठीक नही समझे गए और ईसा को उन्होने सूली पर 
चढा दिया। पर धीरे-धीरे उनके विचार फैलने रूग्रे! कालान्तर में रोम 
के सम्राट्‌ ने ईसाई धर्म को रोमन स/ज्राज्य वा घ॒र्म बना दिया। इसके फल- 
स्वरूप ईसाई-धर्म बहुत शीघ्रता से योरोप में फंलने छगा। योरोप से यह 
श्रन्य देशो में भी जहा-जहा यूरोपीय पहुँचे, फंला। आज यह ससार के प्रमुख 
धर्मों में से एक है। ससार के भ्र॒त्येक देश में इस धर्म के अनुयायी थोडी-बहुत 
सख्या में अवश्य ही मिल जावेगे । 
ईसा का धर्म प्रेम का धर्म हें । उन्होंने यह सिखाया कि सब जीवो के 
प्रति प्रेम का व्यवहार करो। उनका विचार था कि सब प्राणी परमात्मा की 
सस्तान हैं। उनका उद्देश्य मनुष्य समाज का नंतिक उत्थान करता था। उन्होंने 
कहा कि विनयशील व्यक्ति ही अन्त में ससार के स्वामी होगे (4]6 ॥66 
हा] 9058८७६ ४० 870) | उनके झनुसार/ईश्वर वेवछ मनुष्यों का 
राजा नहीं हूँ परन्तु वह उनका पिता है। ईश्वर कों प्रसन्न करने बा उपाय यह 
है कि दीन-दुखियों की सहायता करो। 
ईसा की शिक्षाएँ विशेषत नैतिक हैं। इनमें चार मुख्य सिद्धान्त हैं। 
पहला सिद्धान्त प्रेम है। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम रखो। 


धर्म तथा धामिक आन्दोलन म९१ 


चडोंसी से उनका अर्थ मातव-मात्र से था । उनका दूसरा सिद्धान्त सत्य है। इस 
कारण उन्होने ज्वूठी गवाही देवा, छोगो को ठपमना तथा इस प्रक्मर के अन्य 
कामो वी अत्यन्त निन्‍्दा की हैँ । तीसरा सिद्धान्त, विनयशीलता हैँ। मनुष्यों को 
कसी भी प्रकार का सवे लही होनए चाहिए ५ ईसा स्वय ही विनयदीलता की 
मूर्ति थे। विनयी व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। चौया सिद्धान्त यह है 
कि सनृप्य में बुद्धिसत्ता होनी चाहिए। 


इईमा-मसीह भी सुधारक थे। उन्होनें अपनी शिक्षाओं के द्वारा यहदी समाज 
मे जो प्रचलित व्‌ राइयाँ थी उनको दूर करने की चेप्टा की। उन्होने यह कहां 
कि निर्धनो के लिए स्वर्ग में स्थान हैं। घनी वहाँ कोई स्थान नही पावेगे। चाहे 
एक ऊंट सुई के छेद में से निकल जावे परन्तु एक घनी स्वर के द्वार में से नहीं 
आम सक्‍्सा हूँ। 


भारत में, कहा जाता है कि सर्वश्रयम इस धर्म का प्रचार सन्‍त टामस ने 
किया था। चौथी शताब्दी मे सीरिया के कुछ ईसाई भाग कर यहाँ आए थे और 
कारोमण्डल लट में बस गए। अभी तक उनकी सन्‍्तानें यही रहनी नी है हैं। ईसाई 
अम का प्रचार १६वो झताब्दी से हुआ जब कि पुतंगालवासियों ने यहाँ अपना 
धर्म फैछाना आरम्भ किया। विशेषकर निम्न वर्ग के लोग इस धर्म वी आर 
आकपित हुए। बाद को कछ उच्च वर्ग के छोग भी ईसाई हो गए। ईसाइपा 
ने भारत मे अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में अच्छा काम किया हेँ। उन्होने समाज 
के निम्नवर्मों तथा आदिवासियो की दशा सुधारने का भी प्रपत्न 
क्या। 


पारसी घर्म --भारत में कुछ छोम इरू घ्म के भी अनुयायी है। इनक्षो 
पारसी कहते है। ये छोग अधिकतर वम्बई तथा गुजरात में हैं। पारसी सम्प्रदाय 
बड़ा उन्नतिन्ञील हँ। यह पाइचात्य शिक्षा तथा सम्यता से बहुत अधिक प्रभावित 
हुआआ। पारसी लोग फारस से भारत में आए। इसका कारण यह था कि जब 
फारस झरवा द्वारा लीत लिया गया तथा वहाँ विजेताओं ने इस्छाम धर्म फैलाया 
ता जिन लछाग्रो न इस नए घर्म को स्वीकार नहीं क्या उनमे से बहत से 
फारस से दूसरे देशो को भागे। भारतीय पारसी फारस के पुराने धम के 
अनुयायरि है । 


फारमस के पुराने धर्म के प्रवत्तंक का नाम जोरोग्रास्टर (2207055(67) 
था। इनकी घामिक पुस्तक का नाम जेन्द-अवेस्ता है। पारसी छोगो का सब 
से बडा देवता अहुरमज्द कहलाता ह्‌औ१ दसक्ना अथ महान-इवता हू 
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इस धर्म के अनुयाथियो को अग्निपूजक (७ एणंए/767) भी कहते! 
हैं। क्योकि अग्नि या सूर्य अहर-मज्द के ही रूप हैं। पारसी भी श्रात्मा को 
अमरता पर विश्वास करते हू । इस धर्म में तथा हिन्दू धर्म मे कई बातो 
में समानता हूँ। 

धार्मिक सुधार-आन्दोलन --उन्नीसदी शताव्दी मे भारत में कई धामिक 
सुधार-प्रान्दोलत चले। इन आन्दोलनो का उद्देश्य धर्म के नाम में जो कुरी- 
क्षियाँ पंदा हो गई थी, उनको दूर करता था । हम यहाँ पर केवल हिन्दू धर्म 
तथा इस्लाम से सम्बन्धित सुधार-आन्दोलनो का वर्णन करेगे। 


प्रत्येक धर्म मे कालान्तर में कई ब्‌ राइयाँ पैदा हो जाती है। इसका कारण 
यह हूं कि समय तथा परिस्थिति के परिवर्तत के साथ-साथ धर्म में परिवर्तन 
नही होता है। धर्म मुख्यत एक अनुदार झबित (()0ग्र5८77४8 0४७ #0726) 
हू। भारतीय धर्मो म॑ भी, विशेपत हिन्दू-धर्म मे, इस प्रकार की अनेक बराइयाँ 
भर गई थी और लोग इन्ही को यथार्थ धर्म माने हुए थे जैसे, _सती-प्रथा, वर्ण- 
व्यवस्था, बच्चों की हत्या करना इत्यादि! जब विदेशी-शासन के स्थापित होने 
के फलस्वरूप ईसाइयो ने अपने धर्म का प्रचार करना आरम्भ किया तो उन्होने 
हन्दू-समग्ज की इन बे राइयो की ओर सकेत कर यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि 
भारतीय-धर्म असमभ्य हैँ । इस समय भारतीय नवयवको में अग्रेजी शिक्षा से 
प्रभावित वर्ग पाब्चात्य दर्शन तथा सम्यता से अत्यन्त प्रभावित हो गया था। 
उसे अपने दप्म के साहित्य, दर्शन, धर्म मे केवल अ्न्धकार के और कुछ नहीं 
दिखाई दे रहा था। जब देश की ऐसी अवस्था थी उस समय इन धार्मिक _ सुधार- 
आन्दोलनो का प्रारम्भ हुआ। ये आन्दोलन हमारी राष्ट्रीय जायृति के प्रथम 
फल हूँ। धर्म के सप में हमारी राष्ट्रीय चेतना सर्वप्रथम प्रस्फुटित हुईं। हमारे 
समाज के ऊपर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव इन धार्मिक ग्ान्दोलनों का 
मूल-कारण हूँ । 


इन सब धार्मिक आन्दोलना का उद्देश्य हिन्दू समाज मैं प्रचलित बुराइयो 
को हटाना था। वे जाति-पाति के विरुद्ध है तथा छुम्माछूत में विश्वास नही 
करते। सब मनृप्य एक ही ईइवर की सन्तान है, इसलिए सब भाई-भाई हैं। 
इस सब आन्दोलनो ने मूर्ति-पूजा का भी विरोध कया और निराकार बहा की 
उपासना की शिक्षा दी। इनके ग्रनुसार सव धर्मों में कुछ सत्य का अश हूं। 
अतएव इसको ग्रहण वर लेना चाहिए। इन धामिक ग्रात्दोलनो ने 22 
के प्राचीन धर्म-ग्रत्थो--वेद तथा उपनिषदो से प्रेरणा छी। ये आन्दोलन 


घर्म तथा धामिक आन्दोलन झ्द्र 


तथा रामाजिक उद्देश्य को लेकर चले और इसके साथ साथ देश वी राज- 
राजनेकि जागूति में भी उनका महत्वपूर्ण हाथ रहा हूं। 


अक्ष समाज ---उन्नीवसी झताव्दी के धामिक आन्दालन मे, ब्रह्म समाज 
का नवसे मुख्य स्थान हैं। इस आन्दालन के प्रवत्तंक राजा राममांहन राय 
( १०७२-१८३३ ई०) थे । राजा राममोहन हिन्दू धर्म से उठ सब रूढियो 
तथा दुरीतियों को दूर करना चाहते थे जो कि कालान्तर में इसमें घर कर 
गई थी। वे ईसाई धर्म से भी क्छ सीमा तक प्रभावित हुये थे। उनका जन्म 
एक धामिक परिवार में हुआ था। उनके पिता वेप्णव तथा माता झावत थी। 
१० वर्ष की अवस्था में वे अध्ययन के लिए पटना भेजे गये। वहाँ वे 
सफी धर्म से अत्यन्त प्रभावित हुए। कूछ काल पर्चात्‌ बतारस में उन्होने 
सस्हेत का अव्ययन किया तथा १७९६ में अग्रेजी पटना आरम्भ किया + 
उन्हाने इस काल मे ही विविध घर्मों बा भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 
सन्‌ १८०५ में उन्हांने ईस्ट इण्डिया कम्पनी में नौकरी कर ली और १८१४ 
तक वे इसमे रहे। यहा से भ्रवकाझ ग्रहण करने पर उन्होंने अपने घामिक 
विश्वासो का प्रचार करना प्रारम्भ क्या। 


राजा राममाहन राय केवल धाभिक सुधार ही नहीं चाहत थे परन्तु वे 
समाज-सुधार भी करना चाहते थे। इसलिए उन्हाने सती-प्रथा आदि सामा- 
जिक क्रीोतियो का विरोध किया। इस प्रथा के बन्द हाने में उनका बहुत बडा 
हाथ हूँ। धर्म के मामले में वे हिन्युआ के प्राचीन घर्म का पुनेस्यपित करना 
चाहते थे। इसलियं वे उन भ्रन्ध विश्वासा क झत्र थे जा कि हिन्दू-धम में प्रवेश 
कर गये थे। वे बहु-विवाह के भी विरोधी थे। 


सन्‌ १८२८ मे उन्होने कुछ मित्रा के साथ एक संगठन की स्थापना की जो कि 
'ब्रहा समाज” कहलछाया। इसकी प्रति शनिवार को सध्यत्वान्द में ७ से ९ तक 
बंठक होती थी, जिसमें कि भगवान की प्रार्थना की जाती हैं। जनवरी मन १८३० 
में समाज के लिए प्रथम मन्दिर की स्थापना की गई। नवम्बर १८३०७ में राम- 
माहन विलायत को रवाना हुये और वही सन १८३३ में उनका देहान्त हा गया। 
वे कंवल धामिक सुधारक ही नही थे, वरन उन्होने समाज तथा शिक्षा वी 
उन्नति के लिए भी वडा ही महत्वपूर्ण काम क्या हूँ ॥! 

73. “क्ड्या फैणिशा १0०, $5 काट एए0एल्‍एक री थी। सच्छए बतेध बह6९, 


उटीड्ा005, 50लबों बच्चते ट्तचटधणावों जा फॉल्छाबतेच <क्रकआचार क्प्मांगछ 
एड व्लाफ्ज ? 


हा भारतीय सविधान तथा नागरिकता 
सन्‌ १८४२ में श्री देवेन्द्र नाथ टेयोर (श्री रवीन्द्रवाथ टैगोर के पिता) 
बह्म-समाज के सदस्य हो गये। वे अपनी मुृत्यु-पर्येन्तत इसके प्रचार के लिए 
प्रयत्नशील रहे। के भी उस प्राचीन हिन्दू-धर्म को जो कि उपनिपदा में मिलता 
हैं पुन स्थापित करना चाहते थे। परन्तु वे राजा राममोहन की तरह ईसाई-धर्म 
से प्रभावित नही हुये थे। कुछ वर्षो बाद सन्‌ १८५७ में श्री केशवचन्द्र सेन ब्रह्म- 
समाज में सम्मिलित हुये। आरम्म में श्री देवेद्धनाथ तथा उनमे बहुत मेल 
रहा परन्तु बाद को उनम मतभंद हो गया। इसका कारण यह था कि श्री केशव 
चद्र सेन ईसाई धर्म से बहुत ही अधिक मात्रा तक प्रभावित थे। उन्होने एक 
अलग समाज का सगठन क्या जो कि भारतीय ब्रह्मनसमाज कहलाया (सन्‌ 
१८६६) | कुछ वर्षों के पश्चात इसमे भी दो दल हो गये। एक तो केशबचद्र 
के अनुयायी तथा दूसर उनके विरोधी। सन्‌ १८७८ में उनके विरोधियों मे 
एक नया सग्रठन स्थापित किया जो कि साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। इस 
प्रकार ब्रह्म समाज की तीन ज्ञाखाय हो गई। 


ब्रह्म समाजियो के अनुसार बेवक एक ईइ्वर हैँ। उसी ने इस सृष्टि की 
रचना की हूं तथा वही इसका सरक्षक है। वह असीम शक्तिश्चाली तथा सर्वे 
व्याप्त हैं । विना ईश्वर की कृपा के मोक्ष सभव नही है। उसकी उपासना प्रेम 
तथा सत्य से होनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिये प्रार्थना करना चाहिए। 
ईइबर परम पिता है | सब मनृष्य आपस मे भाई -भाई हैं। ईश्वर पुण्यात्माओं 
तथा पापियों को उनके कर्मो के अ्रनू सार फल देता है। आत्मा अमर है और 
अपने कर्मों के लिये ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैँ सब धर्मो से सत्य को ग्रहण 
करना चाहिए। ईश्वर मानकर कसी वस्तु आदि की पूजा नही करनी 
चाहिए। 
प्राथ ना समाज -ब्रह्म समाज के ही प्रभाव से सन्‌ १८६७ में महाराष्ट्र 
में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्यों में श्री रानाडे, 
सर आर० जी० भड्ारकर तथा नारायन चन्द्रावरकर थे। इस समाज के उद्देश्य 
जातिप्रथा का अन्त, विधवाओ का पुनविवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन तथा 
वाछ-विवाह का वन्द करना था। धर्म के विषय में इसके तथा ब्रह्म-समाज के 
विचार मुख्यत एक ही है। 
आये समाज - आर्ये समाज आन्दोलन सन्‌ १८७५ मे बम्बई मे आरम्भ 
हुआ परन्तु कुछ वर्षों के पश्चात यह पजाब और उत्तरप्रदेश में विशेष कर 
कला) इसके प्रवत्तंक दयानन्द सरस्वती थे। उनका जन्म सन्‌ १८र४म 
काठियावाड मे अमीर ब्राह्मण घरामे में हुआ था। उनका वास्तविक नाम 


चर्म तथ्य घाभिक ग्रानदोलन ब्षुण्‌ 


मूलदाकर था। बचपन से ही दे यम्भीर प्रकृति के थे। १८४६ में वे घर से भाग 
निकले ॥ अपने अमण में कई साधु-सन्यासिया तथा योगियों के सम्पर्क सें 
आये। उन्हाने सस्झत का ग्रम्भीर अव्ययत किया। दयानन्द के ऊपर कग्रेजी 
सभ्यता तथा ईसाई घम का प्रभाव विलकुछ नहीं पडा। वे अँग्रेजी भाषा से 
अनभिज्ञ थ्े। उनका उद्देस्य पुराने हिंदू धर्म का फिर से सस्थापन था। हिन्हू- 
धर्म में जो बुराइयाँ आ गई थी उनको वे निकालना चाहते थे। उन्होंने 
अपना प्रचार-कार्य सन्‌ १८६६ से आरम्भ किया। अपने भाषणा मे उन्हाने 
मूर्ति-पयूजा का विरोध किया और इसको वेदों के विरुद्ध बताया। वे अपने 
व्याख्याना में हिन्दी का प्रयोग करते थे न कि सस्कृत का। सन्‌ १८७४ में 
उन्हाने अपने प्रसिद्ध ग्रथः सत्यार्थ प्रकाश” की रचना वी। इसमे घर्म 
के ऊपर उनकी शिक्षाएँ सग्रहेत हे तथा धर्मों का आलोचनात्मक बिश्ले- 
वण हूँ। वे मह सिद्ध करना चाहते थे कि बदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ हे) 
सन्‌ १८७५ में बम्बई में आय समाज की स्थापना हुई। दो वर्ष पश्चात्‌ लप्हौर 
में इसकी स्थापना की गई । इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थाना में भी झार्य 
समाज मन्दिरों की स्थापना की गई। 


श्री दयानन्द की शिक्षाआ के निम्नलिखित आधार है। 

(अर) ईइवर एक हूँ और पूजा मूर्ियो के द्वारा नहीं हो! सकती है। 
(व) वेदी मे सब कुछ सत्य हैँ, वे ईस्वर के ही ध्ब्द हूँ 

(स) वेद कर्म तथा आवागमन का सिद्धान्त सिखलाने है। 

(द) आयंसमाजी नीच लिख दस नियमा में विस्वास रखत है। 


(१) ईइवर हो ज्ञान का परम कारण है। आवागमन के वधना से 
छुटकारा पाना ही मोक्ष ह्‌। 


(२) ईश्वर सत्‌-चित्‌-आनन्द है। इसका काई आकार नहीं हूँ। वह 
स्यायपूर्ण तथा दयावान हूं। सर्वव्याप्त तथा सर्वेशक्तिशाली हूँ। वह अजन्मा 
तथा ग्रमर हैँ । केवल उसी को उपासना करनौ चाहिए। 


(३) बंद सत्य विद्या के भडार है। प्रत्यक आय को इनका अन्ययन, 
मनन तथा प्रचार करना चाहिए। 

(४) फ्रत्येक व्यक्ति सत्य-ग्रहण तथा असत्य व्यायने को तत्पर रहे। 

(५) प्रत्येक काम उचित अनुचित के बिचार से करना चाटिये। 


३९६ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 

(६) समाज का उद्देश्य मानव-जाति की झारीरिक, आत्मिक तथा 
सामाजिक उन्नति कर ससार का भछा करना है। 

(७) प्रत्येक के साथ उनके ग्रुणो के श्रनुसार प्रेम तथा न्यायपूर्ण व्यवहार 
करना चाहिये। 

(८) अविद्या का नाश तथा विद्या का प्रचार करना चाहिए। 

(९) प्रत्येक को सर्वसाधारण की उन्नति में ही अपनी उन्नति देखनी 
चाहिए। 

(१०) व्यक्तिगत मामलो में प्रत्येक मनुष्य को आचरण की स्वतत्रता 
होनी चाहिए, परन्तु सामाजिक भलाई स सम्बन्धित विपयो में सब भेदो को 
भूला देना चाहिये ।! 

स्वामी दयानन्द द्वारा सस्थापित आझा्य-समाज आन्दोलन न केवल धार्मिक 
श्रान्दोलब हो था अपितु यह एक सामाजिक, राजततिक, सास्कृतिक 
श्रान्दीलन भी था। इसने देश में एक नवीन चेतना फ़ेलाने तथा हिन्दुओ की 
आत्म-सम्मान की भावना को जागृत किया। इसने यह दिखलाया कि हिन्दू धर्म 
तथा सस्क्ृति अन्य धर्म तथा सस्ट्व तियो से उच्च हैं। आये समाज ने बर्ण- 
व्यवस्था के विरुद्ध प्रचार किया और इस प्रकार हिन्दुसमाज की एकता को 
दृढ़ किया। स्वामी दयानन्द एक सुधारक तथा नेता थे। उनका उद्देश्य 
देश और समाज की सर्वाग्रीण उन्नति करना था। उनके शिष्यो ने उनके काम 
को जारी रखा! सन्‌ १८८३ में स्वामी जी का देहान्त हुआ। 

थियोसोफिक्ल समाज - इस समाज की स्थापना पहले पहल न्यूयार्क 
में एक रूसी महिरा-मदाम ब्लेवात्सवकी तथा एक अमेरिकन कर्नल श्रालकार्ट 
छारा दी गई थी (सन्‌ १८७५)। सन्‌ १८७९ में ये दोनो स्वामी 8/03 द्वारा 
निमिल्त्रत किये जाने पर भारत झाये। भारत में इस्होतें अपने विचारों का 
प्रचार किया। इन्होंने भारतीयों को बतलाया कि उनका धर्म उच्च 

कोटि का हूँ तथा उसमें सत्य निहित हैँ। परन्तु इसमें कई करीतियाँ आा गई 
हैं और इनको दूर करना चाहिये। सन्‌ १८८२ में मद्गास प्रान्त में अदयार 
नामक स्थान में इस समाज की स्थापदा दी गई। देश्व में बडी शीक्षता से इसके विचार 
फैले तथा कई अन्य_स्थावो में इसकी झाखाएँ खुली। सन्‌ १८९६ ई० में 
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धर्म तथा धरमिक आन्दोलन ३०७ 
आभती ऐसी दे सेन्ट इसवी_ सदस्प हो गई। उन्होंने इसके प्रचार मे वच्म काम 
किया) वे आयरू्ण्ड की निदासिनी थी परल्तु भारत में आकर उन्होने हिन्द- 
अर्म को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपन भाषणा तथा लेखो दारा हिन्द- 
धर्म का समर्थन क्या) इस धर्म के अन्दर जो कुरीनिया आ गई थी उनको 
जी उन्होंने उचित बतलाया। थियोगोफ्किल समाज का हिन्दुओं के पुनरुत्थान 
में काफी भाग रहा है । इसके झतिरिक्त उन्होंने देश में कई शिक्षा-सस्थाए स्थापित 
की । सन्‌ १८९८ में ऐनी बीसेन्ट ने काशी मे मेन्‍्द्रल हिन्दू कालेज वी स्थापना 
की । उन्होने कहा इसका उद्ेब्य हिन्दुओं को हिन्दू धर्म सिखलाना होगा। यही दाद 
को चल क्र हिन्दू विध्वविद्यालय हो गया। सामाजिक सूघारों वी ओर भी इस 
समाज ने हिन्दुओ का घ्यान आकपित किया। स्त्रिया के अधिकारों का भी 
समर्थन क्या गया। जातिनपाँति के भेद-भाव में इस समाज का विश्वास 
नही हैं। सभी ईश्वर की सन्तान हैं, इसलिये सभी बरावर है औौर सभों पर 
ईब्वर की समान इपा हैं। 


थियोसरोफी वाले संब धर्मों को श्रद्धा का दृष्टि से देखने है। विश्वेषत हिन्द 
चरम तथा बौद्ध धर्म को सच्ची विद्या का झ्ञामार मानते है। मदाम ब्लेबात्सकी का 
कथन था कि विव्बत में रहने बाले वुछ महान साधुआ के द्वाय उनको ज्ञान 
पाप्ति हुई हैँ परन्तु यह निश्चित नही हूँ कि वे कभी तिब्बत भी गई थी। उनका 
कहना था कि ठिब्दत में जो महात्मा है वे अमर हैँ तथा वे ही ससार का सचाऊून 
करते हैं। उन्होंने ब्लदात्सदी का विशेष रूप से अपनी शिप्पा बनाने क्यो छाँटा। 
उनके भुरु का नाम महात्मा मोस्या या । इसके अतिरिक्त अन्य महात्मा भी थे। 
इनसे से एक वा नाम कूतन्हमी था। 


थथियोसोफी में क्या सत्य हैं नया एक असत्य हें, इसका हमें निर्णय नहीं 
करना है। यहा पर उद्देश्य वेबल यह दिखलाना हैं कि इस आन्दोलन के द्वारा 
क्सि प्रकार हिन्दुओ में एक नई चेतना का संचार हुआ और झिक्षित हिन्द 
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३९८ भारतीब सविधान तथा नाग्ररिक्‍्ता 
चर्ग के अन्दर यह भावना बहुत मात्रा तक टूर हो गई कि उसका धम क्वलछ 
अन्यविश्वासा का सम ह है । शियोसोपी ने यह सिखलाया कि ईसाईवा हारा हिन्दू 
घ॒मम पर लगाये गये आाक्षेप निराघार तथा असत्य है । 
रामरृष्ण मिशन --इस मिशन की स्थापना अपने गुरू क नाम में स्वामी 
विवेकातन्द द्वारा की गई थी। उन्हाने कलकत्ते के' निकट वेलूर नामक स्थान में 
तथा अल्मोड़े के पास मायावती में मठ भी स्थापित क्षिये। इन मठों का काम 
रामशृप्ण मिलत के लिये प्रचारक तैयार करता था। 
स्वामी विवे कानन्द के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहस था। परमह्स 
जी का जन्म ३० फरवरी सन्‌ १८३४ को बगाल के हुगली जिले में हुआ था। 
बे जाति के ब्राह्मण थे। उन्हाने बचपन से ही धामिक पुस्तका तथा ढृत्या से प्रेम 
था। उनका वास्तविक नाम गदाघर चटर्जी था। उनको क्यी प्रकार की शिक्षा 
नहीं मिली) अ्तएवं न उनको अंग्रेजी का ज्ञान था और न सस्क्ृत का। 
यहाँ तक कि वे साहित्यिक वगला से भी अनभिज्ञ थे। वे अपने बडे भाई के 
साथ एक मन्दिर में पुजारी का काम करते थे। उनन्‍्ह इस काम में बीच-बीच 
में समाधि प्राप्त ही जाती थी। क्याकि वे अपने पुजारी-पद के कामा को ठीक 
प्रकार नही करते थे इसलिए उन्हें मन्दिरछोड देना पडा और पास हो एक जगलू 
में रहने लगे। वहाँ उन्हे एक सनन्‍्यासिनी तथा बाद को एक सन्यासी ने सिद्धि 
प्राप्त करने में सहायता दी। गदाधर चटर्जी सन्‍्यासी हो गये और उनका नया 
नाम रामईप्ण परमहस पडा) परमहस जी ने बाद को इस्लाम तथा ईंसार्ड 
धर्म का परिचय प्राप्त किया। उनका यह विश्वास था कि सब घ॒र्म सत्य है। 
वे एक ही लक्ष्य पर पहुँचने के लिए अलग-अलग मार्ग हे। 
परमहूस जी के झनुसार ईद्वर निरकार हूँ तथा मनुष्य के ज्ञान और 
पहुँच के परे हूँ । परन्तु प्रत्येक वस्तु में ईश्वर वर्तमान हैं और जो कुछ ससार 
में होता हूँ वह ईइवर द्वारा ही क्या जाता हँँ। सब देवता एक ही ईश्वर के 
विविध रुप है । 
पघरमहस जी के शिप्या मेँ सबसे मुख्य स्वामी विवेकानन्द हुए। इनका 
वास्तविक नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। इनका जन्म ९ जनवरी १८२१ को हुआ 
था। पहले ये नास्तिक थे परन्तु परमहम जी बे ससर्ग से ग्रास्तिक हुए । जब सन, 
१८८६ में रामइंप्ण परमहस का देहान्त हुआ तो नरेन्द्र नायने सन्याख धारण 
कर लिया। करीवन ६ वर्षों तक वे एकान्‍्त में मारतोय धर्म तथा दर्शन 
का अच्ययत करते रहे। सन्‌ १८९२ में उन्होंने दक्षिण भारत में अपने 
ग्रु की शिक्षाओ का प्रचार कया। सन्‌ १८९३ में शिकागा में जो 


चम तथा घाभिक आन्दालन ३९९ 


शव घम सम्मल्‍न (शिक्षा।क्षाला३ रण क्‍१९७॥९९०॥5५) हुआ उसम उन्हान 
हिन्दू थम दी व्याख्या की। उनके व्यक्तित्व तथा व्याख्यात का बहुत बडा 
अं नाव पढा। फिर उन्हान अश्रमेरिकर में प्रचार-कार्य किया और वहा स इंगलैड 
हात हुए भारत लौट। भारत म उन्हान दामइृष्य मिशन का पुनंसाित 
+कया। 


स्वामी विबकानार की शिक्षाआं का निम्नलिखित चार भागा म रखा जा 
सक्‍तादु ++ 


(१) प्रत्येक व्यक्ति का अ्रपन हा धम में रहना चाहिए बयाकि प्रत्यरु घम 
सच्चा तथा अच्छा हू । 


(२) ईश्वर निराकार हूँ! यह मनुप्य की वुद्धि स पर हैं। वह सच 
व्याप्त है । आत्मा ईश्वरीय हे। 


(३) क्याक्ि हिन्दू सम्यता सबस प्राचीन तथा श्रेष्ठ घम से निस्सृत 
है ग्रतएव यह सत्य है शिव हैँ तथा सुदर है। हिन्टू राष्ट ससार का शिक्षक 
रहा हूँ तथा भविष्य म भी रहया। 


(४) प्रत्पेक हिन्दू का अपनी दकित भर अपन घम तथा सम्यता की 
पाइचात्य सम्यता तथा विचारा स॒ रक्षा करना चाहिए। पाश्चात्य सम्यता 
आध्यात्मिक न हाकर भौतिक तया स्वाथपूण है। परन्तु हिन्टआ का पाश्चात्य 
शिक्षा तया काम करने के टग का अपनाना चाहिए। बिना इसके उनका 
उत्थान नहा हा सकता हैं । 


स्वामी विवकानन्द ने हिंदुआ का इस बात को वार-वार याद दिलार कि 
उनका घम तथा सम्यता उच्च काटि के है। उन्‍्हान ट्न्दुुआ स कहा तुम्ह 
अपने आध्यात्म तथा दह्मन स ससार वा विजय करता ह्‌। 


रामकृष्ण मिशन ने समाज सुधार क सिलसिले में भ्च्छा काम किया है। 


इसने दीना तथा दुखिया की सहायता की हैँ तथा वाड और अकाल का समय 
भी अच्छी सवा करते है । 


अन्य आन्दोहून --हिन्दू समाज में ऊपर वर्णित मुख्य आज्दोलना 

के अत्तिरिक्त कुछ और आन्दाल्न मी हुए परन्तु उतका क्षेत्र इतना व्यापक 

।] नहीं था। इन ग्रोथ आदोलना में राधास्वामी सत्सय का नाम उल्लेख- 
नीय हैँ। इसबी स्थापना आगरा में श्री विश्वदयाल ने सन्‌ १८६१ में की थी । 


०० भारतीय संविधान तथा नागरिकता 


“उनका कहना था कि ईश्वर ने स्वय उनको गुरु पद प्रदान किया हू। राधा- 

न्स्वामियों के चौथे गुर ने आगरा के पास दयालवाय बसाया तथा वहाँ कई उद्योग 
स्थापित किए। इस मत के मानने वाले गुरु को सबसे पूज्य तथा ईश्वर-प्राप्ति 
का मार्ग समझते हूँ । ये लोग जाति-पाँति में भी विश्वास नहीं करते है । 


एक दूसरा आन्दोलन देव-समाज हैं। इसकी स्थापना प० शिवनारायण 
अग्निहोत्री छारा की गई थी। श्री अभ्िहोत्री पहले ब्रह्मससमाज में थें। उससे 
अलग होने पर उन्होने देद-समाज की स्थापना की । अपने अन्तिम दिनों मे ये 
नास्तिक हो गए थे। इसलिए देव-समाज भी ईइवर में विश्वास नही करता हैँ। 
उनका देहान्त सन्‌ १९२९ में हुआ। 


दक्षिण-भारत में कई रूघु सुधार-आन्दोलन हुए। परन्तु उनका वर्णन यहाँ 
व्यर्थ हूँ । 

मुस्लिम-सुधार आन्दोलन --इस्लाम में भी कई ऐसी बाते भ्रा गई थी 
जो कि वास्तविक धर्म के प्रतिकूछ थी। इसका एक कारण तो यह था कि 
शिक्षा के मामले में मुसलमान बहुत पिछड़े हुए थे। अतएवं धामिक क्रीतियाँ 
उनमें स्वभावत ही धुस गईं। इसके साथ-साथ बहुत से हिन्दुओ ने इस्लाम- 
धर्म ग्रहण कर लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद भी वे पूर्णतया हिल -प्रभाव 
से म॒क्‍त न हो सके। उन्होंने इस्छाम के सतो की पूजा आरम्भ कर दी। इस 
प्रकार इस्लाम में मूर्ति-पूजा होने छगी। धामिक कुरीतियों को दूर करने तथा 
मुसलमान सम्प्रदाय को सामाजिक उन्नति के लिए कुछ घाभिक आन्दोलन हुए 
जो कि साथ-साथ सामाजिक भी थे। इनमे से प्रमुख आान्दोलनो का सक्षिप्त 
वर्णन किया गया हैँ । 


(अझ) चहावी आन्दोलन --१८ वी झताब्दी के प्रन्तिम काल मे अरब 
में वहाबी आन्दोलन आरम्भ हुआ) भारत में भी इसका प्रभाव पडा। राय- 
बरेली के सैयद अहनद ब्रेलबी (१७८६-१८३१) इस आत्दोलन के नेता थे। 
उन्होने इस बात का प्रयत्त क्या कि इस्लाम में जो बहुत सी क्रीरियाँ शा गई 
थी उनको निकाल दिया जाय॥ उतका काफी प्रभाव फँला। बंगाल में इस 
श्रान्दोलन के फलस्वरूप बहुत बडी सख्या में छोगो ने इस्लाम को स्वीकार 
किया। पजाब में वहाबियो ने सिक्‍खो के विरुद्ध युद्ध क्या) जब पजाब को 
अँग्रेजों ने जीत लिया, तो उन्होने अंग्रेजों के विश्द्ध विद्रोह किया। अग्रेजी सरकार 
नें इस आन्दोलन को पूरी तरह दवाया । यह आन्दीझन स॥म्प्रदायिक था। 
इसका उद्देश्य मौलिक इस्लाम वा प्रचार करना था। 


चर्म तथा घामिक आन्दोलन डण्र्‌ 


(व) अलीग आन्दोलन --बह आन्दोलन सैयद अहमद खा (१८१७- 
9८९८) के नाम से सपक्‍त है) हर संयद अपने सहय्भिया दी दक्षा मे मुधार 
करना चाहते थे | उन्होने देखा कि मुसलमान शिक्षा वी दप्टि सर बहुत पिछड़े 
है त्तया पास्वात्य शिक्षा को नहीं ग्रहण कर रहे हैँ । उन्‍्हाने उनका पास्चात्य 
प्िक्षा ग्रहण करने को उत्साहित क्या। इसी उद्देश्य से उन्हान॑ अलीगढ 
में महम्दन कॉलिज की स्थापना बी॥ यह वाद का सुस्लिस विदवविद्यालय हो 
गया। उनका विश्वास था कि झगर मुसरूमान अँग्रेजी शिक्षा को अपनावेंगे तो 
उनको सवागाणु उ्हक्चति होगी ॥ अपनी थोरोपीय यात्रा के फ्ल्स्वल्प व 
पाइचात्य सम्यता से बहुत अधिक प्रक्नषवित हुए थे। 


सर सेयद अहमद का विच्ञार था कि मुसलमाना का अंग्रेजो के साथ सहयोग 
से रहना चाहिएं। इसके लिए उन्हाने प्रा प्रयत्न क्या कि मुमलहूमान काग्रेस 
से अलग रह। उन्हाने राजा ज्षिव प्रसाद के साथ मिलकर पैट्रियाटिक एसोसि- 
एशन की स्थापता की । 


मसलमाना वी जाग्रति में सर सैयद अ्रहमद ने महत्वपूर्ण काम किया। 
उन्ही के प्रयत्नो के फलूस्वरुप मुसलमाना ने अैंग्रेजी शिक्षा का अपनाया ४ 


(स) अहमदिया आन्दीलन --इसके सस्थापक्त मिर्जा गुलाम श्रहमद 
(१८३८-१००८) थे। वे पजाव के पादाचइर र॒ जिले मे वादियान गाँव में 
पैदा हुए थे । उनका कहना था कि वे ईसाइया के मसीहा, मुसलमाना के मेहदी 
तथा हिन्दुआ के: अन्तिम अवतार थे तथा ईश्वर के द्वारा तीना धर्मों के पुन- 
स्त्थान हेतु भेजे मए थे। छोगा ने उनकी शिक्षाओं को भ्रधिक महत्व नहीं 
दिया। पजाब में उनके अनुयायी थोडी सख्या में है। मिर्जा साहब अपने 
बिचारा में प्रतिक्रयावादी थे। 


सक्षेप्र में यह मुख्य-मुल्य घाभिक आन्दोलना का वर्णन हूँ । इत आन्‍्दीलना 
है 2 हिन्द सेत्रा मुंसठमान समाजा पर बहुत प्रभाव टारछा। इस कारण इनका 
काफी सहच्च हे। 
प्रश्न 
« (१) धर्म का नागरिक जीवन पर क्या प्रभाव पडता हैँ? भारतीय 
दशाआ का विशेष रूप से ध्यान से रख कर इस बविपय पर विवेचन वौजिए। 


(यू० पी० बोई, १९५२ ) 
) वौद्ध तथा जैन घर्मो का सक्षिप्त वर्णन कीजिए 


प्ा० २६ 


डण्र्‌ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


(३) टिप्पणियाँ लिखिए वहाबी आन्दोलन, स्वामी विवेकानन्द, थियो- 
सोफिकल सोसायटी, ब्रह्म समाज। (यू० पी० १९५३,१९५४) 

(४) भारत में धामिक और सामाजिक सुधार-आन्दोलनो का राष्ट्रीय 
जीवन पर क्या प्रभाव पडा हूँ ? (यू० पी० १९५६) 

(५) देश की समाजिक, राजनीतिक तथा धामिक जागृति के प्रति निम्ना 
लिखित किन्ही दो सस्थाओ की देव का वर्णन कीजिये . 

(१) ब्रह्म समाज, (२) श्राये समाज, (३) रामक्ृष्ण मिशन! 


अध्याय सुर 
भारतीय समाज को समस्पाएँ तथा उनके सुवार 


मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। मनुष्य से इतर जातवरों में भी 
सामाजिक भावता पाई जाती हूँ। समाज से तात्पर्य मनुष्य का मनुष्य से 
सम्बन्ध हूँ। इस सम्बन्ध का स्वरूप स्थायी होता हूँ। इस प्रकार छोटे से 
छाठा समाज-कटुम्व हे तथा सबसे वृहद समाज समस्त मानव जाति है। साधा- 
रण बोलचाल की भाषा में समाज से तात्पयं समस्त देश के निवासियों के 
पारस्परिक सम्बन्ध से होता हूँ । परन्तु हमारे देश मे घामिक विभेदों के कारण 
एक समाज के स्थान में कई समाज माने जाते है। बहुधा यह कहते सुना जाता है 
झरि यह बात हिन्दू समान के योग्य नही, यद्यपि अन्य समाजों में प्रचलित है। इस 
आभार पर भारत मे हिन्दू समाज, मुसलमान समाज, ईसाई समाज, पारसी समाज 
आदि हूँ। यहाँ पर समाज से तात्वयये अलग-पअलग घर्मों के अनुयाधियों से 
हूँ । कभी-कभी समाज शब्द इससे भी सक्चित अर्थ मे प्रयुक्त कया जाता 
हैँ, जँसे क्षत्रिय समाज में यह नही होता चाहिए, या ब्राह्मण समाज में मदिरा- 
पान वजित हू, इत्यादि) यहाँ पर समाज से त्तात्पर्य विभिन्न वर्ण अथवा जातियों 
और उनमें प्रचलित प्रथाआ से है। 
भारत में अभी तक व्यक्ित के जीवन में घर्म का बहुत अधिक प्रभाव है। 
जन्म म मत्य तक, साधारण भारतीय के जीवन मे प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर 
कसी न किसी रुप में धर्म का हाथ रहता है। जन्म के अवसर पर, यज्ञोपवीत 
के अवसर पर, विवाह तथा बच्चो के जन्म के झवसर पर तथा अन्त में मत्य 
होने पर पुरोहित के बिना काम नहीं चलता हे। साघारणत बहुधा यह कहते 
हुए सुना जाता हूँ कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म से प्रभावित हैं। इस 
करण हम अन्य देश के निवासियों से सर्वथा भिन्न है। हमारी मान्यताएं तथा 
नैतिक प्रादर्श, हमारी सम्पता तथा सस्दति, हमारी राजनीति, सक्षेप में हमार 
सामाजिक जीवन के झावार ही अन्य देशवासियों से न केवल भिन्न है परन्तु 
उनसे उच्च भी हैं। कूछ विदेशिया ने भी इम दृष्टिकोण की पुष्टि की 
हू 
साथारणत धर्म से द्वात्पर्य विविध सामाजिक रीति-रिवाजो से लिया जाता 
हूँ। परन्तु क्‍या धर्म केवल यही हूँ ? धर्म से तात्पय सकुचित अर्थ में व्यक्ति 


है भारतीय सखविधान तथा नागरिकता 


का दँवी-शक्ति से सम्बन्ध हो सकता है। परन्तु अधिक व्यापक अर्थ में धर्म से 
तात्पर्य सामाजिक जीवन को नियमित करने वालो समस्त शक्तियों से हैं। 
इसके लिए अग्रेजी में 5008] कश्रं०५ झब्द हैँ। जहाँ तक' धममे का यह 
तात्पयं हूँ उनमे एक भय हैँ। वह यह कि कही हम यह न समझने छगे 
कि प्रत्येक सामाजिक नियम उचित हूं। 


आज भारतीय जीवन में साधारणत घर्मं का अर्थ समाज में प्रचल्ति 
रूटिया तथा क्‌सस्कारा से हैँ। यह कहना कि भारत क यावा में आज भी 
प्राचीन आादर्शों के अनुसार जीवन चलता है, सुनने में भ्रच्छा लगता है परल्तु 
सत्य नही। क्योकि भारत में अशिक्षा के कारण जनसख्या का वहुत भाग धार्मिक 
कुरीतिया और अन्धविश्वासा को मानने में ही जीवन की साथकता समज्ञता 
है। इस दप्टि से आज धर्म हमारे मार्ग में वाधक हो गया हैँ । सत्य ह कि 
धर्म का प्र्थ यह नहीं होना चाहिए। परन्तु यह भी मत्य है कि साधारण 
जनता इसी को घममं मान बैठी है। 


इसलिए इसमे अ्रधिक दुख नही करना चाहिए कि पादचात्य सम्यता के 
ससगं से ग्राज हमारे जीवन में धर्म का महत्व गौण होता जा रहा हैँ। हमें यह 
देखना चाहिए कि हम मनृप्य का मनृप्य के रुप में आ्रादर करे। हमारी मान्य 
तारे रुपये पर आधारित न हा। अगर हम प्रत्येक मनृप्य में देवी अजय देखते हु 
तो हम अपने धर्मं से नही हट रहे है। जहा तक प्राचीन सामाजिक प्रधाआ में 
परिवर्तन का प्रश्न हूँ, कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात में सम्देह नहीं 
करेगा कि काछ की गति के साथ-साथ जीवन की दशाएँ बदलती जाती है। 
अतएव सामाजिक दड्शमाएँ भी परिवर्तित होनी चाहिए। 


इस अध्याय में सक्षेप में भारतीय समाज की विविध सस्थाओ का वर्णन 
किया जायेगरा। यद्यपि हिन्दू समाज तथा मुस्लिम समाज में कई विपयो पर 
एकता हँ । उनकी कई समस्याएँ एक हैं, तथापि उतका अलग झलग वर्णन 
क्या गया हूँ । हिन्दू समाज में निम्नलिखित मुख्य वाता पर दृष्टिपात करना 
चाहिए---बर्ण व्यवस्था, हरिजना की स्थिति, सयवत कुटुम्व प्रणाली, विवाह वी 
समस्या तथा स्विया का स्थान और उनकी समसस्‍्याएँ। 


बर्ण-ब्यवस्था --“इससे तात्पये हिन्दू समाज की जाति -ब्यवस्था से हूँ! 
वर्ण का अर्थ रग है, परन्तु यह यहाँ पर जाति के भ्र्थ में प्रयुक्त हुआ हैँ। 
हिन्दू समाज में मुख्यत ४ जातियाँ है-जाह्यथ , क्षत्रिय, वैश्य, शूद। है 
इनेबे अ्रन्तर्मत कई उपजातियाँ ह। इनकी सख्या तीन हजार से ऊपर हैं 


भारतीय समाज की समस्याएं ०५ 


सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि जातियो वी उत्पत्ति क्सि प्रकार हुई। इस 
विपय मे तीन सिद्धान्त हूँ । इनमे से कोई भी पूर्णरूप से सब्तोषजनक नहीं 
ह्‌। 
एक सिद्धाल्त यह ई कि दर्णो को उत्पत्ति तब हुई जब कि आर्य अनायों के 
साथ सम्पर्क में आए। समाज में आये सबसे ऊपर थ। सबसे नीच अनाय॑ थे। 
इन दोनों के वीच में वर्णसकर थे। दूसरे सिद्धान्त के अनुसार जातिया की 
उत्पत्ति जनो (7025) से हुईं। इसका सबूत यह हैँ. कि जातियो में आपस 
में खान-पान, विवाह आदि पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध हैं। तीसरा सिद्धान्त यह 
हैं कि विभिन्न जातियो वी उत्पत्ति अलग-अलग पेशों के कारण हुई। इनमे से 
प्रत्येक सिद्धान्त में सत्य का एक अश्य हें। 
पूर्वे बे दिक काल में मुख्य भेद आर्य तथा अनायों में था।आर्यों रे दो विशेष 
बर्ग थे, ब्राह्मण तथा राजा (राजन्य)। इनके अतिरिक्त अन्य लोग 'विक्षा: 
कहल्‍्तते थे। उत्तर बेदिक-काल में झूद्रा का वर्ण और हो गया था। ये थे 
अनाय॑ थे जो कि शआरार्यों के समाज में प्रदेश पा गए थे। इस काल में वर्णों 
में कठोरता (720॥79) ञ्रा गई थी। इसी काल मे सर्वप्रथम वर्णों के सबंध 
में यह सिद्धान्त बना कि इसकी उत्पत्ति देवी हैं। ऋगवेद ने पुस्प सकक्‍त में कहा 
गया हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय बाहुआ से, बेश्य नाभि से तथा झूद्र 
पैरो से उत्पन्न हुए। बुद्ध के कल में इन चार वर्णों के अतिरिक्त कई उपजातियाँ 
उत्पन्न हो गई थी। 
सर्व -प्रथम वर्णों का आधार कर्म था। दछाहमणो का काम शिक्षा तथा 
पुरोहिती था। क्षत्रियों का काम युद्ध तया शासन था। वैश्य कृषि, व्यवसाय 
आदि काम करते थे। झद्गों का काम अपने से ऊपर वर्णवालो की सेवा करना 
था। आरम्भ में यह वर्ण-व्यवस्था कठोर नही थी। एक वर्ण के लछोय दूसरे वर्ण 
में जा सकते थे। उदाहरणार्थ विव्वामित्र तपस्या के प्रभाव से क्षत्रिय से ब्राह्मण 
हो गए थे। परन्तु काल्ठान्तर में वर्ण-व्यवस्था कठोर हो गई। एक वर्ण 
से दूसर वर्ण में जाना सम्भव नही था। कम के स्थान में जन्म सिद्धान्त प्रचछित 
हो गया। दौद्धमतावलम्बियो ने कर्म के सिद्धान्त को ही साना। कछ ब्राह्मणों 
ने भी इस सिद्धान्त को माना परन्तु साधारणत जन्म-सिद्धान्त ही स्वीकृत कया 
गया। घम्मे-श्ास्त्रो में वर्णों को जन्म के ऊपर रखा गया हूँ। 
आज कर्म का सिद्धान्त कोई नही मानता। वर्ण-व्यवस्था हिन्दू समाज में 
जन्म के ऊपर ही झ्राधारित हूं । ब्राह्मण के घर में उत्पन्न व्यकित ब्राह्मण ही हूँ 
चाहे वह निरक्षर भठाचाय होवे। इसी प्रकार झूद्र के धर में उत्पन्न 
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व्यक्त शद्र हैँ चाहे वह कितना ही बडा विद्वान क्यो न हो। हिन्दू-समाज में 
प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति में पंदा होता है। वह जन्म भर उसी 
जाति का सदस्य रहता हैँ चाहे वह उच्चे छोडना ही क्यो न चाहे । यद्यपि जातियो 
का निश्चय जन्म से ही होता हूँ तथापि आज भी थोडी सी सीमा तक झलग- 
अलग जातियो के पेशे निश्चित-से है। प्रत्येक जाति के छोगो को कुछ निश्चित 
नियमों का पालन करना होता हैँ। अभ्रगर ऐसा न करें वो उनका जाति से 
बहिष्कार कर दिया जावेगा। अपनी जाति के बाहर शादी करना मना हैँ। 
इसी प्रकार खान-पात के सबंध में भी नियम हैँ। यद्यपि शिक्षित वर्ग में 
झब इन नियमा की अवहेलना होने लगी है परन्तु जनसाधारण इनका अब 
भी पालन करते है । 


वर्ण-ब्यवस्था के विरुद्ध बहुत लोग हो गए है। परन्तु आज भी इस ब्यवस्था 
के कई समर्थक है। उनके अनसार इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ 
ह नि 
जाति-व्यवस्था के कारण ही हिन्दू-समाज हजारो वर्षों के ब्राद आज भी जीवित 
हैँ । अगर समाज इस प्रकार सगठित नही होता तो कभी छि्न भिन्न हो 
गया होता। बाहर से कई आक्रमणकारी भारत में आए। इलमें से कछ को 
तो हिन्दू समाज ने अपने में मिला छिया। जो हिन्दू समाज में नही मिले जैसे 
मुसलमान, उनके प्रभाव से समाज में विश्यखछता नहीं आने पाईं। जाति 
व्यवस्था में सामाजिक परम्परा को जीवित रखा। ससार में कई अन्य प्राचीन 
जातियो का आज पता भी नही है परन्तु हिन्दू समाज आज भी जैसे का 
तेसा है । आक्रमणकारियो ने भारत का तन जीता परन्तु उनका मन नहीं 
जीत पाये। 
क्योकि जाति-व्यवस्था श्रम-विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित था, 
इसलिए प्रत्येक जाति अपने विशेष कार्य मे कशलता प्राप्त कर सकती थी। 
बचपन से ही लोग अपने अपने विशेष कार्य में छग जाते थे। पिता का कार्य 
उसके पर्चातू पुत्र करता था। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को 
अ्रच्छी प्रकार समझ जाता था और उसे उचित रीति से करता था। 
आज का विविध वर्णो में अलग-अलग कामो के अनुसार विभाजन, समाज 
की एकता बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी था। विभिन्न वर्णों में आपस म 
प्रतियोगिता नहीं होती थी। सब अपना-अ्रपना निदिष्ट काम करते थे। प्लेट 
ने अपने झादश राज्य में भी तीन वर्णों की स्थापना की हूं। प्रत्येक वण अपने 


विशेष काम करेगा। 
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प्रत्येक वर्ण अपने सदस्यों के दुख-सुख में काम झाते थे। आपस में एक 
ही वर्ण के छोगो में सहानुभूति, सौहाद तप प्रेम स्वाभाविक हूँ। प्रत्येक वर्ण 
के अन्दर सहकारिता का सिद्धान्त ग्पनाया जाता घा। इससे यह ल्यम था कि 
आवस्यकता के समय व्यक्ति अकैला नहीं रहता था परन्तु उसे दुनरा की सहा- 
यता उपल्ब्य होती थी। 


प्रत्यक्ष जाति के अन्दर सब लोग समान समज्ञे जाने थे। इस प्रकार प्रत्यक 
जाति का एक जनतन्त्रात्मस सगठन था। घनी-निर्यत का भेद-माव नहीं था। 
जाति का यह कर्तव्य समज्ञा जाता था कि वह अपने अन्दर के निर्धन सदस्या 
सथा झनाथ परिवारों की सहायता छ्रे। इससे यह लाभ था कि प्रत्येक व्यक्रित 
के लिए कोई न कोई साधन समूह द्वारा जुटा दिया जाता था । जीवन तब 
सामूहिक था न कि आजकल की तरह व्यक्तिगत] 





जाति-व्यवस्था के जिन गुणा का ऊपर वर्णन क्या गया हूँ वे वर्तमान काल 
मे नही पाये जाते हूँ) श्राजकल तो जाति प्रथा दापा का सम्‌ह हे। इसलिए 
समाज सुधारकों का कहना हैँ कि अयर हिन्द-समाज अपनी उन्नति चाहता हैँ ता 
यह आवच्यक है कि वण-ब्यवम्था का अन्त कर दिया जावे॥ इस प्रथा के नीचे 
लिखे मुख्य दोप है -- 


जाति-व्यवस्था के कारण हिन्दू-समाज एक इकाई के रूप में काम नहीं कर 
स्का हैँ अपितु अनेका वर्णों मे विभाजित हो यया। हमारी भवित मुख्यत समाज 
के प्रति न होकर अपने जाति-विशेष के लिए होती है। इससे हमारी एकता की 
भावना अझशक्‍त हो गई। एक जाति के छोय टूसरी जाति में न बिवाह कर 
सकते है, न अन्य प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध उनसे स्थापित कर सकते है । 
खान-पान में भी प्रतिबन्ध हूँ। ये रूव बाते एकता के स्थान में पृथक्ता का 
बढाती हूँ । इस भावना का फ्ल यह हुआ कि हिन्दू समाज विदक्षिया का कभी 
भी एक होकर सामना नहीं कर पाया। इसी कारण राष्ट्रीय एकता की भावना 
कऊी सुददद नहों हो पाई। 


जाति-व्यवस्था क॒ कारण हिन्दू-समाज क्ता दृष्टिक्षोण अत्यन्त ही सकुचित 
हो गया हूँ । यह व्यदस्था प्रगतिश्चील्ता की विरोधी हूँ। इस कारण इसमें 
समाज की उन्नति में वहृत बडी सक्रावट डाली हैं। कुछ समय पहले तक बहुत 
मे लोग इस डर से विदेश-यात्रा नही करते थे कि वे जाति से वहिप्कृत कर 
बदिए जायेंगे । 
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जाति-व्यवस्था मूलत अप्रजातन्त्रीय हैं। समानता के स्थान में यह अस- 
मानता को प्रोत्साहित करती हूँ । इसके कारण समाज ऊँच संथा नीच में विभाजित 
हो गया हूँ । इस उँच-नीच का आधार कर्म या योग्यता न होकर जन्म है। बहुत 
से मनृष्य केवल इस कारण समाज में अपने को दूसरो से उच्च समझते है क्योकि 
वे ब्राह्मण है या क्षत्रिय है चाहे कं की दृष्टि से वे अत्यन्त हीन कोटि के हो। समाज 
के एक बहुत बडे भाग को इस व्यवस्था के कारण कभी भी उन्नति करने 
का झवसर नही मिला । कितने दुख तथा लज्जा की बात हूँ कि समाज के एक- 
चौथाई भाग को हमने मनुप्यो की तरह रहने नहीं दिया। इसीलिए हमारे देश 
मे सच्चे प्रजातन्त्र की स्थापना में जाति-व्यवस्था एक बहुत बडा रोडा हैं। 
इसके कारण चुनावों के अवसर पर बहुत से छोग आथिक या राजनैतिक 
कार्यक्रम पर ध्यान न देकर उम्मीदवारो की जाति को ध्यान मे रख मतदान करेगे। 
इससे यह भय भी हैँ कि कही जाति पर आ्राधारित दक न बन जाएँ। कुछ सीमा 
तक म्यूनिसिर्षलिटियो जिला-बोर्डों, विश्वविद्यालयो के अन्दर इस प्रकार के 
विभाजन दृष्टिगोचर होते है, जैसे ब्राह्मण -कायस्थ, या ब्राह्मण क्षत्रिय आदि। 
सच्चे प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार की सकृचित 
मनोवृत्ति समूल नष्ट कर दी जावे। 


जाति-व्यवस्था के कारण समाज की आर्थिक-प्रगति में भी वाधा पहुँची 
हैं। क्याक्ति बहत से व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी पसन्द का काम नहीं कर 
सकते है। ब्र त्येक जाति का पेशा निश्चित हे। अगैर कोई अपनी जाति के बाहर 
का पेशा अपनाता हैँ तो जाति उसकी ठीक नही समझती है। बिना स्वतन्त्रता 
के आर्थिक उन्नति भे स्वभावत ही कमी हो जावेगी इसके साथ ही साथ यह 
भी दिखाई देता हूँ कि समाज में इस व्यवस्था के कारण बहुत बे छोग कठिन 
परिश्रम के पदचात्‌ भी अपनी देनिक आवश्यक्ताआ बी पूर्ति नही कर सकते 
है जबकि दूसरी ओर कुछ लोग बिना किसी प्रकार का काम किए ही आराम 


से जीवन बिताते हूँ। 


जाति-व्यवस्था स्वियो के अधिकार वी झनु हैे। हमारे समाज में स्तिया को 
दुर्गंति बहुत सीमा तक इसी व्यवस्था का परिणाम हैँ। विवाह के मामले में 
स्त्रियों को यह किसी प्रकार के अधिकार प्रदान नहीं करती हे। अन्य क्षेत्रा 
में भी यह स््रिया को पुस्प का समकक्ष बनाने की विरोधी रही हूं। 


उपरोक्त वर्णित दोषो को देखने से यह स्पष्ट हो गया होगा कि जाति- 
व्यवस्था को बनाए रखना हिन्दू समाज के हित में नहीं है। हजारो-छालो 
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व्यक्तियों ने, जाति-व्यवस्था के कारण तथा हिन्दू समाज में अपने साथ पशुनुल्य 
व्यवह्यर होने वे कारण दूसरे धर्मों को जगीकार कर लिया। आजकल 
दिक्षा-प्रचार के कारण यह व्यवस्था पहले से अशवत सा अ्रवच्य हो गई हूँ 
परन्तु अब भी इ सका प्रभाव ग्रशिक्षित दर्ग में पूर्व की ही त्तरह हे। जितना शिक्षा 
का प्रचार होगा उतना ही इस व्यवस्था के दुर्भुण छोगा वी समझ में आते 
जावेंगे) देश में औद्योगीकरण के प्रसार स भी इस व्यवस्था का भारी आषात 
पहुचेगा। 


उद्चीमदी झताब्दी से ही कई सधारक्ा ने इस व्यवस्था घिराण बियए शए ६ 
ब्रह्ममसमगज, झार्य-समाज थियासाक्किछ-समाज आदि ने इस व्यवस्था का 
आनमादन नहीं क्या। 


बीसवी झतादी मे भी इस व्यवस्था के विस्द्ध आवाज उठाई गई। महात्मा 
गाँधी ज॑से ब्यक्ति ने इस प्रथा को दापपूर्ण तथा हानिकारक वतलाया। इतना 
हाने पर भी यह अभी प्रभावहीन नहीं हुई हूँ। यद्यपि पहल से ग्रब जाति- 
व्यवस्था कम कठोर हा गई हैँ तथापि अब भी यज्ञ पूर्णतः प्रभावहीन नहीं 
हुई हूँ। ग्रव खान-पान में शिक्षित वर्ग के नवयवक कम परहज करते है। 
अन्नंजातीय विवाह भी क्छ-क्छ होने छगे है। परन्तु ग्रभी भी पुराने सस्कारा 


का इतना प्रभाव है कि इस व्यवस्था वे विरुद्ध शिक्षा तया प्रचार की बहुत 
अधिक झ्रावस्यकता है। 


अदछूतों की समस्या --हिन्दू समाज का चौथाई भाग अछूव कहलाता 
हूँ | सवर्ण हिन्दुआ का विचार हूँ कि झछूत का छूने-मात स ही महापातक 
हागा। क्छ स्थाना में उनको छाया के छूने स भी अपवित्र होने का टर रहता 
है। उमारे समाज में भ्रद्दृता वी समस्या जाति-व्यवस्था का ही क्परिणाम है। 
ब्रह्मा के पर से इनकी उत्पत्ति बतलाई जाती हैं। शद्दा वी उत्पत्ति शायद 


अनाये जानिया से हुई हैं। परन्तु वाद को इनमे समाज द्वारा सताए हुए कर्द अन्य 
वण भी मिल गए हागे। 


हिन्दू ममाज मे अछूता की दक्षा अत्यन्त ही शाचनीय है। गद्कषपि अब 
पहले से कुछ सधार अवश्य हूँ) परन्तु अब भा कवलछ पहला कदम ही उठाया 
गया हूं। सक्षेप में अछूता का समाज द्वारा सब प्रकार के अधिकारा से वचित 
कर दिया गया था। उनका कक्‍नलब्य सवण हिन्दजा को सेवा बतलाया गया। 
इस प्रकार इनका उन्नति का अवसर ही नहीं दिया गया। अछता का खबर्णों 


! की बस्ती के अन्दर रहने का अधिकार नही था और अब भी वे इन वस्तियो 
ै 


१० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


के वाहर ही रहते है। उनके स्वास्थ्य तथा शिक्षा का कभी भी प्रबन्ध नहीं 
किया ग्रया। वर्तमान समय में तो उनमें झिक्षा का प्रसार हो रहा हैं। इनके 
याल-वच्चे भी शिक्षालयों में जाते हैं यद्यपि अब भी उनकी सस्या अत्यन्त न्यून 
हूँ। परन्तु पहले तो उतको इस अधिकार का उपभोग करने का अवसर ही 
नही था। शिक्षा प्राप्त करना उनका काम नहीं था। पहले यह कहा जाता था 
“कि झगर कोई अछत वेद सुन ले तो उसे दण्ड देना चाहिए। अछूतो के वास्ते 
सब उन्नति के मार्म बन्द थे। एक ओर जब हमारे धर्मशास्तकार यह सिखला 
रहे थे कि सब जीवो में देवी अश हें, दूसरी ओर अपने ही समाज में इतने 
बडे भाग कोबे पश्ुओ के स्तर से ऊंचा नहीं उठने देना चाहते थे। झता- 
व्दियो के इस व्यवहार का फ्ल यह हुआ कि अछूत न आधिक उच्नत्ति कर पाए 
और न सास्कृतिक। आर्थिक क्षेत्र में, न वे व्यापार-बाणिज्य कर सकते थे 
और न शिक्षा के भ्रभाव में अच्छी नौकरियाँ पा सकते थे। उनके लिए केवल 
ऐसे ही काम बचे, जैसे मोची, कुम्हार लहार झादि। राजनीति के क्षेत्र से भी 
ये दूर रहे। और सबसे बडा कुफल यह हुआ कि उनका नैतिक पतन भी हो 
गया। उनमें कई बराइयाँ आ गई, जैसे, शराब पीना, झन्‍्य नशीली वस्तुओं 
कर सेवन आदि। परन्तु इस अवस्था का उत्तरदायित्व ऊँचे वर्ग के हिन्दआ पर 
हैं। उन्होने अछूतो को सदा यह बतलाया कि अछूत पशुओ से अच्छे नही है। 
इसमे कोई सन्देह नही कि अस्पृश्यता हिन्दू-समाज का सबसे बडा कलक है। 
ससार में ऐसा छुआ छत का विचार भ्रन्य किसी देश में नही पाया जाता है। 
झऊुछ-कुछ इसी प्रकार का व्यवहार अमेरिका में गोरी जनता हवशिया के साथ 
करती हूँ। 


हरिजन सुधार-आन्दोलत - अछूतो को हरिजन नाम गाँधीजी ने दिया। 
इनकी अवस्था सुधारने का प्रयत्न सगठित रूप से उन्नीसवी शताब्दी से आरभ 
हुआ। परल्तु इसके पूर्व भी ऐसे उदाहरण मिलते है जब घामिक-सुधारको ने 
अस्पृंदयता को निराधार ठहराया। उदाहरणार्थ, महावीर तथा गौतम बुद्ध 
जाति-व्यवस्था में विश्वास नही करते थे। मोक्ष का हार उन सबो के लिए 
समान रूप से खुले हूँ जो उसको प्राप्त करने के लिए नेतिक जीवन व्यतीत 
करें, यह इतकी शिक्षाआ का सार था। परन्तु इन धामिक सुधारको का प्रभाव 
स्थायी नही रहा' क्योकि जब इन धर्मों का हास हुआ और पुराना हिन्दू धर्म 
पुन बलझ्याली हुमा तो जाति-व्यवस्था भी पुन संगठित हो गई। यथार्थ में 
इस काल में इसकी जटिलता और कठोरता और भी गा ड गई। इसके पद्चात्‌ 
मध्यकाल तक फिर कोई आन्दोलन इस व्यवस्था के विरुद्ध नहीं चला। मस्य- 
काछ में कई महात्मा तथा सतो ने इसे व्यवस्था को नहीं माना। ये सतभक्ति- 


भारतीय समाज को समस्थाएँ # डेश३ 


आार्गी थे। उन्होने सवो को ईन्वर की भक्ति कया अधिकारी बतलछाया और सव 
जाति के छोगो को अपना शिप्य बनावा। उदाहरणार्थ, १४ंवी शताजरी में 
स्वामी 'रामानन्द ने न केवछ सव वर्णो के हिन्दया की परन्तु कई मुखलमाना को 
कभी अपना झिप्य वनाथा। बाद को कवीर, नानक, तुकाराम आदि भक्ति-सार्गी 
सतो ने वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। क्वीर स्वव जाति के जलाह थे। परन्तु 
इन सतो के प्रयत्व से जाति-व्यचस्वा में कोई प्रभाव नहीं पडा। यह ज्या की 
श्यो बनी रही। यथार्थ में इसकी कठझोरता और बढ गई। यही अ्रवस्था बाद 
सक चलती आ्ाई। इसी काल में भारत में मुसलमान आा गये थे तथा उन्हाने 

सहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया था। पन्दरहवी शतावदी के बाद ईसाई 
भी भारत में आ गये थे। इन दोतो धर्मबालो ने अपने धर्म कर प्रचार किया। 
इन दोनों धर्मों में ऊँच-नीच का भेद-भाव नहीं है। इसलिए यह स्वाभाविक था 
कि धीरे-धीरे हिन्दनसमाज की सतायी हुई जातियाँ इन धर्मों को स्वीकार कर 
झे। इनमें कोई भी संदेह नहीं हँ कि जिन छोगा ने हिन्दू-धर्म को छाड़कर 
इस्छाम या ईसाई धर्म को स्वीकार क्रिया उनमे बहुमख्या हिन्दू-समाज के 
अछता की हूँ । 


१९वी झताहऋ्दी ने राजा राम मोहन राय ने जाति ्यवस्था के विस्द्ध 
प्रचार क्रिया। आर्य सशाज ने भी जानि भेद को नहीं माना। स्वामी दयानन्‍्द 
ने कहा कि बेद इस व्यवस्था कय समयन नहीं करत हे। झाय॑-समाज ने अछूता 
की झिक्षा तथा सामाजिक उन्नति की ओर घ्यान दिया परन्तु इसका प्रभाव 
अत्यन्त सीमित रहा। ! 


बीसवी शताब्दी में अदूताद्धार का गराघी जी ने अत्यन्त महत्व दिया । 
भारत आने के बाद से ही उन्हाने जनता का ध्यान इस ओर आक्पित करना 
आरण्म कर दिया। काँग्रेस ने गाँधी जी के प्रभाव से अछूताद्धार को अपने कार्ये- 
कम में रख लिया। याँधी जो ने बार-बार यह कहा कि हिन्दू-समाज फो इस 
ऋलक क्यो दूर करता चर्हिए! कई बार उन्होने यह भी कहा कि बिना अदधूतो- 
द्वार वे स्वराज्य असम्भव है । जब दसरी गोलमेज सभा के बाद ब्रिठिश प्रधान 
सत्री ने अपनो घोषणा द्वारा अछतो को हिन्दू सम्प्रदाय से, अलग सम्प्रदाय 
माना सब गाँवी जी ने अनशन क्रिया । इसका फल यह हुआ कि सितम्बर १९३८ 
में पूना उंबट हम्ना जौर हरिख्-हिक हरिजुत...हिन्द-समाज से पूथक्‌ सम्प्रदाय नहीं माने गये। 
भत्‌ १९३३ में साबी जी ने हरिजन सेवक सत्र की स्थापना की) इस 


सध ने इस दिशा में अच्छा काम किया हूँ । गाँबी जो ने अपने भाषणों तया 


डर भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


लेखो द्वारा हिन्दू समाज की सुप्तप्राय चेतना को जगाना चाहा और उन्हे यह 
समझाना चाहा कि वे अछूतो के ऊपर सदियों से कितना ग्रत्याचार कर रहे 
हैँ । गाँधी जी के प्रयत्तों के फलस्वरूप हरिजनों के प्रति सवर्ण हिन्दुओं का 
व्यवहार कुछ सीमा तक बदला । कई स्थातो में उन्हे मन्दिरों में प्रवेश करने 
की आज्ञा मिल गईं। हरिजनो में भी चेतना का सचार हुआ और उन्होने अपनी 
युराइथाँ जैसे नशीली वस्तुओ का सेवव आदि, छोडने की ओर पग उठाया। 

उनमें शिक्षा का भी प्रसार हुआ । 


नवीन संविधान दारा य्रह घोषणा कर दी गई हूँ कि राज्य की दृष्टि में 
बिना किसी प्रकार भेद-भाव के सब व्यक्तियों को समान अ्रधिकार हैं ! सब अछूत 
विना रोक-टोक मन्दिरो में जा सकते है, तालाबों तथा कुओं से पानी भर 
सकते है, स्कूलों में भर्ती हो सकते हूँ । सक्षेप में विधि द्वारा उन्हें वे सामाजिक, 
आथिक तथा राजनंतिक अधिकार प्रदान कर दिए गए है जो कि राज्य के 
अन्दर नागरिका को प्राप्त हैं। क्योकि अछत समाज के पिछड़े हुए वर्ग है 
इसलिये सविधान में उनके लिये कुछ विशेष उपबन्ध है, ज॑से विधान मण्डलो में 
उनकी जनसख्या के अनुसार उनके लिये स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे । सविधान' 
हारा ससद्‌ में ६० स्थान अछूतो (5०060086 ८४५४५) के लिये सुरक्षित 
रखे गये हूँ। राज्यो के विधान मण्डलो में ४८३ स्थान उनके लिए सुरक्षित 
हैं। सरकारो नौकरियो में भी कुछ काछू तक उनको विशेष सुविधा दी जावेगी। 
इस प्रकार सविधान द्वारा यह प्रयत्न किया हैँ कि हरिजनों के साथ असमानता 
का व्यवहार न हो। परन्तु केवल अधिकारो के इस प्रकार श्रद्यन करने ऐ ही 
कुछ न होगा । आवश्यकता इस बात है कि समाज का यह उत्पीडित अग अपने' 
अधिकारों को समझे तथा उत्का उपयोग कर सके 4 इसके छिये उनमे शिक्षा 
प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता हूँ । इसकी ओर भी सरकार ने घ्यान दिया 
है । परन्तु और भ्रधिक काम की भ्रावश्यकता है । शिक्षा द्वारा ही उनकी सास्ह+ 
घिक तथा आर्थिक उन्नति सम्भव हूँ । इस दिशा में भी भारत सरकार का कार्य 
सराहनीय हैं। 


१५ मार्च, १९४५ को ससद्‌ में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसका” 
उद्देश्य समस्त भारत में छुम्नाछूत को अपराधघोषित करना था ॥ यह विधेयक 
अछतो को मन्दिरो में प्रवेश तथा पूजा का अधिकार, ताल्‍ाब, कुआँ, नदी 
नालो तथा सार्वजनिक नछो के प्रयोग का अधिकार, किसी सार्वजनिक मार्ग 
मुर्दाधाद, जहाज, होटल, मोजवालय आगदि में अ्वेश करने का अधिकार, किसी 
औ पेशे को करने का अधिकार आदि प्रदान करता है । यदि कोई उनको इत 


भारतीय समाज की समस्याएं डेश्३ 


उपयुक्त अधिकारों से वचित करे तो उसे ६ महोने कीं सजा था ५००) 
मपया दण्ड तक हो सकता हूँ। यह विय्रेयक्त मई १९५५ से कानून हो 
जया हैं १ 


श्रदूतो को स्वयं भी अपनी उन्नति की ओर अग्रसर हीना चाहिये । इसके 
बलए सबसे पहले यह आवश्यक है कि उतमे यह भावना जमकर बैठ जावे 
कि वे अन्य क्सी भी वर्ण से नीचे नही है। व भी मनुष्य हैं। इसी भाववा 
के सुदृढ हो जाने पर वे स्वयं भी अपने अन्दर फली हुई गर्दगी को हटाने की 
अप्टा करेंगे। उन्हें श्रपनी बुरो आदतो का छोड दना चाहिए। उन्हे अपने 
अन्दर के ऊँच-नीच के भाव को हटा देना चाहिए। उन्हे समाज के झन्य वर्गों 
से श्रच्छे गुण' को ग्रहण करना चाहिए। सक्षेप में, उन्हे स्वयं भी इस बात की 
चेप्टा करनी चाहिए कि वे अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से उपभोग 
कर सुरके । 


संयुक्त प्रणाली ऋुठुस्च :--यह कहने में कोई बत्युक्त नहीं हंएगी कि 
मारतोय समाज को इकाई व्यक्ति न होकर कुदुम्व है । ढिन्दुओं में हा से 
तात्पय केवल पत्ति-पत्वी और बच्चो से हो नहीं हैं। पाश्चात्य देशों में कूटुम्व 
के यही अर्थ है। हिन्दुओं में सयुक्त क॒टुम्व प्रणाली प्रचलित हूँ । सयक्त कूटुम्ब 
का अर्थ यह है. कि एक ही परिवार में पति-पत्नी और उतके वच्चो के अ्रति- 
रिक्त दादा दादी, चाचा चाची, भाई-मतीजे, पुत्र और उनकी वहुएं सब रहते 
हैं। क्‍्भ्री-क्मी एक परिवार में तीन-तीन पीढियाँ तक एक साथ ही रहती है । 
ऐसे कट॒म्ब की निम्नलिखित विज्ञपताएं हैँ 


(भ) इसके सदस्थो की सख्या वयक्तिक-कुटुम्ब की अपेक्षा बहुत अधिक 
हाती हें । तोस-चालीस होना साधारण वात हैँ । कमी कमी एक-एक कूटुम्व 
में सौ तक व्यक्ति होते हैं । 


े (व) ऐसे फ्टुम्व को सम्पत्ति सम्मिल्ति होती हें) कुंटुम्ब के सदस्य 
जतमना भो कमाते हैं वह सब सम्मिलित रूप से कूटम्व के उपर ब्यय होता है 
कुट्म्व में सभो के लिये सम्मिलित भोजन की व्यवस्था होती हूँ । 


(मे) सबसे वयोवृद्ध पुरुष कुटम्ब क्य मुखिया होता है । उसी कय झनु- 
शासन सबो को सानना पडता हू। प्र्यात कुटुम्ब पितू-प्रधान होते हैं । 


ड्ह्ड भारतोय सविधान तथा नागरिकता 

सयुक्त कुदुम्ब प्रणाली हिन्दू समाज की विश्येपता हैँ परन्तु भारत में 
मुनछमानों में यह श्रणात कुछ रात्रा तक प्रचलित हो भई है, यद्यपि उनमें 
यह हिन्दुओं के वराबर कठोर नहीं हुई हैं । 

लाभ :--सयुक्त करदुम्ब प्रणाली के निम्नलिखित छाम है -- 

क्योकि सम्मिछित कुठुम्व में कई वेयक्तिक कूटम्व_ साथ साथ मिलकर 
रहते है इसलिय इसे बनाये रखने के लिये यह आवश्यक हे कि इसके सदस्यों 
में परस्पर एक दूसरे के प्रति सहयोग, त्याग तथा सहानुभूति की भावना वर्ते- 
मान हो । इसका फल यह हाता हुँ कि बच्चे भी आरम्भ से इन गुणों की शिक्षा 
पाते हूँ ) ये ही गुण अच्छे नागरिक में भी झ्रवश्यक हू । सयुक्‍त कूदुम्ब 
सागरिकता की छशिक्षा के लिये केवल प्रथम ही नहीं परन्तु प्रमुख पाठशाला 
भीहे। 

संयुक्त क्ट॒म्ब प्रणाली का दूसरा लाभ यह हैँ कि इसमें उन व्यक्तियों 
का भी जो क्रि दुर्घटला, वीमारी, वृढापा या अन्य किसी कारण से अपना तया 
अपने वाल बच्चो का भरण पोषण नही कर सकते है, उनके बच्चो का भी पालूत 
हो जाता हैं तथा उनकी प्रावश्यकताओ की एक वडी माता तक पूर्ति हो जाती 
हूँ । प्रत्येक सदस्य के न्‍्यूबतम जीवन निर्वाह का प्रबन्ध हा जाता है, जो कि, 
एक लेखक के झब्दो में आ्थिक प्रगति के छिये आवश्यक हे | ग्रनाथ बच्चो तया 
विधवाओं की भी ऐसी प्रणालो में अच्छी प्रकार देखभाल हो जाती हैं। कुदुम्ब 
के सदस्य दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हे 4 

सयुक्‍त कूटुम्ब के झ्ाय के साधन नी अधिक होते हूँ । प्रत्येक सदस्य कुछ 
न कुछ कमाता हूँ। इसका फल यह होता हूँ कि कुटुम्ब की आथिक झवस्था 
अच्छी रहती हूँ । समाज में कुटुम्ब की प्रतिष्ठा रहती हैँ ॥ प्रापत्ति के समय 
सारा कुटुम्ब एक इकाई की तरह काम करता है । 

सम्‌ का कु टुम्ब होने के कारण कई खर्च के मदों कमी हो जाती हैँ । जंसे 
अगर परिवार के सदध््य अछग झल्य खाना बनायें तो उसमें श्रधिक खच होगा 
परन्तु सपुक्‍त परिवार में सारे क्टम्व का खाना साथ ही साथ बनता है । इसी 
प्रकार कई अन्य खर्चे सयुक्त रूप से रहने के कारण कम हो जाते हूँ । 

उपरोवत वर्षित लाभो को देखते से यह लगता हूँ कि यही व्यवस्था 
सर्वश्रेष्ठ हे तथा यह चालू रखनी चाहिये। परन्तु कई विद्वान तथा सुघारको 
का कहना है कि इस प्रणाली में दोष क्‍प्रधिक हे । इसमें नीचे लिखे मुख्य 
दोष है :-- 


भारतोय समाज को समस्‍्याएँ पु 


(१) वयोकि प्रत्येक सदस्य की भावना रहती हूँ कि विना उसके हाथ- 
पैर हिलाये ही उसके जीवन की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही जावेगी, 
इसलिये उनमे आलस्य तथा काम न करने को इच्छा थंदा हो जाती हेँ। 
इसका फल यह होता हैं कि क्दुम्ब का सारा भार थोड़े से उन छोगी को ही 
वहन करना पड़ता है जो कि परिश्रम करते हूँ । इसके दो दुष्परिणाम होते 
हँ। एक तो यह कि क्टम्व में कुछ लोथ निकम्मे तथा उत्तरदायित्वहीन हो 
जाते है । दूसरे यह कि जो लोग कास करते हूँ उसमें कुछ काल बाद यह 
भावना पैदा होता स्वाभाविक है कि काम तो थे करें और मौज दूसरे 
लोग करें। 


(२) ऐसे कुठुम्ब में घर का सचाऊूत क्योकि एक ही व्यक्ति के कधो पर 
होता हैँ, इसलिये ग्रन्य सदस्यों म॑ आत्मनिर्भेरता का अभाव हो जाता है। यह 
सभी जानते है कि बिना आ्रात्मनिर्भरता के ग्राथिक उन्नति असम्भव हैं ।( इसके 
साथ साथ झाथिक स्वतन्त्रता भी नष्ट हो जाती है) 


(३) बडे कुटुम्ब में आपस में मनोमालिन्य पेदा हो जाता हे। छोटी-छोटी 
बातो में घर का शान्ति नष्ट हो जाती हैँ । वह अशान्तिमय वातावरण वच्चों 
के पर बुर! प्रभाव डालता है । अशान्ति के कारण सबो का सन खट्टा रहता 
हूँ और जीवन में उत्साह नही रहता + 


(४) सयुक्‍त कुदुम्व प्रणाली में व्यक्ति के विकास का क्रम अवसर रहता 
हूँ । प्रत्येक सदस्प कई नियब्त्रणो के अघोन रहता हूँ । विशेषकर स्त्रियों की 
दशा प्रच्छी नही रहती । उनका सारा समय घर के ही काम धन्धो में चला 
जाता हैं । वे स्वतन्त्र वातावरण का ग्रनुमव ही नही कर सकती हैँ । 


(६) सम्मिलित सम्पत्ति व्यवस्था होने के कारण जल्ागी में अधिक 
द्रब्योपाजंन की इच्छा का ह्ास हो जाता है। यह भी ग्राथिक-उन्नति के 
लिये अहितकर हैं ॥ 


(६) सयुकत कटुम्ब प्रणाली बहुबा निर्धनता की ओर छे जाती है। उना 
कुट॒म्नो की अवस्था विशेषरूष से शोचनोय हो जाती जिनमें आय तो कम होतो 
हूं परन्तु सदस्य अधिक होने से खर्च ज्यादा होता हैँ 
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हि भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


(७) सम्मिलित सम्पति होने के कारण जब कभी इसका बंटवारा होता 
नह तब मुकदमेबाजी की नौबत आा जातो हूँ । 


भविष्य --सयुकत कुटुम्ब प्रणाली भी जाति--यवस्था की तरह दिन पर 
दिन टूटती जा रही हैं / इसका एक कारण तो मनुष्यों में वेयवितक भावना की 
वृद्धिहँ । प्रत्येक व्यवित यह सोचने छगा ह्‌ कि उसका कर्त्तव्य केवल अपने 
बीबी बच्चा तक ही हूँ। पाश्चात्य देशो के उदाहरण का प्रभाव भी नगण्य नही 
कहा जा सकता । इसके साथ-साथ यातायात के साधनों में वृद्धि होने के कारण 
नछोग नौकरियों को खोज में दूर दूर तक जाने लगे है। झाथिक कठ्लिइयो 
के कारण भी यह व्यवस्था टूटती जा रही हैँ ॥ औद्योगीकरण के बढने के 
साथ-साथ यह व्यवस्था टूठती जायगी । 


. . क्या इस व्यवस्था का टूटना अच्छा है? इसका उत्तर बहुता ने यह दिया 
हुँ कि सयुकत कट॒म्ब प्रणाली भारत में वही काम करती है जो कि श्रन्य देशो 
में सामाजिक-बीम (5008] 507806) की प्रथा करती है ।! परन्तु यह 
बात ध्यान मे रखनी चाहिये कि आर्थिक जीवन की जटिलता तथा औद्योगीकरण 
की वृद्धि दोनों ही सयुकत करदुम्ब प्रणाली के विरुद्ध है। 


स्त्रियों की समस्या --सव प्रथम हमें हिन्दू समाज में विवाह-प्रथा के 
ऊपर दृष्टिपात करना चाहिये । हिन्दुओ में विवाह केवल एक शारीरिक 
सम्बन्ध नही हूँ, परन्त यह दो झ्रात्माओ का सम्बन्ध हैं। विवाह का झाधार भी 
धर्म हैँ । यह जीवन के भुख्य सस्कारो में से एक है। इसी कारण हिन्दू धर्म 
के अनुसार पति पत्नी का एक दूसरे को त्याग कर दूसरा विवाह करना 
प्रनुचित समना जाता है। अन्य समाजों में तल्यक प्रचलित है परन्तु हमारे 
यहा अभी तक इसे उचित नहीं समझा जाता हूँ । विवाह के लिये एक ही 
जाति का होता आवश्यक है ।परन्तु गोत्र अलग-अलग होना चाहिए। जातियो 
के अन्दर उप जातियाँ हैं। इसलिये इस दृष्टि से भी समानता होनी चाहिए। 
पुरुष को एक पत्नी के मर जाने पर दूसरे विवाह का अधिकार हूँ और 
अधिकतर छोग ऐसा करते हूँ । परन्तु सवण हिन्दुओ में विधवा को पुनविवाह 
का अधिकार नही हूं । 
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भारतीय समाज की समस्याएं ४१३ 


विवाह के सम्बन्ध मे निम्नाॉलखित विशेष समस्याओं पर घ्यान देन 
आहिये ---- 


(१) बाल विवाह --यह वहुत अधिक प्रचलित हैं । शिक्षित वर्ग में 
तो भ्रव साधारणत इसका चलन नहीं है परन्तु अ्शिक्षित वे में तथा गाँवों 
यें ग्रभी तक इसका प्रचलन है । वाल-विवाह कय प्रारस्म क्या हुप्ला इस विषय 
में निश्चित रूप स कुछ नही कहा जा सकता है) झायद विदेशी आक्रमण- 
कारियो से प्रपनी कन्याओ की रक्षा हतु यह प्रथा चली हो। जिस कारण भो 
यह प्रथा चलो हो यह पुरुष तथा स्त्री ( यथार्थ में बालक तथा वालिका) 
दोनो के लिये प्रत्यन्त हानिकर हैं । १९ वी शताब्दी में ब्रह्मसमाज तथा आार्य- 
समाज ने इसका विरोध किया। एक स॒ रक श्री मालावरी ने इसके क्स्द्ध 
शुक पुस्तिका प्रकाशित की | इत सब का फठ यह हुआ कि एक ऐकट दारा 
पह पास हुआ कि १२ वर्ष से कम अवस्था का लडकी का विवाह नही किया 
जा सकता था । वडोदा राज्य में १९०१ में एक ऐक्ट द्वारा भी वालिकाओ 
के विवाह की कम से कम झ्रायु १२ वर्ष रखी गई। परन्तु इन नियमों क्य 
अधिकतर पालन नहीं किया जाता था।सद १९३० में झारदा-ऐक्ट पास 
हुआ । इसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि १४ वर्ष से कम आयु की बालिका 
त्या १८ वर्ष से कम आय के बालक का विवाह करना अपराध माना जायगा 
कथा उसके लिये दण्ड मिलेगा । जैसा हम लिख चके है चाल-दिवाह प्रथा 


अधथ भो प्रचलित हैं । इसलिये यह आवश्यक हैं कि इसके विरद्ध खूब प्रचार 
किया जाये। 


(२) बहु-विवाह --यद्यपि हिन्दुओ को एक से अधिक विवाह करने का 
अधिकार हूँ परन्तु समाज में बहु विवाह अधिक प्रचलित नहीं हूँ । पहले घनी 
स्दोग या जमीदार और राजे -महराजें एक से अधिक विवाह कस्ते थे, और कुछ 
अभी भी करते है । परन्तु सर्व-साधारण में बहु विद्वाह का प्रचछन कभी भी 
अधिक नही था । 


(३) दृहेज-प्रथा ---इससे यह आद्यय हैँ कि छडके वाले लडकी बालो 
से विवाह हराते समय पैसा माँगते हैं। इसक कई ढग हैं, जते कुछ लोग कहते 
हूँ कि लडका पढा-लिखा है, ऋच्छा नौकर हूँ, अतएव इतने हजार न्पए दो, 
कछ कहते है छडका आगे पटना चाहता हूँ उसका व्यव उठाओ, कुछ लोग 

कहते है हमारे छडके के लिये मोटर खरोदा । सक्लेप में छड़की वाले का अपनी 
लड़कों के हाथ पीछे करने में हजारा स्पए खर्च करने पडते हैं । अमीर पिता त्तो 


शह सव कर सकता हैं परनन्‍्तठु सापारण वर्ग के माता-पिता का एक एक 
फा० २७ 


ड्श्ट भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


लड़की के विवाह में कर्ज के बोझ में दाहरा हो जाना साधारण बात हुँ । 
यह्‌ प्रथा अत्यन्त होन हैँ। इसका श्ीघ्रातिशीक्ष अन्त होना चाहिये । अभी 
तक इस प्रया के विरुद्ध अधिक आवाज नही उठाई गई है। यह झावश्यक 
हैँ कि इसके विरुद्ध खूब प्रचार हो गवा सरकार किसी भी रूप में दहेज लेने 
या देने के विरुद्ध नियम बता दे ।? इसी प्रकार गरीब माता-पिता ज्राण पा 
सकते है । 

(४) विधवा विवाद ---वंदिक-काल में विधवाओ को पुनविदाह की 
आज्ञा थी । परन्तु कालान्तर में विधवाओं का फिर से विवाह करना श्वास्त्रों 
के विरुद्ध समझा जाने रया । गुप्त काल में तो ऊँचे वर्यो में सती प्रथा प्रचल्ति 
हो गई थी । विधवाओ को अव्स्था दिन पर दिन खराब होती चली गई । 
बाद को तो यह होने लगा कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी को बलपूर्वक उसी 
के साथ जला देते थे। यह ग्रमानुषिक प्रथा बडी गौरवपूर्ण समझी जाती थी । 
खेद यह है कि आज भी कुछ छोग इसको हमारे नारी जीवन का सबसे महान 
आदर्श समझते हैं । सन्‌ १८२९ में हार्ड बेष्टिक ने सती-प्रया को अवध 
कर दिया । 


विधवा की अवस्या हिन्दू घरो में अत्यन्त शोचनीय है । साधारणत यह 
समझा जाता हैं कि वह अपने ही काम्ा के कारण विधवा हुई | इसलिए सुबह- 
सुबह उसका मह देखना भी क्ही-कही पर खराब समझा जाता हैं। शुभ 
अवसरों पर विधवाओ को ग्रछुग रखा जाता हूं। प्रार्थिक दृष्टि से भी कुटुम्ब 
में विधवाएँ भार-स्वरूप समझी जाती है । उनके जीवन में किसी प्रकार का 
उत्माह नही रह जाता ह । जब कि पुरुषो को एक के बाद दूसरी शादी की 
अधिकार हैं, स्त्रियों को पति को मृत्यु हो जाने पर सतीत्व तथा नारीत्व के 
श्ादर्श के नाम में एकान्त जीवन व्यतीत करने का समाज वाध्य करता हैं। 


श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने सर्व प्रथम इस बात का आन्दोलन किया कि 
विधवाओ का पुनंविवाहु का भ्रधिकार होना चाहिये । सन्‌ १८५४ मेंभगरत 
सरकार ने ऐक्ट द्वारा विषवा-विवाह को वैघ मान लिया। ब्रह्म समाज तथा 
आये समाज मे भी विध्रवा-विवाह के पक्ष में प्रचार किया। शिक्षा के प्रचार 
तथा प्राश्चात्य विचारा क प्रभाव से कई समाज सुधारका का ध्यान इस ओर 
ब्ल्न्ल टु 
(. अव केन्द्रीय सरकार ने एक दहेज विरावी विल प्राप्त कर दिया हैं । 
2... कया. #0एथाल्टत0. लाजगज णी गणवा5, फछ. क्ुणाएंगन 
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भारतीय समाज को समस्याएँ श्र 


आरकॉपित हुआ। २० वी झताब्दी में इस दिशा में और अधिक उन्नति हुई) 
सन्‌ १९६७ से एक नियम द्वारा विधवाओ क्यो सम्पत्ति में भाग मिलने 
लगा हूँ 


देश में विधदाध्रम असहाय विधवाओ को सहागतार्थ खुल गए है । इस 
दिशा में भी आर्य-समाज, देव-समाज आदि ने अच्छा काम किया हूँ ) यद्यपि 
हिन्दू ध्माज में कुछ मात्रा तक विघवाओ के पुनविवाह के प्रश्न पर दृष्टिकोण 
बदेला हैं मोर विधवाओ की स्थिति कुछ सुघरी है _तथावि ग्रव भी कुससस्‍्कारो 
का प्रभाव समाज के अ्रधिकाश भाग के ऊपर हैं । इस दिल्ला में श्रभी और 
प्रचार तथा शिक्षा की आवश्यकता हैँ क्योकि पुराती रूढियाँ बडी कठिनाई से 
उन्मूलित होती हैं । 


(४) इंद्धनविधाह्‌ --अब भी बहुघा कई माँ वाप अपनी कम झवस्था 
की लडकियों को बृद्धो को थ्याह देते हैं । यह प्रत्येक दृष्टि से अनुचित ह। 
इलका कारण एक बहुत बडी मात्रा तक तो दहज प्रया है वृद्ध पुरुष बहुत 
क्रम दद्देज में विवाह कर लेगा । दूसरी बात यह भी हूँ कि बहुत से माता- 
दिठा कन्यादान का पृण्य कमाने को छालायित रहते हैं और सोचते हैं कि लडकी 
का भविष्य उनके ही भाग्य पर निर्मर हैँ । समाज में इस प्रकार के दिवाहों के 
विरद्ध भी विचार बढ रह हैं । 


हिन्दू-समाज में विवाह के सम्बन्ध में रूडिवादी विचार कृछ मात्रा तक 
पहले की अपेक्षा अश्वत्र हो ग्रए है । परन्तु श्रब भो इस दिद्या में बहुत अधिक 
काम करने की आवश्यकता हैं। अभी तक भी बहुत थोडे से छोग अन्तजावीय 
विवाह करने को प्रस्तुत होगे। यद्यपि ऐसे विवाह हुए हो तथगरपि उनकी संख्या 
अ्रत्यन्त कम हूँ । परन्तु जाति का वन्धन झिथिक हाने के साथ-साथ इस दिशा 
में प्रगति होगी। विभिन्न सम्प्रदायो के वीच में ता बहुत कम बिवाह होते हूँ। 
कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ ऐसे विवाह हुए है परन्तु साधारणत उनका बड़ा 
विरोध हू $ जो छोप हिन्दु-समाज के अन्दर इस विषय में सब कुरीतियों को 
हटाना चाहते हूँ वे इस प्रकार के विभिन्न सम्प्रदायों के वीच विवाह को 
खचित नही समझने है । 

अव विवाह-सम्दध में लडके-लडक्षियो का भी मत जानने की चेप्टा की 
जाती हैं। शिक्षित वर्ग में तो विदा छडके-छडक्यों की अनुमति के विवाह 
बहुत ही कम होते हूँ । परन्तु अब भी छडकियों के मत को कम महत्व दिया 
जाता हू। अश्विक्षित दर्ये में भ्रमी भी विवाह अधिमावको के हाय ही ठय 


२० भारतीय सविघान तथा नागरिकता 


पिया जाता हैं। सुखी कौटम्बिक जीवन के लिये विवाह के पूर्व लडके-लडकियों 
का मत झवश्य जान लगा चाहिये । 


समाज्ञ में नारी का स्थान --यद्यपि सस्क्ृत में एक उबित है कि “जहाँ 
नारियों की पूजा होता है, वहाँ देवता रमण करत हूँ' तथापि वास्तव में हिन्दू- 
समाज में साधारण तारी का स्थान अत्यन्त ही निम्न हैँ। प्राचीन काल में 
स्त्रियों को अवस्था इतनी हीन नहीं थी। यद्यपि वे पुर्षो के बराबर कमी भी 
सही समझी गई तथापि उतका घर तथा समाज दोनो में सम्मान था । उनको 
शिक्षा दी जाती थी और विवाह बडी होने पर किया जाता था। स्वयबर की 
अथा प्रचलित थी। विश्वधारा, घोशा अपाला, गागेंयी, मेत्रेयी, विदुपी महि- 
लाएँ थी । परन्तु घीरे घीरे स्त्रयो की दशा बिगडने लग्ी। उनकी स्वतन्त्रता 
कम होने लगी। गुप्त कारू तक सती अ्था समाज उच्च-वर्यों में काफी 
अचलित हो गई थी । परन्तु इतना सब होते पर भी स्त्रियों की अवस्था बहुत 
खराब नहीं थी । 


मध्यकाल में मुस्लिम आ्राक्रमणो के पश्चात्‌ इस दिद्या में और अवनति हुई $ 
उस समय की झवस्थाओ के कारण पर्दा-प्रथा का आरम्भ हुमा । स्त्रियों का 
क्षेत्र केवल घर के अदर समझा जानें लगा। सती-प्रथा बहुत प्रचलित हो गई। 
शिक्षा की ओर भी कमर ध्यान जाने छगा । मध्य काल में स्त्रियों की दशा बिग्डवी 
ही चली गई। कन्या का जन्म दु ख का अवसर माना जान लगा। धीरे धीरे 
आह प्रथा चल गई कि कन्या का जन्म होते ही उसे मार दिया जाता था। यह 
प्रथा विशेषकर राजपूतो मे बहुत ही प्रचल्ति थी। लॉड बण्टिक ने इस अमानु- 
िक प्रया को बन्द करने की ओर प्रथम प्र उठाया था । 
यह कहने में कोई अत्युत्ित नही होगी कि हिन्दू समाज में यद्यपि काफी 
जामति हो गई है तथापि श्राज भी स्त्रियों की दया कोई अच्छी नही हूँ । 
विवाह व सम्बन्ध में जो कुप्रयाएँ प्रचलित है उनका वर्णन हम कर चके हैँ । 
शिक्षा तथा संस्कृति की दृष्टि स भी स्त्रियों की अवस्था दयनीय हे । भव भी 
बहुत से माँ-बाप अपनी लडक्यो को शिक्षा से वचित रखते हूँ । गावो की 
अवस्था तो इस विषय में बहुन खराब हैं। आविक दप्टिसे भी स्त्रियां का 
स्थान भत्यन्त नीचा हैं । साघारणतः वे हर मामले में पुरुषों के ऊपर निर्भर 
है । सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं हैं। पर्दे का अब भी 
बहत प्रचछन हैं । यद्यपि पढ़ेंठे से स्थिति में बहुत सुधार हो गया हूँ तथापि 


अब मी ग्रन्‍्य सम्य देशों की अपेक्षा हमारे यहा का सारी-समाज अत्यन्त ही 


पिछडा हुआ हैं । 





भारतीय समाज के समस्याएँ डर१्‌ 


सुधार-आन्दोलन --१९ वी शताब्द में ब्रह्ममसमाज तथा झार्य समाज ने 
स्त्रियों की दक्षा सुधारने के किये आवाज उठाई । राजा राममोहन राय का 
काम काफी महत्वपूर्ण है। उन्हीं के कारण अंग्रेजी-सरकार ने सतोथा को 
बन्द कर दिया । श्री केशवचन्द्र सेन ने विधवा विदाह का प्रश्न उठाया ! सन्‌ 
१८५६ में विधवाओ का पुनविवाह वैध मान लिया गया। झ्ा्म-समाज ने बाछ- 
विवाह के विदद्ध तथा विधवा-विवाह के पक्ष में आन्दोछन किया। स्वियों की 
दशा में अधिक सुधार राजनेतिक-आन्दोलन के बढनें से सन्‌ १९२० के बाद 
होता झ्रास्म्म हुआ । इसके पहले लिया स्दय अपनी हीन दक्षा का सुघारने में 
अधिक प्रयस्नशील नदी थो। जब होम-रूल ग्रानदोलन (१९१४-१९१७) आरम्भ 
हुआ तब भारतीय महिलाओ ने सर्व-प्रथम अपने अधिकारों के बारे में सोचना 
प्रारम्भ किया। जब्र गाधी ने दक्ष का नेतृत्व लिया तो इस दिशा में और प्रमति 
हुईं। उनके नेतृत्व में राजनेतिक-आन्दोलन में स्त्रियों ने भी पुरुषों के साथ 
आर लिया । उन्होने लाठिया तथा गोलियाँ पहो कोर जेल गई । इसका फल 
सह हुआ कि स्त्रियों के अन्दर स्वय एक चेतना का सचार हुआ ॥ उनको अपनी 
हीन दया का भान हुमप्र और इस कंगरण सन्‌ १९२० के परचात्‌ स्त्रियों की 
दशा में झ्ीघ्रता के साथ सुबार होने आरम्म हुआ। 


स्त्रियों ने राजनेतिक अधिकारों की माय की | दिसग्बर १८,१९१७ को 
मद्रास में मि० मॉन्‍्टेस्यू--जा कि भारत मन्‍्द्री थें--से अखिल भारतीय-महि- 
लाओ का शिष्ट-्मडछ मिला और उसने स्त्रियों के लिये राजर्नतिक प्रधिकारो 
की माय की । सन्‌ १९१९ के एक्ट के हारा ३,१५,००० स्त्रियो की मत देने 
का अधिकार भ्राप्त हुआ । सन १९२३ में स्त्रियों ने सर्वश्रथम प्रान्तीय धारा- 
सभाआ के चुनाओ में भाग लिया। जब हरन्दन में गोलेमेज सभाएंँ हुई उनमें 
भारतीय स्त्रियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सन्‌ १९३५ के एक्ट द्वारा 
स्त्रियों दे राजनंतिक अधिकारा में वृद्धि हुई । करीब ६० लाल स्व्रियों को 
दान का अधिकार प्राप्त हुप्रा । कन्द्रोय घारासभा के ऊपरी सदन में ६ स्थान 
तथा निचले सदन में ९ स्थान उनके छिये सुरक्षित छिये गये--मद्राप्त में ८, 
बम्बई में ६, बंगाल मे ५, यू० पी० में ६, पजाब में ४, विहार में ४, मध्य प्रान्त 
में ३ बरार में १, पिन्द तथा उडीसा प्रत्येक में २ । 


जब से भारत में नया सविवान ल्यगू हुआ हई इसके अधीन स्त्रियों को वे 
खुब अधिकार दिये गये हैं जो कि पुरुषों को प्राप्त हैं । राजवेतिक तथा सामा- 
जिक अधिकारों में उनमें तथा पृरुषो में अब कोई भेद नहीं रहा। वे नौकरोे 
कर सकती हैँ। उन्हें समान कार्य के लिये पुरुषों के समान ही वेतन मिलेगा ॥ 


डर भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


चुनावो में उन्हे मत का अधिकार है | वे विधान-मण्डलो की सदत्ष्यता के लिये 
खडी हो सकती हूँ । वे मन्त्री, स्पीकर, ऐम्बेंसेडर हो सकतो हूँ। 

आज स्तियो की स्थिति पहले से बहुत भ्रच्छी है ! शिक्षा का प्रचार उनमें 
तेजी से हो रहा हैँ वे कई क्षेत्रों में नौकरो कर रही हैं। डाक्टर, नस, शिक्षक 
वकील, वक्‍लर्क आदि, सभी प्रकार की नौकरियाँ वे करती हैं। मिल तथा 
फैक्टरियो में भी वे काम करती हूँ। पर्दे ही प्रया प्रव टूट रही है । विवाह के 
मामले में भी पहले से अधिक स्वतन्त्रता हें। अतर्ज्वीय, भअर्न्त प्रान्तीय तथा 
कुछ-बुछ अ्रलग-अलग सम्भ्रदायो के बीच भी विव्राह होने छगे है । स्त्रियाँ श्रव 
झकले यात्रा कर छेती है । पाक्ों म घूमती है तथा मनोरजन के स्थानों में जाती 
है । वे समाज में विशभन्न भ्रकार के कार्य करने लगी है । डिस्ट्रिक्ट तथा म्यूनि- 
सिपल बोर्डों मे भी महिलाओ के छिये स्थान युरक्षित है । हमारे समाज में 
स्त्रियों ने सन्‌ १९२० के पश्चात्‌ प्रशसतीय प्रगति की है। परन्तु अ्रभी तो 
केवल समाज के ऊपरी भाग में यह सब हुआ हैँ। जो स्त्रियाँ झ्राज विध्रान 
सभाओ में हैं या ऊँची नौकरियों में हैँ, या स्कूल और कॉलिज मे प्रधाता- 
ध्यापिकाएँ हैं, वे सब समाज के उपरी वग की है । समाज के निचले वर्गों में 
स्त्रियों की दशा पूव॑वत्‌ है ) वे घर के बाहर किसी काम में भाग नही छेती हैं, 
इसका कारण एक तो उनकी अशिक्षा हैँ तथा दूसरा कारण उनकी शोचनीय 
झाधथिक दशा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्त्रियों को यथार्थ स्वतन्त्रता 
समाज में तभी मिल सकती है जब वे आधिक दूर ट से स्वतन्त्र हो । जब तक वे 
पुरुषो के उपर अपनी देंनिक भ्रावश्यकताओ के लिये निर्भेर है, पूरी स्वतखता 
नही मिल सकती हैं ' 

स्त्रियों की प्रमुख सस्थाएँ --वँसे तो देश में इस समय कई सस्याए हैँ 
जो कि क्षेत्र में काम कर रही हूँ, परन्तु सबसे मुख्य तीन सस्थाएं हैं 

भारतीय स्री संघ (9०९०५ वात 85500 28007) -- 
इसकी स्थापना १९१७ में हुई थी । इसका उद्देश्य स्त्रियों में शिक्षा प्रचार तथा 
सुधार और उनके लिये राजलेतिक अ्विकारों की माँग रहे हैं। यह प्रभी तक 
काम कर रहा है। इसी के तत्वाघान में स्त्रियों का झ्िष्टमण्डल सन्‌ १९९७ 
में भारत-मन्त्री से मद्रास में मिला था। 


मा जे 

ख में छवियों की राष्ट्रीय कॉसिल (सि400०4 (07! ०[ 

ज़्त्णाथा का ।08) *“--इसकी स्थापना सत्‌ १९२५ में हुई थी। इसने 
विशेषकर समाज-सुधार की ओर ध्यान दिया हैं 


भारतीय समाज की समस्याएं डर३ 


अखिल मासरतीय-महिला सम्मेलन (#शा! [पता छ०0०फ्ालए5 
६)076९70०९४) --यह सस्था सबसे प्रमुख है । इसकी स्थापना सन्‌ १९२६ 
में हुई थी, इस सस्या ने स्लियों से सम्दल्घिद विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है 
तथा कर रही हूँ । इस रु झतिरिक्‍्त इसने स्त्रियों के वास्ते सम्पत्ति के अधिकारा 
में परिवर्तन की माँग की हैं। इसने अस्पृश्यता तथा जातिप्रथा के विरुद्ध भी 
काम किया हैं । इसके वार्पिक अधिवेशन होते है। उनमें स्वयों की विभिन्‍्त 
समस्याओ पर विचार विनिमय तथा प्रस्ताव पास किये जाते हूँ ।इस समय 
इसकी देश म क्रीवन २०० झाखाएँ तथा २०,००० से कुछ अधिक सदस्य है। 
यद्यपि इस सस्या ने स्त्रियों की दशा सुधारने में सराहनीय कार किया हूँ 
तथापि यह करने में कोई दोप नही होगा कि इसकी सदस्यता केवल शिक्षित, 
उच्च वर्ग को महिलाओ तक सीमित हूँ । सम्मेलन सम्राज के निचले स्तर की 
महिलाओ को नही छू सका है। सन्‌ १९४४ में सम्मेलन द्वारा कई माँग रखी 
गई थी । 


स्त्रियों की मार्गें --इन माँगो का उद्देश्य महिलाओ के लिए सामाजिक 
तथा झ्ाधिक सुविधाएँ प्राप्त करता । 


स्निया की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जादे, शिक्षा इस प्रकार की हो 


साकि रूडक़ियाँ भी छडको की हो तरह प्रत्येक क्षेत्र में काम सकें और नौकरी 
कर सके । 


पारिवारिक जीवन को खुखी बनाने के लिए तथा जनसख्या की समस्या 


हल-करने के लिए लड़के तथा लडकियों को परिवार सम्बन्धी शिक्षा भी स्कूछ 
काँलिजो में देनी चाहिए । 


स्त्रियो के लिए देश मर में जच्चा-घर तथा शिश्यु-घर खोले जाये। इसकी 
अर्पाधिक आवदयकत्ता हूं | हर दर्प कई हजार बच्चे तथा माताएँ इसके अभाव 
के कारण मर जाते हूँ । गर्भवती स्त्रियों के लिए केन्द्र स्थापित किए जाये ताकि 
उनकी ठोक प्रकार से देखभाल हो सके ६ 


केन्द्रीय सरकार तथा भ्रदेश को सरकारों द्वारा लमाजु सेवः में लगे हुए 
सस्थाओ के कामो का सचालत तथा देख-भाल होना चाहिए । इसके लिए एक 


उचीणडाए ०50९४ 8&्ििएड हो। इसकी स्वापना से सम्गज-सेवा 
का कार्य उचित रूप से हो सकेगा। 


डर्ड भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


स्त्रियी के विषय मेंजो कानून हूँ उनमे शीघता से परिवर्तन किये जायें 
जिसस्ते स्त्रियो की अवस्था सुधार सके। 


हिन्दू कोड बिल ---भारतीय महिलाओ ने इस बात की माय की कि 
उनके सम्बन्ध में जो कानून हैँ उनमे सुधार किए जायो। इन सुधारा की 
आवश्यकता देश में प्रति दिन अधिकाधिक लोगो का ज्ञात हो रही है । सन्‌ 
१९३७ में एक नियम द्वारा स्त्रियों को सम्पत्ति के कुछ अधिकार दिखे गए थे। 
चार वर्ष बाद एक कमेटी की स्थापना की गई- राव कमेटी जिसका वाम 
हिन्दू लॉ में सुधार सुझाने का था। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों को बिल 
के रूप में रखा। इसको हिन्दू कोड बिल कहते है। इसके मुख्य उपबन्ध 
निम्नलिखित हैं 


( १ ) लडकियों को भी पिता की सम्पत्ति पर लडको की तरह उत्तरा- 
घिकार हो । 


__ (२ ) पत्नी तथा पुत्री को अपनी सम्पत्ति पर पूरा अधिकार हो। वे उसे 
बेच सकती है या किसी को दे सकती हैँ या जो चाहे कर सकती है । 


( ३ ) प्रुरुष या स्त्री पहले विवाह की पत्नी या पत्रि के रहते दूसरा 
विवाह नही कर सकते हैँ । 

( ४ ) तलाक (0४0708) का अधिकार कुछ निश्चित सीमाओ के 
अब्दर मान लिया जाय । 


( ५ ) स्त्री को गोद छेते के सामले में स्वतन्त्रता प्राप्त हो । 


इस बिल की धाराओ को देखने से स्पष्ट हैं कि हमारे समाज मे स्त्रियाँ 
की दशा झुधारने के लिये इसका पास होना आवश्यक हे परन्तु देश में कई 
रूढिवादी ऐसे हैँ, और उनकी सख्या कम नहीं हैं, जो कि इस बिल का विरोध 
कर रहे है। उनके अनुसार यह बिल हिन्दू-समाज की जडे काट रहा हैँ । यह 
शास्त्र विरोधी हँँ। हमारे विचार भें इस प्रकार के बिल की मितान्त झ्ोवश्य- 
कता हैं । विता स्तियो को इस प्रकार के अधिकार दिए हुए उनकी स्थिति में 
पुरा सुधार होना असम्भव हैँ । 

देश मे हिन्दू कोड बिल का अत्यन्त विरोध किया गया। ग्रतएव काँग्रेस 
सरकार ने यह उचित समझा कि ऐसे बिल को जिसका कि इतना विरोध है 
पास ने क्या जाय। उसका विचार झरने झने स्वियों की स्थिति में परिवर्तत 


भारतीय समाज को समस्याएँ ड्र्ष्ट 


करना हैं। इसी उद्देश्य से दिसम्बर १९५२ में हिन्दू विवाह विधेयक ससद में 
पेश किया गया । 


१९५४ में यह विधेयक अधिनियम बन गया। इस झधिनियम के अनुसार 
राज्य सरकार विवाह अधिकारी नियुवत करेगी जो कि इस अधिनियम के अधीन 
विवाहो की रजिस्ट्री करेंगे । अन्य प्रकार के विवाह सूत्र में बंधे दम्पति भी यदि 
चाहे तो इस अधिनियम के झनुसार अपने विवाह की रजिस्ट्री करा सकते है । 
इस अधिनियम के क्वारा कुछ दक्षाओ में तलाक का अधिकार प्रदान किया गया 
हूँ । यह स्त्री सुधार की दशा में एक महत्वपूर्ण पग हे। 

स्त्री सुधार के विरोधी साघारणत यह कहते हूँ कि भारतीय नारी का झ्ादर्श 
पाइचात्य नारियो से संया भिन्न हूँ। वे सीता साविन्नी का उदाहरण देते हूँ । 
पश्चिम में उनके विचार में नारियों का ने तिक-चरित्र अत्यन्त पतित हैं। सुधारो 
के द्वारा हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो जायगा | ऐसी बाते कछ तो अज्ञान की 
उपज हैं। दूसरे ये सुधार के विरोधी यह नही देखते कि सुधारो का ययाथे उद्दे- 
इय यह हैं कि स्त्रियाँ मी समाज की सेवा <सी प्रकार कर सक जिस प्रकार 
पुर्प करते हैं। मह कहना कि स््रियाँ का क्षेत्र केवल घर के भीतर ह सर्वथा 
अनुचित है । न यही सोचना चाहिए अगर स्त्रियाँ घर के बाहर के जीवन में 
भाग लेंगी तो दे घर के कर्तव्यों से विमुख हो जावेगी | हमे घर तथा समाज 
के बीच सामजस्य स्थापित करना होगा ( 


अन्य सम्प्रदायीं का सामाजिक जीवन --देश्व में छाटे छाठे घामिक 
सम्प्रदायो वा जावन, जंसे सिदख, जेन आदि, हिन्दुओ की ही तरह हूँ । पारसियों 
का सामाजिक जीवन भिन्न है, बयोकि उनपे पाष्चात्य सम्पत्ता का बहुत अधिक 
प्रभाव है तथा व शिक्षित है । उनमें स्च्रियो की दहम बहुत अच्छी है । वे पढी- 
लिखी होती हैँ तथा उन्हं तलाक का अधिकार भी हू । 


मुस्कमानों का सामाजिक-जीवन एक श्रकार से हिन्दुओं से भिन्‍न कहा 
जा सकता है वयोकि उनसे और हिन्दुआ में घामिक विभिन्नता है) परन्तु 
दूमरी और उनके समाज से कई समस्याएँ हिन्दुओं की ही तरह हैं। 


इस्लाम के अनसार रुव भनृष्य बराबर हैं और उनमे कसी भी प्रकार 
का भेद नही हूँ । परन्तु मुसलमानों में मी हिन्दुआ के सम्पर्क के कारण कुछ मात्रा 
त्तक जाति-भेद दिखाई देता हैं । यह उठना कठोर नही कि जितना हिन्द 
समाज में हूँ ।_ उनके यहाँ सदसे ऊँचे संगयद और शल सशझ जाते हूँ । विचाह 
के समय इन भेरो काध्यान रखा जाता हे । इसके अतिरिकत मुसलमाद जिया 


चर६ मास्तोय सविधान ठया नागरिकता 
कथा सून्नी इन माया से बेटे हैं। इनमें मी आपत में भेद हैँ। परन्तु इतना 
होने पर भी मूसठमानो में झुम्माछत का प्रश्न दिसी नी रूप में नहीं है ॥ उनमें 
बहुत वडी एक्ता की भावना हूँ । 


मुसलमान स्तियों की स्थिति हिन्दू स्त्रियों से इस अय॑ में अच्छी है कि 

विवाह तथा सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में उनसे अधिक अधि- 
कार हूँ। मुसलूमात्रा में विधदाजा के पुनविवाह को आज्ञा हैँ । उच्च-दर्म में 
यह बहुत कम प्रचलित हें । ऋुछ अवस्थाओ में स्त्रियों को तल्यक देते का भी 
अधिकार हुं । परन्तु साघारपत पुरुष के लिए इस अधिक्षार का प्रयोग 
सुगम हूँ । मुसलमान स्विया का अपने प्रति तथा पिता की सम्पत्ति का 
भाग मिलता हूँ । 


मुसलमानों में एक पुरुष को चार विवाह करने को ग्राज्ञा हैँ । परन्तु 
हिन्दुआ की तरहइनम नी इसका बहुत अ्रधिक प्रचलन नहीं हैं। मुसलूमाना 
में पर्रे की प्रया हिन्दओ से भी अधिक प्रचलित हैं । शिल्ना के क्षेत्र में नो उनकी 
भ्गति हिंदआ की अपेक्षा कम हूँ । 


हिन्दू स्त्रियों में जेसा हमर लिख चुके है, राजनेत्तिक आन छत के कारण 
शुक नई चतमा सचरित हुई हूं । परन्तु मुसलमान स्थ्रियाँ इससे पूर्णण अलग 
हो रहीं । इस कारण उनमें अभी तक अपने अधिकार के बारे में वंसी चेदता 
नही उत्पन्न हो पाई । अखिल मारतीय महिला सम्मेलन अत्ताम्प्रदायिक स॒ल्या 
है। कुछ मुसलमान स्त्रियाँ मी इसमें हैँ परन्तु ग्रधिक्तर मुसलमान स्त्रियाँ इन 
सृधार सस्याआ से भ्रल्य रहा हैं। उनमें अब शिक्षा का प्रचार पहले से बढ 
रहा हूं । हम यही झाद्या कर खकते हैं कि मुसलमान महिलाएँ अपनी 
हिन्दू वहिनो की तरह उन्नति और प्रगति का मार्म अपनावेंगी। 


अश्न 

(१) भारतीय समाज की प्रमुख समस्याआ का सक्षेप में वर्णन कीजिये । 

(२) वर्भ-ब्यवस्था से प्राप कया समझते हैँ? इसके जया गृण तथा दोइ 
हैं? (यू० पी> १६५४) 

(३) स्तियों वी समस्या के ऊपर विद्यार प्रकट कीजिये । किस बकाई 
आरतीय समाज में स्त्रियो की दण्या में सुघार सम्मव हैं ? यू० पी० १९५२) 

(४) संविधान में दछित वर्षों के द्वितो के ध॒सक्षण के लिये क्या विधेष 

ऋदत्थ है ? (यू० पी० १९५२) 


भारतीय समाज की समस्याएँ ड२७ 


(५) “अस्पृश्यता हमारे समाज का बहुत वडा अभिशाप है” व्यास्या 
कौजिये । रत बीस वर्षों में इस अभिशाप को दूर करने के लिये क्‍या उपाय 
किये गये ९ (यू० पी० १९५२) 

(६) संक्षिप्त टिप्पणी लिखियें हिन्दू कोड विछ।(यू० ची० १९५४) 

(७) देश की प्रमुख सामाजिक कुरीतियो पर प्रकाश डालिए॥ इनको 
डूर करने के क्या उपाय हो रहे हें । (सू० पी० १९५८) 

(८) युक्त कूटुस्‍्व प्रणाली से वया छाभ तथा हानिया है इस प्रणाली 
का हमारे समाज में क्या भविष्य है, कारण सहित लिखिये। (ब्‌० पी० १९५७) 


अध्याय २३ 


भारत को थार्थिक अवस्था 


किसी भी देश का सामाजिक तथा सास्कृतिक जीवन वहाँ की झाधिक 
अठ्स्था पर, बहुत अधिक मात्रा में, निर्भर रहता हैं । गरीब देश के निवासियों 
के जीवन की समसस्‍्याएँ सम्पन्न देश के नागरिकों की समस्याओं से भिन्न होगी। 
इसलिए उन दोनो के जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी भेद होगा ॥ इन्ही कारणों 
से यह झ्रावश्यक हे कि भारत की आशथिक-अ्रवस्था का अध्ययन किया जावे! 


गरीबी --सर्वप्रयम प्रश्व यह उठता हैँ कि क्‍या हमारा देश झार्थिक 
दृष्टि से सम्पन्न हैँ, अथवा गरीब हैँ ? इसका उत्तर देने के लिये कोई प्रधिक 
सस्तिष्क पर जोर देने की आवश्यकता नहीं हैँ। अगर हम अपने चारों तरफ 
देखे तो कई ऐसी वाते दिख्गई देंगी जो कि इस बात की ओर इग्रित करती हैं 
कि हमारा देश झाधिक दष्टि से ग्रत्यन्त पिछडा हुआ हैँ । किसी भी नगर या 
गाँव को देक्षिये, यापक्नो पग-पग पर ऐसी बातें दिखाई देगी। इस झाधिक 
दुरवस्था के कई कुपरिणाम होते है । हम में से अधिकाश व्यक्तियों का स्वास्थ्य 
खराब हो गया हूँ । क्योकि भारत में जनसख्या के एक वडे भाग को पेट भर 
खाना नही मिलता है। जनता का एक बडा भाग अअस्वास्थ्यकर मकाना में 
रहता हूँ । आर्थिक दुरवस्था के कारण भारत में अधिकाश व्यक्ति किसी भी 
प्रकार का सास्क्ृतिक-जीवन नही बिता सकते हैं । उनका सारा समय दो समय 
के लिये मोजन इकट्ठा करने में ही लग जाता हैं और दुख की बात यह हैं कि 
तब भी यह ब्राप्त नही होता | गरीबी के कारण बहुत से लोगों के लिये जीवन 
में प्रसततता के स्थान में देन तथा दु ख है । जीवव एक वरदान न होकर भार 

हो गया हूँ । 
भारत के प्राकुतिक साधन --सर्वप्रथम हमें अपने देझ के प्राकृतिक 
साधनों पर ध्यान देना चाहिये । प्रकृति ने भारत को प्रत्येक दष्टि से समृद्ध 
बनाने का प्रयल किया हूँ । यह वात भारत के प्राइतिक साधनों पर ष्यात 

देने से स्पष्ट हो जाती हूँ 

(१) भूमि --भारत एक विद्याल देश है । इसकी लम्बाई २००० मील 


तथा चौड़ाई १५०० मील हूँ ) इसका क्षेत्रफल १२,६९, ६४० वर्ममील हैँ । 


भारत को आशिक अवस्था ड२९ 


हम भारत के क्षेत्र को चार भागों में वाँट सकते हँ-- (१) उत्तर में हिम्राल्य 
पर्वत क्षेणिया, (२) सतजलून्गगा का मंदान, (३ ) दक्षिण का पठार, तथा 
(४) समुद्र तट के मेदान । भारत में लगभग २४ कराड एकड भूमि कृषि 
योग्य है इस भूमि में अनेको प्रकार की पंदावार हो सकती हूँ तथा देश को 
आवश्यकता की पूर्ति भल्ये-भाँति हो सकती हूँ | भारत मूमि का २० प्रत्तिगत 
भाग वना से ढका हैं यह कम से कम ३३ प्रतिशत होना चाहिये था। इसहिये 
सरकार को वनो का क्षेत्र बढाने का प्रयत्न करना च हिये । 


(२) खनिज पदार्थ --भारत खनिज पदायों में काफने सम्पन्न हैँ । यह 
स्पष्ट है कि प्राधुनिक भ्रारथिक व्यवस्था बिना इन खनिज पदायों क असम्भव हैं। 
उद्योग घधो की उम्नतति के लिए ये प्रावक््यकर हैं । भारत में निम्नोक्रत खनिज 
पदार्थ मिलते है । 


लोडा--विहार, उड़ीसा, मैसूर, वम्वई तथा मद्रास॒ में मिलता हैं । भारत 
में छोहे का उत्पादन अनुमानत ४३ १ छाख टन है । भारत मे जो लोहा पाया 


जाता हूँ वह बहुत अच्छो क्रिस्म का हूँ । 


मैगनीज--रुमार में रूस के वाद भारत का दुसरा स्थान है। देश के कूछ 
उत्ताइन का ६० प्रतिशत मंगनीज मध्य-प्रदश मे तथा ३० अतिशत मद्रास मं 
वैंद्रा होता हूं । देश का वापिक उत्पादन १४ १ छाख टन हँ। 


तोया--ससार में ताबे हे उत्पादन में भारत का तेरहवाँ स्थान हैं। यह 
मुख्यत बिहार राज्य में सिहमूमि जिले में पाया जाता हैं ! वार्षिक उत्पादन 
हे ४ लाख दन हु 


अज्लेक-ससार का ८५० अख्क हमारे यहाँ पैदा होता हूँ । विहार में 
थ्ू 


भारत का ८०८ अअक पंदा होता हूँ । इसक्ने अतिरिक्त मद्रास तथा राजस्थान 
में भी यह मित्ता हूँ । 

सोना--ममार में सोने के उत्पादन में भारत का सानवा स्थान हूँ । भारत 
का ९९४८ साता मंसूर को कोलार खान से आता हैँ इनके अतिरिक्त भारत 


में नमक, गोरा, वालफ्रम, नोसाइट, वावसाइट, टरस्पटन, सेग्नासाइट, इल्मैनाट, 
चादी, आदि भी पंदा होते हैं। 


(३) शक्ति के ख्लात --भारत में मुख्यत कोयला, पेट्रोल तया जलविद्युत 
का दक्त के रूप में प्रयोग होता हैँ 
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कोयला --वापिक उतल्रादन लगभग ३८० लाप टन हूँ, जब कि संसार 
का वापिक उत्पादन लूयमंग १२२५० लाख टन हैँ । विशेषज्ञा के अनुयार 
भारत में ४०० कराड टन कोयछा होने की सभावना है । 


पेट्रोल --भारत में पेट्रोल बहुत कम पाया जाता हैं। परन्तु विशेषज्ञों 
का अनुमान हूँ कि आसाम, पजाब पश्चिमी तट पर कंच तथा खम्मात में 
पर्याप्त पेट्रोल मिल जायगा ) 

जलबविद्यूत --हमारे देव की कोयला तथा पट़रोल में स्थिति सतोयजनक 
नही हैँ १रन्तु जल विद्युत में भारत की स्थिति भ्च्छी है । यह अनुमान छपावा 
जाता हैँ कि भारत में ३० ० लाख किलोवाट जल-विद्युत छक्षित उपार्जन करने 
की क्षमता हैँ । 


उपयुक्त वर्णत से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भारत प्राकृतिक साधनों 
की दृष्टि से अधिक पिछडा नही है यद्यपि यह अमेरिका या रूस की तरह 
सम्पन भी नहीं हैँ । 


जनसख्या की दुष्दि से देश की स्थिति, हमारी पिछडी आधिक स्थिति वो 
बयान में रखते हुए झच्छी नहीं कही जा सकती। हमारे देश की जन-राख्या 
सन्‌ १९५१ में लगमग ३५ ७ _करौड थी। हमा दम का जन्म-दर बहुत अधिक 
हैं । यह लगभग ३५३६ हैं । इसके अधिक हाने क कई कारण हूं । जंसे, 
घामिक तथा सामाजिक विचार, वाल-विवाह, गरीबी जनतस्या निरोध 
सम्बन्धी ज्ञान का अ्रमाव, आदि । मारत की जनसख्या अधिक हैं और यह देश 
की झ्रायिक प्रवनति तथा निर्धनता का एक प्रमुख कारण हूँ। यह कहता अ्सगत 
है कि जितनी अधिक जनसख्या होगी उतनी ही प्रधिक देश झाथिक उत्ति कर 
सकता है । भारत डँसे देश में जनसल्या का निरोध झावश्यक हूँ । 


भारत की निर्धनता के कारण --हम देश के प्राइतिक साधन देख चुके 
हूँ । अरब प्रश्त यह उठता हूँ कि इन साधना के होते हुये भी भारत में निर्धनता । 
क्यो हूँ? सक्षेप में हमारी निर्धतता के निम्नाक्त मुख्य कारण हूँ 

(३) हमारा दश् करोबन डेड सो वर्षो दक पराधीन रहा है । विदेशियों 
ने भारत के उद्योग-घघों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं उठा रखी 
भारतीय गृह-उद्योगो का अंग्रेजी शासन में धूरी तरह नाश किया गया हैं । 
नये उद्योग प्रो को भी विदेशी-ध्याउत ने उसाहित नहीं किया । जो उद्याय 
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चध देक्ष में है उनमे से मो बहुतो में अभी त्तक विदेशियों का अधिकार बना 
हुआ है । 

(२) जनता का अधिकाश भाग भूमि पर निर्भर है । कृषि का इग भी 
पिछडा हुआ हैँ सिचाई आदि की व्यवस्था रातोष जनक नहीं हैं इसलिए यह 
स्वाभाविक हैं कि लोगों की आय बहुत कम हो। 


(३) भारत की जनसख्या प्रति वर्ष बढती जा रही हूँ, और क्योकि 
नौकरी के भ्रन्य कोई रास्ते नहीं हैँ तथा उद्योग-घघो की भी उन्नति नही हो 
रही है “सलिए भूमि के ऊपर ही झधिकाधिक भार बढ रहा है । 


(४) भारत की झ्रधिकाश जनता अशिक्षित है । इससे एक ओर तो यह 
अभी तक कई सामाजिक कुरीतियो मे फप्ती हुई है दूसरी आर इसके कारण देश 
में योग्य देफ्नीश्यिन, इजीनियर आदि कय अभाव हूं । श्रशिक्षा के हो कारण 
हम लोग भाग्यवादी हो गये हूँ ६ 


(५) हमारे देश में लोग मुकदमेबाजी तथा दादी-ब्याह झ्रादि उत्सवो 
के समय ब्यर्थ का खर्च करते हैँ । इससे उनके उपर खर्च का एक वोज्न लद 
जाता हैं । 


(६) हमारे देश में औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का समचित 
प्रबन्ध नही है । इसके साथ हो साथ जनता को ग्रथ॑ंज्ास्त्र के सिद्धान्नों का भी 
ज्ञान नही है । जो कुछ शिक्षा हमें उपलब्ध हैं दह वास्तव में व्यय है । क्याकि 
उसके बाद केवल दफ्तर में नौकरी करने के जौर कोई मार्ग खुला ही नहीं 
रह जाता हूँ । 


(७) देश की की झाथिक समस्था का सबसे बडा कारण व्‌ जीवादी व्यवस्था 
हे | इसके कारण राष्ट्रीय आय का वितरण इस प्रकार होता हैँ कि एक बहुत 
छोटे से वर्ण के राथ से करीवन चालीस प्रतिशत भाग चला जाता हूँ । इृषि 
की उन्नति के छिये जभीदारी प्रथा का उन्‍्मछन और ग्रोद्योगिक उन्‍नत्ति के लिए 
उदयोगो का राष्ट्रीयकरण झत्वन्त आवश्यक हैं । राष्ट्रीय सरकार ने जमरेदारी 
उन्मूलन की दिशा में महवपूर्ण कार्य क्या हूँ। 

उपरोक्त कारणों से हमारा दक्ष निर्धन हें । अतएवं भ्रगर हम इस निर्घनता 
को दूर करना चाहते हूँ तो हमें इन गरीबी के कारणों को दूर करना 
चाहिये | इसके लिए झरावश्यक हूँ कि कृषि का चैज्ञानिक ढंग अपनाया जाय, 
उद्याय-धधों को वृद्धि हो, टेक्निकल शिक्षा का प्रवन्य, नये व्यवसायों का 
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खोलना तथा शिक्षा का प्रसार किया जाय । इनके अतिरिक्त जमीदारी प्रथा 
का उन्मूलन तथा गृह-उद्योगो का विकास भी आवश्यक है । सक्षप में भारत 
की निर्धनता का कारण उत्पत्ति का सीमित होना हैं। इसल्यि निर्धनता दूर 
करने का उपाय यह हैं कि उत्पत्ति को बढाया जाय और यह देखा जाय कि 
इसका उचित प्रकार से वितरण होता हैँ । 


(अ) कृषि 


हमारा देश कृषि-प्रघान हूँ । जनता का गधिकाश भाग गाँवों में रहता है 
तथा क्षपि में कया हैं । हमारी जनसख्या का लगभग ७० प्रतिशत भाग खेती 
पर निर्भर है । गावो की जनसख्या का ९० प्रतिशत भाग खेती पर प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से निर्भर हे । हमारी राष्ट्रीय आय का ८८ प्रतिद्मत कृषि से ग्रजित 
होता है १ 

भारत की भूमि काफी उपजाऊ हैँ । साल में दो मुख्य फसले होती है-- 
खरीफ की फसल तथा रबी की फपल । खद्रीफ की फसल बरसात शुरू होत ही 
योई जाती है और सितम्बर से नवम्बर के बीच में काट छी जाती है । रबी 
फी फसक जाड़ो की फसल है। यह अक्टूबर-तवम्बर म बोई जाती हैँ और 
मार्च अप्रैल में तंयार हा जाती हूं । 

यद्यपि हमारी भूमि उपजाऊ हूँ और हमारे किसान परिश्रमी है तथापि 
हमारे देझ में प्रति एकड उपज भ्रन्य देशो की अपेक्षा बहुत कम हैं। नीचे दी 
गई तालिका से यह स्पष्ट हा जायगा -- 


देश गेहूँ चावल ईख कपास 
जमंनी २०१७ ता 5 ज-+ 
इ्ठ्ली १३८२ डभध्ट जूक १७० 
जापान १७१३ इेडडड डजपुरे४ड र६६ 
अमेरिका <श्र २१८५ ड३२३० २६८ 
चीन ९८९ रड३३ 5 र्ण्ड 
भारत ६६० श्र्डड इंडशु ४४ ८९ 


यदि भारत में प्रति एकड उपज बढ जाय तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
देश की आधिक समृद्धि बढ जायेगी और हमारे किसान खुशहाल हो जायेंगे। 
यह कहा जाता हूँ कि यदि भारत में केवल गेहें का उत्पादन प्रत्ति एकडड प्रांस 


भारत दी आर्थिक अवस्था ३३ 


के बरावर हो जाय तो देश की आय ५०० कराड पौण्ड प्रतिवर्ष बढ जायगी । 
इसी प्रकार यदि प्रत्येक वस्तु का उत्पादन बढ जाय तो अनुमान रूगाइये देश 
की झ्ाय क्तिनी अधिक बड़ जायगी। इससे हम इस महत्ववृणण निष्कर्य पर पहें- 
चते है कि भारत के कृपक को निर्धेनता का मुल्य कारण प्रति एकड उत्पादन 
का बहुत ही कम होना हूँ । अतएत्र सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि इतनी कम 
उपज के पण् का रण है ? 


कम उपज्ञ के कारण --विद्वाना के अनुसार भारत में कम उपज के मृख्य 
कारण निम्नलिखित हैं -- 


(१ ) कवि का अवैज्ञानिक टय --ससार के अन्य सम्य तथा उन्नत- 
जील देशो में जैसे इगर्लूण्ड, रूस, अमेरिका आदि खेती पूर्णत बन्ञानिक ढंग से 
की जाती हैँ । खेती मशीनों की सहायता से होती ह, जंसे ट्रैक्टर, हारवस्टर, 
कम्बाइब। इस कारण एक तो श्रम का अपब्यय नहीं होता हे, दूधरें समय बच 
जाता हैँ तोसरे उपज अधिक होती हूँ । इसके साथ-साथ वहाँ पर पैदावार 
चढ़ाने के छिये अच्छी खाद का प्रयोग क्या जाता हूँ । अच्छे वोज बोए जाते 
हूँ; परन्तु अगर हम अपने देश में देख तो झव भी यहाँ ९० प्रतिशत खेतिहर देसे 
ही खेती करते है जैसे कि दो हजार वर्ष पूर्व उनके पुरखे करते थे। इससे यह्‌ 
स्वाभाविक है कि उपज कम ही । पाइ्चात्य देशों में पंदावार बढाने के लिये 
अति वर्ष नई-नई विधिया प्रयोग में छाई जाती हैं । वहाँ हजारों अतुसन्पाव 
झालाओं में इस वियय में काय होता हैं । परन्तु हमारे देश में इस प्रकार को 
अनुसघानशा ल्गओ तथा प्रयोगशाल्ाओ का नितान्त प्रभाव है । जो कुछ पेदावार 
हातो है उसका एक भाग वीडे-मकोडे, चहे, टिंडिड्याँ आदि नप्ट कर देते है । 
इनका सप्ट करने कप भी अभी तक ठीक प्रवन्ध नहीं हो पाया। हर वर्ष कई 
हजार दन अन्न इस प्रकार नप्ठ हो जाता हैं । 


(२ ) खेतो का छोटा होता --दूंसरा दोप भारत में यह हैँ कि खेत 
चहुत छोट-छोट होते हु तथा दे भी एक ही स्थान में न होकर झ्लग-प्ररूम बिंखरे 
डोते है। इससे कई हानियाँ होती हूँ । सिंचाई का ठीक प्रबन्ध नही हो सकता 
है; भ्रापस में झगडे तया सृक्दमे वढते हूँ; वैज्ञानिक टम अयक्त नही किये जा 
सकते हुँ; श्रम तया समय नष्ट होता हूँ। 

( ३ ) क्रिखान का अशिक्षित होना --भारतीय क्स्थिन अशिक्षा के 
कारण इन आधुनिक डगो से अनमिज्र हें। वह समझता हूँ कि अ्रगद जमीन में 
उपत कम हूँ ती यह उसके भाग्य का दोष हैँ । अशिक्षा के कारण वह अपना 

फाण् सट 
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घन व्यर्थे के रीति-रिवाजो तथा विवाह आदि में नष्ट करता हैँ । ग्रशिक्षा के 
कारण वह ग्राधुनिक ढगो को अपनाने में ही झिझकता हैं 4 


(४) किसान का ऋणश)-ग्रस्त होना --अशिक्षा से भी बडी कठिनाई 
किसान के मार्ग में उसका ऋण ग्रस्त होता है। अधिकतर किसान ऋण क चगुल 
में फसे रहते हैं ॥ इसके लिये उन्हे बहुत ऊँचा ब्याज देना हाता हैं । परिणाम- 
स्वरूप उनकी आमदनी का बडा भाग साहुकारो के पास चला जाता है । याँवो 
में सहकारी सस्थाएँ नही हू जो उचित ब्याज बी दर पर किसानो को ऋण दें। 
इस निर्धनता के कारण क्सिन एक ओर तो आधुनिक साधनों का प्रयोग नही 
कर सकता हूँ और दूसरी ओर निर्घनता के कारण ही उसका जीवन स्तर अत्यन्त 
ही नीचा होता हुँ जिसका उसके स्वास्थ्य पर अनिष्टकारी प्रभाव पडता हैँ । 


(४) लगान तथा मालगशुजारी श्रथा --प्रभी तक हमारे देश में 
जमीदारी प्रथा भी कृषि की उन्नति में बाघक थी। क्योकि विविध रूपो में 
क्सिन की आमदनी का एक बडा भाग इनकी जेब में चला जाता था। जमीन 
के ऊपर किसान का कोई स्वामित्व न होने के कारण वह उसके सुधार के ऊपर 
अधिक ध्यान नही देता था। उनमे उत्माह (॥007096 ) की कमी हो 
जाती हैं। परल्तु राष्ट्रीय सरकार द्वारा जमांदारी का उन्मूलन कर दिया गया 
है । इससे भ्राशा है कि स्थिति में सुधार ब्रवश्य होगा । 


(६) सिंचाई की उचित व्यवस्था का अभाव --हमारे देश में घिचाई 
की भी ग्रभी तक समुचित ध्यवस्था नही हूँ । इसलियं किसानो को अधिकवर 
बादलों के सहारे रहना पडता हैं । कभी-कभी सूखा पड जाता हूँ और कभी - 
कभी बहुत पानी बरस जाता हैं । दोना दशाआ मे खेती का भ्रधिक हानि पहुँचती 
हुँ । इसलिये किसान को ऋण लेना पडता हैँ और उसकी निर्घनता बढ. 


जाती हैं! 


(७) भूमि ज्ञस्ण --बरसात का पानी जब तेजी से खेतों में से बहता 
हैं तो यह अपने साथ-साथ मिट्टी क॑ तत्वों को भी बहा छे जाता है जिसके 
फलस्वरूप भमि का उपजाऊपन कम हो जाठा हूँ । इसके साथ ही हमारे देश 
में क्सिनो की यहआदत हुँ कि वे बरसात के प्रारम्भ होने से पूरे खेतों मे 
खाद जमा कर देते हे और उनका यह विचार हैं कि वरस्रात का पानी इसे 
खेत भर में फैला देगा । परन्तु होता यह ह कि यानी इसके भी तत्वों को बहा 
हे जाता है। इसलिये यह आवश्यक हूँ कि खेतो में बरसात के पहले ऊँची 
मेंड बना दी जाय जिससे बरसात के पानी के बहाव से उन्हें हानि न पहुँचे ॥ 
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(८5) किसानों का थुरा स्वास्थ्य --पद्यपि एक भारतीय कवि ने लिखा 
है कि “अहा ग्राम जोवन भी क्या हें !' परन्तु वास्तव में हमारे गाँवों का 
जीवन अनेक कारणो से, ऊँसे निेगता, अशिक्षा, बीमारी, गदगी आदि से 
इतना खराब हो गया हूं कि उसमें “ब्रह्म कहने की कुछ भी नही बचा हूँ। इसका 
फूल यह हुआ हैं कि हमारे कृपको का स्वास्थ्य अत्यन्त ही गिर गया हू और 
इसके फलस्वरूप वे उतना परिश्रम नहीं कर सकते हैं जितना कि ब्रन्य देशो के 
किसान कर सकते है । इस ज्वा स्वाभाविक फल यह है कि पैदावार गिरती जा 
रही हूँ। 


(६) पशुओं की घुरी दशा -किसानो के साथ-माय उनके पश्ुओ वे 
दक्शा भी अत्यन्त ही गिर गई हैं । पशुआ की दशा में इस गिरावट का भूर्य 
कारण चारें की क्ती नस्ठ में सुधार न होना, बीमारी, अम्वास्थ्यकर 
परिस्थितियों में रहना, प्रादि है । जनमर्या बडने से चराई की भूमि दिन प्रति 
दिन कम होती जा रही हैं। ऐसे पशु किसान को खेती में ठीक प्रकार से 
सहायता दे सकते हूँ । 

(१०) अच्छे बीज्ञों तथा खाद की कमी --किसानो के पास अच्छ 
बीजो का अभाव हैँ वे बाजार से सल्ते बीज खरीद कर वो देते है। इन 
बीजा भे सफल बहुत ही कम होती हैं । सरकार ने स्थान-स्थान पर वीज मडार 
खाले है । किसानो को इन्ही में से बीज खरीदने चाहिये १ बीजो के लिये 
सहकारी बीज समित्तियाँ भी स्थापित करनी चाहिये । 


प्रच्छे बीजो के साय ही साथ यह भी आवश्यक है कि किसान अच्छो खाद 
प्राप्त करने की भी चैप्टा करें । यह स्पष्ट हैं कि बिना अच्छी खाद से अच्छी 
फसल नही हो सकती है । हमारे किसान के पास इतना पैसा नही हैं कि वह खेतो 
में डालने के लिए खाद खरीदे तथा वेज्ञानिक खाद क्य प्रयोग करे | वह गोवर 
को खाद डालता हैं। परन्तु गोवर सुखा कर जल्मने के काम में ग्रधिकतर 
लाया जाता हैं । इससे खेवा के लिये कम बचता है । उपज बढाने के लिये अच्छे 
खाद बा प्रदन्‍्धच आवश्यक ह्‌। 


._ (११) प्राकृतिक दुघंटनायें --उपयूक्‍्व कारणों के साथ साथ प्राकृतिक 
दुर्घटनाएं भी भारत में कृषि की उन्नति में बाघक है। प्रतिवर्ष हम देखने है कि 
भारत के कूछ प्रदेशों में भीपण बाढ़ भी आ जाती हैं और कुछ प्रदेशों में पूर्णत- 
ही सूखा हो पेड जाता हूँ ! इससे फसल को अत्यन्त हानि पहुँचती है । इसके साय 
साथ ट्डिडयो का आक्रमण, कीडे-भकोडो से हानि, चूहो का उत्पात श्रादि भी 
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खेती को बहुत हानि पहुँचाते हैं । इन समस्याओं पर अभी तक हमारे देझ् में 
उचित प्रकार से ध्यान नही दिया गया हैं । 

(१२) यातायात तथा विपणन की कठिनाइयों --किसान को अपनी 
उपज बाजार ले जाने तथा वहाँ से अपनी आवश्यकताओ को वस्तु छाते के लिए 
डचित यातायात के साधन होने चाहिये। परन्तु हमारे देश में यात्तायात के 
साधन अभी बहुत पिछडी अवस्था में हैं। गाव को सडका में बरसात में चलना 
असम्भव हो जाता है। इसलिए किसानों को अपता सामान ले जाने या लाने में 
अहुत कठिनाई होती हैँ । इसके फलस्वरूप वे गाँव में ही अ्रपती फल महाजन 
को बेचने को बाघ्य हो जाते है और उन्हें उचित मूल्य नही मिलता हूँ । यदि 
थे मण्डी भी पहुँचते है तो वहाँ भी वे ठगे जाते है । मण्डियो म॒ उतके सामान 
को खत्तियो मे रखनें की भी सुविधा नही होती ससे भी उनका कष्ट बढ जाता 
हूँ । इस कठिनाई का सबसे अ्रच्छा हल यह ह कि किसान सहुकारी समितियों 
की सहायता लें । 


सुधार के उपाय --स्व॒तन्त्र मारत के सम्मुख प्रथम समस्या अन्न की थी। 
द्वितीय महायुद्ध के परचात यह समस्या अत्यन्त ही गम्भीर रूप में उपस्थित 
हुई । भारत सरकार को लाखो टन श्रन्त बाहर से मेंगाना पडा और हमारा 
करोडो रुपया विदेशों को इस कारण चछा गया । इप्त समध्या को हल करने के 
लिये सरकार ने “अधिक शभ्रन्न उपजाओ” आन्दोलन चलाया। नई भूमि को 
हल के नीचे छाया गया। अच्छे बीज तथा उत्तम खाद का प्रबन्ध भी सरकार 
ने किया । किसानो को खेती के बारे में बतछाने के लिये भी कुछ काम 
किया गया । 
राष्ट्रीय सरकार ने खेतो को विभाजन तथा उप-विभाजन की रोकने के 
लिये कानून बनाए हूँ । खेतो की चकवन्दी के लिये कई प्रादेशिक सरकारों ने 
श्रधिनियम बनाए हू उदाह रणार्थ, बम्बई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, १जाव, 
दिल्लो आदि। इसी प्रकार सरकार ने सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने की 
दिल्या मे भी पण उठाया हे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया हे कि * तिम्त 
तथा मध्य वर्ग के किसानो को राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन तथा सहायता 
पिलती चाहिये जिससे वे सहकारी कृषि सुमितियाँ बनायें । दिल्ली मद्रास, 
उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के राज्यो में इस दिऔ्ला में कुछ काम हुआ ह | 
सन्‌ १९५३ में दिल्ली में भारत के विभिन्‍न हब के कृषि मन्त्रियों का एक 
सम्मेलन हुआ्रा था तथा उसमें इस प्रबव के ऊपर विचार किया गया। अयम 
चचवर्षोय योजना में २४३ करोड रुपये तथा द्वितीय पचवर्षीय योजना में २५० 
करोड स्पये कृषि सुधार तथा उन्नति के लिए रखा गया है । 


) 
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कृषि की उन्नति के लिये भूमि क्षरण ( 50 0अंणा ) की समस्या 
को भी हल करना आवश्यक है । यह समस्या इतनों गम्भीर हो गई हैँ कि कुछ 
विशेषज्ञो के भ्रतुखार भूमि क्षरण भारत में कृषि का प्रमुख घत्रु है। अनुमानतः 
१५ करोड एकड भूमि को इसके द्वारा क्षति पहुँच रही हूँ । भारत को सरकार 
इस समस्या पर ध्यान दे रही है । एक भूमि सरक्षण बोर्ड स्थापित किया गया 
हूँ | भारत सरकार द्वारा १९५४-५५ में कुछ योजनाओ को इसके लिए चालू 
करने की आज्ञा दी गई हूँ | रेग्रिस्तान को रोकने के लिए जयल लग्राने के 
काय्यें को प्रोत्माहित किया जा रहा हूँ। भारत के कई राज्यो में भी इस समस्या 
को सुलझान के लिये काम हो रहा है 


सरकार द्वारा सिचाई की उचित व्यवस्था का भी प्रबन्ध किया जा रहा 
हूँ) नहर, कुओ, तलावो के ग्रतिरिकत इस समस्या को हक करने के लिए 
भारत सरकार ने कई बहु-उद्देघीय योजनायें बनाई हैं। ये कई उद्देश्यो को 
पूरा करेंगी जैसे, सिद्ाई, बाढ़ रोकना, बिजली पैंदां करना आदि। ये योज- 
नायें निष्नलिखित है । 


योजना का नाम सीचा जाने वाला क्षेत्र बिजली का उत्पादत 
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प्रथम पचवर्षयि योजना के अन्तर्गत भी सिचाई के लिए काम किया गया। 
मार्च १९५४ तक २८ लाख एकड से अधिक भूमि को सिचाई की सुविधा प्रदान 
की गई हू । 

किसानों को साख की सहायता भी सरकार द्वारा दी गई हूँ । इसके छिये 
अनेक उपाय किये गये हैं। पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी 
अल्प-कालिक साख का प्रबन्ध प्राय प्रादेशिक सरकारों तथा सहकारी समितियों 
द्वारा हुआ है । 


क्पि की उन्नति के लिए तथा किसानो की अवस्था में सुधार के लिये 
जमीदारी उन्मूलन भी झ्ावश्यक था। प्रादेशिक सरकारो ने इस दिशा में 
प्रशसा योग्य काम किया हे। वम्बई, मध्य प्रदेश मद्रास ग्रान्त्र, पजाब, 
उत्तर प्रदेश, हैदराबाद मध्य भारत, पेप्पू सौराष्ट्, भोग़ाल तथा विन्ध्य- 
प्रदेश में जमीदारी प्रथा की समाप्ति पूर्णत या आशिक रूप में की जा 
चुकी हूँ । 
हा कृषि की उन्‍नति के लिये यह भी आवश्यक हैँ क्सितों की कृषि सम्बन्धी 
शक्षा तथा साधारण शिक्षा देने का प्रबन्ध हो । उन्हे वैज्ञानिक ढग से सेती 
करने को उत्साहित किया जाय । उतके स्वास्थ्य में सुघार हा तथा जीवन के 
प्रति उनका दृष्टिकोण वेज्ञानिक हो । 


गाँधों का जीवन तथा उनको समस्याएं 


इस स्थल पर यह उचित प्रच्चीत होता हैँ कि हम अपने गावों की दशा का 
अवलोकन करें। भारत क्ृपि-प्रधान देश होने के कारण गावों का देश हे। कार्य 
शील जनसबख्या का ६८ प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर है। हमारी जनसल्या 
का अनुमानत तीन-चौथाई भाग गाँवों में रहता हें । भारत की आत्मा गाँवों 
में रहती है । बहुधा यह कहा जाता हें कि श्राधुनिक मौतिक-सभ्यता से परे 
आरत के गाँव आदर्श जीवन के चित्र हूँ। परन्तु वास्तव में गाँवो की दशा 
शोचतीय हूँ । बीसवी शताब्दी में मी ये अज्ञान में डूबे हैं । सामाजिक, ग्राथिक, 
सास्कृतिक, प्रत्येक दृष्टि से वे पिछडे हूँ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से 
भी उसकी अवस्था ग्रच्छी नही हूँ । गाँवो का सुबार अत्यधिक आवश्यव हूँ 
अंग्रेजी शासन के पूर्व गाँवो की इतनी दुरबस्था नही थी रे परन्तु अग्रेजी काल 
में जब गाँव भी साज्राज्यवादीज्योषण की चवकी में पिसने छगे तो उतकी 
आर्थिक प्रवस्था प्रतिदिन बिगडवी गईं। उनके यृह-उद्योगो का नाश हो गया । 
वरन्‍्तु अग्रेजी सरकार ने इनके पुनरुत्यान को ओर घ्यान नही दिया । 


डड० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


फमछो के भी दाम ही बड़ गये है । प्रत्येक वस्तु जैसे गेहूँ, चावल, चना, दाल, 
भन्‍ना आज बहुत महंगे हो गए हूँ । इसमें सत्य का एक जश हूँ । जिन किसानों 
के पास इतनी भूमि हूँ कि वे उसमे अपनी आवश्यकता से अधिक श्रन्त उत्पन्त 
करते हूँ, उनकी अवस्था पहले की अपेक्षा अच्छी है । क्योकि वे अतिरिक्त 
पेदावार को ऊँचे दामों में बेंच सकते हँ। परन्तु जिन क्सिनो की मूमिसे 
उनकी आवश्यकता को पूरा करने योग्य भी अन्न नहीं उत्पन्न होता हैं उदकी 
दब और विगड गई हैँ क्योकि उन्हें महंगे दामों मे गला खरीदना पडता है। 
ऐसे किसानो की सल्या कम नहीं हूँ ! जो किसान अतिरिक्त गल्‍्ला पैदा करते 
हैं उदको भी उतना लाभ नही हुआआ जितना कि होना चाहिये क्योंकि वह 
अपना माल उपयुक्त स्थानों पर नही पहुँचा पाते है, और जमीदार या साहू 
कारको बेंच देते हे जो कि उन्हें उपयृकत कोमत नही देते हैं। जब हम भूमि- 
होन श्रमिक की ओर दृष्टिपात करते है तो उसकी ग्रवस्था और भी खराब पाते 
हूं, वयोकि उसकी आय का साधन दूसरे के खेतो में मजदरी करना है । इस 
कारण से व केवेछ झाधे साल ही काम कर सकते है और बाकी समय उन्हे 
कोई काम नही रहता है । 
उपरोक्त बातो (8045) को ध्यान में रखते हुए यह कहना असगत नही 
होगा. कि भारतीय किसान निर्धेन हें! सक्षेप म उनकी निधनता का कारण 
यह हे कि खती से उनको पर्याप्त श्राय नही होती हैं । खेती की पिछडी दर्या 
के कारणों का वर्णन हम कर चुके हैं । क्सिन की ,सरी कठिनाई यह है कि 
वह अपनी पैदावार को उचिन दामों मे नही बेच सकता हूँ । यातायात की 
अशुविधाआ के कारण बहुधा वह इनको मण्डियो तक न छे जाकर गाँव में ही 
जमीदार या साहुकार के हाथ बच देता है । वे कमी भी उचित दाम नही देते 
हैं। वर्ष भर मे किसान कई भहीने बेकार रहता हुँ | फ्सछ कट जाने के बाद 
उसको काम नही रहता हूं। खाली दिनो को वह व्यर्थ नष्ठ करता हैं। क्योकि 
गाँव भें कोई अन्य उद्योप न हीन के कारण यह समय बेकार नष्ट हो जाता हूँ ( 
अशिक्षा के कारण किसान को अपने समय का ठीके उपयोग ही नही मालूम 
हुं। इसी वारण वह अपने धन को उचित प्रकार से व्यय नही करता हूँ। साल 
भर वह सूली रोटी खाएगा परन्तु झादी-ब्याह के अवसर पर कई सी सपया 
व्यर्थ खर्च कर देता हैं। इसके लिए वह ऋण लेने से भी नही चूकता हे ॥और 
एक समय ऋण लेकर वह कई वर्षों तक साहुकार के चगुल से नही छूट सबता 
हूं। मुकदमो में भी क्सिनो का बहुत सा घन अपव्यय होता है । सती के अति- 
सित किसानों वी आय का द्सरा स्रोत पशपालन हूँ । परन्तु इनसे भी 4895 
पूरा लाभ नही उठा सझता हैँ । उसके पशु चारे के दमी के कारण अहवकत होठ 


भारत की आर्थिक ग्रवस्था डीडए 


है। बीमारी के कारण बहुत से पश्च नप्ट हो जाते है। अशिक्षा के कारण 
क्सिन उनकी नस्ल सुधारने की चेप्टा नहीं करता । सच तो यह हे कि बहू 
अपना जीवन तथा साथ-साथ अपने पशुओ का जीवन भाग्य के हाथा में छोडे 
रहता हैँ। भारत में पशुजा की सख्या कम नही हैं। परन्तु उनस पुरा लाभ 
नटी उठाया जा रहा हुँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का क्सिान न 
अपने खेत से और न अपने पशुओं से ही पूरा लाभ उठा सकता है ॥ इन सबो- 
के उपर यह कठिनाई है कि जा कुछ उसकी आय होती हैं उसका एक बडा 
माग साहूकार या जमीदार हडप लेता हूँ। सरकारी ल्गात भी किसान के 
लिये बहुत भारी है । 


छुधार के उपाय --क्सिना की गवस्था में सुधार ग्रावश्यक है। इस 
उद्देश्य के लिए निम्नलिखित सुधार करने चाहिए 


( १) क्सिाना को इस बात के लिये उत्साहित करना चाहिए कि वे 
सहकारी खेती (20 ०00678096 थछिप्रा॥8) के लिये तैयार हो । बडे-बडढ 
खेतों में मशीनों के द्वारा खंती ही सकती हैं। सरकार उतबी मदद ट्रेंक्टर 
स्टेइन खोलकर, अ्रच्छे बीज तथा खाद के वितरण का प्रबन्ध कर, तथा उनकी 
खेतो क बारे में शिक्षा दकर कर सकती है। 


( २ ) किसानों को साहकारी के चगृल से मुबत करने तथा उनको उपज 
को उचित दामों में बिकवाने के लिये सहकारी समितियों की अधिक से अधिक 
सख्या में स्थापना वी जाय। सहकारी समितियों के द्वारा ऋण ब्याज की सस्ती 
दरी में मिल जाता है । क्योकि क्सिान स्वथ सहकारी समिति का सदस्य होता 
हैं इसलिए दोनो ओर से एक दूसरे के प्रति सौहांद की भावना रहती है॥ 
ऋण दने वा ऊ्दंश्य ब्याज कमाना न होकर क्सान की सहायता करना होता 
है| ये सहकारी सप्रित्तियाँ क्षिसान को पैदावार का भी उचित्त दाभी में 
खरीदेगी। जो कूछ लाभ इस प्रदार समिति को होगा उसका क्सिान भी 
हिस्मेदार होगा ॥ 


( ३ ) सरकार वी ओर स क्सिनो के पश्च घन में सुधार के लिए भी 
भरसक प्रयत्न होना चाहिये । क्सिनो में इस विषय काज्ञान फलाना चाहिए 
तथा पच्चओ के ग्रस्पताछ खोलने चाहिये | क्सिनो को यह भी वतलाना चाहिए 
कि पशुआ से जीवित अवस्था से तथा मरने के बाद भी क्‍या क्या र्वभ उठाए 
जा सकते है। 


ज्ड्डर मारतीय सविधान तथा नागरिकता 


(४) जमीदारी का यूर्ण रूप से उन्मूलन करना चाहिये। इससे किसानो 
को कई प्रकार के लाभ होगे। भूमिहीन श्रमिको को भी भूमि देने का प्रबन्ध 
करना चाहिये । विनोबा जो का भूमि-दान आन्दोचन इस दिल्ला में एक 
पग हूँ । 

(५) सरकार को गावो में ग्‌ह-उद्योगो की स्थापना की ओर ध्यान देना 
चाहिये | इससे किमान खाली समय में भी बेकार बंठा न रह कर कुछ काम 
करता रहेगा | गाँवो मे ग्रगर बिजली का प्रबन्ध हो जावे तो इन छाटे छोटे 
गृह-उद्योगो को चछाने भे बडी सहुल्यित होगी । 

, (६) गाँवों भ शिक्षा की उन्‍्लतति तथा स्वास्थ्य की उन्नति के लिये भी 
पूर्णझपेण प्रयत्नश्लील होना चाहिये | हमारी सरकार न इस दिश्वा म॒ काम 
आरम्भ क्या हूं ! स्त्रियो को भी उपय गी शिक्षा दनी चाहिये। 

(७) देश में औद्योग'करण की वृद्धि होनी चाहिये! जितना अधिक 
उद्योगों का विकास होगा उतना ही भूमि पर भार कम होगा । इस समय जब 
६८ प्रतिशत कायशील जवसख्या का भाग कवि पर निभर हैं, जौद्यागिक 
व्यवस यो में केवल १४ प्रतिशत भाग लगा हें | कम से कम एसा होना 
चाहिये कि कपि तथ! उद्योगों पर निर्भर जन सख्या म दुगने से अधिक का 
भेद न हा । 

भू दान आन्दोलन --जैसा कि इस पद से ज्ञात होता हूँ भू दान का अर्थ 
हैं कि स्वेच्छा से भूमि का दान क्रिया जाय। यह झ्रान्दोलन दक्न में प्राचार्य 
विनोबा भावे द्वारा चल या गया हूँ । इसका जन्म १८ प्रप्रेल * ११ को हुआ। 
इसके जन्म का प्रत्यक्ष कारण यह था कि भूतपूर्व हैदराबाद राज्य क तेलगानां 
जिले मे क्सिन आन्दोलन ने हिसात्मक रूप धारण कर लिय) था। किसानो ने 
जमीदारो की भूमि पर बल्पूवक भ्रधिकार कर लिया था। सरकार ने उस अवेध 
कार्य को बल प्रयोग द्वारा रोका । इससे जन-धन की हानि हुई। यह आन्दीलत 
भआरतीय साम्यवादी दल द्वारा चछाया गया था। आचाय भावे ने इस जिले 
का दौरा किया और यही पर उन्हे यह विचार आया कि भारत में भूमि की 

समस्या को गाँधी जी के अहिसात्मक सिद्धान्त के अनुसार हल करता 

चाहिये । कर 
इस आन्दोलन के उद्देश्यों के विपय में झाचाय॑ विनोवा भावे ने कहा हैं, 
“समाज के न्‍्यायोचित सगठन मे मूमि पर सबा का अधिकार होना चाहिये । 
कि हम दान की भीख नही मांगते है, लेकिन भूमि में उध भाग 


यही कारण है वि कर नम पर 
को माँग है जो कि न्‍्यायोच्ित रूप से निर्धनो का मांग हें । इस परान्‍्दो 


भारत की आर्थिक अवस्था डढर 


का ध्येय जो समाज में भूमि का अन्यामपूर्ण वितरण हें उसे शान्तियृर्ण रूप मे 
बदलना हूँ । 


आचार्य विनोवा भावे नें अपने ग्रान्दोलन को चलाने के छिये देश के कई 
भागों की पद-यात्रा को हे । प्रत्येक राज्य में उन्हें कुछ न कुछ सम प्राप्त हुई 
हईं जिस्ले कि भूमिहीता के मच्य वितरित कर दिया जाता हूँ । दिसम्बर १९५७ 
तक उन्हें, ४६३ ८२ छाख एक्ड भूमि प्राप्त हो चुकी थी । इसमें से ६५४ लाख 
एकड भूमि वितरित कर दी गई थी। इस वितरण से दो लाख से अधिक 
कदुम्बा को लाभ हुआ हें । 

यदि यह आान्दातन अपने उद्देग्यों में सफल हो जाय तो एक महान प्रयोग 
सफल हो जायगा । भारत सरकार ने दस प्रान्दोलन को पूरी पूरी सहायता दी 
हैं । भूदान के साय साथ दब ग्राम दान, सम्पत्ति-दान, जीत दान, बुद्धि 
दान तथा श्रमदान भी विनोया जो द्वारा प्रारम्भ कर दिये गये हैँ। 

सन्‌ १९५ ५ के ग्रन्द॒ तक भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में विनोबा जी को 
३५४३ ग्रामों का दान मिल चका हूँ। इसक॥ विवरण निम्नलिखित हूँ 
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मध्य प्रदेश. एड 


यदि ग्रामदात आन्दोलन को व्यापक्र सरलता मिली तो इससे दश के 
पुननिर्माण तथा ग्रासोत्यान के कार्य में अत्यन्त सहायता प्राप्त होगी । ग्रमदान 
द्वारा एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की जो कि समानता तथा सहकारिता 
पद आवबारित हो, स्थापना होने का समावना है । 


(ब) उद्योग-पम्धे 


भारत आज ससार के प्रदख औद्योगिक देशो को कोटि में नही है, परन्तु 
प्राचीन काल तथा मब्य काछ में भारतीय उद्योग-घे बहुत उन्नति की अबस्था 
में थे और उत्त समय भारत इय दृष्टि से भी ससार के देझो में अग्रणी था। 
उस समय हमारे देश में गृह-उद्योग बहु ही उन्नति कर चुके थे और यहाँ की 


१888 भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


बनी वस्तुएं बाहर के देशो में विकती थी । उस समय यहा धातु की नाना प्रकार 
की वस्तुएँ, तथा विविध प्रकार के रेशमी और सूती कपडे बनने थे। यहाँ की 
बनी वस्तुएँ योरोप मे राजाओं तथा अ्रमीरों की अ्रवश्यकताओ की पूरति करती 
थी। मध्यपूर्व के देशों से भी भारत के व्यापारिक सम्बन्ध थे।? यह दक्षा 
श्रठारहवी शताब्दी तक रही । जब शुरू में यहाँ यूरोपीय ब्यापारी आये उनका 
उद्देश्य यहाँ की बनी वस्तुएँ ले जाकर यूराप म॑ महगे दामो में बेचना था न कि 
वहाँ की बनी वस्तुएं हमारे देश बेचना । 

अठाहरवी शताब्दी के उत्तराद्ध में इगलैड में औद्योगिक क्राति के फलस्व- 
रूप छाटे-छोटे कारखानो के स्थान में बढे-वडे कारखाने स्थापित हुए। इनमे 
मशीन भाष से चलने लगी। इन मश्ञीना के द्वारा बहुत अधिक मात्रा मे वस्तुएँ 
पैदा की जाने ऊुगी। परन्तु भारत में इस प्रकार का कोई परिवर्तन वस्तुओं 
के उत्पादन में नहीं हुआ। इस कारण जब विदेशिया ने अपना माल भारत में 
भेजना शुरू किया तो वे अपनी चीजा को बहुत सस्ते दामों मे बेच सकते थे। इस 
कारण भारत के उद्योग धधा को बहुत बडी हानि उठानी पडी। इसके अति- 
रिवत ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय उद्योग धधो को नष्ट करने का पूरा 
प्रथत्त किया। कम्पनी के कर्मचारियों के अत्याचार से हजारा कारीगर वबाह 
हो गये । विलायत मे वहाँ की सरकार नें भारत की बनी चीजो पर बहुत ही प्रधिक 
कर लंगाया। भारत के बने रेशमी तथा सूती कपडे पर सत्तर से लेकर अस्सी 
पभ्रतिशतत तक कर छगाया और बाद को उनका झाना ही बन्द कर दिया। इस 
समय भारत में भी रहन सहन में पाइचाग्य सभ्यता के प्रभाव के कारण परिवर्तन 
हो रहा था। विदेशी शासको की देखादेखी यहाँ के पश्चिमी सम्यता के प्रभा- 
वित वर्ग ने भी विदेशी माल को अपनाना आरम्भ कर दिया,। देश में राजाओं 
तथा रियासतों के नाश हो जाने से भी उद्योग धधो को बहुत हानि उठानी पडी। 
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भारत की आर्थिक अवस्था डडप्‌ 


इन बातों का परिणाम यह हुआ कि उन्नीसवी झताब्दी से भारतीय उद्योग घ्ष 
यूर्णवब नष्ट हो ग्रपें और भारत केवछ खेतिहर देश हो गया। भारत से कच्चा 
माछ इगलेड जाने छगा और वहाँ से बनी वस्तुएं (॥500 80005) भारत 
में आने लगी।! और यातायात को सुविधाओं में उन्नति के कारण इंगलेंड 
से अधिकाधिक माल भारत में आने लगा। सन्‌ १८५३ में इंगलण्ड से भारत में 
में ८,०२४,००० पौंड का माल भेजा गया। इसमें ५ २२०,०००पौंड का कपड़ा 
शआा। अन्य प्रकार का विदेशी माल जैसे छोहे, ताँवे, पीतल के वर्तन, चूडिया, चाकू, 
कॉची, कधा, दीशा आदि भी इतनी अधिक माजा में भारत में आने छगे कि यहाँ 
के ग्रामीण कारीगरो का रोजगार खत्म हो गया। इसका फुछ यह हुआ्ना कि अधि- 
कांबिक व्यक्षितर भूमि पर निर्भर होते चले गये। सक्षेप में अग्रेजो की औद्योगिक 
तथा व्यावसायिक नीति का फल यह हुआ कि हमारे देता में उद्योग-घधधों का 
पुराना सगठत तो नष्ट हो गया परन्तु उसके स्थान में वया तथा उससे श्रेष्ठ 
समठत नहीं बता 


भारत में उद्योग घन्यों का विकास --सन्‌ १८५० के बाद भारत में 
मशीना के उद्योग स्थापित होने शरू हुए। सन्‌ १८५०-१८५५ के बीच पहिली 
कपड़े की मिल स्थापित हुई। इसो समय पहली रेल की छलाइनें भी विछाई 
गई। सन्‌ १८७५ मे भारत में ५१ कपड़े की मिले हो गई थी। सन्‌ 
१८९० में यहाँ जूट की मि्ँ खुल गई थी। इस प्रवार १९वीं शताब्दी वे उत्त- 
रा में धीरे-धीरे भारत में नये उद्योग-घन्धो की नींव पड रही थी। परन्तु 
इसी समय भारत अधिकाधिक कच्चा माल ड्रगर्ै|ड को मेज रहा था तथा बदले 
में वहाँ की बती चीजें खरीद रहा था। २०वी झताब्दी में भारत में लोहे तया 
फौछाद के कारखाने खुके। पहले इनका उत्पादन वदृत कम था परन्तु यह 
चरे-घो रं बढ़ता गया। देश में दाजनेतिक आन्दोलन के बढ़ने के साथ-साथ 
स्वदेशी की भावता बडी तथा इसके परिणामस्वरूप भारत का औद्योगिक-विकवास 
अधिक हुआ। सन्‌ १९१४ में भारत में २६४ कप की मिले त्तथा ६४ जूट की 
मिले हो गई थी। कोयले कय उत्पादत भी वट रहा था। यह करीदत छुक 
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ड४द मारतीय सविधात तथा नागरिकता 
करोड अट्ठावन छाख टन हो गया था। सन्‌ १९१८ में १२४,००० टन फौलाद 
आरत में वैदा 7 ने छया था। सक्षेप से हमारी औद्योगिक उन्नति हो रही 
थी। 

गाँती जी ने देश में यृह-उद्योगो की पुर्नस्थापता की ओर ध्यान दिया। उन्होंगे 
खट्र का प्रचार किया। वे बडे उद्योगों के पक्ष में नहीं थे। उन्होने ग्रामोद्योग 
संघ की स्थापना की। इस काल में गृह-उद्योगा ने उनति की यद्यपि वह कई 
कारणों से सन्‍्तोपषजनक नहीं हुई। द्वितीय महायुद्ध के काल में भारत ने नये 
उद्योगों की स्थापता हुई। स्ववन्त्रतानप्राप्ति के पश्चात हमादी सरकार ने 
इस ओर भी ध्यान दिया है। देश की उन्नति के लिए एक पचवर्षीय योजना 
बनाई हैं। परन्तु अभी इस दिशा में अधिक सफलता नही मिली हैं। देश भे इस 
समय एक झाथिक-सकट छा गया हुँ। श्राशा है धीरे-घीरे अवस्था में सधार 
होगा । 

नीचे उद्योग-बन्धा की समस्याआ का वर्णन किया जायगा। उद्योग धघो 
को दो कोटियां मे विभाजित किया जायग्रा-गृह-उद्योग तथा बड़े पैमाने के 
उद्योग। दोना का क्रमश वर्णत किया जायगा। 


गृह उद्योग 
भारत में बडें-वड़ कारखाने केवल ०६ प्रतिशत जनता को कम देते हैं 
जब कि गृह उद्योगों में ६६ प्रतिशत जनसुख्या लथी हुई हैं। इन ऑक्डो 
से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि भारत में सौ वर्ष की औद्योगिक उन्नति के पक्चात 
भी गृह उद्योगों की ही प्रवानता हैं। इस समय यह अनुमान हैं कि लगभग २१ 
करोड ब्यवित गृह-उद्योगो मे लगे है । 
बिस्वत अर्थ में गृह-उद्योगा से ठात्पय व छोटे पैमाने वाले (आशक्षी 
5८४।७) उद्योगों से है। परन्तु सकचित अथ्थे में इसका तात्पर्य उन उद्यागा स॑ 
हैँ जिनको कारीगर अपने धर मे या घर से सटी निर्माणशालाआ में एक दो सहा£ 
यको की सहायता से करता हूँ ।* 
बिल ली रमवी रियल मम का 
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भारत की आथिक अवस्था डीडछ 


जैसा पहले छिखा जा चुका हूँ, गृह-उद्योगो को उन्नत करने की सबसे बडी 
आवश्यकता इसलिए हूँ क्योकि यें क्सिानो के सहायक आमदनी के ख्रोत हैं। 
किसाल साल में करीवन आधे समय खाली रहता हैं। यह समय व्यर्थ नप्ट 
होता है | अगर इस समय का किसी प्रकार ठीक उपयोग हो सके तो किमान 
को वडा लाभ हो। इसके लिए ऐसे गृह उद्योगों की उन्नति करना चाहिए 
जिनको कि किसान अपने ही गाँव मे ब्रेठा-चेठ अवकाश के समय कर सकता है । 
एँसे उद्योग निम्नलिखित हूँ. हाथ की कताई तथा बुनाई, गुड बनाता, टोकरी 
तथा चटाई बुनना, रस्सी बनाता पश्षु पालन, तेल पेरना आदि। बहने से व्यक्ति 
गाँवों से शहरो में जाना पसंद नहीं करते। क्योकि घहरो में खर्च अधिक होता 
हैं तथा वहाँ रहने में कई कठिनाइयों का सामना करना पडता हैं। ऐसे छोग 
अपने समग्र का उचित उपयोग विभिन्न प्रकार के गृह उद्योगों द्वारा कर सकते 
हैं। इससे उनक्को काम मिल जावेगा तथा जीवन की समस्या हल हो 
जावेगी! ऐसे गृह उद्ोग स्व॒नत्र बे के रूप मे किए जाने चाहिये, जेसे चमडे 
का काम, घातू का काम, मिट्टी का काम, दरी या कम्बल वनना आदि। इसके 
अतिरिक्त ग्रन्य कई गृह उद्योग है, जिनक्षे लिए पुश्तेनी आवध्यक्ता हैं और जो 
गाँव तथा शहरा में विशेष वर्गों द्वारा किए जाते है। यृह-उद्योगो का एक लाभ 
यह भी है कि औरत घर वेठे खाली समय मे छाभदायक्र काम कर सकती हूँ। 
जापान में दियासलाई बनाने का उद्योग इसी प्रकार से क्या जाता हैं। 
अगर औरतें इस प्रकार का काम करते छगरेगी तो इससे घर की आमदनो 
बढ जावेगी तथा जीवेन-स्तर ऊँचा हो जावेगा। आजकल जो बडे-वटे कार- 
खाने हाँ उनमें हजारी व्यक्ति काम करते हैँ तथा वहाँ का वावावरण धूल, 
गर्मी तथा झयार के कारण अत्यन्त दपित हो जाता है। परन्तु गृह-उद्योगो मे 
इस प्रकार के दुषित वातावरण का सामना नहीं करता पड़ता हैं। 


कुछ मुख्य मह-उद्योग 


सु कताई तथा बुनाई --भारतवर्ष में यह उद्याग बहुत ही पुराना है। 
सूत कातना ता अब लामदायक उद्योग नहीं रह गया हूँ क्याकि मिलो का 
कता सूत हाथ के करते सूत से अधिक मजदत तथा पतल्य होता हैं। चर्खा आन्दो- 
लत से सून कातने का उद्योग कुछ बढ़ा अवश्य परन्तु इसकी उन्नति मिलो 
के सुकावले में अत्यन्त कठिन है । परन्तु कपड़ा बुनने का उद्योग अभी तक प्रच- 
लित हूँ तथा इसमें और उन्नति हो सकती हूँ। हाथ से क्पडा बुनने के 
उद्योग तया मिला में कोई प्रत्यक्ष प्रतियोगिता नही हैं । क्याकि हाथ से अधिकतर 
विशेष प्रकार का कपड़ा बज़ा जाता हु---अत्यन्त, महीन या. अत्यन्त, मोह.) इसके... 
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अतिरिक्त -हाथ से कपडा बुनने का उद्योम मिलो में सूत पर ही निर्भर है। 
यह कहा जाता हुँ कि अब भी देश्व में जितने कपड़े की खपत हैँ उसका चौथाई 
हाथ का बना कपडा होता हैँ। भविष्य में जब देश में कपडे की मिलें बहुत 
से जावेगी तब हाथ के बुने कपडे की शायद माँग न रहे या बहुत घट जावे, 
जाव, परन्तु इस समय इसको पुर्नसगठित करने से किसानों से अत्यन्त लाभ 
होगा। भारत की सरकार तथा प्रादेशिक सरकारे दोनो ही इस उद्योग को 
बढाने का प्रयत्न कर रही है ॥३ 


गुड़ बनाने का उद्योग --देश में यद्यपि चीनी बहुतायत से पैदा होती है 
तथापि यह समस्त देश की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए पर्याप्त नही 
है। इसके अतिरिक्त इसके दाम भी काफी बढ़ गये है। इसलिये गुड बनाने के 
उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहिये। इससे किसानो को आमदनी बढेगी और 
छोगो को शक्कर के स्थान में कम दामों में गुड उपलब्ध हो जावेगा। इस उद्योग 
का भविष्य बहुत अच्छा हैँ। परन्तु एक बात का घ्यान रखना घाहिए कि जो 
बनाया जाय वह साफ हो। सरकार ने इस उद्योग में सुधार करने की ओर ध्यान 
दिया है । 

टोकरी बुनना तथा चटाई घुनना -टोकरी बुनने का काम अधिकतर बनारस 
तथा इलाहाबाद के जिलो में होता हे। चटाई बुनना मद्रास तथा आसाम में 
अधिक प्रचलित हैँ । इस उद्योग के द्वारा भी किसान अपने खाली समय को *्यर्थ 
न कर अपनी आय बढाने का उपाय कर सकता है इस उद्योग को देझ्य के ब्रन्य 
भागा को भी झपताता चाहिए। ओरतें घर बैठे-बैठ ये काम कर सकती हैँ 


पशु-पालेन '--पशुओ से कई छाभ है-एक तो यह कि इनके गोबर की खाद 
बनती हूँ जो कि खेतों के लिए श्रावश्यक हूँ, दूसरे यह कि इनसे घी, दूध, मदखन 
की प्राप्ति होती है जिसकी देश में बहुत माँग हूँ, दूसरे और इससे किसान को अच्छा 
लाभ हो सकता हूँ । तीसरे यह कि पशुओ के मरने के वाद उनका चमडा बेचा जा 
सकता हूँ, आदि। हमारे देश में पशुआ को नस्ल में सुधार करने, उनके स्वास्थ्य 
की जाँच करने, आदि बातो की ओर कुछ तो किया गया है परन्तु यह अत्यन्त 
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में हुई हूँ उसस वे अनिभिन्न है। इस कारण जो माल वें बनाते है बह नये 
प्रकार का न होकर वैसा ही हाता है जैसा कि उनके पृूवज बनाते थे। उसमे 
किसी प्रकार की नवीनता का अभाव हाता हेँ। दूसरी कठिनाई यह है कि 
इन कारीगरा को ठीक ढंग का कच्चा माल आसानी से उपलब्ध नहीं होता 
हूँ । चुकि कच्चा माल नहीं मिलता है इसलिए ग॒.ह-उच्योगों में निर्मित वस्तुएं 
स्वभावत ही बहुत ग्रच्छी नही हागी। तीसरी कठिनाई यह है कि कारीगरा 
ब्तो रुपये की कठिनाई हैँ। इस कारण माल नहीं खरीद सक्‍त हूँ और बरे 
माल से ही काम उलात हुँ। जो कुछ स॒पया वे उधार लेते है उसमे उन्हे बहुत 
अश्विक व्याज देना पडता हैँ, जीवन भर वें अपने ऋण से मुफ़्त नहीं हो 
सकते हू । चौथी कठिनाई है यह है कि यह उद्योगों में निर्मित वस्तुओ के 
डीक प्रकार से प्रचार की व्यवस्था नहीं हैँ। इस कारण उनके लिए 
भाग नही बढ रही है । 


अगर गृह-उछोगा को उन्नत करना हूँ तो इन कठिनाइया को दूर करना 
चाहिये । इसलिये कारीगरो की शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना चाहिए। 
दे कनिकल शिक्षा की उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका लाभ 
यह होगा कि वे नए नए डिजाइन की वस्तुएँ वना, सकेंगे। इन वस्तुआ की 
अच्छी विक्नी होगी। इस शिक्षा के साथ कारीगरा को पुराने औजारों के 
स्थान में नये औजारा का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। इसलिए 
सरकार को औद्यागिक शिक्षण ससस्‍्थाएँ तथा निर्माणशाक्ाआ वी स्थापना 
करनी चाहिए। जहा नए औजारा का प्रय'्ग कारीगरो को सिखलाया जा सके। 
दूसरी बात यह है कि एंसा प्रवन्ध करता चाहिए जिसस कारीगरा का अच्छा 
कच्चा माल उचित दामा में मिलता रहे। इसके साथ-साथ उनका सहकारी 
समितिया की स्थापना करनी चाहिये। तीसरी इन वस्तुआ की वित्री वडाने के 
लिए इनका उचित श्रकार से प्रचार करना चाहिए। सरकार के उद्योग विभाग 
को विज्ञापन, नोटिस, छोटी छोटी पुस्तिकाआ द्वारा इन वस्तुआ का प्रचार करना 
चाहिए। देश में ही नही परन्तु विदेश में भी इस अकार की बिती हो सकती 
हूँ। सरकार की तरफेस या सहकारी-समिति की आर स स्थान-स्थान पर ऐसे 
भंडार (5007प्रा75) खोलने चाहिए जहाँ कि ग्‌ह-उद्योगा द्वारा निर्मित 
वस्तुओं वी प्रदर्शन तथा वित्री का अं हा। गह-उद्योगा वी उनति के ढिएि 
बह भी झावश्यक प्रतीत होता हैं कि सरकार बिदेशा से वडी सख्या मे छाटी 
मशीने खरीदे तथा उन्हे प्रयाग करने के लिए छोगा को उत्साहित क्या 5 
सरकार ने जापान से कछ इस प्रकार का मझीने सेंगाई थी परन्तु वे वहुत थे 
थी। इस प्रकार की मशीनों को चल्डाने के छिए सस्ती विजली का भी प्रबन्ध 
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कम कर दे। रुसी अवस्था में गाँवो की आथिक अवस्था को सुधारने के लिए 
गृह-उद्योग अत्यन्त ग्रावश्यक हूँ। 


बडे उद्योग-धन्धों की स्थापना के कई व तिकब तथा सामाजिक दुष्परिणाम 
है। हजारो लोगो को घनी बसी हई बस्तियो में रहना पडता हूँ । इसस स्वास्थ्य 
तथा चरिन दोनो पर ही प्रच्छा प्रभाव नदी पडता हैँ! गृह-उद्योगों की स्थापना से 
यह भय नही है। गृह-उद्योगो में प्रत्यक्ष कारीमर चीजों का निर्माण करने म 
एक आनन्द का अ्रनुभव करता है परन्तु बड़े-बड़े वारखानों में वह भी मशीन 
को ही एक अपहो जाता हूँ। 
कार्ये समिति -जून १९५५ में योजना आयाम द्वारा श्री काव की अध्यक्षता 
में एक समिति इसलिये स्थापित की गई कि वह द्वितीय योजना में ग्राम तथा 
लघु उद्योगों के सम्बन्ध में नीति बनाए। इस समिति ने निम्नलिखित मुख्य 
सुझाव दिये >- 


(१) राज्य सरवा रे सहकारी समितियों को वित तथा अनदात देकर ग्राम 
उद्योगों को सहायता दें। 
| ) ग्राम उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का न्यूनतम मल्य सरबार 
द्वारा निश्चित कर दी जाय । 

(३) बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित इन वस्तुओं की, जिनकी प्रतियोगिता 
ग्राम-उद्योगों तथा प्‌ है उद्योगो की उत्पादित बतुओ से होती है, अधिवतम उत्पादन 
मात्रा सरकार द्वारा सीमित कर दिया जाय। 

(४) केन्द्रीय मस्त्रि-मण्डल में गृह उयोगों के लिये एक पृथक मत्री हो। 

(५) बडे उद्योगमा पर एक कर छगाया जाय और इस आय वो गृह- 
उद्योगों की सहायता पर लगाया जाय । 

(६) द्वितीय योजना काल में २६० करोड रुपये गृह-उद्योगों के विकास 
दर कम किये जाँय। 

द्वितीय योजना तथा गृह उद्योग --ड्तीय योजना काल में गृह उद्योगो 


वर २०० करोड स्पये व्यय होगा | इसमें से २५ करोड रुपया भारत सरकार तजा 


३७५ करोड रुपया राज्य संख्कारें देशी। इसका विवरण इस प्रवार ह “5 


भारत की आथिक अवस्था ड्ण्रे 


उद्याव अन्दान कराड रुपये म 

हाथ करघा $ 5 

खादी तथा पग्रामाद्याग प५५० 

छाट उद्योग ण्‌प्‌ू ०० 
दस्तकारियाँ ९०० 

र”म के कीडो का पालन पुण०० 

नारियछ जटा उद्याग श्०्० 

प्रशासन झोध काय आदि श्प्‌०० 

गाय २०० करोड 


डसक अतिरिक्त भारत सरकार ठितीय योजनाविधि में १८ कराड रुपया 
निवासिता क पुनम्यवस्थापन पर खच क्रगी जिसम स ११ कराड रुपया गृह 
तथा मच्यवर्ती उद्यापा पर तथा ७ करोड स्पया उनके अय्यागिक प्रशिक्षण भ 
खब रागा। 


बड़े उद्योग धन्धे 


भारत का हम ससार क प्रमुख औद्योगिक दशा का काटि म नहा रख सकत 
हैँ । औद्यागिक अवनति का कारण यह नहा हू कि भारत म प्राइतिक साधना 
(च७४ए 8] 7०50070८5 ) वी कमी हूँ। विद्वाता का कहना हूँ कि रूस तथा 
अमरिका के वाद भारत तया चीन दो ही एस देश है जा कि स्वावलबी हो 
सकक्‍त है। हमार दश क प्राकृतिक साधना का देखत हुए यह निस्सकाच कहा 
जा सकता है कि शाति काल म तथा युद्ध काल म भी अगर हमारे साधना का 
ठीक टंग से उपयोग हा त्तो भारत को अन्य दरो का मुह नहा ताकना होगा। 
आशिक दृष्टि से भारत का भविष्य अत्वन्त उज्ज्वल है। 

भारत की बतमान अवस्था प्रकृति की कपणता का फछ नहा परत भनुप्य- 
इत है। भारत के आर्थिक साधना को देखन स यह स्पष्ट हैं कि यहाँ औद्योगिक 
विवाम सम्भव हूँ । हमार दक्य का चौथाई भाग बना से ठका हुआ है। बना का 

व 





पशता4 ए0५७८४५८५ ]378ट 7९४९६ €६ 0६770 ६ ०६ ४८ ॥ए70/47६ 
प्रापेपड पक्के. ग्रापशनी --€०३, इर0छ. इन्पलानों ७5 फर (छा०-भ०५5 
# ली 7790८ ए००न #ल्टो. बचे पीट व्याताडाए फरशाध्वबो-नाा बाएं 
चृप्गए ६6 703९ विद & ए०७टार्पपों गाते 7८850फ%30), ड्टॉ।-5पररिटाल्म: 
ण्तेप पे ग्रबपण्ण ! फर्ण 6 मस्व॒ फटाएट, इमराहुय. कीगिएड 
(एच 7942) 


पड भारतीय सविधान तथा नायरिक्ता 


आध्िक-दष्टि से अत्यन्त महत्व है । इनसे छक्डी, जल्मने वे लिए ईंधन (ग6]) 
और पशुओ के ल्ए चारा (00007) प्राप्त होता हूँ । इसके अतिरिक्त कई 
तरह की घास से कागज बनाया जाता हैं । वना से ही तर्पीन (7 फा&॥ 06), 
लाख तथा वानिश की प्राप्त हावी है। बना से देश की आव-हवा तथा वर्पा पर 
भी बडा प्रभाव होता हूँ। देश में कपास हाती है । विभाजन के कारण कपास 
के उत्पादन में कापी कमी हा गई हूँ। परन्तु इसका उत्पादन बढाया जां 
हैं। सरकार इसकी पैदावार को बढावा द रही हूँ। विभाजन के पूव नसार का 
९७ प्रतिशत जूट भारत मे ही प॑दा होता था। परन्तु अब मुस्य-म्‌रय जूट के 
क्षेत्र पाकिस्तान में ही चले गये हैँ । सरकार इस बात का पृण प्रयत्न कर रही 
हूँ कि भारत म इसकी पैदावार बहुत बढ जाव। देश म चाय तथा तम्बाकू 
की भी बहुत पैदावार हाती हूँ । पशघन भी भारत का अत्यन्त विद्याल है परन्तु 
उनकी नस्ल में सुधार की ग्रावश्यक्ता हैं। भडा से ऊन की प्राप्ति हाती हैं! 
इस दिल्ञा में और अधिक उन्नति हो सकती हूँ । 


खूनिज पदार्थों मे भी भारत निर्धत नही हैँ । सर टॉमस हॉलड भूतपूर्व डाइ- 
रेक्टर जिओलॉजिय्ल सं आँव इण्डिया के मतानसार भारत करीब सभी 
प्रकार के खनिज पदार्थों से भरा हे | केवल इस दिश्ग में काम करने वी आव- 
इयकता हूँ। सबसे महत्वपर्ण खनिज कोयला है। सन १९४७ में क्रीबन ३ 
करोड टन कोयला निकाल्य गया था। यह मात्रा बहुत कम है। परन्तु यह 
नई-नई कोयला काटने वी मशीना को ग्रयोग करने से वटाई जय सकती हैं। यह 
अनुमान हूँ कि सारत में सव मिलावर ४०० करोड टन कोयला होगा। लोहे 
में भी हमारा देश बहुत धनी हूँ । विद्वाता का अनुमान हैं कि भारत में उत्तना 
ही लोहा होगा जितना कि सयकत-राष्ट्र अमेरिका मे। भारतीय छोहे में मिलावट 
बहुत कम हैँ । इस दष्टि से भारत अमेरिका से भी बढा हूँ । भारत मे मैंगेतनीज 
तथा अम्रक भी प्रचर मात्रा में हैं। इन दोना रूतिज पदार्थों मे हमारा देश श्रत्यन्त 
धनी हूँ । इन पदार्थों के अतिरिक्त भारत में सोना, ठिन, ताँबा, तथा अन्य 
कई खनिज पदार्थ भी है । 
औद्योगिक नान्ति के पश्चात्‌ मनुष्य या जानवरों के बदले कोरेयल्या तथा 
दावी से मज्ञीने चलाई जाती है। परन्तु अब भाष वे बदले दिन पर दिन अवि- 
काधिक बिजली का प्रयोग भशीने चलाने में क्या जाता हूँ। भारत में कोयले 
की कमी नहीं है । पानी भी बहुत हूँ । इसलिए मशीने चलाने क लिए सचालन- 
इबक्लि की कोई कमी नहीं हैं। कोयले वी तरह पेट्रोल (९६ प्ण्‌ध्णा ) भी 
संचालन शक्ति के रूप में प्रयोग विया जाता हूँ । भारत में घरा में रोशनी के 


डप६ भारतीय सविधान सथा नागरिकता 


भारत में सचालत-शक्ति की भी कमी रही हैँ। परन्तु श्रब सरकार मे 
कई योजनाओं को झारम्भ किया हूँ। इनके प्रे हो जाने पर इसकी कमी नही 
रहगी। 

औद्योगिक विकास के मार्ग में जिन बाधाआ का हमने वर्णन रिया हैं वे सब 
ऐसी हूँ जो कि हटाई जा सकती हू । इसलिए अगर हमारे देश को ससार के भ्रन्य 
बडे देवी की तरह उन्नति करनी हैँ तो अपने औद्योगिक विकास की ओर पूरा 
ध्यान देना चाहिए। आधतिक समय में बिता औद्योगिक उद्नति के देश 
सम्पन्न तथा शक्तिशाली नहीं हो सकता हैं। 


ऑओंद्योगीकरण से लाभ --भारत मे औद्योग्कि-क्ान्ति की सबसे बडी 
झावश्यकता इसलिए हूँ कि केवक इसी प्रकार हमारी निर्धनता दूर हो सकती 
हैँ । भूमि पर निर्भर व्यक्तियों की सख्या कम हो जाबेगी। इससे किसाना की 
अवस्था में सुधार होगा। हजारो व्यक्तियों को रोजगार मिल जावेगा। इससे 
बेंकारी की समस्या बहुत मात्रा तक हल हो जावेगो। रूस की श्रवस्था सत्‌ 
१९१७ तक बहुत मात्रा तक हमारी ही तरह थी। परन्तु आज रूस ससार 
के शक्तिशाली तथा सम्पन्न राष्ट्रों में से एक हूँ। सन्‌ १८६७ के बाद जापान 
की उन्नति का सबसे मुख्य कारण उसका औद्योगिक विकास था। इसी प्रकार 
आऔदोगिक विकास के फलस्वरूप हमारा देश भी उन्नति करेगा। 


उद्याग-बत्धो स हमारी राष्ट्रीय आय बढेगी। दूसरे झब्दा में हमारा 
जीवन-शततर ऊँचा होगा। इस समय ससार के उन्नत देशा की सामने हमारी प्रति 
व्यवित आय अत्यन्त ही कम हूँ | सन्‌ १९४७ में भारत सरकार के गवेपणा-विभाग 
के अनुसार यह २५० रुपया वाबिक थी। हमार देश की निधनता के कारण 
हजारो ध्यक्ति अपने परिवार का ठीक प्रकार पालन नहीं कर सकते हैँ बाल- 
बच्चा को उचित शिक्षा नही दे सकते हैं, नाना भाति की वीमारिया के शिकार 
हो जाते हूँ और समस्त आय्‌ अधरा ही जीवन व्यतीत करते हैं। औद्योगीकरण 
मे निर्धनता दूर होगी। परनन्‍्दु एक बात का ध्यान रखा होगा कि बडे बडे 
उद्योगपति तथा पूजीपति ही सब लाभ को न खा जायें। इसछिए कई 
विद्वानों का कहना हूँ कि केवल ओऔद्योगीकरण से ही क्छ न होगा। इसके साथ 
यह भी आवश्यक हूँ कि उद्योग-धधा का राष्ट्रीयकरण हा जाय। इस श्रबत की 
विवेचना वाद को वी गई हूँ 

आधिक उन्नति क॑ साथ-साथ औद्योगिक-विकास के फल्ल्वस्प मानसिक 
उन्नति भी होगी। हमारे देशवासी धार्मिक तथा सामाजिक सकीर्णदा से बहुत 


भारत की आशिक्त अवस्था पड 


अधिक सीमा तक मृत हा जायेंग। जाति-पाति क बबन झिथिल हा जावगे 
ठथा एक नई चंतना का सचार हागा। आथिक उन्नति के साथ-साथ हमारी 
मासिक उद्धटि भी हागी। सक्षेप ण औौद्यमीदरण स निम्नलिखित लप्म है-- 
“रहन-सहन के स्तर की बद्धि, बेकारी और झद्ध वेकारी का निवारण, कृषि की 
अवस्था में सघार आत्म निभरता और आश्िक-स्वतजता। राष्ठीय आय 
प्रति व्यकित औौसत आय की वृद्धि और आयिक सन्तुल्व। ? 


देश में प्रमुख बडे उद्योग घन्ध -हमार दश म निम्नलिखित प्रमुख उद्याग 


(१) कपड़ा --भारत म कृषि के पईइचात बुनाइ का उद्याग सबस प्रमुख 
है। श्८वी झताजीी तक वह बहुत हो उन्त अवस्था म॑ था परन्तु बाद को 
मैंप्रेजा का नीति क कारण इसका ह्यास हा गया। हाथ की बनाई का उद्याग 
बीसवी झताव्दी म फिर बटा और स्वदेशी झन्‍्दालन न इसका बहुत प्रोत्साहन 
दिया। भारत म॒ प्रथम वुनन वी मिल सन १८५४ म बम्वइ मे छई थी । 
१९वीं झताद्दी के ग्रन्त तक इनका सख्या काफ़ा बढ गई थी। «वा द्ताब्दी 
म्‌ स्वदशी आन्दालन का भी इस उद्याय न अच्छा लाभ उठाया। कपडे की 
मिला की सख्या वहुत बठी। क्‍्याकि प्रथम महायद्ध के समय विदेशा से कपड़ा 
आता बन्द हो गया था इसलिए दद्य म क्पड के उद्याग का बडा लाभ हेथा और 
इसका वृद्धि हुईं। सन १९३० भ भारत सरकार न इस उद्याग का रक्षा प्रदान 
को। इसस भी प्रात्साहन मिला। दितीय महायुद्ध क॒ काल मे इस उद्याग ने 
और उतति बी और डद्यागपतिया को ल्‍्यभ हुआ। रूत १९५३ मे भारत म ड५३ 
सती मिल थी। इनम ११२४१ ००० तक्‍व तथा २०१५०० कर्षे थ। इन 
मिला न ४८० कराड गज कक्‍्पठा पेंदा क्या। इन मिला स ल्‍्गभा ६ छाख 
मजलर काम व्रत हू । दप क कपड के उद्याग क मुल्य कद्र दर्न्वा अहनदाबाद, 
चओोलापुर कानपुर नागपुर इृदौर मदौरी तथा कायम्बदूर है। 


प्रथम योजना म यह लक्ष्य रखा गया था कि इसन झन्त तक दा मे ४७७ 
कराड गते कपड़ा पंदा हा। याजना अन्त म दश मे ५२० कराड़ गर वापिक 
उत्पादन हा गया था। अथात प्रति व्यकित कपड़ा उत्पादन १० गज हा गया 
था। टितीय याजना का लट््य ३५० कराड गज कपः प्रति दप उत्पाद करना 
था। अ्रयात भ्रति व्यवविद १८ ग्रत प्रति वंप | इसब अतिख्वत्त प्रति वप १९७५ 
कराट पौर सूत तथ्य रई का ५० लाख गात प्रतिदप उत्पादन लक्ष्य रखा 


7 नारतीम अचझास्त्र का परिचय पृष्ठ इघ०।॥ 








पट भारतीय सविवान तथा नागरिकता 


गया हूँ । हमारे विदेद्धी व्यापार में सूती वस्त्र का निर्यात महत्वपूर्ण स्थान 
रखना हूँ । सन्‌ १९५५ में ८३ ६ करोड गज कपड़े का निर्यात हुआ। हिलीय 
याजना के अन्त में यह वर् कर १०० से ११० करोड गया तक हो जायगा। 


(२) रेशम -देश में जो रंक्षम का कारवार है वह मुख्यत गृह उद्योग 
तक ही सीमित ई । सरकार दस उद्योग के विकास की चेप्टा कर रही है। देश 
मे रेशम की क्रीवन डेट दजन मिले हैं। देश से लगभग ३० जाख पौड रेशम 
प्रति व पैदा हाती हूँ । 

(३) ऊन “>भारत म ऊन की भी कई मिल हैं। ये मुख्यत पूर्वी पजाग 
मद्रास बिहार ईँदरवाद तथा उत्तर प्रदश् में हैँ। इस उद्योग म उन्नति के 
लिए सरकार न एक १४००। ॥26 ए०/०एग7600 (00607/66 की 
स्थायना की हूँ । 

(४) जूठ --भारत म इस समय ८० जूट की मिले है। देश के विभा- 
जन के कारण इस उद्योग का धकक़ा पहुँचा हू । पाकिस्तान में मुख्यत वे भाग 
चल गए हैं जिनमे कच्ची जट दा होती थी। परन्तु भारत सरकार कच्चे जूद 
के उत्पादन को उत्साहित कर रही हू । पश्चिमी बगार ग्रासाम उत्तर प्रदेश, 
उडीसा तथा दक्षिगी भारत में जुट की र दादार बढ़ाई जा रही है। प्रथम योजना 
काल में जूट उद्याग तथा जूट की खेती ने उन्नति को सन यह सतोपजनक 
नही कहा जा सकता क्य्राकि प्रथम योजना वे लक्ष्या की पर्ण प्राप्ति नही हो सकी। 
१९५४ मे जूट जाच झ्रायाग न यह सिफारिशकी इस उद्योग के लिए एक विकास 
परिपदू स्थापित हाना चाहिए! द्वितीय याजना के जठ उद्योग के विपय में 
लक्ष्य गह है कि १९६०-६१ में ११०० हजार टन उत्पादन हा, ९०० हजार 
उन निर्यात कर दिया जाय। देझ में पटसन का ५० लाख गाँठ उत्पादन हो। 


(४) चीनी का उद्योग --देश के प्रमुख उद्योगो मे से एक हैँ। पहले 
व्यर एक गह उद्योग था। परन्तु विदेशी चीनी के आयात के कारणइसका बडी , 
अबका पहुँचा। वाद को देश म॑ चीनी की सिल्क स्थापित की गयी। इस उद्योग 
का आरम्भ पिछले तीस वर्षों में हुआ हे और इसने बडी उन्नति की हूँ। सत्र 
१९२५-२६ म॑ भारत मे केवछ २३ मिले थी। परन्तु जावा से भारत में सस्ते 
दामा में चीनी आती थी। अतएवं भारत में चीनी का उद्योग तभी सम्भव था 
जब कि विदेशी चीनी पर महसूल लगाया जाय। सन्‌ १९१२ मे 5परहश 
परा005ध9 240(60 0०॥ 2८६ पास किया गया। इसके बाद देश में इस 
उद्योग ने बडी ३ जो से उन्नति की। द्वितीय महायद्ध के वाल में इनका उत्पादन 
बढ़ने क बजाय कुछ घट ही यया। परन्तु युद्ध दे वाद फ्रि डसादन बडा हैं। 


६० भारतीय संविधान तथा नागरिकता 


समाप्ति पर देश मे सिमेंट के २७ कारखाने हो गये थे. और १९५५-५६ में 

इसका उत्पादन ४२८ छाख टन था  द्वितीव योजना में यहू लक्ष्य रखा गया 

है कि सिरमेंट का उत्पादन १९६०-६१ में १३० लाख टन वाधिक हो जाय। 
(१०) रखायत उद्योग --आधुनिक उत्पादन में रसायनो की आवश्यकता 


पग पम्र पर होती हूँ। परन्तु हमारे देश मे रसायन उद्योग अभी बहुत पिछडी 
अवस्था में हैँ। इसलिये हम रसायनों के लिये विदेशा पर निर्मर हैं! 


प्रमुख रसायन-उद्याग निम्नलिखित हूँ -- 

(अ) गधक-अम्ल--देश में इस समय इस उद्योग मे ४- मिर्ठे है। इसमे 
लगभग २ करोड रुणए की पू जी लगी है | दापिक उत्पादन शंव्रित्ठ १५०००० 
टन हैं। प्रथम योजना मे इस उद्योग के विस्तार पर ध्यान दिया गया था। 

द्वेतीय योजना का लक्ष्य ४७० हजार टन वाधिक हूँ । 

(ब) ऑॉस्टिक सोटा --गधक अम्ल को ही भाति कॉस्टिक सोडा भी 
श्नेक उद्योगा क लिए आवस्यर हैं । इसका उत्पादन हमारी आवश्यकता को 
देखत हये बहुत कम हैँ। इसलिए विदशों स इसे आयात करना होता हैं । 
प्रचवर्षीय याज्नाओ में इसपे विकास पर भी ध्यान दिया गया हैं। 

(स) सोडा ऐश --सोडा ऐश्व या सज्जी की झ्रावश्यक्ता काँच उद्याग 
तथा वस्त्र उचधोग में होती हूं। हमारे देझ में प्रतिवर्ष छयभग <६००० टन 
क्षज्जी का उत्पादन होता है । परन्तु हमारे देय में इससे कही भ्राधिक इसकी 
आवश्यकता हूँ 

उपयुद्त रसायन के अतिरिक्त एल्मुनियम सर्ल्पट, कॉपर सल्फेट, पिंट- 
करी, जिक वलाराइड, आ्रादि भी देश में थांडा- बहुत पैदा होता हैं । परन्तु इस 
बात की तीव्र ग्रावश्यक्रता हैँ कि इतका उत्पादन झीघछ्ाता स बढाया जाय और 
हम विदेशी आयात पर निभर न रहें । 

(११९) भारी उद्योग --भारत में लोहे तथा फोलाद का व्यवसताब 
भ्रत्यन्त प्राचीन कार से था। आधुनिक बाल में पहला लोहे का कारसादा 
सत्‌ १८४७ में स्थापित हुआ। सत्‌ १९०७ में टाटा आयरन ऐन्ड स्टील कम्पनी 
को स्थापना हुई । दिन पर दिन यह कारखाना उन्नति करता गया। आर्ज यह 
एशिया का सदसे बडा कारखाना हैं। इसके प्रतिरिक्तत देद में ७ अन्य वडे कार 
खाने है। प्रथम महायुद्ध तथा द्वितीय महायूद्ध के काल में इस उद्योग में बडी 
उन्नति की । पचवर्षीय योजताओ में इस उद्योग वे दिक्नास का पूरा ध्यान दिया 
जा रहा हूँ। भारत सस्कार ने एक स्टील बोर्ड की स्थापना वा हैं ॥ इप्त 


मारत की ब्रार्थिक अदस डर 


अधीन तीन बडे बडे कारखाने है-दुर्गादुर, रस्फेलाथा मिलाई। इन कारखानो 
के झतिरिक्त मेसूर के कारखाने का उत्पादन बढाया जाययरा। द्वितीय 
याजना में उपय बत तीन कारखानों पर ३५० कररपया व्यय क्या जायगा। 
यह भ्राञ्या हूँ कि द्वितोय योजना के अन्त तक देखें कुछ उपादन (सरकार 
लथा निजी मिलाकर) ४३ छाख टन इस्पात प्रदर्प हो जायगा। 


(१२) अन्य उद्योग --उपर्य वत सगठिः उद्यागो के ग्रत्तिरिक्त क्छ 
अन्य उद्योग भी भारत में स्थापित हुए हैँ ।ल्मृनियम के भारत में दो 
कारखाने हूँ । इसका उत्पादन लगभग ४०० टन हूँ । मोटर उद्योग 
की भी स्थापता हो चकी हूँ । भ्रधिक्तर कारण विदेशों से, मगाये पु्जों को 
जोडते है) परन्तु दो कारखाने “हिन्दुस्तान मरे तथा “प्रीमियर आटोमो- 
याइल्स' मोटरो का निर्माण भी करती हो । ईं के डिब्बों तथा इन्शलों का 
निर्माण चितरजन फैक्टरी जौर टाटा आयरनड स्ट्रील कम्पनी द्वारा क्या 
जा रहा हूँ। जद्गाज़ बनाने के लिये विजगापक में एक कारखाना है। हवाई 
जद्ार्जों वा निर्माण भी होने ल्‍याहे ! मनों के कल पूर्ल बनाने के भी 
भारत में कुछ कारखाने खल गये हूँ । इमीहर बिजली की बरतुओं का 
भी देश में थोडा बहुत निर्माण होने लगा ' भारत में दबाटयाँ बनाने के 
भी कुछ कारखाने सूल गये हैं। देच में वरृति थी के भी कई कारखाने हे 
त्री दहत महगा होने के कारण इस उद्यात्त खूब उन्नति की हैँ । इनके 
अतिरिक्त देश में कई अन्य उद्योय है, जैंवमडा, साबुन, मोजा-बनियाइन, 
झर'व चाय, कहवा तम्वाकू नमक, पिए कम्पनियाँ, साइक्छि, आदि । इन 
उद्योगों में भी हजारो आदमी क्यम करते और करोडो की पू जी रूमी है 
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औद्योगिक बिकीस की योजन-सन १९३८ में काँग्रेस ने एक 
नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की।। इसका उह्ंश्य भारत के औद्यो- 
शिक विक्रास के लिये योजना बनाना थ' इसने इस दिशा में उपयोगी कायम 
किया। इस कमेटी के प्रघान श्री जवाहर नेहरू थे। इितीय महायद्ध के 
काल में इस कमेटी का काम रफ गया गे भारत सरवार ने एक प्लानिम 
विभाग खोला (सन १९४४, जुलाई)॥रत के दिमिन्‍न प्रान्तो ने यद्धोत्तर 
शाथिक विक्रास सम्बन्धी योजनाएँ ई। इसी काछ में भारत क झाठ 
उद्योगपतियों तथा अव॑शास्त्रियो ने देई सम्मुझ्व एक योजना रखो जो कि 
वम्दई योजना कहलाती है। श्री एमरन 4० राय ने अपने दल को ओर से 
एक योजना प्रस्तुत की जो [१20 छ४7(2॥ कहछाती है । श्री एस० एन० 
अग्रवाल ने जो कि दर्घा कॉमर्स काह्ति प्रिसपछ थे गांधी जी के सिद्धान्तो 











है 
हर 
है भतीय सविधान तथा नागरिकता 


पर ऋधारित छुक योजकखी जिनको 0वक्वात॑शिवा ए]|.॥7 कहा गया 
है । इस समय देझ्न में यो इग्नो की एक बाढ सी झा गई हूँ 
सन १९४७ में भारशक स्वतन्त्र राज्य हो गया। परन्तु इसी काल से 
देश की आर्थिक तरस बरने के बजाय बियडने लगी । उत्पादन कम हो 
गया । इसका कारण उद्योतियो के अनसार मजटूरों का कम काम करना 
था भ्रर्थात मजदूरों की हड्लें । इसके झ्तिरिक्त अन्य कारण भी थे । दश 
के विभाजन के कारण साम्ययिक दग्रे हुए। एसे अज्या ति क समय उत्पादन 
में कमी स्वाभाविक ही थी इसके अतिरिक्त जूर तथा कपास के उद्योगा 
के लियरें कच्चे माल की थे हो गई | उत्पादन में कपी का एक कारण 
यह भी था कि उद्योगपतिक प्रकार का दबाव सरकार के ऊपर डाल रह 
थे कि वह राष्टीयकरण कारादा छाड दे । सरकार से कुछ वर्षो के लिये 
प्रयस्तशील हैँ कि भारत ६औद्योगिक विकास हो | वह कच्चे माल के 
उत्पादन का बढावा दे रहई , इसल्यि सरकार ने विदेशी धू'जी का भी 
भारत में झामन्त्रित क्या हूँ ६ अ्प्रेठ, १९ ८ को सरक्तार ने एक प्रस्ताव 
द्वारा श्रपती औद्योगिक नीतिय स्पष्टीकरण किया । यह कहा गया कि 
देश की सर्वागीण उनति लिए एक राष्ट्रीय प्लानिय कमीशन की 
नियुक्ति होगी । 


इस आयोग की नियुषित कार द्वारा मार्च १९५० में की गई। इस 
झायोग ने जुलाई १९५ में % पचवर्षीय याजना देश के सम्मुख रखी । 
इस याजना का उद्देश्य देश के कृतिक साधनों का इस प्रकार सगठन तथा 
प्रयोग करना था जिससे जनता हित हो। इसका प्रत्यस उद्दृश्य आवयिक 
श्रेत्र मयुद्रोत्तर काछ में जो «्याइया पैदा हो गई है उनको हटाना तथा 
चोर बाजारी और मुनाफाखोरी दर करना है ।' योजना को सीमित सफ्छता 
प्राप्त हुई ॥ प्रथम योजना की सप्त पर द्वितीय योजना प्रारम्म हो गई है। , 
जिसका उद्देश्य देश की ग्राथिक नत को और ग्राग बढाना है । यह योजना । 
१९६१ में पूरी होगी । उसके पत तृतीय योजना का प्रारम्भ हागा । इस 
प्रकार यह आशा है कि सुनियोज्य्राथिक प्रगति के फलस्वरूप देश में कुछ 


, “मादा बत्॒व॑ पब्वगढ़ एटए (8९४ 00_ 7809७ एक 095 
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भारत वी आयिऊ अवस्था हट 


हर] 


बर्पों पश्चात वर्तमान आ्थिक कठिनाइयाँ नहा सही ३ परन्तु इन योजनाआ के 
मार्ग में अनेक बाधायें है और इनके कारण योजनायो से सीमित लछाभ ही हा 
सकता है । जैसे दश्म में जनमस्या बहुत तेजी से बढ रही हैँ तथा साधारण 
दस्यवासी अपना उत्तरदायित्व नहों समझता हैं । अभी हम छागो में सामूहिक 
कल्याण की भावना भ्नत्यन्त ही अश्क्‍त हैं! हम केवछ अपने व्यक्तिगत स्वार्य 
को ही देखते है । इसा का फल है कि व्यापारी वर्ग तथा उद्य/गपति अपने लाभ 
।ए70॥) के सामने देझा तथा समाजे को नगण्य समजतेह $ सरकारी 
कर्मचारियों में भी उतनो मात्रा में ईमानदारी नही है जितनी होनो चाहिये । 


राष्ट्रीयक्रण तथा औद्योगिक नीति --जैसा ऊपर कहा गया था केवछ 
उद्योग धधो को बढाने से ही साधारण जनता को पूरा-यूरा छाभ नहीं हागा | 
बयोकि इस प्रकार जो घन की उत्पत्ति होगी उसका अधिकाझय माग पूजीवतिया 
की जेब में चछा जायगा। इसलिये कई विद्वानो के अनुसार उद्योग-षधों के 
राष्ट्रीकरण हा जाना चाहिये। राष्ट्रीयकरण से यह तात्ययं है कि उद्योग-घवे 
किसी व्यक्तित की निजो सम्पत्ति न हो कर समस्त समाज को सम्पत्ति हो अर्थात्‌ 
उनका नियन्त्रण सरकार द्वारा किया जाय ॥ उदाहरपायं, भारत में नलें सरकार 
के निपन्‍नण मे है त्तथा राप्ट्र की सम्पत्ति हैं। सन १९४७ से एक बात यह भी 
दुष्टिगोचर हुई हूँ कि भारतीय उद्योगपतिया वी नीति लोकहितकारिणी नहीं 
है। उनका उद्देश्य जनता का झापण हूँ । चीजो के दाम दिन प्रतिदित बढन 
जा रह हैं। उद्योगपतिया का कहना है कि इसका कारण यह हूँ कि मजदूरा का 
वेतन बढ गया हे तथा कच्चे माल का दाम बढ गये है १ परन्तु यह भी नहीं 
भूलना चाहिये कि उनका मुनाफा भी कई गुना वट गया हूँ। कई उद्योगपतियों 
ने उत्पादन कम कर दिया है और इस प्रकार मुनाफा कई गुना बढ़ा लिया है। 
कपडे, घीनी, सक्षेप में प्रत्येक वस्तु के दाम बड़ गये हैं। इसलिये भी कई 
विद्वानों क श्रनुसार उद्यागा का राष्ट्रीयकरण हवा जाना चाहिये। राष्ट्रीयकरण 
से राष्ट्र का हित भलो प्रका पूरा हाया | परन्तु कुछ लोग शाम्ट्रीयकरण के 
विरुद्ध हैं । उनका कहना हूँ कि सरकार इन उद्योगा को उननी अच्छा प्रकार 
नहा चला सकती हे जितनी ग्रच्छी प्रकार कि उद्यागपति चछकान है । क्याकि 
सरकारी झफ्सरी को इस बात का कतई भी अनुभव नही है । अगर राप्ट्रीय- 
करण किया जावेगा तो इससे उत्पादन घट ज्बेगा। राण्ट्रीकरण से वहत 
बर्बादी होगी। उद्योगपति तो अधिक व्मम के लिये उद्योगो को अच्छो डकार 
चलावेंग परन्तु सरकारी अफसरों को इस प्रकार का काई उत्साह नहीं हामा । 


7. पचवर्षीम योजना तवा सामूहिक योजनाओ का वर्णन झासे किया सया है । 


डद्ड भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


काँग्रेस सरकार का इस समय पूर्ण राष्ट्रीयदरण करने का उद्देश्य नही है। 
स्वर्गीय सरदार पटेल ने एक समय कहा था कि सरकार के पास न पैसा है और 
न इतनी योग्यता हैं कि वह राष्ट्रीयकरण की नीति का अनुसरण करे। पूर्ण 
राष्ट्रीकरण वे लिए कहां जाता ह कि अभी उचित समय नहीं श्राया है। 

परन्तु भारत की सरकार ने कई उद्योग स्थापित किये हैं जिनकी वह स्वामिनौ 
है। उनमें से निम्नलिखित मुख्य है -- 

(१) सिन्द्री फरटिलाइजर फंक्टरी, इसकी स्थापना सितम्बर १९५१ 
हर हुई । 

(२) हिदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी 

(३) चितरज्न छोकोमोटिव वर््से 

(४) नेशनल इस्सदमेण्ट फैक्टरी 

(५) रेलवे कोच फंक्टरी 

(६) पैनिसिल्लीत फैक्टरी 

(७) हिन्दुस्तान हाउसिंग फेक्टरी 

(८) टेलीफोन फँक्‍्टरी 

(९) हिन्दुस्तान मेशीन टहूस फ़रेक्टरी 

(१०) डी० डी० ही० फैक्टरी 

(११) यूरेनियम थोरियम फ़ैवटरी 

(१२) छोहा तथा इस्पात के रूरकेला, भिवाई तथा दुर्गापुर म कारखाने 
आदि। 

१ जुलाई १९५५ से भारत सरकार ने इम्पीरियक बैक आफ इन्डिया का 
राष्ट्रीयकरण कर दिया हैं | झ्रव इसका नाम स्टेट बेंक ग्राफ इडिया हो गया है । 
यह एक महत्वपृण पग इस दिशा में उठाया गया हैं। इसके अतिरिक्त सरवार 
हारा जीवन वीमा का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया हैं और जीवन बीमा तिगस 
की स्थापना की गई हूँ। 

भरत सरकार ने सवप्रथम ६, अप्नेल १९४८ को अपनी औद्योगिक नीति 
की घोषणा की थी। इसी दीति पर प्रथम पचतर्षीय योजना ग्राधा रित वी । इसके 
पहचात भारतीय सरकार ने यह घोषणा को कि उसका उद्देश्य एक समाजवादी 
समाज का सपठ्त हैं । इसक्रे फलस्वरूप यह स्पष्ट था कि भगधिक क्षेत्र में 
अरकारी उत्तरदायित्व बढ जायेगा। झ्तएव भारत सरकार ने ३० पग्रेल १९५६ 

बो अपनी औद्योगिक नीति की नये रूप से घोषणा की। इसकी मुख्य विश्वेषतायें 


जिम्नाकित हैं -८ 


भारत की आर्थिक अवस्था डेइ५्‌ 


(अर) सरकार को सवोपजनक आर्थिक उन्नति के ल्यि आवश्यक हो जाता हें 
पके वह झधिकाधिक विस्तृत छेत में औद्योयीकरण का उत्तरदायित्व ले । अ्रतएव 
आरी तथा रक्षा सम्बन्धी उद्योगों में तथा उत उद्योगा में नितक्ती स्थापना में 
बहुत बड़ो मात्रा में प्रारम्भिक पूंजी का विनियोग करना पडे, सरवारी क्षेत्र में 
ही रजना पडेगा। 


(4) क्योकि सरकार यह चाहती हूं कि आर्थिक प्रगति और विकास तीत्र 
गति से हो इसलिये सरकार निजी क्षेत्र को भी अपना योगदान करने के लिये 
पूर्णत उत्साहित करना चाहती हैं। इसलिये उद्योगों को तीन वर्यों मे रखा गया 
हैं; (१) वे उद्योग जो पूर्णतत सरकारी क्षेत्र मं हैं; वे उच्चोप जिनका कार्य-भार 
चीरे-घीरे सरकार पर पड़ेगा परन्तु जिनके विकास में निजी क्षेत्र भी भाग ले 
सकते हूँ; (२) वे सब उद्योग जो पूर्णव निजी क्षेत्र में रहेगे। 


(सम) कुटीर और ग्रामीण उद्योगो की उन्नति भी देश्य की ग्रार्थिक उन्नति 
के लिये आवश्यक हैं। बड़े उद्योगों तथा कटीर और ग्रामीण उद्योगी के मध्य 
एक सामजस्य स्थापित करना हूँ ।इन रूघ॒उद्योगो स वकारी की समस्या 
के समाघान में सहायता मिलेगी) इसक झतिरिक्त इुपको तथा प्रामीण श्रमिक्रो 
की आय बटाने तथा ग्रार्थिक टाँचे की नीद दुढ करने में भी ये बहुत मात्रा तक 
सहायक होगे । 

इस नीति की घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया कि झने दर्ने ग्रार्थिक क्षेत्र म 
सरकार का उत्तरदायित्व वढता जायगो | भारत के उद्योगपतियों की यह नीति 
नही सुहाई और वे इसके, यदि खुलकर नही तो छिपे छिपे, विरुद्ध ही हूँ । 

इस औद्योगिक नीति के आधार पर द्वितीय पचयर्धीय योजना में निम्नलिखित 
अआधमिक्ताएं रखी गई है 


(६) लोहा तथा इस्पात का उत्पादन, मज्ञीनों तथा यन्त्रो का निर्माण और 
भारी रसायनो के उत्पादन में विद्ास करना ; 


(+) झलमुनिय्रम, सीमेंट, राखायनिक खाद झादि के उत्पादन में विस्तार 
करना, 
(३) जूट, कपास, चीनी आदि के उद्योगों में नई मझोनों का लछूगाना; 


(४) अच्येक उद्याय का उत्पादन इतना बढाना कि बह पूर्ण उत्पादन क्षमना 
जक पहुच जाय; त्तवा 


(४) उपभोग की दस्तुओ का भी उत्पादन बढाना। 
फा० हे७ 


४६६ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


इन प्राथमिकताआ की सूची को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार 
का ध्यान इस समय विद्येष रूप से भारत को औद्योगिक क्षेत्र मे आग बढाना ह। 


भारतीय श्रमिक तथा उसकी समस्‍यायें --भारतीय कल कारखानों के 
स्थापित होने का महत्वपूर्ण फल यह हुआ कि भारत में एक नया वर्ग उत्पन्न 
हुआ । यह वर्ग मिल-मजदूर कहुल्णता है । भारतीय मजदूर वर्ग ग्रामो में 
पंदा होता हैँ । परन्तु वहाँ रोजी के साधन पर्याप्त न होने के कारण नगरो में 
नौकरी की खोज में आ जाता हूँ । परन्तु गाँव से उसका सम्बन्ध बना रहता 
हैं। गाँवों में भूमि पर बहुत अ्रधिक भार होने के कारण छोग शहरो में भ्रा जाते 
है ।! शहरो में मजदूरो की दशा शोचनीय तथा दयानीय हैं। उनका वेतन कम 
हैं। आमोद प्रमोद के साधन दुष्प्राप्य है । जित मकानो म॒ वे रहते है वे बिलो 
से अच्छे नही । खाने पीने की कमी है । उनके बच्चो के लिये शिक्षा का प्रवध 
नहीं । उनके स्वास्थ्य के लिये भी उचित प्रवन्ध नहीं है। इसका भी उनके 
चरित्र तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता हैं। इन सब बातों के कारण वह 
कार्यक्षमता में भ्रन्य औद्योगिक देशो के मजदूरों की भअ्रपेक्षा बहुत पीछे है । परन्तु 
इसमें उनका दोष न होकर उनकी अवस्था का दोब हँ। साघारणत मजदूर 
अ्शिक्षित होता हूँ इसलिये वह्‌ मशीन की बातो को देर में समझता हूँ । 
भारत में मजदूरो की दशा में सुधार करने के लिये मजदूर भान्दोलन का 
जन्म हुप्रा । मजदूर झ्ान्दोलन का जन्म भारत में २०वा शताब्दी म हुआ । परहु 
प्रथम महायुद्ध के पहले यह अधिक महंत्वपूण नही हो पाया था। युद्ध के बाद 
यह आन्दोलन अ्रधिक सगठित हुआ | और सन्‌ १९१८ १९२२ के बीच में मज- 
दूरो की कई हडताले हुई । इस समय ही देश म कई मजदूर सघ की स्थापना 
हुईं। सन्‌ १९२१ में अखिल भारतीय मजदूर सघ (४ 3 7 7. ८) की 
स्थापना हुई। परन्तु सत १९२९ भे जब मजदूर सघ पर साम्यवादियों का प्रभाव 
बढा ता श्री एन० एम० जोशी ने इण्डियन ट्रड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 
की । हुसका कायक्रम साम्यवादी नहीं था। मन्‌ १९३१ में एक नया सघ बन 
गया । ईसका नाम आल इण्डिया रेड ट्रेड यूनियन काँग्रेस रखा गया। सत्‌ १९३४१ 
“-या क्राबाा्रतछाफ्ाण जछणाएश छ त06 फ़ाग्ाए/वत 57 धरह वछा९ ० 
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भारत को आशिक अवस्था डरछ 


में एकता का प्रयत्त हुआ और सन्‌ १९३३ में नशनछ फेडरेशन की स्थापना हुई। 
यह उसी वर्ष इण्डियत ट्रेंड यूनियन फेंडरेशन सें मिल गया। अखिछ भारतीय 
मजदूर सघ त्तथा इण्डियन ट्रेंड यूनियन फेंडरेश्वन में एकता की वार्ता हुई। परन्तु 
श्री एम० एन० राय ने इण्डियन फेंडरेशन ऑँव लेबर नामक झ्लग सघ की 
स्थापना की | इसने युद्ध कार में सरकार के युद्ध-कार्य को पूरी सहायता दी। 


युद्ध के पद्चात्‌ मजदूर सघ में साम्यवादी विचारधारा का प्रभगव झ्धिका- 
ल्रिक बढ़ता गया। मजदूरों की दशा में कोई सुधार न होने के कारण उनमें 
असल्तोष बढा और हडताल हुईं। काँग्रेस मजदूर आन्दोलन के इस रूख से 
असस्तुध्ट थी । क्योकि साम्मवादी मजदुर आन्दोलन वर्ग-युद्ध में विज्यास रखता 
हैँ। लेकिन काँग्रेस वर्ग सहयोग मे विश्वास करती हूँ । इसलिये मजदूरों को 
साम्यवादी प्रभाव से दूर रखने के लिये काँग्रेस ने इण्डियन नेशनल ट्रेंड यूनियत 
काँग्रेस की स्थापना मई सन्‌ १९४७ में की ! इसके विरोधी कहते हैं कि यह्‌ 
सरकारी सस्पा हूँ । परन्तु इसके समर्थकों का कहना हूँ कि यह घाँधी जी के 
सिद्धात्तो के अनुसार मजदूरों की अवस्था में सुघार करना चाहती है। 
अखिल भारतीय मजदूर सघ वी एकता नष्ट हो गई है । सप्राजवादिया ने हिन्द 
मजदूर के नाम से झपना अलग सघ बना छिया हे । एक लेखक के अनुसार 
बामपक्षियों में एकता का श्रमाद मजदूर प्रान्दाऊुव वा बडा दुर्भाग्य हूँ । 

मजदूर राघा वी माँगें सक्षेप मे एक तरह की हूँ ! वे चाहते हैँ कि हफ्ते 
में ४८ घण्टे से अधिक काम न हो । न्यूनतम वेतन ()४ग)7णणा 880) 
निश्चित कर दिया जाय । मजदूरा के बच्चो के लिये शिक्षा का उचित प्रवन्व 
हो । मजदूरों के रहने के ल्यि मालिको की ओोर से घरो की व्यवस्था की जाप । 
उन्हें साल म॑ कुछ बाछ के लिये छुट्टी दी जाय । गोरत मत्रदूरा को बच्चा 
हाते समय दो माह की स्वतन छूटूटी दी जावे | चाट रूप जाने पर सबदूरा का 
ह्जाना दिया जावे। उनके बीम क्य प्रवत्थ हो। औरता का जमीन के नीवे 
काम करने को न भेजा जे | १४ व से कम उम्र के बच्चा को काम में न 
लागगया जाब । सनज्षेप में मजदूर सर का उद्देश्य ऐसी काम को दक्ाएँ स्थावित 
करना हैं ताकि मजदूर भी जीवन को ठीक प्रकार बिता सके ( 

मजदूर झान्दाल्न के फ्लस्परूप मजदूरों की दशा में कुछ सूघार हो भथा 
हैं! उनको कछ झांगे मान ली गई है । परन्तु अभी केदछ पहला ऋदम उठाया 
गया हैँ ॥ सरकार का कर्तेय हैं कि कानून द्वारा उद्योगपतियों को बाध्य करें 
कि वे मजदरों की माँगो को मानें। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कानूद 


बनाया हैं उसको इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉग्रेस के ्रतिरिक्त अन्य मजदूर 
सघो ने अ्सन्तोपजनक वतछाया हैं । 


ड्द्ट भारतीय सवियान तथा नाग्ररिकता 


भारत में मजदूर आन्दोलन पाइचात्य देशो की ग्रपेज्ञा अशक्‍त हे | इसके 
नीचे लिखें कारण हैँ : 

(१) मजदूरों में शिक्षा का अभाव । (२) मजदूरों में जाति, धर्म तथा 
भाषा की विभिन्‍नता । (३) मिलमाछिकों का विराध। (४) मजदूरों को 
अवकाश का अभाव। (५) भारतोय मजदूरों की चलिष्णता (शीएट्टात09 
(फक्8०४८7) । (५) मजदर सघो में एकता का ग्रभाव। 

व्यापार --भारत का दूपरे देशो से व्यापारिक सम्बन्ध प्राधौत काल 
से चव्य आ रहा है। आधुनिक काल में हमारा विदेशी व्यापार मुख्यतः हमारे 
लास के लिये न होकर इमलैड के लाभ के लिये हुआ है। इसलिये अग्रेजी काल 
से हमारा देश कच्चा माल निर्यात करता या और पक्का माल आयात करता 
था। इसका फल यह हे कि हमारे उद्योग-घघो उन्‍नति नहीं कर सके । परल्तु 
अब परिस्थिति बदल गई है। 


भारत का व्यापार दो प्रकार का हँ--आन्तरिक तथा विदेशी । झ्रान्तारिक 
व्यापार को दो भागो में बाँठा जा सकता हुँ--अन्तंप्रान्तीय तथा तटीय व्या- 
पार। अस्त प्रान्तीय व्यापार से तात्पय देश के विभिन्‍न भागों में स्थल-मार्गों 
के व्यापार से हूँ । हमारे देश में इसका मूल्य विदज्ञी व्यापार से तिगुवा आँका 
गया हँ।इ सलिए यह हमारे विदेशी व्यापार से अधिक महत्वपूर्ण हूँ । इसर्म 
और श्रधिक उन्नति हो सकती है । उद्याग-धधों तथा खेती के विकास के साथ 
इसकी उनमति स्वभाउतत ही होगी। भ्रभी तक रेलवे की भाडे सम्बन्धी नीति, 
बैंकिंग ओर इश्योरेन्स व्यवस्था विदेशी व्यापार के लिये श्रधिक उपयोगी रही 
हूँ । तटीय व्यापार से तात्पयं उस आन्तरिक व्यापार से हे जो कि देश के विभिन्न 
भागो के साथ स्थल के मार्ग से न होकर बन्दरगाहों द्वारा होता हैँ। अर्धात्‌ 
तट के किनारे-क्वारे व्यापार। इसमे भी बहुत उन्नति हो सकती हूँ प्रगर हमारे 
अन्दरगाहो में सुधार हो, नये बन्दरगाह बने तथा एफ बड़ा व्यापारिक बेडा 
अनाया जावे । 

ट्वितीय महायुद्ध के पद्चात्‌ हमारे विदेशी व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण परिं- 
बर्तन हुए है । सयुकत राष्ट्र अमेरिका से हमारा व्यापार कुछ बढ गया हूं 
चाकिस्तान बन जाने के कारण भी कुछ परिवर्तन स्वाभाविक हू। युद्ध के पूर्व हम 
अपने कुल प्रायात का ६५/६पवका माल मगवाते थे। परन्तु अब यह केवल प्र८ 
रह गया हू। अब हमारे निर्यात का ६०५८ पक्का माल होता हूं! अब हमार 

आयात में कच्चा मा अधिक होने छग्ा हैं। भारत के झायात का युद्ध के शव 
मुख्य भाग सूती कपटा था । इसके अतिरिक्त अन्य चीजें जेसे मशीन, रेट के 


भारत की आथिक अवस्था ड६९ 


इजन तथा मोटरगाडियाँ, तेल, अनाज, घातुएं, औजार, रग, दासायनिक पदार्थ 
की आयात होती थी । परन्तु अब आयात म॑ प्रथम स्थान मशीनों का हूँ । सूती 
क्पड़ो का आयात घट भया हूँ । इससे स्पप्ट हैँ कि देश के श्स्दर सुत्ती #बडो 
क्य उद्योग बढा हैं। भारत अन्य देशो को जूट का सामान गधा चाय भेजता 
हैं । कुछ देशो को वह सूती कपडा भी भेजता ह। भारत अब भी अपने कूल 
निर्यात का २५९ कच्चा माल बाहर भेजता है ) आयात का १४ कच्चा माल 
होता है । 


भारत का विदेशी व्यपार अन्य देशो की अपेक्षा भ्रत्यत्त कम हूँ । इसलिये 
इस क्षेत्र में उन्‍ति करनी चाहिये। इस क्षेत्र में हमारे पिछडे होने का मुख्य 
कारण विदेशी शासन काल में हमारा औद्योगिक अवनति है । उद्योग घन्धों 
को वृद्धि तथा कृषि में सुपार से हमारा जिददेशी व्यापार वढमा। प्रभी तक हमारा 
लिदेशी व्यापार अधिकतर विदेतिया के हाथ में है। इससे हमारी भत्तयन्त हानि 
होती हैँ । वहुत सा रपया विदेशों को चला जाता हैँ । जहाजी कम्प्तियाँ, बैंक, 
बीमा कम्पनियाँ तथा विनिमय बेक सभी अधिकतर विदेशियों के हाथ में हैं । 
परन्तु भ्रव इस स्थिति में सुधार हो रहा है । 

यातायात --हिसी भी देश के आधिक विकास के लिए यातायात के साधनों 
की उन्नति झावयक हूँ | आधुनिक औद्योगिक सगठन के लिग्रि उन्‍्द्त यातायात 
के साधन आवश्यक हई ! भारत कृषि प्रधान देश हैँ कौर यहाँ के उद्योग 
घन्चे बहुत्त उन्‍तत्त नही हैं इसलिये यहाँ दल्गाडियों से लेकर हवाई जहाज तक 
सभी प्रकार के साथन पाये जाते हैं ।! परन्तु हमारे देश में अन्ध उन्नत औद्योगिक 
देशो के बराजर यातायात्र में उन्नति नहीं हुई है । इसका दोष भी हमें विदेशी 
साओआज्यवादो नीति के उपर ही रखना चाहिये। 


भारत में याताय'त के साधन उन्तीसवी शताब्दी के मध्य तक अत्पन्त 
ही पिछडी अवस्था में थे। रेला क्ञा दव तक आरम्भ नही हुआ था और 
सडक बहुत थाडी सी थी | इनमें से भी भ्रधिकतर सडकेें दर्षा-ऋतु में आवा- 
गमन के ल्ए बेकार हो लाती थी ) यातायात के साधनो का इतनों अवनत 





[. “(कर89 856 ४(6020७६ (०05007५ 35 ॥00559९99505 66 छा6 
€एकाग्रार ते थे०ण्गराधा। ० पद <0०पएए७ए., . [0 8७ पए/त6६ त&ए९- 
40ए८व ९(0णग्राए५ ० ३०5६ ता5॥97८६5 [० 7079, एवं 8 गाुठत(5 ता 
3[5 709एबापण्त प्रैंदूफशालाए गा. बशतण्फार 2शव6 वात 7700ड755 
ग्रग ५3840प5 852९5 0 0९६९१0फफश्या, थी लिफ5 06 घबए5५९णा €ह88 
ड066 ४99 शचवे--णा) गह जाध्य76 एचे०<, लड्४: 70 9 प्रत्वंध्या 
€०7॥शीक्षात0 ”! पल ह्या५8 उपच्छ हटवा 2029, 9 - 269 


डछ० भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


अवस्था में होने के कारण देश को कई प्रकार की हानियाँ उठानी पडी है।॥ इससे 
न केवलछ हमारी औद्योगिक उन्नति में ही बाघा पडी हे परन्तु हमारी मानतिक 
सकीणंता भी बनी रही। लार्ड डलहीजी ने सवप्रयम भारत मे झाघुनिक याता- 
यात के साधनो का आरम्भ किया । तब से देश में एक आर्थिक तथा सामाजिक 
क्रान्ति इनके फलस्वरूप हो गई ।? यातायात के साधनों को हम चार भागो बाँट 
सकते हँं--रेल, सडक, नहर तथा नदियाँ और आकाश मार्ग । 


(१) रेल “सह सबसे मुख्य आवागमन का साधन हैं। सन्‌ १८४७ 
में सबसे पहले रेलें बनाने के लिए दो अग्रेजी कम्पनियों को ठेका दिया गया। 
परन्तु भारत में रेलो का असली वनना सन्‌ १८५३ के बाद शुरू हुआ। इसके 
बाद रेलो के बनाने में बडी उन्नति हुई । इस समय देश में ३४,२७५ मील रेल 
की छाइनें है ! इय समय देश में ९ प्रमुख रेल की राइयें है। यद्यपि इसमें कोई 
सन्देह नही कि रेलो का हमारे देक्ष मे प्रारम्भ अंग्रेजी शासको ने अपनी प्रश्ास* 
नीय तथा सनिक सृविधा के लिए किया था तथा उन्होने भाडे की नौति ऐती 
अपतायी थी कि उससे देश के ओझोगिक विकास में बाघा पहुँची, तथा यह 
निविवाद रूप से कहा जा सकता हूँ कि रेलो से देश को कई छाभ हुय । उन्होने 
इसे एकता के सूत्र म बाँधा, देश्ष में थान्ति स्थापित की तथा देश के व्यापार, 
कृषि तथा उद्योग-घधो को लाभ पहुँचाया। हमार देश में रंछो की और वद्धि करती 
चाहिये। हम र यहाँ प्रति १००० मील पीछे केवछ २५ मील ही रेल की लाइन 
है। यह अन्य देशो की अपेक्षा बहुत कम है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलो के 
विकास पर ४०० करोड रपया खर्च किया गया। 

(२) सड़कें --इस समय देश में २,५०,००० भीछ हरूम्बी सडक हूँ। 
इनमे से ४ मुख्य सडक हैं। अन्य सडके इन्ही की सहायक सड़कों के रूप में 
है। भारत में सडका की बड़ी कमी हैँ । उनकी दशा भी सन्तोषजनक नही हूँ। 
और सड़कों बननी चाहिये, विशेषकर जो गाँवों को नगरो से प्रयुक्त करें। 
इससे किसानों को बहुत छाम होगा तथा कृषि की उन्नति होगी । 

(३) नहर तथा नदियाँ --भारत में नदियों की सख्या काफी हैं तथा 
ये काफी हूम्बी लम्बी भा है। परन्तु कई कारणो से 7इस प्रकार के यातायात 
का भ्रधिक विकास नही हुआ हैँ । रेछो के बनने के कारण भी जल मार्ग से ' 
यातायात को घक्‍का पहुंचा हूँ । 

(४) आकाश मार्ग --हमारे देश में इसका प्रारम्भ पिछछे २२ वर्षो 
से हुआ हैं । सबसे पहले १९२१ में भारत से कुछ विदेशी कम्पनियों के जहाईं 
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आकाश मांगे से जाने छगे । सन्‌ १९३८ में टाटा ने एक कम्पनी स्थापित को ३ 
सब से कई कम्पनियाँ स्थापित हो हुई हैं । अधिकतर आकाश मार्य का मनुष्यों 
सथा डाक वाघ्ते उपयोग किया जाता हे। इस दिखा में अभी बहुत उन्नति 
की आवश्यकता है । पचवर्षीय योजना में इसके विकास का उपबन्ध रखा भगा 
है । भारत सरकार ने हवाई जहाज यातायात का राष्ट्रीयकरण कर दिया है 
निजी कम्पनियों को प्रतिकर दिया गया । इसके स्थान पर दो निगर्मों की 
स्थापना हो गई हे ) 
इन मुख्य साघनो के अतिरिक्त मनुष्य, खज्चर घोडा, गधा, ऊँट, बैल- 
गाडी आदि अ्रन्य यातायात के सरधन हैँ । 
आरत में बेकार --देश में वेकारी की समस्या एक अत्यग्त ही भीषण 
समस्या के रूप में उपस्थित हो गई हू । यह समस्या केवल भारत में ही नही परन्तु 
अन्य देशो में मी कम या अधिक रूप में वत्तमान है। अनेके अथेशा स्तिया के अनुसार 
यह एक एसी समस्या है जिसका कोई हक अभी तक नहीं निकला हूँ। परन्तु 
कछ एसे देश भी हैँ जिनका यह दावा हैं कि उन्होने अपनी भ्र्थ व्यवस्था इस 
भ्रकार सगठित की हूँ उबमें वेकारी के लिए कोई स्थान नहीं है और उन्होने 
इस प्रकार संगठित की हैं कि उसमे बेकारी के लिए कोई स्थान नहीं है और 
उन्होने इसे समूल नध्ट कर दिया हैँ और मविष्य में थी यह समस्या नही उठेगी 
जैसे रूस। इसमें कोई सन्दह नहीं हूँ किवंकारी को समस्या को किसी 
भ्रकार हल करना ही चाहिये । लॉ वेवरिज ([.00 छे6श]028 ) के 
अनुसार वेकारी का सब से बडा दीप भौतिक न होकर नैतिक हैँ । बिना देकारी 
नष्ट किये हुये देश की प्रगसि नही हो सकती हैँ । जहाँ बेंकारी अधिक होती हूँ 
चहाँ प्रो० लास्की (20. .45]00) के अनुसार व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता का 
उपयोग नही कर सकते है । क्योकि स्वतन्त्रता आशा पर आधारित हें और 
जहाँ बेकारी होगी वहाँ श्राज्ञा के लिये कोई स्थान ना रह जाता हूँ । 
हमार देश में दो प्रकार की चेकारी हे --(१) प्राप्रीण वेकारी तथा (२) 
नगरो में बेकारी। हम इनका पथके पृथक वर्णन करेंगे । 
ग्रामीण क्षेत्र में वेमरी -यावा में वेकारी दो प्रकार की हे --स्यामी 
त्तया अस्थायी या मौसमी। स्थायी बेकारा का कारण यह ह॒ कि अनेक व्यक्ति 
अऋमिहोन है। इन्हें भूमिहीत कृषक कहा जाता है । यह बात भी ध्यान में रखनी 
चाहिये कि इन किसानों का एक वडा भाग भी जिनके पास जमीन है पूर्णेहप से 
केवल भूमि पर ही आधारित नही है । उन्हें अपनी आय के छिये कुछ और 
काम करना पडता हूं। ग्रामा में ऐसे छोग मी हैं जो कि कारीगर कहे जा सकते 
हैं। ये छोटे उद्योग-घवा गआ्रादि में लगे रहते हैं + परन्नु इन्हें अपने व्यवसाय 


डर भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


से इतनी आय नहीं होती कि उनका उचित प्रकार से पालन हो सके। दुस्री 
प्रकार की श्रर्थात्‌ अस्थायी बेकारी का यह कारण हैं कि साल में कई महीने 
किसान के पास कुछ काम नही रहता। क्योकि वह बारिश पर निर्भर रहता है 
इसलिए साले में कई महीने खेती का काम बन्द रहता हैं । 

ग्रामीण बेकारी के निम्नोक्त मुख्य कारण हे -- 


2508.) हमारे यहाँ की कृषि प्रण्याल्दी इतनी अविक अर्वज्ञानिक तथा पुरानी 
हे कि उसमे दोष ही दोप मर गये है । भारतीय क्सिन आसमान की ओर ग्राँख 
लगाये बैठा देता है । इसलिये वह पूर्णत मानसून पर निर्भर रहता है । श्रति- 
वृष्टि तथा अनावृष्टि के समाचार हमें हर वर्ष ही मिछते रहते हूँ और ये दोतो 
ही कृषि के लिये घातक हूँ इसलिये प्रतिवर्ष ही देश के किमी न किसी भाग में 
ख'चात्तो की कमी त्था दुश्िक्ष होते है । 

( २ ) हमारे गांव वाछो के पास कृषि के अतिरिक्त ग्नन्य कोई सहायक 
धघा नही हैं, जिससे वे प्रपती आय बढा सके । 

( ३ ) खेतो से उत्पादन घटता जा रहा हैं | इसके अनेक कारण है जैसे, 
कृषि की अवज्ञानिक प्रणाली खेतो का छोटे-छोटे दुकडों में बट जाना किसात 
की निर्धनता, किसान का बुरा स्वास्थ्य, उनकी भाग्यवादिता श्रादि । 

( ४ ) प्रत्विं जनसख्या में वृद्धि के कारण भूमि पर भार बढ्ता जा 
रहा हूं। 

६ ४ ) ग्रामीण गद्योग-बधो का क्वास होता जा रहा है इसलिये उसमे रूप 
लोग बेकार हो रहे है । 

( ६ ) किसान अपनी उपज को उचित दामों में नही बेच पाता हूँ, प्रतएव 
वह्‌ द्रव्याभाव के कारण बहुधा ऋण-ग्रस्त हो जाता है। इसके फलस्वरूप यह्‌ 
महाजनो तथा मूदखोरो के हाथो मे फँस जाता हूँ 

आमौण बेकारी दूर करने के उपाय --यावा की वेकारी दूर करने के 
लिए निम्नलिखित मुख्य मुख्य पपाय हैँ :-- 

( १ ) कृषि की प्रणलछली में सधार किया जाय जिसमे उत्पादन में 
बुद्धि हो । 

( २ ) घरेल्‌ उद्योग धघों की वृद्धि की जाय जिससे किसान अपने पाली 
समय का उपयोग कर सके ।[ 

( ३ ) साम्हिक लेती को प्रोत्साहन दिया जाय । 

(४) सिचाई आदि व्यवस्था की जाय । 


आरत की आर्थिक अवस्था हि 


( ५ ) जनसस्या की वृद्धि के कारण जो भूमि पर प्रतिवर्ष भार बढ रहा 
है उसे रोकना चाहिए | इसके छिए एक उपाय ता यह हैं कि देश में औद्योगिक 
उन्नति शीघ्रता से हा तथा दूसरा यह हूँ तथा इस पर भी हमें विशेष बल 
देता चाहिये कि सन्तति-निरोध-आन्दोलन को व्यापक बनाया जाय ॥ 


नगरों से वेझारी --यह वेकारी दो प्रकार की है. मध्यदर्गीय बकारी तथा 
औद्योगिक क्षेत्र में वेकारी । प्रतिवर्ष हमारे स्कूल व व्यलिज्य से लाखा नवयुवक 
डिग्री छेते है परन्तु इनमें से आो को भी काम मुश्किम से मिलता हूँ। ये 
बेकार नवयुवक् न केवल अपने कुंटुम्बो के उपर भार है अपितु समाज के लिये 
भी उनस भय पैदा हाता हें क्याकि निराशा उनका घे रछेतो है । राज्य तथा 
समाज के प्रति इस नेराश्य के कारण उनके मन में कट्ता उत्पन्न हांती हूँ । 
उनमें असामाजिक भावनाओं का जन्म होता हूँ । उनमें ही क्रान्तिकारी भावनाएँ 
जागत होती हूँ । इसल्यि उनसे राज्य तथा समाज के अस्तित्व को भय पेदा 
हो सकता है। भद्यामिक क्षेत्र में भी बेकारी बट रही है । प्रतिवर्ष हजारो 
व्यक्षित देहातों से नगरा में काम वी खाज में आते है । उनमे से से थोडे ही काम 
पाने हैं। शेप वैसे हो मारे मारे फिरते है। क्योकि ग्रभी हमारे देश में जन- 
सख्या का एक छाटा सा भाग ही उद्योग घघो पर निर्भर हें इसलिए औद्योगिक 
क्षेत्र में वेकारी भीषण नहीं हुई हैं । 

नगरों की बेफारी के कारण --(१) प्रतिवर्ष देश मे नगरी की जम- 
सस्वा की वृद्धि होदी जा रही हूँ ! इसका कारण यह है कि गाँवो से लोग काम 
खोजने नगरो म॑ झ्राते हैँ। परन्तु काम केबल एक थ डे से ही भाग को मिल 
पता हैं 

(२) हमारी शिक्षा की प्रथा दोषपूर्ण हूँ । यह नवयुवका को सिवाय बाबू- 
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गौरी के अन्य किसी प्रकार के काम के योग्य नहो वनाती हैं । इसके स्थान में 
टेक्निकल तथा ओौद्योगिक शिक्षा का प्रवन्घ होना चाहिये । 


६३) हम छोग शारीरिक श्रम को घृणा की दृष्टि से देखते हैं । अतएव 
हमारे शिक्षित नवयुवक ऐसा काम चाहते हँ जिनसे उनके हाथ और कपड़े 
काले न हो जाँय। 


(४) जाति प्रया के कारण लोग कई तरह का काम नहीं करना चाहत 
हूँ ।जंसे एक ब्राह्मण का ल्डका मोची का काम नही करेगा । 


(५) बाल विवाह तथा जनसरया की वृद्धि भी इस प्रकार की बेकारी के 
कारण हूँ। 

(६) सयुक्‍त कुट॒ुस्ब प्रणाती के कारण भी कई छोग उत्तरदायित्व विहीन 
हो जाते हूँ + 

(७) देश का उद्योग घघा में पिछडा होना इस प्रकार की बेकारी का 
मूल-भूत कारण हूँ । झिक्षित नवयुवकों के ल्यि उवल घोड़ी सी ही नौकरिया 
का द्वार खछा हुँ। इगलेड में सेना तथा सरकारी नौकरियों के अतिरिक्त 
१६०० प्रकार वी झन्य नौकरिया हैँ । परन्तु भा त में केवट ४० ही हूँ !' 

नगरो की वेकारी दूर करने के उपाय 

(१) वकारी को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय देझ्ष में उद्योग घघा 
क् विकास करना हूँ । इसका फल यह होगा कि लाखा की सख्या में पडे लिख 
नवयुवका का काम मिल जाययो । 

(२) बढ़े उद्योगों के साथ साथ छाटे उद्योगा की भी बृद्धि करती 
चाहिये । इनमें भी अनेक नवयुवक्रा को काम प्राप्त हो जायगा। 

(३) शिक्षा प्रया में भी महवपूर्ण परिवत्तता की आवश्यकता पु शिक्षित 
वर्ग में जो बावूगीरी की भावता आगई है उसे नष्ट करना चाहिये । शिक्षा 
अधिकाश व्यवितया के ल्ये ऐसी होनी चाहिये कि वह उनके जीवन निर्वाह का 
भाव्यम हो सके १ 

(४) टेक्निकल तथा औद्योगिक शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिये ! 
हमारे श्रधिकाश नवयूवक इसलिये कालिजो तथा विश्वविद्यालयों में झते हैं 
वयोकि इन डिग्रियों को वे नोकरो पाने में सहायक पाते हैं 
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भारत की आर्थिक अवस्था ड्जप्‌ 


(५) देश में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाय कर देनी चाहिये । इससे ही कई 
हुजार नवयुवको को नौकरी मिल जायेगी । 


(६) अ्रन्य प्रकार की सामाजिक सेवाओ का भी विकास करना चोहिये। 
इसके फलूस्वरूप भी शिक्षित नवयुवकों को काम मिल जायगा। 


(७) इस प्रकार के काम घधो को भी बढाना चाहिये, जेसे गह-निर्माण, 
इजीनिरयरिंग आदि | 


(८) रोजगार केन्द्र अधिकाधिक सख्या में खोलने चाहिये । 

(९) खेती की बोर शिक्षित नवबुवको को उत्साहिद करना चाहिये। यह 
समी सम्भव हई जब कि खेती योग्य भूमि को बढाया जाय तथा खेती को वंज्ञानिक 
डग से किया जाय 

पंच-वर्षीय योजनाएँ तथा बेकारी की समस्या का हल 

हमारी सरकार का रुख इस समस्या को ओर उपेक्षापूर्ण नहीं हैं। अपने 
सीमित साधनों के द्वारा सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिमे ध्यान दे रही है ) 
दित्तीय पचवर्षीय योजना एक प्रारम्भिक रूपरेखा में कहा सया हूँ “जब कि 
पहली पचदर्षीय योजना का प्राघा समय बीत चुका तब एम्पछायमेण्ट एक्चेंजो 
अर्थात्‌ नौकरी दिलाने क दपतरो में दर्ज सख्याओ से पता लगा कि देश में रोजगार 
की ग्रवस्था बिगड़ रही हूँ 'इसलिये १९५ --५४ की योजना मे श्रम सम्बन्धी कुछ 
ऐशी कार्य क्रम सम्मिलित किए गये, जिनसे अधिक छागा को रोजगार मिल सके । 
फिर भी पहली योजना की अवृधि में रोजगार मिल सकन के हालात विगडते ही 
गये । एम्पलायमेण्ट एक्सचेंजो वे रजिस्टरा म दर्ज वरोजगार व्यक्तियों की सख्या 
जो मार्च १९५१ में ३ छाख ३७ हजार थी, वह दिसम्बर १९५३ और दिसम्बर 

१९५५ में बढ कर क्रमश ५ लाख २२ हजार कौर ६ लाख २२ हजार तक पहुँच 
गइ। इन सख्याओ से वे रोजगारी का ग्न्दाजा एक हद तक ही लगाया जा सकता 
है ; इनकी ब्रूटियाँ प्राय सर्वंविदित हैं। परन्तु यह अनुभव प्रधिकाधिक मात्रा 
में किया जा रहा है कि औद्योगिक विकास का योजनाएँ तभी छोकप्रिय हो 
सकती हैं जब कि कागो को रोजगार दिल्यना भी इनका एक प्रधान लक्ष्य हो। 
इसलिये इस सम्दत्घ में सबकी सम्मति है कि दूसरी पचरर्षीय योजना का एक 
स्पष्ट उद्देंशय छोयो को रोजगार देना ही होना चाहिये 7” 


पा पहले योजना काछ में छगमग ४५ स्थख व्यक्तियों की रोजी का प्रबन्ध हुआ 
होगा | इसके अतिरिक्त ब्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में मी नए प्रदसर उत्तन्न 
हुए हगे। परल्तु इस काल में श्रसिक सख्या की वृद्धि इससे कही अधिक हुई। 


४७६ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


इसके अतिरिक्त पहली योजना का प्रभाव मुल्यत ग्रामीण क्षेत्रों में पडा। वहाँ 
कृषि के विकास और बड़ी सख्या में मकानो के निर्माण से बहुत से छोगो को पूरे 
समय का रोजगार मिला । 


योजना आयोग द्वारा दिसम्बर १९५५ 7 नियुक्त एक अध्यक्ष समिति ने यह 
प्रनुमात छुग्राया हैं कि आगामी पाच वर्षों में १४ ५ लाख शिक्षित व्यवित श्रमिको 
की सख्या में और बढ जायेगे । इसमें वत्तंमान ५.५ लाख सख्या जोड देने से यह 
बिदित हो जायगा कि द्वितीय योजना काल में २० लाख शिक्षित बेकारो को काम 
दिलाना होगा । यह अनुमान हैँ कि सरकारी क्षेत्रों में “० छास तथा निजो क्षेत्रों 
में २ लाख व्यक्तियों का काम मिल जायगा । तब भी ८ छाख बच जायेगे। इसके 
भ्रतिरिक्‍त ग्रामीण क्षेत्रो मे व्याप्त बेकारी भी द्वितीय योजता काल में बनी रहेगी। 
यद्यपि यह बिलकुछ सच हे कि अनेक लोगो को काम प्राप्त होगा । इसस यह 
निष्कर्ष निकाल सकते है कि स्थिति आश्राज से अधिक नही बिंगड़त पायेगी । 


भारतबष के दो देशों मे विभाजन का आर्थिक परिणाम .--भारतवर्ष 
के विभाजन के बाद एक समस्या एकदम उठ खडी हुई । वह शरणाथियों की 
समस्या थी छाखो गृहहीन व्यक्षित बिना किसी भाधिक साधनों के एक देश 
से दूसरे देश को गये । भारत में शरणाधियो की सख्या ने अत्यन्त भीषण रूप 
धारण कर लिया था। सरकार ने अपनी ओर से धूरा प्रयत्न किया परन्तु प्रभी 
तक यह समस्या पूरी प्रकार से हु नही हो पाई हू । 
विमाजन के फलस्वरूप न भारत ग्राथिक दृष्टि से स्वपरयाप्ति हो सकता 
हूँ शौर न पाक्स्तान। क्योकि भारत में रुई तथा जूट के उत्पादन क्षेत्र भुस्यतः 
पाकिस्तान में चले गये हूं। पहले हमारे देश में भ्रनाज की कमी नहीं थी | 
परन्तु अब प्रत्ति दर्ष हमें विदेशों से वहुत परिमाण में खाद्यान्न मेंगाने होते हूँ ॥ 
पाकिस्तान भी थ्राथिक दृष्टि से स्वपर्याप्त नहीं हू ! वहाँ कपास तथा जूट पंदा 
होती है परन्तु वहाँ सूती तथा जूट की मिले नही हैं । इसलिये पाकिस्तान को 
इन वस्तुओ के लिये दूसरे पर_तिर्मेर रहना पडेगा । इस प्रकार दोनो देश 
आधिक दृष्टि से कमजोर हो गये हूँ। कुछ छोगो का कहना यह हूं कि ओंग्रजी 
कटनीति का यह फल है। अंग्रेज नही चाहते थे कि मारत या पाकिस्तान दक्ति- 
शाली देश हो । 
पचवर्षीय योजनाएँ--भारतवर्ष ग्रार्थिक दप्टि से अभी बहुत पिछड़ा हुआ 
है । यहाँ के लोगो का जीवन-स्तर अन्य देशो की तुलना में अत्यन्त निम्न हैँ । 
गरीबी तथा बेंकारी यहाँ वे भीषण अभिशाप हूँ 3 भारतवर्ष की गरकार ने देश 
की प्रार्थिक उस्नति के लिए एक योजना बनाई हैं जो कि चालू भी हो गई हूं । 


आरत की आर्थिक अवस्था है 


इस योजना दो पचदर्पीय पोजना कहते है ।६स योजना का उद्देश्य जनता के 
जीवन-स्तर को उठाना है । ताकि व सुखा तथा सम्सन्‍्त जावन व्यतीत कर सकें। 
इसलिये जहा एक ओर इसका उद्देस्य देश के समस्त साधनों का देश की पैदावार 
बहाने के लिये उपयोग करना हूँ जौर वहाँ दूसरी ओर इसके द्वारा आर्यिक- 
असमानता को कम करना भी उहृइय है। अन्त में योजना के निर्माताओं द्वारा 
यह कहा गया हैं कि यद्यपि आरम्भ मैं पैदावार बढाने पर ही अधिक ध्यान देना 
ड्धेंगा तथापि अन्तिम उद्देश्य व्तमात आर्थिक ढाचे को बदलना ही होगा 
फिससे कि यहाँ के सब निवासी उत्तरोत्तर अधिक शिक्षा, सुरक्षा तथा सम्पन्तता 
का उपभोग कर सके । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना --यह पचवर्षीय योजना वात्तव में भविष्य में 
अधिक शोघ्रग्मार्थिक उन्नति प्राप्त करने के छिये प्रथम पग मात्र है। इस योजता 
में सरकार २,०६९ करोड रुपया खबे करेंगी | इस खर्च करने में निम्न बातो 
का विशेष ध्यान रखा जायगा। 


(१) विकास की श्या को इस भ्रक्र बढ़ाना जिससे भविष्य से'वह इनसे 
भो मह॒त्तर काम का आधार वन सक्के । 

(२) देश में विकास के लिए उपलब्ध समस्त साधन । 

(३) सरवारी तथा निजी क्षेत्रों में ब्रिकास तथा साधनों की आवश्यक- 
खाओ के सब्य निकट सम्बन्ध । 

(४) इस योजना से पूर्व केद्बीय तथा प्रदेश्ीय यरकारों द्वारा प्रारम्भ की 
हुई विकास योजनाओ को पूरा करने की आवश्यकता । 


(४) बूद्ध तथा विभादन से उत्पन्न देश की आधिंक अध्यदस्था को दूर 
करना । 
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७८ भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


इस २०६९ करोड रपये का खर्च विभिन्न मदो के ऊपर निम्नलिखित 
प्रकार से किया जायगा--- 


(करोड रूपयो में 
खेती तथा सामूहिक विकास ३६१ 
सिंचाई तथा बहु उद्देशिय सिंचाई मर श्ष्८ट 
झक्ति योजनायें स्ट २६६ 
झक्ति (बिजली ) 8 श्२७ 
बातायात तथा सवादबहन ४९७ 
उद्योग ४ १७३ 
सामाजिक सेवाएं ३४० 
पुनर्वास अप ८५ 
अन्य ४ ५२ 
योग ्ग्द्या 


केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारो के मध्य इस खर्च का बेंटवारा 
इस प्रकार किया गया था 


केस्वीय सरकार (रेलो सहित) १२४१ करोड़ रुपये 
“क' भाग के राज्य कक: ० जा 

५५ हम पे रैब३रे ,, के 
था! भाग के राज्य है? के. +२ 
जम्मू तथा काइ्मीर १३-८७ ४ 


इस योजना की सफछता पर इसके आलोचको को सन्देह था। उनके 
अनुसार इस योजना से देश को कोई भी लाभ होने की आझा नहीं थी । उनका 
कहना था कि इतना खर्च करने के बाद भी देश की आर्थिक अ्रवस्था में कोई 
विशेष उन्‍नति नही होगी । कुछ अर्थश्वास्त्रियों के अनुसार इस योजना में कृषि 
के ऊपर भधिक ध्यान दिया गया हूँ। परन्तु किसी देश की वत्तंमरान समय में 
उन्नति केवल तभी सम्भव हूँ जब कि उद्योग घघो के विकास पर अधिक ध्यात 
दिया जाय। इस योजना के सफल हो जाने पर भी, इन भ्ालोचका के झतुसार 
देश भ्रग्य देशो पर आर्थिक दुष्टि से निर्भर रह जायया । देश का ढ्तण्णाबों 


भारत की आ्थिक अवस्था ड्छर 


६875 बना ही रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य दृष्टियो से भी इस योजना 
को आलोचना की गई, तथा इसे अव्यवहारिक वतलाया गया । कुछ श्र्थशा स्त्रियों 
के अनुसार इससे देझ्न में मुद्रा प्रसार बढने का भय हैं। कुछ छोगो का यह भी 
कहना हैँ कि यह योजना पूरी तरह नौकरशाही द्वारा चलाई जायगी, इसकी 
सफलता सन्हेहणनक हैं । सरकार ने जनता के सहयोग पर अधिक ध्यान नही 
दिया हूँ । 

परन्तु दूसरे कई विद्वानों तथा राजनीतिजयो द्वारा इस योजना की भूरि भूरि 
प्रशसा की गईं। एक पयंवेक्षक के अनुसार यह योजना प्रजातन्त्र देश में आर्थिक 
योजना का प्रथम उदाहरण हैँ । इससे देश की महत्वपूर्ण उन्‍्तति होगी। यह 
भविष्य के श्राथिक विकास के लियें सुदृढ नीव बना देगी । 


प्रथम पचवर्षीय योजना की प्रगति --अ्रथम पंचवर्षीय थोजना किस 
सीमा तक सफल हुई तथा इसमें क्या कमियाँ रह गई इसका ज्ञान हमें निम्न- 
लिखित उद्धरण से हो जायगा ? 


“अर्थ व्यवस्था पर पहली योजना की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुईं है । 
कृषि और औदोगिक उत्पादन में बहुत काफी वृद्धि हुई हैँ। मूल्य युद्तित संगत 
सतह पर है। देश का वेदेशिक हिंसाव-किताब भी सन्तुलित हूँ | पहली योजना 
म्‌ जो महत्वपूर्ण लक्ष्य रखें गये थे, वे पूर्थ हो चुके है और सच तो यह हूँ कि कई 
क्षेत्रों में हम उनको भी पार कर चुके हूँ। इन पाँच वर्षो मे कोई १,७०,००,००० 
एकड नई जमीन को सिचाई के अन्तगंत छाया गया हूँ । बिजली उत्पादन की 
प्रस्थापित क्षमता २३ छाख किलोवाट से बढकर ३४ लाख किलछावाट हो गई 
हूँ। रेलो के पुनस्सथापन के सम्बन्ध में यर्येष्ट प्रगति हुई हूँ । सरकारी तथा 
निजी क्षेत्रों भें कई औद्योगिक कारखानो ने उत्पादन आरम्भ कर दिया हूँ । इसके 
विपरीत पहलछी योजना में छोहे और इस्पात के! एक नए कारखाने और बिजली 
के एक भारी कारखान के स्थापित किए जाने की जो व्यवस्था की गई थी, उसके 
सम्बन्ध में बहुत सीमित प्रयति के अतिरिक्त उसमें कोई उन्नति नहीं हुई। इसके 
अतिरिक्त सामुदायिक योजना काये, ग्रामोद्योय तथा छाटे पैमाने के उद्योगों 
इत्यादि में जितता व्यय हीना था, वह नहीं हो सका। फिर भी इसमें सन्देह 
नहीं कि कुछ मिला कर हमारी प्र्थ व्यवस्था काफी मजबूत हो गई। योजना 
के कारण दोधेकाल से स्थिर परिस्थिति में एक नया प्रगतिशील उत्पादन आ गया 
है। गत ५ वर्ष में राष्ट्रीय आयु में अनुमानत १८ प्रतिश्यत वृद्धि हुई! जब कि 
केवल १६ प्रतिद्यत बढने की आझा थी। १९४५-५६ में सावंजनिक क्षेत्र में 


६4:20 25700: 
] द्वितीय पचवर्षीय योजना--एक रूप रेखा, पृ० शन्‍्र 


भारतीय संविधान तथा नागरिकता 


विकास सम्बन्धी खर्च १९५१-५२ के मुकावले में ढाई गुने से अधिक है । निजी 
क्षेत्र में पूंजी विनियोग आज्ञा के अनुरूष हुआ हें। यह सारा विकास हमारी 
अर्थ-व्यवस्था पर किसी प्रकार का भारी दबाव या असन्तुलत पैदा क्ये बिना ही 
हुआ है। योजना से योगदान मिला तथा सहयोग को भावता ग्रश्िक मात्रा में 
जायूत हुई॥ 

प्रथम पचवर्षाय योजना की कई दृष्टियों से आलछोचतवा को गईं है। इसमे 
कोई सन्देहू नही है कि प्रथभ योजना से देश को बुछ लाभ हुए तथापि यह 
भी निस्सदेह हैं कि इस योजना में अनेक त्रुटियाँ रह गई थी। योजना के निम णि- 
अर्ताओं ने देश मे उपलब्ध साधनों का पूरा-पूरा अनुमान नहीं ऊगाया था ६ 
इन्होने उपलब्ध भौतिक साधनों से वित्तीय साधनों को झधिक महत्व दिया। 
श्ोजना ने औद्योगिक विकास से अधिक बल कृषि पर दिया। परन्तु कृषि में देश 
आत्म निर्भर नहीं हो सका। परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इस 
मोज्ना से देश को राम नहीं हुआ। इसका सबसे बडा लाभ यह हुप्ना कि इसने 

निश्चित आ्राधिक स्थिति में एक गतित्नील तत्व का प्रवेश कराया।* 

८, ट्वितीय पचवर्षीय योजना --हवितीय प चवर्षीय योजना का उद्देंदय प्रथम 
योजना के' कामो का और अधिक झागे बढाना हैँ । वास्तव मे द्वितीय योजना 
प्रथम से ग्रधिक महत्त्वाकाक्षिणी है। राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने इस ह्विंतीय 
योजना के विधय में कहा था; “दूसरी योजना प्रथम व ना की अपेक्षा ग्रधिक 
महत्त्वावाक्षापूर्ण है। उसे कारयें रूप देनें के लिये देश) क्लोगो को पहले की 
अपेक्षा कही झ्रधिक प्रयत्व करना होगा। सम्राजवाद के नमूने पर समाज की 
थापना_ राष्ट्रीय प्राय का समुचित स्तर तक विकास और देश के सभी नाग- 
सिकोी के लिए समान अवसर--इन सभी आदझ्ञा को पूरा करने के लिए भ्रसी 
हमें बहुत कुछ करना शेप हैँ । हमारी उन्नति के आधार-भूत मापदड सदा समाज 
का हिल और असमानता का क्रमिक निराकरण होगे। हम अपनी यात्रा की एक 
भजिल तय कर चुके है। और अब एऊ भाग्य-निर्णायिक दूसरी मजिल की आर 
बढने वाले है ।” 
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भारत की आधित्र अवस्था ड्टश्‌ 


उपयुक्त उद्धरण से यह स्पष्ट हें कि दितीय योजना की आवधार-भूमि 
समाज का समाजवादी समठन हैं। इसोलिए योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित 
इसको रूपरेखा में इसके उद्ृश्यो का वर्णन करते समय इस लक्ष्य पर ध्यान 
केन्द्रित किया गया हैं । 
यह योजना निम्न मुख्य छक्ष्या को ब्यान में रख कर बनाई गई है -- 
५(?) राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि हो कि देश के रहन-सहन का स्तर 
ऊँचा हो सके इससे यह त्तास्पर्य है कि जनता के भोजन, वस्त्र, भकान, दिक्षा, 
स्वास्थ्य आंदि की न्‍्यूबत्म आवश्यकताएँ सतोपजनक रूप में पूरी हो सकें। 
(२) मूल तथा भप्टी उद्योगों के विकास पर विश्वेप बल देते हुए देश का 
ड्ुतगति से औद्योगीकरण हो । यह इसलिये आवश्यक ह क्योंकि इसके बिना देश 
का भावी आथिक विकास सम्मव नहीं हैँ । 
«- ( ) राजगार सम्बन्धी सुविधाओ का और अधिक विस्तार करना जिंसल 
देश की वेकारी समस्या का उचित समाधान हो सके। 
_.(४) आय तथा सस्य्ि की विपमताजों का निराकरण तथा आधिक शक्ति 
कया पहले स अधिक सशन वितरण ॥ यह स्पष्ट हे कि इसके बिना समाजवादी 
डग की अय व्यवस्या स्थापित नहीं को ना सकती हूँ । 


इन उपयुं कत्र उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये केन्द्र और राज्यो की सरकार 
फिलाकर इस योजना के पाच वर्यों में कुछ ४ ८०० करोड रुपए व्यय करेशी + 
इसमें से कृषि तथा सामुदायिक विकास पर १२ प्रतिशत, सिचाई और बाढ़ 
नियन्त्रण पर ९ प्रतिशत, विजली पर ९ प्रतिशत, उद्योग व खनित्र पर १९ 
प्रतिशत परिवहन तथा सचार पर २९ प्रतिशत, समाज-सेवा, मकान तया 
पर्नर्वास पर २० प्रदि्यत तया शेष अन्य मदो पर व्यय क्या जायगा। 

यदि हम प्रमम तथा द्वित्तीय ओजनाओ ऊे व्यय का तुलनात्मक अध्ययन करें 
वा हमें यह दृष्टिपोदर होगा कि द्वितीय योडया में विशेष धरछू औद्योगीकरण 
पर दिया गया हूँ । श्रथम योजना में कृषि को अधिक महत्व दिया गया था । 
परन्तु इससे यह नहीं सोचना चाहिये कि द्वितीय योजना में कृषि, सिचाई या 
अन्य मदो पर व्यय कम कर दिया गया हैं ॥ सत्य तो यह है कि सभी मदों पर 
द्वित्तीय योजना में प्रवम की अपेक्षा अधिक व्यय किया जायगा। परल्तु तुलना- 
>्मक दषध्टि से ड्ितीय योजना में उद्योगो को ग्रधिक् महत्व दिया गया हूँं। 


प्रयम एवं द्वितीय योजना के व्यय का तुलनात्मक विवरण नीचे प्रस्तुत 
किया जा रहा हैं ञ 


फा० ३१ 


ड्टर भारतीय संविधान तया नागरिकता 


| छितीय योजना 


प्रथम योजना 
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सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त द्वितीय योजना काल में २,३०० करोड रुपया 
निजी क्षेत्र में व्यय किया जायगा । इस व्यय की रूप रेखा निम्नोक 
होगी *-- 


उद्योग कौर खनिज ज्ज्य ५६० करोड रपया 
परिवहन विजलो आदि -- दे - ् 
कृषि एवं ग्राम उद्योग +- २०० क्र नि 
गृहनिर्माण न १,०५० ,, है 
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निजी क्षेत्र में मी उद्योगो पर एक वडी रकम व्यय की जाएगी । उद्योगों 
में मुख्यता मूल उद्योगों में ही व्यय होगा इसका कारण यह है कि यदि देश 
में मूल उद्योगो की स्थापना हो जायग्री तो इससे भ्ाधिक दृष्टि से देश की 
विदेशों पर निर्भरता बडी मात्रा में कम हो जायगी। परन्तु योजना में उपयोग 


भारत को बश्राधिक अवस्था ड्ट३ 


की वस्तुओं पर ध्यान दिया गया है । इसके लिए यह प्रवन्ध है कि इनका 
उत्पादन गृह एवं रूघु उद्योगो द्वारा हो । इससे एक छगम यह भी होगा कि देश 
के अनेकी वेकारो का रोजी मिल जाययी । 


दूसरी योजना देश में फैडो बेकारी समस्या को भी कुछ मात्रा तक दूर 
करने में सहायक होगी । दूसरी याजना को अवधि में कृषि के अतिरिक्त अन्य 
क्षेत्रों में ८० छाख नए छोगो को रोजगार मिलने का अनुमान है । परन्तु इस 
काछ में यह झनुमान हैँ कि रूगमग £ करोड व्यक्ति और रोजी को तलाश में 
होगे । इस समय रूगभग ४५० रूख व्यक्ति बेकार है! इससे यह देखते है कि 
द्वितीय योजना हारा वेकारी की समस्या का पूरी तरह हल नही होगा | योजना 
की झूप-रेजा के प्रनुसार इन ८० लाख व्यक्तियों को निम्नोक्त उद्योगों मे काम 
मिलेगा 


घरेलू उद्यागा तथा गृह निर्माण जा २१ लाख 
बड़े उद्योगो न+ < था 
छोटे उद्योग ना ४५ फर 
सरकारी नोकरियाँ न्5 ४.३ हा 
वन विभाग, सामुदायिक विकास आदि ---. ४२ हि 
शिक्षा विभाग जा २६ न्‍ 
रेल तथा अन्य यातायात के साधन. +-. ४.३ कक 
समाज सेवा बा कक 3.4 मम 
स्वास्थ्य विभाग स्नन श्र ् 
व्यापार #ू+ 7. छह 


अन्त में इस बात पर भो ध्यान देना चाहिए कि आय तथा सम्पत्ति क्ये 
विपमताआ का निराकरण किस प्रकार किया जायगा? योजना में सरकार 
को इसके लिए भ्रनेंक सृज्ञाव दिए गए है। उदाहरणायं (१) देश भर में 
श्रधिक से अधिक भू-सम्पत्ति कितना हो इसको सीमा निर्वारित कर देनी चाहिए 
(२) इसी प्रकार ग्रधिक्तम आय की सीमा निर्धारित करने की दिशा में 
भी सोचना चाहिए। (३) घतनी तथा निर्धनो के भध्य अन्तर कम करना 
चाहिए। इसके लिए अनेक प्रकार करो का जंसे अधिक आयकर, मुनाफा कर, 
आदि का सुझाव दिया ग्रणा हूं। (४) श्वमिको, स्वियो पिछड़े वर्गों बे 
उन्नति के लिए विश्ञेप सुविधाएँ दी जाये । (५) सामाजिक सेवाओ का दिस्तार 
किया जाय । झत्यादि 


डटड भारतीय सविधान तथा नायरिकता 


द्वितीय योजना में उत्तादनन्वृद्धि के छक्ष्य निम्नलिखित हैं जहाज-- 
<०४(, रेल-इजन--७६/८, मोटर कार--१४८०४ मूल रसायन--२२:/, 
सीमेंट--१०८५८, कागज---४९०४४, बिजली की मोररें--१५०५, झोधा 
वेट्रोड---५२%, कच्चा लोहा--९७८६, तैयार छोडा--१३९:, एन्यूमीनी- 
यम--२३३४ट, रसायनिक खाद--३५८५८, डीजल इजन--१०५०८, साइ- 
किछ--१००४।! उद्योग्रों के अतिरिक्त अन्न ग्रादि वे उत्पादन में भी वृद्धि 
होगी। यह अनुमान है कि अन्न में १५४८९, कपास में ३१% जट में २५%, 
गन्ना में २२४% तथा तिलहन में २७ ३% वृद्धि होगी। 


इस योजना का कुछ फल यह होगा कि राष्ट्रीय आय ४ वर्ष पदचात्‌ 
१०,८०० करोड रुपणे से बढकर १३,४८० करोड हो जायगी। प्रति ब्यक्ति 
वाधिक औसत आय ८० रुपया बढेगी। अर्थात्‌ २५० के स्थान पर ३३० सरपया 


हो जाएगी। है 


भ.. द्वितीय योजना की कांग्रेस के विरोधियों द्वारा कडी आ्राछोचना की गई 
हैं। यह कहा गया हूँ कि इसके द्वारा समाजवाद का आदर्श कमी भी आप्त 
नही किया जा सकता। समाजवाद की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि क्राति- 
कारी कदम उठाया जाथ। यह सत्य हैँ कि विकास के द्वारा समाजवाद की 
स्थापना में अधिक समय छगेगा, परन्तु शान्तिपूर्ण उपायो को हम नहीं छोड 
सकते हूँ । कूछ आलोचको का यह कहना हैँ कि इस योजना द्वारा मुद्रा-स्फीति 
का भय वढ गया है और अन्त में इसी वारण समस्त देश की आश्थिक-व्यवस्था 
के लिये भीषण सकट उपस्थित हो जायया। इस योजना को सफलता के लि्यि 
जितनी श्रधिक पूजी की आवश्यकता हूँ वह देश में उपलब्ध नहीं हैं और इसवा 
कोई निश्चय नहों कि विदेशों से इस उद्देश्य के लिये हमे पूजी प्राप्त होगी। देश 
में कर बढ रहे हे, इससे जनता का कष्ट बढ गया ह। उससे यह आया करना 
गछत हूँ कि वह योजना कार्य में उ म हू्वक सक्रिपर भाग छेगो। दी 


परन्तु हमे यह नही भूछना चाहिये कि सरकार ने योजना के निर्माण में 
इन सब कठिताइयो पर ध्यान दिया हे। इपलिए मारतीय जनता को उत्साह- 
पूर्वक योजता की सफलता में योग देना चाहिये। कं 


साम॒दायिक-्योजनाएँ (00707 प्र।9)700००७) --देश में इव 
थोजनाओं वा ग्रासम्म अक्टूबर, १९५२ से हम्मा। इनका उद्देश्य मारत के गाँवों 
की उम्रति हूँ। यह उनति सर्वांगीण होगी। ग्राम्य जीवन के सम्पूर्ण ही 


भारत की आथिक अवस्था ड्टप्‌ 


को वहाँ के निवासियों के सामूहिक श्रम से ही उन्नत करना इब योजनाओं 
का उद्देश्य हूँ।! 


इन योजनाओ की आवश्यकता के मुख्य कारण निम्नोक्त है 


(१) ग्रामजीवन का सर्वागीण विक्यस आवश्यक हूँ! मारत भुख्यत 
कृषि प्रधात देश हँ। यहाँ की जनसख्या का अधिकांश भाग ग्रामों में रहता है। 
अतएव बिना इन ग्रामो के विकास के देश का विकास सम्मव नही हैं। 


(२) यह आवश्यक है कि भारतीय ग्रामीण का जीवन-स्तर ऊँचा हो 
ठथा उनकी दृष्टि विस्तृत हो। इसलिये यह आवश्यक हूँ कि छसे शिक्षा की 
सुविधा हो। यह स्वास्थ्यकर वातावरण में रहे तथा उनमें आत्मनिर्मेरता और 
झात्मसम्मान की भावना जागृत हो। 


(३) ग्राम के विकास का मुख्य लाम यह होगा कि देश की खाद्य समस्या 
का हल हों जायगा। इस समय हम अन्न के लिए न्यूनाधिक मात्रा में विदेशों 
के ऊपर निर्भर हैं। इसका फ्ल यह होता है कि प्रत्येक वर्ष देश का करोड़ो 
रुपया जो देश के अन्दर कई उपयागी कामों में रूमता, विदेश चला नाता ह्‌ 


सामुदायिक विकास याजनाआ का महत्व उपर्यकत वर्णन से स्पष्ट हूँ) 
इनके अन्तगंत कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विषय, ऊँसे सिचाई का प्रबन्ध, अच्छे 
औजारो का उपयोग, पशपालन आदि, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिग, रोज- 
गार, मकान तथा सामाजिक सेवाएँ भ्राते हैं। इन ग्रामीण जीवन की विविध 
समस्याओ के हल हाने से देश के गाँवों की अवस्था में महान्‌ सुघार होगा। 

सामुदायिक योजनाओं का आरम्भ देश में > अवटबर १९५२ को हो गया; 
सबसे पहले इठावा जिले के अन्तर्गत कुछ गाँवों में यह काम शरू क्या गया। 
देश भर मे ५५ सामदायिक विकास योजनाओ की स्थापना की गई प्रत्येक 
सामदायिक योजना के अन्तर्गत ३०० गाँव रखे गये। इस प्रकार लगशग १६,५०० 
गांवों को इस कायत्रम से लाभ हझआ। इस कार्य को अच्छी सफलता मिली और 
अवट्बर १९५३ में ५३ सामदायिक दिकास ब्लाको की भी स्थापना की गई। 
जब अवटूबर १९५६ से प्रथम पचदर्धीय योज्ना के अग्तगेत स्थापित इस 
योजना का काम पूरा हुआ तब तक सारे देश मे इस विकास योजना के १२०० बेन्द्र 
नल 5-77 :+ न 


4. “बुए€ त्छावउ॥ 006०7 ० 6 रक्ग्राफाए 0९४९०ुआद्यां 
फा0श्चाचतह6 5 [0 एज [0९2 फ्रद्या-ए०फच्च छा 8 €ण्पस्ट्श्व्त 
शाए॥ ९०-0क्गाबाध्त धीजा 2॥ परहश्ट्ट 7 :%४०९ 25९ ० एणढे पीट,” 
गुण0, 9. 42. 


बटर भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


स्थापित कर दिए गए थे। इन योजनाओं की प्रगति का अनुमान निम्तोकत 
आऑँकडो से ज्ञात हागा। 


नये स्कूलों की सख्या ज-+. १४,००० 
भाइमरी स्कूल जो बे खिक सकल 
बनाये गये जज" ५४१५५ 
वयस्क शिक्षा केस्द्र ज+.. हे५,००० 
इन केन्द्रों द्वारा शिक्षित वयस्का 
थी सल्या न छ७३,००० 
पक्की सडके न ४,०६९ मील 
कच्ची सडके ् २८,००० मील 
शौचालूया की सख्या ता <०,००० 


द्वितीय पचवर्षीय योजना काल में इस कार्य को और भ्रधिक झ्रागे बढाया 
जायमा। ह्वितीय योजना का यह रुक्ष्य हैँ कि १९६०-६१ तक ३८०० राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा क्षेत्र और ११२० सामुदायिक विकास क्षेत्रों की स्थापना वी जाया 
इनमे छगभंग ३२५ करोड जनसख्या को लाभ होगा। इस कार्य के लिये योजना 
में २०० करोड़ रुपया रखा गया हूँ। सामान्यत एक राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र पर ४ 
लाख रुपये व्यय होगे और एक सामुदायिक विवास क्षेत्र पर १२ छाख रुपये 
होगा। द्वितीय योजना काल में इन सामुदायिक योजनाआ को कार्यान्वित करने 
के लिये २ लाख कमचारी होगे। इन कर्मचारियों की शिक्षा के लिये प्रशिक्षण 
बेत्दर खोले गये हूँ। १९६०-६१ में इन प्रशिक्षण केन्द्रो की सल्या ७१ 
हो जायगी। 
सामुदायिक योजनाओं का सगठन --इन यीजनाओ के निरीक्षण के ल्यि 
एक केत्दीय समिति की स्थापना की गई हैं तया एक प्रशासक समस्त देश वी 
योजनाओं के सचालन तथा निर्देशन के लिये हैँ । उसकी सहायतार्थ एक कार्य- 
समिति है। योजना-कमीशन ही केन्द्रीय समिति के रूप में काम करता हैं! 
प्रत्येक राज्य में एक राज्य विकास समिति की स्थापना की गई है। इसवे 
सदस्य प्रधान सचिव तथा उसके द्वारा मनोनीत अन्य सचिव होते है। इस 
समिति का मंत्री संज्य विकास कमिइ्तर कहलाता है। यह कमिएनर राज्य की 
समस्त योजनाओ का निर्देशन और सहयोजन ((:0-070792 007 ) करता हूं। 
प्रत्येक जिले में वहाँ का कलक्टर या एक ऐंडिइनलछ जिल्य मजिस्ट्रेट, राज्य 
विकास कमिश्नर के आदेशानुसार इन योजनाओं का निर्देशन करेगा। उसको 
सहायता के लिये एक जिला विकास समिति हांती है। 


भारत की आधिक अवस्था ड८3 


प्रत्येक योजना का सचालन तथा निर्दशन एक योजना अधिकारी द्वारा होता 
हु। उसके अधीन कुछ निरीक्षक ठया कार्यकर्तता होते हैं। इनकी सब्या 
लूगभग १२५ होती हैं। 
इन योजनाओं की सफलता जन सहयोग के बिना असम्भव हूँ। वास्तव में 
इनकी सफलता इसी बात से जाँचनो चाहिये इन्होंने कहाँ तक ग्रामवासियो को 
सक्रिय कर दिया हूँ। योजना के कार्यकर्ताओं का काम तो योजनाओं को चालू 
करना मात्र है तथा समय-समय पर गाँव वालो का निर्देशन करना हूँ । योजना को 
आगे बढाना तो गाँव वालो का काम हूँ। अभी तक योजनाओं की प्रमति को 
ठेखने से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस योजनाओं को उस मात्रा तक जन 
सहयोग नहीं प्राप्त हो सका जैसा कि होना चाहिए था। परन्तु यह निश्मकोच 
कहा जा सकता हूँ जँ सा कि योजना आयोग की योजना अनुमान समिति ने अपनी 
रिपोर्ट में कहा था कि “योजनाआ के फलस्वरूप जनसावा रण का सामहिक व्यक्ति- 
अत विस्वास निर्माण वी ओर छूग गया हूँ।” 


प्रश्न 
(१) भारत में खेती की उन्नति के लिये आप किन-किन उपाया का सूुज्ञाव 
प्‌ (यू० पी० १९५५) 
(२) हमारे देश में गाँवों के जीवन को अधिक सुखी तथा समृद्ध बनाने 
लिये आप क्‍या करेंगे? (यू० पी० १९५१) 
(३) भारत के आथिक जीवन में कृषि का क्या महत्व हैं * 
(यू० पी० १९५६) 
(४) पचवर्षीय योशनाजआ का क्‍या मटत्व हूँ _ इस सम्बन्ध में बताइये 
कि इन योजनाओ द्वारा वेकारी किस प्रक्तार दर हो सकेगी ? 
पे (यू० पी० १९५६) 
(५) तय बेराजगारी के क्यो कारण हैं ? इनको दर करने के लिये 
कया उपचार क़िपरे जा रह हैं। दस दिया में अपने भी सुज्नाव दीजिये। 
दे ५3 (यू० प्री० १९५७) 
(६) _सद्यपि हमारा देश क्र्षि प्रधान है फिर भी हमारे महाँ खाद्यान्न की 
कमी क्यों है? देश को इस दिश्ला में आत्म-निर्भर बनाने क्षे लिए अपने मुझाव 
द्वीजिये। (यू> पी० १९५९) 
(७) भारत में वेकारी दर करने के लिये अपने सुज्नाव दीजिये। सरकार 
हम वियय में क्या प्रभास कर रही है। (यू० पी० १९५९ ) 


द्ग 


अध्याय २७ 


शिक्षा ; समस्‍यायें तथा सुधार 


शिक्षा का जीवन में स्थान ---जीवन में शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूण स्थान 
है। भनुष्य के गुणों का विकास शिक्षा के बिना असम्भव हैँ! इसलिये शिक्षा 
को आवश्यकता व्यक्ति के विकास के लिये भ्रवश्यक है। अत्यन्त प्राचीन काल 
से ही दाशंनिका तथा विचारको ने शिक्षा को अत्यन्त महत्वपूर्ण बतलाया है। 
यूनानी दाशनिक प्छेटो के अनुसार शिक्षा द्वारा आत्मा सत्य के दर्शन करती है। 
शिक्षा के बिना मनुय्य तथा पशु में केवल शारीरिक बनावट की हो भिन्नता 
रह जाती है। मनृध्य का भस्तिप्क एक घड़े की भाति नहीं हैं जिसमें शिक्षक 
कुछ वस्तु उडेल देता है। परन्तु मनुष्य के अन्दर कूछ बीज यूण रूप में वर्तमान 
रहते है। उन्ह ही शिक्षा द्वारा विकमित किया जाता है।* 


भारत में शिक्षा का इतिद्वास --भारतीय विका के इतिहास को तीन 
काज्ो में बाटा जाता हैं. हिन्दू काल, मुस्लिम कार तथा अंग्रेजी काल। प्रत्येक 
का सक्षिप्त वणल किया जायगा। 


(१) हिन्दू काल --इस काल में शिक्षा प्रघातत धार्मिक तथा वैय- 
क्तिक थी। तब शिक्षा राज्य के कक्तव्या में सम्मिलित म थी। यह सत्य है कि 
बाजा कभी-कभी घन तथा भूमि का झिक्षण सस्यथाआ की सहायतार्थ दान कर 
दत थे। शिक्षा सस्थाएँ धनिका की दानझीलता पर निभर थी। प्रत्येव गुरु 
अपने ही ग्राश्रम में कुछ विद्याथियों को शिक्षा देता था। शिक्षा समाप्त _ होद 
पर शिप्य अपने गुरू को दक्षिणा देकर विदा हाता था। शिक्षा ऐसी थी जिसस 
वी जीवन में छाभ हा। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्या का झ्लग अलग 
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शिक्षा समस्‍यायें तथा सुघार ड्ट९ 


प्रकार की शिक्षा दी जाती थी क्योकि जीवन में उनके क्षेत्र अलग-अलग ये। 
ब्राह्मण की शिक्षा का आरम्भ ८ वर्ष की आयु मे, क्षत्रिय का ११ वर्ष की आयु 
में, तथा दुब्यों का १२ वर्ष की आग्यु में होता था।वुद्ध काल के पष्चात्‌ देश 
में बडे-बडे विद्यालयों की स्थापना हुईं। इनमे नालन्दा सबसे प्रमुख था। 
इस विद्यालय में चीनी यात्री हुएन चुयाँग के अनुसार ४००० विद्यार्यो शिक्षा 
पाते थे। इसके अतिरिक्त विक्रमशिला, तक्षशिला, उदान्तपुरी, आऔीनगर, नब- 
द्वीए आदि स्थानों में भी बड-वडे विद्यालय थे। हिन्दू शिक्षा में नंतिकता को विशेष 
मह॒त्व दिया जाता था। यह केवल मन के ही विकास पर घ्यात नहीं देनी थी 
परन्तु क्षरित्र के विकास पर भी उत्तना ही ध्यात दिया जाता हैं! 


(२) मुस्लिम काल --इस का के आरम्भिक वर्षी में शिक्षा की ओर 
मुस्लिम शासकों ने ध्यान नहीं दिया। जब मुसलमाना ने भारत पर आक्रमण 
तथा इस देश की विजय प्रारम्भ की उस समय यहाँ पर शिक्षा काफी उन्नत 
अवस्था में थी। मुसलमान झक्रमणकारियों ने कछ स्थानों में हिन्दुओ के 
अकाल को नष्ट कर डाला। दिल्ली-सल्तनत के कार में शिक्षा को विद्येष 
प्र नहीं मिरूए। गाँवों में मस्जिदा के साथ ही छोटा स्कूल (मकतब) 
जुडा होता था। इसमें विद्येष कर कुरान की शिक्षा दी जाती थी। परन्तु कुछ: 
बादझ्षाहो ने ऊँचे स्कूछो (मदरसा) की भी स्थापता वी। पीरोज सुगलक ने कई 
मदरसों की स्थापना की। मदरसों में ऊंची शिक्षा दी जाती थी, जसे इतिहास, 
राजनीति, कानन घर्म भ्रादि। इसमे कोई सन्देह नहीं कि इस शिक्षा का आधार 
धामिक था। मुगल दादशाहो ने छिक्षस क्रो ओर विश्येप ध्यान दिपा। अकवर 
ने इस दिया में सरहानीय काम किया। उसने कई सस्ट्टत की पुस्तको का फारसी 
अनुग्द करवाया। उसने साहित्य तथा कला को उत्साहित किया। मदरसों 
की स्थापना की। हिन्दू तथा मसलमाला दोनों की ही बिच्य का वह समान 
आदर करता था। उसके उत्तराबिकारियों ने भों कुछ सीमा तक उसकी नीति 
का अनुसरण किया पर औरणगजेव ने मुसलमानों की शिक्षा की ओर तो ध्यान 
दिया पर हिन्दुजों की पाठशालाओं का उसने नप्ट किया। औरगजेद के पश्चात्‌ 


भारत के दुदिन आरम्भ हुए और इस काल में शिक्षा वी आर विद्वप ध्यान नहीं 
दिया गया। 


(३) अप्रेजी का न --भारत में पश्चिमी व्यापारिया ने आरम्भ से ही 
अपनी शिक्षा सीति में इस बात का ध्यान रखा कि शिक्षा के द्वारा वे अपने 
धर्म का प्रचार कर भारतोण्य को ईसाई बना सके। पुर्तगोज व्यापारियों 
तथा फ़ेंच व्यापारियों ने जो यहाँ स्क्छ खोले उनमें धामिक शिक्षा पर विश्येष 


जड९ए० मारतीय संविधान तथा नागरिकता 


महत्व दिया गया। जब अग्नेजी कम्पनी ने स्कूल खोले उनमे भी यही उद्देश्म 
सामने रखा गया। यह निस्सन्‍्देह कहा जा सकता है कि पाइचात्य शिक्षाल्या 
के पछे धामिक उद्देश्य था। सन्‌ १८३३ तक अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
अंग्रेजी शिक्षा को कोई सहायता नही दी थी। सन्‌ १८१३ के चार्टर से यह 
निश्चित हो 2787 कि कम्पनी प्रति दर्ष एक छाख स्पया अपने क्षेत्रों में शिक्षा 
के ऊपर व्यय करेगे। सन्‌ १८३३ तक कम्पनी ने चार विद्यालय खोले थे-- 
कलकत्ता मदरसा (१७८१) कलकत्ता सस्कृत कालिज (१८२५) तथा दिल्‍ली 
में सस्कृत कालिज (१८२५)॥। कम्पनी के शिक्षालयो के अतिरिक्त कछ सकल 
देश में ईसाई धम्मग्रचारको (ए75$00 4१8७) द्वारा खोले गये थे। इनका 
उद्देश्य भी म्ख्यत ईसाई-धर्म प्रचार था (* 


सन्‌ १८१३ से शिक्षा के इतिहास में एक नये युग का आरम्भ होता हूँ। 
अ्रथम बार कम्पनी भारतीयों के शिक्षा के लिए उत्तरदायी बना दी गई । सबसे 
महत्वपूर्ण प्रझन यह था कि शिक्षा क्रिस भाषा द्वारा दी जावे? इस विषय 
भें तीन मत थे--एक सत तो यह था कि हझौीक्षा का माध्यम सल्कृत तथा 
अ्ररबी हो। दूसरा मत था कि शिक्षा का माध्यम झराघुनिक भारतीय भाषाएँ 
हो। त्तीसरा मत यह था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। अन्त में तीसरे 
मतवालो की विजय हुई। सन १८३५ में मेकौले ने, जो कि उस समय गवर्नर 
जनरल की कौंसिल का कानूनी सदस्य था, अपने प्रसिद्ध लेख (एगरा0(८) 
में यह सिफारिश की कि अँग्रजी मापा के माध्यम द्वारा भारतीयों को पद्चिमी 
दिज्ञान तथा साहिंत्य वी झिक्षा दी जादे। उसका कहना था कि पूर्वीय 
विध्वलयो के शिक्षालया को बन्द कर देना चाहिये। भारतीय अंग्रेजी शिक्षा 
प्राप्त करना चाहते थे। अंग्रेजी भाषा सस्कृत तथा अरबी की अपेक्षा भ्रत्यन्त 
सरल हूँ । उसका कहना था कि "8 5॥2]8 506[ 0|& 8000 फप्रा०- 
छशा छाए ४25 ए0 पा पार जछा0ल तर्भारएढ ज्रॉशिगएा8 
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शिक्षा समस्याये तथा सुघार ४९१ 


७०709 ध॥6 8ए209”? उसका विश्वास था कि अप्रेजी ससार की भापाआ 
में सर्वेश्नेष्ठ है। मेंकाले का वास्तविक उद्देश्य यह था कि अंग्रेजी शिक्षा के फल- 
स्वरूप ओग्रेजी सरकार को भारत में कल प्राप्त हो जायेंगे तथा भारतीय ईसाई- 
चर्म की स्वीकार कर लेगे। 


सतू १८३५ के पश्चात भारत में अँग्रजी शिक्षा फैलने लगी। इसका 
कारण यह था कि भारत शिक्षाठ्या का सरकारी सहायता बन्द कर दी गई। 
इस काल में मिशनरिया ने भी जिज्षा के प्रचार में भाग छिया। सनू १८३५ 
में जन्न कम्पनी के आज्ञायत्र का लवोतकरण हुआ हाउस आँतब कॉमन्स को 
एक कमेटी ने भारत में शिक्षा के विकास वी जाच की। इस जाँच पर आधारित 
कर कम्पती के डाइरेक्टरा ने भारत म सरकार के पास एक शिक्षा-सम्वन्धी 
पत्र (6९5980०॥) भेजा जो कि वुड का शिक्षा-सम्बन्धी पत्र कहलाता है। 
7 (४4०७४ ए/0००00 कम्पनी क वाड ऑव कन्ट्राल का सभापति था। इसमें 
कई त्ुन्ञाव रखे गये थे जँसे कि दश में विश्वविद्याल्य स्थापित किये जायें, 
प्रारम्भिक तया मश््यमिक शिक्षा का वटाया जाय माध्यमिक शिक्षाल्या को 
कछ झाथिक सहायवा दी जावे ट८कनिक्ल शिक्षा तथ्य स्त्री शिक्षा का प्रवन्ध 
» शिक्षकी के लिये स्कूल खाले जायें और प्रत्वेक प्रान्त में झिक्षा-विभाग का 
एक डाइरेक्टर नियुक्त हो। 


इन सुझावा का भारत सरकार न मस्त लिया। सन १८५७ म भारत म॑ 
सीन विद्वविद्यालय स्थापित हुये--कल्कत्ता बम्बई व मद्रास? प्रान्त मे एक 
शिक्षा-विभाग स्थापित किया गया था। शिक्षा के सम्बन्यित अफसरा_ की भी 
नियुक्ति की गई: सन्‌ १८५४ के वाद सरकार ने शिक्षा की ओर विश्येष ध्याव 
“दिया। सन १८८२ में हन्दर कमीणयन की नियक््ति हुई। इसने यह राय दो कि 
प्रारम्मिक शिक्षा को विशेष रूप से उत्साहित किया जाय और झाथिक सहायता 
बडा दो जप्वे। इसी वर्ष पजाव में विश्वविद्यालय स्थापित हुमप्ना। सन १८८७ 
में प्रयाग में एक विश्वविद्यालय खुला। ये सब॑ विश्वविद्यालय सम्मेलक 
(8 ४ाए) ये। इस काल में स्ॉलिजो की सख्या भी बढ़ी 


लॉ कर्जन ने सन्‌ १९०४ में एक यूनीव्सिटी ऐक्ट पास किया। इससे 
विश्वविद्दालया को वहुत अधिक सरकारी नियन्त्रण में छाया मया। इसका 
मुख्य कारण यह था कि देश में राजनंतिक चेतना बढ रही थी। इसल्यि सरकार 
हमारी शिक्षा को अधिकाधिक अपने नियन्तण में रखना चाहती यो। 


डर भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


सन्‌ १९१० में केन्द्रीय सरकार के अ्रधीन एक अलग शिक्षा विभाग खाला 
गया। सन्‌ १९१९ के ऐक्ट से प्रान्तो में शिक्षा विभाग मन्त्रिमडल के हाथ में 
भा गया। इस काल के बाद देक्व में शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ। नये-तये 
स्कूछ तथा कालिज खढे। लडकिया में भी शिक्षा बढ़ी! टेकनिकल स्कूल भी 
खोले गये। कई नये विश्व विद्यालय खले। सन्‌ १९३७ के परचात्‌ शिक्षा का 
और भी विकास हुआ। हर वर्ष विद्याथियो की सख्या बढती जा रही हूँ तथा 
नये-नये स्कूल, कॉलिज खल रहे हैँ । परन्तु इतना होने पर भी झभी हमारी जन- 
सख्या का एक-लिहाई भाग से भी कम शिक्षित है। हमारी सरकार के सम्मुख 
इस समय भ्रशिक्षा को दूर करने की विक्ट समस्या है 


 , शिक्षा विभाग का सगठन --सविधान द्वारा शिक्षा राज्या का विपय 
हूं। परन्तु सघ सरकार में भी एक शिक्षा विभाग हैं। इसके भ्रधीन कुछ 
विश्वविद्यल्य है-अलीगढ, बनारस, दिल्ली तथा विश्वभारती और वे सब टेक 
निकल स्कूल है जिनको सघ सरकार द्वारा आधिक सहायता प्राप्त होती है। 
यह्‌ विभाय एक मन्‍्त्री के अधीन है। मन्‍्त्री की सहायता के लिये एक सचि- 
बालय ह। इस समय के० एल० श्रीमाली शिक्षा मत्रां है। प्रत्येक सधीय राप्य 
(प्रदश) में भी एक शिक्षा विभाग होता हैं जो कि एक अन्‍्त्री के अधीन होता ह। 
मन्‍्त्री की सहायता के लिये एकसचिवालय होता हैँ शिक्षा सचिव के अतिरिक्त 
एक शिक्षा विभाग का डाइरेक्टर होता हैं। यह शिक्षा का मख्य अधिकारी ह। 
उसके नीच्ने भ्रन्य अ्रफ्सर होते हैं। कई शिक्षाल्य पूर्णत सरकार द्वारा चलाये 
जाते हैं। कई प्राइवट स्कूल तथा कॉलिज भी है । इनको सरकार आँशिक सहा- 
यता देती है। इन पर भी सरकारी नियन्त्रण होता हैं 2 प्रारम्मिक शिक्षा 
सस्थाएँ नगरपालिकाआ तथा जिल्म वोर्डों हारा चलाई जाती है। ये भी 
सरकारी नियन्त्रण से परे नही है। 


बत्तमान शिक्षा व्यवस्था --इन व्यवस्था के अदगत (टेकनिक्ल शिक्षा 
के अ्रतिरिक्‍त) शिक्षा को तीन श्रेणियों में बाटा गया हू। प्रत्येक' का त्रमश' 
सक्षिप्त वर्णन किया जावेगा --- 


(१) प्रारम्भिक शिक्षा --आधुनिक काल में प्रारम्मिक शिक्षाल्यो वी 
स्थापना सबसे पहले बगाल न १८८५ में की गई। इसके बाद क्रमश अन्य 
प्रान्तो में भी सरकार ने इस ओर ध्याद दिया। सन १८८२ मे हन्टर बमी- 
शन ने यह सिफारिश की थी कि प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय सस्थाओ के क्षेत्र 


शिल्रा ममस्यायें तथा सवार ड९३ 


में कर दी जाव। नगर में नमरपालिकाएँ राया गरावा म जिला योड इसका प्रच॑न्ध 

करते ह। इन पर निमन्त्र० होता है। पहिले प्रारम्मिक स्झछूछ दो प्रकार के 
होते थे--लोप्रर प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी। छोग्नर प्राइमरी केवल दूसरी 
कक्षा तक होते थे। अपर प्राइमरी चोंयी कक्षा तक होत थे। परन्तु अब 
यह भेद हटा दिया गया हैं। प्रारम्मिक शिक्षा लोकप्रिय न ही सकी। गावा 
में बहुत कम छोग अपने बच्चों को इन स्क्छो में मेजते थे। हमारे विदेशी शासका 
ने प्रारम्मिक शिक्षा के प्रसार पर कम ध्यान दिया। परन्तु अब हमारी सरवार 
इस और अधिक घ्यान दे ग्ही है। घनामाव के कारण इम दिल्ला में 
सफ्लता सीश्नि ही हैँ 


प्रोरम्मिक झ्िशा की व्यवस्था अत्यन्त दोपपूण हे। अब इन दोषा को 
हटान की चेप्टा की जा रही है परन्तु अभी केवल इस दिश्ञा में पहलल्‍्य पर ही उठाया 
गया हूँ । 


उसके दीपा म सवस वडा दोप यह हूँ कि वह अनिवाय नहों हूँ। इसके 
कारण सब वच्चे इस का छाम नही उठा सक्‍त हूँ। अव सरकार ने नंगर- 
पालिकाआ के क्षेत्र में इसको अनिवाय॑ कर दिया है परन्तु जिला बोर्डों के क्षेत्र 
में प्रमी तक अनिवार्य व्यवस्था नहीं हुई हूँ। इन स्वूला में जो शिक्षा दी जाती 
है। वह जीवन से सम्बन्धित नही हु। इसलिये व्यावहारिक जग्रत में वह व्यर्थ है। 
गाँव के बाउको को कृषि या ग्रस्व गृह-उद्योगा की सिक्षा नहीं दी जाती ह। 
इसलिये ऐसी शिक्षा प्राप्त कर बालकों में यह स्वप्भाविक हैँ कि दारीरिक श्रम 
के प्रते घृणा ही जावे। अधिकतर वाल्क अपनी शिक्षा को बिना पूरा किये ही 
दीच में से ही छोड देते हैं। इसका फल यह होता हूँ कि उनके ऊपर व्यय किया 
हुआ घन बेकार चलता जाता हूँ। इस दृष्टि में प्रारम्निक शिक्षा अत्यन्त खर्चीछी 
हैं। सन १९२९ में हारठोग कमेटी ने भी अपनी रिपाट में इस बात की ओर 
ध्यान झार्कपित किया था। जो बालक गाँवों में प्रारम्भिक शिक्षा पूरो कर छेते 
है उनमें स अधिकाँश आधथिक कठिताइयो के कारण आगे नही पढ सकते हैं। इस 
दृष्टि से भी उनकी रिक्षा ग्रयूरी ही रह जाती हूँ ।* प्रारम्भिक शिक्षा में कई दीप 
इस कारण भी हूँ क्याकि इस पर आवश्वकता से,कम व्यय किया जाता है। 
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डेदुड भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


इसका परिणाम यह हूँ कि प्रारम्भिक सकल के शिक्षकों को बेतत बहुत कम 
मिलता हूँ । इससे इसमें योग्य शिक्षकों का अभाव हूँ। ये अध्यापक ठीक प्रकार 
से नही पढाते है और न अपने काम से उन्हे रुचि ही रहती है । ये अध्यापक स्वयं 
ही पूरं शिक्षित नही हैँ, इसलिए उनकी अध्यापन प्रणाली दोषपूर्ण हें। आधनिक 
बज्ञानिक-प्रथा से पढाई अभी प्रारम्भ नही हुई है । शिक्षक स्वय ही इस आधुनिक 
टग से अपरिचित होता है । वाछको को ठीक प्रकार से शिक्षा न देने से उनका 
मानसिक विकास नही होता। उन्हे पढाई में कोई आनन्द नहीं झ्ता। पढना 
भी एक प्रकार का शारीरिक श्रम हो जाता हूँ। इन स्कूलो में बच्चों के मनोविनोद 
की ओर भी ठीक ध्याव नही दिया जाता है। उतके खेल-कूद की स्‌विधाएँ असतोप- 
जनक है। 

परन्तु ग्रब सरकार इन दोनो को दर करने के लिए अग्रसर हुई है। हमारे 
सविधान में कहा गया हूँ कि सरकार १४ वर्ष तक के बालको के लिए शिक्षा का 
प्रबन्ध करेगी । इस दिशा में रूछ काम किया गया हैं। परन्तु अभी पूर्ण रूप 
से इस उद्देश्य की प्राप्ति बहुत दूर हू। प्रारम्भिक स्कूला की सख्या में वृद्धि हुई 
हैँ। सन्‌ १९५३ के अ्रन्त तक देश में इनकी सख्या २,२१,०८९ तथा इनमे विद्या 
छऊयो की सख्या १,९२,९६,८४० थी। रुम्पूर्ण भारत में प्रारम्भिक शिक्षा पर 
वाधिक कुल खर्च ३१ मार्च, १९५३ को ४२ ७ करोड रुपया था। विविध प्रदेशों 
में वहा की सरकार प्रारम्भिक शिक्षा को फंलाने के लिये प्रयत्नशील है तथा उप- 
रोक्‍त दोपो को भी द्वूर करने का भी प्रयास कर रही है। प्रारम्भिक शिक्षा को 
बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों पर चलाने का प्रमत्न किया जा रहा है। इसीलिये ३ पि, 
कताई-बनाई, बढईगीरी चमडे का काम, आदि की भी शिक्षा दी जा रही है। 
इन बेसिक स्कूलों के पास दो एकड भूमि प्रति स्कूल होगी। झ्राशा हूँ कि कुछ 
वर्षों में प्रारम्भिक स्कूछो का स्थान बेसिक स्कूल के छंगे। बेन्द्र के दारा 
प्रदेशों की इस सुधार के लिये आ्रधिक सहायता दी जा रही हैँ। उत्तर प्रदेश में 
१९५७० मे जूनियर बेसिक स्कूछो की सख्या ३१,७११ थी। सन्‌ १९५३ में यह 
सख्या ३३,७३७ हो गई थी। इस शिक्षा में सबसे प्रथम तथा मुख्य आवश्यकता 
यह हूँ कि अधिक व्यय किया जावे। शिक्षको को अच्छा वेतन दिया जाबे तथा इन्हे 
शिक्षक नियुक्त होने के पूर्व भली प्रकार से बालकों को किस अर सावन 
वैज्ञानिक ढग से शिक्षा देनी चाहिये, इसका ज्ञान होना चाहिये। इसलिये शिक्षकी 
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शिक्षा समस्याये तथा सुधार ढ्ष्परू 


के लिये शिक्षण सस्याएँ खूलनी चाहिये। दण्य में निशुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक 
शिक्षा के लिये २८ लाख गध्यापको की आवदयकता हैँ । इस समय देश में इनकी 
नख्या केवल ५,६१,००० ही हैँ । परन्तु इस दिश्या में उन्नति हो रही हैँ। शिक्षका 
की नियुक्ति करते समय इस बात को सर्वथा घ्यान में रखना चाहिये कि वे योग्य 
तथा सच्चरित्र हो। क्योंकि वालको के ऊपर जिस प्रकार का प्रभाव इस समय 
पडेगा वह जन्म भर बना रहेगा। यह नहीं सोचना चाहिये कि प्रारम्भिक 
शिक्षा के लिये योग्य व्यक्ति नही चाहिये। इन स्कूछा मे वालको के खेल-क्द 
तथा मनोविनोद का भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। वालका को यह नही प्रतीव 
होना चाहिये कि पढना कोई भार हूँ। उन्‍्ह पटने के लिये स्वय इच्छुक बनाना 
चाहिये। यह तभी सम्भव हूँ जब कि स्कूछा में आमूलछ सुधार किये जानें। स्कूछा 
में सुधारों का फल यह होगा कि अधिकाधिक बालक इनकी ओर आकपित 
होगे। प्रारम्भिक शिक्षा फंलेगी। इसको पूरी तरह फैलाने के लिये तथा निरक्षरता 
को दूर करने के लिये उम शिक्षा को अनिवार्य तथा निशुल्क कर देना चाहिया। 


माध्यमिक शित्रा --सन्‌ १९२१ के पश्चात्‌ भारत में माध्यमिक लिक्षा 
का प्रसार काफी तेजी से हुआ। नये-वय सकल तया कॉलिज खुले। ग्रामीण क्षेत्रा 
में तथा कस्वों में भी माध्यमिक स्कूल खले। कूछ ता सरकारी थे तथा कुछ 
गर सरकारी। स्त्रिया तथा पिछडे वर्यों की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया। 
इस श्रमति का कारण यह था कि देश में राजन॑ंतिक जागृति के कारण ज्ञान प्राप्त 
करने की इच्छा बढ रही थी। देश में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति दिन पर दिन 
नेंजी से हो रही हूँ। माध्यमिक शिक्षा मिटिल स्कूछों मे, हाई स्कूछा में तथा 
इल्टरमीडिएट क्ॉल्जा में दे जाती है ॥ ये शिक्षा सस्थाएँ दा प्रकार वी हैं. - 
सरकारी तथा गर सरकारी । सरकारी सस्थाआ में सरकार ही शिक्षक नियुक्त 
करती हूँ त्या उनका पूरा व्यय वहन करती हैं । गैर सरकारी सस्थाएँ मी सरकारी 
नियन्त्रण में हैँ। सरकार उन्‍्ह आशिक झ्राथिक सहायता दती हैं। सरकार इन 
शिक्षालया के कानों का निरीक्षण करते हेतु इत्स्पेक्टरस नियुक्त करती है। ये वप 
मे एक दार इन झिक्षाल्यों का निरीक्षण करते हैं। 





माध्यमिक शिक्षाओं के पाठ्यक्रम से अंग्रेजी, हिल्दी या अन्य प्राइशिक भाषा 
इतिहास-भूगोछ, नाग्रिकज्लास्त, गणित, विज्ञान ड्राइग, कॉमर्स तथा कई अन्य 
विषय हैँ। इनमें से कुछ अनिवायें है तथा कुछ वेकत्पिक, जिनको विद्यार्थी अपनी - 
रुचि के अनुसार छाट छेते हैं। 


डर आरतोय सविधान तथा नागरिकता 


विभिन्न प्रदेशों ($(4८$) में इसका संगठन अलग-अलग प्रकार से 
किया गया है। दुछ भश्रदेशा में वी, १०वी तथा इटर कक्षाओं के छिये एक 
बोर्ड स्थापित किया गया हूँ) छठी, सातवी तथा आठवी कक्षाओं का प्रबन्ध 
अलूग सग्रन हारा किया जाता हैं। कुछ प्रदेशों में माध्यमिक शिक्षा विश्व 
विद्यालयों के अधीन है । इन प्रदेशों में इटर की शिक्षा विश्वविद्यालयों के द्वारा 
दी जाती हैं तथा मिडिल सकल तथा हाई स्कूछ के लिये अलग व्यवस्था 
होती हैं। 

माध्यमिक शिक्षा की श्रेणियों का वर्गीकरण भी भिन्न-भिन्न प्रदेशों में 
अलग झ्लग हूँ । कुछ प्रदेशा में पाँचबी से सातदी क्षण तक की शिक्षय माध्यमिक 
शिक्षा वहलाती हैं। इस प्रदेशों में इन्टर शिक्षा का विश्वविद्यालयों द्वारा प्रबन्ध 
किया जाता है। कुछ अव्य प्रदेशा में पाँचवी से ग्यारहवी तक की शिक्षा माध्यमिक 
पज्षिक्षा कहलाती हें। दिल्ली प्रान्त में ऐसा ही किया गया है। वहाँ इन्ठर की 
कक्षा दो भागो में बाँट दी नई है। एक वर्ष हाई स्कूल में जोड दिया गया हैँ। 
तथा एक बंप छी० ए० में इस प्रकार हाई स्कूछ, तथा बी० ए० में तीत-तीन 
व छगेगे' कुछ अन्य प्रदेशों में माध्यमिक शिक्षा से अर्य सातवी से बारहवी 
कक्षाओं तक की शिक्षा से हैं! 


माध्यमिक शिक्षा प्रणाली से भी कई दोष हैँं। इसका सबसे बडा दोय 
यह हूँ कि सब विद्याथिया को एक सी ही शिक्षा दी जाती हैं। उनकी प्रव॒- 
त्तिया तथा शचि का ध्यान नहीं रचखा जाता है। इसका फछ यह होता है कि 
माध्यमिक शिक्षा भ्राष्ति के पश्चात्‌ भी विद्यार्थी का उचित विकास नही हो पाता ! 
माध्यमिक छिक्षा का जो पाठयज्रम हूँ उप्तमें भी कई दोष है। वह व्यावहारिव 
जान नही प्रदान करता हँ। उसका मुख्य उद्देश्य विद्याथियों को विश्वविद्याल्या 
में प्रवेश के लिये न॑प्रार करना है। इसलिये माध्यमिक दिक्षा भी जीवन में 
अधिकाश व्यक्तियों के ल्यि छाभप्रद सिद्ध नहीं होती है। माध्यमिक शिक्षा 
में व्यावसायिक शिक्षा के लिये अभी तक कोई स्थान नहीं है! विद्याथियों व” 
किसी प्रकार के कछा-बौशल या उद्या की शिक्षा नही दी जाती है। इस शिक्षा 
से शारीरिक परिश्रम की ओर घृषा हो जाती है और बाबूगीरी करना ही 
जीवन का लक्ष्य हो जाता हूँ। इससे नेतिक गुणों का भी विकास नही होता हूं। 
शिक्षको को बहुत कम वेवन दिया जाता हैं, इसलिये उबका अपने काम में पूरी 
लरह रुचि न लेना स्वाभाविक हूं। 
माध्यमिक शिक्षा में कई सुवारो की आवश्यकता ह। उपरोक्त दोषो को 
दूर करना चाहिये। इस बात की ओर विद्येष ध्यान देना चाहिये कि इस शिक्षा 


॥ 


शिक्षा समस्‍यायें तथा सुधार डर 


के पश्चात्‌ नवयुवक जीवन में बाबूगीरी के अतिरिवत कुछ अन्य काम भी कर 
सके। इसलिए पाठ्यक्रम केवछ साहित्यिक ही नहीं होना चाहिये। परन्तु व्याव- 
डारिक भी होना चाहिये। औद्योगिक तथा टेकनिकुल शिक्षा को भी पाठ्यक्रम 
में स्थान देना चाहिये तथा आगे चलकर विद्याथियों को अपने जीवन का मारने 
पलद्चित करने में मुविधा हो। शिक्षका को यथेप्ट वेतन मिलना चाहिये और 
इस बात का भ्रवन्ध होना चाहिये कि वें समय-समय पर अपने विषय के सम्बन्ध 
में अपना ज्ञान चढा सके। 


अब माध्यमिक शिक्षा में सुधारा को आर सरकार ध्यान द रही हूँ। दिल्‍ली 
में आठवत्ी कक्षा के बाद विद्यार्थी के अभिवाहक को यह निश्चय करना पडता है 
कि वह विद्यार्थी को ऋणे किस प्रकार की शिक्षा दिलवाना चाहता हैँ। उदा- 
हरणार्थ वह उसे कसी विशेष पेश में भेजना चाहता है या केवल साहित्यिक 
शिक्षा दिलवाना चाहता है। इसके दाद विद्यार्थी को सीन वर्ष तक उस विषया की 
विश्लेप शिक्षा दी जावेगी जो कि भविष्य में उसके काम के लिये उपयुक्त होगी। 





उत्तर प्रदश में भी सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में कई मम 
किए हे! माध्यमिक शिक्षा को दा भागा में बाँटा दिया जायगा-: हाई 
स्कूल, इनमें छठी, सातवी तथा आ्राठवी कक्षाएँ होगी, तथा हायर सेकेन्ड्री स्कूल्स, 
इनमें एवो से छेकर १२त्री कक्षाएँ हागी। इस वर्थ से उत्तर प्रदेशीय शिक्षा 
विभ्गग द्वारा उन जूनियर हाई स्कूलों में जो कि ग्रामीण क्षेत्रा में स्थापित है 
शक नया प्रयोग आरम्भ किया गया हूँ। इन क्षेत्रा के विद्याथियों को कृषि की 
ज्यावहारिक शिक्षा दिए जाने का प्रवन्ध किया जायगा। भ्रत्यक स्कूल का 
१० एकड भूमि दी जावेगी जिसमें विद्यार्थी हि का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर 
से इस वर्ष कक्षा ६ से यह नया पाठ्यकूम लागू होगा। तीन दर्प में कक्षा ८ 
नक के विद्यार्थी इस नए पाठ्यक्रम के अनसार शिक्षा प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश के 
जिक्षा सचालक के इस प्रयोग के सम्बन्ध मे एक स्थरू पर लिखा हैं कि “प्रदेश की 
लऊूगभग पचहतर प्रतिशत से अधिक जनता गाँवों में बसी हैँ और उसका व्यवसाय 
कषि हैँ। भरत ग्रामीण क्षेत्रा की पाठ्याल्गओ तथा विद्याल्या में कृषि की शिक्षा 
देने तथा नवीनतम साधनों एवं श्रणाल्ियों से बच्चो को परिचित कराने का 
प्रथत्त किया जायया। उसी प्रकार नगरो तथा उपयुक्त अन्य स्थाना में स्थान, 
आवश्यकताओं तथा सुविधाओं के अनुसार अन्य उद्योग का वैज्ञानिक तथा 
उत्पादक ढंग पर प्रचलित किए जाने का प्रवन्ध किया जायगा। स्पष्ट हे किइन 
सभी कामो में समाज से छात्रा का घनिष्ठतम सम्पर्क रहेगा ! इससे उनकी आधुनिक 
नगर किप्सा तथा नौकरो-लोछूपता की भावनाओ को अवरोध मिलेगा। इसके 


फा० इर 


ड्श्ट भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


अतिरिक्त सामुदायिक कार्यो के फ्लस्वस्प उनमें श्रम, प्रतिप्ठा, सहकारिता 
सथा समाज्न्सेवा के प्रति आदर उत्पन्न होगा।” हायर स्कल्स में चार प्रकार 
के पाठ्यक्रम होगे और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार इनमे से एक को चुन 
लेग--साहित्यिक, कलात्मक, रचनात्मक तथा वैज्ञानिक। इस सुधार का फ्छ 
यह होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी उसी बात की शिक्षा पावेगा जिसमे उसकी रुचि हूँ। 
अन्य प्रदेशों में भी माध्यमिक शिक्षा को अधिक व्यावहारिक तथा लाभदायक 
बनाने के उद्देश्य से सुधार किए जा रहे है। 


सितम्बर सन १९५२ में डा० ए० एल० मूदालियर की प्रध्यक्षता में 
एक माध्यमिक शिक्षा कमीशन की नियुक्ति गईं। इस कमीशन का उद्देश्य 
माध्यमिक क्षिक्षा के सम्बन्धित प्रशनो की जाच करदा था। उदाहरणा्थ (१) 
माध्यमिक शिक्षा की भारत में वर्षमान स्थिति (२) इसके पुनंसमठन तथा 
सुधार के लिये विशेषत इसके उद्देश्य, संगठन आदि के विधय में, इसका प्रार- 
म्भिक, बेसिक तथा उच्च सिक्षा से सम्वन्ध के विषय में तथा अन्य सम्बस्धित प्रश्तो 
के विषय में, सुझाव रफना। प्रगसस्‍्त १९५२ को इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की। उसकी मुख्य सिफारिशें निम्वरोक्त है। 


(भर) हाई स्कूल शिक्षा के प्रारम्भ के पर्व ४ या ५ वर्ष प्रारम्भिक या वेसिक 
शिक्षा ही चुकी हैं। इसमें भापा, सामाजिक अध्ययन, साधारण विज्ञान, हस्तकछा 
आदि की शिक्षा हो। पराठयपुस्तको के चुनाव के लिये एक उच्चअधिकारी समिति 


ह्दो। 


(ब) शिक्षा माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। इसके अति रिक्त मिटिल सकल में 
राष्ट्रभापा तथ्य एक विदेशों भापा की शिक्षा हो जानी चाहिये। 


(स) प्रारम्भिक अवस्था से ही औद्योगिक शिक्षा को प्रासाहन देने के लिये 
बहुधन्धी विद्यालय खोले जाने चाहिये। 





(ड) संदेन्द्री स्कूछ के शिक्षको तथा स्नातक (तावता8) झिक्षकों 
के प्रशिक्षण के अलग-अलग ग्रेड होने चाहिये। 





घ) हृषि, उद्योग-चन्धा, व्यापार, व्यवसाय, नागरिकता में प्रशिक्षण वी 
प्रगति के लिये केन्द्र (७४८) को चाहिये कि माध्यमिक शिक्षा के लिये बित्त 
का प्रवस्ध करे। 


झिज्ा समस्यायें तथा सुयार डर 


इन मपारिझशा को कार्पान्वित करने के लिये भारत मरकार ने एक योजना 
सेयरर कर सी है। माध्यमिक झिक्षा की मस्य समस्याआ का हल करन वे लिये 
एक यखिल भारतीय समिति की स्थापना का प्रस्ताव हैं। 


विश्वविद्यालव (उन्च शिक्षा) --भारत मे वुड के कझिक्षा सजी पद 
(१८५४ सन्‌) के पद्चात सरकार ने विज्वविद्याल्या की स्थापना की ओर 
ध्यान दिया। सबसे पहल सन्‌ १८०.. में तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, वम्बई 
तथा मद्रास में स्थापित किये गए। इसहे वाद सन १८८२ में पञ्ाव तथा सन 
#८८७ में इलाहाबाद | विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । अन्य विश्वविद्याल्या वी 
स्थापना २०वीं झतारद में हुई 
इस समय देश में कुल ३७ विश्वविद्यालय हैं। उनके नाम नीचे दिए गए 
हा 
आगरा (१९२७), अलोगड (१९०१), इलाहाबाद (१८८७) आआँध्र 
।५०२ ०), अनामलछाई (१९२९), वनारस (१९१६) वडौदा (१९४९) 
विहार (१९०२) बम्बई (१८५७), कलकत्ता (१८५७) दिन्ली (१९२२) 
गौहाटी (१९४८) गोरखपुर (१९०७) गजरान (१९००) जम्म तथा 
काज्मीर (१९४३) जबलपुर (१९०७) चायवपुर (१०५५) कनाटक (१९५० ) 
केरल (१९३७) बुम्लत्र (१००६) लखनऊ (१९२१) मद्राम ((१८५७), 
मराथवाड़ा (१९०८) मंसर (१९१८), नागपुर (१९२५), उसमानिया 
(१००८) पजाय (१९४७) पटना (१९१७) पूना (१९४८) राजस्थान 
(१९४०), स्डकी (१९४९) सरदार उल्लम भाई विद्यापीठ (१९५५), सागर 
(१०८७), एस७ एन० डो० टी० स्त्री विव्वविद्याल्य (१९० १), श्री वेक्टेबबर 
(१९०४) उत्हल (१०४३) विन्वभानती (१९२१), तया विक्म (१९५०) 
इनके श्र ते दिल्ला वा जामिया मसिल्पा (१९२१) तथा पूता का वीमन्स 
चनिवर्मिटी (१९०२) दा और हैँ । 
(१) शिक्षक विश्वविद्यालय (6९8०॥४४४8 एऐग्राश्टाञंध९5) --ये 
स्वय्र शिक्षा का प्रबन्ध करते है तथा अपने पटाए हुए विद्यायिया की परीक्षा 
+ इनके अपने अध्यापक होते हैं। विद्याथिया के छिये इनमें छात्रावास 
नी हाते है। इसलिए इनको रि८5तटएमंश[ एफ पटाओं ०५ भो कहने है 
दहराणार्थ प्रयाग, लखनऊ आदि। 


(९२) परीक्षाव्मक या सम्मेलन (8(स्‍97ं४ एगांरहप्यंए८५) -- 
ये स्वय अध्यापन का अवन्ध नही करते हूँ।इनक अन्तर्मंत्त विभिन्न कॉलिज होते 
है जितमें पढाई होती हूँ। ये विस्वविद्याल्य पाठ्यक्रम निर्धारित करते है, इन 
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काछेजो का निरीक्षण करत हैँ तथा इनमे शिक्षा पाने वाले विद्याथियो की 
परीक्षा लेते हैं। उदाहरणा्थं आगरा विश्वविद्यालय 


(३) शिज्ञा तथा सम्मेलक विश्वविद्यालय --हुछ विश्वविद्यालय ऐसे है 
जो स्वय भी शिक्षा देते हे तया अपने अन्तर्गत कालिजों के विद्याथियों वी परीक्षा 
भी लेते हूँ। उदाहरणार्थ कलकत्ता विश्वविद्यालय | 


विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा देते हैं। साघारणत प्रत्येक विश्वविद्यालय में 
साइन्स, झार्टंस, कामर्स तथा ला ये चार फैक्ल्टियाँ तो अवश्य है। इनके प्रतिरिक्त 
एग्रीकल्चर में डिसन, इज्जीनियरिगम, पूर्वी विद्या, तथा अन्य फैक्टलियाँ भी 
कुछ विश्वविद्यालयी;मे है। इतमे अनुसधान कार्य भी होता हँँ। और वे विश्व- 
विद्यालय इस प्रकार के काम के लिये डाक्टरेट्‌ (झ्राचायें) की_उपाधि प्रदाव 
करते है। 
विश्वविद्यालय का संगठन .---प्रत्येक विश्वविद्यालय की स्थापना एक 
गए०077078007 46 द्वारा की जाती है। झपने आन्तरिक क्षेत्र में विश्व 
विद्यालयों की स्वतत्रता (80(070779) हैं। उन्हे सरकार से अधिक सहायता 
मिलती हूँ। कुछ रुपया वह छडको की फीस, परीक्षा की फोस झादि से एकत्र 
कर से हूँ। भारत में श्रलीगड बनारस तथा दिल्ली के विश्वविद्यालयों को 
केन्द्र से सद्दायता मिलती हूं तथा वे केन्द्रीय नियम के भ्रधीन है। विश्वभारती 
भी इसी प्रकार का विश्ववि ।कूय है। प््य विषदविद्यालय प्रादेशिक सरकारों 
के अधीन हूँ और उन्ही से उन्‍्ह सहायता मिलती हैं । 


प्रत्येक विश्वविद्यालय का. एक कुलपति ((रश्ा०क्षा0) होता हैं। 
केन्द्रीय विश्वविद्यालय के भ्रतिरिकत अन्य विश्वविद्यालय में उस प्रदेश का 
गवर्नर ही उपकुलपति होता हूँ। ऊँसे प्रयाग, आगरा, लखनऊ, विश्वविद्यालयों का 
कुलपति उत्तर प्रदेश का गवरनर हैं। इसके नीचे एक उप-कुलूपति (४०९४- 
(शरध्वा८८॥07) होता है। यही विश्वविद्यालय का वास्तव मे सचालन करता 
है। इसकी सहायता्थ एक समिति ( फजलटा॥ए2 0०ण्रों ) होती 
हो। इसमें सब बातें बहुमत से तय होती हैं। उप-कुलपति इसी के परामर्श के 
अनुसार कार्य करता है। इसके अतिरिक्त एक सभा होती है। जिनको ईुछ 
विश्वविद्यालयों में कोर्ट ((/०॥7स्‍) तथा कुछ में सिनेट([56792) कहते हैं/ 
अत्येक विश्वविद्यालय को इस बात की स्वतत्रता हैं कि वह अपने कार्य को सुचाह 
रूप से चलाने तथा अनुशासन वे लिए श्रध्यापकों की नियुवित और परीक्षाओं 


के सम्बन्ध में नियर बताये । 
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अन्तर विश्वविद्यालय वोह --सैडलर-कमीझन ने इस प्रकार के बोर्ड 
की स्थापना की सिफारिश की थी। सैंडलर कमीशन की स्थापना सन्‌ १९१७ 
में कलकत्ता विश्वविद्यालय कें ऊपर रिपोर्ट करने के लिये हुई थी। परन्तु इसकी 
रिपोर्ट अखिल-मारतीय महत्व की थी। भारतीय विश्वविद्यालय भी इस 
प्रकार के बोर्ड को स्थापना चाहते थे। ताकि शिक्षा के सम्बन्ध में सपोजन 
( ००-०र्तशध07 ) हो सके। सन्‌ १९२४ में शिमला में एक भ्रखिल 
भारतीय विश्वविद्यालय कार्म्फ्ेस हुई तथा ग्रन्तर-विश्वविद्यालय बो्ड की स्थापना 
की गई। सन्‌ १९२५ से इसको प्रतिवर्ष बैठक होती है। इसमें प्रत्यक विरब- 
विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होते हें। इस बैठकों में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित 
विषय पर विचार-विमर्श होता हे। इस बोर्ड के नीचे लिखे कार्य है। 


(१) यह विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच सम्पर्क स्थापित करता है तथा 
उनके कार्यों के बीच सयोजीकरण करता है। 


(२) इससे विह्वविद्यालया को एक दूसरे के काम के बारे में सूचना प्राप्त 
हा सकती हूँ। 


(३) उच्च शिक्षा सम्बन्धित झ्स्तर्राष्ट्रीय सम्मेलना में या ब्रिटिश साख्रा- 
ज्यान्तगंत सम्मेलनो में भाग लेने के लिये भारतीय विश्वविद्यालयो के प्रतिनिधियो 
को नियुक्त करता हूँ। 


(४) विभिन्न घिश्दविद्याल्पो में होने बाली नियुव्तितपों के वास्‍्ते यह एक 
ब्यूरो (छेणा४७&0) का भी काम करता हे २ 


(५) विभिन्न विश्वविद्याल्यो के बीच शिक्षको के झादान प्रदान में सहायता 
पहुँचाता हें । 


उच्च शिक्षा में दोष दथा सुधार के घपाय --भारतीय विद्वान तथा दिचा- 
रकी ने हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली के कई दोषो की आलोचना की हैँ। सबबे- 
प्रथम यह शिक्षा व्यावसायिक जीवन मे अधिक ल्यभत्रद नहीं है। भ्रगर 
माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वल्के बनने की इच्छा होती है। तो उच्च- 
शिक्षा प्राप्व कर छेने पर प्रत्येक नवयुवक जिलाघीश, जज या कोई और अफ्सर 
होना चाहता हूँ । जिस शिक्षा से मनुष्य में सेवा माव, त्याग तथा तपस्या, 
मानव के प्रति प्रेम आदि उदात्त गुणो का जन्म न हो वह व्यर्थ है।अग्रेजी शिक्षा 
का दोप हूँ कि हमारे कुछ झिक्षए-प्राप्त सदयुवक अपने को साधारण व्यक्ति 
से भिन्न समझते हैं। उस अकार इस शिक्षित ध्यक्रित तथा जनता के बीच एक 
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बडी खाई बन गई हँ। हमारा शिक्षित वर्ग सकी्ण मनोवृत्ति बाला है। यह 
सब शिक्षा का ही दोप हूँ। इस शिक्षा कर माध्यम असी तर अग्रेजी हूँ यद्यपि 
कुछ विश्वविद्याल्यो ने हिन्दी को ऐच्छिक माध्यम मान लिया हैं। इसका फल यह 
होता हैँ कि हमारे विद्याथियो का श्रधिक समय तो इस विदेशी भाषा को सीखने 
भें लूग जाता ह। और थन्य विपयो पर वे पूरा ध्यान नही दे सकते हूँ। इस 
शिक्षा में विद्याथियों के नेतिक चरित्र के बिकास पर ध्यान नही दिया जाता हैं। 
इस शिक्षा झा उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करना रह जाता है। विद्यार्यी 
व भर केवल परीक्षा की ही सोचते हैं। और ब्याकि थोडा बहुत पटकर 
साधारणत पास हो ही जातहैँ इसलिए अधिकतर विद्यार्थी वर्ष मे अरधिकाश समय 
व्यर्थ नप्ठ करते है । इसमे कोई सन्देह नहीं है कि अधिकतर विद्यार्थी जो उच्च 
शिक्षा प्राप्त करन आते हैँ केवल इसलिए झ्राते है क्योंकि उनको कोई उपयक्त 
नौकरी नही मिल पाती हूँ | देश में बेकारी वे कारण विश्व॒ब्द्यालयों मे प्रतिवर्ष 
विद्याथिया की मसख्या बढ़ रही है। विश्वविद्यालय में औद्योगिक तथा ठेकनिकल 
शिक्षा का अभाव हूँ ॥ सेंडडर कमीशन ने ३३ वर्ष पूर्व इस बात पर जोर दिया 
था कि विश्वविद्यालया में इस प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध हा।' बनारस, 
अलीयढ तथा कुछ अन्य विश्वविद्याल्या में इस प्रकार की शिक्षा का प्रवत्ध 
है। परन्तु श्रन्य विश्वविद्यालय आर्थिक्त कारणों से इस दिशा मे विशेष कार्म 
नही कर पाये है। 

इधर कुछ वर्षो से विश्वविद्यालणय की शिक्षा का स्तर ग्रिर रहा हैँ 
संघीम छाक सेंदा आयोग ने इन सस्थाआ कय ध्यान श्रार्फधित किया था। 
परन्तु अभी सुधार की चष्टा नहीं की गई है । इसका कारण यह हूँ कि विश्व- 
विद्यालयों के अन्दर समितियों के सदस्य आपस वी दलवबन्दी में इतना अधिक 
उलझे रहते हैँ तथा अपने स्वार्थों हित को पूरा करते मे इतना अधिक सलूग्त 
रहते है कि उन्हे भ्न्य बातो के लिए समय का अ्रभाव हो जाता है। जहाँ पर वौद्धिक 
योग्यता तथा ते तिक-चरिन वेवल इन्ही दो योग्यताओ को ध्यान में रख नियूक्तितयाँ 
आदि होनी चाहिये वहाँ पर यह देंखा जाता हैं कि इन योग्यताओ का कोई मूल्य 
नही ओर भ्रघ्यापका की नियक्ित में इस वात वा अधिक ध्यान रखा जाता ई 
कि वे किसके भाई-भतीजे हैँ। 
0 मय 
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अगर हर्म अपती उच्च शिक्षा का स्तर ऊँचा करना हैँ तथा इस य्यक्षि 
और देश के लिये छामदायक बनाना है तो इसमे श्योघानिशीघत्र सुधार करने 
चाहिये। इसलिए झछिक्षा अंग्रेजी माध्यम द्वारा नदी जाकर हिन्दी अथवा 
प्रादेशिक नापा ढारा दी जाय। विस्वविद्यालया में अनसघान तथा ज्ञाप बाय का 
महत्व दिया नाना चाहिय। शिक्षक की नियक्षित याग्यता के ऊपर हानी चाहिये 
न कि उनती जाति या चत्त पर। विस्वविद्याल्या को अपने यहा की भीड कन 
करने के 7य एम० ए० तथा झोप-काय के ल्यि आये विद्याथिया तक ही 
अपने का मीमित रखना चाहिये! एम० ए० से निम्न कधाएँ विम्वविद्यालया 
से सम्बत्यित काटेजा मे हानी चाहिये। व्यावसायिक हिक्षा की आर अधिझ 
धान दे ना चाहिये। विद्या्रिप्रा में अनग्नासनहीतता की समस्या पर भी गम्भी 
रतापूर्वक विचार करना चाहिये। अनयासनहीनता स तान्पय केवल यह नहीं 
लेना चालियि जैसा कि साधारणत शिक्षा अधिकारिया क द्वारा क्या जाता है 
कि विद्याथिया में उन राजनीतिक दला का भी प्रभाव हैं जो काग्रेल के विरापी 
है। परन्त मख्यत सतिक पर की बार ध्यान देना चआहिये। यह झत्यन्त ही खद 
क्या विषय हूँ कि कालिजा ठथा विज्वविद्यास्था में महिला छात्रा क प्रति विद्याथिया 
का 'जवहार उदडतापुण तथा कुछ मात्रा तक अस्लील्तापण हैँ। प्स दशा मे 
शिक्षा अधिकारिया को पूण ध्यान देता चाहिये जिस देस़ का गझ्ाइश था कि 
स्त्रियाँ दवियाँ है वहाँ के विद्याथिया को एसा व्यवहार झाभा नहीं देता । यह सत्य 
ईपक्राक्षत विद्यार्थी सम्ध तथा सुसइत है 

-उपिस्वनियाजन आयोग (एग़ाध्टछा५ (णा!।ंां5आं०) ) -- 
भारत सरकार ने विश्वविद्याल्या म सवार के उदट॒ब्य स एच झायाग नवम्बर, 
सन्‌ १९४८ से सियकत किया था। इसक अय्यक्ष सर सवपलली राधाहृष्णन थे। 
इसके ग्रय सदस्य भारत तथा विदक्ला के प्रमस सिला विश्वपञ्ञ थे। इस आायाग 
ने सव विज्वविद्याल्या तथ्य कई प्रमख कालिया का निरीक्षण करने के 
पुइचात्‌ अपनी रिपराट सन (९४९ मे सरकार का दी। इस रिपाट की अधिकतर 
मसिफारिशा का २३ अप्रेल हनन १९०० की बेठकम (एलातधाय 80एश509ए 


मार प्रण्ाशचच(<६ पापा जाट. छ ०१ वक्‍णा लि बट लीवटाशा: 
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]_ विद्याथिया में अनशासनहीनदा के ल्यि दखिये---' विद्या्थिया में अनतु- 
डासनहीनता लाघक श्री हुमायू कयीरा 


प्ण्ड सारतीय सविधाद तथा नागरिकता 


छ0शा0त ने मान लिया था। आशा हैँ भविष्य में सरकार इत सिफारिशों को 
लाग करेगी। देश में कुछ छोगो ने कमीशन की रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों की 
आलोचना की। प्रयाग लखनऊ तथा विश्वविद्यालय के कई अध्यापको ने 
इन रिपोर्टों को असन्तोषजनक बतलाया। इसमें निम्नलिखित भुख्य सिफारिश 
थी -- 

(१) इष्टरमीडिएट कक्षा हटा दी जावे। हायर सेकेन्ड्री कोर्स तथा बी० 
ए० कोसे दीन-तीन वर्ष के हो! 

(२) प्रत्येक छात्र को हिन्दी का अध्ययन कराया जाय। परन्तु जब तक 
हिन्दी में प्रमाणित पुस्तका का अभाव हे तब तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 
ही रहे। 

हर ३) विश्वविद्यालय मे केवल वे ही भर्ती किए जायें जिनको इस प्रकार 
को शिक्षय से लगभ होगा। क्षय विद्यार्थी औद्योगिक तथा व्यावसायिक कालेजा 
भे भर्ती हो। विश्वविद्यालय में तभी विद्याथियो को भर्ती किया जाय जब कि 
वे इसके प्रुव १२ वर्ष की शिक्षा समाप्त कर चुके हो। 

(४) शिक्षक तथा विद्याथियों के बीच सम्पर्क बढाने के लिये ट्यूटोरियल 
(7ए।०79)) कक्षाएँ हो। 

(५) विश्वविद्यालयों में छुट्टियों की सख्या कम कर दी जाबे। 

_ _ (६) किसी विषय के ऊपर किसी विशेष पुस्तक के ग्राधार पर पढाई 
के स्थान मे शिक्षक विद्याधियो को उस विषय पर अधिकाशिक पुस्तकें पढने को 
उत्साहित करे। 

(७) ग्राम विश्वविद्यालयों की स्थापना की जावे ताकि उनमें शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी ग्रांवा के जीवन में भाग ले सकें। यही उन्हे कृषि, 
आमसुधार झादि विषयो से सम्बन्धित बातो की शिक्षा दी जाबेगी। 

(८) अध्यापको के वेतन में वृद्धि की जाबे। 

(९) इन विपयो पर अधिक ध्यान दिया जाय--कृपि, व्यवसाय, शिक्षा, 
इजीनिर्यारण और औद्योगिक विज्ञान, विधि झरत्र तथा चिक्त्सा शास्त्र 

(१०) सरकारी सेवाओ के लि विदवदिद्याल्य की डिग्री आवद्णक 
न समझी जाय। 


शिक्षा समस्याय तथा सुधार पुण्प्‌ः 


डेकनिक्ल तथा औद्योगिक शिक्षा --इस प्रकार की शिक्षा का राष्ट्र 
के जीवन में विशेष महत्व होता हैँ। पहले लिखा जा चुका हैँ कि सैंडलरः 
कमीशन ने इस प्रकार की शिक्षा की ओर ध्यान देने पर जोर दिया था। परन्तु 
देश में इस प्रकार की शिक्षा देने वाली सस्थाओ को अत्यन्त कमी हैं। यह बहा 
जाता हूँ कि हमारी ओद्योगिक अवनति का एक प्रमुख कारण टेकनिकक 
तथा व्यावसायिक स्कूछो की कमी हैँ। सन्‌ १९४७-४८ मे देश में निम्नलिखित 
सकल तथा काल्जि थे जिनमें पेशे सम्बन्धी तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध 
था।' 





स्क्ल [__कालिज 





इन्जीनिर्यारग तथा प्‌१७ २९ 
टेकनौलोजी 

मडिसन तया वैंटेरिनरी इ९ डप्‌ 
कृषि तथा वन 

शम्बन्धी ड१्‌ क्र 
कानून -- २० 
शिक्षण सस्थाएं छ्श्५ ७१ 
क्ममसे ड११ जर 


ऊपर दिए हुए रेखाचित्र स यह स्प॒प्ट होगा कि भारत जैस द्श में इसः 
अ्रकार के शिक्षाल्यों की कितनी कमी है! इसका कारण यह हैं कि विदेशी 
आमन ने इस प्रकार की शिक्षा का विशेष प्रात्साहन नही दिया। परन्तु अब इस 
प्रकार की स्षिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा हैं। आशा हैं भविष्य में 
इस ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा। 


हमारे देश में औद्योगिक तथा टेक्निकल शिक्षा का विकास करने के लिये 
सन १९३६ मे एक कमेटी की स्थापना की गई थी। इस कमेटी ने अपनी सिफा- 
रिश्लो में यह कहा कि देश में कुछ जूनियर तथा सीनियर वोकेशनल स्कूल्स खोले 
जाय नथा प्रत्येक प्रान्त में प्रातीय सरकार को पराम्ञ देने के ल्यि एक परामशें- 
दात्नी समिति नियुवत की जाय। सन्‌ १९४१ में इस कमेटी की सिफारिशों के 
अनुभार दिल्‍ली में एक पोलीटेकनिक की स्थापना हुई। 





_ )- ये आक्डे छग्रतण्ञध्या शंट्था छण्णी: 955, 9 36 से लिये भ 
हे 


अ्‌ण्र भारतीय संविधान तथा नागरिकता 


युद्ध काल में टेकनिकल शिक्षा में सुझाव रखने वे छिय्रे एक समिति नियुक्त 
की गई थी। इसके अध्यक्ष श्री सा्जन्ट थें। इस समिति के नीचे छिखें तीन 
प्रकार के टे कनिकलछ स्कूल खोलने की राय दी -- 


(१) जूनियर ठंकनिकछ या ट्रेड स्कल--इसमे वे विद्यार्थी भर्ती हागे 
जिन्हाने १४ वर्ष की उम्र के लग्रभग सीनियर बेसिक स्फूछ पास किया हो 
इनका पाठ्यक्रम दो वर्ष क होगा। 


_. (२) टकनिकल हाई स्कल--इनका प्राठयक्र्म ६ वर्षों का होगा। 
इसमें वे भर्ती हागे जिन्हाने १५ वर्ष की उम्र के लगभग जूनियर बेसिक स्क्छ 
पास किया हो। 

(३) सीनियर टेकनिकल इन्स्टीट्यूजन--दो तीन वर्ष के पाठ्यक्रम के 
बाद डिप्लोमा प्रदान करगे। ये उत लछोगो के छिये हागे जो कि नौकरी पेशे 
में हो परन्तु इत प्रकार वी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हा। ये पार्द टाइम 
(9४ (06) सफल हगगें। 

सरकार अब इस प्रकार की शिक्षा का फैलाने के लिये कार्य कर रही है। 
बिना इसके देश के औद्योगीकरण में बडी कठिनाइयो का सामना करना पडेगा। 

सन्‌ १९५० में औद्योगिक शिक्षा के लिये असिल भारतीय समिति (/॥7] 
वग्रतां8 (0ाला (07 प्लाप्रात्ब ४८800) की स्थापना,भारत 
सरकार द्वारा की गई। इसका कार्य सरकार. उच्च प्रौद्योगिक शिक्षा के 
सम्बन्ध में परामर्श देना है। 


सरकार हारा चार औद्योगिक शिक्षालया की स्थापना की जायगी। इनमें 
से तीब प्ड़गपुर, कानपुर तथा वम्बई मे स्थापित हो चुके है। चौथे की स्थापना 
मद्रास में को जायगी १ 

क्ेल्रीय मत्रिमडल में वैज्ञानिक-शोब तथा औद्योगिक शिक्षा का एक 
विभाग हैँ जो कि एव मत्री के अधीन है। 


अन्य संस्थाएँ --देश में कुछ अन्य झिक्षा नस्थाएँभी है। इनमें से ठुछ 
राष्ट्रीय जागृत्ति था धार्मिक जागृति के फ्ल है--जँसे गुरुकुछ (हरहार), मह्ि 
विश्वविद्यालय (दम्बई), जामिया मिलिया (दिल्दी), दारगुरूस (दबवन्द) 
महिला विद्यापीठ (प्रयाग), हिन्दी विश्वविद्यालय (प्रयाग)। इसमें से ग्रत्यर्क 
का अपना पप्ठयतम है। पहले झातिनिकेतन भी इसी कोहि में था, परन्ध 


ज्लिक्षा समस्याएँ तथा सुधार ५०७ 


देश में बुछ अग्रेजी या अमेरिकन मिदान के भी स्केल है। इनेसे ररप्त 
अप्रेजी शिक्षा दी जाती हूँ । देहरादन में नया नेनीताल में अंग्रेजी पॉलक 
स्कलछो की तरह के स्कूल खले है परस्तु ये उनो व्यक्तिया के बच्चा व लिये 
ही हैँ । हुछ बच्चो के सकल मॉप्टेसेरी दग से शिक्षा दते हं। आजकल यह प्रथा 
बहुत प्रचलित हो रही है । 

हमारी शिक्षा की समस्याएँ--इन समूस्याओ में मुख्यत त्तीन है-- 
(१) तन शिक्षा (+२) म्त्री शिक्षा (3) सह-शिष्षा। प्रत्येक का सक्षिप्त 
वर्णन किया नायया। 








(१) जन शिक्षा --१“० वर्षों के विदेशी झानन वाल में हमारे दह्म 
भें आघ निक शिक्षा का बुछ विक्राम ता हुआ परन्तु दनसख्या दा अधिझ्ायया 
भाग अशिक्षित ही रह गया। हमारी देश मों ससार के अन्य समय देझशा की 
अपक्षा ग्रशिक्षिता बी सस्या सबस अधिक हं ? अश्िक्षा के सामाजिक, 
सास्द्ृतिक, आशिक दष्परिणामा को वतलाया जा चका है? इसलिये यह 
आवश्यक हूँ किदेश स निरक्षरता को दर क्या जाव । यह ग्रमम्भव नहीं हैँ! लस 
ने ७० वर्षो के झन्दर अपने यहा स अशिक्षा का समूल नप्ट कर दिया। झआउनिक 
चीन भी इस दिया में तेजी स प्रगति कर रटा है। हमारी सरकार ने भी इस 
दिल्ला में कदम उठाया ह्‌ । स्थान-स्थात पर नए प्रारम्भिक सकल तथा रात्रि 
पाठ्यालाआ की स्थापना को गई हूँ | लखा ठथा भाषणा द्वारा जनता का 
शिक्षित करन का प्रयत्न क्या जा रहा है। 


जन शिक्षा के सम्वन्ध में दा यॉजेनाआ का सल्षिस्त विवरण झआावब्यक 
अतीत ह्वोता है--णशर्थी जी की वर्ना योजता नत्रा सार्जेन्ट याजना। 


(अ) वर्धा योजना --माच १०३८ में टा० जाकिर हसेन की झ्राउक्षता 
में वर्या में एक कमेटी वी स्थापना हुई थी। उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसी 
की मिफारिय्या को ४0708 5टोाकश्ा6 67 8450९ एतप८क४०ा 
जाता हूँ । यह निस्मदेह भारत की अशिक्षा को दर करने की सबसे वड़ो याजना 
है। इस अर्थ म॑ यह एक ज्ञान्तिकारी योजना हे। सर्वप्रथम गायी जी ने सन्‌ 
१९३७ में अपने एक लेख में इस णोजना का रेखा चित्र रखा था। इसमें 
चार मुख्य वातें हूँ -- 


(क) यह याजना मुख्यत गाबों के लिये हूँ, क्याकि याँतो में 


शहरो से अधिक हे । परन्तु यहनगरा में भी लाग्‌ हो सकती हे। इसका उद्देश्य 
सब बच्चा के ल्यि अनिवार्य नया नि यगुल्क झिल्ता का प्रदनन्‍्य करनः हैं। 





प्ण्ट आरतीय सविधान तथा नागरिकता 


५ [ख) यह केवल प्रारम्मिक शिक्षा की योजना हैं। इसका पाठयक्रम सात 
वर्ष का है । 
इसका उद्दइ्य साधारण शिक्षा के साथ साथ बिसी प्रकार की दस्तकारी 
सिखाना भी हूँ ।॥ यह दस्तकारी ही बालक के मानसिक विकास का मुख्य साधन 
बताई जायगी। 


(से) इस शिक्षा के द्वारा जनता के ऊपर कोई नया कर नही छादा जायगा 
बयाकि यह शिक्षा दस्तुत आम निर्भर होगी। क्योकि यह विचार था कि इन 
शिक्षा सस्थाओ म॑ जो माल बच्चों द्वारा तैयार होगा उसकी बिक्री से पर्याप्त 
आमदनी ही जावेगी। 


(घ) टन हे शिक्षा भातृ भाषा के माध्यम द्वारा दी जायगी। इसमें बच्चा को 
शिक्षित होने में सहूलियत होगी। 


वर्धा शिक्षा योजना कम खर्च मे भारत से निरक्षरता को दूर करना चाहती 
हूँ । इसके साथ ही साथ वह शिक्षा देना चाहती है जो कि जीवन में बालकों 
के लिये लाभप्रद तथा उपयोगी होगी। इसका यह उद्देश्य था कि गाँवों से 
बहुतेरे निवासी नगरा को झा रहे हैँ उसे रोका जाय । इस योजना के प्रवत्तंका 
का ठीक ही विचार था कि श्रभी तक जंसी अवस्था है उसमें भारत का उद्धार 
तव तक सम्भव नहीं है ज्व तक कि गाँवो की दर्या में सघार न हो। 


(ब) सार्ज एंट योजना --वर्षा योजना केवल प्रारम्भिक शिक्षा की 
योज्ना थी परन्तु सार्जेप्ट योजना माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की मी योजना 
हैँ | सरकार ने एक कमेटी यू द्वात्तर भारत मे शिक्षा विकास की योजना श्ररतुत 
करने की मियुवत वी थी। इसकी स्पोर्ट सन्‌ १९४४ में "वाशित हुई | ईस 
कमेटी के ग्रध्यक्ष सर जौन सार्जेप्ट थे इसल्यि यह सा्जेप्ट योजना वहूलाई 
सक्षेप में इस योजना क॑ अनुसार --- रे 

(झ) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्व नसेरी स्कलो में छोटे छोटे बच्चा को शिक्षा 
होगी। यह तिछृत्क हीोगी। परूतु अनिवर्य ल्ही हू गी। इसको पूर्व प्रारम्भिक 
झ्लिक्षा कहा गया हैं। इसमे २ से ६ वर्ष की अवस्था के बच्चे हांगे। 

(व) प्रारम्भिक शिक्षा निशुत्क तथा भ्न्विरय 8 । इसमें दो रे 
होगे--जनियर थे सिक शिक्षा दथा सीनियर बेसिक हिक्षा। पहले में ६ र 

११ वर्ष तथा दूसरे में ११ से १४ वर्ष की उम्र के बच्चे (वाल्क त्था बाहिकाएँ) 
हागे। इस श्रेणी में साधारण ज्ञान के अतिरिवत कोई एक उद्योग कीभी हि 


| 


शिक्षा समस्यार्य तथा सुवार प्‌९९ 


दी जावेगी। इसमें से केवल वे ही विद्यार्थी आगे पढने जा सर्कग जो कि उच्च 
वशिक्षा के योग्य समझे जायेंगे 


(सं) प्रारम्भिक-शिक्षा के दाद हाई स्कूल को शिक्षा हागीं। इसका पाठ्यक्रम 

वर्ष ब्य हामा। ११ वर्ष से १७ वर्षों तक! जो विद्यार्थी जूनियर बेसिक पास 

करने के बाद योग्य समझे जायेंगे वे हाई स्कूल में भेज दिये जायेंगे। शेष सीवि- 

यर बोसक करेंगे , हाई स्कूल दा प्रकार के होगं--एक 8०४0०४॥0 और दूसरे 

46070 पहला विश्वविद्यालया के लिये विद्याथिया की तैयार करेगा 
और दूसरा किसी पेशे के लिए। 


(द) विश्वविद्याउथों में केवठ योग्य विद्यार्थी ही भर्ती किये जानेगे। 
जरीब तथा योग्य विद्यार्थियों का अधिक यहायता दी जावेगी ताकि वे अपना 
अध्ययन पूरा कर सकें। केवल इसी श्रकार शिक्षा का स्तर ऊँचा हो सकता 
हैं। 

(ड) इस योजना में इन बातो के ग्रतिरिक्‍्त व्यापारिक तथा ब्यवसायिक 
झिक्षा, प्रौद शिक्षा आदि के ऊपर जी सुझाव थे । 


इस घोजना के कई सुझावा को अन्तर-विश्वविद्याक्म बोर्ड दारा मान 
ईलणा गया हूँ । सार्जण्ट योजना तथा बर्षा योजना दोना ही हमारे देश से 
निरक्षरता को दूर करने चाहने है। वर्धा योजना वहुत कम खर्चीली हँ। 
सार्जेण्ट योजना केवल प्रारम्भिक शिक्षा की ही योजना नहीं हूँ। इस शत्र 
अधिक ब्यापक हूँ । 


(२) स्त्री-शिक्षा --जैसे पहले लिखा जा चुका हैं प्राचीन भारत में 
स्त्ी-शिक्षा वी ओर यर्थ प्ट घ्यान दिया जाता था जौर कई दिदुरपियाँ उस समय 
हुईं जिनका दाम आज तक हम नही भूल हैँ, परन्तु कमस स्ती-शिक्षा घटती 
चली गई और बदाद को तो केबल प्रारम्भिक शिक्षा ही उनको साधारणत 
प्राप्त थी। मध्यकाल में देश में पर्दा प्रथा का बहुत अधिक प्रचलन हो गया 
था। और इस कारण न्त्रियो का क्षेत्र केवल घर ही रह गया था। ऐसी दक्षा में 
यह स्वाभाविक था कि उनकी शिक्षा की ओर उचित घ्याव न दिया जावे। 
काहान्तर पें स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार बिल्कुल ही नहीं रहा। परन्तु आउनिक 
काछ में पुन इस वात को सब विचारवान व्यक्ति समझने छूगय गए हैं कि 
बिना स्त्रियों को शिक्षित बनाये हमारे देश का उत्वान झसम्भव हैं। अधिक्षित 
बारी अपने बाछू-वच्चो का टीक प्रकार पालन नही कर सकती हैं। यह समाव 
करी वया सेवा करेद्ी। सर्वप्रथम ब्रह्मानयमाज, आर्यममाज तथा ईसाई मिशनरिया 


५१० भारतीय संवियाव तया नागरिकता 


ने स्त्री-शिक्षा तरी ओर ध्यान दिया। रूरकार ने इस दिश्या में बहत वाद को 
कदम उठाया। २०बी झताब्दी मे स्त्री-शिक्षा ने पहले की अपेक्षा काफी उन्नति 
की है। नगरपालिकाओं तथा जिला बोड्डों ने स्त्रियों के प्रारम्भिक शिक्षा की 
व्यवस्था की है। उठकी माध्यमिक शिक्षा के लिये भी देश मे शिक्षाल्य है। 
वे विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। बम्बई मे एक स्‍त्री 
विश्वविद्यलय भी हैं। वे डाकटरी, कानून तथा इज्जीनियरिग की रिक्षा की 
ओर भी बढ रही है । परन्तु इतना सब होते हुए भी हमारे देज्य में केवल ३५% 
स्त्रियाँ शिक्षित है । यह गत्यन्त लज्जा को बात हैं कि हमारे समाज का झाधा 
हिस्सा पूर्ण रूप से अज्ञान में डूबा है। जो कुछ स्विया की शिक्षा का प्रचार 
हुआ हूँ वह भी अधिकतर नग्रों तक ही सौसित हूँ। इस बात की प्रत्यन्त 
आवश्यकता हूँ कि शीघ्रातिश्रीक्र स्तियो के लिये प्रारम्भिक शिक्षा निशुल्क 
तथा अनिवाय हो जाय। 


(३) सह शिक्षा स्‍त्री शिक्षा के सम्बन्ध में ही सह-शिक्षा बा भी 
प्रझन उठता हैं। सन्‌ १९३४ में अन्तरविश्वविद्यालय बोर्ड ने इस प्रश्न पर 
विचार किया था कि रूकूला में सह-शिक्षा हो या नहीं। देश मे काफी छोग 
इसके पक्ष में हैं। परन्तु बहुमत इसके विर्द्ध लगता है। सह-शिक्षा का प्रश्न, 
विश्वविद्यालयों या अन्य उच्च शिक्षा के केन्द्रों में नहीं उठता है। वहा वो 
सह-शिक्षा होगी ही। यह प्रश्न बहुत छोटी अवस्था के बालक-बालिकाआ के 
लिए भी नही उठता हैँ। यह दोनों के बीच वी अवस्था से सम्बन्ध रखता है। 
यह वह अवस्था हँ जब हमारे चरित्र का निर्माण होता है तथा हमारी षुद्ध 
का विकास होता हैं।? 

बुछ विद्वानों का कहना हैँ कि सह-शिक्षा के कई छाभ है। उतके अनुप्तार 
वाल्क तथा बालिकाएं एक टूसरे से स्वतश्नतापूर्वक मिलकर एक दूसरों को भली- 
भाँति समझने छगते है और यह उनके भविष्य-जीवन के छिये ग्रत्यन्त लाभप्रद 
होगा। सह-शिक्षा का एक गुण यह भी वतछाया जाता है कि वे एक दुसरे के 
मणो को ग्रहण कर लेगे। इससे उसका व्यक्तित्व और भ्रधिक विकसित होगा। 
कुछ लोगो के अनुसार सह-शिक्षा से एक लाभ यह भी है कि बालक वक्षा में 
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लिक्षा ममम्या तथा सुधार घ्श्३ 

कक प्रकार बैठते है औौर वदतमीजी करने को हिम्मन नहीं करते है। परन्तु 

सह-शिक्षा के विरोधिया का कहना हुँ कि यह अत्यन्त हानिकारक है। इससे 

शिक्षा सस्थाआ का वातावरण दुपित हो जाता है। स्त्रिया तथा पुम्पय के क्षेत्र 

अलग-अलग है, इसलिए उनकी शिक्षा भी अल्ग-अछणग प्रकार व्ये हानी चाहिए 

तथा उनमे अलग-अलग प्रकार के गणा का विकास भी हाना चाहिये। इनकी 
राय में सह-शिक्षा से भारतीय नारी को कोई छाम नहीं होगा। 





ऊपर सक्षप सें हमने भारत की शिक्षा से सम्वन्वित बिविब समस्याजा का 
बणन क्या हूँ। एक बात स्पष्ट है, वह यह कि भारत में शिक्षा के प्रभार वी 
अत्यन्त आवश्यकता हैं। इसके बिना हमारी उन्नति असम्भव हैं। 


अश्न 


६१) भारत मे थिक्षा की मह्य समस्याएँ व्या है? 
(२) उत्तर प्रदेश में १९४७ स लेकर अब तक शिक्षा मेजा उन्नति 
हुई है उसका सक्षेप में वशन कीजिये। (ब्‌०्पी० १९५५) 
) भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्‍या दाप हैं * झ्राप उसमे 
कौन-कौन सुधार बरेगे। (य० पी० १९५५) 


अध्याय २५ 


आरव और संयुक्त राष्ट्र संघ 


अत्यन्त प्राचीन काल से विभिन्न राज्यो के बीच में किसी न किसी प्रकार 
के सम्बन्ध रहे है। इत राज्यों ने कई अवसरो पर इस बात का प्रयत्न किया कि 
उनके बीच के सम्बन्ध मेत्रीपूर्ण बने रहे और वे अपने आपसी झगड़े का शन्तिपूर्ण 
ढंग से निपटारा कर दे। सम्यता के विकास के साथ-साथ यह भावना भी 
बढत्ती गई। प्राचीन यूनान में इस प्रकार के सघ थे। मध्यकाल में सब ईसाई 
यूरोपीय दल्गो में यह भावना थी कि वे सब एक ही धर्म के अनुयायी होने के कारण 
एक ही वृहेद्‌ समाज के सदस्य है। आधुनिक कार में १५वीं तथा १६वीं 
शतान्दियों में राष्ट्रो ने एक दूसरे के विरुद्ध युद्धो में भ्रत्यत ही पाशिवकतापूर्ण 
व्यवहार किया । परन्तु सन्‌ १६४८ के बाद यह भावना उत्पन्न हों गई थी कि सव 
मूरोपीय राष्ट्र एक परिवार के सदस्य है ॥ इस काल में कई विद्यातो मे इस बात पर 
जोर दिया। इनमें से मुख्य नाम ये है --फ्रास के राजा हेनरी चतुर्थ का मंत्री 
सली ($0]]9), आबे सा पियर, र्सो, कान्ट, तथा बेन्थम। १९ वी शताह्दी 
में नेपोलियन की हार के वाद यरोप के बडे देश्गे ने एक सन्धि (नवम्बर १८१५) 
द्वारा यह तय किया था कि प्रति वर्ष उनकी एक बैठक होगी जिसमे दे विभिन्न सम- 
स्याओं को सुलझा लेंगे। इसको (१070९: 0 &एा0०7०७8 कहते हैं। परन्तु 
यह व्यवस्था अधिक दिनो तक नहीं चली । संत १८९९ तथा १९०७ में दो कॉन्फ्रेस 
हुई जिनको हेग कॉन्फ्रेंस कहते है। ये भी अधिक सफ्ल नहीं रही। सन १९१४- 
१९१८ के प्रथम महायद्ध के पक््चातू यह विचार बढा कि एक अर्न्तराष्ट्रीय संगठन 
को स्थापना होनी चाहिये। इस सगठन को राष्ट्रसघ ([,28878 0 7४४०5) 
कहते हूँ । इस सघ का उद्देदय ससार में शाँति को बनाये रखना था। इसल्ए 
इसको यह अधिवार दिया गया था कि अगर किन्ही राज्यों के मध्य कीई ऐसा 
विवाद उठ खडा हो जिससे कि सस्तार की शाँति को भय हो दो राष्ट्र-सघ दोगा 
दलों को दाँतिपूर्ण ढग से उस विवाद को तय करने को कह सकता था और अपवे 
सझाव दे सकता था। इसके सदस्यो के लिए तो मह आवश्यक था कि वे अपने 


सब विवाद शान्तिपूर्ण टग से तय करें। 


भारत और सयुक्त साट्रमप 5१३ 


आप्ट्र सघ का दपपर जिनेदाा मे था। इसके मुस्य जय बें--प्ना, कौसिठ 
सविवालय, अन्तर्राष्ट्रीय स्यायालूप, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ तथा कई समि- 
जिया। राष्ट्रमघ से जैसी आशा थी वह पूर्ण नही हुई इसके सदृस्या ने झपने 
स्वरार्थों के सम्मुख ससार की द्ान्ति तया सरक्षा की परवाह नहीं वी। जब जमनी 
ने वर्साई सन्धि की उपेक्षा की, या इटली ते अदीसीनिया को हडप छिया, जब 
लापान ने चीन पर आक्रमण किया तब राष्ट्रमच कुछ न कर सक्रा। इससे यह 
स्पष्ट हो गया कि वड़ राष्ट्र राष्ट्रवध को उपेक्षा कर रहे है। इसी का यह फल 
हुआ कि राष्ट्रमच द्वितीय महायुद्व को नही रोक सका। 


भारत भी राष्ट्र सघ का सदस्य या। तब मारत परतत देश था परन्चु 
क्पौकि इसने वार्साई की सन्धि पर हस्वाक्षर किये »े इसलिए इसको राष्ट्रसघ 
की सद्गस्थता प्राप्त हो गई थी। परन्तु भारत के प्रतिनिधि अग्रेज सरकार 
द्वारा छाटे जाते थे अ्रतएव वे इग्रलैड के हित॑पी थे न कि भारत के हित के प्रतिनिधि। 
इन संव दाती के होते हुए भी भारत ने राष्ट्रसच के कई कासो में महत्व- 
यूण भ्यग लिया जैस अन्बर्रीप्ट्रीय मजदूर सघ (0शायवत0रव्। 48007 
(0०पांट३7०07 )। यप्ट्रसघ के वारे में कहा जाता है कि राज- 
मैतिक माभली में ( 00॥ए४ 7३७४ ) में तो उसे सफलता नहीं 
पमिली परन्तु सामाजिक, सॉस्ड्रतिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी विपया में इसने भ्रच्छा 
काम किया। भारत मे राष्ट्रलघ की एक शाखा दिल्ली में धी॥ इसका काम 
राष्ट्रसघ के बारे में प्रचार करवा था। भारत की सरकार ११ लाख रुपया प्रति- 
बर्ष राष्ट्रसध की देती थी। 


सयुक्त राष्ट्रलूछ --हद्वितीय महायुद्ध के आरम्म होने पर छीसों की आँखें 
फिर खुली । इसके दिनाशकारी परिणामो ने स्पष्ट तप में यह दिखला दिया कि 
अगर सभ्यता तथा मानवता को नप्ट होने से बचाना है तो राष्ट्रों को आपस 
में झान्तिपूर्ण उपायों से अपने सव मासलछो को तय कर लेना चाहिय। मित्र राष्ट्रो 
ने सन्‌ १९४३ में यह तय कर लिया कि यूद्ध की समाप्ति पर एक अन्तर्राप्ट्रीय 
संगठन की स्थापना की जावेगी जिसका प्रमुख कास ससार की शान्ति रक्षा होगा । 
सन्‌ १९४४ में उम्बंटन ओक्स में मित्र-राष्ट्रा के प्रतिनिधिया की एक बैठक के 
फल्म्बब्प अस्तर्राष्ट्रीय संगठन की एफ योजना वनाई गई कीइसका डम्बटेस 
जाक्म योजना कहते है। सन्‌ १९४५ में सन-फ्रान्सिसक्रो में। फिर एक मित्र - 
राष्ट्री को बठक हुई। इसमें टाम्बदंन ओक्स योजनबा पर विचार विमर् हुआ ततस्थ 
शुक्क तया चार्टेर बताया गया। इसका नाम सयकक्‍त दाप्ट्सघ का चार्टर (ता|€त 
उए७0०7६ (४६८८ रखा गया । इस चार्टर पर ४१ राष्ट्रो ने हस्ताक्षर 
फा० ३३ 
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किये। इस प्रकार जब सथुक्‍त राष्ट्रसथ की अ्रफ्टवर सन्‌ १९४५ में स्थापना हुई 


तो इसके ५१ सदस्य थे।* 
उद्देश्य --प्तयुक्तर राप्ट्सघ की प्रस्तावना में कहा गया हूं कि युद्ध के भय 
/ सदा के लिए नाश करने को, व्यक्ति के तथा राप्ट्रा बे अधिरार की रक्षा 
करने को, न्याय की स्थापना करने को तथा सामाजिक उन्नति और जीवन-स्तर 
ऊँचा करने को, इस राप्ट्रसघ की, स्थापना की जा रही हूँ । 
चार्टर की पहली धारा में निम्नलिखित उद्देश्य वतछाए ग्रये है >-- 
(१) अच्तर्गाप्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना। 
(२) राष्ट्रों के बीच म॑त्रीपूर्ण सम्बस्धा का विकास करना। 
(३) अन्तर्राप्ट्रीय, ग्राथिक, सामाजिक साम्ह्ृतिक तथा मानवीय समस्याओं 
को हल करने के लिए राष्ट्रा में सहयोग करना तथा व्यक्ति की स्वतम्तता और 
घिकारो के प्रति सम्मान उत्पन्न करना । 
(४) इन उपरोक्त उद्देश्या की प्राप्ति के लिये, विभिन्न राष्ट्रा के कामों 
को संयोजित करते के लिये केन्द्र-रूप मे काय करना | 
धारा-२ में उन सिद्धान्ता का वर्णन हूँ जिसके अनुसार सयुकत राप्ट्र सध 
कार्य करता हूँ । 





१ निम्नलिखित राष्ट्र इसके प्रथम ५१ सदस्य थे -- 


आजंटाइना ऑस्ट्रेलिया वेलजियम, वोलविया, ब्राजील, बेल्ओरशा, 
#नेडा, चीलि चीन, कोलम्बिया, कोस्टारिका, क्यबा जकोस्छावाकिया, डेन्माक, 
डोमिनिकन रिपब्लिक इक्वेडीर, इजीप्ट, एछ सेल्वाडोर, इधिओपिया, प्रास, 
ग्रीस, ववार्टमाला, हेंटी होन्टरल भारत, ईरान, ईराक लेबनान, लक्समवर्गे, 
मंक्सिकों, नेदरलुण्ड्य, न्यूजील निकारोगुआ, नौवें, पनामा, धरेगुये, पर 
फिलीपीन, पोलैड, रौदी अरब, सीरिया, टर्की, यूक्रेन, दक्षिणी अफ्रीका, रस, इंग ड॑, 
यक्‍त राज्य अमेरिका, यूरुग्वे, बे न॑ ज्यूएला तथा यूगोस्लाविया। 

इन ५१ सदस्या के पदचात्‌ निम्नलिखित ३० राज्य और इसके सदस्य हों 
गये है --अ्रफगानिस्तान, आइसलेण्ड, स्वीडेन, थाइलण्ड, पाकिस्तान, यमन, 
वर्मा, इसरायल, हिन्देएशिया, अलछवानिया, आस्ट्रिया, वलूगेरिया, कम्बोडिया, 
सीलोन, फिनलण्ड, हेंगरी, ग्रायरलड, इटली, जौर्डन, छाओस, लीबिया, नेपाल» 
पूर्तगाल, रूमानिया, स्पेन मोखको, सूडान, ट्यूनिशिया, जापान तथा घना। 





भारत और सयकक्‍त राष्ट्रसघ प्श्ष्‌ 


(अ) सदस्यों की सात भौमता तया 
(व) प्रयेक्त सदस्य अपने करत्तंव्या का टीक ढग से पालन करेगा! 
न) वे अपने आपसी विवादय का झान्तिपूर्णे टग से फैसला करेगे। 
(द) वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धा में एक दूसरे के विरुद्ध न युद्ध करेगे 
और न इसकी घमकी ही देंगे। 

(घ) वे सयुक्त राष्ट्र सघ को इसकी कार्यवाही मे प्रत्येक प्रकार की 
सहायता दे रे । 

(न) सयुक्‍त राष्ट्र सछ किसी राज्य के आन्तरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं 
करेंगा। सयुक्षत राष्ट्रमघ के छ मुल्य भाग (()884॥58) है साधारण सभा, 
सरक्षा परिपद्‌, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आशिक तथा सामाजिक 

सम्प्ति रन भीदिषदु 
स्ानिर फष्लादिपर ता 
साधारण सभा --सयूकत राष्ट्रसघ के प्रत्येक सदस्य-राज्य का इसमे 
प्रतिनिधित्व होता हूँ। इसको हम समार कम ससद्‌ कह सकते है। प्रतिवर्ष 
इसकी एक बेठफ होती हैं। परन्तु इमकी विद्येप वेठक भी वलाई जा सकतो 


ञ 
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हैं । साधारण निणय बहुमत द्वारा तथा महत्वपूर्ण मामला में दा-तिहाई बहुमत 
द्वारा निणय छिएे जाते हैँ । 

प्रत्येक बैठक में ल्रक्षा परिषद्‌ तथा संयुक्त राष्ट्रसघ के अन्य भाग साथा- 
रण सभा को प्पने कमा की रिपाट देते है। संकरेटरी जनरल पूरे सय॒कत राप्ट 
संघ के काम पर एक रिपार्ट दता हैं। साधारण सभा सु रक्षा-परिपद के 
सदस्या का तथा आर्थिक और सामाजिक समिति और सरक्षण समिति के सदस्वा 
का चुन व करती हूँ। यह भ्रन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय के न्यायाथीणा के निर्वाचन 
में मी सरक्षा परिपद्‌ के साथ भाग छेती हैं तथा सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिय 
पर सेक्रेटरी जनरल के नियुक्त करती हूँ । 

योर 


छपी 

सुरक्षा-परिपद्‌ --इसमें ११ सदस्य है। इनमे से रुका सो स्थायी सदस्य 
है--त्रिटिश, फ्रास, चीन तथा स्यूवन राज्य अमेरिका], सप ६ सदस्यो का दो 
वर्ष के लिए साधारण संभा द्वारा निर्वाचन होता हैँ। मुरक्षा-परिपद संघ की 
कार्यकारिणी समिति हँ। इसको महत्वपूर्ण भ्रधिकार दिए गय है। 

सुरक्षा-परिपद्‌ का अधिवश्यन स्थायी रूप से होता रहता हूँ। प्रत्येक पक्ष 
में इसकी कम से कम एक वे के अवश्य होती हैं। प्रत्येक्त सदस्य को एक वोट का 
अधिकार हूँ । महत्वपूण विपयो के निर्णय के- लिये इसके प्रत्येक स्थायी सदस्य 
का वोट होना झ्रावश्यक हैँ। अगर इनमें से कोई ऐसे विषय के विपक्ष में 
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मत द दे तो फिर सुरक्षा परिषद्‌ कोई निर्णय तही ले सकती हूँ । इसको विशेषा 
विकार (५४६०) कहा जाता हूँ) कार्यक्रम से सम्बन्ध रखने वाले विषयों 
के लिये ११ म॑ से ७ मत पक्ष में होने चाहिए। 

सुरक्षा परिषद्‌ ससार में शान्ति की सरक्षक हैँ! इसको यह अ्रधिकार 
है कि श्रगर क्ल्‍ही राज्या के बीच में युद्ध की आशका हो ती यह उनको विवाद 
का निर्णय शाँतिप्‌र्ण ढंग से करने को कह सकती हैँ । अ्रगर कोई राज्य इसकी 
सिफारिशों को न माने तो यह उसे आक्रमणकारी (4228728507) घोषित 
कर उसके विरुद्ध आवश्यक कारंदाई कर सकती है। भ्रत्येक सदस्य चाटर 
डारा वचन-वद्ध है कि बह सुरक्षा परिपद्‌ को प्रत्येक प्रकार की सुविधा तथा 
सहायता, जिसकी कि परिपद्‌ माँग करे, देगा। परिषद्‌ की सैनिक विषयों में 
सहायता देने के लिये रँनिक-समिति है जिसमे प्रत्येक स्थायी सदस्य का एक 
प्रतिनिधि हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालुय --इनकी बंठकें हैग (हालण्ड) में होती है। 
इनमें १५ न्यायाधीश होते हें, परन्तु एक राज्य में से एक से अधिक व्यक्ति इसका 
न्यायाधीश नहीं हो सकता हूँ। इन न्यायाधीशों को साधारण सभा तथा 
सुरक्षा परिषद निर्वाचित करती है। उनका कार्यकाल ९ वर्ष का होता है। 


इस न्यायालय को राज्यो के वीच किसी विवाद के निणय करने का अधि- 
कार हे। परन्तु यह किसी विवाद का निर्णय तभी कर सकता हैँ जबकि उससे 
सम्बन्धित दोनो दक इसके निर्णय को मानना स्वीकार कर छें। इस न्यायालय 
की व्यवस्था इसलिय की गई हूँ ताकि विभिन्न राज्य अपने विवादों को शान्ति 
पूर्ण ढंग से तव कर ले। 

सचिवालय --यह थ्रन्तर्राष्ट्रीय सिविल सविस हूँ ।' इसके प्रत्येक रादस्थ 
को इस बात की शपथ लेनी होती हैँ कि वह सयुकत राष्ट्र सघ के हितो को ध्यात 
में रखते हुए काम करेंगा। इसमे प्रत्येक जाति तथा रग के व्यवित हैं। 
इसका प्रधान सेक्रेंटटी जनरल कहलाता है जिसका निर्वाचन सुरक्षा परिषद वी 
के 
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» भारत और सयृक्त्त राष्ट्रसघ ५१७ 
सिफारिश पर साधारण-सभा दारा किया जाता हुँ। उसको सहायक गेज्ेटरी 
जनरल तथा अन्य कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार हू। सचिवालय में आठ 
विभाग हे। इनके क्रमश ये काम है सुरक्षा परिषद्‌ से सम्बन्धित मामलछे, 
आरथिक मामले, सामाजिक मामले, सरक्षण तया अ्रधीन देशों से सम्बन्धित 
सूचना, सार्वजनिक सूचना वानूनी सम्मेलन तथा साधारण सेवाएँ तथा प्रशा- 
सनीय और आाथिक सवाएँ। 


आदिक तथा सामाजिक परिषद्‌ --इनमे १९ सदस्य हैँ जिनका निर्वाचन 
साधारण सभा द्वारा तीन वर्ष के छिये किया जाता है। इसके निर्णय बहुमत 
से हाते है। इसका काम प्रन्तर्राप्ट्रीय आयिक, सामाजिक, सॉँस्कृतिक तथा 
मानवीय समस्याओं के हल करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयाग को उत्साहित 
करना हूँ । यह इन समस्थाओ से सम्बन्धित विबिघ विपयो का अध्ययन करती 
हूँ तथा समय-समय पर सदस्यरराष्ट्रो के अधिवेशन बुलाती हैँ। इसका काम 
ससार की आथिक, सामाजिक तथा सॉँस्क्रेतिक उन्नति करना हूँ। इस परिषद्‌ 
के नीचे कमीशन विविघ विपया पर काम कर रहे है। 


सरत्तण परिषद्‌ --सयूकत राष्ट्र सघ के कई सदस्या के अधीन कई देश 
हैँं। इन पराधीन देशा का भी चार्टर द्वारा ध्याव रखा गया है। इसके छरस 
इस बात की धाषणा की गई हैँ कि जो सदस्य राष्ट्र ऐसे पराधीन देशो का शासत 
करते हैँ वे इतके हिता का प्रा-पूरा ध्यान रखेंगे तथा प्रत्येक क्षेत्र में उन 
प्रदेशों के शासन के सम्बन्ध में सयुक्त राष्ट्र सघ को समय-समय पर रिपोर्ट 
देंगे जिनमों कि वहाँ वी स्थिति के ऊपर प्रकाश डाका जायगा। पराधीन 
दक्शो के दशासन के लिए सरक्षण परिषद्‌ की स्थापना की गई हैँ। इसमी 
इस समय १२ सदस्य हैँ। इस परिषद्‌ का मुख्य काम इन पराधीन देशो की 
आर्थिक, सामाजिक तथ्” राजनैतिक प्रगति के सम्बन्ध में रिपोर्ट की जाँच 
करना तया समय-समय पर इन प्रदेशों में जाच करने के लिये मिशनों का 
भेजना हैँ। कई राज्या ने अपने अधीन देशों को सरक्षण परिषद्‌ के सुपुई 

कर दिया हूँ। 


विशेष एजेन्सियाँ --सयुक्त रप्ट्र सघ ने कुछ विशेष अन्तर्राष्ट्रीय एजे 
न्सियो के साथ अपने काम्र को संचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से समझौता कर 
लिया ह्‌॥ इन एजेन्सिया का चार्टर में कोई वर्णन नही है। ये सयुक्त राष्ट्र 
सच के भाग भी नही है, परन्तु इनका उद्देश्य भी किसी विश्वेष क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग को बढाना हैं। इनमें से मुख्य-मुख्य ये हँ--( १) अन्तर्राष्ट्रीय मजदर 
सघ--इसकी स्थापना २९ अक्टबर सन्‌ १९१२ मे हुईं थी। इस सघ का उद्देहय 


प्श्ट भआरदीय सविवान तथा नागरिकता 


भ्रत्येक देश में क्षमिका की दल्चा सें खुधार करना हँ। (२) खाद्य तथा कृषि 
सघ-जैंसा कि इसके नाम से स्पप्ट हे इसका उद्देह्य ससार में कृषि वी उन्नति 
करना हँं। (३) सयुकत राष्ट्र का शिक्षा, सास्कृतिक, तथा वैज्ञानिक सघ-- 
इसका उद्देश्य राष्ट्रा के बीच सॉस्क्ृतिक, वैज्ञानिक तथा शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रा 
ने सह्योग द्वारा शान्ति को बढाना ह। (४) अन्तराप्ट्रीय वैक--यह सदस्य 

देशो की आशश्थ्क उन्नति अ्रथवा पुननिमार्ण के कमा के लिये स्पया उधार देता 
हैं। इसके अतिरिक्त इस वात का प्रयास करता है कि राष्ट्रा के बीच «यापार 


सतलित हो। 


हनक्ले अतिरिक्त कई झ्न्य एजेन्सिया है--अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा क्ोप विश्व 
स्वास्थ्य सस्था भ्रन्तर्राप्ट्रीय नागरिक उडयन सस्था, विब्व टाक नघ, अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
तार-सवाद संघ झादि। इन सघा का काम अपने अपन विद्यप क्षेतरा मे अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयाग का बटाना हूँ । 


भारत तथा सयुक्त राष्ट्र संघ --हमारा दर सयवत राष्ट्र के प्राथमिक्र 
सरस्या से से एक हे। आरम्भ से ही स्वतन्त्र मारत की सरकार ने इस वात कि 
घापणा कर दी थी कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षत में शान्ति और सव राप्टा से मित्रता 
की नीति का अनसरण करेंगी। हमारा देश सयुक्‍्त राप्ट रूघ के निम्नावत 
सगठना (0887280॥5) का भी सदस्य है अन्‍्तर्राप्ट्रीय वैक्ष अन्त- 
रप्ट्रीय श्रमिक सघ ब्न्‍्तर्राप्ट्रीय मुद्राकोप अन्‍्तर्राप्टीय नागरिक उड़डयन सस्था, 
खाद्य तथा कृषि सस्था, अन्तर्गाप्टीय तार सवाद सध विदेश डाक सघ विश्व 
स्वास्थ्य सघ अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री परामर्भ संस्था | इन संगठना के अतिरित 
भारत भ्रनक्ष आयोगा (८०गग)गग557075) का भी सदस्य हैं। उसे मानव 
अधिकार आयोग, मादक वस्तु आयोग, यातायात तथा सवाद आयोग, सुंदूर पूर्व 
एशियाई आधिक आयोग इत्यादि। 

भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तटस्थता की नीति को अपनाया हैँ। इस 
समय दो दल हूँ --अमेरिकन तथा रूस और उसके साथी। भारत की सरकार 
क्य कहना हैं कि वह इन दोना में से कसी के साथ भी नही हैँ और स्व॒तन्त्र नीति 
का अनुसरण कर रही हैँ ) सरकार के कुछ झालोचका का कहना हूँ कि ऐ' 
नीति हमारे देश के हित में नही हूँ । हम इससे न अमेरिका से ही सहायता बी 
आद्ा कर सकते है और न रूस से ही। 

प० नेहरू के अनुसार ससार का दो प्रतिस्पर्धी युटा में विभाजन झान्ति 
के हित में नही हैं। यदि भारत इनमे से किसी एक गुट का सदस्य हो जाय वा साख्ति 
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के हित में उसकी कार्य करने की स्वतन्तता नप्ट हो जायगी। भारतयय, 
अमरिका तथा रस दाना स ही मैजीपूण सम्बन्ध रखना चाहता हैं। उद एन 
दाना महान देशा स वहन-कुछ सीखना है । परन्तु वह इन दच्चा को नीति स पणत 
सहमद नहीं। इसलिए भारत सरकार की तठस्थता की नीति वास्तव म गन्ते- 
राप्टीव_वत मे स्वतन्ततापबक च्ान्ति क प्रथत्त म काम करन की नीति हैं। 
भारत ने झमरिका तथा रुख के उन कासा कया समथन क्यि। जिनका हह ठीक 
लमयता था “न कामा का विराय क्या तिनकः औचित्व पर उस सन्दह था। 


अन्तराष्ट्रीय शषतर म सटस्थता की नीति अत्यत हो सफ्ल रटी है और ऋच 
तय ५० नेहरू की नीति क विराधा नी यह स्वीकाए करत है कि भारत का “से 
अत में अत्यन्त सफलता भिली हे । आज समस्त ससार भारत की ज्ञातिपण 
सीति को खुक्तकठ स सराहना कर रहा हँ। प० नहरू का चीव तथा याराप क 
दागा में अमतपूव स्वागत हेश्ा। यह इस कथन का सिद्ध करता हैँ कि हमारी 
पर राप्ट नीति सफ्ल हैँ। 


प्रथक महत्वपूण अन्तराप्तीय मामठ भ्‌ भारत न इस वात का प्रयत्न 
किया है रि सब कत राप्टसघ की मयादा न घान पाए।! आरत के अ्रनसार ससार 
के राष्ट्रा क् पारस्परिक लगट द्ान्तिपूथक सलताथ ना सकत है। सबक््त 
राप्त संघ इस दया म महवधण काय कर रहा हैँ यदि इस इसक सदस्या का 
पण सहया। प्राप्त हा। 
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घुर० भारतीय संविधान तथा नाग्रसिक्ता 


! 
भारत ने न केवल दूसरे देशो के विषय में परन्तु उन विपयो में भी जिनमे इसके | 
अपने स्वार्थ निहित थे इसी नीति को अपनाया हैं। इसका सबसे ज्वलत उदाहरण 
बाइ्मीर का ए्रस्न हूँ । यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हुआ है कि भारतीय सेना उस समय 
इस स्थिति मं थी कि काइमीर से आजमणकारिया को बल प्रयोग द्वारा पूणत 
खदेड सकती थी, परतु हमारी सरकार ने काइ्मीर की समस्या का सयुक्‍त राष्ट्र 
सघ के सम्मुस न्‍्यायाचित रूप से हल करने के लिये अस्तुत किया। यह दुल की 
बात है कि सयुकत राष्ट्र सघ में कुछ राष्ट्रा ने इस प्रइन को शीत-युद्ध ते सम्बन्धित 
कर दिया हैँ और यह प्रश्व अभी तक नहीं सुरुझ सब हैं। 


कोरिया का प्रइन जून १९५० से अन्तर्राष्ट्रीय झान्ति के लिये भय-कारक 
हो गया था। इसे लेकर अमेरिका तथा चीन के मध्य इतती अधिक तनातनी 
बढ़ी कि एक समय ऐसा प्रतीत होने हूमा था (सन्‌ १९५३) कि यह प्रश्न एक 
नये युद्ध को जन्म देगा । परन्तु भारत की सरकार ने सयुकत राष्ट्र सघ के द्वारा यह 
प्रस्ताव पास कराया कि दोनो के मध्य युद्ध विराम हो जाय तथा दोनो 
पक्ष बस्दियों को लौटा दे । इसको कार्यान्वित्त करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय 
आयोग की नियुक्ति की गई थी और भारत इसका अध्यक्ष था । 


इसी प्रकार हिन्दचीन (000-207॥8) की समस्या के हल में भी भारत 
हे प्रमख भाग लिया। हिन्द-चीन में वहाँ वे राष्ट्रीय दछ तथा फ्रास वे मध्य कई 
वर्षों से यद्ध चल रहा था। इसमें भी विश्व शान्ति को सकट उत्पन्न हो रहा था। 
भारत की सरकार के प्रयास से इस समस्या का भी सयुवत राष्ट्र सघ सुल्झाने में 
सफल हो सका। जेसेवा में एक सम्मेल़व हुआ जिसके द्वारा हिन्द चीन में गुद्ध- 
विराम हुआ और एक आयोग की वियवित की गई जो कि हिन्द चीन में जैनेवा 
सम्मलन के प्रस्तावों के कार्यान्वित होने का निरीक्षण करता । इस कृसीहानजह़ 
तीन देशा के प्रतिनिधि थे--केवाडा, भारत तथा पोलण्ड + 


स्वेड-संक्ट भी विश्व में तृतीय यद्ध का सत्रणान कर सकता था। परन्तु 

इस सकट के सुलझाने में भी भारत का महत्वपूण हाथ रहा है। जलाई १९५६ में 
मिथ की सरकार ने स्वेज नहर का राप्ट्रीयकरण कर दिया! अवटबर १९५६ से 
मिश्ष पर इसरायल, इगर्ूूष्ड तथा क्रास ने आत्रभण कर दिया। सयवत्त राष्ट्र सघ 
की संरक्षण परिषद्‌ में एक प्रस्ताव इस आशय का रखा गया कि काई जी राष्ट्र 
फिश्व पर शवित प्रयोग न करे। परन्तु इयरलूप्ड तथा फस ने इस प्रस्ताव को बीटो 
कर दिया। सझृबत राष्ट्र सघ में पुन झात्ति के ल्पि प्रस्ताव पास किये गये 
और इन प्रयत्त। में भारत का भी अमृस भाग रहा। अन्त से मिश्र में एक 


मारत और सयकत राष्ट्रसघ प्र 


अन्तर्राष्ट्रीय सेना, सयुक्त राष्ट्र सध के नीले तथा ब्वेत झंडे के नीचे मेजी गयी 
और भारत ने भी इसमें योग दान दिया। 


अक्ट्वर १९५६ म हंगरी मे वहाँ री साम्यवादी सरकार के विस्द्ध एक 
अन्ति प्रारम्भ हईं। रूस ने इसमे हस्तक्षेप क्या और क्राति को कुचछ दिया 
और रूस की सहायता स साम्थवादी सरकार की पुनेस्थापना हुई। भारत ने हगरी- 
में हसी हस्तक्षेप की निन्दा की और इस प्रकार यह सिद्ध क्र दिया कि भारत 
प्रत्येक राज्य के कार्यों का निष्पक्ष रूप में देखता हैं। 


उपर्यक्त उदाहरणों के श्रतिरिक्त अनेक अन्य समसस्‍्याआ के सुलझाने में 

भी भारत दा यप्गदान रहा है और सयकत राष्ट्रसघ के कार्यों मे भारत का 
महत्वपूण भाग रहा है । ससार के सम्मुख युद्ध का भव बना हैं और यह सभी 
जानते हूँ कि ततीय महायद्ध मानवता के लय घातक सिद्ध होगा। इसील्यि 
नि शस्त्रीकरण मानवता के जीवन-मरण का प्रश्न हो गया है। भारत ने प्रत्येक 
अवसर पर इस वात का प्रयत्न किया हैं कि विस्व॒ को वडो दक्तियाँ निःशत्रीकरण 
कर ले जिससे युद्ध का भव दूर हो जाय। हमारी सरकार का यह दृष्टिकोण हूँ 
कि झण-शक्ति का प्रयोग मानवता कल्याण के लिए होना चाहिए न मानवता के 
विनाश के ल्यि। भारतीय नीति का आधार यह हँ कि जिस प्रकार एक समाज 
के सदस्य अपने विवादा का निर्णय घान्तिपर्ण टय से करते है उसी प्रक।र संसार 
के विभिन्न देशा को भी शान्लिपर्ण उपाया द्वारा झपने झृयडा का सूल्नाना चाहिये। 


भारत ने सयकत राष्ट्र सच म उन सव प्रस्तावा का समथन क्या है तथ्य 
इसको उन सब कायवाहिया में सक्रिय भाग ल्या है जा कि विद्व-शान्ति के हित 
में थी। भारत की रारकार का यह मत है कि ययुवत राष्ट्र सघ को बारतव में 
विश्व के राज्या तथा राष्ट्रा का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिये। इमीलिये भारत 
की यह सीरी हैँ कि साम्यवादी चीन का सयकत राष्ट्ररघ की सदस्यता से वज्चित 
रखना न केवल पअन्यायपर्ण हें परन्तु ससार की झान्ति के हित में भी नहीं ह। 
साम्यवादी सरकार का भारत चीन की वास्तविक तथा वैधानिक संस्कार भानता 
हैं। इस समस्या को सलझाने के लिपि भारत विज्ञेपत प्रथनझील हैं। 


भारत ने ससार मे सर्वत साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विश्क अपनी 
नीति रखी हैँ । इसने बार-बार इस वान का कहा है कि झान्ति के मार्ग में 
साम्राज्यवाद एक बडा राडा रहा है। इसीलिये हमारी सरकार का यह दष्टिकोण 
हूँ कि साआज्यवाद देझ्ी का जत्याण इसी मे टै कि वे अपने आधीन देशो को स्वतस्त्र 
कररें। क्योंकि बलढ-प्रयोग द्वारा स्वतन्त्रता सम्राम को दवाना सम्भव नहीं हैं $ 





प्र भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


इसीलिये हमारी सहानभत्ति उनसे हँ जो स्वतन्त्रता के ल्ये प्रयत्नशील है। जब 
हिन्दएशिया ने डच सा्राज्यवाद से मुवित के ल्थि प्रयत्त क्या और डच साम्राज्य 
वाद न शतित ढारा इसे दवायें रखना चाहा तब भारत ने एशियाई राष्दा का 
सम्मलन दिल्‍ली में युल्वाया तथा हिन्दएशिया की स्वाबीनता माग को समक्त 
राष्ट्र सघ के सामने रखा। उत्तरी अप्रीका म॑ जिन देझ्यो न ्रास से स्वत हाने 
का प्रयत्न किया या कर रहे ह उनसे हमार देश की सहानुभूति है। इमी प्रकार 
सबने भारत की नीदि साम्राज्यवाद की विरोधी रही है। 


समुक्‍त राष्ट सघ की सास्कृतिक तथा आथिक कायवाहिया में भारत का 
प्रमुख भाग॑ रहा है। आथिक तथा सामाजिक परिपद तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन 
में भारत से भाग लिया हूँ। इसी प्रकार सयकत राप्ट सघ से सवधित अनेक 
परिपदा तथा सगठना का भारत सदस्य है और इसके उद्देश्यों को पूरा करने 
के ल्य श्रपनी शक्तिभर प्रयत्नझ्ील है। 


भरत की परराष्ट्-नीति के आधार --भारत की पर राष्ट्र नीति अन्य 
राप्ट्रा क साथ यातति तथा मेती की सीति हैँ । ससार म इस समय मुख्य प्रश्न 
यह हैं कि क्‍या मन्‍प्य तथा उसकी सभ्यता का ततीय महायद्ध के छारा प्न्त 
तो नहीं हा जायगा। झण-वम तथा उदजन वम के आविप्कारा क कारण प्रव सभी 
समयदार व्यवित इस विचार से अत्यन्त ही जस्त हैं। य्ान्ति की स्थापना के लिय 
यह प्रावश्यक है कि र> के कारणा का दूर क्या जाय। पजीवादी तथा साम्यवादी 
राज्यो के मध्य सघय साम्राज्यवादी राप्टा क पारस्परिक विभद अश्वत तथा 
इ्बल जातिया के मध्य सछ्य उरनिदशा तथा साम्राज्यवादी देशा के मध्य 
विशेष तथा ससार म॑ गरीबी भुख्मरी अशिक्षा आदि युद्ध के मुख्य कारण 
हैं। यदि इन कारणा को हटा दिया जाय तो युद्ध का भय नहा हाग्रा। इसलिए 
भारत की सरकार भन्य देशो के उन सब कार्यो का समथन करती है जो विश्व शान्ति 
के पक्ष में हैं। 
$, विश्व शान्ति के लिये यह भी आवश्यक हैं कि प्रत्यक दहन को अपनी पसन्द 
के अनसार जीवन विताने का अधिकार होना चाहिये। उसकी सरकार क्सि प्रकार 
क्री हो, उसकी आशिक ध्यवस्था क्या हो तथा वहा के नागरिकों के दया अधिकार 
हो, ग्रादि बातें वहा वी आतरिकवात है जिनमें अन्य देशा को हस्तश्षप नहीं करना 
“चाहिये । प्रत्यक राज्य को दूसरे राज्य की सप्रभुता तथा स्वतन्त्रता का 25 
करना चाहिए और प्रत्यक्ष या अभ्रत्यक्ष रुप से ऐसा काई काम नही करना चार्ट 
जिससे दूसरे राज्य का अहित दो। एसी नीति आवश्यक रूप स जाति तथा सह 


असत्तित्व वी हागी। 


भ्र्ड भारतीय सविधान तथा नागरिकता 


राज्य दो गुदो में वेंट गए है । और इस गुट बन्दी के कारण इन राज्या के मध्य 
इस प्रकार तनातनी के सम्बन्ध हो गये हे कि विता साचे-समझ एक दूसरे का 
प्रत्येक विषय में विरोध करते हैं। भारत इस दलबन्दी से पूर्णत पृथक हैं। हमारे 
प्रधान मन्त्रो ने भारत की नोति का  गति-शील बटस्यता” की नीति बतलाया 
हूँ। हमारा देश यदि हगरी में रूसी हस्तक्षेप का विरोबी हँ तो वह पश्चिमी 
एशिया से भ्रमेरिका की नीति का भी समथक नहीं है। 
हमारी पर-राष्ट्रनीति का एक मुस्य आधार, जेसा हम पहले लिख चुवे है, 
यह भी हूँ कि सयुकत राष्ट्र सघ की प्रतिष्ठा कसी प्रकार कम न हो तथा 
इसका प्रश्नाज व्यापक हो ) यह सत्पहे कि सयुकत राष्ट्र विश्व शासन नहीं है 
परन्तु यह मानव ज'ति की संगठित ग्रात्म (08५॥22८0 ०ण5छ07068 
० 007]070) कहा जाता हैं । यह प्रभावी ढग से अपना वाये सम्पन्न कर 
कर सक॑ उसके लिये आवश्यक हूँ कि इसमें ससार के समस्त राष्ट्रो का प्रति- 
निधित्व होना चाहिये । भारत की सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि कुछ 
शक्तिशाली राष्ट्रो की राजनीति के कारण इस सगठन में से कुछ राज्या को 
बाहुर रखना सवथा अनुचित हैं। इसलिये भारत ने सदा भ्रमरिका की इस 
नीति का विरोध किया हूँ कि मणतञ्न चीन को सयुकत राष्ट्र सघ की सदस्यता 
से वचित रखा जाय । 
सक्षेप में उपयु कत तथ्य हमारी पर-राष्ट्रनीति के आधार है । अग्रेछ, १९५४ 
में मारत तथा जन-राज्य चीन की सरकार के मध्य तिब्बत के सम्बन्ध में एक 
समझोता हुआ । यह समझौता इन्ही उपय्‌'क्त सिद्धान्तों पर आधारित था। 
इनका परथ्चशील कहा जाता हूं । ये निम्नीक्त हूँ 
(१) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता का पारस्थरिक सम्मान; 
(२) अनाक्रमण ; 
(३) एक दूसरे के झान्तरिक विषया में हस्तक्षेप न करता, 
(४) समानता तथा परारिस्परिक लाभ; 
(५) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व। 
भारत की सरकार ने ससार के सभी देशा से इस वात की विज्ञप्ति को ड् 
कि वे उपयुक्त सिद्धान्तों के श्राघार पर ही अपनी पर-राष्ट्रनीति चलावें। सच 
१९५५ में भारत ने रूस तथा योरोप की कुछ झनन्‍्य सरकारो के खा प्रकार 
की सम्मिलित घोषणायें की जिनमें यह कहा गया कि उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
इन सिद्धान्तों के श्राधार पर होगे। वाढ़ु ग में जो एशिया तथा अफ्रीका के राप्टो 
का सम्मेलन हुआ उसमें यह कहा गया कि वे अपनी पर राप्ट्रनीति में पचशील 
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का ही अनुसरण करेगे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सिद्धाता के अनुसार 
यदि ससार के विभिन्न राज्य अपनी विदेशी नीति चल्ायें तो उनके मध्य युद्ध 
का भय सवंचा समाप्त हो जायगा। 


भारत के अन्य देशों से सम्बन्ध --इसके अन्तग्रंत हम भारत का प्रमुख 
यूरोपीय दंश, सयुवत राष्ट्र अमेरिका तया एशिया के देशों के साथ अन्वरप्ट्रीय 
अम्बन्धों का अध्ययन करेंगे । 
यूरोपीय देश --यूरोपीय महाद्वीप में हमारे देश के इगलेण्ड के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह झ्राइचर्य की वात हूँ कि यपि हमने इगलूण्ड के विस्द्ध 
संघर्ष क्या तथा इगर्ूरूण्ड के आधिपत्य से म्‌क्ति के फलस्वरूप द्वी स्वतन्त्रता 
प्राप्ति की तथा हमारे इस देश से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बने हें। इसका एक 
कारण तो यह है कि इगलंण्ड की श्रमिक दल्ीय सरकार न १९४७ में सत्ता 
का हस्तान्तरण स्वेच्छा से किया तथा दूसरा कारण यह हूँ कि हमारे नेताओ ने 
स्वतन्त्रता के पश्चात पुरानी शत्रुता को भुला दिया। भारत जैसा हम पहले लिख 
चुके है राष्ट्र मडल का सदस्य हैं । राष्ट्रमण्डलोय देशो में हमारे प्रत्येक सदस्य 
से मित्रतापृण सम्बन्ध है परन्तु दक्षिणी अफ्रीका क्र रग-विभेद नौति के कारण 
इस देश विशेष से हमारे सम्बन्ध कदुतापूर्ण हो गये हैं | इसका पूरा उत्तदायित्व 
दक्षिणी झ्रफ्रीका की गोरी सरकार पर हैँ। परन्तु इगलण्ड से हमारे मित्रतापूर्ण 
सम्बन्धों का यह श्रर्थ नही कि हमारा देश इगलण्ड की नीति के प्रत्येक पक्ष का 
समर्थन करे। उदाहरणार्थ भारत ने स्वेज संकट (१९५६) के समय खुल कर 
ब्रिटेन की नीति का विरोध किया । इंगलेण्ड के साथ हमारे आशिक सम्बन्ध 
"भी घनिष्ठ है । 
अन्य यूरोपीय देशो जैसे फ़ास, पश्चिमी जर्मनी, आदि से भारत के सम्बन्ध 
अच्छे है। भारत में फ्रान्स के अधिकार मे कुछ भाग थे । परन्तु फान्स तथा|भारत 
जी सरकारो ने झान्तिपूर्ण वार्ता द्वारा इस प्रश्न को हछ कर छिया । इसके फल- 
स्वरूप १९५२ में चन्द्रगगर तथा १९५४ में पॉटचेरी, कारिकल, माही तथा यनस 
वी बस्तियाँ भारत के अधिकार मे झा गई परन्तु अभी भी भारत में कूछ बहुत 
ही छोटे दुकडे पुत्तं गाल के अघीन है ॥ इन वस्तियो को--भोग्रा, डामन, ड्यू-- 
पुरतंगाल की सरकार छाडने को भस्तुत नही हू । परन्तु हमारा देश इन पर बकछू- 
पूर्वक मधिकार नही करना चाहता, परतु यह आशा रखता हूँ कि पुतंगाल को 
सरकार स्वय ही इसका भारत को हस्तान्तरित कर देगी। पूर्वी यूरोप मे, यद्यपि 
हमारा देश साम्पवादी व्यवस्था का समर्थक नहीं हूँ तथापि हमारे रूस तथा 
अन्य साम्यवादी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हुँ । मारत के प्रधान 
मन्त्री ने रूस की यात्रा की थी (१९५५) तथा रूस के प्रघानमत्री भारत आये 
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थे। हमारे रूस के सम्बन्ध 'पचच्चोल पर आधारित हैं । सयकत राष्ट्र सघ में 
कई अवसरापर भारत तथा रूस ने एक हो पहन में मतशन किया है । रस छे 
भारत को कुछ सीमा तक आयिक् सहयाग भी प्राप्त हुआ है । परन्तु मारत ने 
इस मित्रता क फलस्वरूप झपने स्ववन्त्र निर्णय का त्याग नहीं दिया हूँ 
उदाहर्षार्थ भारत ने सोोवियत्‌ रस द्वारा हयरी मे हस्तक्षेप का बिराध 
क्िया। (१९५६) 

बारोप के राज्यो के साथ हमारे आयिक सम्बन्ध दो शताब्दी से भी श्रथिक 
पुराने हैं । आज भी हमारे विदेशी व्यापार में आयात तथा निर्यात दोनों मे--- 
योरोत का महत्वपूण स्थान हैं । जैसा कि निम्नलिखित आकडो से स्पष्ट ही 
जायना । 
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मंयुक्त राष्ट्र अमेरिका --सयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी हमारे देश के 
अत्यन्त ही महत्वपूर्ण सम्बन्ध हैं । भारत के स्वन्तत्रता सम्राम क साथ ४4584 
ने बीड़ वीच में अपनी सहानुभूति प्रकट की थी, यद्यपि यह सत्य हैँ कि कोई ठास 


कार्य हमारी सहायता के लिये नहीं क्या था। स्वतन्त्रता के पत्चात्‌ भारत की 
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सरवार तथा ग्रमरिका की सरकार क मध्य सम्बन्ध--राजनीतिक तथा आधिक-- 
चन्रिप्ठ होते मबे । सन्‌ १९५५ में भारत ने ८ ८७२ लाख रुपये का अमेरिका 
सामान आयात किया तथा ८ ९५ ५ छाख स्पये का सामान वहा का नियात जिया । 
प्रमेरिका ने हमारे देश को कराडो रुपये की आर्थिक सहायता दी हैं । औद्योगिक 
क्षेत्र में भी अमेरिका न हमारे देश का सहायता की हैं। अनेक ग्रन्तगाप्ट्रीय प्रश्ना 
वर भारत तथा अमे रिका एक मत हुँ । परन्तु भारत इस धनिष्ठता क होने पर 
भी अनेक झमरीकी कार्यों का आलछाचक रहा हूँ । उदाहरणाय, सयुकत राष्ट्रसत्र 
म जनवादी चीन के प्रवेश के प्रश्न पर, अथवा पर्श्चिमा एशिया में ग्रमरिक्स 
हस्तक्षेप नाति का भारत द्वारा विरोध किया गया हैं। परन्तु यह सब होने पर 
भी दोनो देशो के मध्य सम्बन्ध मित्नतापूर्ण हैं । 


भारत का एशिया के देशों से सम्बन्ध --भारत एक एशियाई देश है 
भौर इसका एशिया के अन्य देशा से सम्बन्ध हजारा वर्ष पुराना हूँ । स्वतन्त्रता 
के परचात्‌ भारत का अन्य एसियाई देशो से सप्रघ अत्यन्त घनिषछ तथा मिन्रतापूण 
ह्रो गया हैँ | इस कथन का केवल मात्र पा्रिस्तान एक अपवाद हूं ' हमारे इन 
एशियाई देशो से सम्बन्ध राजनीति सास्कृतिक तथा आर्थिक हैं। एशिया म, 
उत्तर में रूरी भाग को छोड कर भारत तथा चीन दो ही विद्याल क्षेत्र है। चीन 
भओो आधुनिक काल में भारत की ही माति पश्चिमा साम्राज्यवाद द्वारा उत्पीडित 
रहा है। यद्यपि सत्‌ १९१८ में चोनी गणतत्र कु स्थापना हो गई थी तथापि चीत 
की पूर्ण एकता तथा एक केन्द्रीय सबठित सरकार की स्थापना वहाँ वास्तव में २१ 
सितम्बर १९४९ से हुई जव राष्ट्रपति माओ जे तु ग ने चीनी जनवादी गणतत्र वी 
चोषणा की । एशिया के अन्य देश भी या तो विदेशिया क झ;बकार में थे य' विद 
जशैवा क प्रभाव में थे । उदाहरणाथ हिन्द एश्विया डच सा म्राज्य का भाग था,हिन्द 
बीन में फ़रासीसी आधविप ये था बर्मा अग्रता ने अधीन था अरब राज्या म इगलेड 
वथा फ्रांस का इतना अ्रधिक प्रभाव या कि उनकी स्वतस्व॒वा कंबल नाम-सात्र 
को थी । अफ्गानिस्तान ठथा फारस स्वतन्त्र थ छेकिन उनका प्रभाव सीमित 
भा) परन्तु द्वितीय महापुद्ध के पश्चात्‌ जापान की पराजय होते पर सर्वत्र एक 
स्वतन्त्रता को लहर ब्याप्त हुई। एशिया के कई देश स्वतन्त्र हो गय तथा कुछ 
देशो पें स्वतन्त्रता सग्राम प्रारभ हो गये । सम्पूर्ण एशिया मे राष्ट्रव'दी आन्दालन 
जोरो से उठने छगे | इन प्रान्दोलनो के फरस्वस्प एशिया के राष्ट्रा में झत्म-गौरव 
जगएह तथा बे वास्तव में अपनी झान्तरिक तया बाह्य नोतिया में स्वतत्र रूप से 
काम करने के इच्छुक हुए । सा ज्राज्यदाद इस स्थिति को तटस्थ रूप से नही देख 
सकता था इसलिये इस आन्दोलन को राजने के लिये साम्राज्यवादी देशो ने 
प्रयत्न किये । इसके साथ ही साथ इत अदल्दोल्नो का एक साम्यवादी मोड देने 
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का भी प्रयत्न किया गया। परन्तु वास्तव में ये आन्दोलन सुख्यत राष्ट्रवादी 
थे यद्यपि साम्यवादियों ने इस अवसर का लाभ अपना प्रभाव विस्तार करने के 
लिये किया। जिन देशो में साम्यवादियों ने स्वततस्त्रता आन्दोलत का समर्थन 
क्रिया वहाँ उनके प्रभाव में (वृद्धि हुई, इसमे कोई सन्देह नहीं । उदाहरणार्थ, 
उत्तरी वियतनाम में जो सरकार स्थापित हुई है वह साम्यवादी दल के नेतृत्व 
में ही है। इसी प्रकार हिन्द एशिया में भी साम्यवादी दक काफी प्रभाव- 
शऔील हूँ । 

भारतवर्ष ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ अन्य एशियाई देशो में 
जो मुक्ति आन्दोलन चल रहे थे उन्हें नेतिक सहायता प्रदान की। भारत जंसा 
हम पहले बनला चुके हैं अपनी नीति में साम्राज्य विरोधी है) हमारी सरकार 
के एशिया के प्रन्य देशो का सरकारो के साथ मित्रताएूर्ण सम्बन्ध है । हमने 
एशिया की आवाज को सग्ठित करने का प्रयत्न किया । भारत की यह नीति 
हैं कि एशिया के देश अपनी नीति में तटस्थ रहें तथा वे किसी बडे राष्ट्र के 
पिछछर्गू न हो जायें । इसलिये भारत ने एशियाई देशो में सम्मेलन भी आयो- 
जित किये। इन सम्मेलनों का यह उद्देश्य था कि ये देश अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं 
के ऊपर विचार-विमश करें। इन सम्मेलनो में सबसे मुख्य सम्मेलन बाँदुग 
सम्मेलन था । यह सम्मेलन अप्रेल सन्‌ १९५५ में हिन्दएशिया में बाँदुग नामक 
स्थान में हुआ । इसमें अ्रफ्रीका के देश भी सम्मिलित थें। इस सम्मेलन के 
का ४४४ रूप से इन राष्ट्रो की नीति ससार के ग्रत्य राज्यों के सम्मुख 

गयी । 


सक्षेप में हम भारत के अन्य प्रमुख एशियाई देशो से सम्बन्धों का वर्णन 
करेंगे -- 


भारत तथा चीन --चीन से हमारे देश का सम्बन्ध प्राचीन काल से ही 
चछा आ रहा हूँ। आ्रधघुनिक काल में चीन तथा भारत दोनों ही पाइ्चात्य 
सांज्राज्य द्वारा उत्पीडित राष्ट्र रहे है । इसलिये स्वभावत दोनों देशो के मध्य 
परस्पर एक दूसरे के प्रति मंत्रीपूर्णं भावना हूँ। यद्यपि चीन की राजनैतिक 
तथा आ्िक व्यवस्था हमसे भिन्न हें तथा भारत की सरकार साम्यवाद का 
विरोध करती हैँ तथात्रि उस देश से हमारे सम्बन्ध अत्यन्त ही मित्रतापुर्ण है । 
एशियाई सम्मेलनो में दोनों देशो ने मिलजुल्कर काम किया हूँ । एशिया के 
प्रति नीति में दोनो देशो में समानता हैँ । दोना देश विश्व शान्ति के समर्थक 
है तथा साम्राज्यवाद के विरोधी है। भारत के प्रधान मल्त्रो ने चीन को यात्रा 
की तथा चीनी प्रधान मन्‍्त्री भारत आ चुके हूँ। दोनो देशों के मध्य क्रेवठ 
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राजनीतिक सम्बन्ध ही नहीं स्थापित हुयें है, अपितु सास्कृतिक तथा आर्थिक 
सम्बन्ध भी बढ रहे हैं । भारत सतत्‌ प्रयत्नशील हूँ कि सयुकत राष्ट्र सघ में 
जनवादी चीन को अपना न्यायोचित स्थान प्राप्त हो | चीन से हमारे देश को 
कोई प्रतिद्वन्दिता नही है । परन्तु इस वर्ष तिब्बत के प्रइन के ऊपर दोनो देशो 
के दृष्टिकोणों में भंद होने के कारण उनके पारस्परिक सम्बन्धो में कुछ खिंचाव 
आ गया है । परन्तु आशय है यह झीघ्य दूर हो जायगा । 
भारत तथा बर्मा --बर्सा से भी भारत के सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन काछ 
से चछे झ्रा रहे है । श्राघुनिक में वर्मा पर भी अग्नेजो ने अपना प्रभुत्व स्थापित 
कर लिया तथा यह १९३७ तक भारत काही एक भाग था । परन्तु उस बर्षो 
बर्मा भारत से अछग कर दिया गया। द्वितीय महायुद्ध के काल में बर्मा में 
जापानी प्रवेश कर गए। महायुद्ध के पद्चात्‌ बर्मा में स्वतन्त्रता के लिये लहर 
उठी तथा जनवरी सन्‌ १९४८ ने बर्मा एक स्वतन्त्र राज्य हो गया। स्वतन्त्र 
भारत तथा बर्मा में घनिष्ठ सम्बन्ध प्रारम्भ से ही रहे है । बर्मा के प्रधान मत्री 
४. नू भारत झा चुके हैं और भारत के प्रधान मन्‍्त्री बर्मा हो आए हूँ ॥ 
ट्रीय क्षेत्र में बम भी भारत की ही भाँति तटस्थता का नीति का झनु- 
सरण करता हूँ तथा सा म्राज्यवादी नीति का विरोधी है । 
भारत तथा हिन्द चीन --हिन्द चीन से भी भारत के राजनीतिक सास्क- 
तिक तथा आथिक सम्बन्ध प्राचीन काल से ही चले झा रहे हैं ॥ आधुनिक काल 
में इस प्रदेश के ऊपर फ्रास ने अपना आविपत्य जमा लिया। परन्तु द्वितीय 
महायुद्ध के पश्चात्‌ यहाँ के निवासियों ने स्वतन्त्रता के छिए कटिबंद्ध होकर 
युद्ध किया। इस युद्ध के फलस्वरूप उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम 
दो स्वतन्त्र राज्यो की स्थापना हुई। उत्तरी वियतनाम साम्यवादी प्रभाव में 
हूं) इस स्वतन्त्र राज्यो की स्थापना में भारत ने बडी सहायता की थी । जेनेवा 
सम्मेलन द्वारा इस प्रदेश में युद्ध को समाप्ति हुई थी। दोनो राज्यों से भारत 
23 अच्छे है। उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति डा० हो ची मिन्‍्ह भारत प्रा 
चुके ह। 
भारत तथा हिन्देशिया --दक्षिण पूर्वी एशिया के नये राज्यो से हिन्दे- 
शिया का एक महत्वपूर्ण स्थान हैं । हिन्देशिया राज्य की रचना कुछ द्वीपो के 
मिलने से हुई है । इन सैंकडो द्वीपो में चार द्वीप मुल्य है--जावा, सुमात्रा, 
सेल्वीस तथा कालीमाटन हे। हिन्देशिया के द्वीपो में डच साम्राज्यवादियों ने 
अपना आधिपत्य आधुनिक काल में जमा लिया था और इन द्वीपो के प्राकतिक 
साधनो का उनके द्वारा झोपण किया गया। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात 
हिन्देशिया वी जनता ने संघर्ष के फलस्वरूप अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की । हिन्दे- 
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शिया की समस्या बे सुलझाने में भी भारत का योगदान रहा हूँ । हिन्देशिया के 
द्वीपो से भी भारत के सम्बन्ध प्राचीन काल से हैँ। स्वतस्व्रता से पश्चात्‌ भी 
इन दो राष्ट्रों के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध है। हिन्देशिया की सरकार अभी तक 
अपने देश से डचो का पूर्ण रूप से निष्काशन नहीं कर सकी है । हिन्देशिया में 
कुछ राजनीतिक दल विदेशियो के इश्चारो पर अपने देश की सुरक्षा तथा शान्ति 
को नष्ट करने को प्रयत्वशीछ थे। वहाँ एक गृह युद्ध आरम्भ हो गया था, परन्तु 
इसमें सरकार की ही विजय हुई । अपनी परराष्ट्र नीति में हिन्देशिया भारत 
की ही भाँति तटस्थता की नीत्ति का अनुगामी हैँ तथा पचशीठ का अनुसरण 
करता हैं । इसकी नीति सा म्राज्यवाद विरोधिनी है तथा एशिया के राष्ट्रीय 
आन्दोलनों का यह भारत की हो भाति समथक हूँ 


भाश्त तथा जापान --हितीय महायुद्ध के पृब जापान सस्तार के प्रमुख 
शक्ष्तिशाडी राष्ट्रो मे था। इसकी नीति साम्राज्यवादी थी तथा एशिया में 
इसने कोरिया तथा मचूरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर छिया था। यह 
एक औद्योगिक प्रधान देश हूँ। परन्तु द्वितीय महायुद्ध मे अपती पराजय के 
पश्चात्‌ तथा जनवादी चीन के अ्म्युदय के कारण श्रब जापान की स्थिति में 
महत्व: कि परिवर्तन है? गये है । इसकी नीति शान्तिपृर्ण हो गई है । परराष्टू- 
नीति में जापान श्रमेरिका के प्रभाव में है। परन्तु भारत से भी जापान के 
सम्बन्ध अच्छे है तथा औद्योगिक क्षेत्र में जाप्राव द्वारा भारत को सहायता कुछ 
मात्रा तक मिली है । 


भारत तथा नैयवाल --नेपाछ एक स्वतत्त्र हिन्दू राज्य है । यह सास्क्ृतिक 
तथा धामिक दष्ठि से भारत का ही भाग है । स्वतत्रता के पूर्व तथा पश्चात्‌ 
भारत के नेपाल से सम्बन्ध मिन्नतापृर्ण रहे हैं। अब तो यह सम्बन्ध अत्यन्त 
घनिष्ठ हो गये हैं । भारत के प्रभाव के कारण ही नेपाल में भी प्रजातात्रिक 
शासन व्यवस्था स्थापित हुई । नंपएलछ की सरकार भी सटस्थता की नीति का 
अनुसरण करती हैँ तथा पचश्ञील में आस्था रखती हूँ । 


मारत तथा झ्ड्ढा --भारत वथा छका दोठो ही अंग्रेजी साम्राज्य में 
थे और स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ दोनो ही राष्ट्र मण्डल के सदस्य हैँ । ऐतिहासिक 
दृष्टि से भारत का लका से सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है । 
बंतमान समय में दोनो देशो के मध्य मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में छलका की नीति भारत के ही समान हे, छका में कुछ भारतीय निवास करते 
है भौर उनको नागरिकता के प्रइत का भ्रभी तक निणय नही हो सका हूँ । 
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अ्रश्न 

(१) वर्णन कीजिये कि सयृक्त राष्ट्र सघ में भारत ने क्या क्या किया है ? 

(यू० पी० १९५५) 

(२) "एशियाई देशो के साथ भारत का सास्कृतिक तथा आधिक सम्बन्ध' 
विषय पर अपनी सम्मति देते हुये एक निबन्ध लिखिये! (यू० पी० १९५१३) 
(३। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये (अर) स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण: 

(ब) भारत में पुतंगाली उपनिवेश ; (स) सुरक्षा परिषद्‌ ।(यू० पी० १९५७) 
(४) भारतवषे में एशियाई देशो के साथ पिछले १० वर्षो के सम्बन्ध की 
विवेचना कीजिये ! यदि इस विषय में आपके कुछ विचार हो तो उन्हे व्यक्त 
कीजिये । (यू० पी० १९५८) 


